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श्री गुमातमल लोढ़ा एक सुपरिचत और अनुभव प्राप्त 
न्यायाधीश हैं। मेंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक “सामाजिक 
न्याय” पर पढ़ी है। आज हमारे देश के अनेक न्यायाधीश 
ओर विधिवेत्ता विचार कर रहे हैं कि हम कैसे न्याय पद्धति 
में सुधार कर सकते हैं जिससे हम जन-साधारण के लिए 
समुचित और अ्विलम्व न्याय उपलब्ध करने में समर्थ हो 
सकें। 

श्री गुमानमल लोढ़ा ने अपने अनुभव झौर अ्रध्ययन के 
आधार पर श्रस्तुत पुस्तक में न्याय प्रणाली का विश्लेषण 
फरके अपने विचार प्रकट किए हैं। मुर्के आशा है कि इस 
पुस्तक में जो विचार श्री गुमानमल लोढ़ा ने प्रकट किए हैं 
उनसे हमारी सामाजिक न्याय की व्यवस्था सुधारने के लिए 
भूल्यवान सुभाव प्राप्त हो सकेगा । 


-अ्रशोक सेन 


प्रेरणा क सात: 


भगवती- भागी रथ की न्याय गंगा का प्रवाह 


निर्धन को न्याय 505-344 
क्या भगवती भागीरथ बनेंगे ? 594-596 
574-593 
लोक अदालत 495-504 
605-63 
लोक हित वाद गंगोत्री सामाजिक न्याय की 465-494 
चौपाल पर न्याय 249-268 
विधि सम्मेलन-भाषण -9-85 563-573 
साक्षात्कार 244-248 
राजीव गांधी-का कम्प्यूटर यूग 
न्यायपालिका 2 वीं सदी में कम्प्यूटर -6 
कृष्णा श्रय्यर-के न्यायिक श्र गारे 

न्यायिक क्रान्ति * *. ]95-248 
विधि, नेतिकता व राजनीति *.. 269-33 
न्यायिक सुधार 77-94 

डी.ए. देसाई-का नवीन चिन्तन ४ 
न्याय पंचायत क्‍या न्याय गंगा ला सकेगी 5620)-(शा) 

एच. श्रार. खन्ना- न्यायिक स्वतंत्रता आदर्श ई 

न्यायाधीश की प्रतिबद्धता 427-464 
भारतीय न्यायपालिका द्वारा आत्महत्या... 393-407 

न्यायपालिका की झ्राथिक स्वायत्तता व न्‍्यायिक... 
स्वतत्रता 545-562 

फौटिल्य व ठबकर-दंड के मापदंड ४ १ 

दंड प्रक्रिया कठोर या उदार दहेज हृत्या-मुत्युदंड 43-48 


डा. भ्रस्थेडफर-की दलित क्रान्ति 
सामाजिक न्यायिक क्रान्ति श्रनुसूचित जाति व 


जनजाति उद्धार 336-392 

झशोक सेन-क्षे नये आयाम 
न्यायिक सुधार 597-599 
विधि सम्मेलन प्रस्ताव 64-67 


दयनीय मु सिफ 34-335 


ढ़ 


आमुख 


न्यायाधिपति श्री गुमानमल लोढ़ा ने स्वयं को उच्चतम स्तर का विधि वेत्ता 
एवं प्रगतिशील विधि लेखक के रूप में स्थापित कर लिया है। उन्होते भ्रपने न्यायिक 
प्रतुभव एवं ज्ञान का मानव-हित की न्यायिक सेवा के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया 
है । बहुत कम न्गयाधीश इस प्रकार के उत्तरदायित्वपूर्ण विवेक को समभ पाते है 
प्रौर बहुधा उदमे इस प्रकार की लेखनी का ग्रभाव पाया जाता है । न्यायिक साहित्य 
की क्ीवृद्धि में श्री लोढ़ा के विदेश भ्रमण के ज्ञान व प्नुभव की भी महति भूमिका 
रही है । 


प्रस्तुत पुस्तक को मातृभाषा में लिखकर न्यायाधीश श्री लोढ़ा ने विधि को 
सामान्य नागरिक तक पहुचाने का प्रति उत्साह प्रदर्शित किया है | हिन्दी भारत के 
अधिसंस्य समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। श्रग्नेजी जो कि श्रति विशिष्ठ 
व्यक्तियों की भाषा है, ही एक मात्र विधिक भाषा है, भौर इसने विधि श्रौर जीवन, 
न्यायिक न्याय और समुदाय के बीच की खाई को चौड़ा ही किया है। न्यायाधीश 
श्री लोढ़ा ने यह वहुत श्रच्छा किया जो उन्होने भपनी लेखनी से हिन्दी में विधि 
साहित्य की शुरूप्रात की है, जिम्मत्त प्रधिप्तंडय पाठक इससे लाभान्वित हो सकेंगे । 


प्रस्तुत पुस्तक के विचारणीय विषय महत्त्वपूर्ण भौर विविधता लिए हुए हूँ । 
ये विपय यह दर्शाते हैं कि लेखक सामाजिक न्याय के प्रति पूर्ण समवित है । विधि 
मानव के लिए है, न कि मानव विधि के लिए। “हमारा विधि शास्त्र सामाजिक 
न्याय के लिए कृत सकल्प होना चाहिए” यही झ्राघार-भूत अनुभूति झौर लेखक के 
सम्यक विचार श्रस्तुत पुस्तक के ध्राघार हैं। श्री लोढा का लेखन विस्तृत रूप से 
न्यायालय को समस्याएं एवं उनके क्रियाकलाप को दर्शाता है तथा साथ ही हमारे 
क्रियात्मक विधि में भ्रामुलचूल परिवर्तत की प्रावश्यकता को भी इंम्रित करता है । 
तथ्यों एवम्‌ भ्रांकड़ों का इतना विस्तृत विवेचन भन्‍्य पुस्तकों में कदानचित ही देखने 
को मिले जितना श्री लोढा ने इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों के ज्ञान हेतु एक्रित 
किया है! 


0/प्रामुत्ष 


हमारी न्यायिक प्रणाली के बहुप्नायामी दृष्टिकोण यथा लोकहितकारी वाद 
का न्यायाधीश लोढ़ा ने विस्तारपूर्वकं इस पुस्तक में विवेचन किया है। इन सबसे 
अधिक योगदान तो यह रहा है कि लेखक ने न्यायिक प्रक्रिया में यान्त्रिकी की भूमिका 
की अनिवायंता के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की.है। प्रस्तुत पुस्तक के इस 
भाग को पढ़ने से साधारण पाठक भी यह जान सकेगा कि किस प्रकार कम्प्यूटर एवं 
अन्य यन्त्र न्यायिक कार्यों मे क्रान्ति ला सकेंग्रे। यान्त्रिक इक्फ्रीसवीं सदी और 
भारतीय न्यायिक प्रक्रिया, लोक प्रक्रिया के रूप से प्रयम वार इस विधि लेखन में 
मूत्तें हुई है । 

मैं श्राशा करता हूं कि एक राष्ट्रोय विधिवेत्ता के रूप में लेखक का यह 
सद्प्रयत्न भारत के सामान्य नागरिक को वास्तविक न्याय प्रदान करने मे सम्बल 
सिद्ध होगा। 


शुमकामनाओ्रों सहित ॥ 


वी. आर. कृष्णा अ्यर 
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डीडवाना, नागौर (राजस्थान) 
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धर्म क्षेत्र में समपित 
मातु श्री, श्रीमती जड़ावकंवर 
जोधपुर (राजस्थान) 





पे (।892-957) 


प्रस्तुति 


!. “तो, मोरेलिटी एण्ड पोलिटिक्स” के प्रथम पुष्प के पल्लवित होने पर “सामा- 
लि ग्याय से संबंधित इस समाज ने उत्साहव् क प्रतिक्रिया व्यक्त की। लाड डेनिग, 
गला, पालकीबाला, सौरवाई प्रादि ने भाशातीत प्रोत्ताहन दिया । उत्साहित 
पी मुझे द्वितोष हिन्दी पुस्तक “भारतीय न्याय प्रणाली-प्रावश्यकता है संपूर्ण 
(गिरल्म की! के प्रकाशन की प्रेरणा मिली । न्यायिक क्षेत्रों में भव बृहत व 
(महंत विन्तन को लिपिबद्ध करने की धपेक्षा प्रकट हुईं, जिसे मंगे “ब्यूडिशियरी 
पिम्‌ पलेम्स्‌ एण्ड फायर” (न्याप प्रणाली की प्रस्नि परीक्षा) के प्रकाशन में पूर्ण 
फैले का प्रयास किया । 
विधि जगत में इसे एक न्यायाधीश के परम्परागत मूक दर्शक व निष्क्रिय 
| रे दिनकर की भूमिका मे “विद्रोह के गूजते स्वर” फी संज्ञा दी गई। सा क विधि- 
) स व विश्व प्रसिद्ध न्‍्यायाधिपति कृष्णा भ्रयूयर तथा भगवती ने इसे “क्रान्तिकारी 
है गाह्मक रचना” कहकर अ्रतिशयोक्तिपृर्ण प्रशंसा की एवं युझे प्रसीम उत्साह व 
रजा प्रदान की । साधारण फुटपाथियों, कौंपड़ पट्टी, कच्ची व गंदी ब्तियों 
“वा खुली सड़कों पर सोने वाले दीन-होन, मूमिहीन किसानो व सर्वहारा की पढ़ने 
वी भाषा मे, सामाजिक न्यायिक क्रान्ति का चिन्तन लिखने की पुरजोर मांग कई 
गत मे मुखरित्त हुई व प्राग्रहपूर्ण पत्रों के ्रस्वार लग गये | , 
इंघर भारतीय न्यायिक जगत मे दरिद्रनारायशा व दीनहीन को घर बैठे 
+ गंगा में समान कराने के मौलिक चिन्तन के नये क्षितिज “लोक श्रदालत”, 
'तोकहित बाद”, “निर्धत को निशुल्क न्यायिक सहायता” के रूप में उभरने लगे । 
७... _?वी सदी से 2वी सदी मे प्रवेश के परिवेश में स्यायिक प्रक्रिया में भी 
म्पूटर युग” के प्रवेश का द्वार खुला, जिसे विश्व-भ्रमण के झश्रध्ययन मे मैने 
उपयोगी व श्रावश्यक पाया और “भगवती न्‍्यागमालय” के ऐतिहासिक काल की 
भतीक्षा की जाने लगी । 
जब विधि इतिहासकार न्यायिक जगत मे “चन्द्रचूड़ न्यायालय से भगवती 
न्यायालय”, राजनैतिक राष्ट्रीय क्षितिज पर “इन्दिरा बांधी से राजीव गांघी” वे 
“यिक प्रशासन में "शिव्रशंकर कौशल से सेन व भारद्वाज”, के काल के संक्रमण 
ही पूक्यांकन करते रहे हैं, मैं यह चतुर्थ पुष्प-“न्यायिक क्रान्ति के बदलते प्लायाम” 
उप में लिपिवद्ध करता रहा हूँ । ट 
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उंप्ते-छपते, पुस्तक के भ्रन्तिम श्रष्यायों के लेखन के समय “मगवत्री 
न्यायालय” गतिमान प्रभियान प्रारम्भ कर, नये प्रायाम भ्रस्तुत करने में तत्तीत 
रहा है भतः “लोकहित वाद”, “लोक झदालत”, “निर्घन को न्याय” व “प्रापिक 
स्वायत्तता” के प्रध्याय में न्याय के इन नये भायामों के मूल्यांकन का सीमित 
चिन्तन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । 


इस लेखन में संकलन श्रघिक है व मौलिक चिन्तन कम यदि चित्त 
प्रधिक भी है तो भी वह “न्यायाधिपति” की बेड़ियों व मर्यादाभों फो परक्षुप्ण 
रखने के लोभ के सम्मुख समपंण करने के कारण परोश्ष रूप से झत्य विधि 
वेत्ताप्रों, पत्रकारों, न्यायाधीशों व लेखकों की कलम फो “शिखंडी” की ढाल बनाकर 
प्रकद करने की प्रक्रिया के रूप में ही भ्रधिक उभरा है। स्वतन्त्र, उन्मुक्त पौर 
स्वच्छन्द लेखन करने का साहस जुटाकर रण यांकुरे के रूप में भ्पनी शहादत ने 
कर सका, यह तो कुण्ठा ही बन गई जो सतव्‌ सतातो रही है । 


उन्मुक्तता के एक स्वर में यदि स्पष्ट-वादिता का दुस्साहस करू तो में यह 
सीमित सकेत भ्रवश्य करूंगा कि “सामाजिक न्याय” के बढ़ते चरणों के विरंद 
“न्यायिक शोषण” पुनः जन्म लेने को है भौर “न्यायिक क्रान्ति” के प्रारम्भ में ही 
प्रतिक्रान्ति द्वारा उसे गर्भ में ही नष्ट कर अर हत्या करने का पड्यस्त्र किया जो 
रहा है। प्रतिक्रान्ति का ऋर कंस देवकी फे वंश को ही नप्ट करने का चुष्दताए 
पंकल्प लेकर हर पुत्र-जन्म पर, चाहे उसका नामकरण “निःशुल्क कानूनी सहायता ' 
“निर्धेन को न्याय, “लोक न्यायालय”, “लोकहित वाद” या “न्यायिक गतिशील 
हो प्रथवा “सामाजिक न्याय” या “नीति-निर्देशक पिद्धान्तों की मौलिक सिद्धान्ण 
पर प्राथमिकता” हो, श्र'धी न्याय देवी की नंगी तलवार से उत सबका बंध करते 
को तत्पर है। श्रतः यह पुष्प (पुस्तक) सातवें पुप्र को यशोदा के संरक्षण में रख 


कंस की नंगी तलवार से बचाने को सामाजिक न्याय की विचारधारा का 
पोषण मात्र हे । 


इसी चिन्तन-मंथन में प्रस्तुत “पुष्य” का नामकरण, एक नवीन चिन्तन की 
दविपय समभग पूरे बर्ष तक बना रहा व मेरे मानस को प्रान्दोलित, उत्साहिंत वे 
उद्व लित करता रहा। 


जाने-माने 
के साथ विचार 
खोले हैं । 


न्याय-वेत्ताप्रों, हिन्दी जगत के साहित्यकारो, लेज़को व पत्रकारों 
विमर्श करने से इस पुष्प के शीर्षक के चिन्तन के नये झ्षिति् 
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भारतीय न्याय-प्रणाली व न्यायपालिका का विश्लेषण, विवरण व समाल- 
चनायुक्त इतिहास व चिन्तन, बकाया बाद व बिलंब संबंधी श्रकगरित का विस्तृत 
चित्रण इस पृष्प की प्रमुख पंखुड़िया है--भतः प्रथम चिन्तन में जो नाम श्राये उनमें 
“भारतीय स्याय-प्रणाली दशा, दिशा एवं दृष्टि”, “भारतीय न्याय-प्रणाली-उत्त म- 
उत्कप,” “भारत के न्याययंत्र की प्रगति-यात्रा”, “न्याय-पद्धति की युग यात्रा,” 
"फ्याय-व्यवस्था : स्थिति व संभावनाए” उल्लेखनीय हैं परन्तु इनको परम्परागत 
शैली का धोतक समझ मेरा मानस भपना न सका । 


भगवती द्वारा मुख्य न्यायाधिपति की शपथ के साथ “भगवती .काल” के 
परिवेश में यह सुझाया गया कि इस पोथी में चूंकि भगवती भ्रब्यर शैती व 
“सामाजिक न्याय” को पर्यायवाची संवेदनशीलता को प्रशासित किया गया हैव 
प्ररणा ली गई है, भतः इसे “महपि मनु से मसीहा भग्रवती'”, “विक्रमादित्य से 
भगवती”, “भगवती न्यायालय की चुनौतियां” से नामाकित किया जावे । कुछ 
क्षणों मे यह शीर्षक लुभावने व झाकपक लगे, परन्तु गम्भीर व गहरे चिस्तन पर 
!गा कि यह व्यक्तिगत महत्व देते की दरवारी शैली होगी, जो मेरे मौलिक 
चन्तन के प्रनुकूल नही । 
एक चिन्तन 'स्यायिक तुला व झ्घी न्याय देवी” से संबंधित शीर्षक पर 
मरा) पर न्याय तुला के पीछे “न्याय की देवी श्रव तो आंसे खोल”, “न्याय की देवी 
रे रूप प्रनेक! शीर्पेक भी विचारणीय रहे, परन्तु इन्हें सामाजिक व सराहुनीय 
ने्णीत करने पर भी, पुष्प की समस्त पंखड़ियों को दिग्दशित करने के लिए सक्षम 
पाया । 
भूमिका लिखते-लिखते भारतीय राजनतिक क्षितिज पर “2!वीं सदी” की 
गोर-शोर से तैयारी कीजा रही है व प्रधानमन्त्री का यह्‌ मूलमंत्र हो चुका है, 
बहू प्रोर इसके चर्चे हैं | श्रतः स्वाभाविक था कि कुछ विचार प्राये कि नामकरण 
में इसे महत्त्व दिया जावे । प्रथम प्रध्याय इसी कौ इ'गित करता है । इस हेतु-« 
४2] वी सदी व न्यागिक कान्ति,? 
“न्यायिक क्रान्ति 2! वी सदी की शोर”, 
“ज्यामिक क्रान्ति के बदलते श्रायाम व 2वीं सदी”, 
“स्‍्याय, 2]वी सदी की झीर”, ”सामाजिक स्यायतंत्र, 2!वी सदी,” 
भी विचारणीय बने ! श्रन्ततोगत्वा यह भी सिद्धान्ततया स्वीकारने पर 
भी प्रघानमस्त्री की न्यायिक सेना का कड़ा लहराने की परिकल्पना से श्रधिक 
प्रभावित ने सगा । जैसा कि डूले ने श्रमरोकी न्यायपालिका के लिए कहा है, प्रतः 
इसे भी एरिषूणे न समक्ता गया । - 
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विद्यार्थी जीवन मे 940 से 42 तक विद्यालय में ही गांधी के स्वतत्तवा 
आन्दोलन मे “करो या मरो” की प्रेरणा ने प्रगारों से खेलना सिल्लायां व प्रग्रेज 
फिरमियो की सहायतार्थ सरदार स्कूल के नाटक मंच को फासफोरस डालकर जब 
ममे प्राग लगाई तो क्रान्ति को लपडें मेरे रक्त में भरा बसीं जो कालान्तर में दव हो 
गई पर बुक न सकी इसीलिए नामकरण की प्रक्रिया में भी उनकी प्रमुखता रही- 
उदाहरणतया “न्याय के घघकते भ॑गारे”, वध््यायिक क्रान्ति, “सामाजिक न्यायिक 
क्रान्ति के उभरते भायाम”, "सामाजिक न्यायिक, क्रान्ति-्प्रतिक्रान्ति । मेरे मादत 
ने इन्हें स्वीकारा परन्तु पुष्प की प्रप्नस्फुटित कलियों का प्रस्फुटन भी तो प्रावश्यर 
था। 


मानवीय मूल्यों व सामाजिक स्याय के संदर्म में कई कलियां प्रेष्प में बिती 
हैं, जहां महिलाप्ों पर पत्याचार, प्रनुसूचित जन जाति के उद्धार पर चिन्तन ढ्व्यां 
गया है--भतः सुझाव श्ाये कि “न्याय व्यवस्था मानविकी गरिमा की प्लोए। 
'फ्यायिक प्रक्रिया मानव मूल्यो के परिवेश मे”, “सामाजिक न्याय: विविध झायाग/ 
विविध विधाप्रों से, विधा सामाजिक न्‍्याय”--“सामाजिक न्याय की बरिदेदी 
पर”, “सामाजिक न्याय के बदलते भ/याम व 2[वीं सदी” नामफरणा में रकते जायें। 
इन्हें मन व बुद्धि दोनो ने स्वीकारा परन्तु जी न भरा। खोज भपूर्ण रही । 

भेरे प्रारम्भिक चिम्तन व प्रध्ययत में माक्स, टॉल्सटाय, राहुल व यशपारते 
की प्रधानता रही | प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित मानस "न्याय प्रशाली-पर्गी 
के भ्रायाम”, "न्यायतन्त्र प्रस्मिता की कसौटो पर”, “न्यायतन्त्र समय की. कसौरट 
पर”, “न्याय से सत्य तक”, पर चिन्तन केन्द्रित हुआ, परन्तु फिर एक मर्यादा ही 
औंका भाया कि मैं प्रगतिशील लेखक के रूप मे ग्रपने भ्रापको उजागर करने की 
अ्रयास्‍्तविक प्रयास तो नहीं कर रहा हूं। यह भालोचना भी सत्य के निकट है 
होगी, क्योकि मर्यादित न्यायाधीश परम्यरागत झधिक 'व प्रगतिशील सांक्रेठिक ही है 
सकता है | 

भरत: समस्वय के रूप में “न्थायिक क्रान्ति के उभरते झ्रायाम भा 
“बदलते भायाम"” मे ही चयन किया गया । प्रन्तिम चरण मे प्रारम्भ हुई साहिशि 
कता थ ठेठ हिन्दी के ठाठ को छोड सर्वहारा, दीन-दुःखी, कम पढ़े-लिखे जतनमार्ते 
में बदलत्ते संकेत समझने मे सहजता होगो क्योंकि परिवर्तन ही उभर रहा है । 

वर्ष भर के चिन्तन-मन्धन के निचोड़ में “न्यायिक क्रान्ति के बदलते झायाम' 
ही चयनित किया गया - प्रतः यह चतुर्थ पुष्प इसी रूप में प्रस्तुत है । 

यह तो सर्वे विदित है कि इस पुष्प के समर्पण का इष्ठदेव ससामार्नि 
न्याय” है। न्याय की देवी को मुद्यपृष्ठ पर झादि, वर्तमान व भावी--पीत हो ; 
मैंने प्रस्तुत किया है जो पुस्तक की सामग्री व विचार-दर्शन के भनुकूल है । 


[ प्रस्तुति/7 


प्रादिकाल से रोमन, लेटिन, प्राग्ल, सकक्‍्सन न्याय देवी को शासन की नंगी 
तलवार की शक्ति से व हाथ में विधि प्रुस्तक देकर इंग्रित किया ग्या। इसे रोम 
व प्रन्य कई स्थानों पर मैंने देखा परस्तु प्रस्तुत चित्र टोकियों के सुप्रीम कोर्ट के 
प्रन्दर का है, क्योकि यूरोप में लिये भ्रतेक चित्र न्यूयाक कैनेडी हवाई अड्डे में ठगी 
चोरी में चले गये । 
द्वितीय, वर्तेमान में भारत में “भ्रन्धी स्याय देवी” का चित्र प्रचलित है-- 
परिकल्पना यह है कि वह शक्तिशाली से भयभीत न हो, वह वक्ष, मोह, लोभ में न 
थाये, अत: भांखें बन्द रखती है कि कौन पक्षकार है । यही रूप इगलेड में प्रचलित 
है। परन्तु युग-परिवतेन के साथ अरब न्याय देवी की तुला झ् घेपन से सवेहारा, निधेन, 
व्यक्ति, उत्पीड़ित, अस्त, शोषित, दीन-हीन, दु.ख्ली, दरिद्रनारायणा की पीड़ा को 
प्रमुभव न करने के कारण भांज के समाज की महती झावश्यक्रताशोों पर दीवारों 
पर लिखी इवारत को देख कर न्याय करने में श्रक्षम व ग्रसमये है। प्रधेषत का 
लाभ शक्तिशाली, सामर्थवात, शोषक, साधन-संपन्न वर्ग तुला में श्रप्रत्याशित कणी 
बांधकर ले लेता है व निरबंल तथा विपन्न न्याय से वंचित ही नही बल्कि प्रवेश भी 
नहीं पा सकता । 
भतः भावी न्यायदेबी की प्रतिमा भ्रव “प्रांखे खोल” कर जो बन्धुभा मज- 
दूरी को मालिक की बन्द तिजोरी में, शोपित कामगारों के विधेयक प्रतिकूल शोषण 
को कारखानों की बन्द चार दीवारी में, भूमिहीन किसने पर भ्रतिक्रमण को खेत- 
खलियान के लहलह्वते फसल के नीचे रींदते श्रांसुशों को देख सके । 
परत: न्याय देवी का तीसरा भित्ति चित्र “श्रांसे खोल” कर है जो न्‍्याधिक 
जगत की प्रांखें खोलने वाला भी है, मेरी पोधी इसी स्वप्न को संजोये है । 
न्याय देवी के चारों झोर धुग्नां व लपटें हैं, झाग के भ्रगारे भी हैं--भगवती 
के वेदनापूर्ण स्वरों मे इनका सर्वेश्रेष्ठ संकेत है | घुआ्आा जहां न्यायपालिका अनीति 
तथा भ्रन्याय के प्रति मृक्त दर्शक बन जाती है, और लपटें जहाँ प्रन्याय एवं शौपरणा 
के विरुद्ध श्रपने धर्मयुद मे न्यायपालिका वीरतापूर्ण सक्रिय भूमिका भ्रदा करती है, 
किन्तु यह भ्रधिक महत्त्वपुर्ण है कि न्यायपालिका को प्रात्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित 
एवं पश्चाताप की झाग से ग्रुजरना है क्योकि वर्षों तक न्यायपालिका ने, न्याय के 
पछड़ों को बराचर रखने के नाम पर लाखो लोगों के सन्ताप एवं दुःखों की झोर 
प्रपनी भ्रांखें बन्द कर, भरी देवी का रवैया झपनाया है। समान न्याय के पझादर्श 
फ्री हम घोषणा तो करते हैं किन्तु हमे स्वयं से अश्व करना है : “क्या वास्तव में 
विधि के प्रधीन समान न्याय है ? ” निश्न्देंह, यह सर्वेमान्य तथ्य है कि ध्राज कम से 
कम सिद्धान्त विधि के समक्ष तो सब समान हैं उतका जाति, रंग म्यवा परम चाहे 
अैछ भी हो, कोई बहिष्कृत नही है, भर्थात बस्ती से कोई बाहर नहीं है । यह वास्तव 
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में हमारी न्‍्याय-प्रणाली की महान विशेषता है, जो जीवन की श्रजाताब्रिक प्रणाती 
के लिए ग्रावश्यक है । 

परन्तु इस समानता की सतह के नीचे, भ्रमीर व गरीब के बीच, प्रसमानता 

के प्रति न्याय-प्रणाली की उदासीनता के कारण न्याय-प्रणाली के वाह्तविक कार्य- 
करण में गहन प्रसमानता रह जाती है । भमीर व गरीब के साथ समात व्यवहार 
कर, भ्रस्वी समानता की स्थिति भपना कर न्याय-प्रणाली भपने प्रभाव में भेदमूलक 
हो जाती है। गरीब का सह-सम्बन्ध प्रसमानता पैदा करता है। गरीब तथा भ्रमीर 
में इतनी भसमानता है कि उनमें किसो विवाद की दशा में झमीर की तुलना में 
गरीब विशेषतः प्रहितकर स्थिति में ही होता है। भमीरो की तुलता में जो भधिक 
भाग्यवान हैं, गरीबों के पास समान स्तर पर मोल-भाव करने के लिए सूचना, प्रशि- 
क्षण, प्रनुभव तथा भाथिक साधनों का ्रभाव होता है। किन्तु न्याय दोनों « पक्षों 
की साक्ष्य के प्रति उदासीनता झपनाये ध्ांखें वंद किये रहता है। परिण्ामतः विधि 
के समक्ष वाली समानता भ्रामक समानता बन जाती है पर न्याय-प्रणाली की यह 
निरपेक्षता भी भ्रसमानता का साधन बन जाती है । 

हमारे देश में गरीबों ने युगो से मौन रद्द कर भन्याय सहन किया है किन्‍्तु 
हमें यह न भूलना चाहिए कि वे निरे पापाण नहीं हैं। लाईमैंन भ्रबॉट के शब्द 
प्रस्तुत हैं, जिसने भविष्यवाणी की है कि :-- 

“यदि कभी ऐसे युग का प्रादुर्भाव होगा, जब मानव विधि न्याय को संदेहास्पद 
भग्याशी के स्वरूप में ही प्राप्त कर सकेगा, जब निधन, गरीब, दीन-हीते, 
स्याय-प्राष्ति मे श्रसम्थ व झ्सफत हो हताश हो जायेगा, जब मंदिर के बन्द द्वार 
केवल स्वर्ण-चावी से ही खुल सकेंगे तव समझ लेना कि खूनी क्राति के बीज 
बोए णा चुके हैं, तव उस खूनी क्रान्ति की श्राग व मशाल मानव धधका देगा 


तथा ज्वाला ब प्रगारों को कोई भी नही रोक सकेगा | उन दुखःदायी परिस्थितियों 
में खूनी क्रान्ति होकर रहेगी श्ौर वह न्‍्यायोचित भी होगी "” 


लाईमेन प्रवॉट की यह चेतावनी झ्ाज भी उतनी ही प्रासंगिक व सम: 
पिक है । 
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जैसे महापुरुषो तथा संविधान के मिर्मा- 
ताध्ों ने भारत के करोड़ों लोगों की झाशा्रों तथा अझ्राकांक्षाओं को स्वर प्रदान कर 
भाग जगाई है, भौर यह भाग परम्परागत, सामन्तवाद मर्यादाप्रों पर पआ्ाधारित 
समाज की भसमान संरचना को पभपने मे समेट रही है भौर सामान्य नागरिक के 
लिए सामाजिक एवं भाधिक स्वतन्त्रता प्रदान कर रही है। न्यायपालिका को भी 
उससे भुजरना होगा, जिससे उसकी समस्त खोट समाप्त हो सके, निष्कलंक बन सके 
तथा भपनी शुद्धता ऐवं कान्ति को पुनः श्राप्त कर सके । समाज के कमजोर बर्ग की 
सेवाप्रों के लिए दिधि का विकास एवं उसमें परिवर्तेन कर न्यायपालिका को लाखों 
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लोगों की प्रावश्यकताप्रों एवं प्रपेक्षाम्रों को पूरा करना है, सामाजिक न्याय प्रदान 
बारने के साधन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से व्यावहारिक व्याख्या करनी 
होगी, पुराने एवं प्नुपयोगी नियमों एवं प्रथाप्रों को समाप्त कर नये साधन, नये 
तरीके विकसित कर, सामान्य नागरिक तक न्याय पहुचाने के लिए नयी व्यूह-रचना 
करनो होगी। देश में न्यायपालिका के लिए यह चुनोती है भौर इसका सामना सुजन 
एय चिन्तन से ही किया जा सकता है ताकि मूल झधिकार तथा राज्य की नीति के 
निर्देशक तत्व के प्रष्यायो में वणित मानव के मूलभूत भधिकारों को करोड़ों लोगों 
के लिए सार्थक बनाया जग सद्े भौर न्यायपालिका प्पने प्रति विश्वासपैदा कर सर्के 
तथा झपना झात्मबल बढ़ा सके । 


भाज दुर्भाग्य से न्‍्याय प्रशासन की हमारी प्रणाली में दो गम्भीर दोप हैं-- 
विसम्य तथा व्यय । विधि के समक्ष भमीर थ गरीब समान स्तर पर नहीं खड़े हैं। 
न्याय प्रदान करने के परम्परागत तरीकों के कारण गरीब के लिए न्यायालयों के 
द्वार बन्द्र हो गये हैं झौर देश के विभिन्न भागो से करोड़ो लोगो को न्याय प्रदान 
करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया गया है जबकि भ्रधिक लाभदायक कल्याणकारी 
विधियां उनके पक्ष में पारित की गयी हैं । प्रथम तो वे भपने भ्रधिकारों से ही प्रत- 
भिन्न हैं भोर जहां प्रगर उन्हें शान है भी तो समाज के उस शक्तिशाली वर्ग के 
विरद्ध, जो परम्परागत रूप से उतका दमन एवं शोपण करता पा रहा है, भ्रपने 
प्रधिकारों की मांग करने के लिए उनके पास साहस, इच्छा एवं साधन नही हैं । इस 
तरह उनके लिए न्याय का कोई भर्य ही नही रह गया है। यह शब्द उनके घर- 
परिवार तक कठिनाई में ही पहुंच पाता है । वे संज्ञा-शून्य हो गये हैं श्रौर उनमें 
प्रधर्म तथा प्रस्याय का विवेक समाप्त हो गया है। ऐसे करोड़ो गरीब तथा दलित, 
प्रमभिज्ञ तथा चनपढ़, दीन तथा दरिद्र लोगों को हमारी न्याय-प्रणाली बार-बार 
एवं लगातार न्याय से वचित रख रही है। यह एक दुःखद विसंगति है जो हमारे 
प्राजकल के विवेकशील आरात्म-विवेचन में बाघक है। यह एक कठु सत्य है कि हमारे 
न्याय के प्रति बड़े-वड़े शब्दों मे विरोध प्रदर्शित करने के बावजूद भी हम हमारे 
करोड़ो लोगो को, जो इसके लिये मुगतान कर सकने के लिये श्रति निर्धन हैं, इससे 
यंचित रहते हैं, वस्तुत: यह भतिभयानक विस्फोटक स्थिति है भौर जितना जल्दी 
हम इसको गम्भीरता को समझ सर्के उतना ही हम सबके लिये भधिक भच्छा है । 
यह नितान्त भावश्यक है कि विधि का भ्रन्तिम उद्ं श्य न्याय होना चाहिये । 
जब हम हमारे देश में न्याय की बात करते हैं तब हमारा तात्पर्य “सामाजिक न्याय”! 
से है । इसमें सन्देह नहों है कि विधि को वैधता न्याय से मिलती है झौर प्रन्तिम 
विश्लेषण मे इसका भनुमोदन समाज से मिलता है । जनता विधि को वैध करती है 
के 
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श्रौर यदि यह उचित है तो इसका पालन करती है, श्रतः न्याय प्रशाली का सर्वोपरि 
उद्देश्य सामाजिक न्याय होना चाहिये । 


भ्राज हो क्या रहा है ? गरीब को न्याय-प्रणाली में तथा उनको न्याय देने 
की उसकी क्षमता में विश्वास ही नही रहा है। गरीब जब भी न्याय-प्रण्याली के 
सम्पर्क में श्ाया है उस पर, “गरोब की विधि” लागू करने के बजाय, सर्देव “गरीब 
के लिए विधि” लागू की गई है | गरीबो के द्वारा विधि को कुछ रहस्यमय प्रनिष्ठ 
माना गया है जो उनको कुछ देने के स्थान पर सदेव उनसे कुछ लेती ही रही है! 
परिणामतः उनमें विधि एवं न्‍्याय-प्रणाली के प्रति विश्वास उठ गया है। प्रतः 
न्‍्याय-प्रणाली को स्वय को परिध्कृत करना है ताकि वह गरीब एवं समाज के 
शोपित वर्ग में स्वय के प्रति विश्वास पैदा कर सके भौर उनमें यह जागरूकता ला 
सके कि वे भ्रपने रहत-सहन मे न्यायश्रणाली के माध्यम से भी परिवर्तन ला 
सकते हैं । 

न्याय-प्राली के उपरोक्त कतिपय पहलुप्रों पर इस पुस्तक के माध्यम 
से प्रकाश डाला गया है । इस पुस्तक में इन महत्त्वपूर्ण विषयों पर निष्पक्ष एवं 
प्रेरक ढग से तृतीय विश्व के न्‍्याय-शास्त्र की मूलघारणा एवं विचारों को प्रस्तुत 
किया गया हैं। 


लेखो मे मिडरता एवं क्रान्तिकारी विचारों के समावेश से न्याय प्रदान करते 
के नये तरीकों की खोज की गई है। जनहित के वादकरण, जिन्हें सर्वोच्चि न्यागा- 
लग ने विकसित किया है, के सम्बन्ध में नये न्यायशास्त्र के विकास की रूपरेखा 
तैयार की गयी है। संवैधानिक मूल्यों से तालमेल विठाने का प्रयास किया गया है 
प्योक्ति यह पुस्तक संविधान के उद्दे श्यों को प्राप्त करने के प्रति समदित है। 

यह र॒पध्ट है कि न्‍्यायपालिका भारत के भूखे-ंगे करोड़ों लोगो कौ गरीबी 
एवं दुःखो से परदूती एवं प्रप्रमावित नही रह सकती । 

न्याथपालिका एक चौराहे पर घड़ी है भौर वहीं यह भौोर महत्त्वपूर्ण अल 
भी छड़ा होता है कि क्या भाने वाले वर्षों में यह साहसिक एवं क्रियाशील रखें 
प्रपनायेगी प्रथवा एक मूकदशेक के रूप मे, श्रकर्मेण्यता में डूब कर विधि की भूमिका 
में यधास्पिति बनाये रखना चाहेगी? क्या न्यायपालिका विधि की प्रक्रिया द्वारा 
सामाजिक-पाधिक परिवतेत के कार्य मे विवेक एवं साहस द्वारा योगदान करना 
चाहेगी, जिससे सामाजिक न्याय जनसाधारण तक पहुंच सके भथवा यया वह रवर्े 
फो किसी शासन झधया ध्राधिक समर्थन के भाघार पर नगण्य भाग्यशाली लोगो के 
हवाप की कठपुतली बनकर एक निरथंक संस्था सिद्ध होने देगी ? “'लोकद्ठित वाद, 
“लोक स्पायातय”, “विर्धन को निःशुल्क न्यायिक सहायता” व. “27वों सदो के 
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परिवेश में कम्प्यूटर युग का न्यायपालिका में प्रवेश” भ्रादि विपयों पर राष्ट्रीय 
स्तर पर चिन्तन व बाद-विबाद वर्तमान में चरम सीमा पर हैं। भगवती न्यायालय 
के प्रादुर्भाव से व प्रधान मंत्री राजीव गांधी तथा विधि मंत्री द्वारा उपरोक्त परि- 
कल्पनाओं को पूर्ण समर्थन देने से भ्रव नये क्षित्तिन व नये श्रायाम ग्तिमान हो रहे 
हैं, प्रतः गतिमान न्यायपालिका की साकार कल्पना को पुस्तक के प्रथम व अन्तिम 
चार पअध्यायों में नवीनतम सामयिकरता के साथ प्रस्तुत किया गया है । 
विभिन्न प्रसंगो व परवेश में मेने लगभग समस्त महत्त्वपूर्ण न्यायाधिप्रतियों 
व निर्णयों का. जो कि न्‍्यायिक इतिहास, क्रान्ति-प्रतिकात्ति में प्रासंगिक हैं, समावेश 
किया है। यदि सम्राट जेम्स व न्यायाधिपति कोक के शीत-युद्ध को वर्शित किया है 
तो रूजवैल्ट की "केले की मज्जा में से सशक्त रीढ की हड्डी वाले न्यायाधीश निर्माण 
करने” की गर्वोवित व होम्स को ताड़ना तथा उसका स्वाभिमानी प्रत्युत्तर भी दिया 
है। यदि जेम्स के सम्मुख भन्य न्यायाधीशों को दरवरर में जाकर साप्टांग दण्डवत 
कर समपंण करना वताया है तो प्रमेरिका के नौ न्यायाधीशों के समरपंण व विश्व 
इतिहास की धुणात्मक कालिख “ह स्टिच इन टाइम सेव्स माइन” का भी 
उल्लेख किया है । 


भारतीय परिप्रेक्ष्य में न्यायाधीशों की कानिया से भगवती तक, स्वतंत्र 
निर्णय व नग्ने क्षितिजों का प्राकृतिक न्याय, मानवीय सवेदतशीलता व मौलिक 
भप्निकारों में गोरवपूर्ण उल्लेख कर भारत को विश्व की सबसे श्रधिक शक्तिशाली 
स्वतंत्र स्यायपालिका का शोध निबन्ध व सामाजिक न्याय के बढ़ते चरणों की नयी 
कहानी सुनाई है, वहां चांद में कालिख के रूप में “शिवकान्त”, ए. के. गोपालन 
व लोगेवाला प्रकरणों का उल्लेख भी किया है । सम्पत्ति संरक्षण में स्यायापालिका 
की निहित स्वार्थों के प्रतिपादन की भूमिका भी वेला बनर्जी, गोलखनाथ के 
कालिख के रूप में चर्चित को गई है। संविधान की घारा 3(2) में राज्य 
कर्मचारियों को बिना सुने सेवा ज्यूत करने का निर्णय भी प्राकृतिक स्थाय के प्रिद्धास्तरों 
के विस्तृत क्षितिज में “कालिख” के रूप में चचित हुआ्ा है ।? प्रयास किया गया है 
कि सन्‌ 950 से 985 तक के न्यायिक विश्व के इतिहास, भूगोल, भकगणित, 
खगोल, समाज-शास्त्रं--सबका “गागर में सागर” भर दिया जावे । 

“+महिला-शोपण, दहेज-मृत्यु”, अनुसूचित जाति व जनजाति झद्धार से 
सबन्धित सामाजिक न्याय की संवेदनशीलता को मुखरित करने वाले व मूल्यांकन 
करने चाले दो भ्रध्यायो की न्यायिक परिवेश्ञ मे प्रस्तुत किया गया है । “राजनीति, 
विधि व्‌ नैतिकता का संगम तथा परस्पर सम्बन्ध व झाधार” के चिन्तन का 
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, यूनियन झाफ इण्डिया बनाम ठुलसा राम पटेल, 985 (3) एस. सी. सी. 398 


22 प्रस्तुति | 


भ्रध्याय भी सामयिक रूप से सम्मिलित किया गया है--कयोंकि यह सब प्रस्ततो- 
गत्वा हमारे “सामाजिक न्याय” की परिकल्पना के शक्तिशाली स्तम्भ हैं व उनके 
सामंजस्य पर ही हमारे सविधान का उद्वोधन साकार हो सकेगा | 
निडरता के साथ क्रान्तिकारी परिवेश में विचारों को परम्परागत बेड़ियों 
से मुक्त ही रखने का प्रयास किया गया है। मूल भावना झादि से प्रन्त तक यही 
शोध करने की रही है कि दीन-हीन, न्याय से बंचित, कमजोर वर्ग, जो प्रायः 
शोधित, दलित, ्रस्‍्त भौर उत्पीड़ित हैं की भोर न्यायिक देवी कंसे भ्रांखें खोले भौर 
संवेदनशीलता से उन्हे न्‍्याय-मदिर में प्रवेश करा कर कैसे न्याय प्रदान करे । 
४ बकाया सुकदमों व न्याय विलम्ब का दर्दनाक चित्र मैंने 54 मानचित्रों 
(प्राफ) व 56 से अधिक तालिकाओं में विभिन्न सन्दर्मों में किया है। इनके संकलन 
करने में विभिन्न शीरपकों व विषयों मे बांदते, जोड़-बाकी-भाग करने व विशिंत 
करने तथा चित्र बनाने में भ्रत्याधक कठिनाई हुई, समय व श्षम लगा, बयोकि विधि 
विभाग प्रायः चार वर्ष पीछे चलता है तथा बिना साधनों के तथा अलग-पलग 
स्यायालयों से सूचनाएं प्राप्त करना भ्त्यन्त दुष्कर है । भधिकतर तो सहयोग मिला, 
हाँ बहीं-कहीं परम्परागत सकोच से भ्रसहपोग भी मिला । संतोष व हपे का विपय 
यह है कि लगभग 984 तक के भ्रधिकतर झांकड़े तथा आंशिक स्वरूप 98 
के कुछ भांकड़ भी प्रस्तुत कर सका हूं । 
ऐसे ही पहिले प्रयास मेरी पूर्व पुस्तक को भ्रय्यर भादि ने /इनसा ईबलोपीडिया 
व न्‍्यायायिक बाईवल” की संज्ञा से शिभूषित किया था। झभाशा है कि विधि भायोग, 
शोधकर्ता व विश्वविद्यालयों व उच्चतम व उच्च स्थायालयों में ये नवीनतम 
प्रांकड़े, न्यायिक प्रक्रिया के सुधारों हेतु चिन्तन की, प्रमाणिक भाधारशिला बनेंगे । 
यह भपेक्षा की जाती है कि प्रव विधि झायोग, विधि विभाग व उच्चत्तम स्यायालरय 
इन पाकड़ों की प्रमाणिकता को प्रत्यास्थापन कर कम्प्यूटराइज कर लेगा मं 
भविष्य में नवीनतम प्रांकड़ों को कम्प्यूटर पर तुरन्त हर माह में लिया जावेगा 
जैसाकि मैंने रोम, टोकियो, वाशिंगटन व लन्‍्दन के उच्चतम न्यायालयों के 
"कम्प्यूटर डेटा बेंक” में देखा व प्रध्ययन किया है। यदि कम्प्यूटर भी भी स्या/ 
देवी की भासें खोल न्‍्याय-मंदिर में अ्रधिकार-युक्त प्रवेश कर भांशिक न्याय भी 
प्राप्त करा सकेगा, तो मेरा श्रम व स्वप्न साकार हो सकेगा। 
कार्यरत न्‍्यायाधोश के समयाभाव से पुस्तक पे श्रूटियां, भाव एवं भरवूर्ण/ 
स्वाभाविक है, विशेषकर इस कारण कि यह रचना व प्रकाशन “एकला चलो” की 
दुष्कर यात्रा में ही किया गया है। परन्तु मेरे सर्वह्षारा पाठक, भाषा के स्थान पर 
आवना ही देखेंगे व छपाई की सुन्दरता के स्थान पर न्याय की परिकत्पनापों को द्दी 
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निहारेंगे तथा मुक्के निश्चित रूप से उत्साहित करेंगे, ऐसा मेरा प्रडिग, भ्रटूट 
विश्वास है । 

राष्ट्र के विभिन्‍्त उच्च न्यायाघ्षयों ने श्रांकड़ भेजकर व मुख्य न्‍्यायाधि- 
पतियों व श्रन्य विधि-वेत्ताशों ने मेरे पिछले तीन पुष्यों के समर्पण को सुगन्धित, 
उपयोगी बताकर मेरा उत्साह बढ़ाया है-भ्रत: मैं उन सबका व प्रकाशन में सहयोग 
देने वाले भ्रन्य समस्त व्यक्तियों का आाभारी हूं, विशेषतः श्री देवेन्द्र मोहन 
कासलीवाल, सेवा निर्वेत्त प्रार. ए. एस. भषिकारी का, जिन्‍्होने इस पुस्तक में निष्ठा 
घ लगन से निरन्तर सहयोग दिया । 

भराशा है कि यह पुष्प भी भंधी न्याय देवी के कोमल नेत्रों की शल्य-चिकित्सा 
कर, भ्रधापन दूर कर उन्हें ज्योति प्रदान करने मे सफल होगा । यह पुस्तक खूमी 
पृष्प भधीदेवी को “चक्षुदान” नहीं “चक्षु भेंट” है, काश देवी इसे स्वीकार कर 
सके ! 


उद्ध त निर्णय ऋसणिका 


श्र 
: पुष्लक 
अटानी जनरल बनाम स्व॒राज्य संग्रेपष प्राधिकार-973 () पर्षड 
ए. धभ्राई. भ्रार पृष्ठ 689 हु शक 
अ्रतिरिक्त जिलाघीश जबलयुर बनाम शिवकान्त 
ए भ्राई प्रार 7976 एस सी 207 2,9,22 7,27४ 
अधिशासी प्रभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना बनाम श्रीमती 
रूकमा 978 झार एल डच्त्यू 264 296 
अपर सी झाई टी बनाम सूरत प्रार्ट सिल्क मेन्यूफेक्चरर्स 
ए्पोतिएंशन 72। भाई टी भार हि 
अमेरिका गिडोनट्रम्पेठ बताम वेबरिंट 322, यू एस पृ. 335 था 
प्ररुण शूरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य ! 987 (यू 4) एस सी सी । / 
जर्मेल पृ. 25) हि 878 
प्रशोक कुमार शर्मा व प्रन्‍्य बवाम राजस्थान राज्य 980 
कि. ला. रि. (राज) यू 300 शा 3$4 
ब्रा 
प्राई टी भ्रो बवाम कस्तूर भाई लाल भाई, 09, भ्राई टी भार 537 $ 
आन्श्न देश राज्य बताम राजा रेड्डी पृ श्राई भार 4967 
एस सी १.4358 29 
भोम प्रकाश व्ाम जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य ए भ्राई धार 984 
एप् सी पृ. 7007 28 
झार सी कपुर बनाम भारत संघ ए श्राई भार 3970 
एस सी 564 26,203,27,439,480 
झार स्प्रेनप्रर वग : एक्शन प्लान फ़ार लीगल सबिसेज-28 (977) 53 
म्द्टौँ 
इण्डियन चैम्बर प्राफ क्रामस बतास भायकर क्रामुक्त 70] भाई 
दी भार 796 8 


इण्डियम एण्ड इस्टने स्थयुज पेपस सोसाइटी बनाम सी पश्राई टी ४ 
89 झाई दी घार 996 8 
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श्डा 
उडीसा राज्य वनाम बिनापानीदेव ए भाई भार 2967 एससी 
पृ, 269 रे 28 
उपेन्द्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 98] (3) 
स्केल 36 30,25,47,477,478 
उपेन्द्र बर्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 983 (2) एससी सी 
पृ. 308 25 
एा 


ए के करियापक बनाम भारत सघ ए भाई भार 970 एस सी पृ. 50 28 
ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए झाई भ्रार 7950 


एस सी पृ, 27 9, 22, 33, 399 
ए. के राय बनाम भारत संघ 982 (3) एस सी सी 27] 9, 22 
एनि समिनेक लि० बनाम विदेशी क्षति पूर्ति प्रायोग 2969 (2) 

एस सी पृ. 48 ह 27 
एम धार बालाजी बनाम म॑सूुर राज्य ए भाई भार 963 

एस सी 649 357, 369 
एडसियन इविवपमिन्ट्स बनाम पं० बंगाल राज्य ए भाई प्रार 975 

एस सी पृ. 266 27 
एस ए पारथा बनाम मेसूर राज्य.ए श्राई आर 96] मंसूर 220 357 
एस एल कपूर बनाम जग्रमोहन ए झाई भार 98] एस सी पृ: 36 27 
एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ ए भाई भार 982 

एस सी पृ. !49 ,],72,3!,254,255,265,39 3,480 


एस प्री चतुर्वेदी बन/म राजस्थान राज्य व भन्य 2979 डब्ल्यु एल एन 
582 


29] 
एस प्रतापत्तिह बनाम पंजाब राज्य ए भाई झार 964 एस सी पृ. 72 28 
हु पका 
के झार पिनाम बनाम मुख्य मधिकारी नगर परिषद्‌ ए भाई झार 974 
एस सी पृ. 2077 252 
कर्नोटक राज्य बनाम भारत संघ ए भार 978 एस सी 68 2]7 
कामैश्वर बनाम बिहार राज्य ए भार 950 पटना 392 203, 439 


कर कपूर, भरूण शोर बनाम मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, दिहली 
सरकार 98[ एस सीं सी जनरल संवशन-30, 4746 
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केरल राज्य बवाम एन एम थोमस 976 (2) एस सी सी पृ. 30 369 
कल्याणजी भावजी एण्ड कम्पती बनाम सी भाई दो ।02 
भाई टी भार 287 8 
काले बनाम छिस्टेन्सन (980) 34 रूल एड 620 307 
केशवानन्द भारती बनाम भारत सरकार 973 (4) 
एस सी सती 225 9,0,29,247,3 3,352,399 
कम्त्रीलाल एस सी सी 980 (4) पू. | 48] 
किस्तूरी लाल लक्ष्मी रेडडी बनाम जम्मू काश्मीर ए भाई झार 980 
सु. कोर्ट )992 28 
क्रिमीनल ला रिपोर्टर (राज) 854 300 
खो 
खन्नो बनाम विहार सरकार 98! एस सी 928 30,25],473,476,479 
५४१ ६ 
रागनराज सिह तागौरी बनाम भारत संघव भनन्‍्य 980 (2) 
एस एल झार 269 290 


गुजरात वित्त निगम बनाम लोटस होटल 983 (3) एस सी सी पृ 379. 28 
गोलक नाथ बनाम पंजाव राज्य ए भ्राई झार 967 एस सी 643 

9,26,29,203,33, 34 2,3 99 
गुलशन हीरालाल बनाम जिला परिषद कानपुर 98]( ) 


एप सी सी पृ. 202 47,478 
श्चा 
जिसतामन शव बनाम मध्य प्रदेश ए भ्राई भार 495[ एस सी पृ. [88 26 
सित्र सिल्ला बनाम मंसूर राज्य ए भाई भार 964 एस सी 823 357 
जा ड 
जै एम देमाई वनाम रोशन कुमार ए भाई पार 976 एस सी 578 253 


जैकव मैंथ्यू व प्रन्य बनाम केरल राज्य ए झ्ाई भार !964 केरल 39. , 357 
जी पो नागेश्वर राव बनाम भान्प्र प्रदेश रा० प० निगम, 


ए भाई भार 959 एस सी 308 « त्य््र थ्7 

जे मोहपात एण्ड क० बनाम उडीसा 984 4) एस सी सी पृ. 03 27 
ड़ 

टैस्टील लि. बनाम एन एन देसाई ए भाई भार970 गुजरात पू !-27, 28 
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ड 
ही जी विश्वनाथ बनाम मैसूर राज्य ए भाई झार 963 मेसूर 32 357 
डा. पी नाला थांम्पाथेरा बनाम मारत सरकार 983 (4) 
एसी पू 598 477 
भव 
तेजसिंह बनाम राजस्थान सरकार ए भ्राई झ्रार 979 (रा) पृ 37 44 
तैजदान बनाम भारत सरकार एस बी. सिविल रिट]/979 जोधपुर 475 
ब्दुः 
द्वारकादास बताम शोलापुर मिल्स ए झ्ाई भार 954 
एस सो सी प्‌ 9 25,203,4 39 
दाठेन पोर्ट एण्ड कम्पनी बनाम सी झाई टी 00 श्राई टी भार 75 8 
देवन दासन बनाम भारत संघ ए भाई भार 964 एस सी 79 369 
पन्ना 
मंदलाल बनाम हरियाणा राज्य ए भाई श्रार 980 एस सी 2092 202 
स्यू माणक चौक स्पिनिय मिल बनाम मूल ए भाई भार 967 
एस सी पृ 480 29 
प 
प्री एम कौशच बनाम मारत संघ ए भाई झार 978 एस सी 457 292 
पंजाब बनाम जगदेव सिंह तलवंडी ए भाई भार 984 एस सी 444 9 
पेडफील्ड बनाम मिनिस्टर 968 एस सी 997 27 
पुन्नूस्वामी केस ए भाई भार 952 एस सी 64 295 
पीपहस यूनियन बनाम मारत संघ ए भाई भार 982 
“ एस सी 473 25, 473, 477, 478 
प. बंगाल बनाम बेला बनर्जी ए भाई भार 954 
एस सी 70 25, 26, 203, 439, 480 
प्‌. बंगाल राज्य बनाम सुवोध बोस ए घाई भार !954 एस सी 92 25 
प्रीवीपर्स केस ए भाई भार 97] एस सी 530 289 
प्रारा भाइस ये भ्रायल मिल्स बनाम भारत संघ ए भाई भार (राज) 297 
प्र 98 -.. 95 
फ 


फर्टीलाइजर कारपोरेशन कामगार संघ बाद (98) 2 
एस सी 52 253, 254, 478 





शॉँ, 
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फ्रासीसत बनाभ संघीय क्षेत्र ए आई भार 98] एस सी 746 22, 252, 478 


पलोरेन्स बनाम लोरिस 598 द्वितीय माग 893 (प्रलिसका [979) 536 
हि हि 
थी एस मिन्‍्हास बनाम भारतीय सांख्यिको संस्थान 983 (4) 
एस सी सी पृष्ठ 582 28 
बख्तावरसिह बनाम पंजाब राज्य ए प्राई भ्रार 972 एस सी पृ. 2353 5 
बचन सिह बनाम पंजाब राज्य 982 स्केल 73 209 
ब्रजलाल बनाम स्पेशल डिप्टी डायरेक्टर ए झाई झार 965 
एस सी 307 439 
बन्धुप्रा मुक्ति मोची वनाम भारत सरकार 984 एस सी सी पृ. 6 "267 470 
बारा राजन बनाम नगरपालिका ए भाई भार 973 मद्रास 55 252 
दी. कारडोजो: दी ग्रोथ भोंफ दी ला 87, 924 7. 934 
बेलो लीगल एण्ड इन दी युनाइटेड स्टेट्स 980 534 
बनाई शावर्ट : रूद्स श्रॉफ फ्रीडम पृ 85-8 552, 553 
बुद्ध/राम बनाम राजस्थान सरकार, ए भाई भार 985 राजस्थान 04,. 36 
भ पर, 
भगतराजा बनाम भारत संघ ए भाई भार 967 एस सौ 2606 शा 
भीम सिंह बनाम भारत संघ ऐ भाई झार 98] 
एस सी 234 2, 29, 439 
भारत भवन निर्माण सहकारी सप्तित्ति बनाम राजस्थान राज्य व प्न्‍्य 
ए आई झार 979 पृ 209 दे 279 
भरूचा बनाम मुख्य भझायुक्त भ्जमेर व झन्य ए झाई आर 954.._.., है 
एस सी 220 पु ञ307 
भारत संघ एवं भ्रन्य बनाम एस वी चटर्जी 980 डब्ल्यु एल एन 259... २१9 
भारत सघ बताम मैदल कॉरपोरेशन ए भाई भार 967 एस सी 63 203 
» भ +े हे रह 45४ 
मंजूर भ्रहमद बनाम प्लार टी ए, ए भाई भार 979 (राज) 98... 395 
मानक लाल बनास डा. प्रेम चन्द ए श्राई भार 957 सु. कोर्ट बू425, / 27 
मेध्यू अमाम बिहार राज्य 984 एस सी 854 267 
मंद्रासी सरकार बताम चम्पाकम्त ए झाई झार 958 एस सी 226 203 
माध्यमिक एवं इन्टरमिजिएट शिक्षा बोर्ड यू थी बनाम कु. चित्रा श्रीवास्तव.“ 
“ए भ्राई आर ]970 एस सी पृ. 3039 न क हछ4 
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माधव राज सिन्धिया बनाम भारत संघ 97] १ 
एस सी 530 26, 203, 27, 439, 480 
माना बनाम सरकार ए ध्राई भार 978 (राज) 245 44 
मिनर्वा मिल्स लि. बनाम भारत संघ राज ए ध्राई भार 980 

एस सी 789 0, 42, 29, 202, 277, 33, 342 
महेन्द्रा पिह गिल बनाम चुवाव भायोग ए भाई भार 978 एस सी 858._ 27 
महेन्द्र एण्ड गहेन्द्रा मनाम मारत संघ ए प्राई झाग 979 एस सी 798... 28 
महाप्रबन्धक दक्षिणी रेल्दे बनाम के रंगाचारी ए झाई भार 962 


' एस सी 36 हे 358, 369 
मोहम्मद सलीम बनाम उ. प्रदेश राज्य 982 (2) एस सी सी 347 23 
मोतीलाल पदमपत्र ए भाई भार 979 एस मी सी पृ 62] 48] 
मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए ध्लाई झार 4954 एस सी पृ 257. 480 
मंस्नाकार्टा सी 2 (245) ५ 534 

य 
भज्े पुरुष दाक्षजी बनाम मूलदास ए भाई भार 966 एस सी 20 360 
र 
राजनारायण बनाम श्रीमती इन्दिरा यांघी, ए भाई भार 975 
इलाहबाद 7 395 
रामचन्द्र पिल्‍लई बनाम केरल राज्य (964) 3! 
के एल श्रार 225 36], 478 
रैम बनाम ग्रेटर लन्दन काउंथिल (976) 3 झ्ाल ई भार [84 254 
रघुनाथ प्रसाद पोघार बनाम स्‍भ्रायकर आयुक्त 90 भाई टी झार )40 $ 
राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ ए भाई झार !977 
एससी 36!, 23 4, 42 277, 225 
रिज बनाम चाल्‍्डविन 964 एस प्ती पृ. 40 ॥॒ 27 
रतलाम नगर परिपद वनाम वरघीचन्द ए थ्राई झर 980 
एस सी 622 2355 
करल शाह बनाम बिहार राज्य 983 (4) एस सी सी पू ।4] 5 267 
रमनन्‍्ना दयाराम सेठी बनाम भस्‍न्‍्तर्राष्ट्रीय वायुसेना अधिकारी ए भाई झार 
979 एस सी पृष्ठ 628 | 28 


रमन्‍ना रेड्डी बनाम इल्टरनेशनंल एमर पोर्ट 7979 . + द्‌ 
एस सी पृ. 628 ड़ > ३, 48 


की 


कं 
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रामकृष्ण सिह बनाम मंसूर राज्य ए आई धार 960 मंसूर 338 357 
रभेश चन्द्र पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य व पन्य ,.. 307 
ल 
लकिनाय बनाम उडीसा राज्य ए प्राई झार 952 उड़ीसा 42 355 
लिटोन बनाम फुटपाथ है । 

च्च * के 
बैंकटरमन देवेर ए भाई भार 958 एस सौ 255 7. 360 
विजय मेहता बनाम सरकार हु ]4 
बजरा वेलू बनाम स्पेशल डिप्टी कलेक्टर ए श्राई भार 965 
एस सी !07 न्‍ 203 
बीना सेठी बनाम बिहार राज्य (982 (3) एस सी सी पृ. 583 23,267 
घामन राव ब्रनाम भारत संघ ए भाई झार 980 एस सी 27] ५ 2, 29 
वामन राम बनाम महाराष्ट्र राज्य (980 (3) एस सी सी 597 202 
विचित्र थनवारीलाल मीणा वनाम यूनियत भाफ इण्डिया 
ए आई झार 982 राजस्थान 297 386 
श 
शंकरीप्रसाद वनाम भारत संघ ए आई भार 95 
एस सी 458 203, 439, 447 
शा बनाम निदेशक 962 एस सी 229 (एच एल) था 
शम्भूमाथ सरकार बनाम प० बगाल ए भाई भार 973 
एस सी पृ. 425 | 22 
शीला बरसे वनाम महाराष्ट्र राज्य 983 (2) | 
एस सी सी पृ. 96 25, 267, 473, 476 


शोषित कर्मचारी संघ भारत वनाम संघ एवं भनन्‍्य 98] () न 


एस सी सी पृ 246 369 
सर * 
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए प्राई भार 965 हट 
एस सी पू. 845 9, 203, 342, 439 
सतपाल एण्ड कम्पनी बनाम उपराध्ट्रवति दिल्‍ली ब धन्य 
ए भाई भार 979 एस दी 50 ४ 307 


सुनिल बत्रा दनाम देहली प्रशासन ए भाई झार 978 


एस सी पृ. 675 22, 252, 478 
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सनन्‍्तवीर बनाम बिहार राज्य 982 (2) एस सी सी 3] 23, 267 
श्रीमती इन्दिरा गांधी बनाम शाह कमीशन (979) 395 
श्रीमती इन्दिरा, नेहरू, गांधी बनाम राजनारायणा ए झाई झार 975 

एस सी 2299 ।, 29, 27 
श्रीमती मेनका भारत संघ ए झाई भार 978 एस सी पृ. 597 22 
सीमन्स इन्जिनियरिंग एवं मैनुफैक्चरिंग क. बनाम भारत संघ 

ए पध्राई भार 976 एस सी पृ. 785 27, 28 
सूर्ध नारायण चोधरी बनाम सरकार 4 
सलाल इलेकिट्रकल्स प्रोजेक्टस बनाम जम्मू काश्मीर 983 (3) 

एस सी सी 538 हि 267, 477 ' 
स्वदेशी काटन मिल बनाम भारत संघ ए भाई पार 98] 

एस सी पू, 88 27 
सहायक पश्रभियन्ता सार्वेजनिक निमाण विभाग (भवन एवं पथ) 

सुप्रिम कोर्ट अ्ण्डर स्ट्रेन 67, !74,75 
संजीत राय बनाम राजस्थान सरकार ए भाई आर 983 

एस सी पृ. 305 477, 479 
सोढ़ बनाम सोढ 399, पृ, 367 536 

हृ 

हरफूल सिह बनाम राजस्थान राज्य 373 
हीरालाल बनाम जिला परिपद्‌ कानपुर 98] (4) एस सी सी ४02, 252 
हसन भ्ारा बम बिहार राज्य ए भाइ आर 979 

एस सी पृ. 360 23,3,25,478,483 
हिन्दुइज्म एण्ड दी मॉडने वल्डं, के एम परिवकर 363 
हेवियस कार्पस, उपेन्द्र बर्शी 23 
हेरिजन ठुडे--विघार्थी भौर मिश्रा 364 
हिस्द्री भाफ इण्डिया--रोमिला थापर 346 


हल बनाम हैक्िट, 36 केलिफोनिया मपील 3-भाग प्र 34 536 


च्र्ताक 
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प्रष्पाय 


स्थायपालिका इबकीसवीं सदी में कम्प्यूटर युग 
भारतीय न्याय प्रणाली 

मनु से मेकाले 

दण्ड-प्रक्रिया-वठोर या उदार 

न्याय में विलम्व चरम सीमा पर 

बिलम्ब भोौर श्रकाया वादों का सांख्यकीय भ्रम्वार 
स्थायिक सुधार के 
न्यायिक क्रांति 

चौपाल पर न्याय 

विधि, नैतिकता व राजनीति 

दयनीय मु सिफ 

सामाजिक न्यायिक कांति 

भारतीय न्यायपालिका द्वारा झात्महस्या 

विवाह, दहेज-मृत्यु, विधाह-विच्छेद 

न्यायाधीश की प्रतिबद्धिता 

लोकहित वाद गंगोत्री सामाजिक न्याय गंगा की 
बोक भदालत हु 

निर्धन को न्याय : क्या भगवती भागौरय बनेंगे ? 


न्यायपालिका को झाथिक स्वतन्त्रता व न्यायिक 
स्वतन्द्रता 


पृष्ठ 

-6 

| वुक्का 
-, 32-42 
43-47 
४498-54 
55-76 
77-94 
95-248 
249-268 
269-373 
34-33$ 
336-392 
393-407 
408-420 
427-464 
465-494 
495-504 
505-544 


545-562 
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परिशिष्द 
3.. भारत के मुझ्य न्‍्यायाघोश माननीय भी भैंगः बती # क्ॉबो+टनट कि 


[की 


ध् बल अटल हक 2 
विधि सम्मेलन नई दिल्ली (3व ब्रगरस्त बे (सितम्बर) दिए... 


]985) में भाषण डे, >+०------563-573 
2, राजस्थान विधिक सहायता नियम, 984 574-593 
3: विश्व के भ्रत्य राष्ट्रों में विधिक सहायता की 

प्रणा लिया 594-596 
4... विधि मत्री श्री श्रशोक सेन द्वारा न्यायिक सुधार 597-599 
5, 99वीं रिपोर्ट विधि भ्रायोग “उच्चतर न्यायालयों”? 

में लिखित बहस-सिफारिशों का संक्षेप « 600-604 
6, गुजरात राज्य विधिक सहायता एवं सलाहकार मण्डल 

द्वारा संचालित “लोक-प्रदालत” योजना का प्रारूप 605-63 
7... दो दिवसीय विधी सम्मेलन के प्रस्ताव 64-67 


शब्दानु क्रम सिका 68-624 


ऋमणिका-तालिका 


कऋम संख्या विषम 


४ 


80. 


., 


82. 
3. 


4, 


उच्चतम न्यायालय दायर, निर्णति, बकाया मामले 
95] से 984 


उनवच न्यायालयों में दायर 978 से 983 
उच्च न्यायालयों मे निस्तारण 972 मे 983 


उच्च न्यायालयों मे प्रतिवर्ष लम्बित वादों की संख्या 
]972 से 983 


उच्च न्यायालयों में 980 से 983 के मध्य दर्ज, 
निर्णीत, बकाया मामलों का तुलनात्मक विवरण 


उच्च न्यायालय 0 वर्ष से पुराने मामलों में विलम्ब 
98-82 


उच्च न्यायालय संस्थन से निपटान कम, लम्बन वृद्धि 
3975-82 


उच्च न्यायालयों में प्ररचीनतम मामले 


उच्च न्यायालयों में संस्थापित, निस्तारित दीवानी-दाण्डिक 
मुकदमे प्रतिशत प्रतिवर्ष 


उच्च न्यायालयों मे 30-6-]983 को लम्बित मुकदमे 
अवधि सहित जे 


उच्च स्यायालयो में कार्यरत न्‍्यायाघीश व कार्य-दिवसो 
की सख्या 3976-82 
उच्च न्यायालयों मे लम्बित वाद 3[-72-80 को 


देश व उच्च न्यायालयों मे न्यायाधीश द्वारा निपटान 
दर 976-82 


बम्बई उच्च न्यायालय में संस्थन, निपटान, बकाया 
4950 से 83 


पृष्ठ संस्या 


० 4 
6 
62-63 


64-66 
66-67 
74 


45 
76०7 


79 
80-87 


82-83 
84-86 


86 


्ः 


5. 


6. 


47. 


8, 


39 


20, 


2. 


22, 


23. 


24, 


26, 


24. 
28. 


29, 


$ 74६+4704॥0४499/ ४ ० 


महाराष्ट्र राज्य के प्रधीनस्थ न्यायालयों में संस्थन, 

निपटान, बकाया 976 से 82 00 
पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ प्रधीनस्य न्यायालयों में 

लम्बित सिविल, दाण्डिक प्रपीलें व प्रकरण !978-82 403 
पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ उच्च न्यायालय में 

सेस्थापित, निस्तारित, लध्वित दीवानी रिट, दीवानी, 

दाण्डिक व विविध मामले 950 से 983 04-05 


पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ के प्रधीनस्थ न्यायालयों मे 
सस्थापित, निस्तारित लम्बित दीवानी व दाण्डिक भपीलें 
मूल वाद 978-82 406-07 


कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं अ्रधीनस्थ न्यायालयों में 
संस्थान निस्तारण, लम्बन 959-83 4]0-4] 


बिहार में प्रधीनस्थ न्यायालयों में दायर, निर्णात, 
बकाया मुकदमे 950-82 ]6 


पटना उच्च न्यायालय दायर, निर्णीतर, लम्बित मुकदमे 
950-84 |7 


मध्यप्रदेश उच्च स्थायालय दायर, निपदान, लम्बन 
4960-82 449 


मध्यप्रदेश भ्रधीनत्थ न्यायालय दायर, निपटान, लम्बन 
960-83 हें 720 


जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय दायर, निप्टान, लम्बन 
960-83 23 


जम्मू कश्मीर भ्रधीनस्थ न्यायालय में दायर, निपटान, 
व लम्बित मुकदमे 970-82 24 


हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय दायर, तिपटान, बकाया 

मुकदमे 980-84 428 
दिल्‍ली उच्च न्यायालय दायर, निपटात, लम्बन 967-83 433 
पश्चिमी बंगाल उच्च न्यायालय ब प्रधीनस्थ न्यायालय 

दायर, निपटान, लम्बन 2980-82 37 
इलाहब।द उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्‍्यायालय ड़ 

दायर, निपटान, लम्बन 950-83 40 
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महाराष्ट्र उच्च स्यायालय व घधीनस्थ स्थायालय दायर, 
निरर्तीत, बकाया मुकदमे 984 

महाराष्ट्र राज्य मे उच्च न्यायालय व भ्रधीनस्थ 
न्यायासप के न्यायाशीणों की संख्या 3!-] 2-84 

आरत मे न्‍्यायाघधीषों की संख्या 74-80 

उच्चतम व उच्च स्यायालय में पुराने मामले, नियुक्ति, 
विलम्ब 3-72-84 तक 

स्थायाघीशों की संस्पा 954-84 

कर्ताठक राज्य में उच्च व अधीनस्थ न्यायालयों में 
लम्बित सुकदर्मों को संख्या वर्ष 7984 


पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय सुकदमों को संख्या 
34-42-84 

राजस्थान उच्च स्यायासय लम्बित वादों की संख्या 
3-4 2-84 

राजस्थान उच्च न्यायालय दायर, निर्णीत, सम्बित 
मुकदमे, न्यायाधीश संख्या 985 

राजस्थान प्रधीनस्थ न्यायालय प्रकरणों की स्थिति 
395-84 


राजस्थान उच्च न्यायालय 0 वर्ष से अधिक पुराने सम्बित 
मुकदमे 30-6-85 

रॉजस्‍्थान उच्च न्वायालय कार्य विवरश 7954-84 
राजस्थान उच्च न्यायातय में जेल भ्रपीलों व श्रपराधियो 
की संख्या 27-7-83 

राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधीशों हारा निशित 
मुझदमों की संख्या 3979-82 

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच जुलाई 85 में 
संध्यान, निर्णय, बकाया 

गुजरात, पटना एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय मे संस्थित, 
निस्तारित, बकष्या मुकदमे 3-]2-84 तक 


उच्चतम न्यायालय में त्म्बित मुकदमों की संह्या वर्षवार 
960-82 आप 
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तहत 

उच्चतम न्यायालय का कार्यभार 5८ | जम 
उच्चतम न्यायालय में मूलभूत झ्धिका (वुरवरत ही 
लम्बन 97-78 मकर 222 
केन्द्र सरकार की सेवा मे झनुसूचित जातियों व जब: 722४ 
जातियों के सदस्य --8] शा ८ धय7559 
छठी पंचवर्षीय योजना वाविक योजना 98-82 
च्यय ब्यौरा । 379 
केन्द्रीय वित्तीय सहायता (979-83 380 
प्रतुसूचित जाति विकास निग्रमों को अनुदान 978-83 38॥ 
लोक सभा थ विधान सभाश्रो में स्थानों का आरक्षण 383-384 
भारतीय विधायिकाप्रों में प्रारक्षित व सामान्य स्थानों 

पर भनुसूचित जाति व भनुसूचित जन जाति का 
प्रतिनिधित्व 952-84 985 
प्रनुसूचित जाति व जन जाति के कल्याण हेतु व्यय 

495]-85 386 
लोक श्रदालत गुजरात विवरण 4-3-82, 2-0-84 497-498, 

499-500 

राजस्थान उच्च न्यायालय के 983-84 के निर्णीत 4760) 
मुकदमे 


अखिल भारतीय जनसंख्या, साक्षरता, प्रति व्यक्ति श्राय व 

लम्बित मुकदमों का तुलनात्मक सांख्यकीय विवरण 3766॥),0॥) 
उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, विहार, 

पश्चमी बगाल के उच्च न्यायालयों के दायर, निर्णीत एवं 

लम्बित मुकदर्मो की 7984 की स्थिति १76(9),0७) 
बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तरप्रदेश व हिमाचल प्रदेश के 

प्रधीनस्थ न्यायातयों की 984 की स्थिति ]76(श,(श) 
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बम्बई उच्च स्थायालय 960 मे 982 | 
संस्थान, निपटान । 

महाराष्ट्र प्रप्मीनस्थ स्यायालयों में संस्थान व 
लम्बन में वृद्धि /960-82 

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों में 

लम्बन में इृद्धि 7960-83 

पंजाब हरियाणा अधीनस्थ न्यायालयों में 

बकाया नियंत्रित !960-82 

कर्नाठक उच्च न्यायालय रिटों में दद्धि 7/959-83 


कर्ताठक प्रघीनस्थ न्यायालयों में बढ़ता लम्बन 
959-82 


पटना उच्च न्‍्यायालय में बकाया व संस्थान में 
हृद्धि व निपटान में पिछड़ापन 960-84 
बिहार प्रधीनस्थ न्यायालयों में संस्थान कम 
होते हुए लम्बन में वृद्धि 7950-87 


मध्यप्रदेश भ्रधीनस्य न्यायालयों में बढ़ता 
बकाया 977-82 


जम्मू कश्मीर भ्रधीनस्थ न्यायालय सेस्यान व बकाया 
बद्धि 3960-83 

जम्मू कश्मीर ग्रधीनत्थ न्यायालयों में संस्थान. * 

पे प्रधिक निपटान 970-82 


मद्रास उच्च न्यायालय संस्थाद बुद्धि 
निप्रदान, छम्बन 2960-82 


मद्रास प्रधीनस्थ न्यायालयों में प्रच्छा निपटान 
नग्रण्य लम्बन ।960-82 


हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय संस्थान, 
निपढान, लम्बन ।980-82 


केरण उच्च न्यायालय में निपटान, बकाया 
नियत्रणु 972-83 


गोहाटी उच्च न्यायालय लम्बन दुगना 972-83 
गुजरात उच्च न्यायातग्र संस्थान, बम्बत चृद्धि 2972-83 


दिल्‍ली उच्च न्यायालय निपटान, बकाया बुद्धि /967-83 


दिल्‍ली अधीनस्थ स्थायालय निपटान, लम्बन 
में ब॒द्धि 4970-83 


कलकत्ता उच्च न्यायालय सम्बन वृद्धि 7960-82 
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पश्चिमी बगाल अधीनत्य न्यायालय संस्थान 
ये लम्बन में वाद्धि 4960-83 


इलाहबाद उच्च न्यायात्य संस्थान, वकाया वृद्धि 950-83 


उत्तरप्रदेश प्रधीनत्य न्यायात्य संस्थान, विपटान वृद्धि 
लम्बन अपेक्षाकृत कम 7960-83 


के में व 

उच्चतम न्याया: 'ैजदारी, दीवानी भ्रप गले, 
रिटो मे वृद्धि 496.26 

उच्चतम न्यायालय लम्बित मामले ! 977-77 
उच्च न्यायालय में मूल भ्रध्ि मामले 
डनवाई हैतु स्वीकृत ] का +78 

उच्च 'गलय में विशेष पेवाई कि ञों 
का सुनवाई हैठु स्वीकार [ 9 गा 
राजस्थान भ्रधीन; न्यायात्रय दा 
मामले 4954.82 वृद्धि हर बाहिहक 
राजस्था यालय दीवानी मामले 
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न्यायपालिका 
इक्कीसवीं सदी में--कम्प्यूटर युग ? 


विधि भन्त्रालय के मंत्री पद का कार्यभार सम्भालने के पश्चात्‌ प्रख्यात 
विधिवेत्ता तथा भारतीय वार के अग्रण्मी श्री श्रशोक सन ने कलकत्ता में अ्रपने सर्वे 
प्रथम भाषश में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भ्रौर मर्यादा की पुनर्स्थापना को प्राथमिकता 
देने में श्रपना पुनीत ध्येय माना था।! उनके कनिष्ठ श्री भारद्वाज ने भी यही 
किया। नूतन मंत्री मण्डल की यह उद्घोपणा नव-वर्ष की भेंट स्वरूप स्वागत योग्य 
है । किन्तु क्रियान्विति का प्रश्न अत्यन्त जटिल और दुरूह है, विशेष रूप से सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा एस. पी. गुप्ता की रिंट याचिका के निर्णय” देने के पश्चात्‌ जिसमें 
कि न्यायाधिपतियों की प्रात्मघाती विवशता को अंगीकार किया गया है? व आत्म- 
हत्या कर “मुख्यन्यायाधिपति” के वर्चस्व व प्रायमिकता की स्वयं समाप्त किया है। 

श्री राजीव गांधी जिन्हें बहुत से पत्रकार मि. क्‍्तीन, भी कहते हैंड, मे भी 
जनता का भारी समर्थन प्राप्त करने के पश्चात्‌ समस्त विचाराधीन भुकदमी का पांच 
बर्ष की श्रवधि मे निर्णय करने की हृष्टि से सक्रिय कदम उठाने का विधि मंत्रालय 
की निर्देश दिया है, जैसा कि दिवाक 22-]-85 ई, को लोकसभा में विधि-मत्री 
थी भ्रशोक सैन के दिये गये भाषण से प्रकट है। उन्होंने (भरी राजीव)भारत के प्रशासनिक 
क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रणाली के प्रयोग का नूतन सुझाव देकर भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र 
में विद्यू तू वैज्ञानिक तकवीकि प्रगति (इलेक्ट्रोनिक साइण्डिफिक टेक्नोलोजीकल प्रोग्रेस) 
के नए क्षितिजों का सूजन किया है। भारत के विकासीन्मुख युवा प्रधान मंत्री द्वारा 
नव वर्ष की इस भेंट की परिधि में भी विस्तार की भ्रावश्यकता है ताकि श्रछूत समझी 
जाने वाली न्यायपालिका का भी इसमें समावेश हो सके । 

सितम्बर 984 में श्री राजीव का जयपुर के बुद्धिजीवियों के समक्ष श्रपनी 
विचादभिव्यक्ति यदि उनके भ्न्तनिद्वित विचारों का द्योत्तक है तो उन्होने न्यायपालिका 
के प्रति भारी सम्मान व्यक्त किया है। उन्होने कहा है कि भारतीय क्षित्रिज पर छाए 
हुए गहन श्रंधेरी धटनाप्रो के बीच न्यायपालिका ही शाशा की एक मात्र पून्‍्जीभूत 
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2/ न्यायपालिका इवकीसवीं सदी में-कस्प्यूटर युय ? 


पुनीत किरण है। अपने इस कथन को नए जतादेश प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी 
उन्होंने दोहराया है । 


घटनाओं के उपरोक्त ऐतिहासिक क्रमानुक्रम में धनू 7984 तक 7,48,89] 
विचाराधीन तथा लगभग 98,683 नवीन मुकदमों के मिल्ली पिरामिड्रों की तलहदी 
में भारत के मुख्य स्थायाधीश ने न्यायाधीशों के सम्मेलन का प्रोयोजन दिल्ली में 
985 में दो वार किया, जिसमें विचारणीय सुर्य विषय इन बढ़े हुए मुकदमों की 
समस्या का निस्तारण भी रहा है । इनकी संख्या उच्च न्यायालयों में (3,00,000 


सर्वोच्चि स्थायालय में ,50,000 और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग ढाई 


करोड है ।? 


जहा तक वितम्ब का प्रएन है तो तीमरे एवं चौथे दशक (930 40) के 
मुकदमों का निर्शय करना भी श्रभी शेव है। यह अपेक्षा की जाती है कि रचनास्मक 
पुरिस्ाम दायक विचार-विमर्श के पश्चात्‌ स्याय-प्रशासन क्षीत्र में भी कम्प्यूटर तथा 
विद्यूस्‌ उपकरण प्रयोग की उपादेयता को भी स्वीकारा जावेगा । कलकत्ता के मुख्य 
स्यायाधीश्ष थी सतीश चद्ध की प्रध्यक्षता में गठित एरिय् कमेटी ते अपनी प्रस्तरिम 
रिपोर्ट में प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थाय जगत में प्रयुक्त होने वाले प्राथुतिकतम अन्तर महाद्वीप 
मार्क प्षेपास्त्र कम्प्यूटर तथा विद्यू त-ठवकरण की अपेक्षा परम्परागत सुधारों का 
ही सुझाव दिया है। यहाँ तक कि शोथकाये, परम्परागत निर्णय, डिवि-अध्यादेशों 
फे संकलन हेतु भी इनका प्रयोजन वपेक्षित रहा है, किन्तु इस भतमिप्रेत अस्थकार के 
उपरान्त भी देश के प्रधान-मत्री के सस्वर प्राह्दात का देश के मुस्य स्यायाबीश 
स्वागत करेंगे श्रौर स्याय प्रभासन क्षेत्र में कम्प्यूटर तथा विद्यूलू-उपकरण के प्रयोग 


को मास्यत/ देकर 49वी सदी की स्यायपालिका को 2!वी सदी में छलांग लगा 
प्रभेश करायेंगे । न्‍ 


सक्षेपर मे, मेरे इस लेख का उह श्य न्यायिक व्यवस्था में “कम्प्यूटराइजेशन 
एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स” युग में प्रवेश को महती आवश्यकता को प्रत्ञिपादित करने के लिए 
भारत के उपरोक्त “तीन घडो” का निश्चित घ्याव, विशेष रूप से, व न्‍्याशिक संसार 
का ध्यान साधारणतया इस धोर आकपित करना है । है | 


इलेक्ट्रोनिक्स के इस ग्रुग्र में कम्प्यूटर की प्रासगरिकता सदेह से परें है। 
प्रोद्योगिक क्षेत्र के भ्रतिरिक्त भव कम्प्यूटर भीपध निर्धारित कर रहे हैं तथा बुलगा- 
दिया मे हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए दवा की खुराक नियंत्रित कर रहे हैं। 
प्रमरीकी, जन, रूसी तथा झनेक देशों के वैज्ञानिक अब ऐसे कम्प्यूटराइज्ड इलेक््री- 
निक उपकरणों का आविष्कार या डिजायनिग कर रहे है जो मानव मूड झौर व्यवहार 
की नियंत्रित करेंगे, भ्रवसाद और उदासी को हंसी-पृथी मे बदल देंगे, उदामी प्रौर 


3.. ज्युडिसियसे, पयूम्म, फ्वेम्स एण्ड फायर--मुप्ानससख लोझ । ड 
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ऐसे क्षणों में जब मनुष्य का मन रोने को हो रहा हो, उसे हंसायेंगे और ब्लड प्रेशर 
का न्यरोसजँरी के थिना मस्तिष्क के स्नायु केन्द्रों पर नियंत्रण रखेंगे । 

श्रागामी इक्क्रीसवी सदी में चर्द्रमा और मंगल में एक नई पुर्णंता प्राप्त 
होगी और इस सदी में सुपर कम्प्यूटर ब्रेन का अन्तरिक्ष क्षितिज और एक नए बहु- 
श्रायामी विस्तार के साथ उत्तकर्प दृष्टिगोचर होगा ॥ 


| यद्यपि भारत जैसा तीसरे विश्व का विकासशील देश भी एक सीमित रूप में 
ही सही, इस दौड़ में प्रवेश कर गया है किन्तु यहां की न्याय व्यवस्था श्राज भी केवल 
“बैलगाड़ी” पर पीछे घिसट रही है। “रोम” जैसे कम्प्यूटर एवं इलक्ट्रोनिक्स कैन्द्रो 
की तो बात दूर रही, यहां डिक्टोफोन, केलक्यूलेटर्स, विद्युत टाइपराइटर जैसे 
साधारण इलैक्ट्रोनिक उपकरण भी हमारे वजट के बाहर हैं । इलेक्ट्रोनिक विज्ञान 
ओऔद्योगिकी से न्यायपालिका, लोकोक्तीय अस्पृश्य हिन्दु विधवाश्ों की तरह भ्रभी तक 
अ्स्पृश्य है । 

नई “लोक श्रदालतों” के विधिक एम्बूलेंस भी, जो न्यायाधीश भगवती-सप्रथ्यर 
की नई इंजाद है, पारम्परिक वेलगाडी की चाल से यात्रा मे पीछे घिसद रही है। 
जस्टिस भग्यर के सामाजिक न्याय के निद्धान्त से प्रेरित भगवती-देसाई-ठवकर-चित्नापा 
की नई घारा भी ज्यादा दूर नही जा सकती और केवल “लघु परियोजनाओं” मे 
मिकुड कर रह गई है जिसका श्राशिक कारए उसका इरलैक्ट्रोनिक्स से श्रलय होना 
भी है। जब तक कि समय की आरावश्यकता्ों को महसूस केरने वाले कोई नूतन 
विचार था स्पष्टोक्तियाँ न हों, न्‍्यायाघी शगण आ्रामतौर पर पूव॑ निर्णंयों का ही अनु- 
सरण करते हैं। पूर्व-निर्सयों श्रोर प्रॉकड़ों की तलाश श्रदालतों का तीन चौथाई 
कीमती समय ले लेती है। ऐसी हालत में इलेक्ट्रोनिक साधन हमें इस कठिनाई से 
उवारते हैं जैसा कि विकर्तित विश्व में हो रहा है । 

भ्रमी हाल मे, मैं कुछ पश्चिमी शोर पूर्वी देशों की यात्रा पर गया था, विशेष- 
रुप से यूरोप, भ्रमेरिका और जापात ै मैंने रोम में “उच्चतम न्यायालय इलेक्ट्रोनिक 
केन्द्र” देखा है। कोई 800 दछोरों (टर्मिनल) तक स्थायिक झाकड़े पहुँचाने का यह 
एक जाल है । यूरोपीय देशों के कानून, न्यायिक नजीरें, विधिक साहित्य, न्याथालगों 
के संबंधानिक, सिविल और झ्रापराधिक मामलों के निर्णय इन भरांकड़ों में सम्मिलित 
होते हैं । इटली के इलैकट्रोनिक्स केन्द्र के माँकड़े सारे यूरोप श्रमेरिका के छोरों पर 
उपयोग में लाये जा सकते हैं _भ्रोौर वह केन्द्र आवके विकसित प्रश्नों का उत्तर देने के 
के लिए दृश्य प्रदर्शन इकाई (वी. डी. यू.) के रूप में कार्य करता है । | 

945 में हीरोशिमा प्रौर नागासाको में बम विस्फोट के कारण हुए विनाश 
के बावजूद जापान ने अपना पुननिर्माएं किया पोर 95 में डेटा बैंक के रूप में 
न्यायपालिका के क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक्स घौर नम्प्यूटराइजेशन की शुरूझ्मात की । 

अमेरिका भौर इयलेण्ड में “लेक्सिस' के हजारों छोर हैं जहां कानूनी राय 


कम्प्यूटराईज्ड की जाती है भोर वी. डो- यू. पर प्रदर्शित को जातो है । भव मारे 
हे." 


ने), पत्तकों, पत्रिकाओं अथवा 
पेजाय अब >> आधिक जान: कार ईैलेक्ट्रोनिक्स के क4 
ही जात) & रे 
सेमाचाते हे पेनाये रखे लए, जिनका अभाव निरंवों 
हे. एक दिम का $0 प्रति ऐसी जानकार! जुटाने में 
३ पाहरोे पत्रों | माचार माध्यमों, प्रभ-पहि 
न्नी श्रौद्यो5 व्य विकि $ .5 


आर, उद्योग श्रौर 
+ प्रात होती है 
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मोड डाटा सैन्दूल, प्राप्त पत्निकाप्तों, विधिक तथा सामान्य जानकारी शोर 
समाघारों का पूर्ण विवरण विविध व विस्तृत रूप से उपलब्ध कराता है, क्योंकि 
इसमें सम्पूर्ण पत्रिकाए', समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेख, सम्पूर्णा विधान भौर कानून 
च पुस्तकें संग्रृहित रहती हैं | 

इसके झलावा वकीलों भौर स्यायाधीशों को इस पद्धति का सुलभता तथा 
कारगर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कम्प्यूटर के भ्रनुभव की भ्रावश्यकता नही है। 
ये जानकारियां न्‍्यायाधीशो/वकोलों जुँसे व्यक्तियों के लिए खासतौर पर एकत्रित की 
जातो हैं । 

इस प्रकार हमारी मेज पर या कार्यस्थान पर कम्प्यूटर छोर (टमिनल) 
हमे बहुमूल्य जानकारी दे सकता है, जो बेहतर निर्णय लेने धौर कानून के बारे में के दारे में 
भ्रधिक जानने में हमारी मदद कर सकती है । मिलन वाकि किस 


यह केन्द्र विभिन्ष क्षेत्रों की सूचनाएं एकल्रित करता:है, .जिनमें>से >कुल्लेक' 
बब्मन्‍्त बकरी, 


निम्न हैं -- 6 ८ 2८4 2 डे हे | 


विधिक गृचनाएं-- 3 एल ॥ 2... 


: उनमें प्रमरीकन, इंगलिश, फ्रॉंसोसो गिरे विश्व शा हाफ 


एवं प्रप्रकाशित दोनों प्रकार के मामले टी 


2. प्रमेरिका के संघीय कानून, संहिताए' एवं विनियम, ब्रिटेन के कानून भौर 
कानूनी प्रलेख, फ्रासिसी विधिया श्लौर विनियम । 


3. यूरोपियन न्यायालयों के प्रकाशित एवं श्रप्रकाशित दोनों प्रकार के 
मामले । है 

4, लगभग तीस लाख मामले झौर श्रन्य दस्तावेज जो लगातार और शी ध्रता 
से प्रधतन (प्रपटूडेट) रखे जाते हैं । इनमें से कुछ मामले ऐसे होते हैं जो 
निणंय के 48 घण्टे के भीतर वहा उपलब्ध होते है । 

$. विश्व की बड़ी से बड़ी विधिक श्रनुसंघान टिप्पणियां । 

6. करो, प्रतिभूतियों, ऊर्जा, श्रम, वेक व्यापार विनिमयों, अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार, समुद्री मामलों के निरंसों, संचार सनदों, कापी राइट्स ओर 
ट्रेंडमार्कंसू पर विशेष पुस्तकालय | 

7. विश्व की बड़ी से बड़ी विधिक ग्रनुसंध्यन सेवाएं । 

* किसी विशेष न्यायाधीश विधिवेता द्वारा विचारित मामलों का परिचय । 

9. भ्रमरीकी या इ गलेड के न्यायालयों में उद्ध,व किसी भी मामले की तुरम्त 
जानकारो प्राप्त करना । 

यह सहज ही कहा जा सकता है कि मीड डाटा सेमन्‍्ट्रल सारे विश्व में सर्वा* 

घिक पूर्ण-टैक्‍्स-डाटा-आधार अस्तुत करता है । आप अपनी मेज छोडे बिना 45 साख 

से भ्रधिक लेखो, विधिक मामलो, सनदों एवं संदर्भों का प्रध्यवव या छानवीन कर 





ए० 
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सकते हैं. या किसी मामले का निणंय से लेकर अपील तक अध्ययन क्र विधिक 
प्रिद्धान्त के विकास की खोज कर सकते हैं । ये सत मीड डाटा मैन्ट्रल की सूचना“ 
सेवाओं की क्षमताश्रों के कारण हो सभव तथा सुलभ है । 


संयुक्त शज्य प्रमरीका में विधिक व्यवसाय नें ही कम्प्पूटर, की सहाबता से 
धचना का पता लगाने की समय बचाने वाली युक्ति को मान्यता देने में पहले की है। 
इंग्लैंड, भ्रमरीका और फ्रान्स के श्रधिववता विधि के किसी विनिर्दिष्ट प्रश्त पर नदीन- 
तम नजीरें तय करने के लिए, काग्रेस मे किसी विधेयक की प्रगति का पता लगाने के 
लिए, ब्रिटिश तथा घमरीकी विधिक समीक्षाप्रों में विशेषज्ञों का परीक्षय करे या 
विधि के किसी विनिर्दिष्ठ विन्दु पर फ्राँसिसी सरकार की नवीनतम कार्यवाही के 
लिए प्राफीशियल पश्निका देखने हेतु “लैक्सिक डेली” का उपयोग फरते हैं । 


मोड डाटा सैन्द्रल इनफॉरमेशन सेवाए' विधि वेत्ताप्ों श्लोर उनके कर्मेचा- 
रियो की कई तरह से निम्नलि9क्षित रूप में भहायता कर सकती है -- 

अमरीका में यू एस इन्टरनल 'रेवेन्यू सर्विस. मैन्युअल, प्राइवेट लॉटर विरणयी 
श्रौर तकनीकी ज्ञापनों की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना, 


प्रमरीकी फैडरल रजिस्टर तथा कोड श्रॉफ फैडरल रैगूलेशन्स की सहायता त्ते 
मवीनतम म्‌ एस फंडरल लॉज एवं रैगुलेशन्स उपलब्ध कराना; ४ 

प्रमरीकी ब्रितानी एवं फ्रांसीसी रेगुलेशनों, कानूनों श्लौर कानूनी अनुदेशों के 
पूर्ण दैकस्ट प्रदाय करना; 

विद्यमान मुवक्किलों जैसे भमरूपी मामलों का पता लगाना; शीघ्रता सेप 
एस या इंगलिश न्यायालयो में प्रोडरित मामलों का पता लगाना; 

किसी मामले के तकनीकी पहलू या किसी मामले में भन्तर्गस्त लोगों की 
पृष्ठभूमि को जानकारी उपलब्ध कराना; 


*... किसी भी विषय पर विशेषज्ञ साक्षियों का पता लगाने में सहायता करता; 
दोहरे कराधान बेंध पत्र के, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किगदम हे 
फ्रासिसी पक्षकार है, पूर्ण टंकस्ट उपलब्ध कराना; 
किसी विशे' जी शी गा किलर आप 
ध न्यायाधीश या किसी वकील हारा विचारित मामलो का प्रिया 
प्राप्त करता । 
हक आम 2 2००० है रह हक " स्तु, डक हक है: 7 
. « + प्रतिद्ित समस्त निरणेय.विधियों के ध्रलावा, विधिक व्यवसाथ में सहाय 
करने हेतु निम्त प्रकाशन सम्मिलित किए गए हैं:-- 
दी यूरोपियन कोर्ट भोफ जस्टिस; 
रोफडेस साइटेशन संविस; 
इन्टरनेशनल टैक्स एलर्ट; 
875 मे यू के टैक्स केसेज; 
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'फेडरल रजिस्टर: 

पद्रतानी धौर प्रमरैकी श्रप्रकाशिव मामले; 

जनेल भ्राफी शियल डेस कम्यूनिट्स यूरोपियन्स; 

अ्रमरीकी,फेडरल रिजवं बुलेटिन; 

झाल इग्लेड लो रिपोर्ट स' 

नेशनल लेवर रिलेशन्स बोर्ड रिपोर्ट सः 

दी एक्सपर्ट एण्ड दी लॉ); 

आटो साइट; 

अ्रमेरिकन वार एसोसियेशन लाइब्रे री एण्ड मैम्बर फाइल; 

'फोरेन्सिक सविस डाइरेक्टरी 

सोसायटी श्रॉफ मैरीटाइम प्राविटर्स श्रवार्ड डिसीजन; 

लीगल टाइम्स; 

यूनिर्वासटी लॉ रिव्यू (जिनमें हारवडें, येल, कोलम्बियों, शिकागों विश्व 
विधालय, पेनसिल्वानिया विश्वविद्यालय, वजिनिया विश्वविद्यलय सम्मिलित हैं ।) 

पत्लिकेशन श्रॉफ मैथ्यू वौण्डर, इनके (जिनमें निम्मर प्रॉन कापीराइद्स, 
मोड यू सी सी लिटिगेशन फार्मेंस, टेक्स प्लानिंग फॉर कोंरपोरेशन्स एण्ड शेयर 
होल्डसे एण्ड टेल्यूसेन प्लॉन इन्टरवेशनल इन्सोलवेन्सी एण्ड वेक्रष्टसी सम्मिलित हैं) 

प्रापकी मेज या कार्य के केन्द्र पर कम्प्यूटर टमिनल ऐसी प्रचुर जानकारी दे 
सकता है, जिसके उपलब्ध होने का आपको पहले अ्रगुमान मे हो । ऐसी जानकारी जो 
भच्छे निर्णाय देने में प्रगपकी सहायता कर सकती है, जिसके न्यायिक संसार के संबंध 


,7 श्राप ज्यादा सीखते है भोर श्रापके ध्यवसाय में जो कुछ हो रहा है उसकी पूर्ण 


जानकारी भ्रापको मिलती है । विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों से लेकर 


विस्तृत तकनी को न्यूज लेटसे तक से श्राप जो भी जानकारी चाहते है वह मीड डाटा 


सेन्द्रल इन्फोरमेशन सविस के माध्यम से झ्रापकी उंगलियों पर होती है। ज्ञान पश्रौर 
विशेषज्ञीय जानकारी का संसार भ्रापके सम्मुख होता है । “लेक्सिस” विश्व को सबसे 
पड़ी विधिक अ्रनुसंधान सेवा है जिप्तमें लगभग 30 लाख मामले ध श्रन्य दस्तावेज है 
जिन्हें शीक्रता से लगातार प्रधतन रखा जाता है (कुछ मामने तो ऐसे होते हैं जो 


,नि्णेय होने के 48 घण्टे के भीतर इसमें शामिल कर लिए जाते है) इसमे अमेरीकी, 


ब्रितानी, फ्रॉँसिसी * नून सहिताएँ एवं विनियम, ब्रिटेन के कानून भौर कानूनी 
'स्तावेज, फ़रासिसी विधि एवं विनियम, यूरोपियम कोर्ट ह्रॉफ जस्टिस के प्रकाशित एवं 
भप्रकाशित दोनो प्रकार के मामले, कर प्रतिभूतियां, ऊर्जा, श्रम, दिवालियापन, 
व्यापार, भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियम, समुद्री कानून के निर्णय, संचार, सनः 
कापी राइट प्ोर ट्रेडमांके विषयों पर विशेष पुस्तकालय तथा श्रतिस्पर्दा से सम्बन्धित 
यूरोपियन समुदाय के श्रायोग के निर्णय झ्रादि इसमें शामिल हैं । 
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यदि श्रापके पास भारतीय कराधान विधि के निर्णय से सम्पूर्ण जावकारी 
वाला "लैक्सिस टमिनल”” हो तो इस बात को जानने में प्रापकों केवल कुछ मिनट 
ही लगेंगे कि पुन्निर्धारण के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में इण्डियन 
एण्ड ईस्टने न्यूज पेपसे सोसाइटी बनाम सी. प्लाई, टी , [9 श्राई. दी. श्रार, 996 
में, कल्याणाजी भावजी एण्ड कम्पनी वनाम सी. श्राई, टी. 02 श्राई, टी. आए 
287 झौर. श्राई. टी. भ्रो. बनाम कस्तुर भाई लाल भाई, 09 झाई. टी. भ्राएः 
537 को श्रतुमादित कर रिया है। यदि झाप सट्ठों के सम्बन्ध में उच्चतम स्यार्यी 
लय के नवीनतम हृष्टिकोण का पता लगाना चाहते हैं -तो चाक्षुप प्रदर्शन इकाई 
श्रापको बताएगी कि श्रापको रघुनाथ प्रसाद पोद्दार बनाम प्रायकर ग्रायुक्त, 20 ग्राई 
टी आर 40 का निर्देश नही करना है वरन्‌ दावेन पोर्ट एण्ड कम्पनी बनाम मी* 
कराई टी. 00 श्राई. टी. श्रार, 75 का निर्देश करना है। इलेक्ट्रोनिक्स केस्द्र तुए्ल 
ही इस बात की श्रोर सकेत करेगा कि “न्यासो” के लिए कर विधि से संबधित विवि 
व्यवमायी को भ्रपर सी, झाई- टी. बनाम सूरत आर्टे सिल्क मेन्यूफैक्चर्स ऐसोसियेशर 
2। आई. टी श्रार, का निर्देश करना चाहिए क्योंकि इण्डियन चैम्बर श्रॉफ हम 
बनाम प्रायकर श्रायुक्त, 70। झ्राई. दी. झार. 796 का विनिश्चय भ्रव मान्य १28 
नही रही है। समस्त नवीनतम सदर्भों के लिए वकील या न्‍्यायावीश को निर्णय-” 
मारों प्रौर सदभों को तलाश करने में रात काली नहीं करनी पड़ेगी । /कराधा् 
विधियों, नियमों, भ्रधिसूचनाम्रों, अ्धिकरणों के विनिश्चयों मे से सभी को उनके कि 
जाने या बनाए जाने के 48 घण्टे के भीतर-भीतर जाना जा सकता है | 
प्रभी कुछ समय पहले मैं एक प्रभिकथित श्रांतकवादी श्री “एस” की एए 
बन्दी प्रत्यक्षीकरणा याचित्त की सुनवाई राष्ट्रीय सुरक्षा श्रधिनियम के प्रधीन उतें 
कारावास दिए जाने के विरुद्ध कर रहा था| जिनमें पूर्ण विन्दुओं पर बहस की गई! 
उनमे से एक का सम्बन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रनुच्छेई 226 
के उपचार का हकदार नहीं मानने से था जिसने भारत की श्रखंडता पोर संप्रमुता 
को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के प्रनुच्छेद 2] भर 22 के प्रधीत है 
भौलिक प्रधिकारों का श्रतिक्रमगा “'ब्ालीस्तान” की मांग से हुश्ा है । भरसक प्रमते 
के बावजूद राजस्थान के विद्वान अ्रध्विक्ताम्रों ने न तो प्रन्य संविधानों के श्रधीत के 
मौलिक कर्तव्यो के तत्समान प्रावधान दिखाए, न विश्व के किसी _ज्यायालय के किए 
ऐसे विनिश्चय को.दिखाया जिसमे मौलिक प्रधिकारों की बात करते समय संविंवा 
में भौलिक कर्तव्यों के पालन करने की भ्रावश्यकता पर बल दिया गया हो | ह 
यदि इटलीय पद्धति के या लैक्सिस या नैविसस पद्धति के कम्प्यूटर चाथु 
प्रदर्शत इकाई टमिनल होते तो यद्ध पता लगाने के लिए कुछेक सैकण्ड ही लगते हि 
भन्य देगो के संविधान के तत्समान प्रावधान - क्या हैं। इसी तरह, धन्य देंशों कै 
उच्चतम न्यायालयों के नवीमतम विनिश्चयो की शोर सकेत करने के एक मामूली ५ 


स्थायप्रालिका इक्कौरावीं सदी में-कम्प्यूटर युग ?/9 


निर्देश के उत्तर में कम्प्युटर ने निरयों के उन श्रंशों को प्रदर्शित कर दिया होता 
जिनमें राज्य की भ्रखण्डता घोर प्रमुत्व सम्पन्नता को बनाए रखने से संबंधित मौलिक 
कर्तेब्यों पर बल दिया दया हो । 


इसी तरह, जब यह प्रश्न भश्राता कि क्या नागरिक की स्वतन्त्रता राष्ट्रीय 
सुरक्षा से श्रधिक महत्त्वपूर्ण है, कम्प्यूटर ने तुरन्त ही इस बिन्दु पर सभी उपलब्ध 
नवीनतम मामले प्रदर्शित कर दिए होते ॥ 


जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा भ्रधितियम के भ्रघीन के सलाहकार बोर्ड को श्रम्या- 
बेदनों के भेजे जाने मे लगने वाले समय पर जोर देने का संवध है, कम्प्यूटर तुरन्त ही 
वे विभिन्न विनिश्चय दिखा देगा जिन्हें दिखाने मे संबंधित पक्षकारों को श्राठ दस 
घण्टे लग गये थे । कम्प्यूटरो पर एके. गोपालन! से लेकर ए.के. रे” तक के निवारक 
निरोध से संबंधित समस्त सिद्धांतों को श्रौर प्रक्नाली नेता तलवंडी के मामले में 
उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निरणेयो३ तक को कुछेक मिनद के भीतर ही दिखा 
दिया होता। 


नजरबन्दी के श्राधार भ्रोर साक्ष्य के बीच मे इसने जो सुभिन्नता दिखाई है 
उसे, भौर इस बात को कि क्‍या किसी नजरबन्द व्यक्ति के भाषण से सबंधित पुलिस 
प्रासूचना रिपोर्ट को, श्रम्यावेदन करने के लिए उसे दिखाया जाना चाहिए या नही, 
घाक्षुप प्रदर्शन इकाई के द्वारा ए. के. गोपालन से लेकर तलवंडी तक के संबंध मे 
कुछेक मिनटों में ही दिखा दिया गया होता, जिसमें श्रगले पांच सात घण्टे लग 
गए थे । 

इसी तरह, जब हम संविधान के श्रनुच्छेद 368 के श्रधीन संविधान को संशो- 
पित्त करने की संसद की शक्तियों पर श्रौर संविधान के मूलभूत ढाचे के भीतर बने 
रहने की उसकी तथा-कथित सीमा पर विचार-विमर्श करते हैं तव अनेक दिनो और 
हफ्तों को, पूर्वे-निर्णशयों को खोजने में गंवाने के स्थाव पर हमे कम्प्यूटरीकृत चाक्षुप 
प्रदर्शन इकाई के द्वारा यहे बता दिया गया होता कि किस तरह सज्जनसिह के पूर्व 
दिए गए निर्णय को गोलकमाथ* के मामले में बदल दिया गया भ्रौर किस तरह 
केशवानन्द भारती" के मामले में उठाए गए मूत्नभूत ढाचे के प्रिद्धांत को मिनर्वा 





ए. के, गोपालन बनाम मद्रास राज्य/ए. आई. मार./2950 एस. सी. पृष्ठ 27॥ 
ए. के. राय बनाम भारत संघ/982 (]) एस. सी. सी. 27!। 

पंजाब राज्य बनाम जगदेसिह तलवंडी/ए. आई. आर, 984 एस. सी. 444 । 
सब्डन सिह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. भार, 965 एस. सी, 845॥ 
+#«. गोलकनाय बनाम पजाव राज्य, ए जाई, आर- 967, एस. सी. 645॥ 

6. » केशवानन्द भारती का मामला ]973 (4) एस- सी. सी. 2254 


9 ४ पुल (० 


न्यायपालिका इक्कीसवीं सदी में-कम्प्यूटर युग ?/ 


सरकार का प्रजातच्चात्मक रूप (न्यायाधीश हेगड़े, मुखर्जी श्रौर खन्ना के 


नागरिकों के लिए सुनिश्चित वैयक्तिक स्वतन्त्रताश्रों की भ्रनिवार्य विशेषताएं 
(मुख्य स्यायाधीश सीकरी, न्यायावीश हेगडे श्रौर मुखर्जी के अनुसार) | 
ध्यक्तियों की महत्ता (मुख्य न्यायाधीश सीकरी, न्यायाधीश शेलट झौर 
ग्रोवर के अनुसार) । 

राष्ट्र की एकता भ्ौर प्रखण्डवा (न्यायाधीश शलट भर ग्रोवर के पनुसार) । 
प्रभुत्व सम्पन्न प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य (न्यायाधीश जगमोहन रेड्डी के 


देश की एकता (न्यायाधीश हेगडे भौर मुखर्जी वो ग्रनुमार) । 
सामाजिक, श्राथिक भर राजन तिक न्याय (उपयु'क्तानुसार) । 
विचार, परभिव्यक्ति, विश्वास, चिष्ठा और पूजा की स्वतन्त्रता (उपयु्ता- 


प्रतिष्ठा श्रौर अवसर की समता (उपयु क्तानुसार) । 
संसदीय प्रजातन्त्र (उपयु कतानुमार) । 
सीमित न्याश्रिक पुनरावलोकन (न्यायाधीश खन्ना के भ्रनुसार) । 


केशवानन्द को परवर्तो प्राधारमुत विशेषताश्रों का सुचीपत्र 


प्रभुत्व सम्पन्न प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य? । 
प्रतिष्ठा श्रौर ग्रवसर की समता? । 

घर्म निरपेक्षवाः 

नागरिक का धामिक पूजा का अधिकार? । 
विधि शासन? । ह 





श्रीमती इन्दिण, नेहरू, गाँधो वताम राजवारायण, ए. बाई. आर. 975 एस. सी. 2299; 
स्थायाघीश श्न्ना (पेरा 23), न्यायाधीश मैथ्यु ने धसे संविधान द्वाथ स्थापित प्रजातन्त्र नाम 
दिया है। (पैरा 329), राजस्थान राज्य बनाम भारत का संघ, ए., आई. आर. 977 एस. 
सी. 36]; न्यायाधीश वेग मे इसे अनुच्छेद 336 के उपयोग के लिए प्रज्ञातान्न की आधार- 
भूत कसोटो कहा है (पैरा 4) ॥ 


8. 
प्रनुसार) । 
कं, 
0. 
. 
2. 
अनुसार) । 
3. 
॥4, 
5, 
नुसार)। 
6, 
7. 
8, 
7.. प्रजातन्त्रा। 
थ 
5८ 
4. 
5 
6. 
]. 
2५ 


श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण्ण, ए. भाई. आर, ]98] एस. सी., 234, 
न्यायाधीश सेन (पैरा 82), एस. पी. गुप्ता बनाम भारत का यब्ट्रपति, एं. बाई. आर 
4982 एए. सी. 49, न्यायाधीश भगवती (पैरा 26) केवल “विधि का शासन” के लिए। 


2/न्यायपालिका इक्क्रीसवीं सदी मैं-कम्प्यूटर युग ? 


7. 


8. 

को 
30. 
॥4. 
2५ 
ः 
4. 
४०“ 


6, 


7. 


अनुच्छेर 359 () प्रापतकाल के दौरान मूल भ्रधिकारों के प्रवर्तन के लिए 


स्थायालय को समावेदन करने के अधिकार का मिलम्बन-44३ संशोधन 
द्वारा अशत: संशोधित। 


आपात उपबन्ध। 

सीति निदेशक सिद्धान्त 

संविधान की सर्वोच्चता4 ॥ 

मूल अधिकारों प्ौर नीति निर्देशक सिद्धातों वे बीच सामरजत्य झीर संतुलनी 
ससद को सीमित संशोवन शक्तिव 

न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति 

समर न्याय | 


लोक क्ल्णणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक और प्राथिक न्याय 
की भ्रवधारणा ?। 


प्रनुच्छेद 4 और झनुच्छेद 3 (जिस्ले बाद मे 44वें संशोधन द्वारा लोवित 
कर दिया गया)! ९ 


न्पामपालिशा की स्वतत्यताथ। 





5५ 


439. 


3], 


४. डो. एम. जबलपुर बनाम शिवकास्त शुक्ल, ए. छाई, आर, 976 एम. शी. 20: 
मुख्य न्यायाधीश चन्रचूड (दस 438) । 
उपयु क्ताठुमार, न्यायाधोश बेग (पैरा 383) । 


राजेस्थात राज्य बनाम भारत सेघ, ए्‌. आई. आर १977 एस, सी. 982 (ग्यायाध्रीए 
बेग) (पैरा 42)। 


उपगु'क्तानुगार (पैसा 44) । 


पिनर्बा मिल्‍्स बनाम भारत मर, ए. आई, आर, 2980 एम, मी. 789, मुख्य त्यायाधीश 
वद्धचूड, स्यपयाधीश गुप्ता, क टवानिण और कलाशम्‌ (पैरा 6]) 4 

अप क्तानुयार (दस 22) स्थाशाधीश भगवनोी (पैरा 9) + 
उपयु कानुसार स्यायाध्रीश भगवती (पेय 99)3 

अधमनराव बनाम भारत हंपर, ए, आई. आर, !98] एग, घी. 27], मुझ्य स्थयायीश घर 
बड़, न्यायाधीश कृष्ण अध्पर, स्कयाधीश तृतनणवपुरुकर (वँस 29) ॥ 

भीपमिद बनाम भारत संघ, ए. आईं, सार. 98] एम. सी. 234, स्थायाधीश सैस (पैरों 
82) न्शपाधीश इृष्पा अस्यर मे इसे भाग 40 बज़ है जो हमारे सर्वध्ानिक अनुशासन के 
लिए सामाजिक न्याय दर काध्ारित समाज की स्थापना ऊरना चाहता है । 

मो बिल बनाम भारत सध, एू, बाई, मार, 98] इन, को, 234, व्यायाधीश तुलआपुरूर 
(पैय 49) । हि 

एस, दी. गुप्च बनाने भारत यँष, ए. आई, 


जार, 982 हस, सी. !49 स्पापाधीश भगवीं 
में इदे एक घोष्ड अवधारणा बत 


जादा है (वश 26) | 


न्यायपालिका इक्कीसवीं सदी में-कम्प्यूटर युग ?/3 


- यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना महत्वपूर्ण है कि हमारे द्वारा सुनी 
जाने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जिसमें लगभग़ 50 घण्टे लगे, 5 घण्टे में व्नूरी 
कर ली जाती यदि हमारे पाम सन्दर्भ के लिए श्रपदी डेस्क पर लेक्सिस कम्प्यूटरी- 
करण का टॉमिनल होता । इसी प्रकार निरंय का डिक्टेशन जिसमें लगभग 8 घण्टे 
लगे श्रौर उसका टंकण जिसमें लगभग 7 कार्यदिवस समाप्त हुए, कुल मिलाकर 
6-8 घण्टे में समाप्त हो जाता, यदि हमारे पास स्वचालित इलेक्ट्रोनिक टकरा यंत्र 
चाले डिक्टोफोन होते । 


सविधान के 52 संशोधनों को चाक्षुप्र प्रदर्शन इकाई कम्प्यूटर की सहायता 
से कुछेक मिनटों में ही जाना जा सफता है किग्तु यदि किसी को पुस्तकालय से भन्यथा 
दू ढना पडता तो इसे ढू ढ़ने में कम से कम 8-40 घण्टे-लग जाते । विधियों के सभी 
सशोधनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों झौर कराधान के केन्द्रीय राजस्व 
चोई झौर उत्पाद प्राधिकरणों ग्रादि के विनिश्चयों को चाक्षुप प्रदर्शव इकाई कम्प्यूटरी- 
फरणों से कुछ ही मिनटों में जाना जा सकता है। कालक्रम के भ्नुसार, प्रत्येक 
नवीभतम निरश॑य को भी चुम्बकीय टेप पर विश्व के दूरातौदुर भागों से 48 घण्टे के 
भीतर टेप किया जा सकता है, चाहे वे भ्रमेरिका का उच्चतम न्यायालय हो या 
प्रीवी काउन्सिल या सोवियत रूस को सुप्रीम सोवियत । यह हमारे लिए “प्रल्लादीन का 
चिराग प्रौर जाहू” जैसी बात है। मैंने रोम में उच्चतम न्यायालय इलेक्ट्रो निकस केर्द्र 
में श्रौर फिर लन्दन, न्युया्क में इसका विस्तृत श्रध्ययन किया है जहां पर लेक्सिस 
भष्गाई डेटा है और मैने उसे वास्तविकता पाया है । 

हमारी सभी पत्र-पत्रिकायें, दाहे वे सरकारी इण्डियन लॉ रिपोर्ट हों या 
भाँल इण्डिया रिपोर्टर (नागपुर) या श्रम विधि, कराघान विधि, उत्पाद विधि, समुद्र 
सीमा-शुल्क भर पेटेण्ट और विधियों को संशोधित करने वाली संसदीय कार्य वाहियो 
फो सम्मिलित करते हुए, विधि के विभिन्न क्षेत्रों मे विभिन्न राज्यों के लॉ रिपोर्टर, 
भारत में कार्य रत प्राक्षुप इकाई कम्प्यूटर पर भी प्रभिलिखित की जा सकती है, 
चशतें कि सरकार निश्चय कर ले । 


पदि न्यायालय में डिक्टाफोन का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जावे तो नवीनतम 
डिजाइन के इलेक्ट्रोनिक टंकरा यंत्रों प्रौर सगणकों की सहायता से तीन से चार- 
य्रुने तक मामले निपटाए जा सकते हैं । 


,.. विस्तृत भ्रध्ययन के श्राधार पर मैं इस बात से प्राश्वस्त हूँ कि यदि 2 से 4 
घप तक सभी स्तरों पर पध्रानदोलन श्लौर भभियान चलाकर इनका प्रयोग प्रारम्भ कर 
दिया जाये तो वकाया कार्य भौर विलम्व की समस्या का काफी ह॒द तक समाधान 
किया जा सत्ता है भौर दक्षता, निर्णयों की शुद्धता, सुनिश्चितता भौर भ्राघुनिकता 
भौर गुणवत्ता को भो सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे विधि मंत्रियों को भी 
भौर इसी प्रकार विधान मण्डल को पययंप्रणाली पोर राज्यो के विभिन्‍न प््य झगो 
को भी सहायता मिलेगी 4 


मैं-कस्प्यूटर 7 
य के बैघा जाएग भरत व रूस मे संविषानों हैं 
क्या समा प्रसभानता पुरनत उत्तर देया कि मौलिक कैतेंब्य भारतीय 
संविधान मे नृच्छेद 37ए है के कार 6॥, 62 68 तक मे 
हैं । दोनो राष्ट्र है। प्र: मानता यह्‌ भारत में प्रक्तक 
भैल प्रधिकार। ह्त्त्व दि जाता रह है मैने कतंव्यों को आय 
मिकता वे मह 7्यया है 
यू रैसके समय मे ॥ दैका कि 'लिक प्रधिकारं 
पर क्ेक्ल लिए निरय कोट के हैए हैं, जिनके मोती लात, 
सज्जनमिह, शंकरी ढ, जी शोचापुर मिल्त, » फैशवानन्द 
भारती, भिनवा मिल्स शमप्चिह, ) कप्र, आपवराज ६ वे वामनराव हे 
मिशंय प्रगुक्त है इसके 4 तक भ्रुल कतेब्यो पर सुप्रीम कोट ने एक # 
महत्त्व निरंय नही दिया है जच्च न्यायालय राजस्थान के पैयेनारायरा 
चोषसी बनाम कर, विजय मे; वनाम में मत कतेंव्यों को न्यायपातिकर 
न्वित्ति में मर्थंतत व्यक्त है व सिक्िकम उच्च न्यायातय में प्रेमप्रकाः 
अग्रवाल की रिट या में याधीश के इसके विपरीत निरंय दिया। 
एटर यह भी बता सकेगा /ल के निर॑कों में उन्ही न्यायाषी। 
ने विपरीक्ष दि. चार ६ हैं । किले भा किए वायाधीश का नाम क क्िती 
मे; न्यायाधोश के राय, न्यायिक्ध गे पर कम्प्यूटर प्रात 
भपकते ही 7 दे जित्ते कई महोनो) की दाम; कै वावजुद भरी विधि का शोव: 
कर्ता शायद ह्दी कर सकेगा । श्रतः न्यायिक जयत के फस्यूटर का प्रवेश 2 व 
पदी को क़ान्ति हे 
श्चिमी जमंनी # क्‌; 
8रों उपलब्धि के 


को न्याय के क्षेत्र भत्यन्त महत्त्व- 

' जापान, अर रीका, इटली की तरह पिप्योग में किस है। इसे 

नहा “ज्यूरिसर उहते है, इसके निरुंय, न्याय प्रझाली का का साहित्य, 

अम्पूर्सा सांल्यिक) प्रांकडे अधिनियम, कि भादि उस्तुक किए जाते है । भव 985 

से तो उन्होंने पजकीय क्षेक कि व्यावसायिक न्र्मे बसा: बेकेशोन/” के ताम 

से प्रचच्तित किया है| २, से यह परश्क बचा जावे कि विधि मत्री के पुमीम 
कोर के + आायीशों के) में शक्धि $ गिपरा की को 

कि लोकसभा दिनांक | 4/5/85 को गे श्रशोक् संत के घोपराय की 

कि सुप्रीम कोर के प्र $ के स्थान पर 36 न्यायाघीश होंगे 

पते: भारक में यदि २. मे 

में भी इसे शस्वाह- दिय। 


सम्भव न हो को निजी भोदोगिक तेतर 
म्भ क्रिया जा स्का है ; 


न्यायपालिका इक्कीसवीं सदी में-कम्प्यूटर युग 7/5 


शेडोज्री 


भव तो प्रमरीका में “शेडीजूरी” के प्रयोग का युग श्रा गया है। यह वैज्ञा- 
निक जुरी न्यायालय में वकीलों के तकों मुकदमों के तथ्यों व न्यायाधीश के भ्रश्नों को 
संकलित कर अपने दिभाग से बताएगा कि,निर्णाय की संभावना न्यायाधीश के मस्तिप्क 
में कैसे कैसे कया वन रही है । वक्नील की वहस का श्रसर, इस शेडोजूरी में कम्ध्यू- 
टराइज होकर दिग्द्शित होता रहेगा । शेडोजूरी की प्रमाशिकता व सार्थकता इससे 
भी है कि वकील को अपने तकों का परिणाम सामने कम्प्यूटर पर दिखेगा व न्याया- 
घीश भी साधारणतया जुरी की राय के विरुद्ध जाने में कठिनाई अनुभव करेगा। 
इसमे पक्षपात व भ्रप्टाचार पर भी रोक लगेगी । 


भारतीय परिप्रेक्ष में “कम्प्यूटर” व “शेडो जूरी” की कल्पना श्रर्याभाव व 
न्यायपालिका के लिए प्राथमिकता के प्रभाव में चन्द्रलोक व तारों की सैर ज॑सी लगती 
है परन्तु भ्रन्ततोगत्वा भारतीय वहां भी अब तो पहुंच ही चुका है श्रतः न्यायपालिका 
में “बंलगाड़ हो क्यों हांकी जावे” | यह दु.खद सत्य है कि श्रभी हम “डिक्टोफोन/! 
“कैलकुनेटर” व इलेक्ट्रिकल टाइप राइटर न्यायपालिका को उपलब्ध नही करा सके 
है। परन्तु इससे मिराश होने की आवश्यकता नहीं । इन सवकी योजनाएं साथ-साथ 
भी साकार हो सकती है । 


“मोड डेटा सेन्ट्रल”” या इतालवी उच्चतम न्यायालय इलेक्ट्रोनिक सेन्टर के 
पेटनें पर भारत सरकार के माध्यम से हम स्वय श्रपना प्रोजेक्ट क्‍यों नहीं लगा 
सकते ? सरकार मीड डेटा सेन्ट्रल इन्टरनेशनल या ऐसी किसी श्रन्य फर्म से सहयोग 
लेने पर भी विचार कर सकती है ताकि भारत के सभी कानूनों, उच्चतम न्यायालय 
भोर उच्च स्यायालयों के विनिश्चयों को उसके पुस्तकालय मे सम्मिलित किया जा 
भक्के । श्रब॒लैंक्सिस सेवायें भारत मे भी उपलब्ध हैं! ग्राहक वन जाने पर झ्राप 
प्रमेरिका के “मोड ढेटा सेन्ट्रल” से टमिनल और प्रन्य भ्रावश्यक उपकरण प्राप्त 
कर सकते हैँ किन्तु जब तक भारत की विधिक जानकारी उसे नहीं दी जाती तव तक 
पह उत्तना उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय श्रौर भारत 
सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए पहल करे। 


मैं प्राशा करता हूं कि विशेषत: न्याय श्रौर विधि के शीर्पस्थ भ्रौर म्याय 


: प्रधासन के सभी शुभ चिस्तक रोम के पैटर्न पर दिल्‍ली में! “उच्चतम न्यायालय 


इसेक्ट्रोनिक्स केन्द्र! भौर 'लैक्सिस/नेविसस” जैसी कम्प्यूटरीकररा सेवा या ऐसी ही 
भन्‍्य उच्च ऐजेन्सी के लिए, सामूहिक रूप से मेरे साथ झपनी भावाज उठारयेंगे ताकि 
हम उस व्यक्ति को शीक्ष सामाजिक न्याय दिलवाने के उद्दे श्य को जल्दी ही प्राप्त 


' फेर मरे जो पंक्ति में सबसे प्रन्त मे रड्ठा है। 


6/न्यायपालिका इक्कीसवी सदी में-कम्प्यूटर युय 


चाक्षुप प्रदर्शन इकाई के लिए कस्प्यूटरीकरश रिकाडिय विधि धौर सार 
की बड़ी मात्रा में जानकारी रखेगी, उस सारी जानकारी या उसके प्रन्शों को याद 
रहेगी धौर तुरन्त उसका स्मरण करायेगी तथा जब भी एवं जहां भी वादी, वढीों, 
विधि का न्याय निर्एयन करने वाले स्यायाधीशों भौर लोक पदालतों से लेकर शिि 
मनालयों तथा विधि भ्रायोग तक के लिए उक्त जानकारों प्रपेज्षित होगी, तभी कई 
उसे मुहम्या करेगी । 


कम्प्यूटर मनुष्य का तेजी से भागीदार बनवा जा रहा है भौर 'पज्नारीव री 
चिराग सावित होता जा रहा है। इधर मनुष्य ने सोचा और उधर कम्प्यूटर हामि५ 
पूरे विनत भाव से भौर बिना थक्े, उस सोचे हुए को क्रियान्वित करने के लिए। हैं 
इस इति विश्वसनीय भौर विर्भरणीय भागीदार “कम्प्यूटर” से भ्राज ही गगीद्षरी 
कर लेती चाहिये क्योकि कल इसमें बहुत विलम्ब हो जायेगा प्रौर अबानयेती मे 
पाँच वर्ष का पुराने बकाया, मुकदमों को निपटाने का भ्रादेश काल्पतिक रह जावेश। 
कम्प्युदर युग तुम्हारा न्यायपालिका में स्वागत । 


भारतीय न्याय प्रणाली 


झावश्यकता हैँ सम्पूर्ण कायाकल्प को . 


* -,विश्व के जाने-माने दाश्तिक, भारत के शीपंत्य न्यायवेत्ता व “सामाजिक 
न्याय” के मसीहा न्यायाधीश हृष्णा अस्यर में घोषणा की है कि “जनतस्त की 
तरह न्यायपालिका में भी प्रात्मह॒त्या फरने को प्रवृत्ति मतिमान हो रही है शौर 
भारत की स्यायपालिफा का विनाश सम्भावित ही नहों, निकट भविष्य में सुनिश्चित 
है। ”” नई दिल्‍ली में प्रायोजित 3 माचें, 82 के भ्रखित भारतीय भ्रधिवक्ता 
सम्मेलन में न्यायाधीश एच. पध्रार, खन्ना, व न्यायाधीश गुप्ता ने भी महपि श्रय्यर 
के कथन का समर्थन किया । ॥ है 


न्यायाधीश खन्‍ता द्वारा खतरे की घंदी 


, सन्ना ने कहा 'साधारणतया ये संस्थाएं बाहरी बाधाप्रों से निपटने के 
लिए पर्याप्त रूप से सशक्त होती-है, परन्तु इन संस्थाम्रों की रक्षा करने वाले व्यक्ति 
ही जब स्वार्थपरता, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा या प्रन्य बातें प्रक्रिया में सुस्थापित 
संहिता तथा व्यावहारिक प्रादर्शों का उल्लंघन कर बैठते है, तव वे संस्थाए' जी 
होकर घराशायी होना प्रारम्भ हो जाती है ।! 

कृष्णा भ्रय्यर का साइरन व श्ररिनि-परीक्षा 
. 2 भारत के न्यायिक जगत्‌ के ये च्रमचमाते सितारे लगभग ग्राधी सदी तक 
चिन्तन, प्रनुभव व विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहे है तथा इन शीर्ष॑स्थ न्यायाधिपतियों 
की यह कद्ठु चेतावनी महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि चौंकानेवाली है। “भ्रय्यर” वीसवी 
सदी के “महूपि” हैं व उनका ?कथन राजनीति, "समाजशास्त्र, विधि व भारत की 
व्याय-असाली के मंथन से अकट हुआ है / उनके ही अदेश कैरल में उतके कथन की 
“अग्वि-परीक्षा” न्‍्यायालय की श्रवमानस्य व श्रपमान की यालिका की पैरवी करके 
भूतपूर्व एडवोकेट जनरल कर रहे है।., 
शोर्षा ग पत्रकारों व न्‍्यायविधि शास्त्रियों को चेतावनियां 
3, ऐसा नही कि श्रय्यर ऐसा उद्घोष भकेले ही कर रहे हैं क्योंकि इसके 
पहले भारत के प्रमुख समाचार व विचार-पत्रों में गत पूरे दशक में विभिन्न चेता- 
वनियां दी जाती रही हैं; जो कि वो. एम. सिन्हा! के “जुडिशियरी एट दी क्रास 
रोड्स” में न्यायाधीशों के स्थानान्तरण वथा,श्रतिरिक्त न्यायाधीशों की निमुक्ति के 


अलननसनलत++++++ 
", दी इल्स्ट्रेटेंड वीकली बॉँफ इण्डिय, 2 जुलाई १98] ; - #&४४* 


20|भारतीय न्याय प्रणाली 


शकाबट को दूर करते के लिए सुविधाजनक समनीय न्यायाधीशों की नियुक्तिया 
करके एक “मूल्य परिवेष्ठित” न्यायालय अभभमियन्त्रित किया जाए।- ४ 
मृदुल द्वारा गे को शंकान्ों का सण्डन 

9, थी गर्ग की शंकाड्रों का सिवारण करते हुए विधि मन्‍्त्री के झमिमापत 
श्री पी. आर. पृदुल ने यह राय व्यक्ति की है कि ऐसे स्थायावीशों के निशेय स्याव- 
पालिका शोर कार्यपातलिका के बीच तिकट सम्बन्ध स्थापित करने वाले युग का 
यूत्रपात हैं। उन्हें प्रसन्नता थी कि दवाव डालनेवाला दल स्थायालयों पर भपना 
दबदबा नहीं रख सका । श्री मृदुल के झनुसार उच्चतम व्यायालय ने अब जीव 


की सामाजिक, राजनेतिक श्र आ्राथिक वास्तविकतापो के प्रति जागइकतां धरा 
करली है । 


चिताले हारा उज्ज्वल भविष्य में विश्वास. 

0, डॉ. वाई. एन. चिताले जो एक संवैधानिक विशेषज्ञ एवं स्यायशास्त्री 
है, श्री गर्ग से भिन्न मत रखते हैं तथा कहते हैं कि वे व तो व्यायाबीशों के स्थानों” 
न्तरण के प्रभाव से ही भयभीत हैं भर न स्थायपालिका की भविष्यता के बारे मे 
चिन्तित । यह स्देव स्वतस्त्र एवं सर्वोपरि रही है भौर रहेगी । उच्चतम स्पावातग 
के एक अन्य प्रख्यात विधिवेत्ा श्री श्रार, के. जैव इतने भ्राशावादी गहों हैं। 
उन्होंने यह प्रेषित किय। कि यद्यपि दे प्रतुभव करते हैँ कि स्थायालय सवतस्त रह 
परन्तु वादों में जहा प्रमुख व्यक्तित्त भोर मुख्य विषय फंसे रहते हैं वहाँ स्यायालत 
सध्य की स्थिति का अनुसरण करते हैं जैसा क्षि विधान सभा भंग करने के बाई 
में घटित हुआ है । हे 


भ्रग्यर, खन्‍्ना और गुप्ता बनाम मृदुल झ्रीर शांतिभूषण 

!], यह एक कितना रोचक औझौर विचारणीय विपय है कि जहाँतीत 
प्रतिष्ठित न्यायाधीश कृष्णा प्रय्पर, एच. धार, खन्ना और ए. सी. ' गुप्ता ने स्थाय- 
विदों के समक्ष यह श्राद्वात किया कि उनके सतानुसार न्यायपालिका अपनी 
स्वतन्वता प्रौर प्रतिष्श को दव पर लगाकर “भात्महत्या” कर रही है, उ, 
विनाश से बचाया जाये, वहाँ तीन विधि मंत्री श्री शांविभपण, गोखले और शिव 
शेकर ने भ्पने विश्वास की पुष्टि इस प्रकार की कि स्थायवालिका की स्वतत्रती 
तथा संविधान के प्रति वचम-वद्धवा को स्यायावीशों को कामीर से कोचीन तह 
स्यानास्तरण करके हूं! बहाल रखा जा सकता है। यद्यवि उपरोक्त बठित विपयी 
चस्तु पर वकील व्यदताय मे से प्रमुख स्पायशाहित्रियों का भिन्‍न मतावलस्बत है, किए 
भी “लिक” के साक्षात्कार के परिणाम को इच्हान्त के रूप से सेने पर श्री मत 
भौर थी श्ांतिभूयण स्थायाधीशों के निर्णेयों के श्धिमत द्वारा स्पायवालिकों की 
स्वतस्तता को यवावत्‌ रखते के वियय पर विचिय्र शब्यासंवी बने ग्रये हैं। मे 





.. “धरत्वान' शज्द बजात भारत सप, 977 (3) एस. सी, सो., वृष्ठ 592 गा 


औारतोय न्याय प्रणानी/2 


पूर्णोखूप से. विचार किया जाये तो यह विवित्र असंगति है कि पश्रकारों और स्तम्भ- 
लेखकों ने न्यायाधीशों के यादों के निर्णय को प्रात्मंघाती कह कर इसे भारतीय 
न्यायपालिका के इतिहास का सबसे कलुषित एवं तिमिराच्दादित श्रध्याय कहा है। 


' न्यायाधीशों का पोस्ट-मार्टम: न्‍्यायाधोशों का मुल्यांकन 


[2. बिन्ता के इस सामूहिक उद्वोधन तथा सचेतनता की घंटी बजाने वाले 

' प्रमुख न्‍्यायशास्त्रियों में सर्वेश्रो नानी ए. पालकीवाला,? सीरवाई, सोलो जे, 
सोराबणी3 तथा नारीमन,' ने सर्वेश्री ग्ररुण शौरी, श्रवण पुरी,९ सुमीत मित्रा,'? 

ए. जी, नूरानी,९ ए. राघवन्‌," प्निल दीवान,० कृष्णा महाजन, बी. एम. 

. सिन्हा! झ्राई, के. गुजराल,?* हिमाद्री ढाढा,१* केदारनाथ पाडे!* एम. चलप्रति 
राव राजीव धवन, चैतन्य कालबाग,! कुलदीप नश्यंर तथा प्रन्य पत्रकारों 

(को साथ दिया है । इस प्रकार की विस्फोटक प्रकृतिवाली स्थिति में कोई एक 
पोठासीन न्‍्यायाधीक से इन मतभेझो में प्रवेश करा कर अपनी राय प्रकट करने की 

श्राशा नहीं कर सकता । परन्तु यह तथ्य स्वयं यह प्रदर्शित करता है कि समाज के 


५ 
त++++--..तनहननन 


. आस्पेक्ट्स ऑफ जजेज़.केस, नानो ए, पालक्रीयाला, दी इण्डियत एक्मग्रेपत, फंप्वरी 
3-5-982। है 
2. दी णज्ेज़ केस एण्ड दी सुप्रीम कोटे, इण्डियन एस्सप्रेस, जनवरी 22, 982। 
3, दो जुदीशियरी, दी इलस्ट्रेटेड वीफली ऑफ इण्डिया, ]-]-]977॥ 
4. इच्डियन एक्सप्रेस, जनवरी, 982 । 
5. एज कन्सिस्टेन्सी इड बट ए होली गोब्लिन 24-]-92 । जज्ञेज ब्राइन्ड 26-]-982 फिसप 
पिलप फिलोप, फ्लिप जनवरी 25, 982, दी इण्डियन एक्सप्रेस । 
9. जुडिशियरी थूँ टन्ड वाई दी एग्जोक्यूटिव, इण्डिया टुडे, जनवरी 5, 982॥ 
7. सिनिस्टर इम्पल्ीकेशन्स, इण्डिया टुडे, फ़म्वयी 28, 982 ॥ 
8. विल दी कोन्‍्स्टीट्यूशन सरवाइव, इण्डियन एक्सप्रेस, मार्च 4, 982। 
9, कांग्रेस (आई) मूड टू आउस्ट खीफ जस्टिस लॉक इण्डिया, ब्लिट्ज-जून 5, 398॥$ 
0. दो गम्म॑मेन्छ वर्सेज दी सुप्रीम कोर्ट, सण्डे स्टेन्डड जून 28, 98] | 
]. कोट्स इन क्राइसिस, हिन्दुस्तान टाइम्स, रविवार, अगस्त 23, 98]॥ 
!2. बवनमेन्‍्ट वर्सेज जुडीशियरी, दी इलस्ट्रेंटेट दीकलों ऑफ इण्डिया, जुलाई 2, 498] | 
जुडोशिय ते एड क्राम रोदूस, दी इसस्ट्रेटेड बीकली ऑफ इण्डिया, जनवरी 6, 98] 
3. फ्री सवोड्निद जजेज फ्रॉम एक्जोक्यूटिव डिवेस्डेल्सी, ब्लिदज, अगस्त 5, 98।। 
74, जजिंग दी जजेड तथा भयवतीज लेटर एक्मप्लोडेड लाइक ए वॉम्ब, रुम्टूर, अप्रेल 3, 
4980 । ०, ४ 
5, रस्कोगनाइज दी जुडिशव री-- सिक, जनवरी 0, 982॥ 
6, जस्टिस ऑन ट्रायल--दी सुप्रीम कोर्ट टू डाई--इलस्ट्रेटेड दीवली, मई 4, 980 ६ 
रु लोयत जड्देज फॉर सुप्रीम कोटे, ऑन सुकर, अगस्त ]5, 980॥ 


दी क्दालिटों आफ जत्टिस, आँन सुकर, 5-8-980 4 


भिन्न मतावलम्ध भागो दास प्रकट क्रय तयामी आर विरोषामात्ली २ 
मतान्तर हमे कम ३ कैम आपरत देने धर माषारप को द्ारा,ध कट करने ॥ 
स्वतन्त्रता देते मारे संविधान के तक इसे एक गौरव कर 
स्थान प्राप्त है, क पालिका क्षे भी एक विधिक मोर तकंसम्म, 
प्रमुसिद्धान्त के रूप ने रूप हे स्वर रहेंगे, ऐगाः मेरा अडिय विश्वात्त है। 
43, इन विद्यरक विष्ववकारे प्रिस्थितिय) में एक सेवारत न्यायाषो, 
से यह झ्राशा नहीं कर सकते कि भपने भाप को में उतकाने कै) 
ने कर विचार-अ्ि यत्ति के 


ढृ 
का साहस $के। अतएव # यह वियय झाप- 
जैत्े विद्यन्‌ आमियात्य के के चितन-म: 


;] पेन हैतु घोड़ा जाना मधरिक उपपुक्त 
समझ गा, क्योकि प्राप ही का मौधिक ऐवे लेसन द्वारा विधार-प्रिव्यक्ति 
जब तक 


उ्पक्षित की स्वतंत्र 

ज्चस्थ स्पान १२ अतिष्ठित है, वंपानिक, तईई 

वितके के दायरे मरे २ भयायपातिका के निरुंय भी उतने हूं तर-निर्भीक एवं 
निधक्षता के (रिचायक होले जाहिए। # ३) इसी भ्रजर भ विश्वास झा 


से मेनका गांधी तक 
ञ्रों स्वेक्ानिक व्यास्याप्रों $ सदभ हे 


हु इप्निहास का मूल्यांकन भी इसे समय क्रिया 
जाना चाहिये परदि हम एक वि; गावलोकन करे को देखेंगे स्वतंत्रता के बा 
नव स्वत्प्रतत० 


के ए. के. ग़ोपासनर 
री मे  सेविधा के अत, ले 22 का के रतम उपहृत्त 
पा के. शुक्ला बनाम ग्रतिरिकत जिलाधीश अवलपुर० के है, परन्तु -रखातल् मे 
गिरे अत. पका ग्ांकीक औ विर्णक के |, अन्य की एवरेस्ट चोदी 
दिंचा दिया । गोपासन के अमरनाथ बवाम ? बगल राज्य! 
पेद्धार 4 उत्यान करने का प्रयास ढ्यि 
हैं चा दिया। 
पका गाधी के रण वि: के 





4 
|, गज 


(७ अप /कत8 

छा ..' 
खातून! के निर्णय में प्रथिक विकसित कर गतिशील बैस्ेशश्साया-व व्यक्तिगत स्वत॑- 
व्ता के द्वार खुले । इसमें जेलों में ऋरता थ भमानवीयता को समाप्त करने, 
बंदियों के भाग्य के निर्णय में देरी व विलम्ब को मिटाने व गरीब झपराधियों पर 
जमानत की सख्ती के प्रावधानों में परिवर्तन हुआ । मोहम्मद सलीम में प्रयरा- 
धियों को पागल कूरार देकर लम्बे समय तक रखने पर प्रतिबन्ध लगाया व बीना 
सेढी१ व सन्‍्तवी२4 के प्रकरणों में यही निर्णय दिए गए । 

शिवकान्त से लॉगेवाल . 

परन्तु शिवकांठ का भूत तलवंडी व सन्त लोग्रेवाल प्रकरण में पुनर्जन्म 
लेकर फिर प्रकट हुप्ा । भ्रो. बरुशी के मतानुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरचन्दर्सिह 
लोगेवाल की रिट याचिका का निर्णय न करने में जो दुर्बलता थ निर्भीकता की कमी 
प्रदर्शित की है वह क्षमा करने योग्य नहीं । जस्टिस बेंकटारमँया ने जब प्रकेले मे 
इतमे महत्त्वपूर्ण बढ़े भ्रश्त पर निर्णय करने में भ्रसक्षमता बताई तो प्रो. बर्शी ने 
इसे “ज्यायधिपति के कत्तंव्य से विमुस होकर त्याग्रापत्र की संशा दी” व 
राष्ट्रपति को स्वीकार करने की भ्रपील की । 

डा. वरुशी ने तो मुख्य न्‍्यायाधिप्ति श्री चन्द्रजूड द्वारा श्रपनाई गई प्रणाली 
को भी टालमटोल व ग्रसक्षमता की संज्ञा देते हुए व्यंगात्मक शैली में कहा कि-- 
* सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र को इंग्रित कर दिया है कि जब रशभेरी बजेगीव हिंसा 
का तांडव होगा तो विधि, कानून वे न्‍्यायालय मूक दर्शक व निष्क्रिय चितक बन 
तमाशा देखता रहेगा” । न्यायाधीशों को चुनौती देकर इसका उत्तर देते हुए उन्होंने 
कहा “न्यायाधीश यह न भूलें कि यदि विधि, कानुन, व न्यायालय निष्किय होकर 
केवल मूक दशक बन गये तो राष्ट्रीय विवाद सड़कों पर खुन की नदियों से ही 
त्तम होगे ।!! 

डा. बढ्शी ने मुख्य न्‍्यायाधिपति द्वारा भपना कर्तेन्य टालने व संत से यह 
पूछने पर कि वह कानूनी सहायता चाहता है या नही भयंकर श्रापत्ति प्रकट की है 
वे कहा है-/इसका नतीजा यह होगा कि सरकार निरंकुशता से दमन करेगी व 
न्यायालय “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” को श्रक्षुण्णा रखने में अतफल होकर, जनता में 
सम्मान खो देगी ॥775 ८ 

संत लोगेवाल का प्रकरण सर्वोच्च _ न्यायालय में लगभग 7 माह तक 
पनिर्णात रहा व एक बैच से दुसरी बेंच में भाता जाता रहा। इसी कारण डा. बढुशी 
क्त्तितितिनानम+-े 


न 


हुसेन धारा बनाम विहार राज्य ए. झाई, झार. 979 एस. सी. पृ, 360- 
]377 एवं 89 4 

मोहम्मद सलोम बनाम उ. प्रदेश राज्य 982 (2) एस. सी. सी. पृ. 347 
बीना सेठी बनाम बिहार राज्य 4982 (3) ए. सी. सी. पृ. 583 । 

सन्तवीर बनाम बिहार राज्य 982 (2) एस. सी. सी. पृ. 3]॥ 

हेंवियस कॉरपस, उपेन्द्र बख्शी पापुलर जूरिस्ट, झॉक्टोबर 984 पृ, 2 । 


एस ०१२ 


24/भारतीय न्याय प्रणाली 


जैसे जागरूक विधि विशेषज्ञों की भोँए तन गई । हेवियप्त कॉरपस की राजस्थात 
हाईकोर्ट ने शीघ्र निर्शीत कर दिया, तो भी न्यायाधीशों को दुघारी तलवार का 
शिकार होना पड़ा । प्रशासन ने शीघ्रताशीध्र भ्रपील द्वारा निर्णय को निरस्त 
कराते का सफल प्रयास किया, जो वेघांनिक ही था । उम्रवादियों ने निश्चित तिवि 
तक रिहा न करने पर न्यायाधीश को हिट लिस्ट में में. | पर लेकर छूत फी नर 


जयपुर में बहा ह॒त्या करने का पत्र देकर सनसनीखेज सुर्खियें समाचार पत्रों में 
देदी । मूल पत्र निम्नलिखित हैः-- 


अजजेर 


नजम# छह! स्ममिक 2/-/2- 8 # 


है] जआपके, -प्रहाष्ती 5 ऊश्वि> 


घितषकनी छु रहे है लि आर 
24-/2- ६# आअक॥ तैके सेडेशट्. 
शामशिर प्र के। प्रण रण 

अप से काश गया ते पोभआजुर्षर्य 
मभेछ पेड शिरुस, टऔि में। कि आमक 
न आओ नसोमिक |. अस्सी ख्यर्दी द्विना है 
अक्े बिता हि-. १0०. शी उात् मे 
शिश्वी ती मे कप । पर विषय ख़्ज 
दी नद्ठोके #& ऊपिजी | ; 

धर ५ ऊन ब्यात्डिविब, 
जाप शत इनकी, त्डेखडिलेफए 


न््छठछकरुप-- 


न्यायाघीशो को प्रसुरक्षा व भयावह चातावरण में रखने का प्रयास किया 
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गया । दोनो शोर की मिजाइल्‍स के बीच भी न्याय की तुला न भुकने पाये यही 
न्यायाघीश की निर्भोकता की कसौटी है ! तत्पश्चात्‌ लोगेवाल व ग्रन्य उग्रवादी 
रिहा कर दिये गये, पंजाब समभौता भी हो गया, लोगेवाल की हत्या हो गई, 
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से संबन्धित तथाक्रथित शमशेर सिह भो राजस्थान 
हाईकोर्ट के एक प्रन्य न्यायाधीश को ग्राज्ञा से जमानत पर रिहा है--परन्तु 
“स्यायपालिका” की तिर्मीकता व स्वतन्त्रता पर इतिहास में कई प्रश्नवाचक चिह्ध 
उभर कर प्रागये । 


रंजन के निर्णय पर मुख्य मंत्री पदच्युत होने पर भी केरल के न्यायाधीश 
श्री पोटी को मुख्य न्यायाधिपति बना भारत सरकार ने: सिद्ध किया है कि बह न्याय- 
पालिका को स्वतंत्र रखना चाहती है । दिल्ली में श्री राजेन्द्र सच्चर की नियुक्ति 
भो इसी को इ'गित करती हैं । 


* शिवकान्त और सन्त प्रकरण में समानता या अ्रसमानता प्रो. बरुशी जैसे 
काबिल विधि विशेषज्ञ ही बता सकते हैं--परन्तु सविधान के अनु. 2-22 की 
मेनका ग्राघी की ऊंची चढाई ए. के. राँय के निर्णय व संत लोगेवाल के 7 माह तक के 
प्रनिणंय से फिर ग्लेशियर के भटके से रसातन में नहीं तो घरातल पर तो भरा ही 
गई--यह कु सत्य वास्तविकता के इतिहास को नही छुपा सकेगा । वह न्यायपालिका 
की निर्भीकता पर प्रश्त चिन्ह भ्रवश्य है। 


राष्ट्रीयक रण का न्यायपालिका द्वारा विरोध व प्रथम संशोधन 


5, प्रथम दशक में जमीदारी जागीरदारी उन्मूलन कानून व मोटर 
राष्ट्रीकरण कानून को प्रवेध करने मे संविधान का प्रथम संशोधन लाया गया व 
प्रैंघानमंत्री पंडित नेहरू मे लोक सभा मे जनहित में इसे पारित करा कर सामाजिक 
न्याय का पथ प्रशस्त' किया। चिन्तामन राव), बेला बनर्जी“, शोलापुर मिल्स३ 
सुवोध घोष, ,जो प्रथम दशक के संपत्ति के भ्रधिकार व शोषण के कीरतिस्तम्म थे, 
हर दशक में पूनर्जन्म लेते रहे परन्तु प्रब 44वें संशोधन से घराशायी होकर 
भूमिगत हो गये हैं । 





]. चिन्तामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए. झाई. भार. 95] एस. सी. 
पृष्ठ 38 । 


2. प. बंगाल।बनाम वेला बनर्जी ए. भाई आर, 954 एस. सी पृष्ठ 770॥ 


3. द्वारका दास बनाम शोलापुर मिल्स ए. झाई. भार 954 एस. सी. 
पृष्ठ 89 


4. प. बंगाल राज्य बनाम सुवोध घोष ए. भाई. भार. 954 एस. सी. पृथ्ठ 92 
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हिदायतुल्ला न्यायालय : संपत्ति का संरक्षण 

6. हिंदायतुल्ला न्यायालय व शाह न्यायालय ने “संपत्ति” के मौलिक 
अ्रधिकार की रक्षा हेतु प्रीवीपर्स! व वेक नेशनलाइजेशन के भार. सी. कुपर में? मृत 
बेला बनर्जी5 की पुनर्जीवित कर सामाजिक भ्ाथिक क्रान्ति के विधेयकों को धड़ाधड़ 
धराशायी कर दिया, जिसमें विधायिका व न्यायपालिका में तलवारें खिच गई व 
खुला युद्ध प्रारम्भ हो गया | ससद पेरिस की सुन्दरियों की रातोंरात फंशन-परिवर्तत 
के साथ साज-सज्जा बदलने की तीग्र गति से संविधान में संशोधन करने को बाध्य 

हुई व विभिक्ष सविधान संशोघनो का यही इतिहास है। 
सुब्बाराव न्यायालय ने मोलकनाथ+ में, हिंदायतुल्ला ने बैक राष्ट्रीयकरण 
मे व शाह न्यायालय ने राजाभो के निजी थैली के निर्णयों में सामोजिक प्राधिक 
क्रान्ति के कानूनों को घराशायी कर मृत घोषित कर दिया व बेला बनर्जीरें के निर्णय 
को जीवित कर सम्पत्ति की रक्षा करने का व समस्त प्रगतिशील फामूनों को परवेष 
घोषित करने का प्रयास किया; जिससे विधायिका व न्यायपालिका के बीच शीत 

युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
गोलकनाथ में पांच के विरुद्ध छः के बहुमत से यह चुनौती दे डाली कि 
संविधान के भाग 3 के तहत मूल भधिकारों का संशोधन क्षरना संसद के प्रधिकार 
क्षेत्र मे नही है व वर्तमान युग के 68 करोड़ का भाग्य निर्णय श्मसान थे वंत्रों मे 
दफताए गए सन्‌ 50 के पहिले की मृतात्माए' करेंगी । हि 
-44वाँ संशोधन--संपत्ति के मौलिक श्रधिकार की समाप्ति 
7. 44वें संशोधन ने तो “सपत्ति के मौलिक झधिकार” का “विदाई” 
समारोह” कर ही दिया एवं भब इसे कब्नो में दफना दिया गया है । 
द्वितीय दशक- प्राकृतिक न्याय का क्षितिज बढ़ा 

]8, भारतीय न्यामपालिका का द्वितीय दशक प्रन्य दृष्टिकोश से (960- 
70) प्राकृतिक म्याय के सिद्धान्तों को नई, विशाल व विस्तृत दिशा का युग कहा 


. साधवराव सिन्धिया बनाम भारत संघ ए. झाई. भार, 97, एस. सी. 
पृष्ठ. 530 । 5 

2. झार सी कूपर बनाम भारत संघ ए. भाई. श्रार. 970, एस. सी. पृ. 5647 

3. प बगाल राज्य बनाम श्रोमती बेला बनर्जी ए. झाई. भार, 954. एस. सी: 
पृष्ठ 470॥ 

एस. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य धार, 967. एस. सी. पृ. 3043 । 

भार. सी. कूपर बनाम भारत संघ ए. झाई. झार, 970. एस. सी. पृ. 504। 


“माधवराव सिन्धिया बनाम भारत संघ 97] एस. सी. 
पृष्ठ 530 (7)॥ ए. झाई. भार. ए्‌ः 


- प. बंगाल राज्य बनाम श्रीमतो बेला बनर्जी , हि 
- पृष्ठ 770। जीं ए. भाई. भार, .954 एस. सी 


श्ज़्ले 
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जायेगा--रिज बनाम वाल्डविन, एनीसमिनिक व पेडफील्ड बनाम मिनिस्टर? ने 
इगलैण्ड में भी इप क्षेत्र से नयी दिशा दी व मिडानटम्पेड बनाम बेन रिट ने 
प्रमेरिका में भ्रभियुक्त को बचाव के लिये अ्रभिभाषक के प्रधिकार से भारत के सम- 
कालीन प्रगति की । 

जी. पी. नागेश्वर रावः में प्राकृतिक स्याय को प्रद्ध न्यायिक कायंवाही में 
लागू किया भया। माणक लाल बनाम डा. भ्रेमचन्द में भी यही सिद्धास्त प्रपनाकर 
पूर्वाग्नह यथा सम्बन्धित पक्षकार के वकील को न्‍्यायिक निरंय देने से बंचित किया 
गया । एएसियन बनाम प. बगाल सरकारों ने बिना सुने ठेकेदार को ठेके लेने के श्रधि- 
कार से वंचित सूचि में न रखने पर पापत्ति की गई। महेन्द्र सिह गिल बनाम चुनाव 
झायोग'* में चुनाव रद्द करने के पहले प्रत्याशी को सुनने के लिए चुनाव प्रायोग को 
बाध्य किया गया । स्वदेशी कॉटन मिल* में विना सुने मिल को सरकारी निय-त्रण 
में लेने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हनन माना गया। एस पी कपूर बनाम 
जगमोहन में नगर परिषद्‌ को बिना सुने समाप्त कर प्रशासक नियुक्त करने पर 
प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध मानों गया। कुमारी चित्रा श्रीवास्तव!' विद्यार्थी को 
परीक्षा में उपस्थिति कम होने पर वंचित करने के पहले घुनने का श्रवसर देना श्राव- 
श्यक समझा गया । जे मोहपात्रर कम्पतो? “में पाठ्यक्रम पुस्तक का लिणुंय करने की 
गया समिति में एक प्रकाशक की रखने पर प्राकृतिक न्याय के विपरीत माना 
गया । 

भगत राजा वसख्तावर सिंह टेस्टील लि.,'* सीमेन्स इजीनिर्यारिंगँ व 


रिज बनाम बाल्डविन, 2964, एस. सी. प्‌. 40॥ 

* एनिसमिनिक लि. बनाम विदेशी क्षतिपूति आणेग, 969, (2) एस. सी. पु. 448 | 
पेडफोल्ड बनाम मिनिस्टर, 968, एस. सी. पुष्ठ 997॥ 

अमेरिका गिडोत द्भम्पेट बनाम वेतरिट 372, यू. एस. पू 335॥ 

जी पी मागेश्वर राव बनाम खास्प्र प्रदेश रा. प. नियम, ए. आई. आर, 959 एस, सी- 
प्‌. 308॥ 

माणकलाल बनाम डा. प्र मचन्द, ए. आई. आर. [957 सु. कोर्ट पुष्ठ 42550 

एरूसियन इक्विपमेन्ट्स बनाम प. बंगाल राज्ण, ए. आई. आर. 975, एस. सी प्‌ 2066॥ 
महेन्द्र मिह बिल बनाम चुनाव आयोग, ए. आई, आर, 978 एस. सी. पृष्ठ 85]॥ 

स्वेदेशी काटत मिल बनाम भारत संघ, ए. आई. आर- ]98], एस. सी. पृष्ठ 88 4 

एस एल कपूर बनाम जगमोहन, ए. आई. आर. 98, एस. सी. पृष्ठ 36। 

माध्यमिक एवं इंटरमिजिण्ट शिक्षा बोर्ड यू पी बन्गस कुमायी बित्रा थोगस्तव, ए. आई आर- 
970 एस. सी. पृष्ठ 7039॥ 

जे मोहपात्ता एण्ड क० बनाम उड़ीसा राज्य, 984 (4) एम- सी. सी. पृष्ठ 03। 

3. भगव राजा बनाम भारत सघ, ए. आई. आर. 4967 एस. सी. पृष्ठ 606 | 

4., वस्तावर सिह बनाम पजाव राज्य ए. आईं. आर- 972 एस. सी. पृष्ठ 2353। 

प3. टैस्टील लि० बनाम एन. एम. देसाई, ए. आई. आर, 970 गुजरात पृष्ठ 

6, सोभेन्स इजोनिया रिंग एवं मेनुफेक्प रिंग छक० बनाम भारत सघ ए. आई, आर, 976 

एस. सी+ पुष्ठ !785॥ 





फ् कर ० ० ++ ॥। 


दी डी ये अर उले के 
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महेन्द्रा में भर्द्धा न्याय श्रधिकरण को निर्णेय लिखित व कारण सहित तक देने को 
प्राकृतिक विद्वान्तों का भाग बताया यया । 

इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने खबिजः कानून की निगरानी में कारख देवा 
प्रावश्यक माना । मोनोपोलीज एक्ट व टेरिफ एक्ट में भी प्राज्ञाप्ों को कारण 
सहित देना सुप्रीम कोर्ट ने निर्णीत किया। भगवती ने मुख्य न्यायाधिपति गुजरात 
हाई कोर्ट के नाते* 970 मे श्रम भ्रधिकरण के निर्णयों को पूर्णों रूप से कारण वे 
तक सगत होने पर बल दिया। 


न्यायाधीशों ने फरो घ “बिनापानी देव” में नई दिशा दी - - 

कस्तूरी लास, राक्षमी रेह्ी९ भोमप्रकाश? बी.एस. मिन्द्रास! रमन्ना दयाराम 
गुजरात वित्त निगम” में -सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा ठेके लाइसेन्स परमिद कोट 
में भी नागरिकों को समान श्रवसर देने व बिना पक्षपात निर्णय करने व प्रकार 
किसी के विरुद्ध व किसी के पक्ष में निर्ेय न करने' पर बल देकर संविधान के भः 
4 में नए क्षितिज व मापदण्ड प्रस्थापित किए । राज्य सरकार व निगम को निर्देश 


दिया कि वह सरकार के समस्त उन प्रशासनिक कार्यों में भी जहां नागरिकों के 


श्रापरी निर्णय होते हैँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व समकक्षता, स्वच्छता से हराम 
करे । 


9 हमसे विनापानी देवश व करियापक! के मिशयों से व्यक्तिगत सुनवाई 
भी आ्रावश्यकता पर नये कीतिमान स्तम्भ स्थापित किये । प्रतापसिह करो $ के निर्णन 





महस्द्रा एण्ड महेस्दा बनाम भारत संघ, ए. आई. आर, 979 एस.सी. पृष्ठ 798 
पे दाजा बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 967 एस. री. पुष्ठ 7606॥ 

टद्र एवं महेस्दा बनाम भारत संघ ए. आई. आर, 979 एस. सी. पृष्ठ 798 ॥ 
सीमेस्म ६ जीनियरिंग एव मैनुफैक्चरिंय क० बताम भारत संघ ए. आईं, आर, 976 
सु. कोर्ट पृष्ठ 7785। 

९8: बनाम एन. एम. देसाई, ए, आई. आर. 970 गुजरात पृष्ठ! 

मैससे किस्तूरीलाल लक्ष्मी गेडी बनाम जम्मू एवं कश्मीर पम्प, ए. थाई, आर. 980 सु, 
कोर्ट पृष्ठ 4992।+ 


5887 जे, (१६ 


क़्छ 


ओमप्रकाश बताम जम्मू एवं कश्मीर राज्य ए. आई, आर, 98] एस. सी. पृष्ठ 00[। 
भी. एस, मिस्हास बनाम भारतीय साब्योकि सस्यान, 985 (4) एस. सी. सी, पू« 582 
इमन्ना दयाराम सेठी वनाम अस्तराष्ट्रीय वायु सेवा अधि आई, 979 

दी दी पट यु घेकारी ए. ई. बार. 


प9. 9० 


0 क्यू वित्त निगम बनाम लौटम होटल, ]983 (3) एस. सी. सी. पृष्ठ 379] 
कट  इज्य बनाम डा. बिनापादीदेद, ए. आई. आर, ]967 एस. सी, पृष्ठ /269। 
पे ए. कै. करेयापक बनाम भारत संघ, ए. आई. आर, 970 एस. सी. पष्ठ 7504 
* एम. प्रताप मिंहू बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर, 964 एस. सी. पुष्ठ 72 


5 आरतीय न्याय प्रशालो/29 


से सुप्रीम कोर्ट को न्‍्यायप्रणाली मेंन्‍याय के क्षितिज को श्रविस्मरणीय विकास 
दिया। न्यू माणक चौकस व राजा रेड्डी में यह भी घोषित किया गया कि 
अ्रसमान व्यक्तियों में समाचता का सिद्धान्त नही लागू हो सकता व गरीब, दलित, 
उत्पीड़ित व त्रसित को संरक्षण देना होगा, परन्तु गोलकनाथ भी इसी दशक की देन 
थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण थी । 


गोलकनाथ से लोकसभा परलोकसभा बनो 


20, गोलकनाथरे ते तो संविधान के मौलिक प्रधिकारों को संशोधन से 
परे घोषित कर भारत की लोकसभा व विधानसभाग्रों को विचित्र गोरख-धब्धे में 
फंसाकर उन्हें! लकवा मार दिया व घोषणा कर दी -कि वर्तमान पीढ़ी के भाग्य का 
निर्णय जीवित समाज के स्थान पर “श्मसांनों व कब्नों मे दफनायी गई भूतात्माएं 
थे प्रेतात्माएं करेंगी” तथा 33 करोड़ के बैलगाड़ी युग के भाग्य विधाता, 68 
करोड़े को समस्याप्रों को “चाद-सितारों की विजय के वेज्ञानिक तकनीकी” युग में 

तांभरिक विद्या” स्ले सुलभायेंगे । लोकसभा, परलोकसभा वन गई। 


भारती' नें ्गोलकनाथ' की प्रत्येष्टि की 


2], केशवानमभ्द भारती' बाद ने गोलकवाथ वाद को तो मृत प्रायः कर 
दिया परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने' संविधान संशोधन को धारा 368 के हाथी प₹ 
“संविधान की शात्मा के आधारभूत सिद्धान्तों पर” संशोधन न कर सकने का 
भहावतों प्र'कुश लगा दिया जिसकी _इन्दिरा गाँधी बनाम राजनारायणँ, मिनर्वा 
मिल्स९, वामत राव? व भीमसिह? में भी पुष्टि की गई। यह चन्द्रचूड़ न्यायालय 
का सोकरी न्यायालय की विरासत को निभाना कहा जायेगा। नीति-निर्देशन 
सिद्धान्तों को प्राथमिकता या उन्हें मौलिक भ्धिकारों के सिद्धान्तों की समानता न 
देना, प्राज भी सर्वोच्च न्यायिक क्षेत्र का विवाद का विपय है, जिससे स्वयं 


स्यायपालिका में, “भगवती भ्रय्यर देसाई चिनप्पारेडी ठक्कर विचारघारा” प्रसह- 
मत है 





* भ्यू भाषक घोक स्पिनिंग मिल बनाम मूँद, ए. बाई. आर, 967 एस. प्रो. पृष्ठ [804 
« आमभ्न प्रदेश राज्य बनाम राजा रेट्टी ए. झाई. आर. 967 एस. सी. पृथ्ठ 458 | 

* 4967 एुछ्- सी. पष्ठ 8643 [ 

« 3973 एस. सो प. 246] ] 

'. 975 एस. सी. १४5 2299, 

6. 980 एस - सो. प. 7789॥ 

7. 98] एस. सी. प. 27] 

8, 98[ हम सी. ५. 235 


पक जिला 


30/भारतीय न्याय प्रणाली 


संविधान की मूलभूत श्राधारशिला का संशोधन नहीं 
22. श्रय्यर ने तो भीमसिंह प्रकरण में यहां तक कहा है । 


(केशवानन्द भारती) “भारती की प्रेतात्मा भूत बनकर, समानता के मौलिक 
भ्रधिकार की नंगी तलवार लेकर न्यायालय के वरामदों में घूम रहीं है, जिसमे 


विधायिका (संसद व विधानसभाझ्रों) के कानून बनाते के अधिकार को मरणखाप्तन्न 
कर दिया है व संसदीय जनतम्त्र को लकवा मार गया है ॥” 


चद्रचूड़ बनाम भगवती विचारधारा 
23, अतः वर्तमान सर्वोच्च न्यायपालिका का युद्ध विधायिका से ही हो 
ऐसा नही है, परन्तु चन्द्रनूड़ विचारधारा की शाखा का सघर्ष भगवती विचारधारा 
से भी है। कतिपय भालोचक जँसे पत्रकार भ्ररुण शौर्ी' व प्रो. उपेन्द बर्शी ' इत्यादि 
इसे “व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं” का श्रथवा राजनीति-प्रेरित न्यायिक दावानल भी 
कहते हैं । मेरे विचार में इसका निर्णय झ्रानेवालीपीढ़ी ही करेगी, क्योकि वर्तमान तो 
पूर्वाग्हों से प्रसित है। भ्रभी तो यही लगता है कि यह भ्रातोचना भ्रतिशयोक्तिपूर्स है। 
चण्द्रचड़, श्रय्यर, भगवती न्यायालय-जनहित प्रकरण 
24, जनहिंत प्रकरणों की “प्रामाडिक न्यायिक क्रान्ति” का सुत्रपात गजेखद 
गड़कर युग में हुआ, किन्तु उसकी वर्तमान सदी की चरम सीमा चद्धचूड़े न्यायालय 
ने प्राप्त की है। चू'कि इसका श्रेय भ्रय्यर व भगवती को न देना उनके साथ प्त्याय' 
करना होगा, प्रत: भारतीय न्यायपालिका के इस काल को घन्द्रचूड़, श्रय्यर, भगवती 
काल कहा जा सकता है। 
भागलपुर बंदियों के श्र घे काण्ड ने नवजागरण किया 
25. भागलपुर जेल के बन्दियों की झ्ांखें फोड़ने का क्र कान्‍डर झग्नेज 
फिरंगियों के ब्लेक होल की ऐतिहासिक दुर्घटना की तरह उभर कर सामने लाकर 
पुलिस के दर्जनों जघन्य प्रपराधियों को जेल व चालाम करवाना, घोलपुर की कमला है 
को तन बैचने व शरीर के व्यापार में दर-दर बेचकर वेश्यावृत्ति कराके, भारतीय 
नारियो को सीता-साविष्री से गिराकर चौराहे पर नीलाम करने की ष्यभिचारी व्यापार 
का भडाफोड़, दिल्ली व श्रागरा के नारी-निकेतनों में भी भारतीय बालाप्रों का /बोन 
शोपण,”” विहार की जेलों मे 0-0 वर्ष बिना मुझदमे चलाये पड़े हजारी कैदियों 
].. एइन्दियन एक्सप्रेस 24, 25, 26 जरब्दे [982 _..उजेज ब्राइब्ड--अरुण शौते। 
2, सुप्रीम कोर्ट अस्त पोलिटिक्स-प्रीफेसर उपेस्टर बदशों । 
8... खत्री बनाम विद्वार स रबार 898] एस, सो. 928 


4, करजपूर, अरुण भौट बनाम सध्यपदेश, राजध्यान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली सरकार रस्टि नम्बर 
2229। 98। , जुताई 30, 98] को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत 98 (4) एगेमी सी. 
जवरत सेकशत । 


प्रो्ठेमर उपेस्ध इब्शी बनाम उत्तरप्रदेश सरबार [98] (3) स्केल 36 । 


भारतीय न्याय प्रणालो/3 


फी रिहाई! बम्बई के कालवा देवी से लेकर नरीमेन पाइन्ट व चौपाटी के फुटपाथों 
पर लाखो छप्पर-विहीन गरीब, नर कैकालो व दलित, त्रसित स्ल॒मों में नारकीय 
जीवन व्यतीत करनेवाले लाखों फुटपाथियों के निराश्चित न करने के ऐतिहासिक 
स्थगन भश्रादेश* वर्तमान “'नवजायरण”' के कीतिस्तम्भ हैं । 
जहांगीर फी घण्टी बजी 

26, सामाजिक न्याय का यह स्वशिम अध्याय एक बार फिर विक्रमादित्य 
के न्यायिक सिंहासन व जहांगोर के इन्साफ के घण्टे की याद को ताजा करता है । 
लगता है जैसे दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय ने “जनहित की फरियादो” की पक्षकार 
पद्धति को तिलांजली दे व कानून व न्‍्याय-पद्धति की लालफीताशाही को ताक में 
रख गरीब से गरीव, दलित, उत्पीड़ित व छोटे भारतीय को तुरन्त, श्रविलम्ब, सस्ता, 
सुलभ न्याय देने का बिगुल बजा दिया है । यह हमारी न्या4-व्यवस्था द्वारा तेनसेंग 
को तरह हिमालय शिखर के एवरेस्ट की विजय है जो उल्लेखनीय व श्लाघनीय हे 
तथा हमें इस पर गौरव है। न्यायाधीशों के निर्णंयों* में भी “लोकस स्टेण्डी” का 
विकास काले बादलों में विद्युत प्रकाश के समान है। 

प्रशासनिक झ्न्याय के विरुद्ध न्यायपालिका की तलवार के नये श्रायाम 

27. प्रशासनिक झाक्रमणों त भ्रन्याय के विरुद्ध न्यायालय के द्वार भ्रब पूरे 
खुल घुक़े हैं क्योंकि “राज्य” धारा 2 की परिभाषा में झ्रायोग व सरकारी कम्प- 
नियां श्रादि भी प्रा चुकी हैँ। रमना रेड्डी बनाम इशण्टरमेशनल एयरपोर्ट व 
मोतीलाल पद्मपत्त* व कस्तुरी लाल ' के निेयों ने नागरिकों की सुरक्षा के नये श्रायाम 
स्थापित किये हैं। सरकारी तंत्र द्वारा मनमानी, पक्षपात्‌ व श्रन्याय करने पर जहागीर 
के घण्टे बजाने की अनुमति अब गरीब से गरीब व दलित को भी दे दी गई है, प्रव 
कभी-कभी फुटपाथिये व भिखमंगे भी जंजीर खीचने लगे है, यद्यपि वह जंजीर खर्चे 
के भ्रनुसार सोने को है व न्याय मंहगा है व विलम्बनकारी है । 

नेहरू की चेतावनी 

28, चिरकाल पहले श्री नेहरू ने खेद व्यक्त किया था तथा न्यायिक मशीन को, 
जो उनके मतानुसार जंग खा चुकी है तथा श्रतिभार से दबी हुई है, गति प्रदान करने 
के लिये सच्चे प्रयास करने की दलील प्रस्तुत की थी ।? श्री राजीव ने 6 वर्ष पश्चात्‌ 


यही चेतावनी दी है ।* श्रतः न्याय प्रणाली में सम्पूर्ण कायाकल्प की प्रावश्यकता है । 
डडसससपकससआस6इइननसनसनऋ-न- 

हुस्न आरा 980, एस. सी, सी. 8], 9], 93, 98, 08, 35। 

पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन, 3982, धार कौंसिल जनरल वोल्यूम (9), पृष्ठ 50- 
एन. आर. माघव मेनन । 

982 एस. हो. पृष्ठ ]49 एस. पी. गुप्ता बनाम भारत सरकार । 

979 एम. सो , पृष्ठ !628 । 

979 एम. सी., पृष्ठ 624 । 

980 4-एम. सी, सी., ] ॥ 

टाइम्स औंफ इण्डिया, मार्च ], 969 पृष्ठ 64 

६णव्डिपन एक्सप्रेस मार्च 9, 985, दार छौसल समारोह । 


० 


ख्ज़्कछ्कीफ 


.प कि... 9. 
मनु स॑ मकाल हु 
आझादिकाल से सामाजिक न्याय को खोज 

न्याय सस्ता हो हे 

]. गरीबों को भस्ता न्याय दिलाने की श्रावश्पकता को भारत के भूतपूर्व 
एटार्नी जनरल एम. सी. सी-,लवाड ने वल दिया। उन्होंने कहाः-- - 

“कोई भी सच्ची स्वाधीनता विना किसी न्याय प्रशासन को ऐसी व्यवस्था 
के नही टिक सकती, जिसमें गरीब तबके के लोग लाभ उठाने में समय न हों, यह 
कहना ग्रतिशयोक्ति नही होगा कि उसमें साघारणतम नागरिक को स्वतस्त्र स्याय 
प्रणाली में कम से कम उसका अस्तित्व तो उपलब्ध होना हो चाहिये ॥!”: 

नेहरू च शोतलबाड़ फं विचारों के प्रनुरूप ही लाइमेन भ्रबोद द्वारा - 
सोने की छूजी का विरोध 

2. लाइमैन भ्बोट ने यह चेताववी दी कि जब म्यायालय कक्ष ,के द्वार 
केबल एक सोने की कुजी से हो खुलेंगे तव क्रान्ति के बीज बोये जायेंगे ' भौर उसके 
बाद होनेवाली क्रान्ति मे वे प्रायः न्याय प्राप्त करने योग्य होंगे॥_ - ३ -॥., 

चिरकाल से सस्ते न्याय फो खोज ् 

3. मानव चिरकान से सस्ते व सामाजिक न्याय की पुकार करता प्रावा 
है । वैरिस्टर गोविन्द दास? के मत के भनुसार मानव जाति के इतिहास मे न्याय 
की परिभाषा की खोज ईश्वर के श्र्थ की खोज के साथ एक प्रामाणिक प्रनुछपता 
रखती है। दोनों ही यथार्थता एवं निश्चितता से वंचित हैं। इनकी पझ्न्तवेस्तु का 
झ्रभाव किया जा सकता है, परन्तु बाह्य रेखा को परिभाषित करना दुष्कर है तथा 
मंथर गतिवाले जलयान समुद्री यात्रा के लिए श्रव प्रत्यन्त सुविधाजनक नही हैं। 
एलिस या यूलिसस की भांति कोई भी भटक सता है, परन्तु उसे प्रन्‍्त में झपते 
आपको श्राइन्स्टीन से सन्तुप्ट होना पडता है कि ग्न्ततोगत्वा ईश्वर श्ौर न्याय कूद” 
ताकिक भ्रवर्य हैं परन्तु दुभविनापूर्ण नहीं। यह प्राए्चर्य नही है कि पंडित भोर 
पुजारी मौलिक विधि-वेत्ता थे तथा मुस्रा भौर मनु मौलिक विधायक थे। भगस्त 
कॉमूटे ने मानवीय विचारशीलता के विकास में इसे धर्मशास्त्र के अ्रयम चरण के रूप 
मे उचित ठहराया है, जिसमे इसे अ्रलोकिक कारणों और देवीय शक्तियों के निर्देश 

से समझाया गया है । हा 

4. जय से यूनानवासियों ने प्रयत्न शुद्ध किये, (निय्ेच का कहना हैं कि 

जब हम प्ूनानवासियों के बारे मे बोलते हैं तो हम बतेमान श्रौर श्रतीत की बात 
करते हैं) न्याय, नैतिकता झौर सत्य का प्र्थ समझाने के लिए अयक प्रयास किये 
गये हैं। परन्तु व्यप्रताजनक साराश बेकन यी उस सूक्ष्मतम टिप्पणी में है जिससे 
बैकन से “सत्य”! पर अपने लेख का, विदृपक प्राइलेंट ने किसी उत्तर को प्रतीक्षा 
नहीं करते हुए यह पूछा कि "सत्य यया है ?” के साथ घारम्भ किया है। जो $थ 
सत्य पर लागू होता है उसका न्‍्याय से भी भलीभाति सम्बन्ध है । 
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5. कठिनाई का प्रधिमूल्यत स्याय के प्रचलित सिद्धांतों की एक सरलगणना 
भर्यात्‌ इस प्रश्न के उत्तर द्वारा किया जा सकेगा कि“”जिन लोगों के भ्राचरण को 
विधि शासित करती हैं उनके लिए इसे क्या करना चाहिए ? पाउण्ड उन्हें भ्रव्यात्म- 
वादी, सामाजिक उपयोगितावादी, नव काण्टवादी, नवहीगलवादी, नवभझ्ादर्शवादी, नव- 
प्रध्यात्मवादी, नवभिद्धांतवादी तथा प्रत्यक्षवादी बताते हैं । 

विविध न्याय प्रणालियां 

6. यदि हम न्याय प्रशालियों के इतिहास का एक विहंगावलोकन करें तो 

पता लगेगा कि न्यायशास्त्र के लेखकों ने विधिक सिद्धान्तों को निम्नलिखित रुप से 
सूचीदद्ध किया है : मनु, बृहस्पति का धर्म न्याय, यूनानी श्रौर रोमन विधिक सिद्धांत 
नयूवें यूनानी विधिक सिद्धान्त, प्लेटो का हृष्टिकोश सिद्धान्त, भरस्तू का विधिक 
मिद्धान्त, स्टाइक की प्रकृति की विधि, प्रारम्भिक ईसाई मत, मध्यकालीन विधिक 
विधारधारा, विधि की थोमसी विचारधारा, मध्यकालीन कल्पनावादी, प्राकृतिक 
विधि का घास्त्रीय काल प्रोटियस, होब्स, स्पिनीजा, लॉक एवं मोन्‍्टेस्क्यू, संयुक्त 
राज्य मे प्राकृतिक श्रधिकारों वी विचारधारा, रूसो तथा उसका प्रभाव, जर्मत सर्वा- 
तिशायी ग्रादर्शवाद-- काण्ट की विचारधारा, फिच की विधिक विचारधारा, हीगल 
की विधि को विचारधारा, विधि की ऐतिहासिक तथा विद्यसवादी विचारधाराए- 
सेविस्ती तथा जमन्री की ऐतिहासिक विचारधारा, इ गर्लैण्ड की ऐतिहासिक विचार- 
धारा, विधि की स्पेंसर विकासवादी विचारधारा, विधि की माक्सेवादी विचारधारा, 
उपयोगितावाद-बेंथम, मिल, गया तथा भेरिग का विश्लेपणशात्मक यथार्थवाद, जॉन 
श्रास्टित तथा विधि की विश्लेपण्ञात्मक विचारधारा, विधि की विशुद्ध विचारधारा, 
समाज विषयक स्यायशास्त्र तथा विधिक यथार्थवाद--विधि की यूरोपीय मनोवेज्ञा- 
निक तथा समाजशास्त्रीय विचारधारा, हितों का न्यायशास्त्र, स्वतन्त्र विधि आल्दो- 
जन, पाउण्ड का समाजविययक नन्‍्यायशास्त्र, कारडोजो तथा होम्स, भ्रमरीकी विधिक 
सयार्थवाद, स्केण्डिनेवियन का विधिक यथार्थवाद, प्राकृतिक विधि का पुनरुद्धार-- 
नैव-काण्टवादी प्राकृतिक विधि का पुनरद्धार--नव-काण्टवादी प्राकृतिक विधि, लव 
सिद्धासतवादी प्राकृतिक विधि, डुग्रृट का विधिक दर्शन, लासवेल तथा मेकडोगल का 
नीति विज्ञान, विधि का क्षणभंगुरतावाद और घटनावाद तथा भ्रन्य मूल्य-जनित दर्शन 
विधि इत्यादि है 

विधि में परिवर्तत--पेरिस को सुन्दरियों के फेशन की तरह 

7. ऐसा हृष्टिगोचर होता है कि फ्राम में महिलाझों के दोप की भाँति 
विधि की विचारधाराओं में सदैव से ही परिवर्तनशील फैशन है। एक गम्भीर लेखक 
ने "फैशन धर दर्शन/” पर लिखा है “कारडोजो ने एक बार कहा कि स्वायधास्त्र में 
साहित्य, कला शोर पोशाक की भांति विवित्र फैशन भौर रोतिया हैं ।”? 
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8. बृहद्‌ भ्रारष्यक उपभिषद्‌! का मत है कि कानून राजाग्रो का राजा है। 
“काशपिणे भवेदण्डयो यत्राल्य प्राकृतो जन: । तत्र राजा भवेदृण्डबः सहस्रमिति 
घारणा ॥ -मनु स्मृति //336 

चैदिक काल में राजा कानून से श्रेष्ठ नही था तथा कानून का उल्लंघत 
करने पर वह किसी भ्रन्य मागरिक की भांति दण्डित किया जा सकता था । 

9. मह॒थि मनु का आझ्रादेश निम्न भाति है-- 

“धर्म एव हतोहन्ती धर्मो रक्षति: । तस्माद्धर्मों न हन्तव्यो मा नो धर्मों 
हतोवधोत्‌ ॥/ -मनु स्मृति 8/5 

न्याय और धर्म के विनाश से समाज का विनाश हो जाता है, न्याय प्ौर 
धर्म की रक्षा का प्रभाव भी रक्षक है। पतः न्याय झौर धर्म को नष्ट नहीं करवा 
चाहिए । हि द 

0, सत्पथ ब्राह्मण (4.2.26) व बृहद्‌ प्रारण्यक उपनिपद्‌ (.4.4) में 
भी विधि की सर्वोन्मुखता को ऐसे ही शब्दो में इस प्रकार वर्शित किया है-- 

“विधि सत्ताधारी के शासन की भी नियंत्रक है। अश्रतः विधि से सर्वोररि 
कुछ भी नही | विधि की सहायता से एक ग्रशक्त व्यक्ति सशक्त पर भी विजय थी 
सकता है ।”? ह 


[. मुझ्य स्यायाधिपति मुखर्जी ने विधि का बढ़े रोचक ढग से वन किया 
है । वे कहते हैं :-- 

“विधि शास्त्र के भ्रारण्यक या उपबन में अनेकानेक फल है। विधि दिल 
है विधि प्राकृतिक है, विधि रीति है, विधि सविदा है! विधि मानवीय सत्र 
का एक भ्रादेश है। विधि एक सामाजिक तथ्य है । विधि प्राथमिक तथा प्रनुषर्गिः 
नियमो की सन्धि है । विधि समादेश है। विधि प्रनुभव है। विधि ऐंक परगना 
प्रनुभव है। विधि एक व्यावहारिक ब्रादर्श एवं प्राप्य समभौता है । 

विधि सामाजिक प्रौर व्यक्तिगत हितों का एक संतुलन है। विधि नैतिक 
है। विधि वही है जो न्यायाधीश न्यायालय में कहते हैं । विधि परम्परा है ! विवि 
पधिनियमों से भिन्‍न है। जिस भ्रम ने किसी को यह कहने के लिए विवश कर रथिए 
कि कानूव एक सदर्भ है, यह सव अमपुर्ण दिखाई पड़ता हे। 

इन समस्त सशयों के मध्य शायद इनकी सायुज्यता का भुकाव है धर 
विधि एक भारवाहक घुरी है तो वह इस कारण है कि विधि को कर्मशील मारी 
जीवन के भनेकानेक प्राचीन एवं धर्वाचीन, ज्ञेय एवं अज्ञेय भार बहन करने पड़े हैं! 

ध्रॉस्टिन तथा केलूसन 
2. विधि के सिद्धान्त की परिभापा दो चरम अ्रवस्थाए निश्चित कसी 
हैं : एफ बस-प्रयोग को चयोतक है, जबकि दूसरी विधि की सामाजिक स्वीकारो्ति 
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पर देती है। विधि थे बत प्रयोधाहमक सारोके में दो प्रहार शी विधारपाराधों 
(-- (0) पप्रिरिश्ग शा सोए ये () विभिन्‍न द्ररार भी प्राशालियाँ । 
अधुसन से दिपि में बेसनद्रमेग रो भूमिदा पर जोर दिया है। प्रोौ० 
हाई भी दपने पायी इसी परस्थरा में सम्मिखित करते है। प्रॉस्टिव यरिपिसोी 
पष्चाम दपातित प्रशतानागपत वदलागेदाली शक्कि रा परादेश कहते है। केसूसस 
बह है हि दिपि के मिद्दारां को शिपि ई साथ उसी प्रतवार संस्ययहःर जरना 
शहिए यती हि यह है, व रि जंगा हि ये द्ोगा पराहिए। विधि को गियाल 
मोतिशास्थ, समर शार बच, इविटरास था राहसैतिक दर्मम मे रबगस्त्र होना भादहियें। 
दुगरे शब्दों में गए विश्युद्ध होगी घाहिदे। प्रस प्रसार दोनों की विभधिवेत्ा ने विक तत्व 
को विधि शी धरिमादा मे परे रसते है । 
प्रो० हार्ट 

3, थ्रो, द्वाट रिपि के घादेशारमप सिद्धांत को प्रससरुप से धस्वीकार 
दरते है। ये बहूगे है शि रिसी भी व्यक्ति द्वारा भरी हुई बरूुर दिशाकर जिसो 
गो धादेश नहीं दिया जा सता घोर विधि निश्मय वी बन्दूढ़ पारोयाली घयस्था 
नदी है। 


जा 
झोंग्टिन सघा 


सेयिग्नी य एलरिच 

4. दूसरा प्रतियारी हृष्टिफोश हमारा प्याग मेवि्नी धौर एसरिए के 
सिद्दातों रो धोर प्राकृष्ट करता है। उन्होंने दियि के विशयिक तध्यों के रूप में 
समाज थी वास्तविक मास्यया घोर रीति-रियजों के उदय पर बस द्वियां। उनके 
मवानुपार शिधि संप्रभु से घपिकार प्राप्त कर संततों है, परस्तु वह उसके द्वारा 
उप्र नह शो झा सप्ती हे 

धर्म व विधि पर्यायवाची-प्राचोन भारत 

5., प्राभीन भारत में विधि का ताएपये स्थूल रूप में “धर्म” से था । वेद, 
जो एक ईश्वरीय धरभिव्यन्ति समझे जाते हैं, समस्त सहल्‍ताप्रो हेतु प्राधिकारिता का 
सवोलम सोत थे, शिनमें उस समय जो कुछ विधि या धमम सम्रझा जाता था, बहें 
निहित था | कासास्तर से परम्परागत भभिलेसों ने हिस्दू समाज के जीवस झौर 
विकास को शासित फरके भतेक मोड़ दिये, घोर घव यह माना जाता है कि इनका 
सात चूखेद ट ॥ 

6, कौटिल्य के शब्दों में एक उच्च राजनेतिक प्रादर्श इस प्रकार था : 
“प्रजा के यूस में ही राजा मय सुस निहित है। उसका भला उसमें निहित नदी है 
जिससे उसको स्वयं का प्रानरद प्राप्त होता है, बल्कि उसमें निद्वित है जिससे उसकी 
प्रजा प्रसन्न हो ।/ 


7. ईसा मेः जन्म से करीब छः सौ बर्ष पूर्व था उससे कुछ ही पहले भार- 
नीय विधि ने सह्ता का रूप प्रहण किया । 
अल 0 पट अली 


], माँ मोरेलियी व पोलिटिकस स्पामाधीश गुमानमल लोढ़ा, 98]--यूनिक ट्रेडर्स जयपुर 7 
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फौटिल्य, मनु, याज्ञवल्वय, नारद, बृहस्पति 
8. धर्मशास्त्र के रचनाकारों -मुख्यतः कौटिल्य, मनु झौर याज्ववत्कथ ने 
वैदिक श्रनुआ तियों को स़ोत मानकर तथा मनु की विचारधाराप्रों को प्रतिष्ठित 
करके एक श्राधार-शिला की स्थापना की जिस पर भारतीय विधि का प्रारूप निशित 


किया गया । तदोपरान्त नारद, बृहस्पति तथा कात्यायन द्वारा उसे विशुद्ध भौर 
बिश्लैधित रूप प्रदान किया गया । 


बंदिक काल में न्‍्याय-प्रणाली 
9. वैदिक काल मे श्राज्ञा के रूप में “ऋता” के सिद्धात की विद्यमानता 
का विकास हुआ्ना, जो सामाजिक श्रौर राजनैतिक व्यवस्था की स्थापना की प्रोर प्रश- 
सर हुआ झौर जिसने मानवीय सम्बस्धों को विनियमित करने के , लिए विधि कें 
विकास को पराकाष्ठा तक पहुंचाया । देश की विधि के भ्रनुसार समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति को न्याय प्राप्त होना चाहिए तथा उसके अ्रधिकार सुरक्षित होने चाहिये 
यह प्ात्मदर्शन एक व्यवस्थित न्यायपालिका के सूश्रपात में परिणत हुमा । लोगो को 
न्याय राज्य के माध्यम से दिया जाता या, अतएव प्राचीन भारतीय राजाप्रों के शिए 
न्याय प्रदान करना एक महत्त्वपूर्ण कतंब्य वन गया राज्य और न्याय-व्यवस्था कै 
सिद्धात सहज रूप से एक-दूसरे से जुड़ें हुए हैं। यह राज्य ही था, जिसने विधि को 
कार्यान्वित करके लोगो को निष्पक्ष न्याय प्रदान किया हो हे 
मोयंकाल, शु गफाल व गुप्त बंश 
20, प्रगर मौयंकाल कौटिल्य द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है तो 
शुगकाल मनुस्मृति की रचना का साक्षी है। गुप्त वश के राजाग्रो की गौरवपूर्ण 
प्रवधि में नारद, बुहस्पति झौर कात्यायन ने हिन्दू स्यायपालिका को परिपूर्णेता की 
रग प्रदान किया ।” 


ग्रामसभा से राजसभा तक का भारतीय न्याय 

2. भारतीय प्राचीन न्याय-प्रणाली में न्याय ग्रामसभा से प्रारम्भ होकर 
सर्वोच्च राजसभा के सुसंगठित म्थायालयों की व्यवस्था के माध्यम से ही लोगों मा 
प्रदान किया जाता था । इनके साथ-साथ कुल, श्रेणी झौर पुगा नामक लोक 
न्यायालय भी काम करते थे । लोकप्रिय न्यायालयों की मान्यता यह दर्णित करती है 
कि स्थाय सभी लोगों को उपलब्ध था । यह भधिक खर्चीला भी नहीं था। राज्य 
विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक तबकों के रीति-रिवाजों को मान्यता देता पा 
उनके सदस्यों को उनके द्वारा प्रतिपादित लौकिक विधि के झनुसार म्याय प्राप्त करने 
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का प्रधिकार था । हम देखते हैं कि मुकदमों का निपढारा सदैव स्थानीय श्रौर लोक- 
व्रिय स्थायालयों द्वारा किया जाता था शभौर ऐसे बहुत कम मामले होते थे जिनमें 
सम्बन्धित पक्ष सर्वोच्च न्यायिक भ्रधिकरण या राजा के न्यायालय में अपील करता 
था। ग्रामसभा, जो सबसे नीचे का न्यायालय था अत्यन्त महत्वपूर्ण था इस 
न्यायालय के निणुय से संतुष्ट नही होने पर ही कोई ऊपरवाले न्यायालयों में जाता 
था। नगर के सदस्थ अपने भगड़ों को “श्रेणी न्यायालयों” में निपटाते थे । इस 
भ्रध्याय में न्‍्यायालयों की संरचना का भी वर्णान किया गया है ।! 
नेतिकता धर्म श्नौर न्याय का सामंजस्य : महाभारत व मनुस्मृति 
22. नैतिकता जो धर्म की पूरक है, उसका न्याय से संबंब-विच्छेद नहीं 
किया जा सकता । प्राचीन भारत के विधि-निर्माताओों की सम्मति में विधि श्रौर 
न्याय के क्रियान्चयन हेतु दण्ड पश्निवार्य था। इस प्रसंग को महाभारत, मनुस्मृति 
भौर कौटिल्य के पश्रर्थधास्त्र में बड़ो सुन्दर ढंग से मिरूपित किया गया है । यह 
भ्रध्याय दशित करता है कि भारतीय विचारबारा के अनुसार दण्ड के भय द्वारा 
लोगों से भ्रन्य लोगो के श्रधिकारों का सम्माव कराया जाता था। कानून को भंग 
करनेवालों को दण्डित करना तथा समाज को सहजरूप से चलाने के उपयुक्त परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न करना राजा का कतेंव्य था। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने 
का प्रधिकार था श्रौर राज्य उसको प्रदान करता था ।? 
न्यायाधीश समाज में उत्तरदायों हों-कौटिल्य 
23, प्राचीन भारत में न्यायालयों की मान्यता बहुत भ्रधिक थी । न्यायालय 
भवन एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता था प्रौर प्रत्येक के लिए खुला हुआा 
यो। प्रन्वीक्षाएँ सावेजनिक हुआ करती यो । एक विधिवेत्ता ने प्रतिबद्ध किया कि 
नतो राजा को भ्रौर न न्‍्याय-सभा के सदस्यों को ही कभी एकात मे न्याय करना 
चाहिए। न्यायधीशों की स्व्रतन्त्ता और सच्चरित्र॒ता की सतर्कता से घौकसी रखी 
जाती थी। कौटिल्य ने इसी प्रसंग में जो प्रावधान किये, बह न्यायाधीशों के समाज 
फे प्रति उत्तरदायित्व का ज्वलन्त उदाहरण है, जिसके लिये कृष्णा श्रय्पर, 
प्रो. उपेद्र बरशी व लचिल भसीन श्रादि प्राज पुरजीर शब्दों में मांग कर रहे हैं । 
लगता है कौटिल्य की भारत में मरणासन्न कर मैकाले व फिरंगियों ने 
न्यायालय की अभ्रवमानता' का विधान बनाया, जिससे न्यायाधीश देवतामो से भी 
प्रधिक पूरों माने गये । कौटिल्य के निम्नलिखित प्रावधानों? पर कभी ने कभी 
तेचार करना होगा, शुभस्य शीघ्रम्‌ : 
() "जब एक न्यायाधीश पश्रपने न्यायालम में विवादियों में से किसी को 


भी डराता है, घमकाता है, बाहर निकाल देता है भ्रयवा ग्रनौचित्यपूवंक चुप कर 
णणण या 
. 2. जुदेशिवत एडमेनिश्ट्रेडन इन इण्डिया, डॉ- वोरेख नाप पृष्ठ 4 व 5, जानेको प्रकाशन, 
।+ ._ पढ़ना, 9794 
3. अरध॑शास्त्र 224, 225। 
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देता है तो उसे सबसे पहले व प्रयम कोटि के जुमति से दण्डित किया जावेगा । यदि 
बह उनमें से कियी को भी अ्रवमानित करता है अ्रथवा श्रपशब्द कहता है तो दह 
दुगुना हो जायेगा । यदि चह किसी से जो वात पूछनो चाहिमे, बह नहीं पूछता प्रयता 
जो यात किसी से नही पूछनी चाहिए, वह पूछता है प्रथवा स्वयं के द्वारा पूद्दी हुई 
बात को छोड़ देता है श्रथवा किसी को मिखाना है, स्मरण कराता या किसी को 
पुराने कथन उपलब्ध कराता है त्तो चह मध्यतम जुमति सेदण्डित किया जावेगा / 


(2) “यदि एक न्यायाधीश प्रादश्यक परिस्थितियों में जाँच नहीं करता है, 
अनावश्यक परिस्थितियों पे जांच करता है, श्रपने कर्तव्यपालन में श्रनावश्यक वितान 
करता है, दुर्भावना से कार्य को स्थगिन करता है, पक्षों को व्िलम्व से बह: 
न्यायालय छुडवा देता है, भुकदमों के स्थिरोकरण हेतु मार्ग-प्रदर्शक कथनों की उप 
करता है श्रथवा करवाता है, साक्षियों की सुराग देकर उनकी मदद करता है भय 
पहले से ही नि्शित या विविश्चित मुक्दमों को दुबारा भरारम्भ करतों है तो पई 
श्रधिककम जुर्माने से दष्डित किया जावेगा । यदि वह श्रपराण को दौहराता है मे 
वह उपरोक्त जुमनि के दुगुने दण्ड से दण्डित झौर सेवा से निष्कासित किया जावेगा। 

(3) “जब कोई न्यायाधीश था श्रायुक्त स्वर में भ्रनुचित जुर्माना लगाता 
है तो उस पर या तो जुर्माने की रकम से दुम्रगा श्रथवा उस कर की रकम का रे 
गुना, चाहे वह निर्धारित सीमा से कम या अधिक दी, जुमतित लगाया जावेगा ! 

(4) "जब कोई न्यायाधीश या आयुक्त अ्रनुवित शारीरिक दण्ड देता है हो 
या तो बहू स्वयं उसी दण्ड का भ्रपराधी ठहर(या जायेगा या वहू इसी प्रकार के प्रत्यारी 
बंदी को छुट्ाने हेतु बम्ुल॒ किए गए घन की हुगुनी रकम अदा करने के लिए बाह्य 
किया जावेगा ॥7 गे 

(3) “जब कोई स्वायाधीश किसी भी सच्ची रकम को भिध्या सिद्ध करो 
है प्रथवा किसी मिथ्या रकम को सच्ची घोषित करता है तो वह उस रकम की प्रा 

गुना रकम से दण्डित किया जायेगा ॥7 


न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतन्त्र 
24, न्‍्यायप्रालिका को कार्यपालिका से स्वतस्त्र रखा, गया था। मुह 
न्यायाधीश, नि:सन्देह रूप से कानून सस्त्री की हैसियत से राजा के मन्विमण्डत का 
सदस्य होने के नाते द्वासकोय प्राधिकरण का भाग होता था, , फिर भी उसने 
निरेयों को शासकीय विवेक से प्रभावित नहीं होने दिया । उस समय के विधिवेताईं 
ने इस बिन्दु पर बहुत दवाव डाला है । किसी भी व्यक्ति को कानून से परे नहीं मर 


यया था, भौर यहां तक कि राजघराने के सदस्य भी इसी परिधि मे धाते ये मिंगी 
राजा भी अ्रपवाद नही या।३ ' 
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बिन्दुसार का न्याय 
25. यहां पर दो लिखित दृष्टान्त है जो प्राचीन भारत में कानून के शासन 
को महत्ता को प्रकट करते है पहला हन-चाय द्वारा श्रभिविखित राजा विन्दुमार 
से सम्बन्धित है। राजधानी में झाग से बचाव के लिए, जो वस्तुतः उस समय 
बारम्वार घटित होती थी, राजा ने एक ऐसा अध्यादेश, इस आशय का जारी किया 
कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके घर से श्राग सुलगेगी, ठंडे जंगल में निष्कासित कर 
दिया जायेगा | एक दिन शाही भवन से आग सुलग उठी। तब राजा ने श्रपने मंत्रियों 
से कहा-“मुझ स्वयं को निष्कात्तित किया जाना चाहिए” श्लौर उसने भपने सबसे 
बड़े पुत्र को राज दे दिया भ्ौर यह कहते हुए जंगल को प्रस्थान किया-'मैं देश के 
कानूनों को रक्षा की कामना करता हु'। में इसलिए प्रपनेश्राप बनवास जा रहा 
हैं ।” इस कहानी पर कोई टिप्पणी को श्रावश्यकता नही है | यद्यपि यह एक झ्रति- 
शयोक्ति है पर यह कम से कम यह तो दर्शा्त ही हैः कि उन दिलों में सही चीज 
नया समझी गई थी, और यदि श्राप श्रपते श्रादर्शों को ऊंचा रखते हैं तो भाप कम 
से कम, उनकी यथोचित दूरी तक ग्रा सकते है। 
सुदाता बनाम राजकमार जता 
26, दूगरी कहानी सुद्ाता बनाम राजकुमार जैता के मुकदमों का प्रत्याद्यान 
करती है। सुदात। एक धनवान भौर धाभिक प्रवृत्तिवाला व्यापारी था। झनाथो के 
प्रति उसदी दयालुता के कारण वह अनायों का संदायाद पुकारा जाता था। जैता 
एक राजकुमार था जिसके पास एक--न तो कस्बे से ज्यादा दूर और न ज्यादा 
नजदीक, प्राने-जाने के लिए सुविधाजनक और एक निवृत्ति जीवन के लिए सुसगत”' 
पेगीचा था । सुदातः ने सोचा कि इस बगोचे को खरीदना भ्रौर बुद्ध की, जिन्हें उसमे 
प्रामन्त्रित किया है, समर्पण कर देना एक अच्छी वात होगी। तद्नुमार वह राज- 
ऊँमार जैता के पास गया झ्रौर उससे कहा-“महाराज, आपका बगीचा सुझे एक 
विश्वाम-ग £ बनाने के लिये दे दीजिए ।/ राजकुमार ने उत्तर दिया-''हे भद्र पुरुष जब 
पैक इस पर करोड़ों सिक्के नहीं डाल दिये जाते, तव तक यह विक्रय के लिए नहीं 
रा सुदाता ने उत्तर दिया--/श्रीमान्‌ ! श्राप जो कुछ कहे उसी मूल्य पर मैं बाय 
सैने के लिए तैयार हूं ।” राजकुमार जंता जैसे-तैसे अपने इस प्रस्ताव की ग्रप्रत्याशित 
स्वीकृति पर क्रिकक गधा और उसने कहा कि बाग क्रय या विक्रय के लिए तय ही 
. "ही हुप्ता है। सुदाता ने मामले को न्यायाधीशों के समक्ष ले जाकर विपय-चस्तु पर 
उनका निणेय प्राप्त करने के लिए जोर दिया । जब मामला न्यायाधीशों के समक्ष 
भाया तो उन्होंने यह निशित क्रिया कि--राजकुमार ने मूल्य निश्वित किया था, जो 
सुदाता द्वारा स्वीकार कर लिया गया। प्रतः बाग का विक्रय किया जा चुका या । 
राजा व साधारण नागरिक समान 
-27. तथाकथित कथा के ब्रसत में राज्कुमार जैवा एक हेय व्यक्ति प्रती 
नहीं होता है। सुदाता ने बाग में खोने के सिक्‍््रे उछालता शुरू कर हियेल्नौर जब 
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तक बाग के एक भाग में ऐसा किया गया, जैँता ने शेप भूमि विना भागे मूल्य भग- 
तान के छोड़ दी । कहानी का आदर्श (जिसकी सत्यता पर संशय करने का कोई 
कारण नही) यह है कि एक राजकुमार और एक साधारश नागरिक ने अपने विवाद 
को विधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय राजकुमार के भी 
विरुद्ध गया | राजकुमार ने उस निर्णय को साधारण चर्या के रूप में स्वीकार किया। 
यहां पर महू संप्रेक्षित किया जाता है कि यह वाद न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता के 
सूचक एक हृ्टान्त के रूप में अभिलिखित नहीं किया गया है अपितु सुदाता द्वारा 
अ्रपने गुरु बुद्ध के प्रति श्रसीम भक्ति द्शित करने वाला है कथा में विधिक प्रक्रिया 
को सामान्य जीवन की एक साधारण घटना के रूप मे व्शित किया गया है, हां 
तक कि उसमें न्यायाधीशों के नाम का उल्लेख तक नहीं है । 


नारद व सामंड में विस्मपकारी समानता 
28. इन विन्दुओं पर नारद हमारे उत्तम प्राधिकारी हैं। वे एक विधिक 
वाद ; अनुक्रम को चार भागों में विभाजित करते हैं-- ५ 

(।) बादी या. परीवादी द्वारा अपने वाद का कथन, यह “पूर्व पक्ष" 

कहलाता था, है 

(2) प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति का वादोत्तर, यह “उत्तर पक्ष” कह 

लाता था, ह 
(3) वास्तविक परीक्षण--जिसमें बाद को स्थापित या खंण्डित करने कै 
लिये साक्ष्य लेना तथा दोनों पक्षों के तक-वितर्क॑ समाहित हैं. इसको 
“क्रिया” का नाम दिया गया, तथा 
(4) न्‍्यावालय का फँसला-जिसका नामकरण “निर्णय” रखा गया । 
यह आत्म-विस्मृति क्‍यों ? 

29, सामण्ड न्‍्यायशास्त्र के पाठक इस निरूपण की प्रन्य वर्तमात योरोपीय सा 
शास्त्रियों द्वारा किये गये वर्गीकरण से भी समरूपता स्वीकार करेंगे । लगता है जैसे 
मारद की श्रनुभूत प्रेरणा से ही सामण्ड ने न्‍्ययशास्त्र की रचना की ही । कालाखर 
पर भी इतनी अधिक समानता विस्मयकारी है। इस पर भी हम मनु, नारद, कौ 
बृहस्पति याज्वल्वय, कौटायन को भूल कर सामण्ड, डाइसी, हार्ट से चकार्चोंध हों 
रहे हैं, यह हमारी मानसिक गुलामी का प्रदीक है व ठीक ऐसा ही है जैसा कि हे” 
भाषा हिन्दी को भूलकर प्र'ग्रेजी की योद में चले जाना ॥ झात्मविस्मृति व॑ स्वार्मिः 
मान को छोड़ “स्व” की हीनता का कया यह ज्वलन्त उदाहरण नहीं है ? 

सेगस्थनीज द्वारा प्रशंसा / 

30, न्याय-यद्धति प्राचीत भारत में सफल रही इसका उदाहरण डिंखे है 

न्य राष्ट्रों से भ्राये हुए दूतों की टिप्पणियाँ हैं। मेगस्थनीज ने लिखा है कि चोरी 
मय भ्रपराघ बहुत ही कम होता है। कासून इतने सरल हैं कि नागरिकों को 
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न्यायालय में जाने की भ्रावश्यकता हो, नहीं होती । जमा रकम वापिस लेते के लिये न 
दावे होते हैं न कोई विश्वासघात करता है । मंगस्थनीज चम्द्वगुप्त मोये के यही पर 
राजदूत के नाते कई वर्ष रहा व उसने भारत की कानून-व्यवस्था, न्याय-प्रणाली का 
बहुत गहरा तथा निकट से भ्रध्ययन किया था, ब्रतः उसकी टिप्पणी का महत्व कम 
नहीं किया जा सकता । 
छ्वेनचांग को सराहना 
3।, चीन के साधु छवोनचांग ने सातवीं सदी में भारत का अ्रमण करके 
लिक्षा है कि भारत के साधारण नागरिक सम्य व सम्मानपूर्वेक जोवन व्यतीत करते 
हैं। न्याय्रणालों में सहनशीलता व संवेदना है । शपथ व सकलल्‍प का श्रादर करते 
हैं एवं विष्यासघात द जालसाजी से बहुत परे हैं। रिन्‍्तु आज यह कहावत है कि 
न्यायालय के बाहुर कहा जाता है--“यहां तो सच बोल, भ्रव न्यायालय थोड़े ही है।” 
शक्रांति, मनु, बृहस्पति 
32, मनु, नारद, बृहस्पति, शक्कांति के साहित्य को पढ़ने से पता चलता हैं 
कि भारत की प्राचीन न्याय-पद्मति बहुत ही सरल परन्तु सुगठित व सुनियो- 
जितथी। 
गोबिन्ददास को चेतावनो 
33, बैरिस्टर गोविन्ददास ने “भारत मे न्याय” के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
चैतावनी दी है : -- - 
दुर्गम जगल के त्तरंगायमान तूफानी-समुद्र में “विधि-नियम से समुद्री यात्रा 
का गोरवपूरां प्रयत्न करता हुप्रा भारत का यह जहाज नितान्त एकांकी प्रतीत होता 
है। यह इस निर्णय का भविष्य-निदेशक समय है। मदि वह प्रसफल रहता है तो 
मानव जाति के विशाल भाग में से एक खुले समाज का श्रन्त हो जायेगा भौर यदि 
भफन रहता है तो भविष्य के लिए इसका विश्वसनीय नेता हो जायेगा। परीक्षा की 
घड़ी प्रा चुकी है व नतीजे के परिणाम दूरगामी है। विधि की दूरदर्शी-प्रणाली 
विधि-तियम के राज्य की गुणवत्ता की दृष्ठि से एक भ्रपरिहाय पूर्व-शर्त है, परन्तु 
भारत में केवल परिनियमो, नियमों, विनियमों भर श्राज्ञाप्रों का एकीकरण है शौर 
कोई प्रणाली नही है । यद्यपि एक प्रस्पष्ट रूपरेखा हृष्टिगोचर होती है पर यह 
सन्तोष से बहुत दूर है । भारत में कानून को कहामी अभ्रव तक तो ग्राशाओों एवं 
महत्वाकाक्षा्रों के साथ विधान समा द्वारा कार्यपालिका श्रौर यहा तक स्थाय- 
पातिका द्वारा भी अ्रतन्तोपजनक रही है ।“-मेरे विचार से उपरोक्त श्रभिव्यक्ति भ्रति- 
धयोक्तिपूर्ण व धनावश्यक रूप से निराशावादी है । 
गोबिन्ददास का मत 
“हुमने भारत के सुन्दर भूत में रांका तो क्षीण प्रकाश पाया भौर वहा पर 
बुराइयां भो थी | वहा पर शंकर भौर बुद्ध भवतार थे, परन्तु वहां पर बुराह्यां, 
प्रंधविश्वास, प्रसमानता प्रौर विश्वयवाद भी ये) प्राध्यात्मिक खोज मरणामन्त 
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समाज के अवपतर चारों शोर चिपटी हुई थी | यह एक समाज था जहां पर जितनी 
ग्रधिक ऋफबथद्धता थी, उतनी ही प्रधिक उसमें धममंभ्रप्टता थी जिसने गिव्बात को 
घृणा के लिए प्रेरित झिया। प्राचीन इतिहास "बहादुरी, महानता, ऐश्वर्यता, पर्व 
नीचास्था और पतन का एक*“भनवरत चक्र था ।” पश्चात्वर्ती ग्रुय में हमने जीवन 
की प्राकृतिक धारा पाई भ्रौर पाया कि बाहरी प्रभुत्य के विधादमय-मशस्थल्न में 
विधि समाप्त हो चुकी थी । विधि-प्रणाली, जिसे थॉमस से समुद्री यात्रा ग्लेलाया 
जाकर हुगली पर प्रतिरोषित किया गया, एक दुवेल (क्षीण) भारतीय चेंहरे परम 
तो उत्तेजना पैदा करने वाली पर न श्रोत्माहित करने वाली थी, वह सिर्फ बगावटी 
सुन्दरता-उपचार के समान थी ।/” इ'गर॑ण्ड में शिक्षा-प्राप्त भारतीय का उपरोकत 
मिष्फर्प मेरे विचार से भ्रद्धों सत्य है, व भारतीय जीवन तया न्याय-प्रणाली के सर्मि 
स्थाय नहीं करता है। 
सुलभ न्याय के श्रभाव फे परिणाम 
34. समाज को न्याय सुलभ कराने की विधि-प्रसाली के भमाव के कारण 
दुलान्तक कथन कहना पड़ता है। जब राजनैतिक सकट बढता है तो मत्ताघारी बढ़ 
जति हैं श्रौर कार्यकारिणी भ्रष्ट तथा स्वेच्छाकारी हो जाती है। कावुन के पास ने 
तो बचाव हेतु मजबूत ढाल होती है भोरन लड़ने के लिए धाप्दार तलवार 
इस भ्रसमंजस को बढ़ाने के लिए यह कानून अपनी भात्मा से, स्वरूप से, विपय 
बस्तुए' और यहां तक कि श्रपनी भाषा से भारतीय नहीं है। वहाँ पर ब्यर्ति और 
कानून के मध्य कोई सहमति नही है, भौर इसी कारण भ्राज कानून, अनुपालना, 
भ्राज्ञाकारिता श्रथवा श्रद्धा का कोई उत्तरदायित्व नही लेता है ।* 
श्रत: उपरोक्त विविध विधिवेत्ताओं के समुद्र मंथन से स्पेष्ट है कि भारतीम 
स्याय प्रणाली में आवश्यक विकास, परिवर्तेन, क्रिपात्मकता रचनात्मकता, का 
प्रभाव खटक रहा है। गतिशीलता व परिवर्तंत-सुधार के रूप में हो या क्ोम्ति क्के 
रूप में यह प्रव भगले भ्रध्यायों मे मे वशित करूंगा । इतना भ्रवश्य स्पष्ट है कि 
. भव न्याय में विलम्ब तकनीकी वाल की खाल द्वारा उपहास, खर्चीली प्रणाली-सव 
इंगित करती है कि भ्रव “संपूर्ण कायाकल्प” पर विचार करना ही होगा। 
“कायाकल्प” की भावश्यकता किन न्यायिक व्याधियों में है-इसका चिंत्र्श 
अगले अध्याय में “विलम्ब के केसर” से किया जाना सामयिक होगा--वयोकि सुधार 
कायाकल्प या कुण्टित की प्रावश्यकता किन न्‍्यायिक व्याधियों, रोगों व बीमारियों 
के लिये हैं--पहले उनका चिस्तन प्रावश्यक है । ५ 





... भारत में न्याय गोविम्ददौस, 967, बृष्ड 86-]87 ॥ 
2... भारत्र में न्‍्याय 967 शोविस्ददास, पृष्ठ 87 एन एम० विपाठी एण्ड कम्पती, बम्वई। 
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बण्ड-नोति का महत्त्व 


. दण्ड-नीति प्राचीन भारतीय न्याय-प्रणाली मे प्रति महत्त्वपूर्ण रही है । 
धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्व के उत्तर में भीष्म ने कहा कि-- 
“दण्डनी ति: सर्वधर्मेंष, चतुवर्णयम नियच्छिति”” 
प्र्धात्‌ दंडनीति से हो समस्त मानव समाज “को प्रपने कर्तेंब्य व दायित्व की 
प्रोर भ्रग्रसर किया जा सकता है । 
2. राजध्म मे भी इसकी प्रधानता दी गई है। धर्म का भाग्ल भाषा में 
सही प्रनुवाद करना संभव नहीं है, कहा है कि-- 
“घारणात्‌ धमाइत्यात: धर्मा घारयते प्रजा.” 
पर्यात्‌ समाज को जो धारण कर सके व नीति, न्याय, व्यवस्था स्थापित कर, 
मानवता की ध्राध्यात्मिक व ब्राधिक उन्नति कर सके वही धर्म है-- 
3, दाशंनिको ने कहा है कि--- 
“धर्म एवं हतोहन्ती धर्मा रक्षित रक्षिता” 
पर्थात्‌ धर्म उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, जो उसे श्रपनाते हैं व उन्हें नष्ट 
करता है, जो उसे नष्ट करते हैं। 
सह्षि सनु का विश्वास 
4. महपि मनु के धनुसार यदि दण्डनोति को छोड़ दिया जाये तब बस- 
दान कमजोर को निगल जायेंगे, जैसे कि मछुप्रा मधली को मार डालता है । 
कौटिल्य हारा “मत्त्य न्याय” का विरोध 
' कौटिल्य मे इसे मत्स्य कानून णा मत्स्य न्याय को सन्ना दी है व कहा है- 
“बलोीयाप्त बल दि प्रस्‍्ते दंडाघारायावे'' 
हिन्दू न्याय पद्धति में “जैसे को तेसा', “सपूम के लिए खून” को स्थान नहीं 
दिया गया, बल्कि केवल दष्ड-नीति को भय के लिये स्थान दिया गया है। मटधि मनू 
के भनुमार पहले चेतावनी व भत्संना, किर ताड़ना, किर मम्पत्ति कली सजा व कर 
शारी रिझ सजा दी जानी चाहिये । 
“वागदंड प्रथम बर्याद्विदंड तदनन्तरम्‌, 
तृतीय धम राण्ड सु वधदश्मतः पदम। 
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5, कौटिल्य व भनु दोनों ने भ्रपराध के अनुकूल ही दण्ड देने पर बल दिया 
है । मनु ने कहा है-- 
“प्रदण्ड यान्दण्डबन्राजा दबडयाश्चैवाप्यदण्डयन 
भ्रयशो मह॒ृदाप्नोति नरक चेव गच्छति ॥ 
इसी सन्दर्भ मे कौटिल्य को यह चेतावनी महत्त्ववूर्ण है-- 
<दुष्प्रशीत: कामकोयाम्पाम ज्ञाना छ्वानप्रस्थ, 
परिवाजकानपि कोपयति किमजूः पुनगृ हस्यान ।/£ 
अर्थात्‌ “दण्ड का प्रनुचित प्रयोग, यदि काम एवं क्रोध से परिचलित होकर 
किया होता हैं तो वह वानप्रस्थ एवं परिभ्रमण करने वाले महात्माभों तक को क्रोधित 
कर देता है, गृहस्यों की तो बात ही क्या है ।' 
संदेह का लाभ व श्रात्म-रक्षा का श्रधिकार 
6. स्मरण रहे कि कौटिल्य ने दण्ड देते के पहले भ्रपराध को सन्देह से परे 
साबित होते पर बल दिया है। जैसा कि मैंने तेशसिह बनाम राजस्थान सरकार? में 
विवेचन किया है, “बैनिफिट प्रॉफ डाउट” के छिद्धान्त का बूलमिंगटन ने प्राविष्कार 
किया हो, ऐसा कुछ नही है, वल्कि भारतीय न्याय-प्रणाली से, कोटिल्य के भ्र्थशात्त्र 
से श्र ग्रे जो ने प्र रणा ली है। कौटिल्य ने कहा है,--- 
“न च॒ सम्देह दण्ड कुर्यात । 
सूविधित्‌ विधित्‌ व देव प्रत्येन्ह* राजा दण्डाय प्रति पदुयात/* 
श्रात्मरक्षा के श्रधिकार को भो मनु, बृहस्पति कौटायंस व याशवल्कय ने 
वर्तेमात दण्ड-सहिता की घारा 97 से 03 से भी भ्रधिक महत्व दिया है। मैते 
इसका विश्लेषण “माना बनाम सरकार” मुकदमें मे किया है वे इन महंपियों का 
निम्नलिखित विधान उद्ध,त्त किया है-- श 
946-उक्तरला तु माधानां इन्दुर्दोषणों न विघते । 
निवृतास्तु मदारम्भाद्‌ गरुणा न बघए स्मृतः ॥ 
(कात्या 800-क्यू. बाई स्मृतिच-पृ. 35) 
संमुप्रल बटलर का यूदोपीयन झ्रादश्श एक निरर्थक झवधारणा 
7. वर्तमान में झपराधों को रोकने के लिये दण्ड के स्थान पर मतोव॑शानिक 
व मानसिे सुधार वर स्रधिक बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में मृत्यु-दण्ठ 


बैदिक मनुस्मुति 8 (264) 694 
कोटिल्ण अथेशास्त्र | (4) 57 
एं. आई आई. 979, राजश्वान प्‌, 374 
धर्मशास्त्ा, पी. वी. काने, ।933 सस्करण, पु. 20॥ 
ए. आई. आर. 978, राजस्थाक, पू. 245--पैश 5॥ 


वश (७: हक कक इन 


धो 
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को लेकर उच्च स्तरीय मत-मेद हो रहा है। न्यायाघोश श्रय्यर प्रपराध को एक ' 
मानसिक बीमारी समभते हैं। उनका कहना है कि भ्रपराधियों को मनोवेज्ञानिक 
डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भेजा जाना चाहिंए, सजा देकर जेल में नहीं । 
मृत्यु-दण्ड के तो वे भयंकर विरोधी हैं। श्री प्रय्यर के समर्थकों का कहना 
है कि मृत्यु-ण०्ड समाप्त करना चाहिये व प्रपराधियों को सजा न देकर मनोवेशानिक 
उपचार करना चाहिये । यह तो वैसे ही हुआ जैसे कि सेमुप्नत वटलर के ”एशबोन” 
में प्रादर्श राज्य की कल्पना है । इस प्रजोदोगरीव काल्पनिक राज्य में, जो यूटोपियन 
से भी प्रधिक विस्मयकारी है, यह कल्पना की गई है यदि कोई व्यक्ति 70 वर्ष की 
प्रापु के पहले बीमार हो जाये या 9 पाहिज हो जाये तो ज्यूरी के पास मुकदमा वलना 
चाहिये व जुर्म सात्रित होने प्रंर उसे जेल भेजना चाहिये । परन्तु इस प्रादर्श राज्य 
में यदि कोई भाग लगाने का, जालमाजी करते का, कत्ल करने का, बलात्कार करने 
का प्रवशाधी पाया जाये तो उसे चिकित्सालय में भर्ती करवाना चाहिये व राज्य सर- 
कार के खर्चे पर यह्‌ उपचार किया जाना चाहिये कि वह मानसिक प्रनेतिकता की 
घोमारी से पीडित है ताकि उसके मित्र भ्राकर उसके प्रच्छे स्वास्थ्य फो कामना करें। 
8. यहू तो पाठफ़ों को विचार करना है कि क्‍या श्रादशेवादिता की इस 
हवाई कल्पना से भ्रपराध व प्रपराधियों में कमी हो सकेगी ?मेरा उत्तर नकारात्मक है । 
मुसलमान राष्ट्रों में दण्ड-प्रक्रिया 
9. विश्व के प्रनेक राष्ट्रों में जिसमें मुसलमान राष्ट्रों का बाहुलय है, सांवें- 
जनिक स्थानों पर प्रचारात्मक सजायें, मृत्यु दण्ड के रूप में, हाथ-पेर काटने के रूप 
में आज भी दी जाती हैं । दृथारे प्राचीन इतिहास में भी ये विद्यमान थीं, 
परन्तु भ्राज का सम्य एवं सुसस्कृत मानव्र श्राख फोड़ने, द्वाथ काटने या पत्थर की 
वर्षा से भ्रपराधी को भीड़ द्वारा मारे जाने की सजा को जंगली युग का प्रादुर्भाव 
समझता है। 
प्रपराध घ प्रपराधो में प्रन्तर भ्रामक 
0. विधिवेत्ताप्रों ने कहा है कि हम अपराधी को सजा देते हैं, प्रपराध को 
नही परन्तु भ्रपराधी को सजा दिये बिना अपराध को कसे सजा दी जा सकती है, यह 
एक जटिल प्रश्न है। 
सजा में नरम दृष्टिकोरा समाज के लिए घातक 
(. भारत में सुधाराश्मक दृष्टिकोण से सजा के प्रावधानों में जितनी मरमी 
काम में ली गई, उसका कानून-व्यवस्था पर बुरा प्रसर पडा। अ्रपराधो में भयंकर 
वृद्धि हुई है। स्व, प्रधानमस्त्री इन्द्रा गाधी की हत्या उसका ज्वलन्त उदाहरण है । 
रंगा बिल्‍ला को लाल किले पर फांसी दो 
2. कानून में परिपूर्ण सजा नहीं मिलने के कारण अ्रपराधी समभने लगा है 
5 भ्रपराध करके बच जाना कोई वडी बात नही है । सामूत्कि बलात्कारों को घटना, 
बैकों को डकेतिया, बढ़ती हुई यातायात दु्घटनाये , भ्राथिक श्रपराघ के विभिन्न घिनोंने 


रह 
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जुप्े इस बात के द्योतक हैं कि सुपारदारी दण्ड व्ययस्या श्रादर्शात्मक होने पर भी 
स्यावहारिक नही है। दण्ड-्तीति को ब्पनाना जंगली युग का घोनक नहीं है, बल्कि 
व्यावहारिक हष्टिकोगग है। मृत्यु-दण्ड का उपयोग उचित प्रवरायों में प्रवश्य किया 
जाता चाहिए । यदि सार्वजनिक रूा से किया जाये सो इसका प्रधिक साम हो सकता 
है। सचार के साधन टेनिविजन, रेडियो व समाधारपत्र इस हेतु सरकार द्वारा उपयोग 
में लाये जाने चाहिएँ; यूती रवा-विल्वा को लाल किये के मैशन में कासी देकर 
टेलीविजन व यूचना-प्रसार के भन्‍म माध्यमों से प्रचारित किया जावा समय की 
साय है ।? हि न्‍े 
3, श्री सुबोध सिन्हा एवं मुछ प्रस्य डिथीवेता, शितका मार्म-निर्देशन 
माननीय कृष्णा भ्रस्यर, भगवती, चिकित्सीय विधौवेता डॉ. हीटा मन्दानी करते हैं, 
मृत्यु दएश की मिन्‍्दा इस ह॑द तक करने में भी नहीं हिंचाते हैं कि न्याय व्यवस्था डक 
पन्तगँत दिया गया मृत्यु-दण्ड स्थाय की छुला को ही सलीव बना देने के समकश है। 
ये हो न्‍्यायविद रंगा-बिल्ला के मृत्युरण्ड पर भी संवेदना एवं विरोध व्यक्त करने का 
लोभ संवरण न कर निम्नाकित मत प्रस्तुत करते हैं । * 

हरुगा ये बिलला को फांसी फा प्रश्व स्वये सर्वोच्च न्यायालय के लिए मृत्यु 
दण्ड की उपादेयता पनुवादियता पर विचार-विमर्श का उनित प्रवध्तर नहीं प्रतीद हमा 
झोर इस तर्क-ब्रितके को यही छोडकर दोनों को फॉसी देने फे उपरान्त उनकी साशों 
को उनके परिजमों को दे दिया गया जिन्हें समाचार-पत्नों में सचित्र सु्षियों के साथ 
प्रथम पृष्ठों पर स्थान मिला [" - 

[4, श्री सिन्हा प्रपने विचारों की शलरा में भागे व्यक्त बारते हैं कि -“इव 
युक्ियों ने उन पाठकों की प्रवश्य भात्मतुष्टि की है, जिन्होंने इस रंगा-विल्ला द्डदिय 
है श्रपराधिक सामाजिक-प्राधिक दाने वाले समाज में भपराधियों को सबक मिलाने 
से भ्पराधी प्रवृत्तियों को प्रथय नही मिलने नी कल्पना की हो । 

5. अपराध सभी प्रकार के प्राथिकल्सामाजिक परिवेशों में प्रथप पाकर 
पनपते हैं, सोवियत संघ या चीन भी इसके प्रधवाद नहीं कुद्दे जा सकते हैं। इसलिए 
दस प्रश्व पर से स्वयं माननीय गय्यर मत से भिन्न मत रफ़ता हूँ। इस सन्दम में 
सर्वोच्च न्यायालय के माननीय स्यायाघिपति उवकर में प्रतिश्योक्तिपूर्ण नहीं कड्ठा है 
कि--सम्य समाज का ऐसे पृष्पित, ऋर छृदयहीन, भपराधी से अपना सरक्षण वेद? 
ले सेवा तनिक भी गलत सही होगा, जिन भ्रपराधियों ने भ्पनी भाशुरी अदू्ति ते 
समाज की शान्ति-व्यवस्था एवं मर्यादाओं वी शखलाशों को ही भकभोर दिया हो । 
विशिष्ट में भी विशिष्ठ प्रपराधिक परिस्यितियों में मृत्यु-दण्ड एक भात्माज्य एवं 
बलबती प्रावश्यकता है, जिसे ब्रिटेन जेधी विकमित-सम्य-प्रत्याधुनिक-सामानिक 
व्यवस्था भी पुन्विचारणीय प्रश्त ग्रगीकार कर रही है । 


निज 


]. #. आई. भार, 4987 एस. ही. पू, (572॥ 


" एक भावश्वक्ता समझी गयी है । -** 


दण्ड प्रक्रिया कठोर या उदार/47 


कौटिल्य-नगाड़ा बजाकर फांसो 

6. प्राचीन युग में कौटिल्य के समय को दण्ड देने की प्रणाली में मृत्यु-दंड के 
पहले भ्रपराधी को जनता में प्रदर्शित किया जाता था और नगाड़ा बजाकर यह घोषणा 
को जाती थी कि यह बह ब्यक्ति है जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है, जिसके लिये 
इसे मृत्यु-दण्ड दिया जा रहा है, यदि कोई अम्य व्यक्ति ऐसा झपराध करेगा तो उस्ते 
इसी प्रकार सावंजनिक रूप से मृत्यु-दण्ड दिया जायेगा-।, 

7. जनताज्नादेन की भावमाओ्रों से अ्रभिभूत एवं समय की आ्रावश्यकता को 
सामने रख कर स्वयं धर्वोच्च न्यायालय भी दहेज की बलिवेदी पर चढाई गई श्रब- 
सञाओों के प्रसगों में श्रपराभियों को मृत्युदण्डादेशों को मौन स्वीकृति प्रदान कर चुका 
है। दहेज के लिए नव-वधु्ों को जला देने ज॑से श्रासुरी कुकृत्यो में न्यायालयों द्वारा 
मृत्यु-दण्ड देना कोई प्रतिशयोक्ति नहीं है अपितु न्याय की प्रनुपालना में उनका एक 
दायित्व ही है। . ह है 

8, मौननोय स्यायाभिपतिगरा मुर्तंजाफजल भली, ए. वर्ध राजन्‌ एवं एम. 
पी. ठक्कर की गठित खष्डपीठ ने भी ऐसे अ्रपराधों की उनकी पासुरी, नृश॑स, धृरित, 
प्रमामाजिक प्रवृत्ति के कारण विशिष्ट मे भी विशिष्ट श्रपराध मानकर उन्हें मृत्यु- 
दण्ड के लिए उपयुक्त सेंज्ञा दी है । 

, 39. सर्वोच्च स्थायालय ने |977 के अगस्त माह में पंजाब प्रांत के पांच 
गावों में 7 व्यक्तियों की नृशग हत्या के एक श्रभियोजन मे तीन प्रमुख अपराधियों 
$ मृत्यु दण्डों की पुष्टियों में उपरोक्त विचार प्रकट कर अपने महती दायित्व का 
बोध किया है । हे 

20. प्रन्य स्त्री भें अ्नुरक्ति या मात्र दहेज की लालसा में पुनविवाह हेतु 
पत्नी की प्रमानुषिक हत्या, पूववर्शित के झ्रतिरिक्त, वे श्रपराघ है, जिनमे भृत्युदण्ड 

2], यदि सम्य समाज का कोई एक व्यक्ति या समुदाय मानवीय घारणाप्रों, 
सान्यताओं का हननू कर हत्या जैसा जधन्य कृत्य करे तो समाज को भी उन 
मान्यताओ्ों का परित्याग कर झपना दायित्व निभाने को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि 
पैतक के प्रति भी समाज का एक गहन कतेब्य है, जो उप समाज से संरक्षण की 
कामना करता है । 


22. समाज का वह भ्रमानदीय अ्रय यदि स्वयं समाज के प्रति प्रपना कर्तव्य- 

बोध भूलकर हरपा का पृरित कृत्य करवा है तो यह स्वयं समाज ही जीवस-रक्षा के 

लिए यह भावश्यक हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति मे मो सामाजिक मरहरश का प्षि- 

कार छीनकर उसे मृत्युदण्ड ही प्रदान किया यारे | मानवीय ठवरूर के इस विचारों 

का, जो एक नयी घारा का मार्म-प्रश्वस्त करते हैं, पौराशिक-कोटित्य की मान्यताप्रो 
के साय गहन सामंजस्य है। 


न्याय में विलम्ब चरम सीमा पर 


जस्दिस चन्द्रचू ड़ की चेतावनी 

. मुझ्य स्थामाधिपति श्री बाई. थी. घद्धबूड़ ने कई बार कहा है कि 
हमारी न्‍्याय-प्रशाली मे विलम्द का यही क्रम जारो रहा तो सम्भावना यह है कि 
स्थाय व्यवस्था भपने ही बोक से दमकर समाप्त दो जायेगी ) कृष्णा प्रय्यर ने तो 
इस बात की रट ही लगा रखी है कि भारतीय न्याप-प्रशाली भात्मघात की प्रौर 
प्रप्रसर हो रही है व धामुलचूल परिवर्तन के बिना इसको प्रारम-हत्या को कोई भी 
नहीं रोक सकता । 

इंगलेड सें विलम्ध का फारण धभिमापफ : बलाक फा सत 


2. न्यायाधीश बलार्क द्वारा स्यायालय की दुविधा की सुन्दर टीका इस प्राकर 
की गई है--अगर मुझे यह विश्वास हो जाये, था किसी स्पायाधीश को ,यह विश्वाप्त 
हो जाये कि वादी किसी कारणवश पपने वाद की भन्वीक्षा नहीं करवाना चाहते, 
सब हम उनकी प्रस्वीक्षा नहीं करने हेतु स्थगित कर देते हैं, परम्ठु, बारम्वार ऐसा 
प्राभास होता है कि ये सद वकीलों को सुविधा के लिये है। यह सुविधा यदालों के 
व्यावसापिक हितों के लिए हो सकती है त्था विवादियों को यह पता तक नहीं रहती 
कि न्यायालय प्रपने दादों को भागे दकेलने में इच्छुक भी है या नहीं 


बिलम्द घातक 

3. भ्याय-प्रणाली में भ्राज सबसे भधिक समस्या विलम्द की है) पति में 
पत्नी के तलाक भयवा मिलन यापगुजारे के मुकदमों में भो दो-दो युग लगा देना 
भ्रसाधारण बात नही है। दोवानी वादतों कई पीढ़ियों तक चलते हैं। जेल हैं 
सींखचों में पड़ा भपराधी वर्षों तक बिना निरेय के रह जाता है. व फभी-कंभी त्तो 
बह समय, भ्रधिकतम दिये जाने वाले कारावास से भी भ्रधिक होता है। पिंछले दो 
बे में सुप्रीम कोर्टे ने भी हजारो व्यक्तियों को रिहा करते की भाशा दी जो मपराध 
निर्णीत होने के पहले ही भ्रधिकतम सजा काटकर भी जेल की सीखदों में बन्द घे। 
भाठ-भाठ वर्ष जेल मे रहने के पश्चात्‌ कई व्यक्ति सम्मान सहित निर्दोद धोधित क्व्यि 
जातें हैं, यह कसी विडम्दना है ) थे प 


3. छूटोनी जनरल कोन्फ़ नत, इगडैष्ड, [956, पुष्ठ 363 


न्याय में विलम्ब चरम सीमा पर/49 


37 ब्ष तक विचाराधीन-देसाई लुहार, जेल में पागल 


4. राची जेल के लम्बरदार गोरिया को आराम्से एक्ट में श्रधिकततम सजा के 
2 वर्ष के प्रावधान पर भी जून, 970 से विचाराधीन कैदी रखा गया व 979 में 
सर्वोच्च न्यायालय में इस श्रसाधारण प्रन्याय के भंडाफोड़ पर रिहा किया गया। 
परन्तु 2 सितम्बर, 982 को न्यायाधीश भगवती की धदालत में विश्व मे न्‍्याय- 
: व्यवस्था पर कालिख लगाने वाला देसाई लुहार का हृदय कम्पायमान करने वाला 
प्रकरण प्रस्तुत हुआ ॥' सन्‌ 945 मे देसाई उर्फ बांका को गिरफ्तार किया गया 
जो दरभंगा (बिहार) की डेल में तीन दशक तक सड़ने से पागल हो गया व पहले 
पुलिस की मारपीट से वहरा ग्रृगा हो गया। जमशेदपुर विधि सहायता समिति ने 
इस रोमांचकारी हृदय-विदारक करुए कहानो को दिल्‍ली दरवार के न्याय देवताप्रों 
की पूजा के पुष्पों के रूप मे प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत के न्यायिक हिरासतों के 
सारे काले इतिहासों को लण्जित किया व धिक्कारा है। श्रभी तक श्रसली जुमम में 
देसाई के प्रपराधी होने का निर्णेय भी नहीं हुआ है, परन्तु “बाँका” श्रपने यौवन को 
ही नही, जीवन को भी खो चुका है व पागलखाने में चिल्ला रहा है । 
अ्रन्वीक्षा विहीन-तीन दशक्‌ का कारावास 
5. बिहार प्रांत की जेलों में भ्रन्वीक्षा हेतु विचाराधीन बंदियों की मानसिक- 
शारीरिक, श्राथिक व सामाजिक वितृष्णा से किकत्तंव्यविमूढ़, भात्मचितित, प्राहत 
मन के लिये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति बाई. बी. चन्द्रचूड, न्‍्यायाधिपति भगवती, 
एवं उनके सहयोगी लीक से हटकर मात्र संकलित नियमों-उपनियमों एवं विधान की 
सीमा को लाघकर उन अभागों की दारुण, हृदय-विदारक कारावास के जीवन की 
गाथाग्रों व श्नधिकारियों के भ्न्यायों से श्रभिभूत होकर, हर्जाने के बिन्दु पर भी द्रवित 
श्रात्मा से सोचने लगे हैं। मानव भ्रधिका रों, शांति एवं सदुभावनाश्रो के लिए सघर्प॑रत्‌ 
भन्तर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इटरनेशनल, यूनेस्को (95500) प्रादि यदि-बिहार 
की जेलों मे विचाराधीन कैदियों की गाथायें सुनें तो प्रवश्य चौंक कर विस्मृत हो जायेंगे 
कि किस प्रकार यहा मानवता भश्रपना दम तोड़ रही है। यहा “हुसैन झारा' प्रक- 
रण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को उद्धृत करना सामय्िक रहेगा 
जो धाका लुहार व ऐसे भ्रन्य उदाहरणों के श्रतिरिक्त हैं। 
झ्रपराध-विमुक्तित के बाद भो 4 वर्ष का कारावास 
6. संवाददाता के स्वयं के शब्दों में-सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रादेश 
द्वारा प्रथम हृष्टया दापारोपण के ग्रभाव में अपराध-विमुक्ति के बाद भी 4 बर्ष 
कारावास को भ्रवधि भुगत चुके व्यक्ति को बिहार सरकार द्वारा हर्जादा दिये जाने के 
निर्देश पारित किये, यह भरादेश न्याय क्षेत्रों में उदाहरण बनकर दोहराया जावेगा । 





. इच्डियन एश्सप्रेस 3-9-82, दृष्ट 4 ॥ 


$0/स्याय में विल्लम्ब चरम सीमा पर 


जुत, 968 में रुइल शाह को माननीय जिला एवं सम्र न्यायालय द्वारा दोष-मुक्त 
कर मुक्ति के आदेश पारित फिये गये थे, किन्तु लालफीताशाही, श्रफस रशाही के जाल 
ने उसे [4 बर्षु तक कारागुह में बन्दी रखा। 

7. मानवीय भुरुष स्यायाधिपरति चस्दवूड़ द्वारा पीदासीन खण्डपीठ ने राज्य 
सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा कर प्रताड़ित किया कि सरकार को अपने श्धिकारियो 
की जिम्मेदारियों एवं शर्मनाक कुकृत्यों के प्रति दायित्व बोध हो भौर वह इसे 
सस्‍्कीकार करे । 

8. रुदलशाह को 30,000/- रुपये पूवेत्नी भ्ुयवात 5,009/- छपग्रे के 
भ्रतिरिक्त हर्जाता दिलवाने के निर्देश के साथ माननीय स्यायाध्रिपति ने-व्यक्त किया 
कि यह राशि उसके व उसके परिवार को क्षतिपूर्ति के लिए कोई पर्याप्त नहीं है या 


सामन्जस्य नही रखती है । उसके परिवार ने शंदलशाह का जो सानिध्य खोया है 
उसे लौटाया जाना सम्भव नहीं है ) 


9. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशन जारी कर बिहार उच्च न्यायालय का 
यह मौलिक दायित्व वतलाया कि वह रुदलशाह जैसे प्रन्य अमागे-प्रताड़ि विचारा* 
घीन बन्दियों की सुचना प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालम द्वारा प्रदर्शित मार्ग निर्देशानुसार 
अविलम्ध भ्रग्नतर हो । 


0. सर्वोच्च न्यायालय ने श्रपने श्रादेश में राज्य सरकार को प्रताड़ित व 
चेतावनी देकर प्रागाह्‌ किया कि वह इस भ्रवार 4 वर्ष तक भ्रकारण बनन्‍्शी बनाये 
जाने का झ्राधार प्रकट करे। जेल अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा पेश किये गये प्राधार- 
हीन स्पष्टीकरण को किसी भी माने मे सतुष्टिजनक नहीं पाया । 


[. शाह को उसके परामलपन के कारण मुक्त नहीं किया गया, यह मात्र 
मुह छिपाने वाली बात है । यदि सरकारी तंत्र के कारण विचाराधीन बन्दियों की 
यही स्थिति है तो शीक्ातिशीक्र इस भर सोचना शौप्नस्यशुभभ्‌ की उक्ति को 
चरितायें करेगा ॥ ! 

अन्वीक्षा काल में 30 दर्द का कारावास 

2. दिसम्बर 98] में एक अन्य प्रकरए में सर्वोच्च न्यायालय ने सुक्ति 
प्रादेश पारित कर 5 मार्च, /982 से किशनगज जेल में विचाराधीन बन्दी बाबूजी 
गाव निवासी रामचन्द्र को दण्ड से मुक्त कर दिया ) किन्तु बन्दी को सान्न इस ध्राधार 
पर कारागृह में रखा गया कि यह बन्दीकाल में विक्षिप्त अपराधी बन चुका था। 
राज्य सरकार ने उसे जोवनपर्यन्त 300/- रुपये प्रति माह की राशि इस सन्दर्भ में 
पूर्वदर्ती समुचित क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आ्रादेश की तिथि से भावी 
जीवन में प्रदान किया जाना सशर्म स्वीकार किया, सर्वोच्छ न्यायालय ने समस्त 


बकाया राशि का भुगतान चार सप्ताह में ज्ियि जाने की कड़ी दिंदोयत के साथ 
सरकारी पेशकश स्वीकृत को । 


न्याय में विलम्ब चरम सीमा पर/5। 


न्याय के मन्दिर भ्रन्याय के द्योत्तक 

3. बाका लुद़्ार, रूदल शाह प्रकरणों के श्याह बीतिमान्‌ वेशर्म, अन्यायी 
लालफीताशाही, प्रफसरशाही एवं प्रन्याय के ताण्डव नृत्य को नही रोक पायेंगे । यदि 
इसमें स्पायालय भी सक्षम नही है तो न्याय के ये मन्दिर भप्रन्याय के द्योतक ही होगे 
प्रौर सम्पूर्ण न्‍्यायव्यवस्था को लपटों, घुप्ना व अग्नि की स्थितियो से गुजरने के बाद 
भस्म होने से नही बच। पायेंगे । यह अग्नि “मानहानि” रूपी “अग्नि-शमम्‌!” प्रयासों 
से भी शान्त नहीं होगी । अस्तु काल का यह चतंमान विषम दौर माँ मीता की अ््नि 
परीक्षा से कम विदारक नही है । यह हमे प्रेणित करता है कि या तो करो या मर 
जाओ्रो, वैदेही जानकी के समान भूगर्भ में समा जाप्रो । 

4. विश्व के विधिवेत्ता एवं मानवतावादी विचारक्‌ भी निर्दोष विचारा- 
धीन बन्दियों को कई दशक्‌ तक पल-पल तिल-तिल कर दिये गये संतापित मृत्युदण्ड 
के लिए दोपी ऐसे कारायृह श्रधीक्षकों की अ्न्वीक्षा व कारावास का श्रनुमोदन करेंगे। 
कुस्यात भागलपुर श्रांख-फोड़ काण्ड या नात्सी ग्रन्वीक्षायें या भ्रन्याय प्रकरण, जो 
मानवीय मूलभूत श्धिकारो के हनन, नैसग्रिक न्याय-सिद्धान्तों, सामान्य विधिया 
भारतीय संविधान में अ्रनुच्छेद 6, 9, 20, 2। एवं 22 के विरोघाभासी है, ऐसे 
प्रसंगों मे सर्वोच्च न्यायालय को श्रपना जंविक 'स्वतन्त्रता पर विधि-विमोचन मात्र 
चादी के सिक्‍को एर ही श्रवस्थित हर्जाने के रूप में ही मूल्यांकन नहीं करना चाहिये 
प्रपितृ, दोषी पश्रधिकारियों की प्रन्वीक्ष। एवं दण्ड पर भी प्राकलित करना चाहिये । 
ऐसे विप्लवों में मात्र हर्जान/-राशि ही प्रताड़ना का परिहाये या पर्याप्त पर्याय 
समझना श्रे यस्कर नही होना चाहिये । 

न्यूयार्क में न्याय में विलम्ब 

5, प्रमेरिका में सन्‌ 949 में न्‍याय व्यवहार तथा श्रभिवचनों 
पर न्यूया्क के श्रायुक्तों ने न्‍्यूया्क नगर के सम्बन्ध में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया-- 
“यह सुविदित है कि उस नगर में सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता पिछले सालों में विलम्ब 
के प्रम्वार के कारए। कम हो गई है--जब तक उसके भार से मुक्ति नही मिलती है, 
यह बढ़ते हुए कार्य के सम्बन्ध में न्‍्यायालय वास्तविक कत्तंव्य का कदापि पालन नही 
कर सकता।”! 

थेम्स से हुयलो--बोलगा से गंगा--हांगहो से ब्रह्मपुत्र 
6, इंगलैण्ड में न्‍्याय-प्रस्याली अत्यन्त विलम्ब वाली रही । एक ' लिटना!? 
के मुकदमे के फँसले में पूरे 00 वर्ष लगाकर अंग्रेजी न्याय के हमारे पुरखो व पूर्वजों 
ने नया काला इतिहास वनाकर हमें विरासत में दिया। फिर भी हम मेकाले का 
पित् थ्राद्ध करने से नही चूकते । येम्स नदी के पानी को हुगली में लाने के इतिहास 





, जिदोन बन/म फुट 99 


52/न्याय में विलम्ब चरम सीमा पर 


को भुलाकर न तो वोल्गा पे गंगा लाते हैं न न्याय गंगा के लिए भागीरथ कौदित्य, 
बृहस्पत्ति, मनु, याशवल्क्य, कोटायन से प्रेरणा लेते हैं ॥ हां, कलकत्ता में ब्रह्मपुत्न में 
छ्वांगहो (चीन राष्ट्र की नदी) लाने का प्रयास गतिमान है । परन्तु वहाँ भी स्थाय८ 
पालिका तो फिर भी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारी कूटनीतिक श्राक्मणकारी 


लॉर्ड कलाइव से प्रेरणा लेती है व थेम्स का पानी प्राज भी हुगली में बहता है! 
यह कैसी विडम्बना व मानसिक पराघधीनता है ? 


मुख्य न्यायाधीश बारेन का मत्त 


. जैसा कि मुझ्य न्‍्यायावीश वारेन ने भी वाशिंगटन में हुई प्रमरोकी 
न्याय सस्यान के सस्मेलन में कहा-- 

“संयुक्त राज्य के सर्वधातिक सरकार के लिए संघीय न्यायालमों में विलम्ब 
श्रौर अवरोध संकुतन ने आज एक दुस्साहस समस्या उत्पन्न करदी है, यह प्रत्येक 
नागरिक को प्राप्त न्याय के गुण व मात्रा का समझौता कर रहा है भौर ऐसा करने 


में यह सयुक्त राज्य की प्रतिप्ठा को समस्त ससार में एक पालोच्य विपय वर्ना 
देती है ।" हे 


स्याय भरना स्वीकार, किन्तु घिलम्ब अनुचित 
8, प्राम भ्रादमी का स्याय-व्यवस्था से विश्वास हिल रहा है, मान्यता पे 
सम्मान धीरे-धीरे मरणामन्न हो रहा है। उदाहरणतया कई वर्ष पहले एक पत्रिका 
के सम्पादकीय में प्रकाशित टिप्पणी की भोर ध्यान भ्राकधित करता हूँ ० 
“अच्छः श्रन्‍्था, परन्तु इतना धीमा क्यों” 
( भो. के. ब्लाइन्ड बट ब्हाई सो स्लो ) 

9. भेरे विचार से न्याय, न तो भ्रन्धा होता चाहिए ने विलम्बकारी, 
यद्यपि नवीनतम घारणाओं में इलियन्स अ्रपील स्थायालय के एक स्यायाधीश 
“गुलोसम एस स्केवार्टज” मे पुरजोर शब्दों में इंगित किया कि “विधि में विलम्व 
एक पुरानी ही नही” बहुत पुरानी बुराई है । 

हैमलेठ द्वारा विलम्ब पर टिप्पणी 
20. पनेक देशों मे तथा सम्पूएों इतिहास मे विधि में विलम्ब, दुःखान्त झौर 
सुखान्त साहित्य का विन्दु रहा है । हैमलेट ते मनुष्य पर सात. 'बोमों का विवेचन 
किया तथा अपनी इस सूचो में विधि के विलम्द को प्रॉचवी समस्या बताया। मदि 


उसकी कब्रिता की लय व सुक अनुमति देती तो, न्याय के विलम्ब को बह प्रथम स्था् 
पर रखता $ 


]. ओमिय् . शूुंद 8, [952 वुष्ड [29 (अतेरीकी) १ 
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डिकन्स के साहित्य में ग्याय विलम्ब दुःखान्त 
2]. महान्‌ लेखक डिकब्स ने इसे “ब्लोक हाउस” पुस्तंक में संस्मरणीय 
घनाया। फ्रांसीसो लेखक मोलिइस द रूसी लेखक चेखुव ने इस पर भाधारिधत दुःखान्त 
साहिस्प लिखा । 


सहान कवि गिलवर्ट प्रौर सुलीदन 


22, गिलवर्ट और सुलीवन ने इसे व्यंगात्मक गीतों में लिखा। श्रतएंव यह 
किसी ध्यवसाय के लिए कोई नई समस्या नहीं है परन्तु श्रवः इसने ऐसा भयंकर 
स्वरूप धारण किया है कि हमें समाधान करना ही पड़ेगा । “ध्याय में देरी करने 
का ताम्पर्य है भ्याय से इन्कार बारना”! और हालांकि यह समस्या बहुत ही पुरानी 
है व कई मुसीबतों से पुक्त है लेकिन फिर भी स्पायालयों को व बकील समुदायों को 
इसे भ्पनो झोर से सुलभाने का पूरा प्रयत्त करना चाहिये ॥' 

भहात्मा गांधी एवं कवि गुप्त 

23, विदेशी साहित्य को छोड़, स्वदेश में देखें, तो महात्माजी ते इससें 
दुःखी होकर प्राम पंचायती भ्याय-प्यवस्था पर धल दिया व “चौपाल पर न्याय का 
भाह्यान किया । 

राष्ट्र कवि मंथलोणरश गुप्त ने प्राह भरकर व्यंग्य में कहा :--+ 

“देवाला करती दीवानी, 

भरे फोजदारी को तानी । 

थोड़े में निर्वाह यहा है, 

भ्रह्म | प्राम्य जीवन भी क्‍या है ॥/! 
खामोश प्रदालत जारी है 

24. अतः न्याय खर्चीला व विलम्वकारी होने से विनाशकारी स्वरूप घारणी 
कर रहा है व समाज को प्र॑मान्य हो रहा है। “अदालत” चलचित्र 4 “खामोश 
प्रदालत जारी है” के नाटक व ्रनेक चलचित्रों में न्यायालयों के दृश्य, श्राज की 


न्याय-प्रणोली के विलम्ब, छसर्चीलेपम, प्रसंगतियों व विडम्बनामों को प्रदर्शित 
करते हैं । 


पागल "लुहार” को “पुकार”-क्या कोई भ्रमिताभ 'बच्चन' सुनेगा 


25. लुहार "वबॉका” को बिना फैसले के 3 वार जन्म कैद भुगताने वाले, 
37 व से जेल में विचाराधीन, कुत्मित न्यायन्त्रणाली को यातना से पागल की 
“पुकार” को भगवती न्यायालय ने 2 सितम्बर, 982 को सुनकर, सोहराब मोदी 
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र्क्ी 


की “पुकार” चल॑वित्र को नये श्रायाम के रूप में प्रस्तुत कर “लुद्मर” को करण 
कहानी पर चलचित्न बना तथा इस मृत न्‍्याय-प्रशाली को विश्व के चोदाहे पर नंगा 
करने का, बिना लेखक भौर डाइरेक्टर के किसी भी भ्रमिताभ बच्चनों के लिए एक 
सशक्त “चीम” दे दिया हैं) देखना यह है कि क्या कोई “बच्चन” तस्त एवं दुःखी 
पागल खुहार की छित्कार को सुनकर, एक भमर चलवित्र बना कर अपनी कला का 
मानव समाज को चिरकाल के लिए ब्रमरत्व प्रदान करते है झयवा नही । 


आइये, विज्लम्व की चरम सीमा व बकाया दादों सांख्यिकी विश्लेषण झब 
विस्तार से भरगले प्रध्याय में करें 


विलप्ब और बकाया वादों का 
सांख्यिकीय ग्रम्बार 


] जनवरी, 985 को उच्चतम न्यायालय में लम्बित ,48,89, 


उच्च न्यायालयों में 3 लाख 
रिक्तितयां : उच्च न्यायालय 57 


22 जनवरी, 985 को उत्त जित सोकसभा में श्री [प्रशोक सेन ने बताया 
कि 984 के ग्रस्त में शीरप॑स्थ न्यायालय ने बकाया वादों की श्रसाधारण वृद्धि के 
सारे रिकार्ड तोड़ दिये क्योकि उच्चतम न्‍्यायालय को निरांयपंजी मे निपटारे के लिए 
],48,89] मामले उच्च न्यायालयों में 30-6-84 तक 3 लाख मामले लम्बित 
थे। | 


अखिल भारतीय सांल्यिकीय श्रांकड़ 


अब तक के उपलब्ध सांख्यिकीय प्रांकड़े ग्राफों, चित्र-पत्रों और तालिकाभो 
के रूप में भ्रव प्रस्तुत किये जा रहे हैं । इनसे न्यायाधीशों की सख्या, श्रौसत निप- 
दारा, कार्य दिनो स्‍्लोर उनके तुलनात्मक विश्लेपण के साथ-साथ ग्रध्ययन के विभिन्त 
पहलुभों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों, भ्रधीनस्थ न्यायालयों भ्रौर उच्चतम न्याया- 
सब में दर्ज किये गये, निपटाये गये भ्रौर लम्बित मामलो का पता लग सकेगा । 


महत्वपूर्ो ब्योरे तालिकाओों व मानचित्रों में दिये गये है भौर इसे गहन 
प्रनुसंघान झौर भ्रष्ययन के लिए निदिष्ट किया जा सकता है। विभिन्न उच्च 
सयायालयों के मामलो के 395] से |984 तक के मामलों कौ भ्रखिल भारतीय 
वढोतरी घताई गई है। संस्थित किये गये झौर लम्बित मामलों की तुलमा में, 
न्यायाधीशों की फ्म संस्या श्रौर परिणामस्वरूप निपटाये गये बादोका प्राकलन 
मानचित्रों मे दिखाया गया है । 


56/म्रांस्यिकोय : विलस्व भोर बकाया वाद 


मानचित्र संख्या 
उच्चतम न्यायालय में मामलों फा संस्थान, निपटान झौर लम्बद 
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60/सांस्यकीय : विलम्ब भ्रौर बकाया वाद 
मानचित्र संश्या 3 द्वितीय भाग 
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दा. रे दोयर बे. रू८ बकाया नया, #८ न्‍्य|याधीश 


तालिका संख्या 2 


978 से 983 के दरम्यिन उच्च न्‍्यायालय-में दायर किये गये मुकदमें 


सांख्यकीय : विलम्ब भोर बकाया बाद/6 











उच्च न्यायालय दायर 

978 979 ]980 983 
इलाहाबाद 64734... 62696 64359. 8536 
भानत्न-प्रदेश 48750 54290 65630 63543 
बम्बई 35898 39930 45539 286व9 
कलकत्ता 50449 54992 . 56289 5034 
दिल्ली 23424 26504 27408 32674 
गौहाटी 2097 2387 2989 4796 
गुजरात 4972 6845 876 24884 
हिमाचल प्रदेश 45]7 4288 44] 6203 
जम्मू भौर कश्मीर 4285 4639 622 ]075] 
कर्नाटक 36920 57455 55746 4]44 
केरल पु 34275 355॥] 37679 56982 
मध्य प्रदेश 34043 30255 384 36674 
मद्रास 55472... 60785 60758 73837 
उड़ीसा 5269 5694 602 7442 
+पटना 22506 2562 23778 32॥65 
पंजाद भौर हरियाणा. 34402 36434 37966 4226! 
राजस्थान 383] 6288 2093 25532 
सिविकम 26 62 क्र ]72 

योग 485880.. 53064 55579... 623792 


*ककस मुस्य मुरहते 





तालिका संख्या 3 


]972 से 983 के दरम्यिन उच्च न्यायालयों में निर्णीत मुकदमें 











उच्च न्यायालय निर्णीत 
का नाम 9727 79737 4974 * 975 
. इलाहाबाद 37352$% 3950 43758 42632 
2. प्रान्श्रप्रदेश 36695 38453 4]737 46696 
3, बम्बई 26885... 2970 347]]... ,32345 
4. कलकत्ता 44870 38607 38544 555] 
5. दिल्‍ली 34980 323750 8870 5442 
6. गोहाटी 2543 3093 2454 .647 
7. गुजरात 33072 42739 44676 42228 
8, हिमाचल प्रदेश 875 ]]23 ]840 2529 
9. जम्मू श्रौर कश्मीर ]824 542 922 759 
0. केरल 34986 26549 32799. - 32473 
. कर्नाटक 2550 806] 2]283 8470 
2. मध्य प्रदेश 38982 6264 23730 28282 
3. मद्रास 44968 5725 49485 49483 
4. उड़ीसा 4784 5395 4697 5928 
5, पटना 7785 ]]086 2987 ]4569 
46, पंजाब पौर हरियाणा 2692] 30784 34525 39498 
7. राजस्थान 9244 7900 ]460 ]36 
]8. सिक्किम न] कक ह्ल्ड बन्द 
योग 349446. 377599 38669.. 397338 


व-न- नम न«««»««नक. 
जापजकअा २ _३--__त--्त+त्त++क्‍ति_+8त+ न 


साॉख्यकीय : विलम्य प्ोौर बकाया बाद/63 





निर्णीत 


976 977 978 979 980 983 





45593 44844 746 85240 5745] 6204 
44266 42459 44597 49287 4308] 6077 
4]579 3637] 33668 36754 3663] 24853 
5]85 47757 47770 52355 47995 4077 
9390 483]0 988( 262]3 26842 2]494 
2397 ]608 8520 2377 ]739 3809 
]3489  4560 3704 ]3944 5]4 20480 
2686 2995 4255 3440 4275 69] 
2669 3952 2622 4226 4748 605 
37694 3693 29263 45844| 44370 45937 
20489 24992 42462 3836 39227 25352 
24039 25242 37450 35509 32825 3898 
5$952 44635 57079 523॥! 59405 56393 
, 4963 4794 . 3442 4269 4558 4398 
45807 44540 १6]27. 22894 20806 26928 
26099 29565 42493 40594 ३38896 42994 
40330 96 2339 3534 726] 9746 
* डा 63 355 45 83 63 
योग 43588 400704 479523 52764 494007. 499289 
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केवल मुख्य मुकदमे 





64 [गौटवयीद + दिपए्द धोर बराएा बाद 


शाहिरशा गह्या 4 
972 मे १७8३ आरत पे उच्च स्याशासपों में प्रति गये सम्पित 











उद्द 7ददागप स9मग्दिफ बाद गश 
का मोम 382.72. 302.73. 3॥.2.74  3॥.2.75 
3. इगाहायाद 7867 59873 98729 4089॥7 
2. प्राधित्रेश 49527 2936 रउश्या 97535 
3, मस्यई बाउब2.. 4555... 48922 47985 
4, कसरतता 78820 66588 68908 75036 
5. डिस्‍मी 656|[ ]9730 20495 2290 
6, गोहादी 5796 $२03 53290 6290 
7, गुशराप ४2560 ]224 32365 2687 
8, हिप्राषण प्रदेश 564 8883 2440 37257 
9. जम्मू पौर कग्मीर_ 726 230$ 2052 2905 
0, केरसत २9353 3064 28938 33823 
]]. कर्माटक 0727 30843 १2425 6479 
2. मध्य प्रदेश 20653 284॥7 35268 3905॥ 
3, शद्रास 32678 34345 34030 38425 
4. उड्ीसा 6470 5867 5997 5992 
5, पटना 23704« 2568९  2655९* 2560 * 
6, पंजाय भौर ; 
हरियाणा 25]50 25320 28927 32495 
]7. राजस्पान 43359 45538 6294 9622 
]8, सिविकम न्न्न कलर ्+ १0 
योग बठक्ा आठउकछा उठा जाणऊश 


हदादिय मुकदमे इसमें सस्मिलित रहीं है । 


सांख्यकीय : विलम्ब भश्ौर बकाया बाद/65 


वादों की संख्या 


3]-2-76 34-2-77 3]-2-78 3-]2-79 3-2-80 3]-2-83 





]20022 432749 425852 03338 40246 9756. 
]4390 45887 20050 25053 37602 64746$ 
50099 52592 54822. 57998 66906 9340 
76866 72448 75427 प7764 86058 0903$ 
22908 26587 3030 3042] 30987 57889 

6]90. 6548 725 735 8385 969 
]2289 4]722 42990 4587 ]9473 3259 
44]5 509 5284 629 35995. 9053 
3846. 4677 6340 6753 8826 22290 
43430 42739 44]06 55720 67096 6564 
24427. 36449 34552 37]2 3064 72773 
42723 46643 43206 37952 363]4 4792$ 
42078 5763 5056 58630 59983 40879$8 
5964 6042 7908 6. 9333 0877 2604 
30822* 29435* उ58[4 34482. 37454*% 54582* 


4542 46069. 38278. 345... 3395 33285 
20254 20558 22050... 24804... 28636 42986 
32. 2 72 29 37... 78 

बोग उठव0ा 6क्राह ठठठ उठ का /णएा 


222 26८30 :0077%2अ 40:07 अफ.3/3 0: नल 020 4:66/: अविकलकर, 
विविध मुकहमें इसमे सम्मिलित नही है । 8 --+ 30-6-83 
७ बृद्धि नो वादो के पुन:संस्थनं के कारण अल 


ला 


तालिका संहवा 5 
आरत मे उच्च स्थायासयों में यर्ष 030 में 093 के दग्स्यान दर्ज, 


७-५... «न नन-ीनननन-ननीनीमन-न+ नीता +ननीननीनननीनननी ॑नीनीी न ननननननननानीननीनीनी भी नी नी न चार 


उच्च ग्यायासयों जा नाम दापर दागर हिलोंड लिर्तीर 
]980 908] 9६50 95॥ 
लाकर "मम लक मदर लत लक कक क गम 2 कलम जहा 
. इसाहागाद 64359 97]75 5745] 50670 
2, झांप्रप्रदेग 55630 59439 4308] 35965 
3, यम्यई 45530 4563 36635॥ 3$07 
4, कसकरशा $6259 $40943 47995 49046 
5. श्पी 27408 2945॥ 26847 7335 
6, मोड़ाटी 2989 444] ]739 2227 
प., गुनरात ]876 20830 5]4 5738 
8. हिमाषस प्रदेश 44] 6357 4275 $0॥9 
9. जम्मू भोर कश्मीर 622 7973 4॥45 3945 
0. कर्नाटक 55746 70447 54370 ब२।70 
], कैरस 37679 45]52 39247 40920 
2. मध्य प्रदेश 3॥]84 359]5 328:5 33087 
3, मद्रास 60768... 72823... 59405 58073 
4, उद्दीसा 602 7498 4558 576 
]5. पटना 23778 27645 20806 8756 
6. पंजाब धोर 
हरियाणा 37996 37690 3896 38456 
7. राजस्थान 2]093 2]730 ]7264 ]6458 
8. सिविकम क्र ]46 83 ]॥2 





बन >+++>>+न+>- -->>तञ+->->>+ह हा 


योग 55579  63873॥ 493007 472460 
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सांख्यकीय : विलम्ब और बकाया वाद/67 


निर्णोत और बकाया मामलों का तुलनात्मक विवरण 











बकाया वकाया दायर निर्णात बकाया 
980 98] 983 4983 3]-2-83 
5 ]0246 55754 8536 6]206 9756 
37602 58075 63543 607]7 64746 % 
66906 73362 28679 24853... 9340 
86058 9]955 5034 40538 व0903%&8 
30987. 44]03. 32674 2]494.. 57889 
8385 ]0569 4796 3809 969 
]9473 24565 24884 20480 3259 
5995 7333 6203 69] 9053 
8826 ]2854 075] 60]5 22290 
67096 95373 444 45937 6364 
3064 34396 56982 35003 72773 
363॥] 38339 36674 3898 47 929५8 
59983... 74733 73837 56393 0879#&% 
]0777 48399.._ 742 4398... 47604 
37454. 45243 3263 26928. 54582 
33985... 3349 42267 42994. 33285 
28656 3358 25522 9766.. 42986 
37 62 ]72 63 ग%8 
योग 678950 8452232 507783.. 6237. -- जाय 
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+ह[सांरयकीय : विलम्य भौर बकाया बाद 


मानचित्र संत्या 4 


जाने के कारण 


निपटान के पीछे रह जे 


दायरी, 
बकाया का ध्ंबार वर्ष 973-- 982 


]8 उच्च स्थायालनो में दाय 
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साँस्यकीय : विलम्ब और बकाया बाद/09 


मानचित्र संहया 4 का द्वितीय भाग ह 
8 उच्च न्यायालयों में दायरी से निपटने, के पीछे रह जाने के कारण, 
बकाया में हुई ब्रद्धि को दर्शाते हुए-एक दशक । 








98॥ 


7547 ॥0727 


न व 
अंक डकक 
है] छः (६ कछ कम] 


000७४ ॥ 95 


प्राथिक ऋत्ति के बदलते आ्रायास 
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प0सांख्यकीय : विलम्व भौर बकाया वाद 


म्रानचित्र संस्या 5 


आरत के उच्च स्थायालयों में सोसथान के निपटान से अधिक होने के कारण 
हाल ही में होने वाली वाया की हद्ध को दशाते हुए-978-982 
उच्च स्यायालम में मामलों छे संस्थान, निपटान भौर सम्बन ल 
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39 78 ॥979 १98090 398॥ 
982 दायर | 663483 
निपटान ख्स 552785 बकाबा हू 98678 
शीर्षस्य न्यायालय में लम्बित 3,50,000 झौर उच्च न्यायालयों में 


45,00,000 


स्थायालयो में मामलों की बकाया और निपटारे में विलमम्ब शोर पिछती 
तीन दक्मब्दियो के दौरान की भ्रसामान्य और उल्लेखनीय बढोतरी की प्रदर्शित 
करने वाली सारशियो का विश्लेषशा विस्मयजनक, भयोत्यादक, उद्दे यकारी प्ौर 
समाज को हिला देते बाला भौर न्यायपालिका को खडित करने बाला है! 
उच्च न्यायालयों में 7950-5] में लम्बित लगभग 50,000 मामले प्रव 75 लाख 
की झ्ीपा को पर कर गये हैं झौर उच्चतम न्यायालय फे 3950-54 के 5,000 
हा मामले 985 तक 3,50,000 हो गये हैं । 
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4983 


न्यायिक ऋत्ति के बदलते आयाम 
प2|साख्यकीय : विसम्य झौर बकाया वाद 
विलम्द-एक छतरनाक नोति.. ; 


उच्च न्‍्यायालयो-उच्चत्तम और उच्च न्यायातयों के प्रांकड़ों को देखते ' 
यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक 6 महीने मे भारत के उच्च न्यायालयों में एः 
सास मामलों की बटोनरी हो जाती है। 3--98] की 6,78,95] मामा 
लम्बित थे और भारत के विधि दिमाग द्वारा प्रकाशित भांकड़ों के भनुत्ता 
30-6-8। को 7,79,92 मामले सम्बित थे। प्रकेले इसाहाबाद में पिछले ध 
महीनों के दौरान 35,000 प्रापनों की बढ़ोतरी हुई जब कि न्यायाधीशों की संएप 
में कोई वृद्धि नहीं हुई । यह दुर्भाग्य की बात है कि सपूर्ण भारत में जहां प्रत्येक 
भाह में ।,00,000 मामलों की बढ़ोतरी होती है न्‍्यायापीशों की सस्या बढ़ाने व 
बात चो दूर, रिक्त पर्दों तक को नही भरा जाता है! 


भागत्ित्र संख्या ? 


न्‍्यायाधीशं। की रुस्या गुना में तीन गुनी शृद्धि की सुलगा में सम्बनः 
सोलह गुना इंद्धि को दर्शाते हुए बर्ध )95-982 
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सांख्यकीय : विलम्ब और बकाया वाद/73 
प्रामचित्र संहया 8 


४ निपटान से भ्रधिक संस्थान सहित, उच्च न्यायालयों में कुल लम्बन से 
नपदान के कम प्रतिशत को दर्शाते हुए-(।972-]983-एक दशक) 
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सांख्यकीय ४ विलम्ब और बकाया वाद/75 


तालिका संस्या 7 
निपटाये गये मामलो की संख्या के संस्थित किये गये मामलों की संख्या से 


कम होने के परिणामस्वरूप रही बकाया के परिणाम की विवेचना निम्नलिखित से 
की जा सकती है । 











दायर निपटान ग्रन्तर स्थायाधीश 

*975 44880 396920 54960 5 
976 463697 43588 5005 277.25 

4977 44774] 400704 47057 280.2 
978 485880 479425 - 6357 289.55 
979 53064 52774 3440 347.63 
980 $555779 494007 6]74:£ 322.40 
98] 63873] 472460 ]66277 290.70 
982 66383 557785 .. 398 34,70 








]979 वर्ष न्यायपालिका के लिए स्वर्शिम वर्ष रहा जब बकाया बढ़ोतरी 
नाण्य हो गईं। परन्तु !98। अभ्रव इसके विपरीत कालिखमय रहा जब 3440 के 
स्थान पर 6,627] मुकदमे बकाया में बढ़े. । स्मरण रहे कि 979 में 52774 
मुकदमे निशित हुए परन्तु 798] मे केवल 472460 निर्णित किये जा सके, यद्यपि 
दायरी हर वर्ष बढ़ती है । 979 में वास्तविक न्यायिक कार्य केरने वाले न्यायाधीश 
347,63 थे, जो सर्वाधिक रहे । 


76/प्रएयकीय : विलम्व झौर बकाया वाद 


इससे प्रकट होता है कवि ऊपर उददत 978 और 979 मे विधि मंत्री 
द्वारा की गई भोपणा के पश्चात्‌ मी सयभग छः लाख पुराने मामलों की बकाया के 
निपटारे की बात तो दूर रही, निपटाये गये मामलों की संख्या ही संस्यित किये गये 
मामसों की संस्या के बराबर नहीं हों पाई किन्तु 4978 79 में 50 न्यायाघीओों 
की निमुव्रित हो जाने के फलस्वरूप दोनों का भ्रन्तर 975, 976 श्रौर 977 कक 
सम्भग 50000 से 979 के 3000 तक कम हो गया है| प्रव यह पुनः बढ़ गया 
है और बाद के वर्षों में बढता जा रहा है भौर प्रति वर्ष । लाख भा मलो की वढोतर्श 
होती है! बे 98! की उल्लेखनीय हांद्धे को 980-8 झौर 982 में बनाये 
नहीं रखा जा सका जँसा कि विधि मंत्री के 26 जुलाई 983 के कथन से स्पष्ट है २० 
“श्री कौशल ने बहा कि 33 न्‍्यायापीशो को 98! मे विग्रुक्त किया गया। 
982 में न्यायाधीशों की 37 नियुक्तियां की गई झौर 983 में भव 
तक 27 मियुक्तिया को जा चुकी है । 
उन्होने कहा कि 7980 में 27 सेवानिवृत्तियां हुई, 98/ में 8 हुई, 
982 मे 27 हुई भोर 983 में भ्रव तक 4 हो चुकी है। 
राज्य सरकारों ने यह कथन करने वाले पत्र भेजे थे कि तदर्थ न्यायाधीशी 
की नियुक्ति की जा सकती है क्योंकि उन्हें योग्य पाया गमा है, यह 
भी उन्होंने कहा । है 
इसी 978 से 982 के दौरान उच्चतम स्थायालय के मुख्य मामलों में 
संबंधित, 978 में लम्बनों में हुई (27960 से 63046 तक) तीन गरुनी वृद्धि 8 
संबंधित, मामलो के संस्थित किये जाने में हुई कमी, जो 98) भौर 982 के वर्षो , 
में थोड़ी सी बढी किन्तु डयोडी तक भी नही, से संवधित प्राफों में दिखाया गया है । 
दुख को बात यह है कि जो न्यायाधीश कार्य कर रहे है उतकी संख्या 6 से पट 


कर 405 रह गई हैं। 983-84 मेइसे किर नियुक्तियों द्वारा पूरा किया गया जी 
अब 985 मे पूरी है । 


तालिका संख्या 8 
भारतोय न्यायपालिका पर कलक 
(2) हमारी भारतीय न्यायपालिका पर कंसक का धब्बा लगाते बालों 
प्राचोनतम मामला 76] वब्ये में निपटाया गया । बेटिप्ता राज के मामले [) 
में 200 वर्ष लिए । भन्‍य परिचित एवं खोजे गए प्रावीनत्म मामले थो उच्च 
न्यायालयों में लम्बिते है निम्न प्रकार है :-- 


पस भावाप +फप दिदगत ++++ झा छत + उठउछ कदर 0006228 3 5 888 33235 
उच्च न्यायालय विश्व कितिमाल बष जिससे 30-6-82 
का नाम भारत द्वारा 76! प्राचीनतम लम्बित 
वर्ष मे निषटारा मामले मामलों का 

लम्दित है।. सोग 
2 3 हि 


3. कलकत्ता. 200 बर्य पुराने विवाद पर अधिमत.. 938.. 93 397 


सांख्यकीय : विलम्ब और बकाया वाद/77 








॥| 2 3 है 
2, मद्रास 200 वर्ष पुराना विवाद, जिसे देटिहा 940 8,528 
3, इलाहबाद_ राडा के मामले से जाना जाता हैं, इस ]944 ,85,962 
4, बम्बई सप्ताह उच्चतम न्यायालय के झाशानु- 946._ 78,742 
5. मध्य प्रदेश कूल सक्षम झाया जिसमे 70 पृष्ठो ।9050.._ 26 872 
6. पटना का फंसला लिखने हुए बिहार सरकार 95] 46,896 
की झपील को मंजूर किया गया । 
7. केरल यह विवाद 7 वी शताब्दी में मुगल 95] 39,764 
8. गुजरात पासनकाल में अंतिम दिनों में उत्पन्न 955. 26,667 
9, कनटिक हुआ । प्रथम वाद 895 में फाईल 956 ,0,075 
0, दिल्‍ली किया गया एवं 70 वर्षो से उच्चतम 060.. 45,4]2 
!, जम्बू एवं. न्यायालय के सक्षम अ्रपीले भ्राने लगी । 7962.. 5,93 
कश्मीर अर्जीवार एवं प्रत्यक््षी की कई पीढियों 
2, राजस्थान की इस विवाद के लम्बे इतिहास में मृत्यु 7008. 27,590 
3, भोहोौटी.. हो गई। यह विवाद उत्तर प्रदेश एवं 7968. 4,644 
4, पंजाब एवं राज्यों में फंली राज की भूमि मकान, 969. 35,682 
हरियाणा . जेंबर प्रादि पर था । उच्चतम न्यायालय 
के न्‍्यायाघीशों सहित प्रनेक न्‍्यायाधीशो 
ने पिछले वर्षों में इस मामले को सुना । 
5, उड़ीसा न्यायमूर्ति नुतेंजा फजल अश्रली, न्‍्याय- 969 3,306 
6, हिमाचल मूर्ति ए वेरदराजन एवं न्यायमूर्ति बीवी 97 8,39 
प्रदेश एरामी की खंडपीठ व द्वारा यह निर्णय 
दिया गया था । 
7. आन्प्र.. विश्व ने सबसे पहले लस्बे समय तक 7972 $,239 
प्रदेश चलने वाले मुकदमेदादी का कितिमान ॥974. 65,700 
भारत के स्थापित किया है एक वादजो . ., 
8, सिक्किम सन्‌ 4205 इसे फाईल किया गया था 980 304 
उसका निर्णय पुने के एक न्यायाधीश 
द्वारा 76] वर्यों बाद सन्‌ 966 मे 
दिया गया । कुलन- 9,2,764 








. इण्डियन एक्सप्रेस, भप्नेल 23, 983 

2. कौशल (एल एम) स्टेटमेन्ट झान 26-6-83 
गुनेस बुक क्षॉँफ वल्ड रिकार्ड के भनुमार इस मामले में लोक कार्यत्रमों में 
प्रष्यक्षता एव घामिब स्योदारो में भ्रापमिवता के प्रषिकार प्रस्तवंत ये । 





76/सांस्पकीय : विलम्य भौर बकाया बाद 


इससे प्रकट होता है कि ऊपर उदझत 8978 और 979 में विधि सत्री 
द्वारा की गई घोषणा के पश्चात्‌ भी लगभग छः लाख पुराने मामलों की बकाया के 
सिपटारे की बात तो दूर रहो, निपढाये गये मामलों को संख्या ही संस्थित किये गये 
मामलों की संब्या के बरावर नही हों पाई किस्तु [978 79 में 50 स्यायाीषों 
की नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप दोनों का प्रत्तर 7975, 976 और 977 के 
लगभग 50000 से 979 के 3000 तक कम हो गया है ! प्रव यह पुतः बढ गया 
है और बाद के वर्षों मे बढता जा रहा है और प्रति वर्ष ! लाख मामलों की बढ़ोतरी 
होती है। वर्ष )98! की उल्लेखनीय इद्धि को 980-8॥ भौर 982 में बनाये 
नहीं रखा जा सका जैसा कि विधि मंत्री के 26 जुलाई 983 के कपन से स्पष्ट है 
“श्री कौशल ते कहा कि 33 न्यायाधीशों को )98 में वियुक्त किया गया। 
982 मे न्यायाधीशों की 37 नियुक्तियाँ की गई भ्ौर 983 में भव 
तक 27 नियुक्तिया की जा चुकी है! 
उन्होने कहा कि 980 में 27 सेवानिवृतिया हुई, ॥98। में !8 हुई 
982 में 27 हुई भोर 983 में प्रव तक 4 हो चुकी है। 
राज्य सरकारों ने यह कथन करने वाले पत्र भेजे थे कि तदर्थ स्यायाधीशों 
की नियुक्ति की जा सकती है क्योकि उन्हें योग्य पाया गया है, मह 
भी उन्होंने कहा ।7 
इसी 978 से 2982 के दौरान उच्चतम न्यामालय के मुख्य मामलों से 
संबंधित, 978 में सम्बनों मे हुई (2960 से 63046 तक) तीत गुनी वृद्धि से 
संवधित, मामलों के संस्थित किये जाने से हुई कमी, जो -98व ध्ौर 982 के वर्षों . 
में थोड़ी सो बढ़ी किन्तु डयोडो तक भी नही, से संबधित ग्राफों मे दिखाया गया है । 
दुख को दात यह है कि जो न्‍्यायाधीश कार्य कर रहे है उतकी संह्या 36 से घट 


कर 405 रह गई हैं। 983-84 मेंइसे किर नियुक्तियों द्वारा पूरा किया गया जो 
भ्रव 985 मे पूरी है । 


तालिका सख्या 8 
भारतीय न्यायपालिका पर कुलक 
(2) हमारी भारतीय न्यायपालिका पर कलक का धब्वा लगाते वाला 
प्राचोततम मामला 76] वर्य मे लिपटाया गया ॥ बेदिप्ता राज के मामले (3) 
ने 200 बे लिए । भव्य परिचित एवं खोजे गए श्राचीनतम मामले छत उक्य 
न्यायालयों में सम्बित है निम्त प्रकार है :-- 


कप आयातय  फ दिदिमाय ++++++ ज्पापना + उठ्दाख 
उच्च स्यायालय विश्व किमिमान बंध जिसधे . 30-6-82 
का नाम भारत हारा 764 प्राचीवतम लम्वित 
वर्ष में निपटारा मामले सामलों का 
2 ड्ु बे 


3, कलकत्ता. 200 बे पुराने विवाद पर अधिमत.. 938. 93 537 





व 


2. मद्रास 
3. इलाहबाद 
4, बम्बई 
5. मध्य प्रदेश 
6, पटना 


4, केरल 

8, गुजरात 

9. कर्नाटक 

0, दिल्‍ली 

, जम्बू एवं 
कश्मीर 

2, राजस्थान 

3. गौहादो 

4, पंजाब एवं 
हरियाणा _ 


5, उड़ीसा 
6, हिमाचल 
प्रदेश 


47, आन्ध्र 
प्रदेश 


8, सिक्‍्क्रिम 


+++-त+-वल.....त...... 
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200 वर्ष पुराना विवाद, जिसे देटिहा 4940.. 8,528 
राडा के मामले से जाना जाता हैं, इस 944 ,85,962 
सप्ताह उच्चतम न्यायालय के आशानु- 8946 78,742 
कूल सक्षम पाया जिसमें 70 यृष्ठों 7959 26 872 
का फैसला लिखने हुए विहार सरकार 958.. 46,896 
की भ्रपील को मंजूर किया ग्रया । 

यह विवाद 27 वीं शताब्दी में मुगल 295 39,764 
पासनकाल में अंतिम दिनों में उत्पन्न 955 26,66] 
हुमा । प्रथम वाद 895 में फाईल 4956 ,0,075 
किया गया एवं 70 वर्षो से उच्चत्तम 3060 45,42 
न्यायालय के सक्षम झ्रपीले श्राने लगी । 962 5,93 
झर्जीवार एवं प्रत्यक्कषी की कई पीढ़ियों 

की इस विवाद के लम्बे इतिहास में मृत्पु 968 27,590 
हो गई। यह विवाद उत्तर प्रदेश एवं 968 ,64 
राज्यों में फंली राज की भूमि मकान, 969. 35,682 
जेंवर झ्रादि पर था | उच्चतम न्यायालय 

के न्यायाधीशों सहित श्रनेक न्यायाधीशों 

ने पिछले वर्षों में इस मामले को सुना । 

न्यायमूर्ति नुतेजा फजल झली, न्‍्याय- 969 3,306 
मूति ए वेरदराजन एवं न्यायमूर्ति बीबी 974 8,839 
एरामी को खंडपीठ व द्वारा यह निर्णय 


विश्व ने सबसे पहले लम्बे समय तक 4972 8,! 39 
चलने वाले मुकदमेबादी का कितिमान 974 65,700 
भारत के स्थापित किया है एक वादजो , 

सन्‌ 205 इसे फाईल किया गया था 4980 0] 
उसका निर्णय पुने के एक न्यायाधीश 

द्वारा 76 वर्षों दाद सन्‌ 966 में 


कुल 9,2,764 





. इण्डियन एक्सप्रेस, भग्नेल 23, 983 
2. कोशल (एल एम) स्टेटमेन्ट आन 26-6-83 


गरुनेस बुक श्रॉफ वल्ड रिकार्ड के भनुसार इस मामले में लोक कार्यक्रमों मे 
भष्यक्षता एवं घाभिक स्योद्दारों में प्राथमिकता के भझषिकार अन्‍्तर्यत्त थे । 
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तालिका संख्या 7] 
कार्यरत न्यायाधीशों -एवं कार्य दिवसों की संख्या 


सम 5 2 न नस नर न 
976 977 4978 

क्र, उच्च न्यायालय कार्यरत. काये कार्यरत, ..कार्ये कार्यरत काय 

सं. का नाम न्यायाधीशों दिवस न्यायाधीशों दिवस 'न्यायाघीशों दिवस 





की संख्या कीसंख्या ., की संख्या 
2 * 4 5 56 है। ] 
कक पक 2-22 ज 








]. इलाहथाद 385 200. 37 200. 47. (20 
2. आरम्ध्र प्रदेश ]9.. 209 "20. 208 8.. 20 


3. बस्वई 275 208 28 207 29 “205 
4, कलकत्ता 34 207 34 205... .37 - 208 
5. दिल्‍ली ]3. 209 45 207. 7.. 20 
6, गोहाटी 6 20 न 20. 4,05 20 
7, गुजरात 32. 20॥।  ]2. 207. 25 200 


8. हिमाचल प्रदेश 3, 20 38. 72]0 2. '20 
9. जम्मू एवं काश्मीर 4. 20 5. 208 3. ,20 


0, केरल )5. 202 )3 203. 55 !209 
]. कर्नाटक )4.. 22. 2.5 2]5. 7.5 (22 
2. मध्य प्रदेश 49.5. 22. 49.5 200, शा. शा 
]3. मद्रास 6.5. 20 5 240 (85 209 
]4, उड़ीसा "4.3 20 या 2007 7 240 
35. पटना 292 20 25 20 26 240 
]6.पंजाद एवं हरियाणा6.75 208 85 399 .5. 220 
]7, राजस्थान 8.5 20 80 -.. 0.5 १229 
8, सिडिकरम ] 205  १.5  “«- 0.5. ' 27 


नली अमर पक जलन. हा 
277.25 280,2 ४ *289.55 
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4979 980 98] 982 
कार्यरत कार्य कार्यरत कार्ये कार्यरत कार्य कार्यरत कार्य 
न्यायालयों दिवस स्यायालयों दिवस न्यायालयों दिवस न्यायालयों दिवस 

की संख्या की संख्या - की संख्या | की सल्या 


9 0 ॥0॥ 2 / ६ 44 है. 6 








46 20 40 204 36 209 40.5. 20 
2.5. 207 8 208 7 209 7.5.. 209 
35 207 37 208 34.5. 208 33 208 
33 209 3 205 33 207 30,4.. 202 
20.9. 2॥ 22.4. 2]0 . 24.3 20 20.7. 207 
4.25 20 5. 229 ' 7. 230 7.5. 274 
१3... 207 34,8.. 209 3.9.. 209 5.8. 20 
+ 3.2 94 3.5. 20 3.5 20 3.5 20 
4 200 [4 -270 .. 4 20 4. 270 
6 2]9 - 44 29 4.5.. 209 ]4 208 
22.5. 23 20.5. 2]9 22 236 28.5. 236 
23.2 20 23.7. 20 20.5. 20 9.3.. 208 
22.4 204 . 2] 7 : 208 9 209 2 208 


6.5 20 कै: 6 208 6 3209 
235 240 26... 20 23.5 20 24.5 240 
'29,]8 20 20.5 20 क- 209 49.5. 240 
]4 2]2 3.5 25 82 209 व 202 

8 220 2 240 2 27व 2 240 


347.63 322.40 290,70 34.70 
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मुकदमों के निर्णय में तोत दशक 3 

20. उच्च न्यायालय में झाने से पहले वादकर्ता को विचारण न्यायालय 
या प्रथम भ्रपील न्यायालय की अग्ि-परीक्षा का सामना करना पढ़ता है जहां 
सिधिल मामलों मे श्लौसतन 4 से 5 बे झौर दाण्डिक मामलों में भोसतन 2 से 4 
वर्ष सगते हैं। भौसतन प्ररक्षित मुकदमे की तब तक की ज़िन्दगी सिविल्ल में दो 
दशक भौर दांडिक मामलों मे एक दशक होती है जब तक कि उसे उच्च स्थायासय 
द्वारा न निपठा दिया जाये भौर यदि उसे उच्चतम न्यायालय तक ले जाया जावे 
तो कम से कम जब तक प्रतिम परिणाम प्राप्त हो तव तक उसकी रजत जयंती 
मनाई जा सकती है मोर कम से कम 20 प्रतिशत प्िविल मामले ऐसे होते हैं 
जिनमें परिणाम का निष्पादन भ्रलग दशक ले बैठता है। इस तरह भारतीय संबि- 
घान के तोन दशक तक क्रियाशील रहने के पश्चात्‌ हम पाते हैं कि बाद के निपटारे 
में लगने वाले समय में हम कोई कमी नहीं कर सके । यह समय भी भवेक मामलों 
में तीन दशक है भ्रौर उसका भौसत दो दशक है। कितनी बढ़िया घृद्घांगली हम 
महात्मा गांधी की उस भ्रवधारणा को कर रहे हैं जो तत्परता से, तुरन्त भौर सस्ते 
सामाजिक न्याय के लिए है। 
पुराने मायलों को प्राथमिकता दीजिए-सप्ताह के दो दिन इसके लिए ध्न्तग ऐे 
निकालकर रख दौजिए : 

2. वाद भोर न्‍्यायपीठ की जो प्रदृत्ति नये नये संस्थित मामलों को 
निपदाने की है उसकी रोकपाम करने को आवश्यकता है क्योंकि इसका परिणाम 
यह निकलता है कि पुराने मामले भौर भी पुराने होते जाते हैं। ऊपर के प्ूवंगामी 
पदों मे यह दिखाया गया है कि 938 के भारतीय उच्च न्यायालय मामसे भभी 
तक लम्वित हैं, पुराने मामलों को निपटाने के लिए सप्ताह में दो दिन, सूची में 

, पहणा, भादेश मामले के बिना, नियत कर दिये जायें जो -कफठोरता से, स्थगन के 
बिना, मौखिक बहस के लिए समय की सुव्यवस्था, श्र लिखित तर्कों के पूर्व 
प्रस्तुंतिकरर के साथ होने चाहिए 
विकासशील पर्यव्यवस्था-मामलों में दूद्धि प्रतकृतिक 

22. मामलों के संस्थितिकरण में यह इड्धि विकासशोल धर्थव्यवस्था भौर 
राप्ट्र की सामाजिक ध्राधिक प्रगति के अनुरूप ही है। कुल मिलाकर सर्वक्षाधारण, 
पददलितों ्रौर निर्धनो में यह बोध भौर विधिक चेतना स्वायत योग्य है. भौर इससे 
फार्यपालिका और न्यायपालिका में भय व्याप्त नहीं होवा चाहिए। न्यायालयों, 
स्टाफ भवनों, साधनों में भनुपातिक इद्धि के ढारा न्यायिक मंजरों में पनुवातिक 
दृद्धि करने में राज्य की श्सफलता औौर न्‍्यागिक क्षेत्र में दिज्ञान-प्रौद्योगिकी भौर 
इलेबट्रोनिकी के, प्रवेश का पूर्ण अभाव “निपदारे” के संस्थान से पौछे रह जाने का 
एक मुख्य कारण है पश्रौर जिसका परिणाम “बकाया” झौर लम्बन मे इंडि को 
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बहुगुरित होना है। भ्रतः भ्रार्थिक स्वायत्तता की आवश्यकता है। मेरी मान्यता है 
कि न्यायपालिका को आधिक स्वायत्तता प्रदान को जावे । 
बढ़ोतरी के मुकाबले के लिए ध्नुपातिऊ न्यायालयों व साधनों का प्रभाव 
]23, सिविल झौर दाण्डिक से चलकर श्रम, उद्योग, परिवहन, मोटर 
दुर्घटनाओं, महकारिताप्रों, मोटर गाड़ियों, जल झौर वायु विवादों, अ्रन्तर-राज्य 
भौर अन्तर राज्य विवादों, जन्म से लेकर मरण तक के करारोपणों झ्लौर संविधानो 
से संबंधित, और प्रब॒ सामाजिक कार्यकर्त्ता समूहो के लोकहित-के-वादकरण तक झ्रा 
पहुंचे, वादकरण के क्षितिजों भौर आयामों का जो निरन्तर विस्तार हो रहा है, 
उसके परिणामस्वरूप, संस्थित किये जाने वाले वादो की संख्या भ्संधावित अनुपात 
में बढ़ी है । जनसंख्या विस्फोट, अति घनाड्यता, साक्षरता बृद्धि,व्यवसाय, वारिज्य, 
व्यापार, उद्योग शौर विधिक अ्रधिकारों के प्रति सजगता से वादकरणा मे गुणवत्ता- 
त्मक भ्रौर संख्यात्मक दोनों ही प्रकार की बृद्धि हुई है । दुखान्तिका यह है कि चू कि 
न्यायपलिका किसी विकासशील देश की अ्रतिम प्राथमिकता होती है, इसलिये उसके 
पास न तो इस चुनौती का सामना करने लिए मूल ढाँचा होता है, न इसके समा- 
घान भर उपचारों की योजना बनाने के लिए कोई कृतनिश्चय प्रयत्न किये जाते 
हैं। उपचार है “वित्तीय स्वायत्तता” । 
24, एक पत्रकार की यह दिलचस्प टिप्पणी, इस समस्या के संवध मे 
भाम झ्रादमी क्या सोचता है, इसे उजागर कर सकती है- 
“प्रिलम्व के चाहे कोई भी कारण हो, भारत के न्यायालयों की बकायाश्रों 
ने इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही एक समस्या खड़ी कर रखी है । )924 
में, ब्रिटिश उपनिवेश शापकों ने उच्च न्यायालयों और झ्धीनतस्थ न्यायालयों 
की बकायाझ्नों का पता लगाने के लिए एक झायोग नियुक्त किया था । 
इस बात के लिए एक दूसरा झायोग 949 में न्यायाधिपति एस० श्रार० 
दास की अ्रध्यक्षता मे नियुक्त हुआ था । फिर, 969 में एक केन्द्रीय 
सरकार समिति ने न्‍्यायाघीशो की श्रपर्याप्तता का उल्लेख किया था । दो 
वर्ष बाद, एक झगला श्रायोग बेठाया गया था ।॥” 
प्रत्येक बार की सिफारिशें एक ही प्रकार की हैं । श्रौर वे ये हैं कि 
भौर प्धिक न्‍्यायाघीशो को नियुक्त करिए, न्यायाधीशो के बीच कार्य का 
वंटवारा बदलिए, प्रक्रिया संबंधी तियमो मे सशोधन करिए, बकीलो की 
विलम्बकारी युक्तियों को समाप्त करिए । किन्तु स्थिति ज॑सी थी, बसी है 
भेरी मान्यता है कि “झायोग” या “समिति” की नियुक्ति को टालना 
संभव नही परन्तु स्‍्रावश्यक है उनकी सिफारशों की प्रविलम्ब क्रिपान्विति । 
985 में भी फिर नये "प्ायोग”” की नियुक्ति विचाराधीत है, जैसा कि 
श्री भ्रशोक सेन व श्री भारद्वाज विधि मंत्रियों ने घोषणा की है । 
25. झ्व हम अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों में हो रही छलाग-सो लगाती 
इद्धि का पिछले 4 साल की बढोतरी की परीक्षा करके भांकलन करें। छत 
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मानचित्र सस्या 3 
( मम्पूण भारत में] अधीनस्थ स्यायात्गों में सिविल मामलों का संस्थान, 
निपटास झौर लम्बन (वर्य [978-898[) 
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मानचित्र संस्या 2 
[सम्पूर्ण भारत में ] सेशन और मजिस्ट्रेटी न्यायालयों में ग्रपराधिक मामलो का 
मंस्थान, निपटान और लम्बन (वर्ष 978-98॥) 
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सानघिन्न संए्या 43 


98] के दौरान, प्रत्येक राज्य में सेशन न्यायालयों में भ्रपराधिक मामतो का 
संस्थान और निपटान व न्यायालयो की संख्या 


[ 3 छत्ताणाला एा520580. &5: 50 ००एश5 


.....>-+>---> 




































































|. ई ] 
520 वक्पभ | | ॥40 
5449 [___ | ए। 
॥0.5_« « 375 
शा | 3558१ नध्याक्षह4 | 50 
(994 220 
7245 ३2&&8 4 325 
03578 87 | ॥७र मा ] 45 
425 2 
20 ४ &_ 25 
श्छा 2 ५५|०७3४२४ 
3079 
छ् 
शथ्व्ठा ४७७७४ 
श्डाए 
3.5 0 ा#णमद, 5 पाए 
चा० [[ ७0६5४... १500० झिहिह ॥ 8 ५५० 
2] 6559 
405 & प्‌ 
॥85 हा टिक केक रा] | छ4 
॥579 ॥00 
55 4 2.5 
3485 ॥00५9003.. | स्‍80#0 ४६०0 ड्णा 
835 उ64 
है क्‍2 » का 
876 पु वारशश्ण् ॥59 
[ ॥62 





मानचित्र संहया 44 


[ सांख्यक्रीय : विलम्व भौर बकाया बाद/93 


98] के दोरान प्रत्येक राज्य मे भ्रधीनस्थ न्यायालयों में श्रपराधिक मामलों 
का संस्थान झौर निपटान व न्यायालयों की संख्या 
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मानचित्र संस्या 5 


98। के दोरान, प्रत्येक राज्य में प्रधीनस्य न्यायालयों में सिविल मामलों वा 
संस्थान और तिपटाम व न्यायालयों कौ संख्या 
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26. इस प्रकार हमारे श्राज की लम्बन की संख्या कम से कम लगभग दो 
करोड पच्चीस लाख है, जिसका श्रर्थ है कि भारत का प्रत्येक छठा या सातवां 
परिवार मुकदमा लड़ रहा है झौर किसी न किसी मामले से सम्बद्ध है । 


भ्रधीनस्थ न्यायालयों के लम्बनों की संख्या दो करोड़ से अधिक हो गई है और 
यदि इसमें राजस्व मामलों श्र कर न्‍्यायाधिकरण मामलों को भी जोड़ दिया जाए 
तो वह कम से कम एक करोड़ और बढ जायेगी । 


बम्बई उच्च न्यायालय 


]27., ब्रम्बई उच्च न्यायालय के बकायाग्रो का ढेर पिछले सात वर्षों 
में दुगना हो गया है, ज॑साकि एक स्तम्भकार भ्ररविन्द काला ने श्रपने हाल के नोट 
में बताया है | उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय की बकायाझ्रों के पिरामिड की शोच- 
नीय दशा का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 


“बम्वई उच्च न्यायालय की स्थापना सन्‌ 862 पें हुई थी श्रौर वह सर्वोच्च 
न्याय बुद्धि का श्रेष्ठतम स्वरूप रहा है। श्राज, 2] वर्ष बाद, इस उच्च 
न्यायालय की समस्या यह है कि इसके पिछले मामलों की बकाया तेजी के 
साथ अधिकाधिक बड़ा झ्ाकार ग्रहएा करती जा रही है, उसके कम होने 
की तो कोई बात ही नही-है । 


828. 975 के 66,040 से 980 के 98,746 तक श्ाते-मआते 
सम्बित मामलों की संख्या 33 प्रतिशत बढ़ गई | दो वर्ष बाद, 982 की समाप्ति 
तक 20 प्रतिशत और बढ़कर यह संख्या ,20,502 हो गई, जिसका अर्थ यह है 
कि 7 ब्ष के भीतर बकाया मामले करीब-करीब दुगने हो गये । 


]29, बढ़ती जा रही बकायाओं का एक कारण यह है कि केन्द्रीय 
सरकार न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरती नही है। वम्बई उच्च न्यायालय की 
स्वीकृत पद-संख्या 40 स्थायी न्यायाधीशों श्रौर 7 झ्पर न्यायाधीशो की है। किन्तु 
पा भौर । प्रपर न्यायाधीश के इस न्यायालय में श्राज 7 न्यायाधीशों की 
कमी है । 


30 चार वर्प पूर्व उच्च न्यायालय की वकायाझो से संबंधित एक विधि 
भायोग श्रष्ययन की भ्रध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एच. भार. खन्ना ने यह सिफारिश 
फी थी कि चू'कि न्यायाधीश के झ्वकाश ग्रह की तारीख का पहले से पता रहता 

क्लजजकन_्__ण*”_- 
. इण्डियन एक्सप्रेस देहली संस्करण दिनांक 3। जुलाई, 983 पृ०5॥ 


96|प्वांस्पकीय । विलम्ब भौर बकाया वाद ] 


है इसलिए भप्राधिकारियों को चाहिये कि वे उसके प्रतिस्थापन की पूर्व॑-व्यवस्था 6 मास 
पहले से ही करके रख लें 


3. पछिद्धान्ततः एक न्यायाघीश की नियुक्ति मे देरी नहीं होनी चाहिए, 
उच्च न्यायालय का मुख्य स्यायाधीश राज्य सरकार को एक नाम की सिफारिश 
करता है जो उसे राष्ट्रपति (अर्थात फेन्द्र) को भ्रग्रेषित करती है भौर राष्ट्रपति 

उच्चतम न्यायालय के मुस्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुवित भ्रादेश जारी 
करता है । 


]32., तथापि, व्यवहार में नाम की राज्य के विधि भौर शृह विभागों द्वारा 
जांच की जाती हैं। गृह विभाग पुलिस को व्यक्ति के पूंबेंद्त की जांच करते के लिए 
कहता है, केन्द्रीय विधि मंत्रालय नाम की विधीक्षा फरता है। जब तक मिरथेकता 
समाप्त होती है तब तक बाई माह पहले ही निंकल चुके होते हैं । 


33. बम्बई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक भ्रुख्य न्‍्यायाघीश श्री एम 
एम. चन्दूरकर ने न्यायधीशों के सात पदों को भरे जाने के लिए उनके द्वारा उठाये 
गये कदमों को बताने से इन्कार कर दिया | तथापि यह जनसामान्य को भी ज्ञात है 
कि सिफारिश किये गये नाम वम्बई झौर दिल्ली की सरकारी फाइलों में फंसकर 
रह गये हैं । 


34, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायालय की 
अपनी वर्तमान मंजूर 40 न्यायाघीशों की तादाद को दुगना करने की प्रावश्यक्ता 
है। उन्होने कहा है कि जब नये मामलों की संख्या मिपटारे से भ्रधिक होती है दो 
बकाया बढ़ने लगती है। मुकदमेबाजी तेजी से बढ़ रही है भौर जब तक हम व 
बकाया को निपटारा नहीं करते, लोगों का न्यायपालिका मे विश्वास कम हीतां 
जाता है जैसा कि पहले ही हो रहा है। 


35. डा० कनन्‍्हारे झौर पार. एन. नजीर द्वारा मामलों के दिये हम दो 
विशिष्द उदाहरण दुःखद दुष्येबस्था को प्रदर्शित करने के लिए नीचे उद्धृत हिंये 
गये हैं :-- 


“जनवरी 972 के श्नन्त में, डा. एस. के. कन्हारे, बम्वई के एक 
फिजीशियन को जुकाम हो गया शौर वह शीघ्र निदान चाहता था। हरे 
दिनों पूर्व एक प्रसिद्ध फार्मेसी कम्पनी का सेल्समैन उनकी बलीनिक में भागे 
थे भौर एक नई नाक की दवा का भाश्चयंजनक सेम्पल छोड गये थे, भौर 
डा० कन्हारे ने विहित मात्रा के अनुसार चार लगातार दिनों में चार 
कंप्सूल निगल लिये। चौथे कैन्सुल के नियलने के कुछ ही मिनटों में 


[ सांस्यकीय : विलम्ब शौर बकाया वाद/97 


डा० कन्हारे की दृष्टि शक्ति घुधली हो गयी और वे दो मीटर से दूर नही 
देख पा रहे थे इसके पश्चात्‌ उनकी दो वर्ष चिकित्सा परिचर्या चली 
और भ्रांख शल्य चिकित्सकों ने पुनझ्म नुमोदन किया कि उनकी श्रांखों की 
नाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी हैं मौर वे अपनी दृष्टिशक्ति पुन: नही पा सकेंगे । 
डा० कन्हारे ने दवा कम्पनी को 5 लाख रु, की नुकसानी के लिए लिखा ३” 


पूर्वे विचारण शुल्क-प्रधिवक्‍ता शुल्क-20,000 रु. 


36. कम्पनी ने 974 के ब्रन्त तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया । 
'डा० कन्हारे ने यह निश्चित मानकर कि उनका मामला उन्हें शीघ्र न्याय दिलवायेगा, 
“बम्बई उच्च न्यायालय में एक दावा दायर कर दिया। आज नौ वर्ष बाद लगभग 

न्धा भ्रविवाहित डाक्टर भ्रधिवक्‍ता शुल्क पर 20,000 रु, से श्रधिक खच्चे कर चुका 
है परन्तु श्रभी तक उसका मामला विचारण के लिए नही पाया है । 


]37. उच्च न्यायालय लम्बित विधि वादों से इतना दवा हुआ है कि 
प्रत्येक नये मामले की कतार में खड़ा होना पड़ता है। जहां तक नुकसानी मामलों 
का प्रश्न है न्यायालय भ्रभी 97-72 के मामलो तक ही पहुचा है। डाक्टर को 
प्रपनी बारी झाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


]38. बम्बई उच्च न्यायालय में 982 के ग्रन्त में, प्रारम्भिक प्रधि- 
कारिता वाले 37,27 वादों में से 7,728 या 20 प्रतिशत पाच वर्ष पूर्व दायर 
किये गये थे । इसमें से 554 दस वर्ष से भी पहले दायर किये गये थे। जिन में 
]00 वर्गमीटर के भूमि के एक प्लाट संबंधी एक वाद 963 का है । उस वर्ष, 
दो याची, श्री श्रार. एन. नजीर शौर श्री पी. डी. दुबाश ने उनके द्वारा 949 में 
भारत संघ के साथ हस्ताक्षरित किये गये एक समभौते के प्राधार पर भूमि को 
भपनी बताते हुए एक वाद प्रस्तुत किया । मामला जटिल था, भूमि मूलतः कच्छ के 


महाराजा फो थी भोर भव महाराष्ट्र की हो गयी है । 


39. प्रारम्भिक याची भ्रव मृत है शोर उनके उत्तराधिकारी मामला लड़ 
रहे हैँ विचारण भ्रभी पूरा हुम्मा है भौर प्रधिनिर्णय कुछ ही दिनों में प्राप्त होने की 
प्राशा है। . 

बकाया की घातदाता-राज्यवार 


मे 


]40. विभिम्न राज्यों में, उच्च न्यायालय झौर भधीनस्थ न्यायालय दोनो 
में, सस्थान, लम्बन भौर मामलों के निस्तारण को 950 से 982 तक की इृदधि 
को पधप्रिम पृष्ठ पर प्राफ द्वारा दर्शाया गया है। 
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बम्बई उच्च न्यायालय मे, 982 से लम्बन किस तीद्र गति से बढ़ रहा है- 
यद्यपि 960 में निपटान, संस्थान से प्रधिक था परन्तु बाद में संस्थान, निषटान से 


झधिक है-को दर्शाते हुए । 


मामलों की सख्या सिविल रिट सिविल झपराधिक 
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: महाराष्ट्र में पर्याप्त निपटान के बावजूद, संस्थान झौर लम्बन में 
असाधारण बृद्धि को दर्शाते हुए-960-82 सिविल मामलों का सस्थान, निपदान 
प्रौर लम्बन । 5 

रे महा राष्ट्र प्रघीनस्थ न्यायालय 
(मामलों की संख्या लाखो में ) 
सिविल , » निष्पादन भौर विविध 
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मानचित्र संस्या 8 
पजाब घौर हरियाणा उच्च न्यायालयों में दृद्धि श्रौर काफी भच्छे निपटान 
सहित 2 दशकों में लम्बन में 3 गुना बृद्धि को दर्शाते हुए ( 960-983) 
स-संस्थान, न-निपटान, ल-लम्बन 


मामलों की संख्या सिविल रिट, सिविल, पभ्रपराधिक विविध 
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मानचित्र संस्या 20 


कर्नाटक उच्च न्यायालय में, रिट पीठिशनों में भ्पूर्व दृद्धि के परिणाम 
स्वरूप, जनसंख्या के प्रनुषात से मारत में सर्वाधिक बकाया को दर्शाते हुए 
(7959-83) 
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सानधित्र हवा 2६ 


कर्माटक भ्रधीनस्थ स्यायालयों में निपटान के संस्थान से पीछे रह जाने के 
कारण प्रत्यधिक लम्बन को दर्शाते हुए ([959-82) 
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मानचित्र संख्या 22 
बिहार के पटना उच्च न्यायालय में बकाया में 6 गुना वृद्धि, संस्थान में 
तिगुनी वृद्धि और निपटान के विछडने को दर्शाते हुए (960-84) 
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सानचित्र सस्या 27 


कर्नाटक झधीनस्थ स्यायालयों में तिपटान के संस्थान से पीछे रह जाते के 
कारण भत्पधिक ल्म्दत को दर्शाते हुए ()959-82) 
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मानचित्र संहया 22 
बिहार के पटना उच्च न्यायालय में बकाप्ा में 6 गुना वृद्धि, संस्थान मे 


तिगुदी वद्ि घौर निपटान के विछडने को दर्शाते हुए (960-84) 
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मलघित्र संस्या 23 बिहार 


बिहार के प्रधीनस्थ न्यायालयों में संस्थान के दुगने तक न होने के बावजूद 
बकाया में झ्ाठ गुना दृद्धि को दर्शाते हुए (950-8) 
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मानचित्र संख्या 24 मध्यप्रदेश 

मध्यप्रदेश प्रधीनस्थ न्यायालयों में निषटान के संस्थान से पीछे रह जाने के 
कारण हुए प्रत्यधिक लम्बन यो दशशाते हुए ॥ 

(977-82) 

मध्यप्रदेश प्रधीनत्थ न्‍्यामालयों में मामलों का संस्थान, निपटान प्रौर 
लम्बन 
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मानचित्र संह्या 25 ल्‍ 
, जम्मू भौर कश्मीर उच्च न्यायालय में संस्थन में दस ग्रुना वृद्धि के साथ 
बकाया में हुई 40 गुनी वृद्धि को दर्शाते हुए 
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मानचित्र संख्या 26 
जम्मू और कश्मीर भ्रधीनस्‍््य न्‍्यायालयों में संस्थन से भधिक हुए विषठारे 
के कारण बकाया को नियन्त्रण में रहने को दर्शाते हुए 
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राजस्थान उच्च न्यायलय 

राजम्पान प्रान्त में प्रधिश्त 8 न्यायाधीशों की संख्या के स्थान पर मात्र 
]3 ही कार्यरत थे जो सूचक घटाकर मात्र )) ही रह गया। ॥95 में 
न्यायाषीज्ञों की धपिवतम स्वीकृत संरया !2 थी जबकि, कुल सम्बित प्रकरण 
3,000 हो ये, तत्पर्यात्‌ यह सस्या घटाकर 6 कर दी गई । 983 मे लम्बित 
प्रसशणों पी सश्या 42,986 थी ! 95! की तुमना में स्थायाधीशों की संख्या 
$0 होनी घाहिए, जबकि, 983 में 6 न्यायाधीश द्वी कार्यरत थे । 2030 प्रकरण 
भूमि सुपारों हेः सन्‍्दर्म में, 725 मजदूरों सम्बन्धित, 2370 कर्मेचारियों की सेवाप्रों 
में मम्वस्धित एवं 688] विधिय याथिकायें विचाराधीन हैं, जिनमे से भाधी से ध्रपिक 
दीन वर्ष से भी प्रधिर समय से सम्वित हैं, जिसके लिए उपरोक्‍त तथ्य जिम्मेवार 
हैं। धव 3-7-85 को युत्त 22 न्‍्यायाघीश नियुष्त हो घुके हैं य प्रधिकृत संख्या 
बढ़कर 25 है| गई है । 
तासिक संहया 37 

राजस्पान उच्च न्यायासय के समद्षा लम्बित वादों फी संख्या 


3]-2-84 को 
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। से कम , $8,69 4,299 2,54 
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2से 3 2:9532 , 4,94१ ],636 
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4से5ठ - 4,435 ],267 ,336 
5्से6 966 950. . १,26 
6्मप 734 7 700 698 
म्से8 34 532 39] 
8से 9 72 463 349 
9से 70 . 39 426 ]3 
0 से ] भ्ौर-इससे . | ,002 37 
प्रधिक हा 
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मानपित्र रंहरा 40 


ने उच्च स्थायातय में 6 गुना 


म्यायाषीय 


सीनगुती ही गृद्धि थी गई है, जिनमें भी रिक्त स्थान हैं । 


गन 95]-]984 के तीन दशकों में राजस्पा: 


ममात 


की संस्या मे 


यों 
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ने मुझदमों बे 
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[सांल्यकीय 


मानचित्र संह्या 4 


करणों की 
संख्या में घोलह गुना इृद्धि जबकि, संस्थन मात्र छह गुवा ही हुई इद्धि को 


प्रदशित फरता है । 


95-84 के मध्य लम्बित प्र 


में 


राजस्थान उच्च न्यायात्रय 


घन 
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हर ्ि द्े दे गज पं 


गों पर हैं) राजस्थान उच्च 


पृष्ठे 


मानचित्र संख्या 42 व 43 (जो अ्रगले 


न्यायालय के संदमम मे प्राचीन प्रभियोजनो 


नतम्‌ अभियोजन 


वे प्राची 


नो की संख्या तथा 


जिनमें दोपी व्यक्ति जेलों मे विचाराधीन कंदी रहते हुए लम्बित श्रपील एव 


रिवीज़न की सुनवाई का इन्तजार कर रहे हैं, का चित्र करते हैं। 
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सानचित्र संख्या 42 


राजस्थान उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्वीक्षा पश्चात्‌ 


एक दशक्‌ से भी भ्रधिक समय से लम्बित वादों एवं प्भियोजनों की संख्या । 
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[ सांख्यकीय १ विलम्ब भौर बकाया वद/59 


प्रानचित्र संस्था 43 


राजस्थान प्रान्त के कायागहों में निदोंप सिद्धि हेतु प्रातुरता से प्रतिक्षारत्‌ 
यात्रक एवं उनके लम्बित प्रकरणों की संख्या (976-983) 
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तालिका संख्या 42 दि 


. अपराधी जेलों में--राजस्थान उच्च न्योयालय के वादों में अपीलों के 
कुल संख्या जिनमे श्रपराघी जेल में हैं भ्रौर अपराधियों की कुल संह्या 27-7- | 
तक की विवरशिक्रा:-- - “** 5४ , - 


डे 


५. भपीलों की कुल सख्या,जिनमे. भ्रपराधियों की संख्या जो जेल 





अपराधी जेल में है । में हेँ। 
975 व व्‌ 
]976 5 ॥5 
]977 8 रब 
]978 23 90 
]979 36 238 
4980 48 233 
98] 68 337 
982 93 335 
]983 32 ]48 . 
योग 3]4 ],434 


नी ज-त_न्तत+ततव.न.............+++++ 7 


प्ुयरावेदन जिनमें धमियुक्त कारागूह में हैं की फुल संस्या भौर 
धभियुवतों की कुल सख्या 


६. हल रिवीजन जिनमे भश्ियुक्त . प्रभियुकतगण जो काराग्ह में है 





कारागहों में हैँ । सनसनी 3 को कुल सं, नसपर 
982 5 $ 7 
983 3 3, 
नजर... |/ै__ै | 
योग 4 4 


[ सांस्यकीय : विलम्ब झौर बकाया वाद/ 6 


न्यायिक श्रधिकारियों को संख्या में श्रल्प यूद्धि 

राजस्थान के प्रधीनस्थ न्यायालयों में सन्‌ 95] से ]984 के बीच 
न्यायिक भधिकारियो को सास्या में मात्र 3! से 385 की ही दइद्धि की गई है 
जबकि सम्वित प्रकरणों की संस्या 77,956 से बढठकर 6,92,635 एवं इससे भो 
भधिक हो गयी है, इसका प्गरश निस्तारण से सस्थान की सख्या में सदैव वर्ष- 
प्रतिवर्ष की बढोतरी ही है। मानचित्र स. 46 में 795] से ॥984 के मध्य 
भस्थान, निस्तारण, व लम्बित प्रकरणों की संख्या, तथा न्यायाधीशों की सख्या 
को प्रदर्शित किया गया है! 
मारनाचत्र संस्या 44 [दीवानी प्रकरण ] 
राजःपान में प्रपीनस्थ न्यायालयों में सन्‌ ।95] को तुलना में सन्‌ 984 

में दीवानी प्रकरणों को बकाया में लगभग चार गुना शुद्धि फो दर्शाते हुये । 
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984 दायरा निर्णीत विचाराघीन 
(3-]2-84). ,0,205 84,0]] ,98,596 
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सानचित्र संख्या 45 [भरापराधिक प्रकरण] 


राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में सन्‌ 95] को तुलना में सम्‌ !984 
में श्रापराधिक प्रकरणों की बकाया में १9 गुना दद्धि को दर्शाते हुये 
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गैर बकाया वाद/63 


[ सांस्यकीय + विलम्ब गो 
मानचित्र संस्था 46 [दीवानी व प्लापराधिक प्रकरण सम्मिलित] 
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में मुकदमे 


| 


प्रीनस्थ स्थायालयं 


राजस्थान में पर्ध 





हुये 


तो 


व वकामा म न 


90७09५598 
।९६०५४॥ 0 
७०॥॥॥5०| 
99590१ 









9 
>#309का। 


227 44905 ., +80५क 40:०2. 723 


हा 
99765 |, 








५०225. 22% 


>' गज ना गुट नाता न्प्टा सर 
०५2, /०2०८७८०८०८०:०८०८८:०)०,९,*,*| 
"2 94९:45 4: %%/४/:४५/५४५ 





विचाराधीन 
6,92,635 


निर्णीत 
3,35,802 


दायरा 
4,02,557 


984 


64/सांख्यकीय : विलम्ब झौर बकाया वाद ] 


राजस्थान प्रान्त में संबंधित निम्नाकित सारणी से विदित होता है कि, 
650 की श्रौसत सझ्या से भी अ्रधिक प्रकरण प्रत्येक न्‍्यायधीश द्वारा प्रति व 
निस्तारित किये गये हैं, तथापि लम्वित प्रकरणों की संख्या में सदैव इृद्धि ही हो 
रही है, भ्रव कुल लम्वित प्रकरणों की संख्या 48,3! है जबकि, !95! मे मात्र 
3,000 ही थी, जबकि मानचित्र संख्या 40 के झनुसार प्रमुस वादों का भौसत 
निस्तारण 98 में 803.8 प्रति न्‍्यायाघीश निकलता है, न्यायाधीशों की संध्या 
मे वृद्धि की प्रावश्यकता इससे भौर भी बलदती प्रतीत द्वोती है 


तालिका संख्या 43 


राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाघीशों द्वारा 7979-82 तक की निर्णीत सस्या 


3 आटा >> 8 अननन 
न्यायाधिपतियों के नाम 979 980.... 98.. 982. योग 


+-न--न--त3+_-ततन""]--नननन्‍बनन्‍हन्‍.न्‍बबन्‍बजब््जज...00...ैक्‍॥ह.हैऔ॥.ह.ल..ेेोेनन-+++*_ 


श्री के.डी शर्मा सी जे. 64 63॥ 427... 249. 292 
श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता क्र 362 ]59.. 86  428 
थी एम. एल. श्रीमाल_ 084_]76 ]232.. 953. 5445 
श्री पी. डी. कुदाल 046 042 5. 982 62].. 369] 
श्री जी. एम. लोढा 262 ; 2698. 2056. 3534 0450 
श्री एस. के. मललोढा. 377. ]474 . 367._ 472 5684 





श्री एन. एम. कासलीवाल 9]9. 667 *,.* 644 682' 25972 
श्री एम. सी. जैन, 557.._ 665.._ 2044 420, ४ 6684 
श्री एस. सी. भग्रवाल._ 008 वारा हे 596 , 380 505 
श्री्डों, के. एस. सिदू 990 * 664 2 780. 980 “ 64॥4 


45 


मिस कास्ता भटनागर_ 730... 4075.._ ]350. 83 7 496 


के 


श्री एम. बी. शर्मा: प50 ' 893, , 884.* 789 2 6076 
! ( +> ॥5 ! 

श्री एस. एन. डीडवानिया 260. 4359 7 958 -- 3557 
पा 6 + अ39 5 म8 मनन 


कुल योग __ ऊुलयोग 5.049 8,825 8,473 8,.70? 27. 74,056 


[ सांस्यकीय : विलम्ब, भझौर बकाया वाद/65 


राजस्थान में कार्य दिवसों का हास 


! यदि राजस्थान में कार्य दिवसो के हास की गणना की जावे तो 976 
से 983 के मध्य 20 न्यायाधीशों के एक वर्ष के कार्यफाल का उपभोग नही हो 
पाया है । जिससे तात्पयें है कि प्रति वर्ष स्वीकृत संख्या से तीन न्यायाधीशों की 
कमी झ्लौसतन महसूस की गई, इन 20 न्यायाधीशों द्वारा एक वर्ष में लगभग 
20,000 प्रकरशों का निस्तारण सभावित था, जिससे लगभग प्राथे लम्बित 
प्रकरणों की कमी हो पाती । 
राजस्थान-दुग्गंति से प्रयति-3 जुलाई, 985 
3 जुलाई, 985 को श्राठ नव-नियुक्‍त न्यायाधीशों मे भ्रधिकांश जनवरी, 
984 से विचाराधीन थे । झ्तः लगभग 8 माह तक 8 न्यायाधीशों का अ्रभाव 
कम से कम 20,000 मुकदमों की बढोतरी का कारण बना-जो भ्रब 95] के 
3,000 से 985 जुलाई तक लगभग 50,000 पहुंच चुकी है। यह बकाया 
संभवत: प्ब भ्रागे बढ़ोतरी न लेगी, परन्तु तीन न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति इस 
|पकाया बढ़ोतरी की “लक्ष्मण रेखा” साबित हो सकती है। फ्रिर 25 न्यायाधीश 
हर दर्य 25 हजार मुकदमे निर्णीत कर सकेंगे, जिममें मुख्य व विविध शामिल 
होगे। परन्तु बकाया निपदाने के लिए 0 न्यायाघोश तदर्थ 5 वर्ष के लिए 
, निपुक्त किये जाने चाहिये । 
जुलाई, 985 के जयपुर बेंच के उपलब्ध भ्राकड़े इस सुखद नियुक्ियों से 
बकाया बढ़ोतरी को रोकने व दायरी से निर्णय श्रधिक्र द्शाते है। 





तालिका संहया 44 जुलाई, 4985 जयपुर बेंच 
विवरण बकाया संस्थन निर्णीत बकाया 
-7-85 3]-7-8 5 

दीवानी 5384 425 505 5304 
फोजदारी 4830 405 345 4890 
विविध हवा 528 595 5044 
मर ४ 53 तन 3 “पक, ली न शल्लनल लकी न आफ बीती अर. कीकन्ल पल मम्मे जन के अमल जम म डक कली 
, गोग 25325 4358 445 25238 
सा अर 08 50 +। शक मात 22 
रिट याचिका 4632 23] 34 7732 


नया >> न 
नोट:--रिट भांकड़े, दीवानी के प्रको में सम्मिलित हैं-मलग से दुबारा बढ़ती सल्या 
* के महत्त्व के कारण दिखाये गये है । 


न जं्ूु55६७६ 


68/म्रांस्पकीय : विलम्ब भौर बकाया बाद य| 


मानचित्र संदया 47 हक ४5 
उच्चतम न्यायातय में दायर किए गए फौजदारी, दीवानी अपील कया स्वेशन वी 
श्रपील एवम्‌ रिट याचिकाभ्रो में ।96] से 7970 तक की 


७: व 


बढ़ोतरी दर्शाता है। 


कएता०87 6 ९5६७६ !758#9₹७त 





[ सांस्यक्रीम : विलम्थ,भौर बकाया घाद/)65 


राजस्थान में कार्य दिवसों का छ्वास 


यदि राजस्थान में कार्य दिवसों के ह्वास की गणना को जावे तो 2976 
है 983 के मध्य 20 न्यायाधीशों के एक वर्ष के कार्यकाल का उपभोग नहीं हो 
'पाया है। जिससे तात्पर्य है कि प्रति वर्ष स्वीकृत संख्या से तीन न्यायाधीशों की 
' क्रमी औसतन महसूस की गई, इन 20 न्यायाघीशो द्वारा एक वर्ष में लगभग 
20,000 प्रकरणों का निस्तारण सभावित था, जिससे लगभग प्राघे लम्बित 
प्रकरणों की कमी हो पाती 
राजस्थान-दुर्ग ति से प्रगति-3 जुलाई, 985 
]3 जुलाई, 985 को आठ नव-नियुकत न्यायाधीशों मे भ्रधिकाश जनवरी, 
[984 से विचाराधीत थे । भ्तः लगभग 8 माह तक 8 न्यायाप्रीशो का प्रभाव 
कम्रस्ने कम 20,000 मुकदमो की बढ़ोतरी का कारण वना-जो भ्रव 95 के 
3,000 से 985 जुलाई तक लगभग 50,000 पहुंच चुकी है। यह बकाया 
प्रभवतः प्रव भ्रागे बढ़ोतरी न लेगी, परन्तु तीन न्यायाषीशों की शीघ्र नियुक्ति इस 
वाया बढ़ोतरी की “लक्ष्मण रेखा” साबित हो सकती है। किर 25 न्यायाधीश 
हृंए वर्ष 25 हजार मुकदमे निर्णीत कर सकेग्रे, जिममें मुस्य व विविध शामिल 
होंगे। परन्तु बकाया निपठाने के लिए 0 न्यायाधीश तदर्थ 5 वर्ष के लिए 
नियुक्त किये जाने चाहिये । 


जुलाई, 985 के जयपुर बेंच के उपलब्ध प्राकड़े इस सुखद नियुकित्यों से 
दकाया बढ़ोतरी को रौकने व दायरी से निर्णय श्रधिक्र दर्शाते है। 








तालिका संहया 44.7" जुलाई, 4985 जयपुर बेंच 

जजज+-ज-+-+____ 7-३ __॒_॒_|_|_|]_]_ 

विवरण बकाया संस्थन दिजीत बकायी, 

जद 08 3-7-8 5 

पक ॥ कर सतत अकबर रत «मा कमल कक 

दीवानी 35384 आह 505 5304 

फौजदारी 4830 405 345 ५४90 

विविध 54] 528 595 

के क्यू फऊा उतने 

गोग 25325 358 445 विरकक 

"तहत 238 

रिट्याचिका..._ 7632 23] 3 

--+------न++-+--८++--..... 232 7732 





-_--..- 
नोट:--रिट परांकड़े, दीवानी के श्रकों में सम्मिलित हैं-भलग से इबारा बढ़ती सस्या 
* के महत्त्व के कारसख दिखाये गये है । 


+ 


64/सांख्यकीय : विलम्व भौर बकाया बाद ] 


राजस्थान प्रान्त में संबंधित मिम्नाकित सारणी से विदित होता है कि, 
650 की औसत सख्या से भी अ्रधिक प्रकरण 'प्रत्येक न्यायघीश द्वारा पति व 
निस्तारित किये गये है, तथापि लम्बित प्रकरणों की संख्या में सदैव हरि ही हो 
रही है, झव कुल लम्बित प्रकरणों की संख्या 45,!3] है जबकि, | 954 मे मात्र 
3,000 ही थी, जबकि मानचित्र संख्या 40 के अनुसार प्रमुख वादों का भौहत 
निस्तारण 98 में 803.8 प्रति न्यायाधीश निकलता है, स्यावाधीशों की सल्या 
मे बृद्धि की भ्रावश्यकता इससे भौर भी बलदती प्रतीत होती है । ; 


(पा 
तालिका संख्या 43 


राजस्थान उच्च न्यायालय के न्‍्यायाघीशों द्वारा ।979-82 तक की निर्णीत स्या 
3 ड़ | 
न्‍्यायाधिपतियों के नाम 979 .. 980. 98.. 982. योर 





55 न 4-27 न पल नननन लत ता दि मदन 


श्री के,डी शर्मा सीजे.... 64 63 ब27.. 249. शश्श 


श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता. 79. 362._ 759.._ 86 428 


श्री एम. एल. श्रीमाल | 084... 76. 4232. 953 5446 


श्री पी. डी. कुदाल... 046._ 4042 ८ 3982. 62 369] 


श्री जी. एम. लोढा 262 / 2698 “2056. 3534 065 


श्री एस. के. मल लोढा - 4377.. [474 , , 36॥.._ 3472 58 
श्री एन. एम. कासलीवाल 9]9.. 4667 / 644 682' 89? 
श्री एम. सी. जैन, 8557. 4663 , 2044 ]420 “ 668 
श्री एस. सी, अग्रवाल ,008 पडा 596 « 380  ह0 
श्री डॉ. के. एस. सिद,. * 990 * 664 . प780. 4980, 22% 
मिस कान्‍्ता भटनागर_ 730 ' 075 350. 383, : 4966 


पु 


श्री एम. दी. शर्मा | 750... 4893.., 884. 78 6076 
श्री एस, एन. डीबवानियों 726. 73597 98 -| 
,0/6 


___ इुसयोग 5,049 8,825 8,473 8.70? 8,709 7: 


[ स्रांस्यकोय : विलम्ब,भौर बकाया वाद/65 


राजस्थान में कार्य दिवसों का हरएस 


यदि राजस्थान में काये दिवसों के हास की गणना की जावे तो 976 
; पै 983 के मध्य 20 न्यायाधीशों के एक वर्ष के कार्यफाल का उपभोग नहीं हो 
: पाया है। जिससे तात्पय है क्रि प्रति वर्ष स्वीकृत सख्या से तौन न्यायाधीशों की 
, कमी प्रौसतन महसूस की गई, इस 20 न्‍्यायाघधौशों द्वारा एक वर्ष मे लगभग 
॥ 20,000 प्रकरणों का निस्तारण समावित था, जिससे लगभग आधे लम्बित 

प्रकरणों की कमी हो पाती । 
राजस्पान-दु्ग ति से प्रगति-43 जुलाई, 4985 

3 जुलाई, 985 को भाठ नव-नियुक्त न्यायाधीशों मे अधिकाश जनवरी, 
4984 से विचाराधीन थे । प्रतः लगभग 8 माह तक 8 न्यायाषौशों का प्रभाव 
कम से कम 20,000 मुकदमों की बढोतरी का कारण बना-जो भ्रब 95] के 
3,000 मे 985 जुलाई तक लगभग 50,000 पहुंच चुकी है। यह बकाया 
पंभवत: श्रव प्रागे बढ़ोतरी न लेगी, परन्तु तीन न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति इस 
वकाया बढ़ोतरी की “लक्ष्मण रेखा” सावित हो सकती है। फिर 25 न्यायाधीश 
हर वर्ष 25 हजार मुकदमे निर्णीत कर सकेंगे, जिसमें मुख्य व विविध शामिल 
होंगे। परन्तु बकाया निपटाने के लिए 0 न्यायाधीश तदर्थ 5 वर्ष के लिए 
नियुक्त किये जाने चाहिये । 

जुलाई, 985 के जयपुर बेंच के उपलब्ध आंकड़े इस सुखद नियुवित्रियों से 
बकाया बढ़ोतरी को रौकने व दायरी से निर्णय श्रधिक दर्शाते है । 








तालिका संख्या 44 न 44 जुलाई, 985 जयपुरबेंच.../||| जुलाई, 985 जयपुर बेंच 
विवरण बकाया संस्थन दिर्णीत बकाया 
]-7-85 3-7-85 

४२ 5384 425 505 45304 

फोजदारी 4830 4057 345 4890 
हवा 528 595 5044 

आस आटा पु प्मकप पर 25325 358 445 25238 

रिट्यादिका._ 7632 23] 3] स्तन या 55 27732. 


नोट:-- आंकड़े 'कों में' 
ट:-रिट झांकड़े, दीवानी के झकों में सम्मिलित हैं-भलग से दुबारा बढ़ती सख्या 
के महत्त्व के कारण दिखाये गये है । 
हे 


विलम्ब शौर बकाया वाद ] 


]66/तां स्यकीय 
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[ सांख्यकीय : विलम्ब और बकाया वाद/67 
उच्चतम न्यायालय में श्रम्बार 


» उच्चतम न्यायालय में बकाया व लम्बित वादों की बाढ़ 
चर्ष 984 में दायरा 98,684 व दिनांक --85 को बकाया 74,885 


भारतीय उच्चतम न्यायालय में ! जनवरी, 985 में ,48,85] 
धकाया वादों में (95] के बकाया वादों की संख्या 857 की तुलना में 50 ग्रुना 
शृद्धि हुई है जबकि दायर वादों में ,95) मे ,954 मुकदमों को तुलना में प्रव 
984 में 98,684 मुकदमों की इंद्धि होने से यह भनुपात लगभग 50 गुना है । 

उच्चतम न्यायालय में 95] के निपटान की सख्या ],787 की तुलना 
में भ्रद 982 में 29,2 है जो 6 गुना है । महत्त्वपूर्ण चिन्ता का विषय है कि 
भायाधीशों की संख्या में 95 के 6 न्यायाधीशों की तुलना में 985 बपं में 
कैवल ]8 न्यायाधिपतिगण हैं जो केवल तीन गुना हैं। 


चिन्तापूर्ण स्थिति यह है कि संस्थान या दायरी 50 गुना है, बकाया 50 
गुता है वहां निपटान केवल 6 गुना हो सका है क्योकि न्यायाधीशों की सख्या 
मे बढ़ोतरी संस्थान के अनुपात मे कम से कम 50 गुना होनी चाहिये परन्तु केवल 
तीन गुना हुईं है । 

यदि विधि मन्‍्त्री श्री भशोक सेत की घोषणा के श्रनुसार न्यायाधीशों की 
भस्या 8 से 30 तक बढ़ा दी जाती है तो भी न तो बकाया का निपटान संभव 
है भोर न ही हर वर्ष दायर किये गये वादों का ही निपटान हो सकता है । भ्रतः 
प्रवे समय भरा गेया है जब उच्चतम न्यायालय के ढांचे में श्रामुलचूल परिवतंन 
फैरना ही होगा । यह परिवर्तेन केवल उच्चतम न्यायालय की सर्वधानिक पीठ 


घनाकर व श्रपील के लिये एक उच्चतम न्यायालय की भ्रपीलीय पीठ प्रस्थापित कर 
ही किया जा सकता है । 


उच्चतम न्यायालयों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करने के लिये 
हमे विस्तृत विवेचन करना होगा । 

अगले पृष्ठ पर झंकित मानचित्र में उच्चतम न्यायालय में दायर एवम्‌ 
लम्बित को प्रप्रत्याशित एवम्‌ प्रसाधारण बढ़ती 2] को दर्शाता, 
५+++++-- 


. सुप्रीम कोर्ट भ्रण्डर स्ट्रेन पी 37, भारतीय इि 






री 
उुर्िपान,-नई दिल्‍ली । 


£र< 


]68/सांख्यकीय : विलम्ब और बकाया वाद [| 


मानचित्र संस्या 47 का «कि फ, 


उच्चतम न्यायालय में दायर किए.गए फौजदारी, दीवानी अपील त्या स्पेशल वीव 
अपील एवम्‌ रिट याचिकाम्रों में 96] से 970 तक की बढ़ोतरी दर्शाता है। 


# बी 3 
की 









ए छ् 
8000 . छ 
48६ 
|] 
4888 
डड 
5 6000 | 
है 6 0] 
हा] कि 
6 5000 
डे |] 
3 
बट 





डिश 
“पं 


3000 डर 
8 88 2 8 (५ न्फ्ा 
पत्र ई हू झे ् | हा /॥ बा 


[ सांख्यकीय ; विलम्ब भोौर बकाया वाद/69 * 


दायर किए गए वादों में बढ़ोतरी 

इनको हमें इस प्ररिपिक्ष्य में देखना है कि उच्चतम न्यायालय लम्बित वादों 
छो चुनौती के फलस्वरूप झत्यधिक दबाव में है। इस महत्त्वपूर्ण तथ्य पर श्रब 
विचार किया जा सकता है । यदि लम्बित वादों को स्वयं को देखा जाए तो ज्ञात 
होगा कि दायर किए गए वादों की संख्या 950 में ,602 से बढ़कर 960 में 
6,44] हो गई, 4970 में 5,,06 व 977 में 44,50] तथा 982 में 
43,50 हो गई। जून 982 तक विचाराधीन लम्बित मामले 48,643 थे 7 
मानचित्र संश्या 48 

दर्शाता है, लम्बित वादों की सामान्य स्थिति में संख्या (अन्य मामलों को 

- समाविष्ट नही करते हुए) 


जी आओ 8 कं 
| 
८ | 


च्रि0च्ताएशा 6 29583 050(७१९७ 





मछ7]4 4972 93 ३9724 4975 4976 4977 
४६७85 


अ-+--_++-.त- 


. इंडिया टुडे, सितम्बर-45, 982 पृष्ठ 708 


70/सांख्यकीय : विलम्ब भौर बकाया वाद ] 


इनमें से 2,047 वाद 3 वर्ष की प्रवधि से भी प्रधिक विचाराघीन हैं तथा कम हे 
कम 8,586 मामले 5 वर्ष पुराते हैं।! भव उच्चतम न्यायालय में लम्बित वादों डी 
संख्या । जनवरी, 983 को 63,04] मुख्य व 52,000 प्रन्य वाद हैं।! यह 
संख्या --85 को ,48,85] सथ मिलाकर हो गई है, व इनका निपटान, एवरेस्ट 
की चोटी पर विकलांग की चढ़ाई के समान दुष्कर है । 


तालिका संस्या 46 है 


दर्शाती है, लम्बित वाद !960 से 982 ' 
2-७५ ++3०५+५५++०५५+५५७७3७3५3७७७७५७५७७५७५3.. 3.3...» ००००००ऊ- नमक“ “मन कन»+ वन» «मनन ननमनाम-न. 





बर्ष विचाराधीन मुकदमों की संख्या 
960 2,39 
96] 9977 
962 ]703 
3963 2(70 
964 2766 
965 2282* 
966 3,983 
967 5/039 
968 5387 
969 6२१0 
3970 404 
3973 8592 
4972 0,846 
973 2,845 
974 2,787 
3975 3,588 
बम 4,09 
977 8,25 
कर क 36,293 
2222 48,643 
422 63,04 


], इंडिया टूडे, सितम्बर 5, 982, वे 08 
2. लोक सभा प्रश्तोत्तर द्वारा विधि मंत्री श्री कौशल, इण्डियन एय्सप्रेंस 7*7' 88 
पृष्ठ 4 
एक भ्रम्य वापिक तथ्यों पर प्राधारित गणना से ज्ञात होगा कि भांकड़ों की संध्या 
2]75 है। इस भन्‍प भाघार के फलस्वरूप धन्य पांकड़ों में मी परिवर्त 
दहोगा। उच्चतम न्यायालय भ्रषण्डर स्ट्रेन पृष्ठ. 43 व 5 


[ सांख्यकीय : विलम्ब श्रौर बकाया वाद/7] 


तालिका संख्या 47 


दर्शाती है, सामान्य स्थिति में कार्य का भार 


(झन्‍्य मामले समाविष्ट नहीं) 








विचाराधीन संस्थित निस्तारित विचाराधीन 

वर्ष व्षे के वर्ष के 

प्रारम्भ में श्रन्त में 
97] 7,04 7,979 6,49 8,592 
]972 8,592 9,076 6,822 0,846 
973 0,846 0,76 8,75 2,847 
974.._ 2,847 8,203 8,267 १2,789 
4975.. 42,789 9,528 8,727 3,590 
]976 3,590 8,254 7,734 4,0 
]977. 44,0 ]4,50] 40,395 8,26 
जन. 978 8,26 3,92 ,75 9,693 
फर. 978 49,693 3,04 ,600 2,07 
माच978 2],707 2,83 ],39 22,529 
प्रप्रेल! 978 22,529... ,355 १६:0॥ 23,093 


४5 तात+तह8त+ फ न्‍.+_+त+-हलत8ं३न_ 


मूलभूत झधिकारों की उच्चतम न्यायालय द्वारा उदार स्वोकृति 


भगते पृष्ठ पर घकित मानचित्र से यह सुस्पपष्ट है कि उच्चतम्‌ न्यायालय 
पूलमूत भ्षिकारों से संदंधित मामले प्रस्यधिक उदारता से स्वीकार करता है । 


]72/सांख्यकीय : विलम्ध भौर बकाया वाद 
मानचित्र संस्या 49 


दर्शाता है कि, किस सीमा तक उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत झधिकार 
संबंधी मामले प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात्‌ स्वीकार किए । 
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सख्त (इु्लभ-प्रलम्भ स्वीकृति) एस. एल. पी 


तुलनात्मक इव्टि से' स्वीकृत की गईं विशेष सुनवाई याविकाए पा म 
लोव पीडिशस्स) दायर को गई याचिकाशों की 60 प्रतिशत भी नहीं होती 7 
सा कि भागे स्पष्ट है उनमें से 40 प्रतिशत की भो स्वीकृति नहीं द्वोतीं 


[ सांस्यकीय : वित्म्ब भौर बकाया बांद/[73 
मानचित्र संश्या 50 


4 ... दर्शाता है कि किस सीमा तक उच्चतम्‌ न्यायालय ने विशेष घुनवाई याचि+ 
इाप्ों को विशेष सुनवाई के लिए स्वीकृति प्रदान की । 


| | (77 ० 

0 2 [// 
/// 
के 5 मेक 6 कह 


| ॥/ध 


एस [9 ० 2982३ छ/97₹०व ६0. ६०79 28523 प्री5705०व ता. 
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है 


72(सांस्यकीय : विलम्व भौर बकाया वाद | 


मानचित्र संख्या 49 


दर्शाता है कि, किस सीमा तक उच्चतम न्यायालय ने मूलमूत प्धिशर 
संबंधी मामले प्रारश्मिक सुनवाई के पश्चात्‌ स्वीकार किए । 


#ह्ममटधाआ556 





१श १92 ॥93 4874 ॥975 978 3977 * ३78 हैं; 
इ६४प्5 


सहत (दु्लभ-भलम्भ स्वीकृति) एस. एल. पी 
तुलनात्मक इष्टि से स्वीकृत की गई विशेष सुनवाई याधिकाएं लिप 
लौद पीटिशन्स) दायर को गई याचिक्राप्तों की 60 प्रतिशत भी नहीं होती **' 
ईसा कि झागे स्पष्ट है उनमें से 40 प्रतिशत को भी स्वीकृति नहीं होतीं 


[ सांख्यकीय : विलम्व और बकाया वाद/73 
मानचित्र संस्या 50 


॥ दर्शाता है कि किस सीमा तक उच्चतम्‌ न्यायालय ने विशेष सुनवाई याचि- 
छाप्रों को विशेष सुनवाई के लिए स्वीकृति प्रदान की । 


-77- 
ला॥77 आह छा ३ 
“| (८ 
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74/सास्पकीय : विलम्ब झौर बकाया बाद ] 


विधि संत्यान द्वारा भ्रध्ययन ह 
उच्चतम्‌ न्यायालय में लम्बित वादों के प्रध्ययन : के संदर्म में- भारतीय 
विधि संस्थान मे मूलमूत भषिकारों के भाधार पर निम्नलिखित[निष्कर्प विकाल्ा:-- 


“(ब) मूलमूत भ्रधिकार सम्बन्धित बादों 

सामान्यतः उच्चतम्‌ न्यायालय को प्रत्येक मूलभूत भणिकार सम्बन्धित 
बाद को निपटाने का मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा यह एक संवैधानिक दायित 
है | कार्यरूप में प्रथमत यह जांच प्रारम्मिक सुनवाई के समय होती है। भलिम 
सुनवाई हेतु सभी याचिकाओों को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती जयकि हमने 


ऐसी याचिकाम्रो से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी भ्रपैन्डिक्स में नौ सारणिों में 
प्राप्त की हैं। हम पूर्ण भ्राकड़ो का भ्रवलोकन करें।” 
तालिका संख्या 48 

दर्शाती है, श्रन्तिम सुनवाई हेतु स्वीकृत मूलभूत प्रधिकारों से उम्ब्दित 
बादो की संख्या 


प्रन्तिम सुनवाई हेतु शहणित किये गये 





बुर ___ _॒__॒_॒॒  मुकदमोका प्रतिशत ० का प्रतिशत 
97 54.007 
972 «४ 7:93 
973 83.9 
974 40.33 
975 60.37 
976 ; 44.96 
977 90.22 
_]978 _  .॒॒॒ 94.63 


घवन एवम्‌ फल्पकम्‌ 

श्री राजीव घवत व पी कल्पकम्‌ ने निम्नलिखित टिप्पणी दी:-“ 

“इंससे हम यह निष्कर्प निकाल सकते हैं कि यद्यपि प्रारंम्म में उप्वर्त 
न्यायालय मुख्य न्यायाधिपत्ति की भ्रध्यक्षता में मूलभूत प्रधिकारों को स्वीकृति दी 
करने मे उदार था, किन्तु इंस उदारता में स्पष्ट ग्रिरावट 974 में परिलर्शित 
हुई । यह है। 975 में श्रापात्‌काल की धोपरणा तक जारी रही। प्राश्वंजनक है से 
भ्रापात्‌काल की घोषणा के तुरन्त बाद न्यायालय ने श्रधिकाधिक वादों की स्वीडति 
प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया । जुलाई 975 में 245 में से 224 वाद (9.42% 
स्वीकार किए गए। 975 के अंतिम 6 मास में 547 भे से 487 वाद (89.03%) 
स्वीकार किये गये । जबकि 975 के प्रथम 6 मास में 060 में से 48 


(45.57%) बाद ही स्वीकार किए गए। अतएव, प्रारम्भ- मे-मूलभुत अधिकार 
सम्बन्धित वादों पर विचार करने में न्‍्यायालय ने उदारता का परिचय दिया! 
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झापात्‌काल की समाप्ति के पश्चात्‌ वृद्धि - 

श्री घवन का विचार था कि; 

“धवास्तव में विभक्तिकरण रेखा नवम्बर 975 है, जबकि श्रीमती इंदिरा 
गांधी का चुनावी प्रकरण निर्णात किया गया तथा न्यायालय ने केशवानन्द के 
निर्णय पर पुनविचार करने से इन्कार कर दिया। दिसम्बर 975 से न्यायालय 
के समक्ष कुंछ ही मूलभूत झधिकार सम्बन्धी वाद दायर किए गए। दिसम्बर, 
975 में 0 वाद दायर किए गए जबकि सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर 975 
में क्रमशः 270, 80 व 38 वाद दायर किए गए । 976 में दायर किए गए 
प्रांकड़ो की संस्या भी अत्यधिक सूक्षम है।? मार्च 977 में आपातकाल की 
समाप्ति पर न्यायालय ने मूलभूत भ्रघिकारों से सम्बन्धित मामलों पर स्वीकृति 
अदान करनी प्रारम्भ की । 

किसी भी प्रकार से यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि मूलभूत भप्रधिकार 
संबंधी वादों पर विचार न कर न्यायालय का भुकाव भूतगामी था। हमे याद 
रखना है कि उस काल में कतिपय मूलभूत भ्रधिकार निलम्बित कर दिए गए थे । ऐसा 
होने से उच्चतम न्यायालय का मूलभूत भ्रधिकारों से संबंधित क्षेत्राधिकार पर 
प्रभाव हुप्रा था । उत्ती समय, स्पष्टत:, जुलाई से नवम्बर, 975 के काल में, 
स्यायालय भ्रतिम सुनवाई हेतु स्वीकृति के लिए, उद्दत था। इसका प्रतीकात्मक 
प्रभाव भत्यधिक है । यह परीजक्षित करता है कि झापात्‌काल में भी कम से कम 
एक न्यायालय ऐसा है जो कि मूलमूत श्रधिकार संबंधी वादों मे उत्सुकता से 

सतत व भ्रतिम विचार प्रदान करता है ।” 
विलस्ब बकाया आंकड़ों का निष्कर्ष 

विभिन्न प्रदेशों के उच्च न्यायालय, भ्रधीनस्थ न्यायालयों व भारत के उच्च- 
त्म न्याथालय के 950 से 984 तक के वादों के संस्थापन, लम्बन, निस्तारण, 
न्यायाधीशों की संख्या व श्रौसत निपटान से यह स्पष्ट हो गया है कि, दायरों की 
सेक््या लगभग 0 गुनी से 00 गुनी तक विभिन्न न्यायालयों में बढ़ी है परन्तु 
निपटान इससे बहुत कम हुआ है वयोंकि न्यायाधीशों की सख्या 4-5 गुनी ही बढ़ी 

पा अर मी एक चोयाई झ्रौसतन रिक्त कह रहे हैं । उदाहरण के लिये 
_ १-85 को सुप्रीमकोर्ट मे 2 व उच्च न्यायालयों में 60 स्थान रिक्त हैं। सुप्रीमकोर्ट 
में तो लंबित वादों की संख्या सन्‌ 950 से 50 गुनी बढ़ गयी है : 
हिंदाय' उपरोक्त श्लाने वाली विकराल॒ स्थिति को पंडित * नेहरू, जत्टिस शाह, 
तूल्ला व सीकरी ने भ्रपने-भपने कार्यकाल में खतरे की घंटी वजञाकर चेतावनी 
दी परन्तु 950 से 984 तक हम बैलगाड़ी ही चलाते रहे । 
पंडित नेहरू की विलम्ब के प्रति चिन्ता 
23800 मन्त्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए पण्डित नेहरू ने 
!. द सुप्रीम कोर्ट प्रण्डर स्ट्रेस पृष्ठ 57 द्वारा राजीव छवन 
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घीमी गति के प्रति जिससे कि न्याय के पहिये चल रहे थे भपनी चिन्ता व्यक्तती 
श्रौर दृष्टिकोण मे परिवर्तत की तथा न्‍्यायिक यन्त्र जो कि उनके मतानुसतार मं 
खाया हुआ एवं घिसापिटा है को गति प्रदान करने के लिए वास्तविक प्रयात क्से 
की वकालत की 7 न्‍ है 
जस्टिस शाह का मत | 
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री जे. सी. शाह ने निम्नलिखित विचार प्राए 
किये-- ३ कि यदि याए' 
“न्यायालयों में मामले इस सीमा तक एकत्रित हो गये हैं कि यदि हर 
लयो के सामने मामले इसी गति से बढ़ते रहे जिस गति से एकत्रित हो रहे हे 
कुछ वर्ष में न्‍्याय प्रशासन के बिखराव का खतरा है। मामलों की प्रामद हि # 
उनके निपटारे के बीच मे वर्तमान भारी भ्रसमानता यदि जारी रहती है ्ा 
इस बात से ही सिहर उठता हूं कि त्याय प्रशासन की झागामी एक या दो नं 
में क्या दशा होगी । यदि इस समस्या का समाधान नहीं कर लिया 208 
मुकदमें लड़ने वाले लोग निराशा के शिकार हो जायेंगे और न्‍्यायातगों 
अ्रधिकरणों के प्रति इनका विश्वास उठ जायगा ।”? 
जस्टिस हिदायतुलला का मत | 
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री एम. हिदायतुल्ला ने कहा-“ हि 
“जनगण को त्वरित न्याय देने में बाधक के रूंप मे विधान में है 
भी समान रूप से दोष दिया जाना चाहिए । विधान मण्डल प्रायः गलत 
प्रारूपित विधान पारित कर देते हैं।'/2 
जस्टिस सीकरी का मत 
है श्री एस. एम. सीकरी, मुख्य न्‍्यायाधिपति (उच्चतम न्यायालय) 
बार कहा था-- कं 
“हम शीघ्र ही ऐसे सोपान पर पहुंच रहे हैं किन केवल कर का 
मामले मे भपितु धन्य मामलों में भी जहाँ कार्यभार भ्रधिक हैं) पहँ 
न्यायिक प्रणाली को कुचल देगा ।//६ ही: ३ ' सावधानी 
“ब्रदि विधियों और कानूनी नियमों भौर प्रादेशों का के संभावता 
प्रारूपणा किया जाय तो मुकदमेवाजी कम हो जायेगी । परन्तु हक द्घ्युग 
कम ही हैँ कि कार्यपालिका या विघानमण्डल झपने तोरतरीको में ड 
करेंगे।?१. |, $ | मे में करो 
पतः भ्रव इस झबार के निवारण का विचार अगले प्रध्या' 


न्यायिक सुधार की विफलता के कारण क्रान्ति भ्रवश्यम्भावी है । 


मे ९ 


» ढाइम्स झाफ इण्डिया, मार्च ], 969-पृष्ठ 6 4 
» एशियन रेकार्डर, जनवरी 8, 978, पृष्ठ 995. “ 
- स्टेट्समेस, मार्च 7, 970 पृष्ठ 7 * 

- स्टेद्समेन, अक्टूबर 29, 972 पृष्ठ 9 

: द्विबून, मार्चे (4, 97] है 
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तातिशा संत्या 57 
शाशरपान उच्च ग्यायाप्तय के निर्शात मुफदमे 


माजनीद स्थादाधियति था माम निर्णीय मुझुर्मे 
983 984 
२००33: न्यास +- २० 5००२-75 
4. मायनलीद मुल्य रदायापिय्ति थी पी. हे, बलर्जी 256 ],800 

2, मानमीय घृष्द स्दादा पिपति थी दे,ही, शर्मा (ग.वि.).. 658 न 
3 माननीय गदाणापिपति थी दारशा प्रमाद 580 2,077 
4, म्ासनीय स्थायाधियति थी एम एस. घरीमास (मूपू) 344 न 
$, माननीय ग्याधाधिशत श्री डीएम. सोडा ,655 ),075 
6, मामसोव उषाया घिएति थ्री एस. ढे, गत सोडा 2,300 2,!32 
7, माजनीव स्थायाधिपति थी एस.एस. कागसीयास ,856 4,728 
है, मागदीद स्थायापिपति थी एम.मी. जैन ,082 2,62 
9. माममौय स्थाधापिप्ति थी एफ सी. धप्रदास 824 ],59 
0, माननीय स्थायाधिय्ि थी डा. के,एंग. सिड, (मू. पृ.) 2,368 2,402 
]. मानवीय स्थायापिपर्ति गुर बयन्‍्ता भटनायर 2,89 4,368 
2, माननीय स्थापाधितव्ति थ्री एस.एस. भागेंव ,788 ,237 
3, माठसोय स्पायाधिपति थी डी.एस. मेहता 3,022 ,923 
4, मायलीय स्थायाधपिप्ति थी के.एस. छोड़ा 935 4,598 
45. माननोय स्पायापिपति श्री जी.फे. शर्मा 993 4,567 
6, माननीप स्थायाधिपति थी एस.एस. व्यास 844 पा 
7. माननीय स्यायाधिपति श्री यी.एस. दये न 955 


योग 22,794 23,600 


विलम्व भौर वकाया वाद ] 
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7600) साख्यकीय : विलस्व श्लोर बकाया बाद 


उच्च न्यायालय में नवोनतम-स्थिति 


तालिका संख्या 59 


उत्तर प्रदेश इलाहुवाद उच्च न्यायालय में मुकदमों को 3(-2-84 की स्थिति 
लक 2 जल कमर मत, मल लक जब कट की, कस भी पथ लीड कलकिर, 3086 20 है डील मम रजक के लत + कलश डी कक ऑॉग्पइ: पक 


किस्म मुकदमा वर्ष 984 मे... वर्ष [984 में. 3- 2-984 को 
दायर निर्शाति * लबित 
रिठट याचिकाएं 23,449 ]2,780 82,003 
दोवानी मामले 0,40 4,620 45,670 
फौजदारी मामले 2१,56 2,20. 44,355 
विविध मामले 30,207 विवि मामले 0207 0 07 घ 56,924 
योग _ गेम 5627 उब्शि अर 54.89॥ ' 2,28,952 


(006५ अ0 अनार मै अर 5/ 0८८ लि, ५०४४0: कि ज गलत की 78% 5 20%. 8 


हिमाचल प्रदेश 
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 5 हल बल अदेश: उध्य श्यायातय में मंकरभो की 302 7 शत की 3 -2-84 फी स्थिति 
किस्म मुकदमा वर्ष )984 में... बर्ष 984 में 3-]2-84 को 
दायर निर्शांत -. लबिंत 
दीवानी 5,083 4,888 है,543 
_फोजाय है [,46 | प्य- 876: 
_गग 59१40 5294  ?7( 5 940 5,934 9089 
ल्‍ जम्मू कश्मीर  « 
भर ___ _ उम्मू य फश्मोर उच्च न्यायालय से सम्बन्धित भांकई व फश्मोर उज्च स्यायालय से सम्बन्धित भांकड़ 
पन-84 को बे ]984 मे दर्च ॥984 में उनके से 
अंबित इयर ., लहलनिरशीत नि 7... 7 निर्खीत लबित 
25,897 


22002 5 20020 00722 7 5 न -नटटिर 39,797 -_ 6,590 ले 


सांख्यकीय : विलम्व और बकाया वाद/76(५) 


बिहार 
पटना उच्च स्यायालय में मुकदमों की 3-2-84 की स्थिति 
किस्म मुकदमा. --84 को वर्ष 2984 में वर्ष 984 में 3-2-84 
लबित दायर निर्णोत्त को लंबित 
रिट याचिकाए' ]2,007 7,452 7,266 2,93 
दीवानी मामले 30,54 3,924 6,34] 27,737 
फौजदारी मामले 22,77 9,773 25,372 ]7/8 

















योग 64,878... 44,49.. 48,979. 57,048 
पश्चिमी बंगाल 
कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमों की दिनांक 3-2-84 फ्री स्थिति 
किस्म मुकदमा. --84 को वर्ष 984 में वर्ष 4984 में 3-2-84 

लंबित दायर निर्णीत लबित 
रिट याचिकाए' ,49 258 65 ,242 
दीवानी मामले 0,,044 29,336 0,264... 4,20,086 
फोजदारी मामले. 0,473 3,020 ,946 ,547 
विविध मामले 4,85 ]4,257 ,676 3,766 
योग ]॥6,82[. 43,87. 24.05  ,36,64! 


अ्रधीनस्थ न्यायालयों की नवीनतम स्थिति 
तालिका संख्या 50 
बिहार के प्रधीनस्थ न्यायालयों में मुकदर्मों की -7-83 से 37-]2-983 





तक को स्थिति 
+%+3+939-++०++«+-+++ननननननन-ननन-+3.-.3>+ नमन +--कऊ33५++>अन««+«33---म-नन+-मनननमन-न-मनत-ल्‍णणननमन 
किस्म मुकदमा 30-6-83... ]-7-83 से -7-83 से... ॥--84 
को 3]-42-83 4-2-83 को 

< लधित तक दायर तक निर्णीत लंबित 
दीवानी मामले ),5,0992.. 33,048 33,।43. ,50,997 
फोजदारी मामले 6,65,967 ],82,94 ,75,857  6,72,304 
लक 2 कब ५45 76 0: 7 /5:5 7600 ह/0:7 0470 280/ 276 (026 


योग जय __ 58,7,059 25,242 2,09,000 8.23,30!/ 
बन 3 3 059 22277 2000: /5023/308. 


विलम्ब भौर बकाया वाद/76(शा ) 


[ सांख्यकीय 
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76(४)/सांख्यकीय विलम्ब भौर बकाया वाद 


जम्म व कश्मीर 


जम्मू व कश्मीर में वर्ष 984 में श्रघीनस्थ स्यायालयों में दायरा, रिपगा 
व बकाया सुकदमों का विवरण 


टू -2-84 हो 
किस्म मुकदमा --84 को वर्ष 984 में बर्ष | 984 में 3-2- 











लबित __  जबित .. दायर : निर्णत |. -. निर्णीत लंबित 
9 
दीवानी 9,85। 24,805 7,875 ४ गो 

_फोजदारी 65,743 ,09,.34 ,03544 . 7. 0) 
5.0 

योग रोग... 5.94 ,30॥9 -.24 0,20,49 - ? 
शक एम तय डक इक रस किक किए अब 205 की पा: 4 कक जल आल 4४ 
उत्तर प्रदेश शाह 
श्रधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमों को -7-984 से 30-6-984 तक 

4कस्म मुकदमा ]--84 से 30-6-84 तक ४6 6.34 भे 
__  दावर॒ [| निर्णतव अप निर्णीत सं |! 
63 
दीवानी ,59,52 ,37,437 हा 

फौजदारी औीजदारी 454598. 45566 4,55,645 834 
42,0] हि | ! 


योग का 5 कल आआट22 3 न 3,550 5,93,082 कि 


$ 





हिमाचल प्रदेश 
भधोनस्थ स्पायालयों में मुकदमों को 3-2-84 को ध्थिति 
-+7--_----.........0.......क्‍.क्‍..._न्‍दाकाई डी 
किस्म मुकदमा बर्ष 984 में. वर्ष 4984 में 3] 27 
७... . . दायर निर्यात _ कफ 7 
दीवानी 24,94 - 2,046 का 
फोजदारी 2 मा 0 2 7730. 7 टी .. 37॥97, 52 


मोग जग 56227. 5823 


। 
! 


] 
4 
| 
। 
| 
| 
। 


विलम्ब और बकाया वाद/!76(शां ) 


[ सांख्यकीय 
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]76(शा)/स्रांस्यकीय : विलम्ब श्रौर बकाया वाद॑ं 
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5. 
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7. 
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तालिका संख्या 62 ' 


भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतिगस 


माननीय श्री पी. एन भगवती मुख्य न्‍्यायाधिपति 


जर 


क्र 


मुरतजा पाल ब्ली 

बी. डी. तुलजापुरकर 

डी. ए. देसाई (सेवा निद्धत्त 985 मे) 
झार. एस. पाठक 

श्रो चिन्नप्पा रेड्डी 

ए पी. सेन 

ई. एस. वेन्क्टरमन 

ए. पा. जी. वरदराजन 

ए. एन. सेन (सेवा निश्नत्त-985 मे) 
वी. बालकृष्ण ईरैंडी 

आर. बी. मिश्रा 

डी. पी. मदान 

सबयासची मुखर्जी 

एस. पी. ठक्‍्कर 

रंगनाथ मिश्रा - 

वी. खालिद (25-6-84 से) 

जी. एल. श्रोफा (26-0-85) से 
श्री वंकिम चन्द्र रे (26-0-85) से 


न्यायिक सुधार 


डियटाफोन व विद्यन् टंकरणा क्यों नहीं ? 

], गया बारणा है कि विज्ञान व तकनीकी प्राविध्यकारों के इस मानवयुग में 
पाज तक विज्ञान थ तकनीकी उपकरणों के बढ़ते चरणों वा पदापण न्यायिक क्षेत्रों 
में नही हुप्रा तथा यह उनसे पूर्ण रूप से भछूते हैं। सांसदों के भाषणों को एक ही 
साथ विविध भाषाप्रों में प्रसारित करने के लिए टंकित करने के स्वचालित उपकरणों 
को संसद में लगाया जा सफता है परन्तु सर्वोच्च स्पायालय यदि उन सासदों के या 
प्रधानमन्त्री के या राष्ट्रपति के चुनाव के निर्णय को लिपि-बद करे तो उनके पास न 
तो डिवटाफ़ोन उपलब्ध कराये जाते हैं न विजली से घलने थाली टंकण मणीनें । जिला 
स्तर पर प्रशासनिक भ्धिकारियों को सरकारी याहन उपलब्ध फराये जा सकते हैं 
लेकिन यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट वाहनों के मुकदमों फा मौके पर निपटारा बरना चाहें तो 
उनके लिये वाहन की उपलब्धि दुष्फर है। वस्वो में न्‍्थायिक मजिस्ट्रेट के रहने के लिये 
सरकारी मकान कुछ प्रदेशों को छोड़ फर साधारणतया उपलब्ध नहीं होते व प्रशा- 
सनिक प्रधिकारियों की प्रोर उन्हें उतकी दया की भीख मांगने के लिये बाध्य होता 
पहुता है, जो उनकी निर्मेयता व निर्भीकता में निश्चित रूप से कमी लाती है 

झार्थिक उपेक्षा कब तक ? 


2, देश भर में भ्यायपालिका के साथ कार्यपालिका द्वारा झ्राथिक क्षेत्रों में 
उपेक्षा के व्यवहार की शिकायतें नयी नहीं हैं । भ्राम चर्चा का विषय यह रहा है कि 
देश या प्रदेशों में यद्यपि सरकारो में तो परिवर्तन हुप्ा है, परन्तु न्यायपालिका की 
उपेक्षा में परिवर्तन नहीं प्लाया है। 


सांगानेरो गेट स्पायालयों को पत्नावथलियां फर्श पर-रसीद फार्स नहों 

3. उदाहरणतया जयपुर के जिला एवं भ्रघोनस्थ न्यायालयों फे निरीक्षण से 
यह पता लगा है कि वहां पत्रावलियां रखने के लिपे श्रालमारियां नहीं व सम्मन, 
वारन्द व यहां तक कि जुर्माना जमा कराने के लिए कोई रसीद घुक व फार्म नहीं 
हैं। कर्मचारियों के बैठने के लिये कोई स्थान नहीं व अभियुक्त को यदि जेल भेजना 
हो तो गा रूम के धभाव मे पुलिस गार्ड को सदेश देकर बुलाने मे तीन-चार घटे 
का समय लगना साधारणु-सी बात है | इस बीच प्रभियुक्त भाग भी जाये तो कोई 
भाश्चयं नहीं । 


78/व्यायिक सुधार ] 


प्रलवर महाराजा के श्रस्तवल न्यायालय बने... 
4 प्रल्वर के न्यायालय भूतपूर्व महाराजा के पुराने घोड़ों के प्रस्तवत में ते 
हुए हैं व कई स्यामिक मजिस्ट्रेठों के कमरे तो चैम्बर'से भी छोटे हैं तथा कई बरे 
चैम्बर में न्‍्यायालय चल रहा है, जहां न तो ठीक तरीके से पक्षकार सड हो पके 
हैं न वकील अपनी बहस कर सकते हैं । ग 
प्रहमदाबाद उच्च न्यायालय प्राथमिक स्कूल के कमरे 
5 श्रह्मदाबाद के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के ' कई न्यायिक करके तो 
प्राथमिक स्कूल के कमरो से भी छोटे तथा घुटनवाले हैं । + सोते 
बनीपा्क न्यायालय मछली वाजार-वकीलों के दपतर चाट-पकोड़े के सींग 
6, बनीपाकं, जयपुर में जहां लगभग 40 न्यायालय स्वित हैं, बैम्बरो के परम 
में पूरे बरामदो में प्रभिभापकगरा चाट-पकोड़े के खोमचों व छेलों की तरह दर 
लगाकर बैठने को बाध्य हैं, जिससे मछनी बाजार का गंदा दृश्य व क्र हर्णि की 
सा शोर न्यायालयों के ठोक बाहर होता रहता है! वहां के न्यायालयों में धुत मु 
चलना उतना ही दुष्कर है, जितना बम्बई की विद्यूत्त चालित रैलो में प्रवेश करती! 
शआ्थिक स्वायत्तता श्रावश्यक 
4. न्यायालयों की यह दुःखद कहानी निश्चित रूप से न्यायाधीशों के धकष 
सिक तनाव का कारण बनती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में कमी आती है। 
यदि प्रायिक टप्ट से न्यायिक विभाग को स्वतंत्र बना दिया जाये तो स्पाविर्त हे 
में नये युग का सूत्रपात हो सकता है । 
सर्वोच्च न्यायालय बार का विद्रोह > 
8. लम्बी झनावश्यक वहस विलस्ब का प्रमुख कारण रही है पर हट 
जब इसे कम करने का या इस पर प्रकुश लगाने का प्रयास किया जाता है ४ 
अभिभाषक बल्धुप्रों के द्वारा उचित सहयोग नहीं मिल पाता! वर्तमान में 
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्‍्यायाधिपति द्वारा जब कुछ कम महत्व के 05 
बहस को प्रनिवायता को समाप्त करने का सुझाव दिया गया तो प्रभिभाषा 3 
ने केवल असहयोग ही नहीं दिया बल्कि उग्र झानदोलन करने की धमकी भी दी) 
इंडिया दुडे! को श्रालोचना-“बार रूम म्रावल 
9 इस पर टिप्पणी करते हुये श्री पारना बालकृप्णन्‌ ने लिंक है कि 
जहां 23,298 मुकदमे विचाराधीन हैं व एक माह में केवल 00 मुकदमे िर 
करने की क्षमता है तथा प्रावक इससे कहीं ज्यादा है वहाँ श्री वाई वी चल 
का सुझाव सामयिक, उचित व झ्ावश्यक था । . परन्तु इसका विरोध करते 





हल ब्प क ॥ ह 
], बार रूम ब्रावल, इंडिया टुडे, पृष्ठ 83, मई 5, 982॥ 
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जिस प्रनावश्यक उम्र भाषा का प्रयोग क्रिया गया उससे यह कहना अनुचित नहीं 
होगा कि इसमें जहां एक झ्लोर सर्वोच्च म्यायालय की बार एसोसियेंशन मे चुनाव- 
ज्वर से पीड़ित उम्मीदवार अपने जोश व श्राक्रेश बताकर नये अभिभाषकों को 
प्राकधित करना चाहते थे, वही यह भी निविवाद कट सत्य था कि श्री घन्द्रचूड के 
सुझाव को स्वीकार करने से सर्वोच्च न्यायालय के अ्रभिभापषको को काफी श्राथिक 
हानि होती इस कारण से इनके निहित स्वार्थ का भी टकराव ग्रस्पष्ट रूप से श्रकित 
था ही | इसी सन्दर्भ मे राज्यसभा में भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री श्री कौशल ने मुख्य 
स्यायाधिपति के सुझाव के समय में सर्वोच्च स्यायालय के झ्रभिभापक्रों की जो उम्र 
प्रतिक्रिया थी उसे उचित समभने में भ्रसमर्थंता प्रकट की | “इ'डिया ठुडे! की इस 
प्रतिकिया को मैंने केवल संकेत के रूप में प्र कित किया है, क्योंकि कार्यरत न्‍्याया- 
घीश होने के नाते इस विवाद में में सम्मिलित नही हो सकता ) यह तो झ्रभिभाषकों 
को तय करना है कि इस महान्‌ कर्म को व्यापार से बचाकर “मिशन” कंसे बनावें। 
लिखित बहस की उपयोगिता 
0. श्रमेरिका में लिखित बहस की प्रथा है व मौखिक बहस प्रपवाद । हमने 
ब्रिटिश प्रथा को श्र ग्रेजों से विरासत के रूप में भ्रन्थे होकर स्वीकार किया व शभब 
भी सदियों से मानसिक रूप से पराधीन व हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण हम 
पुनः विचार करने को तैयार नही हैं । लिखित बहस निश्चित रूप से तब ही उपयोगी 
हो सकती है जब कि प्रभिभाषक पूरा समय देकर उसे महत्त्वपूर्ण बनायें व न्याया- 
घीश न्यायालय के समय से झतिरिक्त समय निकाल कर उसे पढ़कर उस पर विचार 
करें। वर्तमान में जिस गति से मुकदमों की श्रावक व बढ़ोतरी है, उसमें न्यायाधीश 
वे ग्रभिभाषक दोनों इसके प्रति न्‍्याय कर सकें, यह सन्देहजनक है। मेरी भ्रपनी 
मान्यता है कि मौखिक बहस को निर्धारित समय में समाप्त करने का कार्यक्रम 
बनाकर जटिल मुकदमो के निर्णय के पहले लिखित बहस की प्रथा प्रारम्भ करना 
उचित रहेगा । 
न्यायपालिका फो स्थिति पर साननोय कृष्णा श्रय्पर का द्रवित हृदय 
4. न्याय पधिष्ठात्री देवी की स्तुति व महती प्नुकंपा के भतिरिवत प्रन्यत्र 
सभी आायामों में न्‍्यायपालिका के कर्णघारों को सौतेलेपन एवं तिरस्कार का द्दी 
मुह देखने को बाध्य होना पड़ता है। पद-प्रतिप्ठा एवं साधारण भौतिक प्रावब- 
श्यकताधों के लिए भी उन्हें विषम वितृष्णायुक्त दयनीय स्थिति में रखा जाता है। 
फानून एवं न्याय मंत्रालय से भब यह झ्ाशा की जाती है कि वह्‌ जनगण के मन में 
न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ऊंचे सिहासन पर प्राहढ़ करेगा। म्याय-ध्यवस्था फे 
घरित्र-हनन के प्रयास तथा स्वयं राष्ट्र द्वारा इस संस्था को दिये जाने वाले 
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विनाशकारी आघात कालान्‍्तर में घणित खूनी प्रराजकता को ही झ्रामंत्रित करेंगे गौर 
इसके बाद राष्ट्र को निरंकुश व्यवस्थापिका के श्रादेशों पर झ्राश्चित बना देंगे । दि 
असल, सबसे पहले तो न्‍्यायालयो द्वारा व्यवस्थापिका के कार्यों के किये गये मूर्लो: 
कत एवं गंभीर अध्ययनों को झादरपूर्वक सुनना चाहिए और उसके बाद त्की 
उपयुक्त ढग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ॥ और दूसरे, न्यायालयों को प्रतित 
दी जानी चाहिए एवं उनको न टाल सकने योग्य एक शनिवार बुराई के हम मे 
स्वीकृति नही देनी चाहिये । ग 
सह॒धि भ्रय्यर ने गोर्तापति के कथन से उत्मो रित होकर कहा हैः“ 

2, “न्यायिक पद्धति-प्रतिदिन वादों-प्रतिवादों की खेपो के नीचे दबकर पर 
के गत॑ में डूबती प्रतीत होती है, और इशकी संस्थायें इहृदू होती जा रही इन से 
तथा खर्चीलापन से अनभिन्ञ व श्रचेतन हैं। सरकार भी विमुख होकर च्यार्सि 
प्रक्रियाप्नो, उनके जीणोॉद्धार; पद्धति में सुधार एवं निःशुल्क प्रभावी विधि-सहाय्ी 
जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नो से विमुब होकर सौतेला एवं तिरस्कारपूर्ण रंख प्रपनायें हुए 
है। न्यायपालिका द्वारा भी आधिक प्रदूपश एवं सामाजिक दुगु णो से व्याप्त वियम 
परिस्थितियों से निपटने हेतु, विधिभत सुधारों के सुफाव, कभी प्रकट नहीं किये गी 
है । उनके श्रान्तरिक विशिष्ट' ज्ञान से यांदे सामाजिक चेतना के कल्याण का प 
रख कर कुछ किया गया होता तो-शायद राष्ट्र की महति सेवा होती । गद्य 4४ 
भ्रभिभाषकों के संगठन इस ओर क्रियाशील व चेतन हैं, प्रपत्री जिम्मेदारी समर्भक 
विधायिका के भ्राग्रहो पर विधि-सुधार एवं नव-निर्माण में रत हैं, जिसे वि 
प्रायोगों के श्रनुभवो से स्पष्ट देखा जा सकता है । स्वयं विधि-संस्याप्रों का पुगंठा, 
अ्रभिभाषक संध मे विकेन्द्रीकरण कर चल रही बपोतियों की समाप्ति, सभी स्तर पर 
भ्रायकर नियमों की पालता तथा नयी प्रतिभाश्रों के लाभकारक विकास की इष्ट्त 
रख सद्भाव-प्रोत्साहन से समान सहयोग के अवसर, प्रदान करना; नग्न सिरे | 
समाज संरचना, सामथ्यंहीन के प्रति सौहादें, भ्रादि कुछ ऐसी मूलभूत प्रावश्यकवाए 
हैं जिनसे राष्ट्र की न्यायपालिका के ढाच्ने मे झ्ामूलचूल परिवर्तन र्कर जींद 
करना सम्भव है, किस्तु यह सब दिवास्वप्न ही प्रतीत होता है। सामरिक पिः 
स्थितियों मे विधि-सस्थाझों मे नयी पद-छ खलाओों का सृजन हो, जिनसे अदुभवी 
एवं भैयाी प्रतिभाझो को अ्रवसर प्राप्त हो सके, किन्तु राष्ट्र रे 25 वर्ष के 28 
आाटो के धपेडों के पश्चात्‌ भी, भभिमापकों की प्रतिभाशों का समुचित उपयोग करने 
के स्थान पर विधायिकाशो ने इन्हें सदैव समस्याओ्रों को उलकाने बाला तथा लीग 
लयों को एक प्रनिच्छित बुराई माता है । इसी कारण कुछ नये विधातों मे स्याो 
लयों के क्षेत्राधकार को निषिद्ध कर दिया है तथा अ्रभिभाषकों के 
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* प्रतिबन्धित कर दिया गया है। 
अ्य्यर ने भी विधि में समाज उद्धार फे पहलू पर जोर दिया 

3, गांधीजी ने 909 में लिखा था--“भारत का पुनरुत्यान तभी संभव 
है जब वह 50 वर्ष झे ढोये जा रहे जुए को उतार फंके, थोपी गयी विचारघारा से 
निजात पाये । पाश्यात्य सम्यता यूरोपवासियों के लिए उत्तम हो सकती है, किन्तु 
बन्दर-नकल की भांति इसका श्रगीकररण हमारे लिए विनाशकारी व अरमक होगा ।” 
पुन; चोट करते हुए उन्होने कहा कि “मैं चाहता हूं कि समस्त विश्व की श्रेष्ठ 
संस्कृतियों की सरिताए' मेरे धर से होकर प्रवाहित हों, किन्तु इनमे से किसी को 
कोई प्रवाह मेरे पांवों को ही वहा ले जाए, ऐसा मैं वर्दाश्त नहीं करूगा ।”” 

4. न्यायाधीश हार्ट ने कनाड़ा के विधि-सुघार झायोग के अ्रध्यक्ष पद से 
बं,लत्ते हुए सटीक लक्ष्य-बेघन कर प्रतिपादित किया है-- 

“में लोगों को विधि के विरुद्ध जाने से रोकता चाहता हूं । मैं तो उन्हें विधि 
प्रनुगामी-देखना चाहुंगा । 

विभिन्‍न क्रान्तियों में न्याय प्रस्पालो क्षेत्र ही अ्रछता क्यों ? 

]5, हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति, श्राथिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति, श्रौद्यो- 
पिक्र क्रान्ति, कृपक क्रास्ति, शैक्षिक क्रान्ति, दलित क्रान्ति, विद्यार्थी क्रान्ति और 
विभिन्न सामाजिक-प्रार्थिक क्षेत्रों की दर्जनों क्रान्तियां, भारत के 70 करोड पुत्रों के 
प्रमग-भ्रलग झौर भिन्न-भिन्न हिस्सो का ध्यान भ्पनी भोर खीच रही है । किस्तु 
भ्यायपालिका का झति-प्रल्पसंख्यक वें, सविधान के भनुच्छेद 44 का केन्द्रीय 
महत्त्व स्वयं में समेटे होने के वजूद, प्राय: उपेक्षित रहा है। इसे प्रशंसा के स्थान 
पर भ्रवहेलना प्रिली है, यह लगातार श्रालोचना का विपय रहा है प्लौर तनाव तथा 
वाघाओ्ो का भेलता रहा है, यह जो कुछ एकदम सामने है, भौर प्रायः स्पष्ट है, 
उमप्तकी तुलना में उसे वरीयता देता है जो कि बीत चुका है | 

न्यायपालिका रुढ़ोवादी व गतिहीन 

6. समाज का यह हिस्सा प्राय: रूढीदादी रहा है भौर प्रयोगवादी शौर 
गतिशील होने के स्थान पर प्रायः गतिदह्वीन रहा है । परम्परा के अनुसार, इसने लॉर्ड 
कताइब की ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय की प्रिवी काउन्सिल से सम्बन्धित नजीरो 
पे मार्गे-दर्शेन प्राप्त किया है, प्राज हमारे द्वारा अनुभूत की जा रही श्ावश्यकताशों 
मे नहीं। यदि इधर-उधर के कुछेफ प्रपवादो को छोड - दिया जाये तो यह हिस्सा 
भाज के प्रन्तरिक्ष युग में भी 'बापरदा' होने पर जोर देते हुए भी एक भ्रावरण या 
वबु्के” को प्धिक वरीयता देता है | - 

7. भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायाधि१पृत्ति श्री एस. एम. सीकरी के भनुसार बकाया 
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मामले इसलिए भी बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ न्यायाधीश सुनवाई को इढ़तापूर्वक नियंत्नि 
नही रखते । है 
8. उन्होने एक मामले का उदाहरण दिया, जिसमें एकल पीठ के एम 
0 दिन लगे, खण्ड पीठ के समक्ष और 0 दिन लगे, किन्तु उच्चतम न्यायातय में, 
केवल एक दिन ही लगा क्योकि वकीलों से कहा गया था कि वे प्पनी बात सकेप मं 
कहें श्रौर सुसंगत बातें ही कहे । 
बहस के समय का राशन हो-सोकरी ५ 
9.- निःसन्देह, वकीलों को पूरी तरह सुना जाना चाहिए किस्तु यदिवो 
मुद्दा मात्र तक-वितक के लिए ही है भ्रथवा मुद्दा या उद्धरित पूर्व निर्णय प्रसंग है 
तो न्‍्यायाघीश को चाहिए कि वे विनअतापूर्वक वकील को श्रागे के मुद्दे पर प्रो 
बढ़ने हेतु कहें : श हि 
“समय भा गया है जबकि हम न्यायालय के समय को प्रत्यन्त प्रत्प ह.' 
उपलब्ध भ्ावश्यक वस्तुओ्रों के समान नियंत्रित करें) न्यायाधीशों झौर वकीतों 
उन हजारों मुकदमे लडने वालों को ध्यान में रखना चाहिए जो उतके मामतेर 
सुनवाई के संबंध में भ्रधीरता से प्रतीक्षारत हैं ।” 
समय नियोजन-राजस्थान उच्च न्यायालय में एक सफल प्रयोग हि 
20. न्यायालयों में अभिभाषकगण व्यस्त समय को अ्रप्रासंगिक बहस 
व्यर्थ ही नष्ट करते हुए देखे गये हैं। इसी उद्देएय को इष्टिगत करते हुए, 
उच्च न्यायालय में धरर्ण पीठ की सुनवाई के समय पूर्व निर्धारित समय स्वीईत 
समय की सीमारेखा में ही प्रकरण के प्रमुख मुद्दों को परिसीमित करने का सर 
प्रयोग किया गया था । मुझे ऐसी चार पूर्ण पीठ के गठन के समय, 50 मे * 
अधिक मुकदमो, जिनको निर्धारण हेतु प्रमुख 4 वर्गों में बाँटा जा सकता था, पीर 
सीन होकर निर्घारित से भी कम समय मे परिसीमन, कर मात्र 9 कार्येदिवस में ही 
स्वस्थ अनुभव प्राप्त हुआ, संवेघानिक प्रकरणों में भी, जिनमें एफ. एस. नरीमें 
वरिष्ठ प्रभिभाषक ने भपने बहस में समय को दो सप्ताहो के समय में समाप्त 
जामे का लक्ष्य बनाया था, उन्हें भी हमने निर्धारित समय की सीमा का प्रभावी 
अनुसरण कर मात्र तीन कार्य दिवसो की भ्रवधि में ही,सुनकर निर्णीत कर दिया ४ 
चार वाद निर्घारस्प : पूरा पीठ प्रकरण 
की सुनवाई मात्र 9 कार्य दिवसों में 
24. माननीय साथी श्री कासलीवाल एवं सिह के साथ पीठासीन हो। हमे 
राज्यपाल की भारतीय संविधान के भनुच्छेद 309 क्े भ्रन्तगंत नियम बनाने * 
विघायी शक्ति के विवेचन हुँतु प्रस्तुत प्रकरण की ४ (मात्र 2 दितमेंही ईी 
हर + 
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की । एक परन्‍्य प्रकरण राज्य परिवहन निगम द्वारा जारी ब्रादेश एवं नियम 
घाराए' 25 एफ. जी. एवं एन. की वेधानिकता की पुष्दि के विवेचन, जिसमें कर्म- 
चारियों के सेवाकाल की समाप्ति का प्रश्न कगार पर था, में सुनवाई मात्र चार दिन 
से भी कम समय में पूर्ण कर ली गई। यद्यपि इस प्रकरण में ऐक दर्जन से भी 
प्रपिक प्रभिभापक वक्ता, जिनमें एल. एम. सिंघवी जैसे मेघावी विधिवेत्ता भी सम्मि- 
लित थे। विद्वान्‌ साथी श्री कासलीवाल एवं डी. एल. मेहता के साथ पीठासीन हो 
नन्दत्ाल शर्मा के याचिका प्रकरण विवेचन की सुनवाई को मात्र 30 मिनट में ही 
पूर्णाहृति दे दी गई, जबकि, श्री शर्मा ने श्रपने धाराप्रवाह उद्धोप का प्रारम्भ ही 
श्री अम्बेडकर के संविधान सभा के भाषणों की दुहाई दे कर तथा न्यायालय को 
ब्रिटिश संसद से भी संप्रमु-सर्वशक्तिमान, जनतस्त्र के तीसरे सदन की संज्ञा देते 
हुए, भाई-भतीजैवाद, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, प्रसक्षमता को व्यवस्थापिका- 
विधायिका एवं न्यायपालिका से उखाड़ फेंकने हेतु फरमान जारी करने के प्राह्वान 
के साथ किया था । 
न्यायाधोश खूब मेहनतो-सोौकरो 

22. एस. एम. सीकरी ने कहा--“कुछ लोगों का यह विचार है कि 
न्यायाधीश कठिन परिश्रम नही करते ।” भ्रधिकांश निर्णय शनिवार रविवार को 
तिखाये जाते हैं । हमारे लिए कोई झवकाश या चुट्टी का दिन नही होता । श्रौसत 
डेप में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश एक सप्ताह में 60 घंटे या 70 घंटे काम 
करते हैं। कुछ इसमे भी प्रधिक कठिन परिश्रमरत है। भत: काम के घंटे बढ़ाने के 
लिए कोई गुजाइश नही है ।? 

शाह समिति 

23, न्यायाधिप्ति श्री जे० सी० शाह की श्रध्यक्षता में गठित उच्च न्‍्याया- 
जय बकाया मामला समिति 972 ने झनेक सिफारिशें की हैं। विधि श्रायोग ने 
0 मई, 979 को अपनी 79वीं रिपोर्ट मे उच्च न्यायालय मे बकाया मामलों के 
प््न पर विचार किया है। झ्रायोग के घ्यान में श्राया कि 972 से 977 के बीच 
3 उच्च न्यायालयों मे विचाराधीन मामलों में 50 प्रतिशत इद्ध हुई है लेकिन 
पीन उच्च न्यायालयों भे 20 प्रतिशत से, प्रधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम दइृढ्धि 
हुई है । राजस्थान में वृद्धि 53.9 प्रतिशत थी ॥ कर्नाटक मे 229.7 तथा मध्य प्रदेश 

संख्या 225.7 थी । 
विधि झायोग को 4वीं रिपोर्ट 
24. धायोग ने झपनी 4दी रिपोर्ट के स्‍झ्राधार पर निम्नलिखित मानदण्ड 


पर 722० 
. ट्रिदूब, मार्च 4, 972, पृष्ठ 9 
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सुभाये हैं :-- | 

द्वितीय भपीलों, लेटस्स पेठेण्ट भ्रपीलों के लिए एक वर्ष, प्रथम प्रगीत' 

लिए दो वर्ष, भ्रधिकरण के मामलों, रिटों प्रौर सिविल रिविजन के लिए 3 महीते 

झायोग ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इससे सहमति ध्यक्त की, परस्तु रिटों के मारी 
मे प्रवधि बढ़ाकर एक वर्ष कर दी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरए याविकाप्रों की प्री 

घटाकर दो माह कर दी । भ्रायोग ने यह भी राय दी कि प्रायकर के निर्देशन हे 

विक्रीकर के मामले भी एक वर्ष के भीतर निश्चित किये जाने चाहिए। भूत गुर 

प्रधिनियमों या झभिद्धत्ति (टेनेन्सी) विधियों तथा किराया नियन्त्रण प्रधिनिययों 
उत्पन्न होने वाले मामले 6 माह के भीतर विनिश्चित कर दिये जाने चाहिए । 
न्यायाधीशों की वृद्धि का सुझाव 

25, इस सम्बन्ध में भझायोग ने स्यायाधीशों की संख्या, 

की गुणवत्ता संबंधी क्षमता में वृद्धि किये जाने पर बल दिया है। भा: ४ 

मामलो को निषटाने के लिए भतिरिक्त भौर तदर्थे न्‍्यायाघीशे की वियुर्ति कं 

सिफारिश की है तथा यह कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हु 


न्‍्यायाघीश की सिफारिश पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जानी चाहिएं। है 
लिए प्रधिकतम सीमा भ्वधि 6 महीने हो । 


बल एवं उतके का 
योग ने बडा 


विधि श्रायोग के सुझाव ह ते 
26. प्रतिवेदन के पृष्ठ 79 के पैरा 3 में सक्षेप मे सिफारिशों दी गईहैं 
प्रकार हैं- हे 
“उच्च न्यायालयो में न्यायाधीशों की संख्या : ' 
संख्या एवं विशेषता सम्बन्धी पक्ष-- 
ई गो 


(2) निषदारे मे संस्थापन झधिक होने के काररा सुधार की को 
सुनिश्चित करनी चाहिए कि-- 
6) निषदारा संस्थापन से कम नहीं -हो, भौर का 
(8) भारी बकाया घटती जाय-एक वर्ष में एक तिमाही निपटा दी 
न्यायाधीशों की संख्या मे बृद्धि की जानी झ्रपरिहाये है । 
(१3) गत॑ तीन वर्षों के दौरान भौसत सस्थापन को ध्याव 
प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सख्या पुन: विचार कर नियत 
चाहिए । हा पं की तिर्र्त 
(74) बकाया निपदाने के लिये पतिरिक्त एवं तदर्थ न्यायाधीशों नो, दी 
” को-जानी चाहिये, तथापि इस प्रयोजन के लिये केवल अ्रतिरिक्त 7 तो को 
लगाया जाना उचित नहीं होगा, क्योकि सामान्‍्यतया इस अ्रकार मंडे चाहिये 
व्यवसाय में भ्यवा उनके स्थायी न्यायिक पदों पर वापस नही भेजा जानी 


(5) न्यायाधीशों की नियुवित-सम्बन्धी मुख्य न्‍्यायाघीश की िर्फी 


में रखते हो 
की जाती 
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पर भ्रवितम्व ध्यान दिया जाना चाहिये। इस बारे में ग्रधिक से भ्रधिक छः माह 
की सीमा का पालन किया जाना चाहिये । 

(१6) बकाया निपटाये जाने के लिये संविधान के प्नुच्छेद 224-क का 
लाभ लिया जा सकता है। सेवानिद्धत्त न्यायाधीश, जो दक्षता एवं शीघ्र निपदारे के 
लिये जाने जाते थे भौर जो तीन वर्षे के भीतर सेवा-निदृत्त हुये है, इस झनुच्छेद के 
प्रधीन तदर्थ पुनः नियुक्त किये जायें । ऐसे व्यक्ति जो भ्रन्य उच्च न्यायालयों से सेवा 
निदत्त हुये हैं उनको भी लिया जा सकता है। सामान्यतः नियुक्ति एक वर्ष के लिये 
होनी चाहिये जिसे प्रत्येक बार एक वर्ष की भौर अवधि के लिये भौर कुल तीन बे 
तक के लिए घढ़ाया जा सकता है। 

(7) मुख्य स्यायाघीश निपटारा करने में प्रघान भुमिका प्रदा कर सकते हैं। 

(8) उच्च न्यायालय की न्यायपीठ में सर्वोत्तम व्यक्त नियुक्त किये जाने 
चाहियें, योग्यता पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाना है । 

(9) उचित योग्यता के व्यक्तियों को प्राकपित करने के लिये न्यायाधीशों 
की सेवा-शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिये। 

(20) न्‍्यायाघीशों की संख्या में वृद्धि के साथ-जाथ प्रधिक न्‍्यायालय-कक्ष, 
कर्मचारी एवं त्रिधि पुस्तकी की प्रावश्यकता पर भी घ्यान दिया जाना चाहिये । 

(24) समय की पाबंदी बनाये रखी जानी चाहिये तथा न्यायालय के समय 
की सम्यक्‌ पालना की जाये ।” 

27, झ्ायोग भ्रपील के भधिकार को कम करने के पक्ष में नहीं था, कितु 
राय दी थी कि भ्रपील के शीघ्रता से निर्णयके उपाय ही इसका वास्तविक 
उपचार है। . 

28. मौखिक बहस की प्रणाली को सर्वेथा समाप्त करने की झ्ायोग की 
राय नही थी, किंतु इसकी राय थी कि उच्च न्यायालयों में मोखिक बहुस प्रारम्भ 
होने के पहले बहस का संक्षिप्त कथन प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यह 
नियमित द्वितीय श्रपील या सिविल पुनरीक्षण खारिज करते समय संक्षिप्त निर्णय के 
पक्ष मे था । इसने दैनिक वाद-सूची के प्रकरणों के स्थगन के विरुद्ध प्रबल राय दी 
थी भोर सिफारिश की थी कि इसे व्यवस्था न मानकर भपवाद माना जाना चाहिये। 

- रिट अधिकारिता के सम्बन्ध में सिफा रिशें 

29, शआ्ायोग ने लिखा है कि राज्य की गतिविधियों में इद्धि के साथ-साथ 

रिट प्रधिकारिता का भहत्व हो गया है झौर न्यायाधीशों की विद्यमान सख्या कार्य 
को निपटाने तथा बकाया को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है । 
30, तामील में विलम्ब से बचने के लिए, इसको राय थी कि महाधिवक्‍ता 
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पथवा स्थायी अधिवक्ता को सरकार की भोर से नोदिस ले लेना चाहिये । 

3. श्रायोग का विचार था कि रिट याचिका खारिज करते समय संत्िण 
झादेश लिखा जाना चाहिये 

32. इंसका सुझाव था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर रिट याचिका रे 
चहस का संक्षिप्त कथन भ्रस्तुत किया जाना चाहिये। .* हे 

33. झ्रायोग की राय थी कि मूल रूप में रिट एक शीघ्रतम उपाय है घोर 
सामासन्यतथा रिट याचिका का निर्णय यथाप्तम्भव शीक्ष होता छाहिए। उच्च स्यासः 
लगी के रिट नियम उसी उद्देषय को ध्यान में रत कर बनाये जाने घाहियें। 

34, श्रायोग ने यह भी लिखा है कि कर-प्रकरणों का “निपदारा बुत कम 
है और नुझाव दिया कि उच्च न्यायालय में, जो निसंदेह कार्य की मात्रा पद नि 
करेगा, कर-न्पायपीठ झल्ग से होनी चाहिये ! ः है 

शाह समिति के सुझाव ४ 

35. 972 में शाह समिति मे निम्नलिछित सुझाव दिये--+ कक 

() जब कभी भूदि का सुधार करने में व्यतिक्रम पाया जाये 58 
धुनवाई से पूर्व पारित किये जाने वाले भादेश के लिए किसी न्यायाधीश पावर 
रेखा जाता चाहिये। नियमों मे स्पष्ट रूप से भ्रावधान होना चाहिये कि है“ ५ 
करने अ होने पर भ्रपील भ्रथवा पुनरीक्षण भावेदन खारिज किये 
सकता है । ४ 0 


(2) हमारी राय में किसी पक्षकार के पक्ष में, उसके द्वारा प्रदेशिका धर 
हे भुगतान करने के लिये बार-बार समय दिया जाता गलत, स्थान पर 
दिया जाना है । ह बी 

(3) विधाराधीन प्रकरणों में, प्पील भयवा पुनरीक्षए के, की 
हामील उस भ्धिवक्ता को जिसने नीचे के न्यायालय में प्रध्यापी की भोर 
की थी, पर की जा सकती है । सा 

(4) जब तक न्यायालय विशेष कारण अभिलिखित किये आकर हक 
आदेश न करे, उच्च न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये बिता कि विर्नि्ि गँ 
समय तथा विनिदिष्द प्रतिकर के लिये न्यायालय को आावेदत किया जद्येगा, 8) 
के लिये भन्तरिम भादेश श्रयवा निषेधाज्ञा के लिये प्रार्यता नहीं की जायेगी । हीय 

बाड़ 2, “ज्य सरकार और सरकार के प्रधिकारियों को जिनकी क्र 

कार्यवाही को चुनौती दी गई है, सम्बोधित नोटिस एवं झ्ांदेश की प्राप्ति जाता 
महाधिवक्ता श्रथवा सरकारी अधिवक्ता को सरकार का भमिकर्ता मार को 
चाहिये । ्रादेशिका प्राप्त करने के लिये अभिकर्ता के रूप में किसी प्रधिवत्ता 
मियुक्ते करने की केन्द्रीय सरकार से भी अपेक्षा की जानी चाहिये। 'हविल 

(6) ऐसी परिषादी बनाई जानी चाहिये कि ऐसे मस्‍्मलो में, जिनकी रि दीं 
प्रक्रिया संहिता की घारा 45 के उपबंध विचारायें ग्रहए करते के लिये पर्याप्त मे 
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है, प्रनुच्छेद 226 के श्रधीन उच्च न्यायालय की श्रधिकारिता का प्रयोग नहीं किया 
जायेगा । 

(7) श्रम भ्रपील भ्रधिकरण, जिन्हें कुछ वर्षों पूर्व समाप्त किया गया था, 
पुनः स्थापित किये जाने चाहिये । 

(8) पश्चायतों के चुनाव में, निर्वाचन प्रधिकरणा के निर्णय से श्रपील जिला 
न्यायालय को किये जाने का उपबंध किया जाना चाहिये । 

(9) जो विचाराधीन प्रकरण हैं उनकी नियत कालिक छठाई की जानी 
चाहिये। इसके झत्गंत रजिस्ट्रार जांच करे कि किन मामलो में राजीनामा हो गया 
है भ्रथवा पक्षकारों का हित समाप्त हो गया है| 

, (0) जब तक न्यायालय द्वारा भ्न्यथा श्रादेश न किये जायें, सारांश में 
विवाद उत्पन्त करने वाले तथ्य, वादग्रस्त बिंदु, विधि एवं तथ्य की प्रतिपादना, 
जिनका सहारा लिया जायेगा और प्रत्येक श्रतिपादना के लिये न्यायालय जिनके 
निर्णय है भर मांगा गया भनुतोप देते हुये संक्षिप्त कथन तैयार कर पक्षकार क 
प्रधिवक्ताशो को प्रस्तुत करना चाहिये । सुनवाई से पर्याप्त समय पूर्व ये कथन 
पक्षकार के प्रधिवक्‍ता एक-दूसरे को दे देंगे झौर सामान्यतया न्यायाधीश भधिवक्ताओो 
को इस कथन से बाहर जाने की प्रनुमति नहीं देंगे । 

(१]) यदि न्यायालय केवल एक बिन्दु पर निर्णय दे सकता है तो न्याया- 
तय को भ्रन्य प्रश्नों पर, जिनका भ्रतिम विश्लेषण करने पर भ्रपील के नतीजे से 
कोई संबंध नहीं है, विचार करने की भ्रावश्यकता नहीं है । 

(2) सिवाय ऐसी शर्तों पर कि जीतनेवाले पक्ष तथा हारनेवाले पक्ष की, 
प्रार्थी से पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करवा कर, रक्षा की जाकर, घन की डिग्री के 
निष्पादन का स्थगन प्रदान नहीं किया जाना चाहिये झौर सिविल प्रक्रिया सहिता 
की घारा 44 के भ्रधीन क्षतिपृर्ति के भादेशों के प्रति कभी स्थमन नही दिया जाना 
चाहिये । 

रिहें 

(3) दिधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोगों में बाघा उत्पन्न करने के लिए याचि- 
काश्रो में दुर्भावपूर्ण कार्यवाही, विचार नहीं किये जाने तथा शक्तियों के दिखावटी 
प्रयोग के गस्मीर झारोप सरलता से लगाये जाते हैं। इस बारे मे प्रधिवक्ताप्ों का 
उत्तरदायित्व भी कम नही है । 

४! (१4) कभी-कभी ऐसे विदादों को जो दास्तव मे सिविल विवाद नहीं हैं, 
संवेधानिक संरक्षण के लिए दावे के वेश मे उच्च न्यायालयों के सामने लाये जाने 
का प्रयास किया जाता है। भौर ऐसे दिवाद जो सामान्यठया सिविल मामज़ों के 
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रूप में चलमे चाहिए, उच्च न्यायालयों के सामने रिट याचिकापों द्वारा लाये जाते है 
भौर प्रत्येक कानून की, चाहे वह कितना ही हानि-रहित हो, वैधता को चुनौती देवा 
फैशन हो गया है। कभी-कभी ऐसी शिकायतें करने से जिनमें उच्च झ्ापहः पे 
आनेवाले पक्ष को कोई व्यक्तिगत शिकायत नही है, संवैधानिक रिटों के भारी एंसा 
में भ्रा जाने के कारण, इन भवृत्तियों का नतीजा यह होता है कि वागरिकों के सागाव 
सिविल प्रकरण पीछे पड़ जाते हैं। # 
श्रायः पक्षकारों द्वारा उनकी शिकायतों के उपचार के लिए कालूतेमें 
उपब्रंधित भन्य तरीकों को भ्रपनाये बिना ही याचिक्रायें प्रस्तुत कर दी जाती के 
प्रनेक उच्च न्यायालय के प्रकरणों मे रिठ.मगमले भरे पड़े हैं, उच्च स्यायातयों 
बकाया की भारी संख्या मे रिट याचिकायें प्रमुख हैं प्रौर उच्च न्यायालय का पर्माण्त 
समय रिट याचिकाप्रों के निपढारे मे ही लग जाता है। संवँधानिक रिटो के हे 
वक्‍ताओरो एवं जनता के द्वारा कार्यक्षेत्र एवं उद्दे श्य के उचित विवेचन धौर सुन है 
लिए स्वीकार करने के प्रक्रम पर उच्च न्यायालय द्वारा ग्धिक सतर्कता बरतने १९ है 
भ्रधिकतर उपाय निर्मर करते हैं । हि भी 
कर और नियमो, भ्रधिसूचनाओ्रों तथा विनियमों के ब्रुटिपू्ण « प्ररूषण ने 
रिट याचिकाओ्रों के लिए उपयोगी आ्राधार प्रदान किया है। इसका उपाय सखी 
के पास है । यदि ऐसे नियमों, भ्रधिसूचनाप्ो झ्ौर विनियमों' के प्रारूप का हे 
सुप्रशिक्षित एवं सक्षम भ्रारूपकारों द्वारा किया जाये तो उच्च स्थोयालय का 
पर्याप्त हल्का हो जायेगा । ५५१2० 2 ५ न्‍ 
* हर 5) सामान्यतः प्रधिकरण और :श्रधिकारीगश 'अपने अदिश मैं दे 
प्रादेश पारित करने के लिये कारण नही देते। ऐसे प्रधिकरणों भौर 44083 
से भरद्ध न्यायिक शक्तियों, का प्रयोग करते, समय उन प्राधारी का जिते परम 
किया गया हो, कुछ संकेत देने की अपेक्षा की जानी चाहिए ।. पक 
(6) न्यायालय को उन तथ्यों का, जिसके कारण विवाद उत्पन्न यों 
उन आधारों का जिन पर विनिश्चय को चुनौती दी गई है भौर उन 2 
का जिन पर निर्भर रहा गया है, एक विवरंण प्रस्तुत करने के लिये का 24% 
चाहिये । हक » 
ऐ 67) सामान्यतः साधारण कथन में प्राधिकारियों को सम्मत करे री 
भपेक्षा नही की जाती । ;ं हे 
(१8) कभी-कमी मामलों को मात्र इसलिये ही उद्धृत कर दिंयो जीती है 
कि वे लागू नही होते । ये बातें मुकदमा करने वाले के लिये तो झादशे 078: 
किस्तु उस न्‍्यायाधोश के लिए मामले को विनिश्चित करना होता है, निरयेक 


हुआआ। 
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5 (9) प्रायः कई प्राधिकारियों के माध्यम से किसी सिद्धान्त के विकास का 

/ पता लगाने का प्रयास किया जाता है । इससे किसी को भी मदद नहीं मिलती । 

; किसी प्राधिकारी को उद्ध,त किया जाना तभी न्‍्यायोचित ठहराया जा सकता हैं 

। गैबकि इस विचार का समर्थन करने वाला सिद्धांत न्यायालय की राय में विवाद- 
ग्रस्त हो । 

| (20) निःसंदेह न्यायाधीश भ्रपने निर्णय मे न्यायालय में उद्ध,त प्रत्येक वाद 

; को निदिष्ट करने के लिये बाध्य नही है । 

; (2]) प्रत्येक स्पायालय में कुछ ही वकीलों के पास कार्य एकत्रित हो जाने 

; मे भी भारी विलम्ब होता है । 

। (22) ब्रधिवक्ता के प्रन्य खण्डपीठ में व्यक्त रहने के कारण मामलों को 

। अलते रहने देने की प्रथा से न्‍्यायालय का काम पअल्‍्त-व्यस्त हो जाता है । 

' (23) झ्तः उस न्यायालय में जितने भी व्यस्त वकील हों उन्हें वरिष्ठ 

प्रधिववता के रूप में नामांकित कर लिया जाना चाहिये । 

(24) न्यायालय यह परिपाटी भ्पना सकते हैं कि सुनवाई के लिये रखे 

, गये मामलो में स्थगन पहले से, श्रधिमानतः उस तारीख से जिस दिन मामला 

. भुंववाई के लिये नोटिस बो्डे पर "रखा जाय, पूर्व संध्या को रोस्टर तैयार किये 

, जाने से पूर्व, मागा जाना चाहिये श्ौर इस आधार पर कि भधिवकता प्रन्य 
न्यायालय मे व्यस्त हैं, स्थयन हेतु किसी प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा । 

/ (25) बार के सदस्यों श्रौर स्यायाधीशों के बीच भ्रनौपचारिक बंठकें होती 
रहनी चाहियें जिनमे बार भौर न्‍्यायालय-प्रशासन की कठिनाइयों पर विचार- 
विमज्ने किया जा सके शौर वार के सहयोग से न्यायालय का कार्य सुचारु रूप से 
चलाये जाने के लिये कोई मार्य तलाश किया जा सके । 

(26) प्रनिणित मामलों को निपटाने के लिए भतिरिक्त एवं, तदर्थ न्‍्याया- 
घोशो की नियुक्ति की जानी चाहिये । 

(27) न्यायाघीशों की नियुक्तियाँ इस प्रकार की जानी चाहिये कि किसी 
न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति भौर नव-नियुक्त न्यायाधीश के पद प्रहए करने के बीच 
का समय व्यर्थ न जाये । हु 

/28) न्यायालयों को कुशल सेवायें बनाए रखने में समर्थ बनाने- के लिये 
धीघ्नलिपिकों की सेवा शर्तों ग्रौर मिबन्धनों - को संशोधित “भर, भाकविंत बनाया 
जाना चाहिये । शीघ्रलिपिकों की सेवा निम्नत्ति की आयु भो बढाकर 60 वर्ष कर 
देनी चाहिये ताकि न्यायालयों में प्रतुमवी शीक्रनितिल सर्तमासे लक ० ४ * 
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(29) मामलो को लिपटाने की एक सामान्य विधि भवघारित करने छ्ि 
आवश्यक है कि सारे देश में वादों का संस्थित किये जाने और लम्बित रहे ५४ 
उनके निषटारे से सम्बन्धित झांकड़े एक ही झ्राघार पर तैयार किये जाये । 

(30) सिविल्ष श्रक्रिया संडिता की धारा 5 के भभीन किसी पुरी 
प्र्जी या द्वितीय प्रपील को खारिज करने में उच्च स्यायात्रय के स्यावावीर 
लिये यह प्रनुजेय बना दिया जाता चाहिये कि वह उसमें उठाये गये हरे 
बतलाये झौर यह अ्मिलिखित करे कि उसके विचार में यह प्रश्न सिविशत हा 
सहिता को घारा 00 के अघीत उच्च न्यायालय की झधिका्िवां पे एप ६ 
रखता । 

(3) यह निश्चित करने के लिए कि वया मामला विपटने के है रे 
नहीं, पक्षकारों का न्‍्यायाघीश के समक्ष मिलने भौर कौन्सिल के बीच उ कप 
पर, जिन पर विवारण हेतु वे न्यायालय में जाना चाहते हैं, समभोता हों 
विचारण समय में करी हो जाग्रेगी । 

विधि आयोग को 77 वो रिपोर्ट 

36. भारतीय विधि भायोग ने “विचारण न्यायात्यों में 
बकाया मामलों" पर 7 नवम्बर, 978 को प्रकाशित अपनी 77वीं रिपोर्ट मं 
विचार व्यक्त किया कि विधि-न्यायालयों मे विलम्ब की समस्या ने गर्गीर है पाएं 
कर लिया है भर इसने जनता को शिकायतों का निवारण करने तथा | 
समय पर राहत प्रदान करने में न्यायालयों की क्षमता के प्रति उतके विखाएँ 5 
हिला के रख दिया है । भायोग से माना है. कि किसी - सिविल मामलें को दफा 
मानकर विचारण-स्यायालय में उसका निपटारा एक वर्ष के भीवर वा 
मामले का छः मास के मीतर कर दिया जाना चाहिये । 

“पृतष्क्पों ्रौर सिफारिशों का सारांश” के श्रध्याय !4 में उसने हे 
प्रस्ताव रखे हैं जिनका इस लेख में संक्षिप्तिकरण नहीं किया जा सर्कता । ' 
विचार है कि वँवाहिक एवं वास्तविक झावश्यकता के भ्राघार पर वेदली हेमा 
को तया मोटर दुर्घटना दावे भधिकरण शोर भारतीय उत्तराधिकार प्रध्ितिग/ 
प्रधीन के मामलो को निपटने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । 

37. न्यायिक भ्रधिकारियों को प्रशिशाण-पाठ्यक्रम में सम्मितित दि * 
चाहिये भौर म्यायिक सेवा में प्रतिभाशाली युवकों को प्राकृ्तित करने हैं 
स्यायिक झधिकारियों के वेतनमान धौर भनन्‍य सुविधायें ऐसी होनी चाहियें जिएये 
सञआान्त जीवन व्यतीत कर सके । न्‍्यायाधीश श्री एच. भार- सप्ता की प्रध्यक्षठी 
दी गई 79वीं रिपोर्ट पर भी विशेष ध्यान देने की भावश्यकता है भौर डे 


विलस मं 
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क्रयान्विति के लिए सरकार भौर न्यायपालिका दोनों को तत्परता से कार्यवाहियां 
पी चाहियें। 
बिलम्ब समाप्ति हेतु सुझाव 

38, विशेषज्ञ समितियों एवं भ्रायोग की सिफारिशों के झलावा मैं श्रपने 
जी प्रनुभव पर और तीन दशकों तक भारतीय न्यायपालिका के कार्य का अ्रध्ययन 
ऐे के भाधार पर कुछ और सुझाव प्रस्तुत करता हूँ-- 

(१) 42वें संशोधन के द्वारा भनुच्छेद 226 में जो संशोधन किये गये थे श्रौर 
हैँ 44वें मंशोधन द्वारा मिरस्त कर दिया गया था, उन्हें पुन: बहाल किया जाना 
हिंय्े । प्रदावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए “न्याय की सारबान विफलता” 
' प्रजीदार को “पर्याप्त हानि” के श्रपर-खण्डों को अधिक सामथ्यें के साथ पुनः 
वत्ित किया जाना श्रपेक्षित है। स्थगन पर लगे प्रतिबन्धों को बहाल किया जाना 
हिये । 

(2) पंचायत, नगरपालिका के निर्वाचनों भौर स्वायत्तशासी संस्याप्रो, 
हकारी समितियों के पझत्य निर्वाचनों की प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप को 
कने के लिए सविघान के भ्रनुच्छेद 329 को संशोधित किया जाये भ्रौर विधि द्वारा 
वचन हो जाने के वाद के उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिये । 

(3) “न्यायिक वित्तीय स्वायत्तता” का सृजन करने के लिए संविधान को 
शोधित किया जाना चाहिये श्रौर रेलवे बजट के समान ही केन्द्रीय ग्यायिक बजढ 
गे उपकन्ध किया जाना चाहिये । 

(4) प्राधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, जिसे न्यायपालिका से प्रब॒ तक 
' रखा गया है, उपलब्ध कराया जाना चाहिये जिससे कि वह उनमे पूर्णत. लिप्त 


4 जाये। विधियों नियमों, नजीरों के लिए निर्देश-कम्प्यूटरों का प्रचलन प्रारम्भ 
कया जाना चाहिये । डिक्टाफोनो, टेपरिकार्डरों, विद्युत टाइप मशीनों, टेलेक्स 


सक्यूलेटरों की उदारतापूर्वक व्यवस्था की 'जानी चाहिये। 'स्ेडो ज्यूरो' को 
ग्रपनाया जावे । १ 

(5) सभी सेवाओं के सम्बन्ध में होने वाली मुकदमेबाजी और श्रमिक 
गैद्योगिक, सहकारिता क्षेत्र, किराया-नियंत्रणा तथा काश्तकारी के विवादों के लिए 
शासनिक भअधिकरणों का गठन किया जाना चाहिये जिनमे न्‍्याथिक अ्रधिकारियों 
गे रखा जाये । 

(6) भ्रहमदाबाद मे मस्कती महाजन के ढांचे के प्रनुसार प्ननिवायें पंचायत, 
रह, समभौता फोरमो को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । 

(7) न्याय पंचायतों झौर लोक-प्रदालतो की स्थापना की जानी चाहिये 
गौर छोटे मुकदमों को विनिश्चित करने के लिये उन्हें सिविल एवं ध्रापराधिक 
उपिकारिता प्रदत्त की जानी चाहिये। 
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(8) वादों को निपटारे की संख्या से उनके , संह्यित किये जाने की मंद 
अधिक होने के कारण उच्च न्यायालय में लगभग 3 लाख बकाया मात मे 
निपटाने के लिए तौत वर्ष का झभियान चलाया जाना चाहिये। उसके शिएपरी 
तौन वर्ष की नियत श्रवि के लिए वर्तमान संख्या के बराबर संध्या से पद 
अतिरिक्त न्यायाधीशों की निमुक्ति की जानी चाहिये। यदि स्यायाधीयों हा 
650 मामलों को निपदाने का प्ौसत मानकर 3 वर्षों के लिए 550 प्रति 
न्यायाधीशों की भौर प्रपेक्षा होगी । गदि केण्द्रीय सरकार इस बात के लिये गहुए 
हो जाती है तो सम्पूर्ण बकाया मामले निपट जायेंगे शोर इतमी ही संत्या में मास 
को निपद्धाने वाली एक संतुत्तित संख्या सदा के लिए बकाया मामत्रो क्रो पाई 
कर देगी। स्यायालयों को तथ तक दो शिपट में चलाया जावे । 

(9) विधि की प्रमिश्चितताधों को हटाने झोर विभिप्त सजीरों के वह 
से बचने के लिए प्रमेरिका के पैटर्न पर विधि के पुनरकेधन के भाघार पर वि 
स्टेण्डड, प्राधिक्रत जिल्‍्दें तैयार करने की एक व्यापक्ष परियोजना चायू की जे 
चाहिये । जापान में विधि के पुनर्कंथन के लिये एक भस्पायी प्रयोग विद्यमात के 

(0) विलम्ब को कम करने भौर बकाया मामलों को निपदाने के सा 
बोशों धौर बार के सदस्यों की स्थाणी समितियों का उच्च न्यायालय के सर 
गठन किया जाता चाहिये। * ४ प्‌ 

(77) भणले सप्ताह में लिए जाने वाले मामसो की एक भ तिंम टंवेत ४22५ 
शुक्रवार को नोदिस बोर्ड पर रखी जानी चाहिए भौर उच्च स्यवालय के स्थाय 
के पर्मवेषण में रजिस्ट्रार द्वारा इसका निपटारा शनिवार को करेंदियाँ , 
चाहिये । 

(ए2) समय के राशनिंग की व्यवस्था किसी “पिसी-पिठी बात” कें मियां 
पर ने की जाकर न्यायालय के सम्बन्धित स्यायाधीश के स्वविवेक पर आफ रा 
जानी चादिये । मामले की फाइल देखने के पश्चात्‌ इसकी पहले दी वितिश्विती 
लेगी चाहिए । इसके बाद न्यायालय को सख्ती से पालन करना होगी प्रोर वर्दी 
बार को विभियर्मित करना होगा 4 है 

(3] 70 ब्रतिशत मामलों में सरकार के पक्षकार' 
परम्परा का विकास किया जाना चाहिये जिसमें सरकारी अधिवक्ताों की 
थे यह धनुभव करें कि कोई मांग ण्यायोचित.एवं उचित है भौर उसी फ््शा 
लड़ना उचित मही, तो तकनीकी भ्रभिववनों से बचना चाहिये! 

(74) समस्त न्यायालयों में जिनमें उच्च न्यायालय भी से 
कार्यवाही हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में होनी ाहिये । 


हे 
होने के कारण 


स्मिलित कै ्यी 
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(35) प्रधीनस्थ न्यायालयों के स्थानान्तरणा, पदोन्नतियां व सेवा-नियम 
निश्चित पिद्धातो पर होमे चाहियें व इस हेतु केन्द्रीय स्तर पर समस्त प्रदेशों के 
मार्य-दर्शन हेतु नियम निर्मित करने चांहियें। 

(6) भधीनस्थ न्‍्यायाधीशो के वेतनमान वदलकर महगाई के प्रनुप्तार बढ़ाने 
चाहियें व उन्हे हर दशक में पुनः निर्शात करना चाहिये । 

(]7) प्रधीनस्थ न्यायाधीशों को सरकारी भावास उपलब्ध कराने चाहिये व 
राजकीय कार्य में वाहन सुविधा मिलनी चाहिये । 

(8) कोर्ट फीस साघारणतया समाप्त कर देनी चाहिये व केवल कुछ वादों 
में सम्पन्त घनी पक्षकारों पर लगनी चाहिये ॥ 

(49) कम्ध्यूटर प्रस्याली को निर्णयों व श्रधिनियमों को तुरन्त दू ढने में 

भ्रपनाया जावे । 
गुजरात के मुख्य न्पायाधिपति के सुझाव 

39. गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधिपति थ्री ठक्कर ने मुझे 
बतताया कि उनके यहा 60 प्रतिशत रिट याचिकाझ्ो का फँसला “कारण बताओो 
नोटिस” के स्तर पर ही हो जाता है क्योकि सरकार न्यायालय के सुभावों को तत्परता 
से स्वीकार कर लेती है । ऐसा सभी जगह हो सकता है । लोक-कल्याएकारी कानूनी 
में राज्य सरकार द्वारा श्रम न्यायालयों भथवा श्रन्य न्यायालयों के छोटे-छोटे मामलों 
में निर्णयों को चुनौती नहीं दी जानी चाहिये । 

गोलमेज सम्मेलन हो 

40. न्यायाधीशो, विधायकों, समितियों भौर श्रायोगों के अधिकतर समान 

किन्तु कुछ विपरीत सुभावों के संकलन से मुकदमो के निर्णय में विलम्ब श्रौर निरंतर 
एकत्र हो रहे मामलों के प्रति बज रही खतरे की घंटी स्पष्ट सुनाई दे रही है । लग- 
भंग सभी एक स्वर में यह तो कहते डी है कि जब तक इस दिशा मे कोई ठोस कार्य 
नहीं किया जाएगा, हमारी म्याय-प्रशाली अपने ही भार से चकनाचूर होकर बिखर 
जायेगी। भ्रधीनस्थ न्यायालयों में तो स्थिति प्रौर भी गम्भीर है । केवल राजस्थान के 
ही भ्रधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 7 लाख मामले विचाराघधीन हैं प्लौर इस संख्या 
में विभिन्न प्रधिकरणों के समक्ष विचाराधीन राजस्व, कर भौर भ्रन्य मामले सम्मि- 
लित नही हैं। फेसलों की श्रपेक्षा मुकदमों के संस्थापन की भ्रधिकता को देखते हुए 
प्ुक्य न्‍्यायाधिषति भ्ौर विधिमंत्री को एक गोलमेज सम्मेलन भ्रायोजित कर उपयुत्त 
सुझावों की क्रियान्विति करने हेतु ऐसे कठोर झौर प्रभावी उपाय निकालने चाहिये, 
जिनमे वकौल समुदाय भौर फरीकंन को भी सम्मिलित करते हुए इस दिशा में 
फुछ किया जा सके । 
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सस्ते सामाजिक न्याय की समस्या सबसे महत्त्वपूर्ण 

4, विधि मत्री तथा मुझ्य न्‍्यायाधिपति भगवती, स्यायाधीदयों के स्थातातः 
रख जैसे अमहत्त्वपू्ण मामलों मे झौर न्यायपालिका का प्रधिनायकल छा 
प्रतिधूत्त न्यायपालिका जैसे श्रारोपों पर झनावश्यक, परिचर्चा मे समय नष्ट करने की 
भ्रपेक्षा, विलम्ब के मामले पर पहले घ्यान देना चाहिये | भारत के लाखो चोग डक 
परिचर्चा को निरथंक एवं निठल्ले राजनीतज्ञों भौर विद्वान न्‍्यायशास्त्रियों डी 
मानसिक कसरत ही समभते रहेंगे जब तक की उन्हें वास्तविक रास्ता, सामादिर 
न्याय प्राप्त होते का वचन नहीं दिया जाता, जिससे * कि गरीबों के प्रभिशाप रे 
मुक्ति दिलाई जा सके । लाखो दलितों, सताये गये सोगों ्रौर निराश चेहरो से मा 
पोछने भौर भुग्गी-कोपड़ियो भौर सड़क के किनारे रहने वाले उन घरतीपुत्रों मम 
की लहर लाई जा सके, चाहे वे हल जोतने वाले, श्रमिक, मथुप्रारे, प्रधाई 
लुद्दार या चमार ही क्यों न हो । भाज की मूलभूत ध्रावश्यकता समाज को बह 
मे कुछ देने की है, न कि शब्दाडम्बर करने की भौर इसी कार स्थिर औौर वि" 
प्रिय न्यायपालिका को भी व्यावहारिक भौर गतिशील बनाने की आ्रावश्यकता है। 
समय की झनुभूत श्रावश्यकता के तराजू का भुकाव क्रांति की धोर हो रहां है! 
श्राज न्यायपालिका में यथास्थिति को तोड़ने झौर विकास-प्रक्रिया को मय), कै 
करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की झ्रावश्यकता है।.. हि 

उपयु'क्त इष्टि से इन प्रश्नों पर विचार-मंथन की प्रक्रिया तेज होनी थी 
विद्वान न्यायशास्त्री तथा वकील समुदाय के गणमान्य सदस्य इन प्रश्तों पर थीं 
उदार और स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि वे उस प्राचार-सहिता 
सीमित क्षेत्र तथा भ्ावरण से मुक्त हैं जिनमे कि एक न्यायाधीश कद रहता है। 


न्यायिक ऋ्रान्ति 


]. क्या हम सब न्यायप्रणाली में क्राति ला सकेंगे ताकि कब्रों से प्रतो 
की प्रोर प्लेचट मृतात्माप्रों की पभ्रावाज सुमने की श्रपेक्षा, हम दीवारों पर लिखे 
प्रक्षरों को पढ़ें झौर सामाजिक न्याय को समय की भावश्यकतानुसार सस्ता, शीघ्र 
पौर सुलभ बनाए । इसी में हमारी श्रौर हमारे 70 करोड़ मानवों की मुक्ति फा 
भागीरष प्रयत्न निहित है ! 
न्यायिक फ्लान्ति फा भ्राद्वान 

2, यदि इसमें हम विफल रहे तो मुकदमा लड़नेवाले लाखों परिवार, 
जो इस व्याधि से ग्रस्त-श्रस्त भौर प्रभिशप्त हैं, न्‍्याय-प्रणाली के विरुद्ध ही क्रांति छेड़ 
देंगे। हम भ्राशा करते हैं प्रौर ईश्वर से प्रार्थेता भी कि इस क्रांति से श्पने ध्लापको 
बचाने के लिए हम स्वयं ही कोई ठोस भौर मूलभूत उपाय निकालने में समर्थ हो । 
किन्तु हमे यह जान लेना चाहिए कि यदि हमारी गलतियों ने हमे पीछे छोड़ दिया 
तो जन-प्रान्दोलन के विरुद्ध “मान-हानि की तलवार” कोई काम नही झ्रायेगी । 
यदि हमने इस क्रांति को विकास की मरीचिका द्वारा मानहानि के कवच की झ्राड 
में दबाना चाहा तो हम मानव हत्या की बजाय प्रात्महत्या ही करेंगे। यदि हमे 
“क्रांति! भौर विकास! में से कोई एक चुनना हो तो हम चुनेंगे “क्रांति”, क्योंकि 
'क्राति' तो होनी ही है चाहे इस “क्रांति! का सेहरा हम स्वय बाघें या दूसरो को 

: इसका श्रेय लेने का निमन्‍्त्रण दें । 
एबोट की चेतावनो 

3, श्री ले-मेन एंबोट भ्रवश्यम्भावी क्रांति की चेतावनी देते हुए कहते हैं :-- 

“जब न्यायालयो के दरवाजो के ताले मात्र स्वर्ण-निरमित चाबियो से ही खोले 
जा सकते हों तो क्रांति के बीज ही उपजेंगे झर इस सम्भावित श्राति के लिए वे 
निःसंदेह न्‍्याय-संगत ठहराये जायेंगे।”.* 

4 यद्यपि मैंने उपरोक्त विवेचन मे जनहित न्याय प्रकरण के संदर्म मे 
न्यायपालिका का एवरेस्ट की चोटी पर तेनसिह को तरह विजय व नवजागरण का 
नया भ्रध्याय बताया है परन्तु यह संकेत अतिशयोक्तिपुर्ण व प्रेरणात्मक ही है । 
वास्तव मे भारत का पग्रधिकतर गरीब, दलित, भचसित तबका श्राज भी न्याय- 
पालिकाझों के लिए भ्रस्पृश्य व न्‍्याति बाहर किया हुमा है। उन करोड़ो आंसुझो 
को प्रभी हमें न्‍्याय-मन्दिर के द्वार खोलकर पोछना है, जैसा कि मैंने मजूर अहमद 
चनाम आर टी.ए. प्रकरण में कहा है :-- 

लि मंजूर प्रहमद बनाम क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण कोटा व प्नन्य मे मैंने निम्न 

खत मत व्यक्त किया है :-- 
है४७४++++-+-तत+ 

. ए. भाई, भार. 979 राजस्थान, पृष्ठ 98 ॥ 
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“म्ुक्ते यह इप्टिगोचर होता है कि संविधान के मनुच्छे३ 226 मे उप 
दो परिच्छेद (4) तथा (स) का विशिष्ट परिवर्धन तिःस्सार नहीं था। संदद दे 
केवल बौद्धिक रुचि के विवादों का भ्रपसरण व बहिष्कार करने का सोचा होगा, 
ताकि न्‍्यायालय का बहुमूल्य समय उन मामलों को निर्णात करने में उपयोग करे 
हेतु बचाया जा सके, जिनमें नागरिकों के प्धिकार निहित हैं मा वे उन्हें प्रमादित 
करते हैं। संसद इस तथ्य से परिचित थी कि केवल बौद्धिक या विलाधपूर् वादा 
हेतु यह देश न्यायालयों का समय नष्द करना बर्दाश्त नही कर सकता। यद्यीं 
बौद्धिक रुचि के विवाद विश्वविद्यालय के विधि प्राध्यापकों ठथा विद्या्ियों है 
अत्यन्त भ्रभिरुचिपृर्ण हो सकते हैं, परन्तु उच्च न्‍्यामालय को समय उनमे नष्ठ है 
किथों जा सकता, क्योंकि वह उन पक्षकारो हेतु बाधक प्रौर प्रनिष्टकारी हैं) 
जो दशकों से पकित मे प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा उच्च न्यायालय में न्याय शा 
करने हेतु प्रधीर हैं। क्या हमें पदवन भौर पवित्र स्याय-मन्दिरी को वि 
व्यायामशाला सस्थानों विधिक वादविवाद प्रतियोगिता समितियों या वि ड्ै 
विलासपूर्ण शोध-संस्थानों में रूपान्तरित करना है ?” 

विधिक कला-कौशल श्रौर व्यायामशालाए प्रनुत्साहित 

5, “क्या हमें उन हजारो पक्षकारों के जो या तो पिछले पाचन: 5५ 
में जेल की कोठरियों मे प्रतीक्षा करते हुए भझपने दोष भ्रथवा निर्दोषिता को चित 
करवाना चाहते हैं या उद हजारों कर्मचारियों भ्रथवा भौद्योगिक कामगारों, ७ 
दुकानदारों भ्रथवा किसानों के संवेधानिक भ्रधिका रो : वर राज्य के निलंज्ज नियी 
भ्रधिकारियो द्वारा भ्रतिक्रण किया जाता है तथा जो कम से कम /विर्षि डे 
अनुसार न्याय” प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही उन्हें वास्तविक भ्रथवा सामार्शि 
न्याय न मिले, लेकिन वे लम्बी वाद सूची एवं भ्रवशिष्ट वादों के कारण प्रपते मी 
की सुनवाई का श्रवसर नही पाते हैं; की कीमत पर थोड़े उन आगरयशाली प्रात 
निपुण एव वक्तृत्व शक्ति मे भ्रग्मणी, भ्रमीर झौर सम्पन्नशील लोगों की कराता 
न्यायालयों में नि.सहाय होकर देखते रहवदा चाहिये । करीब दस हजार 
मामलों से सम्बन्धित ऐसे लाखों निराश, झसहाय, भातुर झौर उदार  क्षो 
पक्षकार मेरी प्लोर टकटकी लगाये देख रहे हैं। वे मुझे उनके प्रतीक्षित भा 
निर्शीत कराने के लिये मार्ग-प्रशस्त करने तथा पिछले दस वर्षों से लम्बित मां. 
की अनिश्चितता से उत्पन्न भ्रचेतनता से मुक्ति दिलाने हेतु याद दिला रहे हे 
सारभुत क्षति व न्याय की सारभुत विफलता सम्बन्धी झ्रावश्यकेताओी को कार्यडर 
परिशित करवाने का भारी मंहत्त्व है ।” कर 

न्यायालय गरीबों श्रौर दलितों को राहत देने में असमर्थ य्रि 

6. “पुनः क्या हम झपनी भ्राँखों को बन्द करके इस कंढु सता रह 
नेत्रहीन दो जायें कि लाखो निर्धन, पददलित तथा कम विशेषाधिका रबुफते मार 


जियीँ 
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भी तक स्यायालय, न्याय भौर विधि के क्षेत्र से बहिप्कृत हैं क्योंकि वे विशेषान 
दिक्चारयुवत घतुर, शिक्षित तथा प्रग्रुद्ध पक्षकारों के मुकाबले प्रतियोगिता मे टिक 
नहीं सकते भौर न ही थे सम्बी कतारों में खड़े रहकर प्रतीक्षा करने में ही सक्षम 
हैं। इस प्रकार यद्यपि ये गरीब न्यायालय द्वारा सुने जाने तथा सहायता प्राप्त 
फरने के प्रधिकारी हैं, फिर भी हम संविधान के प्रहरी के रूप में कार्य करके उन्हें 
स्थाय प्रदान करने में प्रसहाय हैं ।/! 
कृषकों की दुर्देशा, उसका निवारण 

7, /इस न्यायासय में बेठे हुये, में शाहवाद के भूसे प्ौर नस्ल प्रस्थिपंजरवाले 
मह्रियाप्रों (गाहवाद उपसंड, जिला कोटा के भूमिद्ीन कपकों) के नेत्रों के 
प्रन॑त प्रश्न-प्रवाह देख रहा हूं, जो झपने खेतों पर घनी तथा साधन-सम्पन्न प्राक्रां- 
नाप्नों द्वारा प्रतिक्रमशा करते हुये, उन्हें जोतते हुए तथा उनको फल कादते हुए 
प्रमहाय देख रहे हैं, लेकिन वे इसके विरोध में रोने तथा चीखने का भी साहस नहीं 
जुदा सकते । निर्धनों को विधिक पहायता श्ौर इस निर्धन कानूनी सहायता के 
प्रधिकार को संविधान में सम्मिलित करने की लम्बी-लम्बी बातों के होते हुये भी न 
तो बे न्यायालय तक पहुंचने की कल्पना ही कर सकते हैं भौर न वे पुनः स्वामित्व 
व कब्जा-प्राप्ति की राहत ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि में हमारी विधि तथा स्या- 
यात्षयों की उपरोक्त दुखांतक कार्यत्रणाली के कटु सत्यों को गिनाते हुये वर्णन करू 
तो मैं क्षणभर के लिये सम्भवतः एक न्यायाधीश की प्रपेक्षा एक कवि, दार्शनिक 
प्रयवा सुधारुक की भूमिका भदा करूंगा, परंतु ऐसा न करना ही इस चचित 
विचारधारा के लिये उत्तरदायी है कि “न्यायाधीश उच्च काल्पनिक प्रट्टालिकाग्रों 
में” निवास करते हैं। यह विचार जो यदि प्रसत्य भी हो या भ्राशिक रूप से सत्य 
भी हो तो भी उसका तिराकरण समाज में सबसे निम्नस्तरवाले लोगो कोय पति 
कैपक, कामगार, मजदूर, चमंकार इत्यादि को शीघ्र, सस्ता, सामाजिक श्रौर वास्त- 
विक न्याय प्रदान करके करना चाहिये; न कि कैकल “मान हानि” के सुविधादूर्ग 
हथियार का प्रयोग करके ।” 

श्रनुच्छेद 226 में 'ब' व 'स' भ्रनुच्छेदों का विलोप 
8 “44वें संविधान द्वारा ये प्रावधान हटा दिये गये हैं। ये दो दृष्टात 


यह स्पष्ट करते हैं कि विधि को गरीबो के नाम पर राजनीतिज्ञों द्वारा भ्रपने राज- 


नैतिक सिद्धांत व नीतिघोप के प्रनुसार निर्मित किया जाता है लेकिन गरीबों के 
लिए सदेव नही ॥"7 


9. उपरोवत निर्णय के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता! "है कि संविधान 
की धारा 226 मे 42वें संशोधन से भनावश्यक वादों क़ो रोकने-के व जनहितकारी 


अत ++++5+++ ह 
. ए. श्राई. भार, ]979 राजस्थान पृ. 98॥ ५ ः 
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कार्यों में स्थमन श्रादेश न देने के प्रावधान को जो 44वें संशोधन से लोपित कर दिये 
गये हैं. उन्हे पुनर्भीवित किया जावे ताकि प्रनावश्यक विलासितापूर्ण मुकदमों को 
रोका जा सके व झ्नावश्यक स्थमन आदेश पर प्रकुश लगे। * 
न्यायाघीशों की प्रतिबद्धता के चर्चे 
0. स्वर्गीय श्री मोहनकुमार मंगलम्‌ ने न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता कीं 
बिगुल बजाया था जो न्‍्याय-जगत में बहुचचित व विवादास्पद रहा। श्री शिव 
ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रतिबद्धता राजनैतिक सिद्धांतों के प्रति नही 
सविधान के प्रति होनी चाहिये | प्रधानमंत्री ने भूमि सुघारों की क्रियान्विति में दिलस 
के दोप में न्यायपालिका को भी भागीदार बताया है। श्री जगन्नाथ . कौशल ने हा 
विवाद से दूर रहकर कोर्ट फीस समाप्त कर व प्रशासनिक स्यायाधिकरणों के गठत 
पर बल दिया है । हर 
प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरणों में निहित प्रच्छन्न प्रतिबद्धता 
], बेरिस्टर गोबिन्द दास ने दिन-प्रति-दिन न्यायालयों का स्थान लेते 
न्‍्यायाधिकरणों के प्रति रुधे गले से क्षोभ प्रकट करते हुए कहा है कि “गाज व्यवस्था 
पिका के पूर्णतः भ्रधीनस्थ न कि न्यायपालिका के इन न्यायाधिकरणों में प्रतितिर्रुर् 
पर कार्येरत न्यामिक भ्रधिकारियों की स्थिति इस बात की द्योतक है कि विशेषज्ञता को 
कोई प्रावश्यक मापदण्ड नहीं समभा जाता है। ध्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता, संप 
व सुरक्षा मात्र व्यवस्थापिका के विभागीय प्रधिकारियों की स्वेच्छाचारिता, 
निरंकुशता एवं दया पर ही भ्राश्वित है ।”” गोबिंद दास ने न्‍्यायपालिकी की व्यवस्था: 
पिका से प्रतिबद्धता के फलस्वरूप उत्पन्न विनाशकारी स्थिति के विम्नांकित प्र 
कारण बतलाये हैं--/इसका मूलभूत कारण संदेह प्रतीत होता है,* न्यायपातिर 
की स्वतन्त्र निष्पक्षता में संदेह नहीं भ्रपितु कार्यपालिका की योजनाओं में, इसे 
स्वतन्त्र निर्णय में न्‍्यायपालिका के रोड़ा बनकर भ्रवरोघक बनने में संदेह है! इसीलिए 
न्‍्यायाधिकरणो के दायरे में इसी झाशानुकूल प्रौद्योगिक विवाद जैसे मसले रखे गये 
हैं जिनमें व्यवस्थापिका का भ्रन्तनिहित मन्‍्तव्य जुड़ा हुध्ना है। इनके विद्याह 
उद्देश्यों मे भी कॉर्यंपालिका के वित्त, संपत्ति, कार्यगुत सुविधा जैसे मह॒त्त(ए 
लाभ के मुद्दे प्रच्छन्न रूप से छाये रहते हैं। इनके ,निर्णयों की प्रपील के प्रधिकार 
प्रत्यधिक प्रत्प या व्यर्थ समान ही हैं। या तो भ्रपील का अधिकार ही नहीं होती 
प्रौर भ्गर होता भी है तो बहा मात्र निराशा ही हाथ लगती है। व्ययित-हताएं 
- व निराश हृदय लिये प्रार्थी एक विभाग से दुसरे विभाग, एक अधिकारी से दर 
अधिकारी तक चक्कर लगाकर क्ृपकाय शांत हो अपनी दारुश व्यथा बही समा 
करता है जहा से शुरू की थी। कार्यवालिका या श्रदना-मरधिकारी भपने ५॥४ 


अधिकारियों की नीति का अनुसरण कर कार्यात्वित करने की अभिल्वापां पे 
नह्दी होना चाहता है, क्योकि दोनो एक ही थेली के चद्टे-बढूटे जो (हरे । 
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2 प्रपार की का्यंदरारी इकाइयो, की नीतियां जिनमें कर-तियम 
निर्धारण इकाई भी एक है, मात्र छूट का घिनौना रूप प्रदर्शित करती हैं। मार्च 
माह में वित्त वर्ष की समाप्यि सप्तिकट देख उच्चाधिकारी क्‍्घीनस्थ को प्रपने 
स्वशिम भविष्य, पदोन्नति एवं पदसुरक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्य से प्रधिक कर एकन्रण 
की सलाह देगा भोर यह सध्य-्येषन हर प्रागामी बजट वर्ष में विकरालतम्‌ हो 
होगा । स्वायाधिकरण में तथ्यात्मद निर्णय-निर्धारण की शक्ति जिम पश्रधिकारी मे 
निहित होगी बहू प्रपने विभाग की उस पायदान पर प्रपने लम्बे क्रार्यकराल को 
दृष्टिगतू रखकर, निविवाद बना रहकर, विभाग-विरुद्ध नीति का प्रनुषरण करने 
की राह नही प्रपनाना घाहेगा। न्‍्यायाधिकरण के निर्णय विभागीय नीति द्वारा ही 
निर्धारित द्वोते हैं। यह पहने फी प्ावश्यकता नहीं होनी चाद्दिये कि प्राज किसी 
संस्था की शक्ति इसी मे निहित समझी जाती है कि वह कितनी कदु चोट पहुंचा 
सकती है या पहु'चाने की सामरथ्य उसमें है। ऐसे न्‍्यायाधिकरणों से ऊपर प्रपील 
का प्रधिकार यदि उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है तो यह मात्र कानून की 
मान्यता हेतु ही सुरक्षित है। वस्तुत: उसकी प्रावश्यकता या भ्भिलापा ही नहीं 
बची रह पाती है। कार्यपालका इस स्थिति से पूर्णतया परिचित हैं, परत: वे मात्र 
तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित कर दस्तावैजों एवं साक्षियों को भात्र औरचारिक 
प्रविश्वसनीयता की प्रवृत्ति रूपी हथियार से कुचलने को प्रेरित रहते हैं |” 

चितनशील जनमोानस फी श्रावश्यकता 

3. “कार्यपालिका द्वारा निर्धारित न्याय भारतियों के जन-भानस को 
प्रद चेतन की स्थिति में पहुंचाने का एक भ्रच्छा माध्यम कहा जा सकता है। भ्रग्रेजो 
की व्ययायें सीमित हो सकती हैं, यद्यपि वहां के चितनशील जनमानस के कारण 
उन्हें साधारण नहीं समझा जा सकता । लॉर्ड डेनिंग इस क्षुद्र समस्या को भी 
प्रत्यावश्यक की संज्ञा देने से नही चुके हैं>“यह कहा जाता है कि यदि जमंनी में जैसे 
वीयरे की कीमतें बढ़ादें या इ'गर्ृण्ड मे पेट्रोल पर कर-वृद्धि करदी जाए तो वहा की 
सरकारें ददली जा सकती हैं, किन्तु भारत जंसे राष्ट्र भे जहां साधारण व्यक्ति के 
लिए सभी इच्छित संस्थाप्नों से लाभ प्राप्त करने के भागे दुर्गेम व भलम्य हैं, जहा 
प्रन्य संस्थाएं कार्यपालिका का प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सकनी हो वहा का्यें- 
पालिका की संप्रभु, निरंकुश एवं सावंभौमिक बनी रहती हैं ।”2 

फार्यवालिका द्वारा नियंत्रित न्‍्यांयाधिपतिगण 


4. गोविन्द दास एक अमाघारसण निराशावादी तथा काल्पनिक विश्लेपण 
से, जो कि मेरी इष्टि में पूर्णतः सत्य नही है, इस निष्कर्प पर पहुचते है कि काये- 
क्जजनज्फ---+-+- 
4. जस्टिस इन इण्डिया-गोविन्द दास, पृ० 09 ॥ 
2, वही, पृ० 80| 
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पालिका यद्यपि न्यायपालिका को नियंत्रित नहीं करती है तथापि वह स्यायाधिपदियों 
को परोक्ष रूप से तथा परिस्थितिवश झनुबंधित करती है। उन्होंने भ्पनी राय 
निम्नांकित सटीक शब्दों में व्यक्त की है :-- + 
#ज्यायपालिका पर नियंत्रण का प्रभाव झाज प्रतीत हो या न हो, किन्तु ऐसे 
प्रभाव की आशंका भारत जैसे किसी भी प्रजातंत्र के लिए प्रधकारमयी स्थिति है 
तथा एक शक्तिशाली सरकार, जो कि न्यायपालिका को पर्याप्त सम्माव पे प्रति- 
व्ठित नही करती हो भौर जिसको चुनावों मे भारी शक्ति आ्राप्त होती हो वहें शक्ति 
का उपयोग था उपभोग करने के लिए लालामित हो सकती है, ऐसी शक्ति की जोकि 
निरंतर विस्तृत तथा बढ़ती हुई होती है ।” 
न्‍्यायाधिपति कोक की स्वतंत्रता 
5, बद्यवि सभी बातो को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने भौपनिवेशिक सी» 
दर्शन को ब्रिटिश शासन की वस्रीयत बताते हुए भ्रारोपित किया है तथापि इस 
कुछ भ्रच्छाइयो में से एक इसकी स्वतंत्रता तथा पूर्वाग्रह से ग्रस्चित न होना भी है 
इस इष्टि से न्यायमूर्ति कोक का उदाहरण सबसे पहले श्राता है। जब राजा जम 
प्रथम ने एक वाद के सम्बंध में हस्तक्षेप कर उसे झांगे' स्थगित करता चाहा तब 
न्‍्यायमूति कोक ने कहा, 'राजाज्ञा की भनुपालना का परिणाम विधि:विरूठ, 
न्याय मे शियिलता उत्पन्न करने वाला तथा न्यायाधीशों के कार्य के विरूद्ध 5 ॥ 
परिश्यामतः कोक की 69 मे पदच्युत कर दिया गया। अन्य ग्यारह चींढ 
न्यायाधीश राजाज्ञा से सहमत थे तथा. अपने पद पर बने रहे--जो कि एक महदे 
संस्था के लिए शर्मनाक बात थी 4 गो 
वित्तीय गारंटी की कमी : स्वतन्त्रता पर श्राघात 
6. गोविन्द दास की राय मे स्वतंत्रता को खतर्य पहुंचाया जा सकता है पहुए 
केवल जेम्स्‌ प्रथम के मूर्खतापूर्ण तरीके से श्रपितु श्रधिक होशियारी एवं तीश्णदा 
से कम वेतन से उत्पन्न वित्तीय श्रस्थिरता वस्तुतः हीनता का एक कारश हुए 
करती है जो कि दासता की भी जननी है। कर्तव्य की मद्त्ता को देखते हुए वेतन 
भी उसके समकक्ष होता चाहिए । वित्तीय संकटापन्न स्थिति में इंगलण्ड ने स्थायी" 
घीशो के वेतन मे ब्ृद्धि कर उतका वेतन 5,000 /- रुपये अ्रतति मास कर दिया तथा 
इस प्रस्ताव को सर विस्टन चचिल ने पूर्ण भोजस्विता से अपना सम्थत दिया! 
आरत में उच्च-त्यायालय के न्यायाधीशों का वेतत लगभग 3,500|- रुपये प्रतिमा 
है तथा सेवामुक्ति, जो कि अवश्यम्भावी है, के पश्चात्‌ उन्हें लगभग 500- का 
मासिक पेन्थन का प्रावधान है, इतने कम रुपयों में सम्मान के साथ जीवतन्यावत 
करना कठिन है। भारत जैसे निर्धव देश में यह राशि एक इप्टि से न्यायोर्चि अतीत 
हो सकती है किंतु न्यायाधीशों द्वारा जो जिम्सेदारिया वहन की जाती हैं तर हि 
जिस प्रकार की सेवाओं की भश्रपेक्षा की जाती हैं वे किसी भी स्थिति में शाम व्यक्ति 
], पल, का नियमो में संशोधन हो गया है । झौर मासिक पेस्शन में बढ़ोतरी की 
गई है । # 


[ न्यायिक क्रास्ति/20] 


! रंष्टि में तुच्छ नहीं है क्योकि न्‍्यायाधिपतिगणों को जनता की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति तथा 
सुरक्षा के प्रभारी माना जाता है । स्वच्छता तथा निर्भीकता का मूल्य यदि न्‍्याया- 
थीशों को कुछ सुविधा प्रदान कर के भी चुकाना पड़ तो भी “समाज को चाहिए कि 
वह इस पर नाक-भौ न सिकोड़े । वस्तुतः रक्षक-प्रभारियों को इस स्थिति में 
रखा जाना चाहिए जहां किसी भी प्रकार के लोभन्‍लालच की लिप्या (ऐवशा) 
ने हो । यह सरदेव याद रखना चाहिए कि यद्यपि न्‍्यायाधीशगण ईश्वर स्वरूप हैं, 
किन्तु वे भनुप्य भी हैं । 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि इगल॑ण्ड के भ्रतिरिक्त अमे रीका के सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जीवन-परेन्त होती है तथा वे स्वेच्छा से ही सेवा- 
मुक्त हो सकते हैं। 


', , स्थानान्तरण की तलवार-स्वतंत्रता को श्राघात 


]7, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को नियंत्रित करने का दुसरा प्राधार 
उनकी पदोष्नति के भ्रवसरों का निर्धारण करना है। मु सिफ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों तक पदोन्नदि की यही स्थिति है किन्तु सुचारु व स्पष्ट नियमों तथा उनकी 
पदोन्नति के विषय मे उनकी कड़ाई से वस्तुपरक भ्रनुपालना के प्रभाव में यह झ्राशंका 
बनी रहती है कि महत्त्वाकांक्षी न्‍्यायिक झ्धिकारी श्रपनी स्वतंत्रता! को गिरवी रख दें 
तथा कार्यपालिका की मात्र कठपुतली बन जाए'। पदोन्नति के लिए राज्यों की 
राजधानियों तथा दिल्‍ली मे बनती गुटबंदियां खतरनाक श्रायाम प्राप्त करती 
जा रही हैं तथा केवल नियमो की कड़ी भ्रनुपालना ही इस प्रवृत्ति को रोक 
सकती है, इससे पहले कि यह कोई पडयंत्रकारी कुख्याति प्राप्त करे जो कि स्थाना- 
न्तरण तथा पदोन्नति की नवीन नीति के पश्चात्‌ भ्रवश्यम्मावी हो गई है। यद्यपि 
नवीन नीति का झाधार.व उद्देश्य भ्रत्यंधिक पुनीत है जैसे कि संकीर्णता व प्रांतीयत्ता 
को समाप्त करना, किन्तु इस नीति का दुश्पयोग कार्यपालिका की तुलना में 
महस््वाकांक्षी न्यायिक ,अ्रधिकारी द्वारा ग्रधिक्‌ किया जा सकता है । 
के न्यायाधीशों की दिल्‍ली दौड़ 

8, हाल ही में 23 जुलाई, 983 को जब मे श्री सुरेन्द्र कौशल के निम्म- 
भअण पर उपग्रह दुर-दर्शन पर “सामाजिक न्याय” विपय के लिए दिल्ली गया तो मैं 
सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्‍्यायाघीशो से मात्र सदाचारिता तथा प्रोटोकोल के साते 
पभ्रादर प्रकट करने के लिए मिला | सामान्यतः उन्होनेद्वउच्च-न्यायालयों के न्‍्याया- 
धघोशों की महत्त्वाकाक्षाप्रो से ग्रसित दिल्ली-यात्राभों की भ्चानक बढ़ोतरी पर 
विक्षोभ प्रकट किया । 


202/न्यायिक क्रान्ति है 


शक्ित के श्रल्शेशियन . ' 

9, ऐसे च्रासद, दुःखान्‍्त एवं हतोत्साहित मूल्यों के प्रवमूह्यन के सग्रय मे 
कार्यपालिका या राजनीतिज्ञों के बजाय क्या हमें स्वयं की प्रति' महत्वाशक्षा श्रे 
दोपी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी राजनैता हमें दिल्लो दरवारईं 
परेड करने, संसद के बरामदों में पूमने-फिरने, तथा सन्त्रियों के समक्ष कतारद 
होने के लिए निमत्रित नहीं करता भौर यदि हम "आत्म हत्या” ही * करते हैं मे 
हमें कौन रोक सकता है, विशेषतः तब जब कोई व्यक्ति “मानवन्‍वध" के आ्रारोप ऐ 
बचा लिया जाता है तथा न्यायवालिका को वशीभृत. करनेवाल्या , प्रोपरेशन बिग 
किसी खून-खराबे के कर लिया जाता है । अत्यधिक दुभरिय तो यह है कि इत शर्ेः 
नाक तरीको से हम संविधान के “सजग प्रहरी”” नहीं रह पते हैं।. यदि हो 
निर्णय में महत्त्वाकांक्षा परिलक्षित होने लगेगी तो हम “शक्ति के भल्शेशियन मात 
बनकर रह जाएंगे प्रौर बर्शी का प्रारोप “शक्ति की 'बैघंता की प्राप्ति” सत्य पद 
हो जायेगा। ** 58728 


20 श्री इष्छा प्रव्यरा, ने कहा कि विधि जता, राजनैतिक झंडा सगारर 
चलती है वह इसी के ठीकू समानान्तर न्यायाधीश 'डूले ने 'कहा कि प्रमेरिका " 
*यालय चुनावों के नतीजों के अनुकूल चलते हैं। प्रोफेसर उपेन्द्र_ बख्शी का भरी 
यही मत है । परन्तु मोहम्मद घोष४ को मान्यता है कि भारतीय न्यायालिय, अर 
वाद को नहीं अ्रपना सके हैं व हमारी न्यायिक मान्यतायें धागे, बार 
नन्देलाल* व मिनर्वा मिल्स० की घुरी पर चक्कर काट रही हैं। ललित भसीत ने 
यही मत व्यक्त किया है। हि ५ डे 

2. उपरोक्त विचार अरद्धा सत्य हैं या पृ सत्य, यह मत में व्यक्त नहीं पे 
उकता | न्यायाधीशों को संविधान की प्रतिबद्धता तो रंखनी चाहिये, परस्तु हे 
प्रेरणा “बुग की बोलती झ्ावश्यकताओों”” से लेनी -चाहिये जिसे स्यावाबीश हो 

४ हे, ढ्ह 
. नाग्रपुर विश्वविद्यालय, । 976, भारतीय: कानून चुनौतियों पर कृष्णा पय्यर 
कामापर। कन ि, क  8 
2. कोसियल कौपस श्रॉफ स्टेट्स कौवार कौसिल जरवल : बोल्युम ? (7) पृ)! 
3. ग्राग आइस वे ग्रॉयल मिल्स बनाम भारत संघ : ए० भाई? आार० 278 
 एसण० सी० 72964 पी तक 2 
4. वामनराव बनाम महाराष्ट्र राज्य : 980 (3) एस० स्री० स्ी० 597 
टै- सेंदलाल बनाम हरियाणा राज्य : एण्प्राईन्प्रार०-) 980, एससी? 202 
6. वितर्वा मिल्स लि. बनाम यूनियन प्राफ इण्डिया, : ए० प्र।ई० प्रार० 4760 
एस* सी० 789 | ५ पी") 


[ न्यायिक क्रान्ति/203 


/कंल्ट नेसेसिटीज पॉफ टाइम्स” की सन्ना दी है। न्याय क्षेत्र मे चाहे भ्रभिभाषक हो 
या न्यायाधीश, हम सबको यह नही भूलना चाहिये कि “ज्याय व्यवस्था व कानून 
समाज के करोड़ों दलित, त्रसित, उत्पीड़ित, भ्रद्धंनतग्न नर-कंकालों के भ्रांसू पोछने 
के लिये है व उसी आवना से न्याय करना चाहिये। हम यह भ्रम न रखें कि हम 
“देवता” या समाज व सविधान से ऊपर “थे्ड चेम्वर” हैं, प्रन्यधा भारत में भी 
“प्रतिबद्ध न्यायपालिका” के सिद्धांत को; हम समाज की मुख्य घारा से दुर रहकर 
स्प्त-लोक में न्याय करने के कारण; निमंत्रण देंगे । 


22. सज्जन सिंह! व शंकरी प्रसाद” के विपरीत चंपाकम), कामेश्वर सिह, 
गोलखनाथ,5 झार. सी. कपूर," महाराव सिधिया,? वजरावेल १ मेटल कॉरपो- 
रेशन,* बेला वेनर्जी,!९ शोलापुर मिल्स,!! प्राग प्राइस मिल्स के निर्णयों ने निश्चित 
ही समाज में यह भावना पैदा की कि न्‍्याग्राधीश “सामाजिक न्याय” की प्रगति के 
बढेते चरणों में बेडियां डालते हैं-इस घारणा पर हमें चितन, मंथन व श्रात्म- 
निरीक्षण भवश्य करना चाहिये, ताकि “सामाजिक न्याय” के प्रति हम यह विश्वास 
पैदा कर सकें कि हम जागरूक हैं, भ्रन्धे नही । 


* भ्रय्यर द्वारा न्यायिक क्लवान्ति की वकालत 


23, महधि कृष्णा प्रय्यर स्यायिक प्रक्रिया में संपूर्ण क्रान्ति चाहते हैं, 
उन्होने कहा है :-- है 

#बया न्यायालय डाइनासौर के रास्ते पर चल रहे हैं, यह प्रश्न प्रमरी- 

कियों से वहाँ की इन मंस्थाओ्रों के बारे में पूछिए और यह निष्कर्ष निकाल 

लीजिए कि उनके जीवित रहने के लिए उनका सम्पूर्ण प्राधुनिकीकरण 

प्रावश्यक है। हम तो पूछते तक नही हैं। ब्वितानियो ने प्रपनी विधिक 


संस्थाशरों में भ्रािश्वास की शिकायत छोड़ दी है भौर वे भ्रव झामूलचूल 

ललित: _+_--+ 
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, : ए.प्राई.परर. 9९5, एस.सी 845 । 
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ : ए. भाई, भार. !95], एस. सी. 458॥ 
मद्रास, सरकार बनाम चम्पकम * ए. झाई. भ्रार 95], एस. सी. 226 ॥ 
कामेश्वर सिंह बनाम बिहार सरकार : ए. झ्राई. भार, 950, पटना 392 ॥ 
» गोलखनाथ बनाम पंजाब सरकार : ए. आई. भार, 967. एस. सी 643॥ 
* झ्रार, सी. कोपर बनाम भारत संघ : ए.भाई.भ्रार. 970, एस.सी. 564 । 
* महाराव सिंधिया बनाम, भारत संघ : ए.झ्राई-प्रार. व97, एससी 5304 
* वजराबेलू बनाम स्पेशल डिप्टी कलक्टर :.ए.प्राई.प्ार. [965, एस.सी. 074 
* भारत संघ बनाम मंटल कॉरपोरेशन : ए.प्राई.झार. 967, एस.सी 637॥ 

बंगाल सरकार बनाम बेला वनर्जी : एं.भाई झार, 954, एस.सी. 70॥ 
द्वारकादास “बनाम शोलापुरं मिल्सूं : ए-प्राई-प्रार. 954, एस.सी. 89॥ 
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समाधान चाहते हैं। भारतीय विधिवेत्ताओं,''जँसे डाँ० पाठक झौर एम. पी. 
सीतलवाड़ ने, भ्रौर बहुत समय पूर्व (957) एक भखिल आखीय विद 
मंत्री सम्मेलन ने हमारी इस पद्धति ःके घटते हुए प्राप्य पर अश्व क्रिया है। 
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भमरीकी बार एसो सियेशन की शा 
पालिका की स्थिति पर प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं जबकि भ्ांग्ल भापी वि 
वेत्ता विधिक सुधार पर व्याख्यान कर राष्ट्र को पपने.प््ञान मौर ध्युत 
का लाभ पहुंचाते हैं। ,उदद्वारणार्थ लॉर्ड डेनिंग ने.रिडल व्याह्यात मे, 
न्यायाघीश मँक ग्रॉवर्न ने अपने जी. बी. शारवैल व्याख्यान में भौर लाए 
भूति कारडोजो ने न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति पर अपने स्टोर व्याख्यान 
ऐसा "किया । सोवियत न्यायाधीश क्रियाशील हैं जो जनता द्वारा किएगोे 
वाले विचार-विमर्श में भाग लेते हैं ओर जन-संचार के सांधितीं पर त्ोगो है 
बात करते हैं, यहां तक कि झ्रपंनी गरिमा में 'कमी लाये बिता प्रपने की 
श्रौर राष्ट्र (प्रदेश) को सूचित करते रहते हैं। परन्तु भारत में स्थायपारलियी 
स्वयं को ग्राकाश-कुसुम बनाये रखती है भर स्वयं को समाज से धलग 7 
हुए पारम्परिक न्यायिक पृथकत्ववाद में शरण लेती है। यद्यपि विधि मोर 
विधिक प्रक्रिया के क्षेत्र में, जिसमें , उन्हें -व्यावसाधिक ,अवीणता प्रात हैः 
राज्य, या विधि श्रायोग द्वारा उनसे उनकी मूल्यवान राय माँगी जाती है! 
भारतीय न्यायाधीश न्यामिक क्षीत्र में प्रबल सहभागी हो सकते हैं! मो" 
रहना लोकतांत्रिक वधता को असफल करना है झौर इस संस्था को से 
महत्त्वहीनता में ढकेलना है । हि आम 





५ « एक महान्‌ संग्राम - ; «5 : 
24. महपि कृष्णा भय्यर की सामाजिक न्‍्याये की पवधारेण 
सै न्यायाधीशों, बार के सदस्यों ग्रौर विधिवेत्ताओों को प्रेरित किया है। पर 
वेत्तामो,“बाबू भौर न्यायाधीशों के ; निजी समीकरणों, महत्त्वाकाक्षाणो, पूर्वधारणाएं, 
सुधुष्त प्रदृत्तियों झौर सामाजिक दर्शात ने पददलितों भौर गरीबों के प्रति प्र री 
स्यायिक सबद्धंता को भ्रौग' में क्ॉक दिया है। 'अ्रेय्येंर के न्यायिक दर्गेन की जि 
शीर्षे न्यायालय में पूर्ण रूप से भगवती, देसाई, ठवकर, ' रेंडडी हार्दि दाता मी 
किया जाता है, की सर्वप्रथम उसके सहभागियों द्वारा ही, भपने निर्णयों मे पाती 
द्वारा “घुमाँ, लपटों और धग्नि/! में डाल दिया गया है ।-श्रब, तुलजापुरकर हे 
भाषण ने उपग्रुक्त' वृष्ठमूमि में टीका-टिव्पणी के -व्ेवाह का द्वार खोत दिया 
सोदाहरण स्पष्ट करने -के लिए इंडिया टुडे” के कालमनवीस चैतन्य कालवा 
/न्यायपाविका एक महान संग्राम” झीर्पक के अन्तर्गत प्रथम, कोटि के झा 


| मे बहू 
तु विधि 
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ध्णन दिया जा सकता है। पदासीन न्यायाधीश के रूप मे औचित्य इसी में है कि मैं 
इस पर कोई टीकाटिप्पणी न करू' । निम्नलिखित मुख्य उद्धरण श्रपनी बात स्वयं 
ही स्पष्ट करते हैं :-- १ 
।.. “कहता : पूरे 27 लम्बे फुल्नस्केप पृष्ठों का तुलजापुरकर का भापण 
धरावेश और बाकपटुता -का सम्मिश्रण है और परस्पर विनाशकारी युद्ध की 
एक खुली धोषणा है। तुलजापुरकर का मुख्य निशाना क्रियाशील ,न्याय 
प्रदात करने के नवीन भौर झोजस्वों स्कूल के विवादास्पद मुख्य प्राचार्य 
, न्यायाधीश प्रफुल्नचन्द्र नटवरलाल भगवती ये। गत कुछ वर्षो से भगवती 
ने एक ऐसे आन्दोलन क्री शुरूप्रात की है जिसने लोकहित मुकदमेबाजी, का 
एक विशाल क्षेत्र खोल दिया है, ऐसे मुकदमों मे श्रर्जीदार के सुने जाने के 
श्रध्विकार ' (लोकस स्टेण्डी) की परिभाषा को नाटकीय' रूप से विस्तृत कर 
दिया है, निर्धनों को विधिक सहायता की भ्रवधारणा को एक नया प्रर्थ 
प्रदान किया है और उच्चतम ' न्यायालय को भारी ज़ेबों वाले व्यक्तियों को 
! विधिक वाबछलता के क्षेत्र से बदलकर भारतीय भधिकारविहीन निर्धनों का 
 शुभचिन्तक बना दिया है। दूसरी तरफ' तुलभापुरकर न्यायालय के सैद्धां- 
स्तिक धार! के दूसरे किनारे पर हैं। वे एक रूढीवादी न्यायाधीश हैं जो 
* न्यायालय द्वारा शिप्टाचार, भौर सदाचार के पालन श्रौर उसंको स्वतंत्रता 
को कार्यपालिकों के अतिक्रमण से परिलक्षित रखने की श्रावश्यकता में उत्कट 


विश्वास करते हैं ।! : 7 7 ४ ४ 
मेरे विद्ान भाइयों' के परिहासजनक कार्य 

: “बुणे में भ्पने भाषण में इस प्रशिष्ठ भाषा की तुलजापुरकर ने प्रालोचना 
फी झौर व्यंग्यात्मक रूप में पूर्व महाधिवकता सी. के. दफ्तरी के इस कथन को 
उद्घृत किया' है' ““'जब न्यायाघीश पभ्रपने साथियों को “मेरे विद्वान भाई” 
से संबोधित करते हैं तो उनका तात्पयं- कुछ भिन्न होता है।”” उन्होंने दसवें विधि 
प्रायोग, जिसके न्यायमूर्ति के. के, मेस्यु भ्ध्यक्ष थे, के द्वारा प्रसारित प्रश्वादली पर 
यह कहते हुए कड़ी घोट की है कि “यह प्रश्न कि क्या उच्चतम न्यायालय को संबेधा- 
निक न्यायालय से प्रतिस्थापित किया जाये ? भौर क्‍या उच्चतम न्यायालय भौर 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई राजनंतिक पृष्ठभूमि होनी चाहि 


न्यायिक स्थतेत्रता के स्पष्ट विरोधी हैं।” ५, “-- 
राणा 





* ज्यूडिशरी--ए बंटल सुप्रीम, द्वारा चेतन्य कालबाग : इण्डिया टुडे, दिसम्दर, 45 
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तथापि अ्रपते भाषण के मुख्य भाग में तुंलजापुरकंर ने भगवती डी, 
उनका एक भी बार नाम लिए बेर, धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। _ 

तुलजापुरकर ने पृथक से भी देसाई पर, बगैर उतकी नाम लिये, पक्ष 
किये हैं। “भगवती द्वारा प्रोषित एक व्यक्ति ! देसाई ने श्रपने एक हाल ही के 
निर्णय में भारतीय न्यायिक पद्धति की आलोचना यह कहते हुए की है कि "बह झ॑ 
देश की प्रकृति से सर्वेथा भ्रसंवद्ध हैं गैर कानूनी रूप से श्रायातित पेढ़ति।॥” पपोे 
श्रोताओं पर गरजते हुए तुलजापुरकर्र ने कहां कि “मैं यह जानना चाहता हूँ कि 
यदि उनके ये विचार ईमानदारी और ययार्थता से पूर्ण हैं तो वे इस 'पढ़ति वो 
छोड क्यों नहीं देते ।” बा 

, मुखौती द्वारा लोक-हिलं मुकदमों का समर्थन 

25. मुखोती, जो स्वयं एक श्रग्रणी सिविल अ्रधिकार क्रियाबादी हैं! एईँ 
अनुभव करते हैं कि लोकहित मुकदमें काफी भ्रच्छा | काये कर रहे हैं।,,वे कहो है 
“वर्तमान समय में जीवित रहना, यहां तक कि स्वयं का प्रश्तित्व बनाये रखना भरी 
अत्यन्त-कठिन हैं वस्तुत: प्रक्रिया न्‍्यायालीय का्येविधि की भनुचरी है न कि हो 
निवरीतआ न का कक अल 

न्‍्यायाधीश द्वारा कार्यपालिका-में भो भ्रपनो दखल रखने की भराकाक्षा 

26. वरिष्ठ अ्रधिवक्‍ता भार० के०, गये ; कहते हैं कि ्यायाधीशो 
स्थानान्वरण के मामले में न्यायाधीशों के संघर्य ने इस झाशंका को बैसवती 
दिया है कि उच्चतम न्यायालय ,भात्महत्या, की, प्रवत्ति की जकड़ में है भौर उ्े 
बाद जो कुछ घदित हुआ है इन आाशकाप्रों को न्‍्यायोंचित ठहराता है। व्यापधीरी 
में कार्यपालिका के निरणयों मे अपनी बात का अधिक से.भधिक हिस्सा होते कै नि 
होड है । _ उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायधीयों को, 70 करोड़ व्यक्तियों हारा ध् 
व्यक्त भास्था को हकदार होने की बात सिद्ध करनी चाहिए। 

.. ..'.  भगवतीकासंयम . . . ., 

27. जब तुलजापुरकर के आरोपी का उत्तर देनें के लिए भगवती से हि 
गया तो उन्होंने उत्तर दिया “में उसी प्रकार की झभद्वता करते के लिए उत्तेहिं 
नही होऊगा क्योकि मैं दृढ़तापूवक यह विश्वास करता हूँ कि न्यायाधीशों के मे 
एक-दूसरे की बलिया उधेड़ने का यह विवाद न्यायिक संध्या की, अवतिष्ठा प्रो! 
विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। संस्था को उंन व्यक्तियों थे ऊपर रह 
जाना चाहिए, जो उसमें समाविष्ट हैं।” 


, इण्डिया टुडे, दिसम्बर 5, 982 पू० 49' 


[ न्यायिक क्रान्ति/207 


अ्रय्यर से प्रेरणा १2 « 0५ 

28. भगवती यह स्वीकार करते हैं कि “उच्चतम न्यायालय .को लोकायुक्त 
में परिवतित करने के उत्साह में कभी वे न्यायिक स्वतंत्रता की सीमा को दूर तक 
से गये हैं। झपने प्रधिकांश कार्य में उनके प्रेरक न्यायमूर्ति वी० झ्रर० कृष्णा अ्रव्यर 
हैं, जो नौ वर्ष पूर्व उसी दिन उच्चतम न्यायालय में नियुक्त हुए थे पर 980 में 
प्रवकाश प्राप्त कर चुके है ॥/ 

कोई कार्यकारी भूमिका नहीं-देसाई 
29 वे इस बात को इ'म्रित करते हुए कि “भागलपुर श्ांख-फोड़ मामले में 
उन्होंने भ्रन्धे किये गये विचाराघोत केदियों के वकील की इस दलील को दुकरा 
दिया था कि सी० बी० झ्राई० की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाये भौर उच्चतम 
न्यायालय को इस बात का निर्णय करना चाहिंए कि क्या पुलिस आंखे फोड़ने के 
लिए जिम्मेदार है, जिससे कि मुझावजे की मांग की जा सके ।” वे कहते हैं कि “मेरी 
तो केवल इतनी इच्छा है कि सरकार भागलपुर झभियोजन के निपढारे मे सोती 
न रहे। न ही हैदराबाद बहुए' जलाने के मामले में मैंने दोष-सिद्ध करने का प्रषासत 
किया, किन्तु पुलिस को तत्परता से झनुसंधान करने के लिए समुत्तेज्ित किया ।” 
लोकहित मुकदमे श्रावश्यक-प्रय्यर 

30. न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को भी यह समझ मे नही भाता कि किस बात 
के लिए इतनी खलबली मची हुई है । वे कहते हैं ''मैं स्तब्घ हु कि भ्रनुच्चेद 39 (प्र) 
के बावजूद किसी न्यायाधीश को लोक-ह्वित मुकदमों औ्ौर लोकोन्मुल्ली प्रक्रिया के 
सरलीकरर का विरोध करना चाहिए | विशेषकर वहां जहां न्याय समाज के कम- 
जोर वर्ग को प्रभावित करता है वहां कमजोर वर्ग का न्याय तक पहुचना मानव 
भधिकाएं में सर्वप्रथम है। भ्रतः धतिशय त्तियमनिष्ठता, भौपचारिकता भौर बहुत ही 
परक्ष्म तकनीकियां, जो निधेनो, भशिक्षितों भौर पिछड़े लोगो की सम्मुखीन न्याय तक 
पहुँच में स्वयं ही रोक लगाती है, में ढील दी जानी चाहिए, लोक न्याय झोर 
न्यायालय के बीच में कठोर प्रक्रिया की दीवार नहीं होनी चाहिए । 

 न्यायाधोशों के जेमे--उच्चतम न्यायालय 

3।. बैच में विभाजन इतना तीद् है कि कतिपय न्यायाधीश पूर्व भ्रन्य 
न्यायाधीशों के विनिश्चयों पर ध्यान तक नहीं देते । न्यायाधीशों में थरेमे स्पप्ट 
इप्टगोचर होते हैं, देसाई, स्‍भो. चनप्पा रेड्डी भौर ई. एम. वेंकटरमंस्था, भगवती 
पौर बहरुलइस्लाम का हढ़ता पूर्वक समर्थन करते हैं भौर मिश्रा, बालकृप्णा इरादी 
भौर एु० एन० सेन० भी उनकी विचाराघारावाले सेमे में हैं। दूसरी तरफ तुलजा- 
एरकर को ए० पी० सेन०, मुर्तेजा-फंजल भली, भौर बुछ सीमा तक मुएप 
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न्यायमूत्ति चण्द्रचूड़ का समर्थन प्राप्त है भौर वरदराणन्‌ भी कमी-क्ी उनकी तफ 
भा जाते हैं |? 5 का 2 


“पाठक” सध्यम्तार्गी है 
32. इस उम्र विभाजन में एक मात न्यायाधीश, जिन्होंने बराबर बचत; 
भध्यमार्गी होने का उदाहरण स्थापित किया है, वे भार.एस.पाठक हैं । तथारि छ 
विषारों ने बन्‍्च स्थिरीकररणा को जन्म दिया है , जिसमें बहुधा भगवती, पाठक मोर 
(.एन-सेन के साथ भौर तुलजापुरकर, ए.पी.सेन झौर फजल पी के साथ बट हैं। 
डेच वकीलों के बारे मे यह पाना जाता है कि वे भपने,मामले की सुतवाई के निए 
उन न्यायाषीघों के दास ले जाते हैं जिन्हें दे सहानुमूतिप्रर्ण मानते हैं भौर इस खाए 
न्यायात्षयों में भी पूर्व सूचनीयता का तत्त्व प्रवेश कर गया है 7 
न्यायाधीशों को कलह सुस्पष्ट-उच्चतम न्यायालय 
33. परस्तु भ्रव संघर्ष-रेखा स्पष्ट हो। गयी है विधि व्यवसाय को यह ४ है 
कि भविष्य में उच्चतम न्यायालय के कनहप्रस्त न्‍्यायायीशों मे,इस शकार के विरे४ 
पूर्ण ध्रौर खुली ऋडप होंगी । इस प्रकार का विभाजन ऐसे समय बन रहा है का 
संबद्ध प्रत्येक वागरिक को एक सशक्त झोर संग्रठित उच्चतम न्यायालय की प्रार 


श्यकता है धौर जब एक तरफ कार्यवालिका भौर विधायिक्ा . में भौर दूसरी एक ॥ 


न्यायप्रालिका से कशमकश चरम सोम पर पहुंच गयी है ।£ ! 


बढ्शी का प्रतिवाद भौर कामजी के ग्राक्रमण ' 

39. छुलजापुरकर के पुणे भाषण के दंबंध में 'धला एक प्रिय वाद/विंगाई 
और उग्र हो दया जब प्रो. चर्शीः ने भगवती के लोकहित के मुकदमेबाजी 
सामाजिक कारदाई को मुकदमेवाजी' को ' संज्ञा देकर * इसे एक सुरक्षात्मक गा 
अदान करते हुए,तुलजावुरकर के विचारों पर भाकषमरा किया । प्रो हाजी 
प्रो. बर्शी को न्‍्यायमूतति भगवती भौर न्येयमुर्ति देसाई ,के भति उत्साहपूर्ण हर 
रक्षक की संज्ञा दी है। कागजी के धनुसारे,4 -“वोद्धिक स्वतत्वता ,सर्बधी 2 
भौर न्यायाधीशों के संबंद में उचित टीका-टिप्पंसी मान्य व्यापक गुजाइश $' क 
हैए प्रो, बरुशी दारा धपनाये गये तरीके, न्यायाधीशों भ्ौर उच्चवर स्यायपरति 
.* भति उच्च सम्मान प्रदान करने की परम्परा को बढ़ाने में सहायक नहीं होगे / 


पमारन्परपाथारर भरा हैं 4023 %& * हा 
5 थुडिशियरी-“ह बंटल सुप्रीम”, इब्चिया हुडे, दिसम्बर 45. 983, ३. !20 
2, मी. उपेन्द्र बच्णी, कुलपति, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, मुरत्‌ 


3 प्रो, मगलचन्द जैन कायजी, विधि विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
4. 29, जयपुर साँ जरवत, (979), पृ, 264 ' 
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प्रो. बल्शो के लेख से कागजी की टिप्पणी को; “न्यायिक आतंक :! 
श्रीमान्‌ स्यायमूति तुलजापुरकर के पुणे ' भाषण के संबव में कुछ विचार” शीर्षक के 
भधीन उद्धुत कर उस पर बिना किसी अतिरिक्त टिप्पणी किये विचार किया जा 
सकता हैं 

“ज्यायमूति तुलजापुरकर के विरुद्ध उनके शब्द यदि पूर्णत, आतत्तिजनक न 
भी हो, तथापि निश्चित रूप से उनका भ्राक्रामक रुख न्यायाधीश के विरुद्ध व्यक्ति- 
गत रूप से पक्षपातपूर्ण है। उदाहरणार्े उनके द्वारा श्रीमान न्यायमूर्ति भगवती 
द्वारा प्रधानमंत्री को 980 में लिखित पत्र का बचाव झौर न्यायमूर्ति तुलआपुरकर 
के विरुद्ध तथाकथित उच्च न्यायपालिका की छवि को घूमिल करने के एकल काये 
का स्वार्थेसाघन बनाने के विरुद्ध भ्रारोप भौर लाख इन्कार करने पर भी पत्र का 
न्यायमूरति भगवती को तंग करने एवं नीचा दिखाने के लिए उपयोग करना, चांछनीप 
बोडिक बोघ के श्रभाव का द्योतक है । भगवती के देर से दिये जाने वाले विर्णयरो 
की प्रतिरक्षा के रूप मे उनकी दी गयी टिप्पणियां नागरिकों की शीघ्र न्याय क्री 
भांग को निरुत्साहित करती हैं । न्‍्यायाघीश जो महीनों तक निर्णय नही देते, जैसा कि 
मिनर्वा मिल्म० के मामले मे न्यायमूर्ति भगवती के निर्णय मे हुप्ना-और बिद्वान प्रोफेसर 
द्वारा निदिष्ठ बचनसिह के मामले? में भी, उच्चतम न्यायालय ही नही प्रस्य न्‍्यापा- 
लय भी बकाया के बोझ से दवे हुए हैं, और इससे बकाया की समाप्ति के कार्य को 
भागे बढ़ाने में सहायता नही मिलेगी। प्रो. बरुशी जो प्रमरीकी उच्चारण की 
अ्रग्रेजी पर भ्रच्चा भ्राधिपत्य रखते हैं भोर जो भपने भुकाव के अनुमार किसी भी 
व्यक्ति के समर्थन में या उसके विरुद्ध बोलने में ग्त्यन्त सक्षम हैं भौर साथ ही भ्रय्यर 
की तरह की प्रग्रेजी लिखने में भी श्रेष्ठ हैं, उन लोगों की श्रलोवता से नहीं बच 
सकते जो यह कहते हैं कि कानून को ही हम खो देंगे यदि उसे क्रियी विदेशी भाषा 
के दबाव से बोभिल कर दें । उच्चतम न्यायालय के कतिपय न्यायमूर्ति जैसे पी एन. 
भगवती, विधि7 योग भौर न्‍्यायिक क्रियावाद के काफी चित विचारधारा से 
प्रभावित हो सकते है । ऐसा हो सकता है कि उन्होने प्रभावपूर्ण निर्णय दिये हो पर 
कहना यह चाहिए कि प्रभावपूर्ण भसामान्य श्रग्रेजी से प्रभावपूर्ण न्‍्थायिक निर्णय 
उत्पन्न नही होते | बर्शी की यह शिक्रायत सही हो सकती है, कि तुलजापुरकर ने 
भ्रपनी भ्रत्रिय टिप्पशियों द्वारा भगवती को भकैला कर दिया है, पर ऐसा लगता है 
कि वे इस तथ्य को नजरभ्रन्दाज कर गये हैं कि भगवती भी भ्पने साथी न्यायमूतियों 
, स्यायिक प्रात्तकवाद ; श्रीशा्त् सशध्तवर्शीर कत्याजातरतारतमिनातो नप्नन्तत, पर कुछ 

विचार--प्रो उपेन्द्र बर -वव 
2. मिनर्वा मिल्‍्स लि. एवं ५, 3, एस. 
सी. सी. पृ. 6254 - हक *' 

3. बचनवधिह बनाम पंजाब राज्य (982), स्केल 743 . 
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के विरुद्ध इसी प्रकार के प्रारीप लगाने के दोषी हैं। मिनर्वा मिल्स के मामते में उनके 
कुछ स्थायमूर्तियी के बिरद्ध प्रावकथनीय टिप्पणियाँ उन न्यायाधीशों के स्यायिक 
आधार के औपचारिक अवमूल्यन के उदाहरण हैं जबकि थुणे में न्यायालय के बाहर 
न्यायमूत्ति तुलजापुरकर द्वारा न्‍्यायमूति भगवती का विरोध मात्र मतौषवारिक है। 
प्रो. बर्शी की यह टिप्पणी कि तुलजापुरकर के पुणे भाषण में प्रयुक्त शब्दों में कोई 
प्न्यथा उद्दे श्य है, उचित नहीं हो! सकता ! यह व्यक्तिगत झारोप, न्यायावीर में 
कार्य पर उचित भालोचना के लिए स्वीकृत शब्दीं 'के चयन की सीमा को भरते 
ऋ्रमण है ।” * 
न्यायाधीशों के श्रान्तरिक कलह से दूर रहें 

35, प्रो. कागजी ने वर्शी के विधि शास्त्र पर प्राक्रमए करने में कोर 
कप्तर नही छोडी है श्रौर वे कहते है:-- है ड़ 

“वरन्तु उनका (बर्शी का) स्यायाघीशों की घरेलू प्रान्तरिक कलह में रत # 
द्वारा स्वम घारित की हुई नायक की भूमिका पूर्णतः झनावश्यक झौर पनाधिकं 
सैष्टा है। वास्तव में यदि ऐसा प्रयाप्त उद्दे श्यपूर्ण तरीके से, एक-दूसरे से पर 
न्यायमूरत्तियों मे से मात्र एक के बचाव के लिए ही नहीं किया जाये तो एंक ब्यर्ति 
विरुद्ध श्रप्रिय टिप्पणी करने की अपेक्षा, श्रावेग रहित समीक्षात्मक बौद्धिक परी 
की ग्रावश्यकता है । वास्तव में, सामान्य जन की स्याय की थधांकाक्षा के लिए शो 
माँग पर टिप्पणी को भ्रावश्यकता है।” 


भ्रान्तरिक कलह के प्रति बख्शी की चिस्ता 


36, प्रो. बरुशी ने श्रपनी निम्नलिखित टिप्पणी में दो शीर्ष स्यायाधीशों *ै 
मध्य इस विवाद पर दुःख भौर शोक प्रकट किया है-- कि न्‍] 

“973 में पद-अ्रतिक्रमण के प्राधात के बाद से ही भारतीय 7 
न्यायालय में विखण्डन प्रदृत्ति इष्टिगोचर हो रही है ।! झ्रापातकाल के कक 
को उथल-पुथल में बार के तेताओ द्वारा कुछ न्‍्यायमूर्तियों का व्यवध्यित ४ हम 
करणाः झौर श्रापातकाल (राय झौर बेग के मुख्य न्‍्यायाधीशत्वकाल में की 
श्रवनततिपूर्ण तरीके से व्यक्तियों का सम्मेलंद बन कर रह गया पश्रौर उसतें कि 
निगमित संड्थागत, प्रकृति को खो दिया है) में 'झडिग”. रहने की विशिष्ट धो वी 
ने इस प्रद्धत्ति की भोर अधिक बल दिया है” । 980 में श्रीमती इन्दिरा गाँ 


+ प्रो, कोल 

. के. के. मैथ्यू श्रॉव डेमोक् सी, इक्वेलिटी एण्ड फ़ीडम (978) सं- भी. धर 
बरुशी । का 2270० 8-98 

2. द इण्डियव सुत्रोम कोर्ट एण्ड पॉलिटिक्स--श्रो. उपेस्ध्र बस्यी, (980) [ ह 
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वापिसी मे न्यायमूर्तिमों के लिए भौर भधिक भाघात पहुचाया जो श्रापातकाल 
निण्णयों के लोक-शुद्धि मे बहुत भागे तक पहुच गये थे । झौर न्यायमूर्ति पी. एन. 
भगवती के प्रधानमंत्री को लिसे झलोकत्रिय पत्र से एक नवीन न्‍्यायालय--इत्तर बैधी- 
करण का तरीका भारम्भ हुप्ता है । इस स्थिति के उत्पन्न होने से परिणामों का एक 
नया सिलसिला चल निकला है जिसमे से प्रमुख धौर सर्वाधिक प्रचारित भौर लगा- 
तार बढ़ता रहा, मुख्य न्यायाधीश चन्द्रबूड़ भौर न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती के बीच 
का मतभेद है। जो “'प्रासाद राजनीति” को भलीभांति जानते हैँ, उनके प्नुसार 
इस विवाद का प्रमुख राजनीतिक लाभ प्राप्त करने वाली : इन्दिरा। गांधी ही इसे 
विवाद की निर्णायक भी रहो हैं। 
बर्शी द्वारा न्यायिक गृह-पुद्ध का प्रतिकार 
37, प्रधिवक्‍ता वरूशी ने माननीय वी.डी. तुलजापुरकर के पूना-प्रभिभाषणों 
को माननीय पी. एन. भगवती के विरुद्ध महाभियोग के समान स्पष्ट निन्‍्दा की संज्ञा 
दी है। विरोधाभासी ववतथ्यों पर कुठाराघात कर तकं-वितक, कानून एवं तथ्यात्मक 
जानकारी प्रस्तुत कर उन्हें ठुकराया है। 
तुलजापुरकर का भ्रगला नया निशाना-देसाई 
38, प्रोफेसर बरूशी ने पुतः माननीय तुलजापुरकर के प्रात्मिकशुद्धि प्रादो- 
लग का नया शिकार माननीय देसाई को दर्शाते हुए, निनदनीय कहा है। श्रौर इस 
सदेह की झाशंका व्यक्त की है कि शायद माननीय चिनप्पा रेड्डी इस श्यूखला मे 
भागामी व्यक्ति हो । बरुशी ने अ्रपने भ्रालेख-“न्यायिक भातंकवाद” मे श्री देसाई को 
पद्‌-दत्ितों एवं गरीबों का मसीहा भर कित कर न्यायाधिपति तुलजापुरकर को निम्ना- 


पा रस में चेतावनी देते हुए, झपने झाक्षेपो को सत्यता प्रदान करने का निवेदन 
कैया 


तुलजापुरकर-प्राक्षेपों को सत्यता दें 

39. माननीय तुलजापुरकर के द्वि-प्र्थी श्राक्षेप, जो सर्वोच्च न्यायालय से 
प्रतिष्ठित न्‍्यायाधिपति देसाई की इंगित कर उनके ्रभिभाषणो मे स्थान पाते हैं, 
प्रव जन-सामान्य के सामने स्पष्ट प्र्थी वक्तव्य के रूप में भस्तुत होने चाहिए'। 
क्योकि एक सामान्य नागरिक की भाँति किसी के चरित्र-हनन या मानहानि का 
उन्हे भी सामान्य कानून के अन्तर्गत अधिकार नही है। स्पष्ट वक्‍तव्यो के उपरान्त 
वे शीलवान न्‍्यायाधिपति के स्थान को ही भलंकझत नही करेंगे अपितु राष्ट्र की भी 
महति सेवा कर पायेंगे । 

भारोपों-प्रत्यारोपों को गरुरिल्ला युद्ध-पद्धति श्रेयस्कर नहीं होगी 

40. सर्वोच्च-स्यायालय के न्‍्यायाधिपति के झलंकृत सिंहासन पर प्रारूढ 
होकर भारोपों-प्रत्यारोपों की गुरिल्ला रीति-नीति, जिसमें सदाचारिता, निष्पक्षता 
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पर छीटा-कशी हो, कदावि श्रयह्कर नहीं होगी । यदि इन्े अगर मित्रा हो. कई 
कावान्तर में “यायाध्रिपक्ति- भातृत्व में भ्राशाविक विखण्डन की भांति प्रद्रर होगी 
भोर हो सकता है इसे स्वयं माननीय पुलजापुरकर को भी गंभीर-प्रषष् मौत दी 


सामने न्यायालय की स्वच्च छवि भौर नाम को सुरक्षित रखने के लिए अतिबद्व हैं। 
देसाई को पदत्याग की राय अविवेकपुर--बढ्शो ' 

80. जब पुनजाधुरकर देसाह की आलोचना करते हैं तो प्रो, बह्शी कड़े 

शब्दों मे कहते हैं “मातनीय ऐुलजावुरकर की प्रसहिष्णुता जन सामान्य के गये 
अयामो तक पहुंच जानी है, जब दे साननीय देसाई को वर्तमान स्याय पद्वति मे 
'देत्याग की राय देते हैं। यदि देसाई ने चैत्ेमान न्याय परढति को विदेशों हे 
भ्रायातिव, ए रलो-सेक्शन-काल को उदस्था कहकर हमारे राष्ट्र के निए अनुफ्यीगी 
५. है भौर त्याज्य कहा है तो ऐसे मे भी श्री देसाई के पदत्याग की स्थिति कही भी 
भावश्यक प्रतोत्त नही होनी चाहिए । भारतीय संविधान या स्यायाधिप्रति की पद 
हें नहीं करती कि बत्तमान पदतिकी 
ऐसा निषेध प्रदान करता तो, कितनी भी स्पायातव 

के माध्यम से नवोन संत्थ/ (0 विकास एवं मृल्याकत का आादुरभाव सभव ही 
प्रतीत नही होता न्यायाधिपति किस स्तर तक किसी पद्धति के प्राकलन की गहने 
पह मे जाये या किस शब्दों मे आकलन हो, यह उन्ही के मानस पर छोड़ शिग्रा 
जाये तो उत्तम होगा + प्रतिशयोक्तिदर्ण भाकलन हो या झआरोपबपत्यायोप का 
भरु-विखण्डन, जो उन्हे स्वय के ही वस्वहीन बन दे, यह स्वयं उन्हें ही! तय करना 


“माननीय उुलेजाधु रकर स्क्य कतंग्रान न्याय-पद्धति को भ्रारक्षए देकर ड्ध 
जैधारो की कल्पना करें ऐसा उन्हें पृ अधिकार है, इसी प्रकार देसाई को भत्वीकार 
का मार्ग प्रपताने से रोकना उनके प्रषिकारों को पवमानना होगी। सर्वोद 
न्यायानय मे न्यायाविपतियों के बीच होने काली सौहादंदुर्ण एक दायित्वयुक्त तके- 
ज्तिरक, जो बतंमान- न्याय-पद्धति के. सेकेट-मोचन 4 सत्या के नवीन विकहित 
्ायाम को घोर अग्रसर होता हो, + क्षेबल भाज की महत्ति प्रावश्यकता है बिक 
इन भ्रल॑ंकत पदों पर आसन ऋषियों का कत्तंव्य भी है।” हु 

“प्रामनीय ऐुउजापुरकर अननीय देखाई के पदत्य/ग की राय जाहिर कर 
पाय-व्यवस्था की “घारशिता को भी हेस प७ रहे हैं जो स्थाय-स्वतन्वंता के 
विद्धान् रू मे संविधान में विद्यमान है, जिससे स्वयं तुलयावुरकर भी प्रदग्ड 
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। 
“सर्वोच्च न्यायालय एवं राजनीति”! में उपरोक्त विचार व्यक्त किये ये, मर । 
के पश्चात्‌ इससे विरोधाभासी विचारधारा की झोर प्रग्रुस॒र हैं । उनके प्रात ह 
में व बाद मे हाल के चिस्तनों में कोई समानता नहीं मिलती- है, यद्यपि प्रो, दागी 
उनकी आधुनिक शैली के साथ एक-सुर हैं । 
“योग और राजनंतिक धर्म” कह फर श्रय्यर पर कठाकष 

44, दोनों ही ने श्री कृष्णा प्रय्यर द्वारा अ्रधानमंत्री प्रकरण मे ७ ' 
पर प्रतावश्यक रूप से कटाक्ष कर नैतिक “योग” या “राजनैतिक धर्मे” जैसे मूह 
का प्रयोग किया है ! न 

45. “राजनैतिक घ 73060 हि ता * का प्रमुभव प्रवकाशीों 
न्यायाधिपति कृष्णा अय्यर के स्नायु-तस्त्र पर प्रधिक प्रभावी रहा, बतिस्पत डर 
विधान एवं पूर्व-निर्णीत श्रालेखों मे व्यक्त धारणा के, जब उन्होंने शओमती गांधी 
लोकसभा की सदस्यता से वचित कर श्रयोग्य करार दिया । प्रकरण के 08% 
या उच्च न्यायालय के भादेश की परिष्कृति की तह में पहुचे बिता, रोई रा # ५ 
निःसंदेह पूर्णख्पेण न्‍्याययरुक्त नहीं कहा जा सकता है। योग व्यायाम फी क््ल्नि 
जटिल मुद्रा के विस्तृत वर्णन की भांति, प्रावश्यकता से अ्रधिक विस्तृत रो हे 
श्रपरासंगिक व श्रतावश्यक ही कहा जायेगा । प्रतुनय-वितय की शैसी में रा हर 
आ्रादेश स्वयं में ही विरोधाभासी विकेन्द्रित समाविध्टियों से पूर्ण या। उच्च | 
लग के निर्भीक निर्णय की ऐसी सशक्तित भीरू व्याख्या सामान्य जग कौ है 
करने के लिए पर्याप्त थी । राष्ट्रीय हित की दुद्दाई में श्रीमती गांधी के पक्ष ही 
गये स्पष्ट रोक झादेश को शायद एक भाम नागरिक झवश्य प्रशंता करवतों। रु 
न्याय के रक्षक भौर वह भी श्री कृष्णा अय्यर जैसे निर्भीक श्ोजस्वी त्याग ्ा 
की प्रात्मा से ऐसी भीरुता की आशा उस नागरिक को भी नहीं थी, इसने उसे छा 
ही किया ।/ 

यह्‌ समीक्षा बख्शो के चिन्तन से कितनी मिलती है हो धो 

46, कई दशकों तक न्यायिक निर्णीत पयूर्वालेिखों की मान्यताप्ी दर 

निर्णयों में स्थान्‌ देकर माननीय, कृष्णा अ्रय्यर वे पूर्ण रोक प्रावेश एवं सर्यते 


कक कर लद कमा टकरा 07; रुक र५आ श् हू री 
. इण्डियन सुप्रीम कोर्ट एण्ड पोलिटिक्स-प्रो. उपेन्द्र बरुशी, ईस्टर्स बुर हा 


पब्लिकेशन, लखनऊ । व विन 
2. “जजेज क्यूइक्सोटिज्म एण्ड पोलिटिक्स'-मंगल चन्द जैन कागणी, * 
_ भारतीय विधि संगोष्ठी जोघपुर, 98, मे अ्रस्तुत पत्र पर आधारित, 
जयपुर लॉ जनेल (979) पृ. 224.... 
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देशों की व्याख्या की है, किन्तु श्रीमती गांधी के संदर्म में दिये गये श्रादेश की 
हक; रेखा में उन्होने वैधानिकता की लक्ष्मण-रेखा को लांघ, यह व्यक्त किया है कि 
रिपृर्ण रोक व सशर्त रोक प्रादेश में वास्तव में कोई स्पष्ट संभव अन्तर नहीं है 
'उदि वादी राष्ट्र के सबच्ते प्रतिष्ठित ऊचे पद पर आस्तीन व्यक्ति हो तो और ऐसे 
प्रादेश मे भ्रन्तर दूढना “परंछाई पर मुष्ठिका प्रहार” या लीक पीटने के समरृश्य 
"होगा ।! 
है जनतान्त्रिक घ॒र्म 
47. “जनतान्त्रिक धर्म” की प्रभिव्यक्ति में, सत्ता पक्ष के विरोधियों पर 
विष-बमन के प्रतिरिक्त संपूर्ण निर्णय श्रीमती गांधी के पक्ष में है भौर प्रतिष्ठित 
पद प्रासीनता के वशीभूत होकर तथा विशिष्ट परिस्थितियों से प्रभिभृत होकर 
पारित किया हुम्ना प्रतीत होता है। श्राशा के विपरीत कृष्णा भ्रय्यर जैसे उच्च 
, मादशों एवं निष्पक्षता वाले व्यक्तित्व में न्यायिक आदेश में प्रप्राप्ंगिक राय की 
प्रभिलाधा नहीं की जा सकती है, जो प्रन्ततः स्वयं न्यायालयों के संदर्भ मे 
[विनाशकारी प्रमाणित हुई ।”? 
४ राजनंतिक सहयोग को वेघानिकता 
48, इस स्थल पर न्यायालय सत्तापक्ष-विपक्ष खुपी दो नावों पर सबल ढू'ढता 
' है प्रौर स्पष्टतः दोनों को अपरिलक्षित सहयोग कर, राजनैतिक व्यवसाय मे पू'जी- 
' विनिमय” जैसे कृत्य की प्रोर उन्मुख है।/”3 
._ भ्राचायों के लिए राय की बनिस्पत श्रात्मविश्लेपण श्रधिक उपयुक्त 
| 49, सन्‌ 979 की मेहरचद महाजन मेमोरियल विधि व्याश्यानों की 
अंखला मे मै वेधानिक प्रतिरोधों के बावजूद इन प्ाचायों को, सर्वप्रथम, प्रात्म- 
शुद्धि एवं विश्लेषण की राय देना, समयोचित समभता हूं क्योंकि विशुद्ध भावना 
सै भी सामयिक न्याय व्यवस्था के परीष्करण हेतु दिये गये उनके सुझाव इस 
हवनारित मे समिधा का ही कार्य करेंगे । श्राज चिन्तनशील न्यायविदों में परस्पर 
कैप्णा भ्व्यर एवं न्‍्याय-व्यवस्था का वैधानिक स्वरूप ही चर्चा के प्रमुंख चचित 
बिन्दु हैं। इन मुखर न्यायाधीशों से किन्‍्हीं प्रच्छन्न उद्देश्यो के भ्नावरण की झाशा 
व्यय होगी, मैं तो इसे प्रसंभव ही मानता हूँ, यद्यपि यह भी चितकों के बीच एक 
विचारणीय मुद्‌दा हो सकता है ६ न्यायाधीश के पद पर रहते हुए इसके प्तिरिक्त 
हि पाना मेरे लिए सामयिक एवं संभव नहीं होगा 
गा «न 





. दे इण्डियन सुप्रीम कोर्ट एण्ड पॉलिटिक्स--प्रो, उपेन्द्र बर्शी, ईस्टर्ल बुक कम्पनी 
“पब्लिकेशन” लखनऊ पृ. 49 

2. वही, पृ. 5 ४ 

3. बही, पृ 56। 
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सत्ता के साय वेघता--श्र्यर 

50. बरुशी द्वारा 979 व 983 में व्यक्त प्पने-विचारों की प्रिले 
को मात्र सत्ता को वैध बनाने के उद्देश्य के प्रतिरिकत झौर या कहा मी मे 
है। श्री कृष्णा भ्रय्यर पर कुठाराघात करते हुए श्री बर्शी ने कहा है; 

“इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं सर्वोच्च न्यायालय के मरे 
के पश्चात्‌ दिल्‍्वी विश्वविद्यालय के प्रमुख व्याख्याताप्रों के साथ मुझे श्रीमती ४ 
से मिलने का प्रवसर प्राप्त हुआ भौर मेंने इस सत्ता की वैधता एवं इससे पर 
प्राप्ति का मोह दोनों ही विचार स्वयं उनके समक्ष रखे थे। यद्यपि इस मुताका 
से पूर्वे मुझसे इस बात पर स्पष्ट सहमति देने को कहा गया था कि, जब तक 
प्रादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन है, इसे भ्रधिक चर्चा का विषय के 
बनाया जायेगा, भौर उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रश्तोत्तर भी नहीं किया जायेगा 
मैंने इसी सहमति के दायरे में उनसे प्रश्न किया कि, वया सर्वोच्च न्यायातम ही 
सशते रोक के भ्रादेश उपरान्त वे इस जटिल संमेय व स्थिति मे चंद-त्याग 
देंगी ? यह प्रश्न इस श्राशा के साथ था कि वे प्रजातान्त्रिक मास्यताम्ी का ” 
करते हुए इसका स्वागत करेंगी (किन्तु श्राशा के विपरीत मुझे इस बाते कराई 
है कि मैं भी ऐसे शिप्ट-मण्डल का सदस्य था, जिसके नेता ने ही बीच में टोक 
श्रीमती गांधी को इंगित कर कहा कि ऐसी परिस्थिति में भी यह झरापका | 
दायित्व नहीं होगा कि श्राप पद-त्याग करें ।) चाठुकारिता, भौर वह भी । 
व्गे से, मेरे लिए ह॒तोत्साहित करने वाली स्थिति थी। मुझे ऐसे शिष्ट्माइा 
अंग होने में शर्म महसूस हुई और जहां दरबारीपन, _ राजनेतिक जीव 
आवश्यकता की द्योतक हो तथा वुद्धिजीवी-वर्ग राजनेतिक शतरंज में हर्तकषप 
प्रभिलापा करें, चहां ऐसे शिष्ट-मण्डलों मे मैंने भविष्य मे शिरकत तहीं करे 
प्रण कर लिया । हि कि £ | 

+ यदि कृष्णा अय्यर के न्यायालय 'की सीमा-रेखा में वेघानिकता ही कर 
होती, जैसी उनसे झाशा की जाती है, तोवे वांदी प्रधान मंत्री को पद प्र | 
रहने की न्यायिक: स्वीकृति नहीं प्रदान करते। पद पर बने रहने की सा 
मुद्दा निर्धारण के लिए न्यायालय के समक्ष था ही,नही, भतएव न्यायालय रे 2 
विस्तृत विवेचन की किचित भी -आझ्राशा नहीं की गई थी। स्पष्ट सक्षिप्त रोक ॥। 
प्रादेश ही पर्याप्त था । किन्तु यहा स्मायालय इस बात से श्रसभिज्ञ था कि हक 
को नानी ए० पालकीवाला जैसे श्रभिभाषकों को सेवाए' उपलब्ध हैं ही 
को पक्तियों के बीच से पढने के सामर्थ्यानुरूप मार्ग बना ही लेंगे । भौर 
बलवती प्रच्छन्‍न इच्छा थी जिसने इस भादेश की उत्पत्ति इस न्‍्यायर्लिय ५ 
ही ली ॥” 


985 रे डा+5 घरषको 
8. हइ वशार छब हदें हू शेपना है हि श:+ शग्सो, मार विधितानरो 
दृप्टा एन्दर पर प्रधानयणों से 






फिर सदा बज़ठे 8 ॥ 
“न्यातिशि झद्र के झानर 
एव सस्ते हुमा हर्योर्त न्यायररातिशा पर उपचार 


हरोगों दा र' रने डिंए उस्रोद ने झर स्या दि परम्परा 





इंथघाठविक शाशर ईने 
है वर दरछपत मद्ो इन्दिरा शाषो रे झी सदी के डरा 7 नमस्झार रूरना राहिस, 
हैं के टेसा शरटा ड्र्वा 
फादली शो विधि शास्प्रोय दूरदोन 

$2. एाहे यह हे रझदग्द झारदो है, शूपर के विल्षिया ५, दिनरा दित्य 5 
पौरटो इन्दिरा गापों 5, दिश्सान्ठ *, राजस्थान रा्य बार भारत स्प 
इाटड राग्ए बनाम भारत रंप?* हो, प्रोर्रेंदर रापशो हमेशा घरगी इंभरिएक 
विष्िशास्प्रीय दूरदीत द्वारा राएदीजि सोडठे हूँ । दे प्रादे प्रध्त्द् रूर से भदरतो, 
ऐैदराई एवं प््पर, हुर्वेश, रेहूटी दे डिस्ड टोरे झो दिचारदारा छे निन्शपूर्द झामतो 
पद गुन॒ददुरकर की प्रशंदा ररते हैं॥ इसरा स्द्प्ट यह पभिफार है हि बरी सा 
पटिझोन ध्विरक्षासमस शक्तिशाती छाता शायजों द्वारा एस्डम फाड़ दिया जाता है 
एं इन्हें जानेनपनडाने, लेस्नि प्रत्यक्ष रूप से, फिप्दा प्रयंघा करनेयाते न्यायाधीशों 
का फिप्या प्रमयक झहा है। 7978 से पूर्व दरुशो न्‍्दायाधीदों के महान्‌ प्रापोदकू 
११ थे ड निम्न से स्पष्ट हैः-- 

उच्चतम न्यायालय-व्याछुल एवं सताए गयों का धह्नतिम झ्ाथय 
53. भारतीय राजनैतिक इतिहास के इस समय न्यायपातिस्ा एय विशेष « 
उच्चतम म्यायासय हो निष्पक्ष एवं स्थाय के लिए केवल जोधित प्राश्यासन है 
स्यजुन तथा सताए गए लोगों के लिए प्रतिम स्‍प्राथय है । इस समय यह 
पन्ना 
' देदोशियल टेररिज्म (सुप्रा) बस्चो, 9, जयपुर सा झरनल 979 पू०। 
973) 4 एस. सी. सी. पृष्ठ 2254 

970) एस. सी. सी. पृष्ठ 248 ॥ 
/ भाई. भार, 97, एस. सी. 530॥ 
मु प्राई. भार. ]980, एस. सी. 789 | 
“ ९: धाई. झार, 975, एस. सी. 2299 ॥ 
" ए. झाई., भार, 976, एस. सी. 7207 ॥ 
* ए. भाई. प्रार, 4977, एस. सी. 367॥ 
झाई. झार. 978, एस. सी. 68 ॥ 
ई डयन सु. को. एण्ड पोलिटिक्स, उपेन्द्र दरशी-इन्ट्रोडेक्शन पृ. जप उपरोक्त । 
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सुझाव देना कि उच्चतम न्यायालय राजनैतिक ' शान्ति का केन्द्र है जो कि शादी 
शासन के वध दायित्व का निर्वेहन करता है एवं यह तके कि इस स्तर पर प्रपौरीर 
न्यायिक प्रक्रिया राजनैतिक प्रक्रिया की एक किस्म है, ऐसा मान्यता तक एए रु 
को उत्तेजित करता है। वर्तेमान दिल दहलाने वाले परिवर्तनशील राजनैतिक ४४ 
में एवं भागे झाने वाले विस्फोटक वर्षों,में ऐसे नास्तिक विचारों का विस्तार इए 
से परिपूर्ण है कि न्यायालय के कार्य एवं ढांचे पर प्राधिकारिक मात्रमछ ढ़ का 
करने हैतु प्रयोग किया जा सकता है। भ्गर ऐसा हो गया वो गबुर्दध ््ि 
उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा करते हैं का पहले से ही कठिन कार्य प्लौर 
दायित्त्वपूर्ण हो जाता है । पु 
हम न्यायपालिका की सरकार नहीं चाहते -बत्शी 
54, किर भी जो कुछ इस पुस्तक में कहा गया है वह कहना पडा कं 
वह सत्म है। हम न्यायपालिका की सरकार चाहेँ या नही, लेकित कुछ है 
तो यह पहले से ही चली प्रा रही है। न्यायमूर्तियों द्वारा विधि बताने हे 
को एवं संविधान को भी हम चाहें या नहीं, लेकिन वे ऐसी शक्ति रखते हँ के 
प्रलावा वे इसे तत्परता एवं नियमित रूप से प्रयोग में भी लाती हैं। की 
इस शक्ति का प्रयोग करना हम चाहे या न चाहें लेकिन वे वास्तविक हये इ ् 
प्रयोग करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि उमके द्वारा प्रयोग में ली जाने वा हे 
निर्णयात्मक विधि के क्षेत्र मे काफ़ो व्यापक है। तथ्य जो बहुधा झपरीक्षित 
विरासती मान्यताप्रो एवं सत्य के विरुद्ध होते हैं । ते 
नैतिकता का भ्राधार है जो एक बार वह हमेशा के लिए -थामस्ज ६ 
“55. उसने पिकासो क साथ श्रपनी बात समाप्त की | गोपनीय कर 
पिकासो दे कहा: “कलाकारों को ऐसा रास्ता खोजनां.है कि वे हक 
को उसकी कलाकार की भूठ के बारे में इस तरह संतुष्ट कर सके कि वें ला 
सानलें । क्योकि काफी लम्बे समय से विधि से संबंधित व्यक्ति न्यायाधीश, क 
एवं विधिशास्त्री संसार के हर कोने में लोगों को न्‍्यामिक प्रक्रिया की मूठ के कि 
सफलतापूर्वक संतुष्ट करने मे सक्षम रहे हैं।” में पूरे पूर्णेल्प से इस परसत हे 
से सहमत हूं कि मुट्ठीभर लोग ही थामस, जकसले के इस द्विचार्‌ से, सग ह 
नैतिकता का आधार फूठ से विलगाव है4 / - 


सोजस को “पत्नी एवं सीता” के समान न्यायाधीश ८ 

“- 56. 4 नवुस्बर, 979 को “उच्चतम न्योयालय [एवं हर की 

व्याख्यान देते हुए वड़े ऊपरी ढंग से उन्होंने सांमज़स्प स्थापित क्रिया मी 
द्वारा इसकी पुष्टि की गई । फिर भी यह सत्य है कि स्यायप्रातिका है हु 


डा कोर 


| 
के 
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तरह “भ्रग्नि परीक्षा” के दौर से गुजरना चाहिए क्योकि इस प्रकार के शिक्षाशास्त्री 
प्रोर विधिज्ञास्त्री अपनी इस राय में परिवर्तत करने की कुछ ग्रुजांइश रख सकते हूँ 
कि न्यायाधीशों को सीजर्स की पत्नी तथा सीता की तरह अपनी स्थिति को सन्देह से 
परे रखना चाहिए । 
भारतीयों को गुलाम रखने के संबंधी के प्राप्त -विधिशास्त्री 
57, हमारे ऐसे शिक्षाशास्त्री एव विधि शास्त्री जिनकी नसों में मैंकाले, साल- 
मण्ड एवं दिसे का रक्त वह रहा है 947 मे श्र ग्रेजी शासन को उखाड फेंकमे के 
बावजूद भी वे भ्रभो भी उन्ही को सर्वोपरि मानते है एवं न्यायिक व्यवस्था को प्रभी 
भी उन्ही सिद्धान्तो पर आधारित मानते हुए भारतीयों, को स्थाई रूप से गुलाभ रखना 
चाहते हैं प्रौर इस दृष्टि से तो कागजी एवं ढोपे भी प्रपवाद नही है। इन लोगो ने 
भगवती, देसाई, ठक्कर एवं रेड्डी के विधिशास्त्रियों जो कि गरीबों, भुग्गी-कोपडियों 
के निवासियों, पगडड़ी वालों, दलितों, लौहार, मौची, भूमिहीन कपकों, कामगारो एवं 
श्राघी भूलती प्रस्सी करोड़ जनता जो खाली ढ़ांचा लिए हुए लोग जो कि भपना 
केवल अपने दो वक्त के भोजन के लिये सघपरंत है कि न्यायिक मुक्ति हेतु सक्रिय 
हैं उनके विचारों से भी श्रपनी प्सहमति प्रकट की है। क्या यह दयनीय नहीं है कि 
प्रपनी सारी शक्ति, लोकहित्‌ मुकदमों सामाजिक कार्यों में रत संगठनों विधि 
परामशंदान्री संस्थाप्रों एवं न्याय में प्रामुलचूल परिवर्तत के पक्षघरो के विरुद्ध 
लगायी जाये । बजाय इसके कि यह शक्ति उस पुरानी भप्रचलित न्यायिक विरासत 
के विश्द् लगाई जाए जिसके श्राश्नम में घनवान द्वारा गरीबो का, सक्षम द्वारा भ्रसक्षम 
5023 द्वारा कर्मचारियों का बुद्धिजीवियों द्वारा ग्रामीणों का शोपण किया 
तर है। 
चाहे वे प्रो० कागजी हो या टोपे या अन्य प्रोफेसर, न्यायाधीश या पत्रकार 
यह उपयुक्त समय है जबकि इन्हे श्रपने दिल टटोलने एवं प्रात्म-परीक्षण की प्रक्रिया 
प्रपनानी चाहिए जिससे कि उन्हें यह पता लगे कि क्‍या ये पभ्पनी सभी तोपें एवं 
प्रक्षेपास्त् उन न्‍्यायिक कार्यकर्चाप्रो के विरुद्ध प्रयोग-मे नही ला रहे हैं जो समाज 
के शोपितो एवं दलितों के आंसू पोछना चाहते हैं। भले ही इसके लिए समाज के 
मुठ्ठीभर लोगो की आंखों में भांसू भा जाए ज॑सा कि मैंने शक्कर लेवी वाले बाद में 
कहा भी है । 
न्यायाधीशों पर न्यायिक नियंत्ररप प्रसफल : कागजी, व बर्शी या 
माघव मनन 
58. इसलिए मैं शिक्षाशास्त्रियों के भन्तविरोधी कथनों के बारे में तीदण 
टिप्पणी के बावजूद भी कागजी एवं बरुशी के द्वारा न्‍्यायाधोशों पर न्यायिक 
नियंत्रण रखने के संबंध में उनके विचारों का भादर करूगा। मेरी झपनी राय मे- 


स्याधिक ऋस्ति है| 


220[न 
लोक-प्राधादित (दवारधारा ह्टी हमारी रणा की 
अगवती देसाई, ठवेकर+ रेड्डी को मिथ्यां जहा के लिए जर्तती 
उन्हें परेशात नही करना वे [हि बर्योंकि उन झा 

ऋतिकारी परिवर्तेन लाने से गरीओों, दलित 

कश लाखों लोगों और गरीबी की रेखा से नीचे मं: 

घर फा सामा 
कली 


59... फिर ही यह सच हड 
व्यवस्था को ऐसे की ऐसे ही उखाड़ कर फुक दें १ 
गुंसा का क्षशिक भाकपषेण 


पोछेगी भले ही वह प्रबल अ्रशंसा 
या तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था 


वास्तव में 
सालमण्ड, (डिसी, मरते लें 
[जल्स से ऊपर उठाना चाहिए 


माव्स एवं ७ स 
विधि शास्त्र” फुंच एवं परीक्षण के लिए तेगार 
क्यायपालिका गहने लपरों, पुर 


बर्तेमान स्यायाधीश दारां व्प्पणी नही की 
कुपन यही इस कथन के समाप्त करता 
पस॒ में छिंडी हुयी यह अ्रपुर्ण विवाद 
हूप में ध्यानाकर्षण करे. कि इस [बवाद का भी थ 
इससे पहले कि यह खतरनाक न्‍्तोड 
कोई बादर एव आन्दर से लपठो, घी एवं 


न्‍्यामाधीशों 
फर भी आालोचकी 
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पुकारा ! बुछ क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय के विभाजन पर कडा विरोध 
हो रहा है जिसमें पालकीवाला की विचारघारा प्रमुख,है । 

63, संवैधानिक न्यायालय एवं प्रपीलीय न्यायालय में उच्चतम न्यायालय 
विभाजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तावित किए हैं:-- 

. (प्र) क्‍या उच्चतम न्यायालय को पूर्णतः संवैधानिक न्यायालय के रूप में प्रति- 
लि करना चाहिए जो कि केवल संर्देघानिक मामलों का निपटारः 
करे ? 

2. (बे) क्या ऐसा न्यायालय एक ही पीठ के रूप में कार्य करे (वर्तमान में अ्रनेक 
पोठों के रूप में कार्य करने के स्थान पर) ? 

3. (स) इस न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति को प्रक्रिया एवं योग्यता क्या 
होनी चाहिए ? ४ 

64, (]) क्या श्राप एक भ्पीलीय न्यायालय की स्थापना के पक्ष में हैं 
जो कि विधि के विवाद के प्न'तिम निर्णायक (संवेघानिक विधि के भतिरिक्त) के 
रूप में काम करे एवं संवेघानिक प्रश्नों को केवल उच्चतम न्यायालय को दे दिया 
जाये ? न 

(2) इस संबंध में ऐसे विचार प्रकट किए गए हैं कि विधि (संवैधानिक विधि 
छोड़कर ) एवं तथ्यों के प्रश्न एक मध्यवर्ती प्रपीलीय न्यायालय तक ही समाप्त हो 
जाने चाहिए जिससे कि उच्चतम न्यायालय इस उपमहाद्वीप पर विभिन्न वर्गों के 
रहने वाले लोगों को प्रभावित करने वाले संवेघानिक विधि के प्रश्नों पर बिना 
रुकावट के ध्यान देने मे समर्थ हो सके । 

(3) क्‍या उच्चतम न्यायालय द्वारा उतना ही कार्य लेना चाहिये जितना 
कि वह तीन माह के पश्रन्दर निपटा सके ? 

(4) संयुक्त राज्य भमेरिका का उच्चतम न्यायालय प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 
मामले प्राप्त करता है जिनमें से सुनवाई के उपयुक्त केवल 200 मामलो को ही 
चुनता है । ऐसी सुववाई के लिए चुने जाने वाले मामलों में 9 न्‍्यायाघीशों में से 4 
न्यायाधीशों का मत प्रावश्यक है । 970 वर्ष के दौरान इग्ल॑ण्ड में हाउस श्रॉफ 
ला्डस्‌ द्वारा सुनी गई अ्पीलों का वाधिक भौसत केवल 33 रहा जिससे कि न्यायौ- 
घीश प्पना भ्रधिकाश समय लोकमहत्व के मामलों में लगा सके ॥2 

डननन तन 

. बैस्ट जमेनी कोन्सटोट्यूशन को्टें-पोलिटिकल्न फम्ट्रौल ग्रू, जजेजू-गिसबर्ट प्रिकमेन 

[98। ] पब्जिक लॉ 83 पृ.-84 


2. ( भागोग की प्रश्नावली, भारत सरकार, शास्त्री मवन नई दिल्ली दिनांक 
>-82॥ 


[ स्थायिक क्रान्ति/223 


उच्चतम न्यायालय की स्थापना एक एकीकृत करने वाली इकाई के रूप में 
की गई थी जो एक समान विधि का सृजन, विकास व विधिक तथा संवैधानिक 
मामलों पर सुव्यवस्थित मार्ग प्रशस्त करेगा कालांतर में जो स्वरूप सूजित हुमा 
हैं वह एक लम्बित वादों के मंवर में फंसे हुए न्यायालय एवं एक क्षत-विक्षत 
न्यायपरीठिका के रूप में है। यदि दो शब्द उधार लिए जाए तो, “समय शझ्रा गया 
है।”'*“*““बहुत पभ्रधिक विषयों की बात करने का ॥” उच्चतम न्यायालय कभी 
भी पर्याप्त रूपेण लम्बित वादों को निपठाने में सक्षम नही रहा है, इस तथ्य को 
इृष्टिगत रखते हुए यह विचारणीय बिन्दु महत्त्वपूर्ण हो सकता है कि, क्‍या 
उच्चतम न्यायालय की संरचना, क्षेत्राधिकार व कार्ये-प्रक्रिया पर पुनविचार, 
पुनम्‌ ल्पांकन व पुन; सृजन किया जाना चाहिए। 

उच्चतम न्यायालय : प्रिवी कौंसिल व फंडरल (संघीय) 
न्यायालय का मिश्रण 

67, संस्थान के उपयुक्त श्रष्ययन में यह झवलोकन किया गया कि 937 
से 950 तक संवैधानिक वादों का निपटारा संघीय न्यायालय द्वारा किया गया 
जबकि सामान्य विशेष पपीलें प्रीवी कौसिल द्वारा निर्णीत होती थीं | भारतीय न्याय 
को भारतीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में इष्टिपोचर कराने की कामना को मूर्ते रूप प्रदान 
करने के लिए उच्चतम न्‍्यायालय,की स्थापना की गई। पाठ पांच में प्रष्ययन दल 
ने निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं :-- 

.. /किसी ने भी यह ध्यान नही दिया कि क्या उच्चतम न्यायालय स्वयं इतने 
विस्तृत क्षेत्राधिकार को जो कि प्रिवी कौंसिल न्यायालय के मिश्चित क्षेत्राधिकार 
से भी विस्तृत था, को वहत करने मे सक्षम है प्रथवा नहीं। वस्तुतः उच्चतम 
न्यायालय कः क्षेत्राधिकार विश्व में किसी भी भन्य सर्वोच्च श्रपीलीय न्यायालय से 
प्रधिक विस्तृत है ।” 

न्यायाधीशों को 400% वृद्धि भ्रावश्यक 

68. इस अध्ययन के झनुसार, 'न्‍्यायाधीशों की संख्या में अल्प छृद्धि 
पुरातन लम्बित वादों के निषटारे हेतु झ्रर्याप्त होगी । अ्रतएवं यह सुझाव दिया 
गया कि यदि सभी लम्बित मामलों का निपेटारा किया. जाएं तथा भविष्य मे कोई 
मामला लम्बित न रखा जाए तो न्यायाधीशों की संख्या में 300% से 400% की 
इद्धि भ्रपेक्षित है। हम यह महसूस करते हैं कि एक ऐसे विशाल न्यायालय का 
सूजन जो कि सूक्ष्म न्‍्यायपीठिकाझ्नों भें विभक्त हो वह झनेक विपम परिस्थितियां 
उत्पस्त करेगा, पत्तः न्‍्यायालय एक ऐसी स्पष्ट एवं एकीकृत नेत॒त्व प्रदान करने 

' थासी संस्था नहीं रह पाएगा जैसी कि संविधान में कल्पना की गई है। 


2272 स्यार्थिक क्कान्ति है। 


शोघफर्ता के ल्लष्फपे क्लस्मलिजित हँ 


[ न्यायिक क्रान्ति/223 


उच्चतम न्यायालय की स्थापना एक एकीकृत करने वाली इकाई के रूप में 
फ्लो गई थी जो एक समान विधि का सूजन, विकास व विधिक तथा संवैधानिक 
मामलों पर सुब्यवस्थित मार्ग प्रशस्त करेगा। कालांतर में जो स्वरूप सुजित हुप्ा 
हैं वह एक लम्वित वादों के मंवर में फंसे हुए न्यायालय एवं एक क्षत-विक्षत 
न्यायपीठिका के रूप में है। यदि दो शब्द उघार लिए जाए' तो, “समय झा गया 
है।'*+*“बहुत प्रधिक विषयों की बात करने का ।” उच्चतम न्यायालय कभी 
भी पर्याप्त रूपेए लम्बित वादों को निपदाने में सक्षम नहीं रहा है, इस तथ्य को 
इष्टितत रखते हुए यहू विचारणीय बिन्दु महत्त्वपूर्ण हो सकता है कि, क्‍या 
उच्चतम न्यायालय की संरचना, क्षेत्राधिकार व कामे-प्रक्रिया पर पुरविचार, 
पुनमू ल्यांकन व पुन: सृजन किया जाना चाहिए । 

उच्चतम न्यायालय : प्रिवी कौंसिल व फंडरल (संघोय) 

न्यायालय का मिश्रण 

67. संस्थान के उपयुक्त प्रध्ययन में यह भ्धलोकन किया गया कि 937 
से 950 तक संवंधानिक वादों का मिपटारा संघीय न्यायालय द्वारा किया गया 
जबकि सामान्य विशेष भ्रपीलें प्रीवी कौंसिल द्वारा निर्णीत होती थी । भारतीय न्याय 
को भारतीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में इष्टिपोचर कराने की कामना को मूर्ते रूप प्रदान 
करने के लिए उच्चतम न्यायालय, की स्थापना की गई। पाठ पाँच में प्रष्पपत दल 
ने निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं :-- 

“किसी ने भी यह ध्यान नही दिया कि क्या उच्चतम न्यायालय स्वयं इतने 
विस्तृत क्षेत्राधिकार को जो कि प्रिवी कौसिल न्यायालय के मिश्रित क्षेत्राधिकार 
से भी विस्तृत था, को वहन करने मे ; सक्षम है भथवा नहीं । वस्तुतः उच्चतम 
न्यायालय कः क्षेत्राछिकार विश्व में किसी भी भ्न्य सर्वोच्च श्रपीलीय न्‍्यापालय से 
प्रधिक विस्तृत है ” 

न्यायाधीशों की 400% वृद्धि श्रावश्यक 

68, इस प्रध्ययन के भ्नुसार, न्यायाधीशों की संख्या में झल्प बृद्धि 
पुरातन लम्बित बादों के निपटारे हेतु श्रपर्याप्त होगी । श्रतएंव यह सुझाव दिया 
गया कि यदि सभी लम्बित मामलों का निपढारा किया. जाए तथा मविध्य में कोई 
मामला लम्बित न रखा जाए तो न्यायाधीशों “की संख्या मे 300% से 400% को 
इद्धि भ्रपेक्षित है। हम यह महसूस करते हैं कि एक ऐसे विशाल न्यायालय का 
सूजन जो कि सूक्ष्म न्‍्यायपरीठिकाझो में विभक्त हो वह अनेक विषम परिस्थितिया 
उत्पन्न करेगा, प्रत: न्यायालय _ एक ऐसी स्पष्ट एवं एकीकृत नेतृत्व प्रदान करने 

* बाली संस्था नही रह पाएगा जैसी कि संविधान मे कल्पना की गई है । 


224/न्यापिक क्रान्ति | 


राष्ट्रीय श्रपीलोय तंत्र 
69. तत्पश्चात्‌ संस्थात ने सुकाव दिया कि एक राष्ट्रीय मपीलीय तंत्र का 
गठन होना चाहिए न कि जोनल न्यागातयों का जैसा कि विधि झ्रायोग ने सुरायां 
था। राष्ट्रीय भपीलीय भधिकरण फी भपील का प्रावधान उच्चतम न्यायालय में 
होता चाहिए या केवल सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर विधि को कोई परत सम 
लित हो, जिसको की उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत करवाए जाते की प्राव- 
इ्रयकता हो । है 


संघीय संवेधानिफ न्यायालय 
40, संघीय संवंधानिक न्यायालय का कार्य संविधान की ब्वाह्या करता 
होगा (मूलभूत भधिकार सम्मिलित) । समस्त प्रशासनिक-विधि विंपय की स्पापता 
का भी सुझाव दिया गया । उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार 
दीवानी तथा फौजदारी मसलों की भ्रपील तक ही सीमित रह जाएगा। 


सार्वजनिक हित प्रकरण फा तेज... 

प], विधि संस्थान भ्रध्ययन दल का यह सुकाव कारगर प्रवी् होता कि 

तथा भ्रपेक्षित है कि विधि-निर्माता इस पर वस्तृपरकता से विचार कर 8 
लम्बित वादों की दिन-प्रतिदिन तीद्र गति तथा सार्वजनिक द्ित प्रकरशों हा 
प्रदान नवीन ऊूचाइयों के परिशामतः एक ऐसा बिन्दु शीक्रगामी है गहां दीवारी 
व फौजदारी भ्रपीलें तथा विशेष प्रपील याचिकाए दो या तीत दरशाब्दियों तक भी 
नहीं छुनी जा सकेंगी । परिणामस्वरूप होगा यह कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसका कि 
मूल एवं प्रथम कार्य न्याय सम्पादित करना है, पूर्णह्पेश घूल-घूसरित हो जाएगा। 


विभवित्करण फी चाह ही 

72. भ्रधिक देर हो, इससे पहले ऐसी विपत्ति तथा विध्लद से बेचना 

चाहिए । उच्चतम न्यायालय का संविधान न्यायालय व भ्पीलीय न्यायालय मे 

विभाजन एक राज्य के विभाजन जैसा नही समभता चाहिए जैसा कि पहले पाती: 
वाला जैसे प्रसिद्ध तथा भनय विधिवेत्षामों के द्वारा सन्देद किया गया है । 
अनुच्छेद 32 फा परिसीमन हैं 

73, इसके अतिरिक्त एक झन्य महत्त्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि कं 

रिंट याचिका स्वीकृत करने का अनुच्छेद 32 में चशित उच्चतम न्यायालय का 

क्षेत्राधिकार समूल उखाड़ दिया जाए श्रयवा उसका परिसीमन कर दिया जाएं 

घतंमान में वस्तुस्थिति यह है कि एक बम्बई का फ़ुदपापी जीव, भागों मारी 

मिकेतन में प्रताडित भारी तथा भागलपुर के भ्रॉघा, जैसे भन्वीक्षणा् बंदी धीरे 


॥ 
॥ 


[ न्यायिक क्रान्ति/225 


उच्चतम न्यायालय में दौड़े चले प्राते हैं, बिता अ्रपने राज्यों के उच्च न्यायालयों की 


शरण लिए | यदि सम्पूर्ण भारत में यह श्रावेग गति पकड़ लेता है तो एक क्षण ऐसा 
प्राएया जबकि उच्चतम न्यायालय को प्रन्य समस्त सुनवाई रोक देगी पड़ेगी । 
सार्वजनिक हित प्रकरण : श्राम साधारण उच्चतम्‌ न्यायालय 
भारतीयों के लिए * 

74. सामाजिक कार्यकारी दल, विधिक उपचार, समिति तथा भ्रन्य स्वयसेवी 
संस्थाए' व सार्यजनिक हितोन्मुजी व्यक्तियों के द्वारा दायर सा्वंजनिक हिंत प्रकरण 
दाद उच्चतम न्‍्यायालय को वादों से भर रहे हैं'। डॉ. उपेन्द्र बढशी के प्रनुतार 
“सामाजिक कार्यकारी वाद” उच्चतम न्यायालय में गतिशीलता पकड़ रहे हैं तथा 
भ्यायाघीशों व जनता के द्वारा उच्चतम न्यायालय “प्रताड़ित व मदाक्रांत व्यक्तियो 
का प्रन्तिम शरण-स्पल” के रूप मे जाना जा रहा है 0 ,डा. बरुशे सतोप प्रकट 
फरते हैं कि गशातत्र की स्थापना के 32 वर्ष के दीघं भ्रत्तराल के पश्चात्‌ भरत का 
उच्चतम न्यायालय श्रब “भारतीयों का उच्चतम्‌ न्‍्यायालय”” बन रहा है” 

न्यायिक परिवतंन-बख्शी 

75, प्रो० बरुशी के प्रनुसार “एक पारम्परिक, गतिहीन, भ्रत्यल्प सामाजिक 
संवेदनशील इकाई से स्वतन्न, उच्च राजनंतिक, सामाजिक सवेदनशीलन इकाई तक 
फी यात्रा भारतीय झपीलीय न्यायपालिका के लिए एक विलक्षण विकास की परि- 
चायक यात्रा है।» यह परिवर्तेन जो कि भापात्‌काल के पश्च।त्‌ की विशेषता है, 
इसे न्यायिक लोकप्रियता (जुडिशियल पापुलरिज्म) के रूप में है।” न्यायालय का 
स्वयं का झाधार तथा नेतिक क्षेत्राधिकार एक ऐसे समय मे शक्तिशाली हो रहे हैं. 
जब कि राष्ट्र में भ्रन्य राजकीय संस्थाए' वेघकरण-क्रकावत से सामना कर रही 
हैं। इस प्रक्रिया में भ्रन्य राजनंतिक सस्थाप्नों की भाति न्यायालय जितना कार्य कर 
सकता है उससे कही भ्रधिक करने का वायदा करता है, फलस्वरूप यह स्वमं को 
निरत्साहिक भ्रक्रियाप्नों के घेरे मे घकेल रहा है ।” 


प, १3000 भारती बनाम केरल राज्य (973) 4 एस सी. सी. 235 एट 
474 करे हे 

2. राजस्थान राज्य बनाम भारतीय संघ (977) 3 एस. सी. सी. एट 670 
(द्वारा गोस्वामी न्‍्यायाघीश)॥ ' 

3. प्रशासनिक तथा रेग्यूलेटरी इकाइयो को गतिहीन बताना पारम्परिक है। देखें, 
उदाहरणाथ डी .एम , ट्र,बेक “पब्लिक पोलिसो एडवोकेसो, एडमिनिस्ट्रेंटिव 
गवर्नमेंट एण्ड रिप्रेजेन्टेशन भ्राफ डिफ्यूज इण्टरेस्ट्स इन ॥ झसेस टू जस्टिस 
845, 979 : एम. केपेलेटी एवं बी कायेड्स तथा उनमे वर्शित साहित्य । 
किन्तु स्माल काजेज न्यायालयों व ऐसे ही पनन्‍्य न्यायालयों को भ्रपवाद स्वरूप 
मानते हुए, “गतिहीन इकाई" का विचार स्पष्टत: अपीलीय न्यायालयों के लिए 
लागू नहीं किया जाता है; यद्यपि ये भपीलीय न्यायालय भी कुछ व्यावसायिक 
स्वायियों के लिए, जिनको कि समाज में शक्तिशाली दलों का समर्थन 
प्राप्त है, गतिद्वीन द्वो सकते हैं। 
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“्वरतेमान तथा निकट भविष्य में इस बात की कोई झ्राशा नहीं है कि स्यापार 
लय श्रपना न्याय-सम्पादन का पारस्परिक रुख, पुनः , घारण, करेगा जहां डर 
व्यक्तियों के वाद मात्र मसले प्रतीत हों, जिन्हें प्रभिमापकगश गोपनीय. हीं हे 
प्रस्तुत करें तथा रहस्यमयी कॉमन लॉ न्यायिक प्रणाली द्वारा उन्हें निर्णीत किया 
जाए । आज व्यक्तियों को यह भान है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने का स्वाति 
अधिकार प्राप्त है तथा यह अधिकार व्यक्तियों की प्रताड़न, " राजकीय धराजहा | 
प्रशासनिक भत्याचारो से पीड़ित व्यक्तियों की दशा सुधारने हेतु उपयोग में लॉग 
जा सकता है। प्रन्वीक्षण हेतु बन्दी, नारी निकेतनों में महिलाएं, बाल अपराव 
घरो मे बालक, बंधुप्रा तथा धुमक्कड़ मजदूर, भ्रस्पृष्ष व प्रनुस्ूचित जन-बातिं 
भूमिहीन कृपक मजदूर, जो कि व्यय की तकतीकी उतभतों के कारश प्रति है 
महिलाएं, जो कि क्रय-विक्रय की जाती हैं, कच्ची बंह्ती-भोपड-पढुटी विवा्ी, 
प्रस्यायी, चर-बध के शिकार रिश्तेदार, ये तथा प्रन्य पनेके भव स्थाय के विए 
उच्चतम न्यायालय की शरण लेते हैं ।”7 प्र ; 

माननीय स्यायाधिपतिगश मुर्तजाफजल अली, वैकटेस्मैंयां की 
पीठ ने सुदीपत मजूमदार बनाम मध्य प्रदेश सरकार (निर्णय दितांक नवस 
82) याचिका स. 420 में झपने विचार प्रभिव्यकत , करते हुए ऐसे प्रशन' को दा 
निम्नांकित बिन्दुओं मे व्यक्त किया है, जो समाज के क्रियाशील वर्ग द्वारा प्रतिपादित 
किये जाते हैं, जिन्हे माननीय भगवती ने लोकहित के वादों की सजा से विधि 
किया है, भौर जिन्हे साधारंसतया आसानी से सर्वोच्चि न्‍्यायालग की संविधातपीर 
को सुनवाई हेतु प्रेषित किया जा सकता है। * पर ् 

(() क्या न्यायालयों को चाहिए कि वे ऐसे पत्रों की प्रोर ध्यान झोक # 
करें जिनमें प्रखबारो की सुर्खीयुक्त खबरों की कर्टिय या ऐसे इष्दात हो जि 
व्यक्ति-विशेष की स्वतन्त्रता या भ्रधिकारों के हनन की चर्चा की गई हो ? 

(2) क्या ऐसे पत्रों को सर्वोच्च स्योयालय की कानूनी सलाहकार, पर 
पास रजिस्ट्रार द्वारा भेजना युक्तिसंगत होगा, जिसमे यह निवेदन किया गया हो 
इन पत्रों की वास्तविकता के प्रति प्रारम्भिक जाच-पड़ताल होनी चाहिये जिसे है 
अनुमान लगाया जा सके कि, क्या ऐसे 'तथ्य मौजूद हैं. जिससे किसी प्रकार 
विशिष्ट याचिका ,दायर की जाने की संभावना प्रतीत होती है ? - है 
प्लीम कोर्ट मोर 


. टेकिंग सफरिंग सोरियसली : सोशल एक्शन, लिटिगेशन इन।द सु विश्वविद्यार्त 


इन्डिया-प्रो, उपेन्द्र बख्शी द्वारा पेपर वी. सी. साउथ .गुजरात 
सूरत, गुजरात ! पक 
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(3) किसी विचारक, सामाजिक कायें कर्त्ता, भभिभाषक या किसी सामाजिक 
चेतन संस्था के प्रतिनिधियों को इस प्रकार के लोकहित के वादों में पक्षकार बनने 
का झधिकार या भ्रधिस्थिति (लोकस स्टेण्डी) को इस संदर्भ में किस हृद तक स्वीकार 
किया जाना चाहिए, जिनके श्रधिकारों का हनम सरकार के सकारात्मक या नकारा- 
त्मक रुख से किया गया है ? 


(6) (प्र) वया यह न्यायालय उन व्यक्तिगत पत्नों पर भी किसी प्रकार की 
प्रतिक्रिया व्यक्त करने का भ्रधिकारी है जिनमें किसी प्रकार के मौलिक अ्रधिकारों 
फा हनन प्रथम इृष्द्या भनन्‍्तनिहित नही हो ? 

(ब) ऐसे प्रसगों मे, जहाँ मौलिक प्रधिकारों के हनन को दर्शाया गया हो 
किस्तु किसी व्यक्ति को अरवेधानिक रूप से गिरफ्त मे रखने की तथ्यात्मक जानकारी 
नही हो, ऐसी परिस्थिति मे क्या यह न्यायालय वैधानिक अधिकार प्रयुक्त कर कार्ये- 
बाही करने की स्थिति में होगा ? 


(5) क्‍या यह न्यायालय ऐसे पत्रों पर कार्यवाही करना चाहेगा, जिनका 
समाधान साधारण परिस्थितियों में सम्बन्धित फौजदारी, दीवामी राजस्व न्‍्याया- 
लयों या प्रन्य कार्यालयाधीशों द्वारा किया जा सकेना संभव हो, किस्तु क्योकि अधिक 
ध्यक्ति इससे प्रभावित हैं इस कारण ही उन्हें इस न्‍्यायालयीके समक्ष घसीौटा गया 
ही ? पुनः स्पष्ट विवेचन के साथ उदाहरणारथ--यदि वाद ऐसी प्रकृति का हो जिसमें 
डिसी व्यक्ति विशेष, संगठन या समुदाय द्वारा प्रन्य समुदाय या संगठन की किसी 
भूमि पर प्रनाधिकृत प्रतिक्रमण किया गया हो ऐसी परिस्थिति में वया इस न्याया- 
लय को यह हक है कि, वह जिला मजिस्ट्रेट या जिला एवं सन्न न्‍्यायाघीश को इस 
संदर्भ में तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भादेश जारी करे ? या दोनो 
पक्षों को इस सदर्म में मात्र वेघानिक कानूनी नि.शुल्क सहायता ही प्रदान की जावे, 
जिससे वे भरने श्रधिकारो की पुनर्स्यापना हेतु समुचित प्रधिकार-श्षेत्र के न्यायालय 
की शरण ले सकें ? ! 


(6) बया यह न्यायालय ऐसे पतन्नो पर कार्यवाही कर सकने मे सक्षम होगा, 
जिनमे मात्र भ्पर्याप्त तथ्यात्मक जानकारी दी गई हो ? क्‍या ऐसे पत्रों को उत 
साधारण वादों की श्य|खला से भलग रखा जा सकेगा जो सामान्य परिस्थितियों मे 
उस न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित किये गये हों, या ऐसे वादों पर भागामी 
तध्यात्मक जानकारी हेतु यह न्यायालय जिलाधीशों या जिला न्यायाधीशों को इस 
संदर्म में छानबीन हेतु निर्देश देना उचित समझेगा जिससे यह जाना जा सके कि 
फया प्रथम दष्टया किसी हस्तक्षेप को झांवश्यकता है ? 
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(7) यदि भन्वेषण के उपरान्त यह प्रतीत ' होता है कि इस प्रकारका 
श्राधारहीन है एवं उसमे की गई शिकायत मिथ्या है तो ऐसी स्थिति मे प्रा 
पत्र-प्रेपक पर हर्जाना ग्रारोपित प्रत्रश्य किया जाना चाहिंए, प्रत्मथा यह एड 
विशिष्ट व्यवहार का द्योततक वनकर सामान्य स्थिति से भिन्न स्थिति दशयेगा! 
उसे प्रत्य सामान्य व्यक्तियों से झलय रखकर, देखा जाना न्यायोचित्र नहीं होग। 

(8) यदि किमी व्यक्ति के अ्रधिकारों का हनन हुा है भौर उसके परटि 
रिक्त पन्य व्यक्तियों के प्रधिकारों का प्रश्न भी उसके साथ जुड़ा हो तो ऐसी लिए 
में क्या वह विशिष्ट व्यक्ति इस प्रकार पत्र लिखकर 'म्यायालय शुल्क मा साधारश 
नियमों की प्रक्रिया से भलग हटकर या विमुक्त रहकर इस प्रकार पपने प्रधिकार्यो 
की पुनरस्थावना का झावेदन कर सकता है? क्या मात्र पत्र लिखकर यातित 
प्रस्तुत करने से सर्वोच्च न्यायालय के सभी नियम ताक पर रखे जा, सकते हैं ? 

(9) यदि सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के प्रतौपचारिक पत्रों पर स्कि 
होकर कार्यरत होता है तो बयों नहीं यह भ्रधिकार उच्च स्यांयालयों या प्र 
भारतीय न्यायालयों, राजकीय भ्रधिकारियों एवं संगठनों को सभी सामाल पर 
स्थितियों में एक कार्य-प्रशाली के रूप में प्रदान किया जावे ? 

(0) क्‍या इस प्रकार की अनौपचारिकता स्थायालय की एक पक्ष कैसा, 
मानसिक सहयोग की मनोदशा को व्यक्त नही करेगी, जिसका साधारण त 
से नियमानुसार प्रस्तुत याचिका मे नितान्त भभाव पाया जाता है? 

लोक-हित के वादों के परिप्रेक्ष मे, उपरोक्त, संशय, इस बिन्दु पर विधर 
अखला को स्धिक जटिल बना देते हैं। ऐसी परिस्थिति मे यही सर्वोत्तम अतीत 
होता है कि इन प्रंशयो को इष्टिगत रखकर सर्वप्रथम लोकहिंत के प्रकरणों * 
उपयोगिता-प्रनुपयोगिता के सम्बन्ध में संविधान खण्डपीठ की राय,जानी जावे। 

सामाजिक-कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेरित प्रकरण 

76 यदि सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं या संगठनों द्वारा लोकहित मे 
प्रस्तुत प्रकरणों के संदर्भ मे सर्वोच्चि न्यायालय सुनवाई हेतु स्वीकृति व्यक्त करता 
तो यह राष्ट्र के संबंधानिक इतिहास में एक प्रमूतपूर्व अध्याय व मील हीं पता 
साबित होगा । स्वतन्त्र नागरिक सीधे, संवंधानिक प्रनुच्छेद 32 - की शरस लेक 
सर्वोच्च न्याय,लय का द्वार खटखटायेंगे झौर इस प्रकार पद दलित «दरिद्रतारायश 
तक सर्वोच्च न्यायालय न्याय के द्वार, खोल देने मे सक्षम होगा.। स्थायातयों है 
जटिल श्रौपचा रिकताझो एवं नियमो-उपनियमों के जाल से विमुक्त तथा तीर 
सेवा युक्त संभ'वना से परे हटकर, सर्वोच्च झासन से प्रतिषादित स्थाई 
लिए भवश्य वरदान साबित होगा । किन्तु कुछ वर्षों में ऐसे प्रकरणों की बाढ़ * 
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स्थिति झ्रा जायेगी ज़ब कि वर्तमान 8 की सदस्य संख्या से युक्‍त्र सर्वोच्च 
न्यायालय साम्गन्य प्रकरणों की सुनवाई हेतु ही समय नहीं प्रदान कर पायेगा । 
ऐसी परिस्थिति मे श्नुच्छेद 32 के क्षेत्राधिकार को खत्म कर क्‍यों न इस विषय 
को उच्च न्यायालयों के अ्रधिकार क्षेत्रों में समायोजित कर दिया जावे। यदि ऐसा 
नही किया जायेगा तो श्रन्य विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का दो टुकड़ों में विभाजन 
ही होगी, प्रथम भाग पभनुच्छेद 32 के भ्रन्तगंत प्रकरणों को सुनवाई हेतु एवं प्रन्य 
प्रपील के झधिकार क्षेत्र की सुनवाई नियत रहेगा ) 

यदि भ्रनुच्छेद 32 के भन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विलुप्त 
कर दिया जावे तो नागरिक भपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रनुच्छेद 226 के प्रन्तगंत 
सम्बन्धित उच्च न्यायालयों में याचिकाए प्रस्तुत करेंगे जिससे उपरोक्त प्रकरणों 
से होने वाले सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के दबाव को सम्भावित 80-90 प्रतिशत 
या बर्तमान :50-60 प्रतिशत को किसी सीमा तक कम किया जा सकता है। 
क्या अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को व्यक्त करता है ? 

« 77. भनुच्छेद 32 को विलुप्त किये जाने से एक संदेह प्रवश्य पंदा होता 
है कि कया यह्‌ परिवर्तन संविधान के मूलभूत ढांचे में व्यतिक्रमण पैदा नही कर 
देगा ? संविधान के प्रन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालयों एवं भषि- 
करणों पर सावभौमिकता सर्व विदित है, भनुच्छेद 32 तो मात्र भ्रतिरिक्त प्रायाम 
प्रदान करता है, जिसके प्रन्तगंत स्वतन्त्र नागरिक मौलिक प्रधिकारों की प्रत्या- 
स्थापन दूढ़ते हैं । इसके विलुप्त हो जाने पर भी यह कमी प्रनुच्छेद 226 के 
पन्तर्गत उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्ण की जा सकती है । 

78. प्रत्येक संभावित परिस्थितियों में विधि-विदों, भ्भिभाषकों एवं 
राजनेतिज्ञो द्वारा इस विचारणीय * प्रश्न पर वाद-विवाद लाभदायक सिद्ध होगा कि 
प्रनुच्छेद 32 की संवंधानिक भूमिका एवं झनिवायंता कहाँ तक प्रावश्यक है। 
मैथ्यू ध्रायोग भी इस संदर्म में मननशील है, विचार-मन्यन की वेला प्रारम्भ हो चुकी 
है, निष्कर्ष प्रभी प्रनुत्तरित है। 

सर्वोच्च न्यायालय--गणतंत्र का तीसरा सदन 

79. चतुर्थ प्रश्न के उत्तर की खोज में ही यह भी संभावना उभरती 
है कि कया सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा एवं राज्यसभा के भतिरिक्त तीसरे सदन 
के रूप में उभर कर सामने पा रहा है, जो स्वयं प्रथम दो से भी शक्तिशाली प्रतीत 
होता है । पंचम प्रश्न के रूप मे भूमि प्रादोल्न के भ्रन्तगेत-सर्वोच्चि न्यायालय द्वारा 
प्रापारित ल्षतिलूति पर तीखों प्रतिक्रियायें व्यक्त कर न्यूजीलंण्ड के मानदष्डों को 
प्रतिस्थापित किया गया है । पष्ठम्‌ प्रश्न में यह कहा जा सकता है *--न्‍्यायासय 
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द्वारा व्यवस्थापिका में मार्ग-मेदन उसी प्रकार का है, जिस प्रकार जुलाई /273 
में न्यूयार्क के एक न्यायालय द्वारा एक भादेश जारी कर कम्बोडिया में बम युद्ध 
रोकने के निर्देश दिये गये थे । > ध 2 
बंध-पत्र योजना-श्रासाम में सशस्त्र सेना को गतिविधियां एवं बाते 
में मतांधिकार जैसा प्रश्न क्या निषेधाज्ञा के क्षेत्राधिकार में है 
80. ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की गईं है कि यदि बध-पत्र मोना रे 
सर्वोच्च न्यायालय व्यवधान नही डालता तो भारत सरकार को एक हजासजरोई 
की भ्रामदनी होती, जैसा न्यूजीलैण्ड मे राष्ट्रीय विकास काबू [979 कै अनु 
न्यायाधिपति राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर मत व्यक्त करने की परम्परा को हे 
श्रपनाते हैं--उनके भधिकारों को सीमित दायरे में रखा गया है। क्या है! 
प्रासाम में सेना की गतिविधियों, बंगाल में चुनाव जैसे मुदूदों पर सयायाविय द्रा 
निषेधाज्ञा का क्षेत्राधिकार स्वीकृत कर विस्तृत भ्रधिकार-दषत्र तही प्रदान ही श] 
है ? मेरी सम्मति में हमे स्वय के भ्रात्म-विश्लेषण की झावश्यकता है, साभ है! 
निपेधाज्ञाप्रों की परम्परा को भी त्यागना होगा १. * 5 
क्या न्यायध्पतियों का राजनेतिक इतिहास होता प्रावश्य' है! ं 
 8]. ' इस श्रश्न माला का सप्तम्‌ प्रश्न अत्यधिक विशिष्ठ है, गिर 
अर्तर्गत भायोग ने न्यायाधीशों के राजनैतिक संस्कारों के सन्दर्भ में विचार ध 
का प्रयत्न किया है। उदाहरखार्थ मुख्य न्यायाधिपति परे वारेंन्‌ ईस ५६ ४ 
रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति एवं तीन बार राज्यपाल के पद पर सुशोभित रह के 
उनके पूर्ववर्तो पद उन्हें एक सफल मुख्य स्यायाधिपति बनाने में भरत्यधिक के 
सिद्ध हुए थे। इस संदर्भ में इटली का उदाहरण -भी दिया जा सकता है। ४ 
प्रश्त का मेरे हारा उत्तर दिया जाना, साँप के टोकरे में हाथ देते के समात हु २ 
होता है । तथापि इस राजनैतिक भ्रगीकरण एवं” नियुक्तियों ' को हमारे ए४ 
भ्रस्वीक् ही किया गया है, स्वयं" मद्रास के श्ूतपूर्वे मुख्य स्यायाधिपर्ति रा ह 
भ्रतुचित बतलाया है | यदि कोई व्यक्ति मौलिक राष्ट्रीय धारा सेजुड़ाहै वी | 


हर सक्षम ईं 
सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं पर न्यायाधीश की हैसियत से 0202 | 
उपयोगी निर्णय दे सकता है, राजनेतिक -मान्यवाएं न त्तो इसके लिए 
श्ौर न. ही उन्हे ्‌स संदर्म में बाधक माना.जाना चाहिए । 
 ,- /& इच्छित खण्डपीठ की अभिलाधा दा अर 
|, ५ 82. मैथ्यू आयोग की ,्रश्ममाला का सत्रहवां एवं भ्रठारई 
विम्नोकित हैः: बा 
_ (7) बया झ्नाज सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मेँ ता पे परतीरी 
द्वारा इच्छित (मनभावन) खण्डपीठ की झभिलाधा भौर उसकी भातुरता 
जड़ें नही जमा चुकी हैं? - पु 0 बल की डे कक 
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(8) ऐसे झभिभाषक जो न्यायाघीशों से सीधे खून के रिश्ते से जुड़े हैं, 
प्रपनी इस स्थिति से लाभान्वित होकर, क्‍या परोक्ष रूप मे दिन-दुगुनी-रात-चोगनी 
प्राथिक प्रगति नही कर रहे हैं ? बेचारा ! न्यायानुरागी वादी-प्तिवादी कभी- 
कभी तो मात्र एक विशिष्ठ खण्डपीठ से झपने प्रकरण को स्थानान्तरण कराने हेतु 
ही उन्हें मुह मांगी शुल्क राशि श्दा कर प्निच्छित प्रभिभाषक का दर्जा प्रदान 
फरता है, जिससे ऐसे प्नभिभाषक भी मन ही मन भिज्ञ रहते हैं । 


काका--न्यायाघीश ? 
“83, वास्तव में इच्छित खण्डपीठ का चुनाव एक रणनीति के रूप मे 


क्रिया जाता है, भ्रन्यथा साधारण खण्डपीठ का बरण या उपेक्षा राष्ट्र के किसो 
भी न्यायालय में जटिल समस्या पैदा करने में पर्याप्त है । एक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी 
विचारक ने इसे “काका न्‍्यायाघीशो” के शीर्षक स्रे प्रालेखित किया है। इसी 
ग्रोष्म में श्रभिभाषिका एस. प्रमिला ने कर्नाटक | उच्च न्यायालय के वर्तमान 
न्यायाधीश नेशार्गी से विवाह रचा कर इस मापदण्ड को नया मोड़ दिया है। नूपुर 
वशु ने भ्रपने भ्राल्ेख में श्रीमती प्रमिला के भाक्ोश को व्यक्त करते हुए लिखा है 
कि यह सभाज मात्र इस शादी के कारण मुझे मेरे सार्वजनिक जीवन से तिरप्कृत 
नही कर सकता है, बहिरमुखी, नारी-मुक्ति की पक्षघर श्रीमती प्रमिला ने पुरुष 
साथियों की ईर्ष्या पर कुठाराघात्‌ * करते हुए, पति जज के रहते हुए उसी उच्च 
न्यायालय में प्रभिभाषिका नहीं रहने की वात को नहीं स्वीकारा है। बार मे चाहे 
यह तथ्य किसी भी परिप्रेक्ष मे, त्तकं-वितर्क युक्त रहे । 

हाल हो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महाधिवक्‍ता भारत सरकार एवं 
प्रध्यक्ष चार कौंतिल प्राफ इंडिया को नोटिस जारी कर उन्हें प्ने प्राक्षे प के 
समर्थ में पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। 


विद्रोही प्रभिला - 
84. श्रीमती प्रमिला में छुपी मुक्तानाम शंख -ध्वनि करती है कि यह एक 


पूर्व नियोजित संगठित योजना है, जिसके प्रनुसार मुझे मेरे व्यवसाय से निकाल 
फेंकने का प्रयास क्रिया जा रहा .है, भौर ऐसा करने के पीछे क्‍या मंतब्य है, उन्हें 
दर्शाते हुए वे कहती है:--“क्योंकि मैं नारी हूं भौर पुरुष को घोधी प्रहम्‌ भावना 
नारी का समान स्तर पर उभरना तथा बराबर खड़े होना वर्दाश्त नहीं कर सकती 
है। मैं मुटूठी भर दंभी पुरुषल्त की डोग हांकने वालों से हारकर प्रपना मार्ग नही 
छोड गो, यदि वे ऐसा सोचते हैं कि सपने पति जज के साथियों के समझ्ष मेरा 
प्रशिमाषिका के रूप मे उपस्थित होना ठोक नहीं है तो यह मात्र उनकी भूल का 
हो परिचापक है। म 
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इस प्रकार पति-पत्नी के एक जुट होकर म्यायालयों मे कार्य करते के 
अनगिनत उदाहरण है, जिनकी एक विस्तृत सूची श्रीमती प्रमिला ने अर्तुत की है। 
इसके भतिरिक्त न्‍्यायायीशों के बच्चो की भी एक.सम्बी सूची जो उरही स्यावानं 
मे कार्यरत हैं, इसके साथ संलग्ग की जा सकती है। ऐसी सूची में एक सोच 
न्यायालय के भ्रभिभाषक जो अपने दिता के साथ उसी न्यायालय में कार्य 
हैं, तथा चार कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नामे संलरत हैं, 2 
बच्चे उसी स्यायालय में श्रभिभाषक बनकर जीविकोपारजन में लगे हैं। वर्छि 
वे न्यायाधीश जो उसकी नेकनीयती वर उ'गली उठाते हैं, स्वयं उनके घेरे भाई 
बम्घु भी उसी न्यायालय में व्यवसायरत्‌ हैं । + पु दँ 
किन्तु श्रीमती प्रसिला के कथनों से वे व्यक्ति सहमत नहीं हैं जो या 
एवं पत्नी की दायित्वपूर्ण श्थितियों को दोहरे भायामों से ,तोलते हैं । पुत्रो री 
से पत्नी की स्थिति उनकी राय में भधिक संकीर्ण हैं । किन्तु प्रमिला ऐसे दोहरे कर 
दण्डों की पक्षघर नही है, यह विभेद हास्यास्पद ही कहा, जायेगा, स्तरों व 28 
लिए भलग-झलग नियमो का यह विभाजन युक्तिहीन है।* यदि नियमों का 9 
करना है तो सभी पर समान नियम लागू होगे, सभी “मतीजों” को घर बैठता हो 
कर्नाटक प्रभिभाषक संघ की प्रध्यक्षा एवं वर्तमान चयनित सदस्य 83 
प्रसिल्ला ने व्यावसायिक रूप से शपने को काफी सक्षम बनाया है, राजबैतिक द ह 
से भी उसका व्यक्तित्व कम दिलचस्प नहीं है । 978 में उन्होने मुख्यमंत्री पक 
के एक प्रभावी चचित सदस्य को जनता पार्टी के- टिकट पर विधानसभा चुना' कर 
इराकर विधायिका बनने का गौरव प्राप्त किया। हाल के चुनावों में हार जाने 
वे भाज इंदिरा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्या हैं । तो को नोट 
85. अन्‍्ततः भारत के सर्वोच्च स्यायाघीश द्वारा सभी प्षों को मे 
जारी कर रश-दुदुभी का उद्धोष,:जारी कर दिया है, शायद # ०४ का 
अतिरिक्त कुछ नैतिक मापदण्डो का निर्माण कर काका न्‍्यायाधीशों' की गा! 
चर्चाप्ों पर पटाक्षेप किया जा सके । ले 
पतएव, विधि भायोग की प्रश्नावली के इस प्रमुख प्रश्न पर'भी दि ई हम 
खुली चर्चा की भावश्यकता है, त्ताकि न्यायपालिका «के क्रान्तिकारी जीोद्वार 
प्राण फू'कने में इससे कोई मदद मिल सके । भर पु प 
बहु-आयामी वाद-विवाद है छाप 
- 86. मैंने बहु-प्रायामी परिप्रेक्ष में न्याय संगंत दृष्टिकोण रखकर हि 
पालिका फी जीपं-क्षीण स्थिति में क्रान्तिकारी विकासोन्मुख परिवर्तेत डी ह्वेगी 
बनाभों पर विचार किया है । विकास की गति वास्तव मे द्वी' विकासोस्मुत 
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चाहिए, प्रधोमुस्ती नही, ऐसी प्राशा की जाती हैं, जैसा निहालचन्द बनाम दांखा 
देदी 983 रा, ला. रि. 397 के संदर्म मे न्यायालय के समक्ष अ्रवतरित हुआ है 
जिम्में बचाव पक्ष किरायेदार, मात्र 50 पैसे की राशि ही कुल निर्शीत किराये के 
673:75 रु. में से कम जमा कराने के कारण प्रपना पक्ष खो बैठने पर मजबूर 


हुप्रा 
इस प्रकार तकनीकी प्रनियमितता के कालचक्र की दुह्ाई में न्‍्थाय की इस 


पावन संस्था द्वारा जो धोर श्नर्थ किया जा रहा है वह इसकी नोवों को भकभोर 
कर, इस मन्दिर को घराशाही कर, सामाजिक-मानदीय न्याय के सिद्धान्तों की हत्या 
कर मात्र कसाई प्रश्ृत्तियों का ोतक बन विषम भ्रधकारमय स्थिति का ही श्रव- 
लम्बन मात्र होगा | उक्त प्रकररा में लोकहित के वादों एवं सामाजिक न्याय के 
सिद्धान्तो की इस इबकीसवी शताब्दी की बेला मे सोलहवी शताब्दी के नाठक 
“मर्चेण्ट श्रॉफ चेनिस” का भ्रस्तुतीकरण जंसा हु है, युक्तिसंगत नहीं कहा जा 
सकता है। वरिष्ठ प्रतिभाषक श्री कासलीवाल द्वारा, उपरोक्त निर्णय को यथावत 
रखकर, पुष्ट किये जाने, व “न्याय के पावन मदिरो” को न्याय के द्योतक न रखकर 
वास्तव वे “भ्रन्याय के केन्द्र” नामांकित कर प्रतिश्थापित किये जाने के पीछे मात्र 
क॒टाक्षेयुक्त तकनीकी व्यंगात्मक भावना ही प्रतीत होती है | ऐसा तर्क नम्बूदरीपाद 
द्वारा प्रतिपादित प्रकरण के, भन्तगेंत कहां तक न्यायालय की झवमानना कर खिल्ली 
पड़ाने के दायरे में भ्राता है, इस पर झ्रभी बहुत मनन की प्रावश्यकता है, इस 
चीर-फाड़ का दायित्व यदि न्यायाघीशो की अ्रपेक्षा न्‍्यायविदों पर डाला जाझे तो 
श्रे यस्कर होगा। यद्यपि इस संदमे में सर्वोच्च 'न्यायालय द्वारा प्रन्तर्गत प्रनुच्छेद 
34 में प्रतिपादित मान्यता ही निर्णायक होगी । 

कया तकनीकी कमजोरियो या श्रनियमितताग्रों के ग्राधार पर किये गये 
भनन्‍्याय से पीडित झ्ासुओं पर, सम्पूर्ण न्याय जगत हंसी नही बिखेरेगा ? झौर हम 
भी ऐसी व्यवस्था को कहां तक स्वीकारेंगे ? 

न्यायपालिका में क्रान्तिकारी सुधारों पर जहां राध्टूव्यापी स्तर पर बाद- 
विवाद-प्रग्रसर है ऐसी चेतनशील वेला में भी न्‍्थायालय तकनीकी जठिल पक्ष से 
भ्रधिक महत्त्व वास्तविक न्याय के उद्देश्यों को देने में भभी हिचकते हैं । न्‍्यायदेवी 
की हृदय-विदारक भथ््‌ पूर्ण स्थिति पर कानून विद्र[प भट्ठहास कर रहा है; जबकि 
समस्त न्याय जगत कानो में तेल डाले तकनीको पक्षों पर वाल की खाल निकालमे 
में व्यस्त है । * 

“वास्तविक स्वावलम्बी' भोर “सामाजिक न्याय” की इस दुददु्ी में क्या 
“मर्चेण्ट ध्रॉफ वेनिस! का मंचन प्रशंसनीय कहा जायेगा, भौर कब तक विद्वान्‌ 
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अभिभाषक ”पोर्टिया” की भूमिका निभाते रहेगे ? * हे ५ 

इस रिवीजन याचिका में विद्वानू प्रभिभाषक श्री रामचद्र काससीगन | 
पुनः शेक्सपीयर रचित प्राचीन कहानी दोहराते हुए प्रतिवादी से "बिना एक # 
खून की बुद के एक पाउण्ड माँस” शरीर से काट कर लेने की माँग की है। हं 
लोलुप यहूदी साहूकार शाईलोक से भी भ्रधिक कपटपूर्ण यह माग स्वयं शेवहपीर 
के नाटक की भावना को भी पीछे छोड़ती प्रतीत होती है । 


चाय की प्याली मे तूफान खड़ा करने वाली कुल राशि मात्र 50 पैसे ६ 
थी जो धारा 3(3) राजस्थान प्रेमिसेज कण्ट्रोल एण्ड एविक्शन एक्ट के भरता 
कुल बकाया 673.75 रुपये किराया राशि में गलती से कम सुन ली गई ची। 

87. उपरोक्त तथ्यों को इष्टिगत रखते हुए उक्त रिवीजन गराचिका सो 
की गई । इसके भतिरिक्त जोगघय्यन के प्रकरण में (माल इण्डिया रिपोर्टर 98 
सर्वोच्च न्यायालय 57) जहा 25 वंसे या 50 पैसे कम जमा कराने का मसला ध 
जिसने न्यायालय के व्यस्ततम बहुमूल्य समय के भतिरिक्त फरीक पर प्रभिभाष"्नाएं 
के भेहनताने भादि के रूप में 2,500 हे 5,000 हू. तक का भतिरिक्त प्रनावर्स 
आधिक भार प्रवश्य डाला होगा । इस प्रकार ऐ ग्लो-सैकसन न्‍्याय-शास्त्र क्के गा 
चूल परिवर्तत की झोर हमारा ध्यान भराकृष्ट होता है। माततीय भगवती, हा 
एव प्रग्यर प्रादि, न्‍्यायाधीशो, ने इसे पूर्णतया झादि से झन्त तक बदले डालते ४ 
प्रेरणा दी है । किन्तु बही माननीय तुलजापुरकर, झवकाएं प्राप्त है 48000 
वर्तमान भभिभाषक श्री तारकुण्डे एव भ्रवकाश-प्राप्त विधि महाविद्यालय के प्रा 
श्री ठोपे मे उदार इष्टिक्रोर प्रपनाकर इसमे मान्न विधिगत सुधारों की कामों 
की है । माननीय सिरवई ने सविघान पर झपनी टिप्पष्टियों मे भग्बर के 
को नही भ्रपनाकर श्री तुलजापुरकर एवं श्री टोपे के विचारों को समर्थ कम 
किया है । इस विवादग्रस्त मसले पर विचार प्रगट करते हुए श्री तारमुण्डे ग बिल 
कित मत प्रकट किया है---' क्‍या हमारे न्‍्याय-तंत्र को बदल देना चाहिए ? दर 

हमारी न्यायपालिका ब्रिटिश राजशाही के प्रवशेपों बे रूप में विदयगात 
श्रौर यह भावश्यकता महसूस की जाती है कि इसको रूपास्तरित कर वदग 
जावे, (जैसा पूर्ववर्ती केन्द्रीय विधि मत्री ने व्यक्त किया था ) उक्त उदघोषणा मे 
राष्ट्र प्रेम की भावना की दुहाई मात्र ही कही जा सकती है। सर्वोच्च स्यायातय 
एक वर्तेमान न्यायाधीश ने तो अपने विधिवत निर्णय में स्यायालय की ही 2 
ग्रसित कह कर बहुत ही कड़ा श्रौर खुला भाक्षेप किया है। उन्हीं के शब्दों मे 


, वी. एम. तारकुण्डे, टाइम्स झ्ाफ इण्डिया, दिवाँक 28--82 परृष्ठ”4) 
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“इस राष्ट्र की न्याय निस्तारण प्रक्रिया पूर्ण रूपेणा विदेशी है जिसका हमारे संस्कारो 
से कोई तारत्तम्य प्रगट नही होता है । समुद्र पार से व्यापार द्वारा आयातित न्याय- 
व्यवस्था हम पर साम्राज्यवादियों द्वारा प्रपने राजनेतिक मंतव्यों की पूर्ति हेतु थोपी 
गयी प्रतीत होती है । विदेशी शासन के प्रन्तगंत एक ऐसा बर्ग विकसित हो गया 
था, जिसने गरीबी के दमन से पिसते लाखों भारतीयों की कीमत पर भपना उल्लू 
सोषा किया, भौर इस व्यवस्था के गुणगान में संलग्न रहे ।/ 

“व्यापार द्वारा प्रायातित” तथा भ्निच्छित “थोपी गयी न्याय-व्यवस्था” 
जैसी संज्ञाो से बया हमारे प्रणेता राष्ट्रननिर्माताप्लों का अपमान नही होता है ? 
जिन्‍होने कि इसकी प्रच्छाइयो से प्रभावित होकर इसे सहप झअंगीकार कर सविधान 
में भ्रलकृत किया है। एक महत्त्वाकाक्षी धर्म-सुघारक की सी भावना से झ्ोतप्रोत 
होवाए इम्हीं मानमीय विद्वान न्‍्यायाधिपति ने प्रन्यत्र टोका करते हुए प्रक्रिया 
संत्तिप्रों प्रौर साक्ष्य श्रधिनियम को उठा फेंकने या नष्ट कर दिये जाने तक का 
सुझाव दे डाला है, ताकि वे एसी न्याय व्यवस्था का संचालन न कर सकें। श्री 
तारकुण्डे ने इन विचारो की भत्सना करते हुए कहा है कि यदि ऐसी मान्यता वाले 
व्यक्ति मे भपने विचारो के प्रति थोड़ी भी सच्ची गश्रासक्ति है तो उसे स्वयमेव इस 
व्यवस्था से ही विमुकत हो जाना चाहिये। 

यदि हवन करने मे भी हाथ जलते हों तो मैं इस विवाद में नही उलभूगा 
किन्तु मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे श्राप इसे सुधारो की संज्ञा दें 
या आमूलचूल क्रान्तिकारी परिवतेत,बतलायें, झ्ाज मूलभूत प्रावश्यकता तो विधि- 
प्रक्रिया में परिवर्तत कर तकनीकी पक्ष की जठिलता, न्याय-श्राप्ति में दीर्घकालीन 
देरी, खर्चीलेपन, फौजदारी न्यायशास्त्र में “सदेह का लाभ” जैसे आयामो पर प्र कुश 
सगाने मात्र से है, जिस.पर सभी न्‍्यायविद एकमत हैं, चाहे वे श्रपने विचारों मे 
इन्हे किन्हीं भी विशेषणो से सम्बोधित कर प्रकट करें । भ्रव समय प्रा चुका है जब 
हमारे लिए वास्तविक और झविलम्ब सामाजिक न्याय ही प्रथम श्रावश्यकता है, 
जिसेके लिए “करो या मरो” जैसी प्रन्त:प्रे रणा से कार्यरत होकर प्रग्रसर होना 
होगा । उपरोक्त प्रस्तुत प्रकरण न्‍्याय-व्यवस्था में क्रातिकारी परिवर्तन या सुधारों, 
भनावश्यक खर्चीलिपन एवं विलम्ब जंसे मुद्दों पर हमारी श्रार्खे खोल देने के लिए 
पर्याप्त है। संकलित विधान की प्रनुपस्थिनि में न्‍्थायालय किस हृद तक निर्णयों मे 
भपनी भावाभिब्यक्ति कर सकते हैं ? भाज इसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर, सभी के चक्षु 
टकटको लगाये भटके हैं । पु हि किक ५ २ 

सामाजिक न्याय से विमुख न्यायवीलिका:. ५ --- 
88. माननीय अय्यर के विचारों में, प्रमरीका-ने सराज्रोजुपुदादी- चेषड्यों कोड 





रु 
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तोड़कर प्मनूठे व्यक्तित्व वाली न्यायपालिका का निर्माण किया है, सोवियत सदर 


भी प्राचीन राजशाही से नाता तोड़ कर समाजवादी स्याय-व्यवस्था के पिद्धालों वा 


अनुसरण कर स्वावलम्बी सहकारिता की पक्षघर लोकामुरक्त न्यायपानिश्न हो 
पपनाया । ब्रिटेन, फ्रांस एवं भय सामाजिक संगठनों ने भी एक-दूसरे से सामंगाप ३ 
प्रेरणा प्राप्त कर अपनी न्‍्याय-वयवस्था में समय के साथ-स्ताथ होने वाले सामाशिः 
प्राधिक, राजनैतिक, मौलिक-नैतिक परिवत्तनानुसार अपने-पपने ढाँचो में भवशाए। 
नुसार परिवर्तन कर उन्हें उद्दे श्यपूर्ण उपयोगी बनाया है। ब्रिटेन ने किसी व्यक्तिरी 
ति:संदेह दोषी ठहराने के लिए जूरी दल द्वारा निविरोध प्रभिव्यक्ति, पी है 
सशपथ परीक्षण झौर लिखित सुनी-सुनाई साक्ष्य की स्वीकारोक्ति, जैसी परसया, 
भान्यताश्रों को त्याग दिया है, किन्तु यह शर्मनाक स्थिति है कि हम भाज भी प्री 
दण्ड-प्रक्रिया-संहिता में उन्हों त्याज्य मास्यताप्ों को प्लंकृत किये हुए हैं। हमे 
पपने कानून एवं न्‍्याय्र-प्रक्रिया के पुराने ताने-बाने की बुनावट को 
नहीं किया है। झ्राज भी हमारी न्याय-संस्थायें विदेशी पश्चात्य मार्यदर्श' 
प्रवतम्बित है भौर मौलिक मानसिक स्व चेतना के विदु पर गौणा दरिया 
समाजवादी न्यायविद्‌ एव न्याय-व्यवस्था से ग्रोत्रोत शर्मनाक परिलक्षित होती है 
मोदे रूप में हमारी न्यायशास्त्रीय स्थिति । छिद्धास्तगतु एवं अवसादपूर्ण है वर 
एग्लोश्रमेरिकन तथा सामाजिक न्याय से विभुख ही प्रतीत होती है । 

प्रकेलें सेकाले एवं सामण्ड को न्यायदेव प्रतिष्ठित करना श्रन्याय होगी 

89. मैकाले व स्टीफन की विचारघारा के झ्राधार पर प्रापराधिक 

एवं साध्ष्य अ्रधिनियम के भ्रवयवों एवं आदर्श संस्कारों की संरचना की गई है 
न्यायशास्त्र मे सामण्ड एवं शासन विधि में प््मिथ के विचार समायोग्ति ऐ' 
भारतीय संविधान के शनूच्छेदों मे कूले, विलोटी, डायसी, कैंण्ट और जैतिंग की 


थे पर ही 





ञ्दः 


दर्शनशास्त्रियों के सिद्धान्त हमारे न्यायशास्त्र के भनुच्छेदों के पीछे छुपी प्रात 


विलीन हुए से स्पष्ट प्रतीत होते है । विश्व विधि दर्शनशास्त्र के प्रश्याः 
ठुकराना समभदारीपूर्ण नहीं समझा जा सकता, किस्तु पाश्चात्य, 
एवं भ्रन्य विदेशी विधि दर्शनशास्त्र के भंघ भाकपरा के पीछे हमारे स्वयं 
स्वीकार मही करना था उसका तिरस्कार करना मात्र दासता का ही पर 

कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन राजमैतिक-विधि-दर्शन प्रंपों में छो हर 9 
रहस्यों को खोज में कभी लगन से चेप्टा नहों की गई, घौर इसी कारण हा 
सम्पूर्ण विधिशास्त्र इस राष्ट्र की साँधी माटी को खुशबू से एकात्मक ने होए0 
पलग-प्रलग हो बना रहा, धौर धाज भी हम साआज्यवादी मनोदशा से उन नह 
पाये हैं। प्राज भी न्‍्यामालथों के काम-काज में प्रयुक्त भाषा मध्य युगीत पामसाकाही 


इ के दर्शत 


विटिश, पमरीरी 
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विशेषशो की याद ताजा करती है । जिस प्रग्रेजी भापा एवं वस्त्र-विन्यास 
का प्रयोग-उपयोग भ्रभिभाषक करते है क्या वह ब्विटिंश-कालीन प्रयाझ्रो की द्योतक 
नही है ? भारतीय न्यायालय प्राचीन मान्यताप्रों के कैदी एवं न्याय पिपासु वादी- 
प्रतिवादी जटिल प्रक्रियाग्नों, झपीलों एवं भ्रत्यधिक महंगे दुलेभ न्याय की मूल-मुलय्या 
में फंसे शिकार मात्र रह गये हैं। स्वतन्त्रता-भाप्ति के पश्चात्‌ हमारी न्‍्याय-व्यवस्था 
में भो समाजवादी श्रादर्शों को समाविष्ट करने के साथ-साथ प्राचीन भारतीय दशेन 
एवं वेदान्त की झात्मा का भी झवलम्बन लिया जाना चाहिए था ताकि हमारी 
संस्कृति के परिष्कृत होने की संभावना बढ़ती, किन्तु दुर्भाग्य से साम्राज्यवादी झौप- 
निरवेशिक जुए को उतार फेंकने के स्थान पर उल्टे हमने हमारी न्यायपालिका में इसे 
भौर भी मजबूती से ढोना स्वीकार कर लिया है । 
चौपाल पर न्याय देने का उद्देश्य 

90, यह हमारा परम कर्त्तब्य है कि प्रत्येक छोटे-बड़े गांव एवं कौपढ़ियों 
में रहने वाले गरीब, कृपक, भूमिहीन, श्रमिक, गन्दी-बस्ती-निवासियों को सस्ता, 
सुलभ एवं सामाजिक न्याय देकर न्यायिक प्रणालो में मवीनीकरण द्वारा चौपाल पर 
ध्याय देने की प्रणाली पुनः स्थापित करें | क्‍या चन्द्रचुड़-्भगवती न्यायालय एवं 
विधि मंत्री के विधिक दर्शन को इस जठिल कार्य में सफलता मिलेगी ? हम इस 
भहाय्ष मे प्राहुति दें एवं विक्रमादित्य भ्लौर जहांग्रीर की न्‍्याम-प्रयाली को पुनर्जी- 
वित करें । इसमें हमें भली-भांति विचार कर “स्याय पालिका के सामाजिक न्याय 
के प्रकरण” की सफलता हेतु तीव्रता से भागे बढ़ना है। 


' हि स्थानान्तरण प्रकरण 
9]. बार के विभिन्न वर्गों में एक नया म्यायिक युग झारम्भ हो गया, 


जिनमे से कुछ तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उस राज्य के बाहर से 
लाकर थोपने की सरकार की नीति के विरुद्ध या उसके पक्ष मे बोलने लगे । यह 
नीति निर्णय सर्व॑ प्रथम श्री शिवर्ंकर, तत्कालीन 'विधि मंत्री ने लिया एवं इसके 
बाद पटना एवं तामिलनाडू के मुख्य न्‍्यामाधीशों का स्थानान्तरण किया गया जिसके 
फलस्वरूप मद्रास के मुख्य स्थायाधीश श्री इस्माइल ने त्याग-पत्र दे दिया ॥ पटना 
के श्री सिह द्वारा तामिलनाडु के मुख्य स्यायधीश का पद ग्रहण के समय मद्रास 
की बार कौंसिल श्री इस्माइल के पश्चात्‌ स्थानीय मुख्य न्यायाधीश का प्रभिवाक 
कर हवा में कलाबाजियां करते हुए प्रारम्भ में स्‍्ापत्ति करते हुए विशिष्ट संवैधा- 
निक पीठ के न्यायधीशों के निर्णय के वाद शिथिल पड़ गई। केरल के न्यायाधीश 
थ्री खालिद द्वारा कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करते एवं केरल के 
डायबाहक मुख्य स्मायाधीश श्री पोती को गुजरात के मुस्य न्‍्यायाधीश के रूप से 
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स्थानान्तरित करने झौर काश्मीर के मुख्य न्यायाधीश को सिजेकम के मुझ 
न्यायाधीश के रूप मे भेजने तथा गीहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य स्यायाधीशतीं 
उड़ीसा स्थानास्तर करने की घोषणश का उड़ीसा एवं कश्मीर की बार ते दिरेर 
किया। जम्मू एवं कश्मीर की विधान सभा ने पूर्ण स्वर से वाद-विवाद हम 
यह मांग की कि राज्य के बाहर से कोई भी मुख्य स्थायाघीश वहाँ पर नहीं 4 
जाये। 
विधिन्न परिषद्‌ द्वारा स्थानान्तरण का विरोध 

92. भारत की विधिश परिषद्‌, से भी जिसने पूर्व में राज्य से बाहर ड़ 
मुख्य न्यायधीश के लिए प्रस्ताव पारित किया था, इन स्थानान्तरणी का विरोर 
किया । समस्त प्रादेशिक राजधानियाँ एवं विधि-मंत्री के लोग, भारत में मरी 
मुख्य न्यायाधीश एवं प्रधानमंत्री की सचिवालय का विधिक प्रकोष्ठ महय त्याग 
पीशो के सम्मावित स्थानान्तरणों से श्रधिभारित हो गए कि तुरन्त माद कोषीत हे 
]/3 न्यायाधीशों को काश्मीर लाया गया। बार, पीठ, विधिशास्त्रीयों ए 
न्यायपालिका से संबंधित राजनीतिज्ञीं का समस्त न्यासिक संसार तीघ्र प्रधार छः 
पधालोघनात्मक टिप्परियाँ करने तथा परस्पर विपरीत वर्गों से मिलकर स्थाताल! 
के विरद्ध यढजोड़' करने में सीव हो गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी पार 
देने के संबंध मे जोड़ा जाने सगा। 

विधिशास्त्रियों का ध्यान हटाया गया 

93. इस समय फोई भी विधि शास्त्री या स्थायाघौश या यार का हैं / 
स्थापपालिका की उस गंभीर समस्या का यसतुंनिष्ठ श्रध्यपन नहीं कर सरिता र्श्ि 
ईने स्यायासयों की प्रक्रिया एवं कार्य न्यायाधीशों एंवं स्टाफ की संख्या बढाने ह्शां 
निर्णयों को गति प्रदान करने, बकाया कार्ये के शीघ्र निपटाने देतु उत्दे प्रापुिर 


रह इसपमिक जा हा 
कमप्यूटर व इसबट्रोनिक युक्तियाँ उपलब्ध कराने भौर मुख्य स्थायाधीश गी 5 
गीप्र द्वा4 


की पुनःर्थपिता एवं न्‍्यायपालिझा को वित्तीय स्वायत्तता देकर मे 
सुनिरश्थित करने की धायश्यकता पर जोर दिया था । 
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हेतु पक्के इरादे से मजबूत वादा एवं तोब्र इच्छा व वास्तविक समपंण के साथ 
स्वतंत्र न्‍्यायपालिका की जडों को खोखला कर रहा है। 
ऐसी स्थिति में न्‍्यायापालिका में से प्रम्यर, गजेन्द्र गडकर एवं प्रव 
भगवती, देसाई, रेड्डी, ठयकर झादि झौर डा० उपेन्द्र बस्शी, कृष्ण महाजन, 
माधव मेनन, भस्तीन, घोष प्रधिवक्‍िताप्नों तथा झनेकान्य सामाजिक इंजीनियर, 
पत्रकार, बकील व विधि शास्त्रियों के नेतृत्व में होने वाले व्यायिक काया-कल्प व 
क्रांति की प्रक्रिया को झधिक स्थानान्तरणों ने पीछे छोड़ दिया स्वतंत्र न्‍्याय- 
प्रालिका पर रोक की चिन्ता जैसा कि सीरवई एवं प्रत्य विधि-शास्त्रियों ने भ्रभि- 
अ्यक्त किया है, पूर्णझपेशा सही नहीं हो सकता है लेकिन ब्रगर न्यायपालिका को 
वास्तविक व शीघ्र न्याय करना हैं तो विधि मंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश का यह 
पवित्र कत्त व्य है कि वे इन स्थानान्तरखों के बादलों को साफ करें जिससे कि 
न्यायिक क्षितिज सर्वोच्चता को पुनः प्राप्त कर सके एवं सामाजिक न्याय के नवीन 
पहलू केवल सेमीनार एवं सर्वोच्च न्यायालय के कुछेक व्याख्यानात्मक निर्णय में 
ही नही बल्कि व्यावहारिक रूप से न्‍्याय-मंदिरों मे सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक 
मजिस्ट्रेट तक, एवं कलकत्ता से कच्छ तक प्रभावी रूप से श्रकित किए जा सकें। ' 
जहांगीर के लोकहित मुकदसों की घंटी श्रग्नि में 
' 95. भ्राज भगर एक साधारण व्यक्षित किसी श्रापत्ति में होता है तो 
उसके लिए उच्चतम न्यायालय ही एक भाशा है। करोड़ों डालर के प्रश्न “खजन- 
मड़ल की मृत्यु क्यों हुई” पर बिहार के एंक सामाजिक विधिक पत्रकार बसुधा 
फागम्बर का पभ्रध्ययन भारतीय न्यायपालिका की नवीनतम तत्कालीन महत्त्वपूर्ण 
बातो को लाता है, जो निःसम्देह-प्रणाली की भ्रग्नि परीक्षा मे भ्रन्तरपीठ एवं 
बार-पीठ भ्रक्षेप तथा बाहरी कत्लेम्राम झौर इसके पुराने श्रप्रचलित लार्ड क्लाइव 
के यूनियन जैक के साथ-साथ न्यायाधीशों के भ्रधिक्रमण एवं स्थानास्तरण के भय 
का प्रणु-विस्फोट है । है 
मंडल की हत्या - लोक-हित मुकदमों के लिए नेत्र खोलनेबाला 
96. फाग्रम्वर ने 5 वर्ष के कठित एवं भयंकर दुखद विधिक युद्ध का 
परीक्षण किया, जिसे मंडल ने लड़ा क्योकि घनिक भूस्वामी ने उसकी भूमि एवं 
निवास से उसे निकाल दिया था एवं झ्नत, में उसने उच्चतम न्यायालय से यह 
निर्देश प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त की कि उसे भूमि वापस देने को वजाय उसकी 
गुप्त विधिक सहायता . की जाय । भूमिहीन एवं बेघर होने के बाद मंडल की भ्रघा 
किया गया, भयभीत किया गया, गिरफ्तार किया गया एवं भ्रत्त मे मार दिया 
गया । यह कीमत - उसे इसलिए चुकानी पड़ी कि उससे अूषति कुलक के विरुद्ध 
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अपनी भगुली उठाई एवं मुफ्त विधिक सहायता हेतु वह याचिका दा 
लिए न्यायालय में गया जिसका कि उसने कभी प्रयोग भी नहीं किया । फायसर 
के भ्रमुसार जो समस्या मडल की दुर्देशा से स्पष्ट हुई है वह यह कि होई- 
चेतनायुक्‍त वकील इस संरक्षण एवं शक्ति के संसार मे अपने पक्षकारों के तिए 
न्याय तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन 'वे उनको उसी दलित संसार में वापते भेज के 
हैं जिससे वे भाते हैं । ही 

97. लेखक का प्रश्व है कि खंजन मंडल का यह भाग्य रहा तो उन्ही 
दुदंशा कैसी होगी जिनके मामले संयोगवश रिपोर्ट के प्राधार पर पकई जाते है 
एवं “लोकहित मुकदमे” के रूप मे उच्चतम न्यायालय मे लाए जाते हैं । 


कमला ह॒त्या ? 
98, कमला लापता हो चुकी थी सम्भवतः मार दी गई वयोक़ि लो. हा 
मुकदमों में उसके मामले का राष्ट्रीय शीर्षक में भ्ाने के बाद उसकी लगातार 5 हि 
स्थिति सरकार को बहुत ही कप्टदायक थी। लोकहिंत मुकदमे हा का 
न्यायालय के झादेश के बाद “नारी निकेतन लड़कियाँ”. “लाल बत्ती पत्रों रे 
“क्रोठावालियों” के पास वैश्याइृत्ति के लिए जाने को विवश की गई | यह 
लड़के, जिन्हें प्राठ वर्षे से लम्बे समय तक विचाराघीत रहने के बाद जेल से हे 
गया, पुलिस के बदले के भय के कारण भी फागम्बर से कभी नहीं मिले । 
पृष्ठभूमि में श्री फागम्बर ने निम्नलिखित सारांश निकाला, 7 प्र 
“लोकहित मुकदमें के प्रत्येक दर्षयोग से यह श्र निकलता है गे 2 
मंडल ने गलती की कि उसने हमारी स्याय-प्रणाली पर विश्वास किया | शा 
झनिवायंत्ता के, समक्ष नत-मस्तक हो जाना चाहिए था 4 -कम-सेकम 48 
के बाद एवं भपने बचे हुए दिनों को इसान की तरह न जीकर कौड़े की दो 
जीता । खंजन मंडल मर चुका है, लेकिन अगर हम इस अवसर क्को लोक के है 
की परिसीमाधों एवं बल के बारे में प्रयोग करें तो उसके जीवव एव 
जैसे व्यक्ति की उपयुक्त प्रशंसा करने के बारे में कुछ,सीख पाएंगे !! 


+ की 
हम न्यायिक जाग्रति के चौराहे पर खड़े हैं। इसलिए त्या्िक के 


के उद्देश्य से हमे केवल वाद-विवाद, विचार-विमर्श एवं सेमीनार हेतु 


59 2252 ३ व 67 22723 हे कला 
एवं बड़े” नारों के बजाय स्यायरिक क्रान्ति का संक्षिप्त विचार डे हर 
है ।,चाहे कृष्णा अय्यर हो या प्रन्य विधि शास्त्री चन्द्रवूड़, मगवती, देतीश ही 


या रेड्डी, पाठक भयवा सेन हों, या प्न्‍्य बुडिजीवी प्रोफेसर हल शा 
सीरबाई मेनन हों, सभी को पुरावे, भ्रश्ननलित एवं एग्लो-सेवसन 


यर के हे 


+ [ न्यायिक क्रान्ति/24] 
: स्थान पर सम्पूर्ण नये जन भाधारित विधिष्ञांस्त्र का निर्माण करना चाहिए एवं 
/' हर सम्भव समाजवाद पर भाधारित समाज की वर्तमान धावश्यकताझों के प्रनुसार 
/” इसे प्राधारमृत रूप से ही परिवर्तित कर देना चाहिए, जिससे कि गरीब एवं दलित 
४ वर्ग फो सामाजिक, सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय मिलन सके ) इससे हम न्यायिक 

भात्महत्या को बचा सबते हैं एवं “निहित स्वार्थी” व शक्ति भाधारित समूहों के 
/ घातक हमलों से रक्षा कर सकते हैं । गरीव को विधिक सहायता एवं रचनात्मक 
तु तया उपयोगी लोकहित मुकदमे को उत्साहित कर लोक-प्रदालतों, न्‍्याय-पंचायतों 

एवं विधिक वाहन के प्रतिरिकत घर पर न्याय प्रणाली एवं चौपाल पर न्याय देने 

हेतु हमें प्रपनो भाषा, चाहे वह हिन्दी हो या प्रन्य राज्यों की प्रादेशिक भाषा 
; उसी का उपयोग करना चाहिए । इसी से हमारा न्यायिक उद्धार हो सकता है । 


$ प्रतिक्वान्ति से क़ान्ति--युग परिवर्तन, 2 जुलाई 4985 


न्यायिक क्रान्ति व प्रतिक्रान्ति के संघर्ष में नवीन संक्रमण काल का शुभारंभ 
, 72 जुलाई 985 को भारत में, विश्व की विशालतम न्यायपालिका के सर्वोच्च 
गौरवमय पद पर मुख्य स्यायाधिपति की शपथ ग्रहरा से हुप्ना है। यह ऋान्तिकारी 
भगवती न्यायालय का प्रादुर्भाव, विश्व में “भगवती” के “भागीरथ” बत हर ग्ोव, 
चौराहे व चौपाल पर न्याय गंगा को भ्रवतरित करने के संकल्प की भ्रग्नि परीक्षा 
ह भी है। 

| प्रतिक्रान्ति के सूच्राधारों ने चन्द्रजूड़ न्यायालय में प्राश्नय पाने की प्रसफल 
: चैथ्डा को, परन्तु उनके नायक बनेने से नकार कर, चन्द्रतूड़ ने उसे लगभग घूमिल 
कर दिया व मध्यम सार्य श्रपनाकर चन्द्रजूड़ ने क्रान्ति व प्रतिक्रान्ति दोनों को बीच 
बचाव से संतुलन बनाये रखा, यथपि भुकाव रूढ़ीवादी प्रधिक रहा । 


उच्चतम न्यायालय में लगभग साढ़े सात बे तंक मुझुय न्‍्यायाधिपति रहने का 
अय प्राप्त कर, भ्रवकाश पर चन्द्रचूड़ ने, भारतीय न्याय प्रणाली, न्यायपालिका व 
न्यायाधीशों के विश्लेपण पत्रकारों से साक्षात्कार मे किया । 

चन्द्रतुड़ ने रूढ़ीवादिता को तिलांजलि दे भन्तिम क्षण्यों मे पत्रकारों को 
भाक्षात्कार देकर न्यायिक क्षतिज मे स्पप्टोकरण कर जो झाभा ज्योतित की बह 
पुधजापुरदर विचारधारा व भगवती, झय्पर, देसाई विचारधारा के तीबव्रतम सघर्ष मे 
कया भूमिका भ्रदा करेगी ? इसका मूल्यांकन 2]वी सदी मे हो सकेगा । पाठक के 
विन्तन के लिये वहू सादर “ज्यों का त्यो" प्रस्तुत है, पत्रकारों की कहायी, उनको 
जुवाभी, कुरदीप नायर की लेखली से : 


का 
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कार्यवाहक सुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति खतरनाक 

भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ का कहना है कि उतकी 
के बिता सर्वीच्च न्यायालय श्रथवा किसी भी उच्च... स्यायालयं में किसी स्यायावीर 
की नियुक्ति नही की गई औौर स्वर्गीय श्रीमति इंदिरा गांधी ने तो यहा कक 
था कि हो सकता है झरापकी (चंद्रचूड़) की श्रसहमति से हम नाराज हों किन्तु हि 
भी मुख्य न्यायाधीश के नाते प्रापके फैसलों का हम सम्मान करेंगे । किस्तु फिर मे 
जहाँ गलत मियुक्तियों के अस्ताव किए गए भौर कई महीनों भौर वर्षों के जो गे 
लंबित पड़े हैं, उन्हें मुख्य न्यायाधीश को पपते कार्यकाल की समाव्ति से पूर्व मंडी 
करना होगा । 

मुख्य स्थायाधीश चन्द्रजूड़ ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सरकार के दीं 
में श्राकर न्‍्यायधीशों की नियुक्तिया नहीं की हैं भ्रपितु संस्या के हिंते में ऐसा हिय 
है। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश और सरकार के बीच यंदि तिमुक्तियों पर हई' 
मतति नही हो तो किसी न्यायाधीश की नियुक्ति ही नही होगी। पाथ 5 
न्यायाधीश कार्यवाहक सुरुष न्‍्यायाघीशों की निमुक्ति को सही रही मानते | चढे/ 
का कहना है कि बार बार सरकार के श्रनुरोध भोर इस प्राश्वासन पर वे की 
वाहक सुख्य स्यायाघीशों की नियुक्ति की सहमति देते हैं कि नियुक्ति गुथ पप्परे 
लिए ही होगी किन्तु इन कार्यवाहक मुख्य स्यायाधीशों को पूरे पीने सास हक 
पर बनाए रखा जाता है जो खतरनाक परम्परा है। 

चंद्रूड़ ने कहा कि जब मुझे पता चलता है कि उच्च न्याया 
की वजह से लोगो को परेशानी हो रही है, तो मैं कर भी वया सकता 
कहा, न्‍्यायाघीशों की नियुक्तियो की प्रक्रिया का लोकतत्रीकरण किया 
तथा भारत के मुरुय न्यायाधीश को ही नियुक्तियों संवंधी इतने भधिकीर 
उन्होने कहां कि इस बारे में खुली बहुमत की व्यवस्था की जा सकती है | 8 
ने सुझाव दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दो वरिष्ठतम न्यायाधीश * 
एक पैनल बना दिया जाए जो जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश नियुर्तत किया 
है उसी राज्य के मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय विधि मंत्री के साथ इंस मामले पर 
विमर्श कर नियुक्ति करे । हि रे 

चंद्रचूड़ मे कहा भाज क्‍या होता है कि फलों स्थायाघीश कम्य्रनिस्ट है शा 
भमुक ग्यायाधीश भार. एस. एस. समर्थक है। उन्होने कहा कि 2878 कर ही है! 
में कद्टा जाता था कि प्रमुक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाए बयोंकि वह के 


ज्गों के प्रह्मर्दा 

हूं? उ्ोरे 
जानो पार्क 
पर पी हैं 


. राजस्थान, पत्रिका दिनाँक 8-7-85 पृष्ठ / ये 0 झुलदीप नायर गाए 
साक्षाप्कार | ५ * 
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जब मुझुय न्यायाघीश से पूछा गया कि क्या वे 'केशवानन्द भारती केस' पर 
पुनविचार करना चाहेंगे जिसमें कहा गया था कि संविधान के मूलभूत स्वरूप को 
नहीं बदला जा सकता । चंद्रचूड़ ने कहा कि उस समय उस केस में मैं प्रल्पमत में 
या तथा बहुमत का फंसला सही हो है । उन्होंने कहा कि इस फंसले से काफ़ी 
लाभ हुप्रा है तथा भंततः यह भारत के लोकतांथ्रिक स्वरूप को बनाने में भी सहा* 
पक होगा। भ्रापातकाल में 'हेवीयस कोर्पस' के बारे में पूछे जाने पर चंद्रचूड़ ने 
कहा कि उन्होंने ऐसी याविकाप्नों का विरोध करने पर दुःख व्यक्त किया था। 
चद्धचूढ़ ने कहा कि उन्होंने भपने कार्यकाल के दौरान धनेके बार मानवीय भ्रधि- 
कारों की रक्षा के लिए कानून की दिचाई भी की । 

चम्द्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों के तबादलों के मामले पर वे शुरू से 
ही ब्िलाफ हैं. भौर प्राशा व्यक्त की कि इस पर पुनविचार होगा । उन्होंने कहा 
इस मामले में मैं भ्पना विरोध एक से ज्यादा बार सरकार को दोहरा चुका हूं । 
इसी कारण भ्रभी तक मेरे कार्यकाल में किसी भी स्यायाधीश का तबादला नहीं किया 
गया । भ्दालतों के बढ़ते मुकदमों को कम करने के बारे मे चन्द्रचुड़ ने कहा कि 
पमूची व्यवस्थः को ही बदलना हीगा । उन्होंने कहा कि जिला भ्दालतों मे दो 
न्यायाधीश किसी प्रपील पर विचार करें तथा उस पर श्राग्रे श्रपील की इजाजत 
न्हो। 

मुख्य न्‍्यायाघीश ने कहा कि न्‍्यायाघीशो में वैचारिक मतभेद कोई खास 
मतभेद नहीं हैं कि जाति पर झाधारित मतमेद खतरनाक है। उन्होने कहा कि 
एक उच्च न्यायालय का मैं उदाहरण दूगा। इलाहबाद उच्च न्यायालय में जाति- 
बाद का इतना श्रधिक बोलबाला है कि न्यायाधीश सतोशचन्द्र भ्र्रवांल की 
नियुक्ति का पहले क्षत्रियों भौर द्ाह्ों के विरोध किया । बाद में जब इम 
लोगो को पता चला कि यशोनन्दन को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है तो 
उससे ब्राह्मण मिले श्रौर कहा कि सतीशचन्द्र प्रग्रवाल को ही मुख्य न्यायाधीश 
बता दें, चरना क्षत्रिय राज करेंगे । 

>भगवती” वया “भागीरय” बन सकेंगे ? 

इसी संदर्भ में शपथ ग्रहण की बेला पर भगवती न्यायालय क्‍या न्याय गंगा 
का भागीरथ ल्यामालय बन सकेगा--इन प्रश्नों के घेरे मे भगवती ने भ्रपती कल्प- 
नाप्नी को साकार बनाने, भारतीय न्यायिक क्रान्ति की क्या आाघार शिला बनाई है 
वे क्या स्वप्त साकार होगे--उसे साक्षात्कार के रूप मे पत्रकारों व पत्नो को कतरन 
से प्रस्तुत है। भगवती द्वारा “सामाजिक स्थाय” का शखताद पिम्त ऐविद्ासिक 
शब्दों में उद्घोषित किया गया हैः-- 
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कानून सिर्फ संविधान और भारतोय जनता से प्रतियद्ध है 

प्रश्न : कानूनी व्यवस्था में भ्रापके अनुसार कौन सी बड़ी समस्याएं हैं ९ 
झ्राप उनसे कैसे निपटने वाले हैं ? ' 

उत्तर : दो समस्याएं सबसे वड़ो हैं। एक तो समिरणीत मुकदमो की ० 
हुई संख्या भ्रौर दूसरी उनकी ऊंची लागत । न 

पहले भ्निर्शीत मामलों को लेते है। मेरा विश्वास है. कि प्रशार्शी पे 
लागत प्रबन्धन में वैज्ञानिकता लाने श्रौर कम्प्यूटर , तकनीक ,की शुद्मात प्ले रे 
पुराने मामलों को जल्दी निपटा सकते हैं । कम्प्यूटर तकनीक दो तरह पै मदद 
सकती है ! एक तो वह मामलों का वर्गीकरण कर सकती है जिससे किसी भी के 
प्रमुख न्यायाधीश को पता चल जाए कि कानूव के एक नुकते पर या 2 । 
किसी विश्वेप प्रावधान के लागू किए जाने पर कितने मामले प्रविर्शीत पढ़ें हुए 
तब जैसे ही कानून के किसी नुक्ते पर निर्णय होता है या शिसी विशेष कह 
की व्याख्या की जाती है तो कम्प्यूटर से तुरन्त पवा चल जाएगा ड्रि दूध पे 
कितने मामले हैं श्रोंर उच्चतम न्‍्यायालम की उसी खंडप्रीठ द्वारा उतका वि | 
भी किया जा सकेगा । ०६ जे क्र 

दूसरे, मामलाती कानून (केस लॉ) के लिए कम्प्यूटर तकनीक सा 
की जा सकती है | पहले दिए गए और रोज दिए जाने वाले फैसले कम्पूट 
भरे जा सकते हैं और प्रदालत को जब भी जरूरत हो उनकी चयी हुई 8) कह 
निकाली जा सकती है। जिससे यह मालूम “पड़ जाएगा कि का का पा 
नुक्‍ते पर क्या फैसले हुए हैँ या एक खास मुद्दे पर उनका कितना वॉर्सी ं 
गया है। इससे अदालतों मे इम मामलों पर खर्च होने वाला समय बहूँते 077० 

एक स्थिति यह भी श्रा सकती है जबकि महत्त्वपूर्ण मामलों मे डा 
यहस पर सीमा लगाई जाए झौर लिखित पैरवी को प्रोत्साहित किया जो हय 
उसी की माय की जाए। एक और काम' मैं यह कछूगा: कि.भमैरिकी मोर 
यहाँ भी लॉ क्लर्क के पद को स्थापना करूंगा ।. स्यांयाघीशों की बहूते भार 
कार्य करना पड़ता है, विदेश में कानूनी चितन मे क्या परिवर्तन हो 
देखना होता है, कानून की पत्रिकाप्रों मे लेख झादि पढ़ने पढ़ते है। पा 
शौघ से नए विचार मिलते हैँ। एक प्रच्छा लॉ क्लर्क इन सब बट 
मदद कर सकता है। मैं अपने लिए लॉ क्लक नियुक्त कहूगा पोर परिई 
न्यायाधीश चाहँ तो वे भी कर सकते हैं। , है 

मुकदमों की लागत बहुत बढ़ गई है झौर यह एक 


4 ॥| 
विकट शप्रत्या हे 
६ विश पं । 

मुझे बताया गया है कि विशेष याचिका पर 5 हजार रुपया खर्च झावा ् 
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हैसियत का भादमी उच्चतम न्यायालय तक झा ही नहीं सकता | इसलिए हमने 
जनहित वादकरण की नई नीति बनाई है जिसके झतगंत कोई भी जनभावना 
वाला व्यक्ति या सामाजिक पहल करने वाला दल गरीबों तथा अल्प सुविधा प्राप्त 
लोगों के प्रधिकारों के लिए भ्रदालत में भ्रा सकता है ताकि उनका शोपण समाप्त 
हो। यह सिर्फ एक पत्र के जरिए भो किया जा सकता है। 
ऐसी कई भ्रजियां भ्रदालत में भाई हैं भोर भा रही हैं। गरीबों श्रौर कुचले 
हुए वर्गों के लिए भ्रदालत के दरवाजे पहली वार खुल रहे हैं। प्रदालत ने सामा- 
जिक-कानूनी जांच भ्रायोग नियुक्त कर सारे तथ्य जानने धौर व्यापक उपचार 
करने की पहल की है । यह लीक से हटकर किया गया है। इनके जरिए हम शभौर 
भी गरीबों तक पहुंचने का यत्न करेंगे । 
प्रश्न : जनहित के मुकदमें शौर दूसरे भ्रसामान्य द्रीके, जो प्रदालत ने 
विशेषतः भापकी पहल से भपनाएं हैं, लोकप्रियता” प्राप्त करने के हथकण्डे कहे 
जा रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि कानूनी परम्पराप्मों का हनन करके 
न्यायाधीश स्‍भ्रपनी छवि बताने की कोशिश कर रहे हैं । 
उत्तर : ऐसा कहना प्रदालत जो कुछ करने जा रही है उसकी कुत्सित 
ध्याश्या करना है। जनहित के मुकदमे , देश के उन लोगों तक कानून का लाभ 
पहचाने के लिए स्वीकृत किए जा रहे है जिन्हें पैस्तों के कारण कानून से बाहर 
कर दिया गया है श्रौर जित तक कानून कभी नहीं पहुंचता | मुक्के समझ में नही 
भाता कि लोग जनहित मुकदमों के खिलाफ क्यों हैं । इनसे निर्धतों की पुकार सुनी 
जा रही है। उनका शोपण खत्म किया जा रहा है। उन्हे सामाजिक न्याय 
दिलाया जा रहा है। क्‍या इन भालोचकों का दिल लोगों की दुर्देशा श्लौर तकलीफ 
के थ्रागे नही पिघलता ? न्धायाघीशों मे से कई वकील रहे हैं और सम्पन्न वर्ग से 
पैसा कमाते रहें हैं । उन्होंने देश के लाखों लोगों की गरीबी नही देखी है । 
इसीलिए वे सोचते है कि कानन एक आरामगाह है जहां नियमों की सिर्फ यात्रिक 
व्याख्या होती है । ६: 
मैंने गरीबी का चेहरा देखा है ।'मैं गांव मे 'गया हूं श्रौर लोगों की गरीबी 
भोर लाचारी देखी है। गरीबी एक शाप है जो हमारी सामाजिक शौर भाधिक 
संस्थाओं का नतीजा है । कानून का काम होना चाहिए गरीबी पैदा करने वाली 
भौर वनाए रखने वाली संस्याप्रों को बदलना | जनहित मुकदमे इसी समस्या से 
जूभते हैं । 
भ्रश्न : सेवा-निद्धत्त प्रमुख स्थायाधीश श्री चन्द्रचूह़ ने कहा है कि न्‍्याय- 
पालिका को सतरा भ्न्दर से ही है। कया झाप इससे सहमत हैं ? 


ग 
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उत्तर : मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भ्दालतो की भाजादी को पंदरुनी खतरा 
ही अ्रधिक है। सरकार ने कभी न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश रहीं 
की और न यह बताने की कि उसे क्या करना चाहिए। लेकित कभी-कभी हम 
न्यायाधीश ही खुल्लमखुल्ला एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। इससे प्रदालत को 
छवि पर बुरा असर पड़ता है। प्रकट रूप में प्रावोचता करने की इस प्रदृतति गे 
जनता का विश्वास न्याय झौर न्यायपालिका से उठने लगता है। ,मैरे लिए स्याय- 
पालिका की स्वतंत्रता एक बहुत गतिशील विचार है। इसका प्र्थ है न हि 
राजनीति से स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक झौर झाथिक बंधनों से भी स्वतंत्रता । 


प्रश्व : झाधिक-सामाजिक संस्थाओ्रों को बदलने के लिए प्रमुख व्यायोधीश 
की हैसियत से झ्ाप कया करेंगे ? 


उत्तर : जनहित मुकदमे सरकार भौर नौकरशाही द्वारा गरीबों के भ्रषि” 
कारों को नकारने भोर शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध हैं। प्रदालत सरकार को 
बाध्य कर रहो हैं कि वह अपने संवैधानिक धौर कानूनी कर्तव्यों का पालन करें। 
लेकिन इसके लिए एक व्यापक तथा गतिशील कानूंनी सहांयता कार्यक्रम की भी 
जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार मे मुझ से सहमति प्रकट की है मोर शे॑ 
विषय पर राष्ट्रीय कानून बनेगा । क 

प्रश्न : कानूनी सक्रियता की नई वितनशेली के क्षेत्र में नया मार्ग दिशा 
वाले के रूप में श्राप एक न्यायाधीश की भूमिका की व्याख्या किस तरह करेंगे ! 

उत्तर  जनतात्रिक व्यवस्था में न्‍्योयाथीश को बहुत महत्त्वपूर्ण 0 
सशक्त भूमिका निभानी होती है। न्यायपालिका को ही फँसला देता होता है कि 
राज्य के किसी अंग से संविधान की सीमाओं में रहकर कोई कार्य किया है गो 
नही £ न्यायपालिका को ही संविधान झौर कांबूस की व्याख्या करनी पड़ती है 
जो एक बहुत्त रचनात्मक कार्य है। न्यायपालिका को काम ग्रामोफोन रिकार्ड 
तरह जो पहले से भरा गया है, उसे दुहृरा देना नहीं है। यह एक आमक पभौर 
पुरातनपथी घारणा है। किसी भ्रधितियम की व्याख्या करते समय भी न्यायाधीश 
कानूठ को विकसित कर सकता है, उसे प्राकार दे सकता हैं। कामून बनाने वाही 
संस्थाभो द्वारा दिए गए शुष्क कंकाल मे यही रक्त झौर जीवन का संचार कसी 
है, ताकि वह एक ऐसी जीवंत वस्तु बन सके, जिससे समाज की पावशकताई 
पूरी हों। न्‍्यामाधीश नक्काल नही होता। उसका काम नकल करके हुवहँ दर 
भावाज तिकालना नही होता । उससे कुछ ज्यादा की उम्मीद की जाती है ) हे 
देश मे न्यायाधीश नियुक्त किए जाते है चुने नही जाते । न्यायाधीशों का यह कल 
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कि वे कामून की ऐसी व्याख्या करें, उसे इस तरह लागू करें कि जनता को सामाजिक 
स्थाय मिल सके । 


प्रश्न: झ्ब तक उच्चतम न्यायालय ने यह रूख अपनाया है कि मौलिक 
प्रधिकार निदेशात्मक प्रधिकारों से, ऊपर होते हैं । लेकिन भ्ापका विचार इससे 
विपरीत है / क्या इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के रुख में कोई क्रातिकारी 
परिवर्तन भाएगा ? 


उत्तर : यह उचित सवाल नहीं है । उच्चतम न्यायालय पहले कंसे काम 
करता रहा है इस पर मेरा कुछ कहना ठीक नही है। यह मेरी संस्था है भोर मुझे 
इस पर बहुत गर्व है । भविष्य में यह कैसा रूप लेगी यह इस वक्‍त कहना मेरे लिए 
कठिन है । 


प्रश्न : सरकार द्वारा चुने गये न्यायाधीशों को लेकर श्राप भ्पनी पसंद कंसे 
शागू करेंगे ? 


उत्तर : मैं नहीं समभता कि कोई भी जनतान्त्रिक सरकार प्रमूख न्याया- 
घौश के विचारों की भ्वहेलना-कर न्यायाघीशों को नियुक्त करेगी । यदि प्रमुख 
न्यायाधीश अपने विचारों पर भ्रटल रहे ती सरकार को उसकी सलाह माननी 
ही पड़ेगी । । 


प्रश्न : मान लीजिए कि सरकार द्वारा चुने गए नामो से भापका मतभेद 
होतो ? 


उत्तर : ऐसा हो कंसा सकता है ? प्रस्ताव प्रमुख न्यायाधीश से है। भारत 
सरकार चाहे तो सलाह-मशवरा कर सकती है। मैं ऐसी भ्रपेक्षा करूंगा कि ऐसी 
कोई नियुक्ति न हो जिसे प्रमुख न्‍्यायाघीश का समर्थन न मिला हो । 


प्रश्न : कुछ वकील कहते हैँ कि भाषकी जगह किसी जूनियर न्यायाधीश 
को प्रमुख न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए था । ' 


हि उत्तर : जब त्तक कि कोई बिल्कुल ही क्‍झन्याय न हो, मैं इस वात का 
वल्कुल कायल नही हूं कि वरिष्ठ प्रादमी से ऊपर जूनियर प्रादभी बैठा दिया जाए । 
ऐसा ही उच्च न्यायालयों में भी होता चाहिए । भगर किसी जूनियर जज को 
का करना ही है तो वह प्रमुख न्यायाधीश की भ्रनुमति के बिना नहीं होना 
चाहिए । 


248/न्यायिक क्रान्ति 


प्रश्चः यह मानकर चला जा रहां है कि प्रांव सुप्रीम कोर्ट का स्वस्प बदल 
देंगे । इसके लिए झाप कंसे स्थाधीश चाहेंगे ? ४ 

उत्तरः मैं पहले ही यह वचा चूका हूँ कि हमें किस तरह के न्यायाधीशों की 
जरूरत है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों भर तबादलों के समय मैंने हमेशा इस बा 
का ध्यान रखा है कि न्‍्यायाघीश में दृढ़ता होनी चाहिएं। वह स्वतन्त् होता 
चाहिए। फामून फा उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए झोर झौर संवैधानिक मरे 
उसे झास्था होनी छाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोश के साथ साथ उसमें सामानिक 
प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए तथा कानून फा शिल्पी, तथा स्वतन्त्र चेतना होती 
चाहिए । में इंगलैड के परम्परावादी इष्टिकोश से सहमत ही हूँ कि न्यामाधीश 
कानून का उद्घोषक मात्र है, वह्‌ नया कानून नहीं बनाता । मैं फ्रीडरिक पॉँलोक के 
उस मत से सहमत हूं कि न्यायाधीश कानून बनाता भी है श्र उप्ते बदल भी देवा 
है। कानून बना देना न्यायिक प्रणाली का भ्रविभाज्य भोर प्रनिवार्म प्रगेहं। 
स्यायाघीश का काम कैवल सकल करना नही है । न्यायपालिका का यह भी दार्षिल 
है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें बढ़ावा दे। 


प्रश्न : प्राज जब चारों तरफ प्रतिबद्धता की चर्चा है. है 

उत्तर: न्‍्यायाघीश को न तो सत्तारूढ़ पार्टो के प्रति प्रतिबद्ध होता चाहिए 
धौर न विपक्ष के प्रति झौर न ही सामाजिक झाधथिक निहित स्वार्थों के प्रति । पे द 
तो संविधान भौर भारतोय जनता के हितों के प्रति प्रतिबद्व होना चाहिए! 


उपरोक्त “भगवती न्यायालय” की ध्ाघारशिला, निश्चित ही हल्यार्थि 
क्रान्ति” के बदलते श्ायाम हैं, जिन्हें प्रपनावा जाना चाहिये। - 


सौभाग्य से विधि मंत्री झशोक सेन ने “संबंधामिक अतिवद्धता” 2 है 
न्यायाधीशों के लिए 5 भई 985 को सदन में घोषित किया है वे प्रधारे में 
भी भ्ाचरण से इसका,समर्थन किया है । भतः न्याथिक क्षीत्र में “सामाजिक, स्याव 
के हेतु उचित वातावरण में,हम न्यायिक क्रान्ति के आह्वान को साकार करते की 
प्रयास करें । 


चॉपाल पर व्याय 
घर बेठे न्याय-गंगा क्या श्रा सकेगी ? 


इलोकिट्रनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग मे जब कि मानव पृथ्वी पर सूय को 
उतार लाने को लालाबधित है, भौर जबकि प्रन्य ग्रहों पर भूभाग आरारक्षित कराने की 
होड़ सी लगी हुई है, “चौपाल पर न्याय” प्रथवा सर्वत्र सुलभ न्याय के सिद्धान्त को 
निरा प्रादर्शवादी सिद्धान्त नहीं माना जा सकता है। समय प्रा गया है कि हम 
प्रपन्ते श्रापको हरित कऋ्रान्ति,श्वेत कफरान्ति,सांस्कृतिक क्रान्ति,भाथिक क्रान्ति, कृषक क्राति 
भ्रौधोगिक क्रान्ति,दलित क्रान्ति एवं छात्र क्रान्ति को ही भांति न्याय फान्ति मे भी व्यस्त 
रखें। निःसन्देह ऐसा करने पर कतिपय लकीर के फकीर न्यायविद्‌ जो कि प्रगति 
की राह के रोड़े और भूतपेक्षी हैं ग्रोर जो वर्तमान सन्दरभे के श्र्थ भी भूतकाल में 
ढढते है, शायद कुपित हो सकते है । 


न्याय प्रक्रिया व्यावहारिक एवम्‌ गतिशील वनी रहनो चाहिए । इस प्रन्तरिक्ष 
युग में जवकि सब कुछ तेजी से बदलता जा रहा है, क्‍या न्याय प्रणाली को स्थिर ही 
रखा जाय ? यह एक अमूल्य प्रश्न हे । न्‍न्यायाधिपति श्री भगवती ने एक साक्षात्‌कार 
में यह माना है कि देश में न्याय सर्वेताघारण को सुलभ होना चाहिये श्रौर इसे 
कानूनी सहायता कार्यक्रम के भ्रन्तर्गेत सुलभ कराने के प्रयास किये जाने चाहिएँ ॥१ वे 
यह भी स्वीकार करते हैं कि भाज न्याय व्यवस्था महंगी श्ौर खर्चीली तथा विलम्ब- 
पूर्ण हो गई है भौर साधारणतया गरीब ध्यक्ति इसे हासिल करने का साहस नहीं 
जुटा पाता । 


भारतीय समाज का एक बड़ा त्तबका जो कि गरीब, पद दलित-उपेक्षित प्थवा 
विछड़ा वर्ग है इस तथाकथित्‌ भ्याय मन्दिर में प्रवेश से वचित है । इस निश्चल हृकी- 
कत को मैंने भी मंजूर भ्रहमद बनाम श्ार, टी. ए.* मे बहुत दुःख के साथ स्वीकार 


किया है। भारतीय न्यायविदों के समक्ष उपयुक्त प्रश्व रखते हुए मैने निम्न विचारण 
किया :-- 


“क्या हमें न्याय के पवित्र मन्दिरों को कानूनी दाव पेच के भ्खाड़े, कानूनी- 
वाद-वियाद समितियों अ्रथवा कानून के प्रारामदेय भनुसघान केन्द्रों में परिवर्तेत करना 
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है ? श्राज हजारों विवादी ऐसे हैं जो पांच-छः सालों से जेलों में अपने भपराध प्रवता 
निर्दोषिता को तय कराने हेतु बन्द है । प्राज हजारो सिविल कर्मचारी, प्ौधोगि 
कामदार, दुकानदार व किसान ऐसे हैं जिनके कि मूल अधिकारों को उनके अवियेरी 
नियोक्ताओरों अथवा सरकारी भ्रधिकारियों,ने छीन लिए हैं । वे सामाजिक स्याव धरा 
वास्तविक स्थाय ने सही परन्तु कानून सम्मत्‌ न्याय की प्रतीक्षा में हैं। लेडिल ब्घौ 
वाद-सूबी एवम्‌ बकाया मुकदमों के कारण जितकी सुनवाई की बारो गद्दी प्रात है। 
वही पर कुछ ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति भी हैं जो शौकिया मुकदमे वाजो के सय को 
बहुन करमे मे समर्थ है। ये लोग प्रतिभा सम्पत्त श्रधिवक्ताओं के तर्क-वितई वी 
वैतरेवाजी के कारण विलासिता पूर्ण मुकदमों को भी न्यायालयों द्वारा शीघ्र वि्शति 
करा लेमे में सफल हो जाते हैं । हम न्यायाधिपति क्या उन दलित लौभों की की 
पर इन गितै-चुने लोगों के पँतरों को श्रसहाय होकर देखते रहें ? तकरीवन 40,000 
यकाया मुकदमों में उलभे हुए ऐसे लाखों हताश, निःसहाय भौर उदाते सोग मे 
गरीब, दलित धयवा कम सुविधा सम्पत्त नोयरिंक कहनाते हैं, मुझे स्मरण रे 
फि मैं उन्हें उनको प्रपूरणीय क्षति एवम्‌ 'बास्तविक , न्याय ,की. इंतजार से एह 
मुक्ति दिलाऊ', व बकाया मुकदमों की अधिकता, जो.0 वर्ष से भर,भर्धिक पु 
हैं, के कारण खोये पड़े, उनके भाग्य को जगाऊ श्र उन्हें निएय दिलाऊ 7 


“गरीब, दलित भ्रथवा कम सुविधा सम्पन्त लागरिक प्रभी भी स्मायालयो वी 
ढहूंच से वंचित हैं । यधषपि ये न्यायालयों से प्रवृतोष.पाते के श्रधिकारी है। प्सु 
हम इस कह सत्य से आरसें मु दे हुए है कि.कुछ एक सुविधा सम्पल्त, सीधे 0 
शौकिया विवादी लोगो के मुकावजे में ये -तोग लम्बी कारों में:सड़ें नहीं रे के 
हैं। हम सविधान के सजग, प्रहरी हैं । परस्तु इन्हें न्याम्त प्रदात करते में ब्रसरमर्य है 
एक न्यायाधिपति के रूप मे साहवाद के सहरिया झौर: ग्रन्य किसने लोग 3] 
स्म्रृति में सदैव वसे रहे हैं । ये लोग कोटा-जिले के साहवाद उपक्ृष्ड के: किसी हे! 
इस खाली पेट, नंगे बदन भौर मात्र हट्टी के ढाचों की भ्रासों से श्रतवरत प्रादुधोरी 
नदी बहती रहती है । घनी एवं साधन सम्पन्न लुदेरो द्वारा इनके खेतों की रे 
ऋमणा कर लिया गया भौर इनकी फ़यली को काट डाला 7 बया, पहने में चोः 
प्रगह्दाय रूप से देसते रहे । यरींदों को मुए्त कलूनी सहायता की लम्बी लम्बी की 


* 5 परम मे ५५० 2 572, 2 55580 घुतः 
प्रौर इसे सविधास में सम्मिलित करने के बावजुद इन लोगों को सायालन दा 


कब्जा प्रथवा किसी भी प्रकारे का अ्रमुतोष नहीं दिलाया जा धेका । जब-ज् भी 

न्यायालयों झौर कानून के दुसद कार्य कलापो के धारे में विचार करता हैं 

प्रपने श्राप की एक न्यायाधिपमति ' को श्रपेक्षा एक- कवि, दार्शनिक, भ्यवा चुवार 

अधिक महसूस करता हूँ । परन्तु झम जमता मे फैली भ्रामक धारणा हि खावायि 

परवि उच्च भिहासन पर प्रासीद होता है, ऐसा करने में श्रवरोध बन जाती है। “. 

घारणा यदि प्रसत्य भ्रथवा भ्राशिक सत्य भी है तो दसे शीक् एवं सत्ता सांप प्रा 
गे | ४ 


चौपाल पर न्याय/25[ 


करके समाप्त किया जा सवता है । दलितों, कृपकों, मिल मजदूरों प्रादि निम्न वर्ग 
को शीघ्र, सस्ता एवं वास्तविक न्याय प्रदान करना हमारा हेतु होना चाहिये। 
प्रधिकारियों एवं नियोगताप्रों को भ्रवमानना के भारोप में दण्डित करके ही हमें 
संतोष नही मान सेना चाहिये।” 


यदि समाज के कमजोर वर्ग के दलन पौर शोपरा को समाप्त करना है तो 
न्यायपालिका को सत्रिय भूमिका झदा करनी होगी, जैसी कि उच्चतम न्यायालय ने 
भागसपुर भौस फोड़ बांड,! धागरा नारी निकेतन,? एशियाड़ कामगार-स्यूनतम मज- 
दूरी बाद,भ्कटिलाइजर पापेरिशन कामगार यूनियन केस,“धोलपुरं, कमला प्लैश-द्रेंड 
ऐपियोडः भौर विहार भण्डरट्रायल प्रिजनस कस "में श्रदा वी है। श्री के एफ, रुस्तम 
जी, सदस्य, पुलिस कमीशन के लेस पर भी उच्चतम न्यायालय सक्रिय हुधा, जिसमें 
यह बशित किया गया था कि बिहार में झ्ाज भी परीक्षणाधीन बन्दी परीक्षरा 
के निए तड़फ रहे है। इस मामले को श्रीमती हिंगोरानी एडवोकेट ने सर्वेश्रथम 
संविधान के प्रनुच्छेद 32 'फे भन्तगंत याचिका के रूप में उच्चतम न्याप्रालय के 
ममणत रखा | उच्चतम न्यायालय में तथ्य एकत्रित करने के पश्चात्‌ ऐसे व्यक्तियों को 
मुबित का निर्णय भी प्रदान किया | इन लोगों ने कभी न्यायालय का द्वार भी नही 
सट-घटाया धौर धाजीयन कारावास में तड़पते रहे । लोकहित मुकदमे थाजी योजना 
द्वारा इसे वास्तव में “चौपाल पर न्याय की सन्ञा दी गई है । 


' संविधान की प्रनुच्छेद 2 का श्राधार मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा 
है कि शीघ्र न्याय एक भूल भरधिकार है धौर न्यायालय राज्यों को शीघ्र न्याय दिलाने 
हेतु भ्रधिक से भ्रधिक न्यायालयों की स्थापना करने झौर अधिक न्यायाभ्रीणों को 
नियुकित करने का निर्देश दे सकते हैं। प्रधिकारिता का परम्परागत नियम प्रव लद 
गया है। ए“ग्लोसेबसन विधि द्वारा उत्तराधिकार मे प्राप्त प्रतिकुल न्‍्यामशास्त्र का 
भी परित्याय कर दिया गया है | “चौपाल पर न्याय” को बोम्बे फुटपाथियों के केस 
से उपयुक्त रूप से दृष्टान्तित किया जा सकता है । मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रचुड ने 
प्रारम्भ में एक पत्रकार जिनका सलाम आगलाटेलिस है की प्रार्थना पर भुग्गी भ्ोपडी 
वालों को संरक्षण देते हुए आदेश पारित किया । वे लोग जो फुट-पाथ परभौर भूर्गी- 





खत्री व अस्य वनाम विद्वार राज्य, ए. माई. आर, 98] एस, सी. 928 
डा. उपेस्द वक्‍्शी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, 983 (2) एस सी.सी- 308 
पीपलस यूनियन बनाम भारत सध; ए. आई, आर. 982 एस. सो. ]473 
फर्टीलाइजर कारपोरेशन कामगाद सघवाद; (98) 2 एस. सी. आर, 52 


अस्णशूरें बनाम मध्यप्रदेश राज्य र्टिं. नें- 2229/8-398। (4) एस. सी. सी. 
जुनेल पृ, 


हसन आरा खातून बनाम गुड सचिव, विहार यज्य ((980) ! एस. सो सी. पृ 8], 9! 
93, 98, 08, 5 
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मॉपडियों में रहते हैं श्रव उच्चतम न्यायालय की सीमा में भी, पहुंच गये हैं। प्हा 
तक कि सुनिल बत्रा के केस? श्रोर फांसिस मुलेन के केस मे काराग्रह में भी मावीर 
सुविधाग्रों को सुनिश्चित कराकर एक नया कीति स्तम्भ स्थापित किया गया है। 


प्रोफेसर डा. उपेन्द्रनाथ बरशी झौर पत्रकार श्री किशन महाजन कमीशन ड्ै 
रिपोर्ट के आधार पर न्यायपालिका ने समाज के कमजोर वर्ग चभारर* जाति की स्हः 
यतार्थ राज्य को नगरपालिका उपविधि में संशोधन करने, सहकारी समितियां बाते 
और केवल उन्ही लोगों को मृत जानवरों का चमड़ा कमाने का ठेका देने का विदेश 
: देकर दलित वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता द्वारा शीघ्र न्याय सुलभ कराने में सशि 
योगदान दिया है। 


प्रजमेर जिले के तिलोनिया* गांव के मजदूर प्रब उच्चतम त्यगावा पे 
रिकार्ड पर हैं जहाँ पर श्री बंकटराय ने न्यायालय मे ये याचिका अस्तृत की है 
हरिजन प्रौरतों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा दिया जाता है 4 
मुकदमे में अनुच्छेद 23 के अ्रतिक्रमण का प्रश्न उठाया गया था । लाया पा 
दिनांक 28, जनवरी 983 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय में न्यूततम वेतन सात 
प्रतिदिन दिये जाने का निर्देश देकर उनको जीवन प्रदान किया है। 

परम्परागत नियम यह है कि वही व्यवित, जिसको कि कानूनी 78 
प्रयवा कानून संरक्षित हित के भ्रतिक्रमण से निरिष्टे क्षति हुई है, स्याविक 7 हा 
के लिये निवेदन कर सकता है। इस नियम में कुछ एक श्रपवाद भ्रवश्य हैं जो 
न्यायालयों ने समय समय पर प्रकट किये हैं। उनमें से कुछ निम्त हैं 7 


ही 5 हथा के द्वारा किये गे 
() एक करदाता सावंजनिक संस्था झ्रथवा स्वायत्त संस्था के द्वारा 


निधि के दुरुपयोग को चुनौती दे सकता है ॥* इक 
(2) वह व्यक्ति जो किसी विषय पर निरोप करने की कार्य॑वाद्दी में ॥॥ 

लेने का ग्रधिकारी है, ऐसे दिषय पर लिये गये प्रापत्तिजनक निर्णय के विष हे 

देते हुए वाद प्रस्तुत कर सकता है ४8 हरी 
(3) यदि कानून किसी प्रार्यी के श्रधिकार को स्पष्टतः मास्यता प्रदार्ग 

है तो बह प्रार्थी विधि विरुद्ध कार्यवाही को चुनौती दे सकता है चाहे उसे ४५४ 


सुनिल बत्ा बनाम दिल्‍नी प्रशासत ए. आई. आर. ]980 एस. सी. [579 है. 
फ्रान्सिस कारिल मुलेन बनाम दिल्‍ली सघ प्रशामने ए. आई, आर, ]98 एक. 
हीटलाल बनाप छिला परिषद कानपुर ; 98] (4) एस. सी. सी 202. + दक्ष 
जर्नेल वार कॉसिल आफ इण्डिया इस्ट-धण्ड |], यप्रेल 982-वृष्ठ [नलेब थी 

पी. एल. भगवदी [974 ए।. ही. 
डर मू िनाद बनाष मुध्याधिक्रारी नगर परिषद 33 पी-ए. व्यई. धार: 


ह6  झू: हर कक दूजे [2 


जादा राजन अनाम नगरपालिका एू. आई. आर. 4973 मदास 55 
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वेधिक प्रधिकार श्रथवा विधिरक्षित हित का अ्रतिक्रमण न भी हुमा हो ।४बम्बई:“५: 
भिनेमाटोग्राफ अधिनियम 9/8 एवं 954 में उसके झन्तगंत बनाये गये नियम ऐसे + 
व्यक्ति को जो प्रस्तावित सिनेमाघर के 200 गज की सीमा में रहते हों प्रथवा ऐसी 
संस्था जमे स्कूल, मन्दिर, मस्जिद जो कि उस सीमा में स्थित हो से सम्बन्धित 
व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त "आपत्ति नहीं प्रमास पत्र को निरस्त करते 

के लिये रिट याचिका प्रस्तुत करने का प्रथिकार प्रदान करते है। 

(4) पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भ्रथवा भ्रन्य सूचना प्राप्त 
होने पर दण्ड प्रक्रिय सहिता की घारा 33 मजिस्ट्रेट को लोक न्यूस्ेन्स के उपचार 
करने का श्रादेश पारित” करने को भधिकृत करती है । रतलाम में जहां नगर- 
पालिका गन्‍्दे पानी को एहां कर ले जाने हेतु निकास नल का निर्माण करने के 
प्रपने बंधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल हुई तो मजिस्ट्रेद ने नगरपालिका को 
निकास नल के निर्माण करने का प्रादेश दिया भौर इस भादेश की उच्चतम न्‍्याया- 
लय ने भ्रपील में पुष्टि की ।१ 


यह सुनिश्चित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भ्रयोग्यता के कारण न्यायालय 
में जाने में भ्रक्षम है भ्रथवा किसी संतोपजनक सामाजिक श्रयवा श्राथिक प्रसुविधा- 
जनक परिस्थिति के फलस्वरूप याचिका कर न्यायालय से निवेदन करना सम्भव 
नही है दो कोई भ्रन्य व्यक्ति उस प्रन्याय के शिकार प्थवा क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 
विधिक क्षति पूर्ति दिलाने के उद्दे श्य से न्यायालय में सहायता के लिये प्रार्थना कर 
सकता है, ताकि ऐसे व्यक्तित जिनकी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति हो सके और उनके 
साथ ज्याय किया जा सके । 

परन्तु उच्चतम न्यायालय ने ऐसे व्यक्तियों के विशद्ध न्यायाधीशों को निम्न 
प्रकार से सचेत भी किया है, जो लोक हित के विवादों में विधिक क्षतिपूर्ति के लिये 
स्यायालयों में प्रार्थेना-पत्र देते हैं । निम्न प्रपवाद हैं :-- 

, यदि वे न्याय के हेतु को उचित ठहराने की हृष्टि से सदुभावपुर्ण 
कार्य नही कर रहे हों । 

2, यदि वे ध्यक्तिगत लाभ के लिये कार्य कर रहे हों । 

3, यदि वे राजन॑तिक प्रेरणा से भयवा परोक्ष भ्रतिफल को ध्यान में रखते 
हुए कार्य कर रहे हों । 

4. ऐसे मामलों में न्‍्यायालय छो ऐसे प्रार्थना पन्र को चाहे वह पत्र के रूप में 
हो प्रयवा नियमित रिट याचिका के रूप में, झस्वीकार कर देना चाहिये । 


2, जे. एम. देसाई बनाम रोशन कुमार ए. ज.ई. आर, 976 एस. मो, 578 
2. रतलाम संगर परिषद बनाम वस्घीचन्द ए. थाई. आर. 980 एस. सी. 622 
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- 5. न्यायाघीश् श्री भगवती की राय में न्यायालय को भपनी भविदञाणति हे 
प्रयोग को ऐसे मामलों मे सीमित करना चाहिये जहां विधिक ल्ति किमी विछित 
वर्ग भ्रयवा व्यक्तों के समूह को कारित की गई है, झववा ऐसे निस्तित दर 
झ्रयवा ब्यक्तियों के समूह के संवंधानिक अथवा विधिक अविशारों 
का प्रतिक्रमण कारित हुआ हो शौर' जहाँ तक सम्मव हो व्यक्तिगत क्षति दर 
वादों को विचारार्थ स्वीकार नहीं करना चाहिये? * पक 

,.. 6.जहां ऐसे मामलों को निपटाने हेतु प्रभावी कोई विशिष्ट न्यायापिकरण है 
वहा भी न्यायालयों को ऐसे मामले ग्रहरा नही-करने चाहिये) प 
इंग्लैंड में भी समाज का कोई ब्यवित जिसकां पर्याप्त हित हो काबूनी मरा 
लोक प्रधिकारी के विस्द्ध लोक कतत॑व्य करने के” लिये कार्यवाही कर सकता है। 
प्रेकराइटर. केस में एटार्नी जनरल ने असारण अधिकारी के विरुद्ध काय॑वाही के कि 
स्वीकारोक्ति नही दी, फिर भी लाड डेनिंग ने यह निष्कर्ष दिया: कि मेकराइटर 
कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त हित रखता था, क्योकि उसके पास टेलिविजन हे 
था जिसके लिये उसने लाइसेन्स शुल्क दिया भौर यदि कानूनी प्रपेक्षा को भग बसे 
हुए,प्रश्लील, फिल्म, दिखाई ग्रयी तो अन्य लोग _ जो टेलिविजन देखते हैं कि उतरी 
संववेनशीलता को संताप होगा ।.. .. .,. हे 
लाडडं,_ देविंग द्वारा यही सिद्धान्त एक प्न्य कैस में लागू किया, गया ज्् 
ब्लेकबर्न को लन्‍्दन काउन्सिल द्वारा, विधि विरुद्ध .पोरनोग्राफिक फिल्म दिखाने 
पनुमति देने से रोकने के लिये झादेश.पारित करने की कार्यवाद्दी करने को प्रदुर्ी 
प्रदान की गई। यह कहा गया कि प्रार्यी को कार्यवाही करते का, प्रधिकार दा 
वयोकि उसकी पत्नि भर बच्चे पोरनोग्राफिक फिल्म दिखाने से हानि के शिकार 
सकते थे । ०४ | की ० 22 सर 
फर्टिलाइजर कोरेपोरेशन कामगार यूनीयन बनाम यूनियन घाफ इंडिया 
केस में न्यायाधीश श्री कृष्णा अंम्पर ने कहा है कि जहाँ कोई नागरिकडिसी संग हा 
सदस्य हो जिसका विषय वस्तु में विशेष हित निहित हो भौरं यदि वह रिसी 20% 
से प्रधिक सरोकार रसता हो तो ऐसा व्यक्तित संविधान के प्रमुच्छेद 226 के प्रत 
रिट याचिका दायर कर सकता है। “लोकहित . मुकदमेंदाजी ” भागौदारी हक 
अ्रक्रिया का मार्ग है भोर दीवानी मुकदमेंवाजी में इस प्रतिमान, क >पत्यिति 
द्वार पर छुले दिल में स्वीकार बनी जानी घाहिये : इस बे“. 
प्रय्पर ने कहा. है-- कि) 
2 नननस 
«एम. पी. गुप्ठा बनाम या्ट्रपति (ु 

अटार्ती जतरस बनाम स्वराज्य 

... रेय बताम ग्रेटर सन्‍्दत काउसिच ( 
फ्री गाइजर हा सौरेर स 
पृ 344 हम 


फ्  छ 
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पैकानून, एक सामाजिक लेखा परीक्षक है और लेखा परीक्षण को क्रिया रूप 
दिया जा राकता है, जब कोई व्यक्ति वास्तविक लोक हित सहित न्यायाधिकारिता का 
भाह्वान , करे । कभी-कभी एक अकार का भय प्रकट किया जाता है कि यदि हम 
लोग कत्त व्य का प्रवर्तन करने हेतु श्रथवा लोक हित के रक्षार्थ समाज के किसी सदस्य 
कै लिये न्यायालय मे प्रठेश के द्वार को खुला रखेंगे तो न्यायालय मे मुकदमों की 
वाढ़ भा जायेगी । परन्तु यह भय पूर्रारूप से श्राधारहीन है ।/ हू 


परत्तु न्यायाधीश श्री भगवती ने लोकह्ित मुकदमेवाजी के विरुद्ध न्यायालयों 
को निम्नलिखित शब्दो में चेतावनी भी दी है । यह भी अपवाद ही है। 


“ज्यायालय के लिये यह भी ध्यान रखने योग्य प्रावश्यक वात है कि अ्रधि- 
कारिता श्रौर न्याय श्रद्धिता में बहुत अन्तर है और सरकार अथवा सरकारी प्रधिकारी 
की हर एक गलती को न्याय की तुला मे तोला जाय, यह झ्रावश्यक नहीं। न्यायालय 
को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने न्यायिक कुत्त॑व्य की सीमा से बाहर 
* नही जावे भर न ही सविधान प्रथवा विधाधिका द्वारा प्रारक्षित क्षेत्र में प्रतिक्रमरा 
करे । न्यायालय के लिये लोक हित के मामलों को निपटाना जैसा कि न्यायालय 
करते है, बड़ा ही मोहक कार्य है, ऐसे मे न्यायशास्त्र न्यायिक विद्वता प्रौर रचनात्मक 
योग्यता को प्रपेक्षा करता है ।” 


एस. पी. गुप्ता के केस में न्यायाधीश श्री भगवती ने यह स्वीकार किया कि 
विभिददिष्ट विधिक क्षति किसी व्यक्ति विशेष प्रथवा समूह विशेष को कारित की जाती 
है तो वह व्यक्ति भ्रथवा उसका वकील (जो कि न्‍्याय के मन्दिर का पुचारी है) राज्य 
भयवा लोक प्रधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रार्थना कर सकता है । इसी 
फैस में न्‍्यायाधोश श्री चुलजापुरकर? ने प्रकट किया है : - 


“न्यायालयों भें विधि व्यवसाय करने वाले' प्रत्येक वक्ीव न्यायाधीशों द्वारा 
जिम्मा लिये गये न्याय प्रशासेन के कार्य में वरावर का भागीदार होता है । पक्षकारों 
कौ उचित और भय रहित न्याय सुनिश्चित कराने के लिये न्याय पालिका की स्वतस्थता 
भोर निर्भयता बनाये रखने में बहुत रुचि रखते हैं, उनको न्याय मन्दिरों के बाहर 
नहीं 'रखा जा संकता प्रौर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्तों पर कायवाही की 
जानो चाहिये।! है ह 


न्यायाधीश श्री बेंकटरमंस्था जो उपरोक्त निष्कर्प से मदमत नहीं थे, उन्होंने 
निम्न मतप्रकट किया :३ 
क््िित+-+-+ 
१. एस वो. गुप्ता बनाम चप्ड्रवति भारता 0 आई. आर. 4902 एड. सते 49 
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"इसे स्पष्ट करना होगा यह नहीं कहा जा सकता कि केवल वकीव ग्रे | 
स्वायालय में विधि व्यवसाय करने का श्रधिकार है, को न्यायाघीशो, स्यायातों पर । 
न्याय प्रशासन से सम्बन्धित प्रत्येक मामले को लेकर प्रार्थनो प्रस्तुत करने का वि 
प्रधिकार है। ऐसे कई मामले हैँ जिनमें उनको प्रनुतोष मांगने का कोई वि 
झभधिकार नही है | दृष्ठात के तौर पर चकील इस भ्राधार पर कि उनके छआद॥ 
पर भविष्य में विपरीत प्रभाव पड़ेगा नये न्यायालय की स्थापना के विये ॥ 
नही ला सकते ॥7 पि 

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री ठककर जब वे वाशा 
रहे थे तो समाचार पत्र में एक विधवा का समाचार पढ़ा. जिसमें उसने पे 
प्राप्त नही होने के कारण प्रपनी कदर गाया लिखी. थी भौर जो पैसों के प्रगी 
कारण न्यायालय का द्वार खटखटाने में क्‍्रसमर्य थी । उन्होंने इसे गाविका है! 
में स्वीकार किया श्ौर भादेश पारित कर दो सप्ताह के बहुत ही भर रा 
भुगतान सुनिश्चित किया । जिस भुगतान को धर पर प्राप्त कर वह विधवा मर 
में पड गयी ।! श्री ठककर भव ऊच्चतम न्यायालय में नये झायाम व कीतिमाे 
रहे हैं व इन्द्रागांधी हत्याकांड की जांच कर रहे हैं ।? 

“चौपाल पर न्याय” से मेरा यही तात्पर्य है। , भर 

जब हम गरीबों को विधि सहायता शीघ्र न्याय बकाया $सते 8: 
समाप्त करने भौर विलम्व को समाप्त करने की बात करते हैं, हँगाए मई 
पक्षकार को गाव मे सस्ता, शीघ्र, सुलम भौर वास्तविक न्याय को प्रदोत करती 
चाहिये ताकि इससे भयंकर मंहंगेपन को टाला जा सके ॥ ऊपर मैने उप 0 
कुछ मुकदमों का उदाहरण के रूप में ऊपर उल्लेख किया है| की 

परन्तु यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि वे केवल मात्र भाकाश में थि 
बाले तारे हैं। यदि उन मुकदमों के बारे में कुछ नहीं कहे है जो न्यायालयों न 
नही श्राये हैं, परन्तु जो न्यायालय के समक्ष लाये गये हैं उनमें से भी 
करोड मुकदमें हमारे भधीनस्थ न्यायालयों में भोर दस लाख उच्च ब्यावर 
विचाराधीन हैं। सुप्रोम कोर्ट में लाखों वाद विचाराधीन हैं । रा 

इसलिये विधि सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथयिकता दीं जाती थे ; 
समय भा गया है जबकि राज्य को इन्हें समाज के प्रस्पर्श विषय ह 
कर देना घाहिये। संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में समाविष्ट हु वि 
चावजूद तथा अपनों सभी प्रकार की गर्वोक्ति पूर्ण उद्धोषणार' 222 ड़ 
भी विधिक सहायता प्रकोष्ठ ने प्रमी तक निर्धन पक्षकारों को ठफ दो 
किया है। प्रायः बहुचचित भालोचना है कि सेमिनारों में भाषणों झौर पा 
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मतिरिक हम निर्षन पात्रों के एक प्रतिशत को भी सुपरिणाम जुटा पाने में सफल 
नही रहे। सेमिनारों में हमारे मिलन को बुद्धिजीवी लोग भ्रभियाच्छित परिचारि- 
काप्नों (काल गल्से) के मिलन के रूप में वर्शित करते है। यह कद्ु भ्वश्य है परन्तु 
भगीकृत करते हुए कत्तई हिच्रकिचहाट न होनी चाहिये भौर व ही आलोचकों को 
परिभाषा शास्त्र की भ्रययाय्थंता के लिये ग्रुमाह॒थार ठहराया जाना चाहिये। 

राष्ट्र में हर जगह विधिक सहायी कार्यक्रमों को प्रभावशालो बनाने झोर 
उन्हें गति प्रदान करने के लिये भधिकाधिक हृदय प्रन्वेषण झभोर श्रन्तदंशेव भ्राज 
जरूरी हो गया है, क्योंकि इसके प्रभाव में “चौपाल पर न्याय”! नहीं हो सकता । 


हम प्रखबारों में पढ़ते भा रहे हैं कि प्रायः प्रत्येक एकान्तरिक माह 
में, यदि सैकड़ों नहीं तो दर्जनों नागरिक देहाती शिविरों में नीम हकीमी द्वारा 
प्रांखों के प्रापरेशनों में प्रन्धे बना दिये जाते हैं । कया, मैं पुछ सकता हूं कि हमारे 
विधिक सहायी प्रकोष्ठों द्वारा कही क्षति के लिये दावा पेश किया गया है ? भ्थवा 
प्रत्े बनाये गये व्यक्तियों में यह जागरूकता उत्पन्न की गयी है कि वे झपनी ब्रांच 
गंवा देने के प्रति पक्ष में क्षतिपूति बाबत दावा कर सकते हैं। रोजाता हम पढ़ते हैं 
कि नेग्रपालिका की लापरवाही की बदोलत सब सडकों पर गटरों के मुह खुले छोड़ 
देने के फलस्वरूप कई «्यक्तियों ने श्रपनी जाने खो दी है भ्रधवा श्रपग हो गये हैं । 
परन्तु क्या हमने यह जागरूकता उत्पन्न की है कि इसके लिये कानून उन्हें क्षतिपूर्ति 
प्रदान करता है । कारागूहों में हर स्थान पर विचाराधीन श्रथवा बिना उचित 
विचारण के सुरक्षा सुविधाएं निष्क्रिय हो गयी हैं परन्तु क्या विधिक सहायी समु- 
दायों ने इसका सर्वेक्षण किया है भोौर विहार पद्धति के भ्राधार पर उनको सहायता 
दिलवाने हेतु न्यायालयों को लिखा है ? 

कई बांका लुहार कारागृहों में है पोर पागल हो गये परन्तु हमारे विधिक 
सहायी प्रकोष्ठों ने इन "काले छिद्रो”' कारागृहों के पागलखानीं, जहा पर कि गरीब 
विधाराधीन प्रभियुक्त पर पागलपन थोप दिया जाता है की गहराई तक जाने की 
परवाह नही की है ।? 

खुले प्राम वेश्या बाजारों मे “कम्लाएं” नीलाम की जाती हैं भौर वेचो जाती 
हैं परन्तु कया हमारे _विधिक सहायी प्रकोष्ठों नें उन गरीब जवान लड़क्रियों का 
परक्षण किया है जो रात गौर दिन वेश्यालयों में प्रपने जिस्म बेचने के लिये मजबूर 
की जाती हैं। दलित वर्ग पर भ्रत्याचार के मुकदमों, दर्जनों लड़कियों के सताने व 
छेड्घाड के मुकदमों, दलितों पर भ्रत्याचार भोर शोषण संबंधित मुकदमों तथा जदान 
दुल्हनों द्वारा दहैजिक हत्यामरों के रूप में धात्म हत्याएं व मानव वघ सम्बन्धी मुक- 


*में हमारे सामने प्राते हैं परन्तु क्या हम उन्हें हें झपने चेघ प्रधिकारी से भव्रगत 
63 कआी 
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कराने और भ्रत्याचारों और शोपणंं की विधि न्यायालयों के रोझने के विए 
किसी वधिक सहायी कार्यक्रम का सहारा ले रहे हैं ? भूमिहीन लोगों तवा किये 
दारों भ्रथवा कृपकों या खेतीहरों को हटाने 'सम्बन्धी श्रत्याचारों के मामतें प्रय 
अनेक तादाद में श्रमिकों को येन-केन प्रकारेश छंटनी, बर्खास्त करने के ऐसे मामने 
जिनमें हमारी विधिक सहायी समितियां उदासीन रहंतीं हैं। 


विश्वविद्यालय महीनों तक परीक्षाफल,घोषित ,नहीं करते हैं प्रौर तद़तीर 
शिक्षण संस्याशों मे प्रवेग बन्द हो जाते हैं, लेकिन भ्रभी तक हमने, ऐसे कातूनी मई 
करने वाली संस्था या जन जाग्रृति करने बाली कोई संस्था नही बनाई है 
कि अदालत में जाकर मेन्डेमस याचिका द्वारा यह धोपषिते 'करां सेके कि यहें परीक्ष 
फर्ल जल्दी घोषित किये जायें ताकि हजारों, विद्यायियों को भविष्य नष्ट नहों हो 
हम जब तक कि दुंघेटना नहीं घटतो देखते रहते: हैं श्रोरं मुंक' दर्शक व निधि 
भिम्तक बने रहते है ।  * 
जे) > 


यु 
इन सभी दिक्कतों को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं ,भोर हा 
पालिका को विधिक सहायी कायंक्रमो के द्वारा,इस सम्बन्ध न्थ में बहुत महत्त्वपूर्ण | 
ग्दा करना है। वया मैं, इस वात की याद: दिलाऊ कि पंडित जवाहर जाल है 
ने: कहा था कि “भारत की सेवा का मतलब उन ल्ाखों...लोगो की कक 
पीड़ित है” श्रापका तात्पयं गरीबी, श्रनभिज्ञता, बीमारी की समाप्ति ग्रौर रॉ 
भवेस्री को निमुल करना था. हर महान्‌ व्यक्ति की हरे समय यही हक ही 
कि हर व्यक्ति की झांखो 'के-प्रासू प्चि जावें.। नेहरू जी ,की.उसे..थ बा 
प्रावाज को याद दिलाते हुये हमारे विधि मंत्री श्री कोशल , ने.. घस्डीगढ़ किम 
में भाग लेने वाले व्यक्तियों को. 25 फरवरी, 982 को श्रपील करते, हो हर 
प्रकार से महत्त्वपूर्ण श्रपीत्न की-- ”अ्रधिकतम अ्रांखों में भ्रमी तक भासू हैँ प 
पृष्ठभूमि में हमे इस सेमीनार के उद्दं श्यों व मुद्दों को उममतां चाहिये गौर क्त 
“मिशन” शब्द को पुनः दोहराता हू क्योंकि इसी उं्दँश्य से यह सेमीगार रा 
गे गई है। हमे भ्रपनी निद्रा से श्रव उठ जाना चाहिये क्योकि भव इसमें 
हो गई'है।? * « ' 4; ्् 
' अतः हमें समाज के कमजोर बंगों में कानूनी अरधिकारों,के प्रति पं 
का वातावरण पैदा करना चाहिये जो कि ' कानूनी सहायता की एके मई 
योजना है । हर 


भेरे द्वारा पहले के कई प्रकाशन 

















पे के 0 
वान्देड इबोलूशन भौर रिवोदूश 


आषष- 
« . डाइरेब्टिव प्रिमिपत्स ज्यूरिसप्रढ़ेन्स-] भाग पृथ्ठ [5-थ्री कौशल का स्वागत 
दीवान, चण्डोगढ़ हर 


2. उपयेक्त ० हर 


2053 220, 
260/चोपाल पर न्याय 


पित करे, तो कोई विस्मय व अ्रतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी कारण “जेलों कौ 
प्रवधि” दैनिक सूची में लिखने व 5 वर्ष जेल में रहने पर फाईल पर लाल पे 4 
लाल भंंडो” लगाने की योजना हमने प्रारम्भ की, पेपर बुंक बनाने कौ सकता 
उनमें समाप्त की, व जेल उम्र पर प्रायमिकता दी। “केसर वृद्धा” को [मं 
जेल में रहने पर रिहा, मानसिक विक्षमता से निर्दोष धोषित कर रिहा करे के 
निर्णय पर निम्न प्रतिक्रिया न्याय विशेषज्ञों के अध्ययन योग्य है 


“दस साल फी कंद भुगतने के बाद हत्या के श्रपराध से बरो” ह 


३ 
$ ३ $ के त्यावापीर पीर 
“जमपुर ! फरवरी, र/जस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लाया 


गुमानमल लोढा एवं गोपालकृष्ण शर्मा के समक्ष मंगलवार को उस वर्त बरी 
स्थिति पैदा हुई जब दस वर्ष की कैद शुगतने के वाद हत्या के प्रपराध ते व मौ 
बृद्धा केसर ने कहा कि जेल से छूटने के बाद प्ब वहू बाजार से उपार लेकर मे 
से नोट छापकर रोटी खायेगी। ५४ ९ / ४ कं 
समाज से तिरस्कृत तथा मानसिक रूप से भसन्तुलित दृद्धा केसर के 
प्रपराध मानते हुए खडपीठ ने न्यायालय मे बुलाकर उससे पूछा था हि रह 
पर वह कहां जाएगी ?” 9०० ि 
केसर का जवाब पाकर न्यायाधीशों ने फोन पर समाज कल्याण पा 
महिला ख़दन की निरीक्षिका को बुलाया श्ौर प्रादेश दिया कि रिहा होते पर 
को सरकारी सर्च पर तव तक महित्रा सदन में रखा जाए जब तक कि उसकी 
रिश्तेदार भ्ाकर उसे न.ले जाए। गम ५ उसने बाग 
हत्यां के मामले में केसर पर प्रारोप था कि करीब दस वर इूवउ्से वो र्क 
में अपनी भाभी से दस पंसे - मागे थे । श्लौर - भाभी के मना करने पर पा 
कुछ दूर चली गई लेकिन बाद. में पायलपन में एक ,लोहे” का डण्डा लेकर भाई 


ह 
कट तथा 

उसे भाभी के सिर पर दे मारा । इससे उसकी भाभी की मृत्यु 8 बाद उसे 

न्यायाधीश ने केसर को झ्ाजीवन कारावास की सजा दी ! दस वर्ष परोर 


न्यायालय में-प्रपील की सुनवाई में वह पहली बार उस समय- प्राई जे; रे 
स्तायाधीशों ने यह भादेश प्रसारित किया कि प्रभियुकतों के पाच वर्ष जेल पा हे 
अ्रवधि के मामलों की फाईलों पर लाल पदुटी लगा, दी जाएं दधा हो कु 
दैनिक वाद सूची मे प्रत्येक मुकदमे के समक्ष यह लिख दिया जाय मुझे 
कितने वर्ष से जेल में है। इस मामले को न्यायाधीशों ने दस वर्ष की कई हिरण टेक 
लाल पट्टी देखकर प्राथमिकता दी और मामले की सुनवाई करके दुरन्त दि 
गुण प्रवगुण के भाघार पर केसर को बरी कर दिया । को री 
खष्डपीठ के न्यायाधीशों ने पूर्व की उस व्यवस्था से भी मर्ियर द्रदेट 
कर दिया है जिसके तहत पक्षकार मुकदमे की पेपर बुक बनाकर स्पावार्य 


: चोपाल पर न्‍्याय/26 


फरने की इजाजत ले लेते थे प्रोर तव उनके मामले प्राथमिकता के भाधार पर सुन 
लिए जाते थे । न्यायाधीश गुमानमल लोढा तथा गोपालकृष्ण शम नि पेपर बुक बनाने 
की व्यवस्था को स्थगित फर जेल में रहने की लम्बी भ्रवधि के प्राघार पर प्राय- 
मिकता से मुकदमे सुनना तय किया है । 
ज्ञातब्य है कि उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में हो करीब एक सो ऐसी 
प्रपोलें सुनवाई के लिए लम्बित हैं. जिनके भनियुक्त पांच से! बारह साल तक की 
सजा भुगत चुके हैं लेकिन भ्रपील का निर्णय होना बाकी है। सुनवाई के लिए 
प्रायमिकता के नए तरीके से भाथा है कि इन भपीलों का इसी वर्ष निर्णय हो 
जावेगा” ॥ 
विलम्व को दूर करने, त्वरित न्याय को शीघ्रताशीघ्र प्रदान करने व जेल में 
पढ़े कैदियों के भाग्य का निर्भय भविलम्ब करने हेतु ध्यान भाकपित करने, दैनिक सूचि 
निम्न प्रकार बनाई जाना प्रारम्भ की है ताकि 'जेल की प्रवधि स्पष्ट रूप से सामने 
भ्ाये । इससे स्पष्ट होगा कि रामचन्द्र 2 वर्ष ।' माह से जेल में है व भपील का 
निर्णय 30--84 की सूचि तक नहीं हुप्ना । 
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पोढठ, जयपुर 
देनिक बाद सूचो 
सोमवार, दिनाँक 30 जनवरी, 984 
सण्डपीठ, दाण्डिक वाद-प्रहणा्थ, भावेशार्थ एवं भ्रवणाएें 
7 न्यायालय संख्या 2 
साननोय न्‍्यायाधिपति थो भुमानसल लोढ़ा ' एवं माननोय न्यायाधिपति 
श्री जो. के. शर्मा-कारागृह में भवणायं 

(प्रभ्ियुक्त कारागृह मे) 
६, दा. प्र 382/75 नाधूसिह बनाम सरकार 

(प्रशतः सुना हुप्रा) | की 

(70 साल 4 माह) के 


2. दा.का प्र... “208/78 7 मु. केसर बाई बनाम सरकार 
(पशत: सुना हुआ) ; 
6. दा. प्र. (जेल) - _]47/76 रामउन्‍्द्र बदाम सरकार 
(2 साल एक माह) ग न 
« 75 दा. श्र. (जेल) . 877/76 प्रमरलाल वनाम सरकार 


(7 साल एक माह) 


४3०७. -+नन्ननननन५कननन»नननक 
. झज, पत्िका, जयपुर पृ. | दि. 2-2-84. 


:62/ज्रोपातत पर न्यय 


हा, प्र, 205/72 पन्‍््रए कद उग्र अरार .. 
(9 सत्र 3 माह, - 7 3 ७ ७ 
244/77 नादू बेकाफ परकार 
(? साल) 3 कक 2 ॥ 
0, बा. प्रा 64/78 मकर पाष- बनाम सरकार 
पात्त 8 माह) हा 
यप | 259/8 * भव हि न्‍ताम सरकार: 
(7 कांच एक्माह) ., हि 
* प्र 275/77 दैपु बनाम सरकार जे 
(7'साक्त 3 माह) 
74. दा. भर, 33/78 गआ 58 
45, का, श्र. 45/78 पात्ीय: बनाम प्रकार 
(7 कत्त तीन भे। ) * हक 
46. कक 2 37998 - , .. शिवजी चात् बनाम सरकार 
(6 ज्ञात & गाह) मा मर 
77. क्ष, श्र 470/78 पदम, चन्ढ 4 प्रन्व 
(6 सात 5 भाह) फिम्थ २ २ शैवाम सरकार: 
उपरोक्त जैन मं में क्षोफ़ होना स्वाभाविक है। पापा 
कया, अल मैं विजम्त के #्ट्ाय: के वित्त है. किया सो 
सन हम्पादकीशा ते 88 कप हा 
॥ न्याय के नाम पर अन्याय गड् 
न्याय मिलने के विश्नम्ब के निर्शेप चायरिक को आाकारस वो वक्त 
जेत्रों के सबना पड़ता है । इसका वाया जदाहरस राजस्थान । 'उर्चर न्यायालय, के बम 
पावा। एक श्र भहिल्ा केसर का गामला है। इक हिला की हत्या के आरोप 
भेतर न्यायाधीए है आ्रजीवक पि की सजा हे) थी। भहिता ने इसकी 
उच्च वायातय के की लेकित जिसकी परहची डैतकाई उक्त कफ वाद हुई। यह 5 
इसलिए कक कि कपइपीड कै व्ाय्रवीशरक २. प्रादेश दिया कि पे 


बाल तिदश्न' 
कदम के छाय यह जिया 
सन 5 


व जाएं 


चोपाल पर न्याय/263 


कि प्रभियुक्त कितने वर्षों से जेल में है । केसर के मामले पर दस वर्ष की लालंपट्टी देख 
कर न्यायधीशों ने उसे प्राथमिकता दी श्रौर मामले की सुनवाई 'करके केसर को घरी 
कर दिया। न्याथोलयों में मुकद्मों की श्रपील वे सुनवाई में देरी किस सीमा तक 
बढ गईं है कि इस कारण प्रभियुक्त को उसके भ्पराध की कानूनी सजा से प्रधिक 
दण्ड भोगना पड़ता है । केसर का मामला भी न्यायालय द्वारा श्रपनाई “गईं विधि के 
कारण सामने श्राया भौर ऐसे कितने हो भ्रन्य प्र॑भियुक्त -जेलों ' में बन्दं होंगे जिनके 
मुकदमों या अ्पीलों की सुनवाई वर्षों से श्रनिर्णय की प्रदस्था में पड़ी है। 
यह प्रचलित॑ न्यायिक प्रशासन व व्यवस्था की विडम्बना है कि देश के उच्च 
न्यायात्रयों में पंच छः लाख से भ्रधिक मांमलें* वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं। इनमें 
से ऐसे लोगों की सख्या भी काफी होगी जो अपील में निरपराछ घोषित होंगे श्रथवा 
उत्तर पर लगाए गए अपराध की कानूनी सजा से अधिक जेल में काट चुके हैं, लेकिन 
फिर भी जैलों मे पड़े हैं । संविधान में देश के नागरिक को बुनियादी सौर पर जीने का 
प्रधिकार दिया है लेकिन न्यायालयों” की विलम्बकारी परिष्राटी के कारंश इस झ्धि* 
कार का हनन हो रहा है। + न जन ८ हा. कत 
न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों को त्वरित गति से निपटाने का काम 
दिनों-दिन जटिल बनता जा रहा है । इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास व 
सुविचारित कदम उठाने होंगे ।' कानून की बहुलता ' भोर किलिष्टता न्याय प्रणाली 
विधि व प्रक्रिया, न्यायालयों का बढ़ा हुआ कायंभार श्ौर न्यायाधीशों की संख्या का 
प्रनुगात ध्रादि विषयों पर विचारपूर्णो एवं ब्यावदारिक निर्णायों से प्रचलित 
न्यायिक व्यवस्था में सुधार होगा । कानूनों की' श्रधिकता शभौर देनिक जीवन 
पर सरकारी नियन्त्रण के विस्तार से ' मुकदमों की संख्या बढी है। लेकिन न्यायिक 
ढांचे में प्रपेक्षित सुधार नही होता तो भी न्याथिक प्रशासन में बैठे लोग चाहे तो 
अपनी बुद्धि व विवेक से प्रक्रिया में सुधार तो कर सकते हैं | राज. उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों ने लम्बी प्रवर्धि के विवादों' भर जेल में बन्द श्रभियुकतों के मुकदमों 
फी सुनवाई को प्राथमिकता देकर उपयुक्त कदर्म उठाया है श्रौर इस विधि से न्याय 
के नाम पर प्रन्याय तथा जेल की यन्त्रणा भोग रहे लोगों को राहुत मिलेगी 77 
_ राजस्थान उच्च न्यायालय के विलम्ब दूर करने के “लाल प कार्य सूची 
में “जेल प्रवधि” भ्रकित कर प्राथमिकता देने के उदाहरण को सब न्यायालयों में 
अपनाया जाये, तो फिर “थांका लुद्दार को 36 वर्ष जेल में सड़ कर” पागलपन 
में न्याय व्यवस्था की चिता जलाकर ऋर अट्टहास” कर आत्मघात करने का दुःखद 
हृष्टान्त न मिलेगा । काश भारत के उच्चतम स्थायालय से यह क्रान्तिकारी परिवर्तन 


प्रारम्भ हो सकेंगे । ० 


१. सादस्थान पत्रिका एू. 6 दि. 4-2-84. 





भी ब्रोग़ाव फ़्घाय 
कैम्प ज्य 


बुक है। 
अापमिकत हे की अगर 
ण्तया राणस्थान- क) निम्न गारत परे फ्ष- 
7 'गकल्प हे जावेया 
कपदना बाद) (विविल बार) 

4. कि, पर, भर. 96/22 गहेदे प्रकाश मे ग्रोग्रलदास (िषंटना बे (960 

जस्थान उच्च न्यायात्क, (वाद दल्नक पूची दिकाक 48-8-84 (बछ 7) 

जयपुर, 

उसने 3 


दी-तवाक-नुजात” 
बाद को भी दायर होले के वर हे 
पर न्याय!” दिशा में पह्ी अग्राए 
दिया गया है-बुक् में + ढ्े 
प्रीठ, जयपुर 
निक बाद सूची के हु 
दिनांक 40 र, 7984 88 
पृष्ठ 2 
>पराक (है अधिनियम) 
42, शनि, प्रकी, 44/87 हर ताल 
(वर्षव 936) 
7 छोल बाई 
इनक पिच दिनाक पिवम्बर, 798: 
पे, छवि, प्रका, 


व्याविक्त अखावी / 
'निम्त्र, विषय सकी हे बिलेग, । 
मतगराता की बुढार 
उयाव तक विक्नित वी ही 
ये उच्च न्पायावय पक हे 
दैनिक बाद दिवाऊ 
उनाव याषिसा | 


जयपुर 
न 7984 


चौपाल पर न्याय/265 


चौपाल पर न्याय के विपरीत, यह प्रसहनीय विलम्ब कयामत या कब्र में 
साय मिलने पर भी प्रश्द वाचक चिन्ह पुदा करता है ? नये चुनाव के पश्चात्‌ 5 
पाल पहले चुने सासद या विधायक के चुनाव भी अ्रवेध घोषित किये गये है। जो 
वयाय की मखोल है । 

यदि हम बार-बार तारीखें बदलते व लम्बी बहस करने की प्रवृत्ति को त्यागे, 
जिरह व्‌ शहादत को सम्बन्धित तन्क्रीहात तक ही सीमित रखे, वकीलो व न्याया- 
धीशो में परस्पर सहयोग करने की स्वस्थ परम्परा श्रपनावें, राजीनामो, श्रापसी 
पमभौता, पंच फैसला भ्रादि को प्रोत्साहना दें, तो हम जल्दी व सस्ता न्याय प्राप्त 
करने में भ्रत्यृधिक सहयोगी हो सकते हैं व गरीव, जरूरतवन्द व पद दलित लोगों 
को राहत दे सकते हैं। 


हमे न केवेल सकल्प ही करना है वल्कि इसे पूरी गति के साथ कार्य छप में 
परिणित भी करना है, ताकि लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास, जो डगमगा 
रहा है, वापिस स्थापित हो जाये । 


इसका ध्रयं निश्चित रूप से संवंधानिक संशोधन द्वारा भारत के मुख्य न्‍्याया- 
पोश के ब्चस्वं को पुनः स्थापित करना होगा, क्योंकि वह न्यायाधीशों के मिर्णय। से 
समाप्त हो चुकी है । जब तक वह पुनः स्थापित नहीं हो जाती, न्यायिक गति श्रौर 
स्वतन्त्रता दोनों शिथिल पड़ जायेंगी । 


प्रायिक सोमायें जो न्यायपालिका को फक़रिया में बाधा हैं, न्यायपालिका को 
प्रधयिक स्वायत्तता प्रदान कर समाप्त की जा सकती हैं । ज॑से रेलवे श्रादि के लिए 
विशेष बजट का प्रावधान है, बसे ही भारत के मुख्य न्यायाधिपति व श्रम्य मुख्य 
न्यायाधिपतियों को स्यायपालिका के श्राथिक मामलों को श्रस्तिस रूप देने में भ्रपने 
विचार प्रगद करने का पूर्ण भ्रवसर मिलना चाहिये । 


अपने “चौपाल पर न्याय” को सजोये हुए स्वप्न को मूर्त रूप दिया जा सकता 
है यदि हम इसके लिये प्रवल, इच्छा का हढ़ निश्चय प्ौर हृढ़ आत्मिक शक्ति के साथ 
कार्य करें और यह अनुभव करे कि कानून व न्याय लोगों के _ लिए है ने कि लोग 
कानून व स्याय के लिए । हम सभी को “कानून झौर न्याय जनता के लिए जनता का 
शोर जनता द्वारा” के नारे का उद्घोष कर देना चाहिए भौर इसी मे हमारी झौर 
डावाडोल “स्याय प्रणाली” जो श्राज धधक रही है, का उद्धार निद्दित है। एम 
न्यायिक इतिदास के चौराहे पर खड़ हैं अब अधिक इन्तजार हमारे हित में नही है । 
जुजरात्त में लोक भ्रदालतों और चौपाल पर न्याय वाहनों द्वारा श्रापसी सुलह, सम- 
फण++-+-+त+-त+-न 


4. जे धुप्ता व अन्य बनाम भारत का राष्ट्रण्ठे द अम्य एू. आई. जार ६982 मुप्रीम 


भोते करा निरुंक कि जाते है यह ऐपल कजक उप दिया गे कई 
स्तम्भ है, उपषरात $ निम्नलिसित, हर भन्‍्य राज्यों $ रस और बुत के 
के लिए एक उक्डच्स उत्साह जनक और पदाहरस है। इसे है 
पता लगता है कि श्री पारकुण्डे डरा न्याय पंचायत ओर शो 
घना नयायोचित ही ॥। 
इस योजना > दो उल्ड्य हैं: 
() उक विवादों क्जो नयायातको नहीं बाये गये हैं, निपयदाइला। 
(२) उन बवाल ' को न्यायालय मे अलुत कर (३ गे है, दर 
, यो ने के रूप, है, क्री बे 
वातकीत शा 2483 20020: हे 
कानूनी एस्वृलेक 7 पर कस 
योत्ी के लिए खाने के प्केट रोठेसे 8 
सामाजिक गे 


दर 
, ? पाइन्टप और पब 
>पतेब्ध कराते गे है । का भोर अनुक्रिया झड़ दा 
बल प्त लोगो है +र कोष पड़ता है । | 
अभव होता है हक. अपारत जो क्लि घोक 
नेत्तों के से बेरंतया 
भलक स्वच्छ 


* न्याय के ब्रिए पानावित है 
सन्हुष्ट कर उनके बेहरें 
हवाई बे है।? रैक जाते हैं प्र उनके हर 
गुजरात विधिक सहायता ऐम्बूलंस प्रोजेक्ट 
7982 #& चेम्बित उकदमें (७ 
मामलों का विधिक 


छः 5 जै (व को स्थिति पर लिपयये परे 
पहायत्ा ऐ बु्तेक कै अधीन विवरण : 
मुकदमे न्ज्ज्जि व 
उक्यफ-._ सिविद्च आर 
2. सिविल 


प्र तत्तोप की 


बिधित 
7046 १8 
निष्पादन हि तल 
3. वेबाहिकः 3३09 0] 
4, वाप्डिक 43054 ५ 
पैंट अबर यू टिसियल: ग्रकुष्ड कै सय पेश 
(उप्डे एक्शन) दिनांक 287] 2/82 '* एव. बा 
चृजयाक य्न्य विधिक सह एक सचाह 
शाप कर लोक सेल पृष्ठ & के 


। 
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5. श्रम 705 ]4 
6. राजस्व 8 44 
7. प्रकी्े 27 4 

3278 289 





उना राज्य स्तरीय शिविर 22--35675-कुल 3779 
विधिक सहायता ऐचुलेंस, लोक धदालत तथा न्याय पंचायतों द्वारा हमें होम 
दिलीवरी सिस्टम भॉफ जस्टिस” (चोपाल पर न्याय) का प्रभियान तब तक बन्द 


नहीं करना चाहिए जब तक इसे (न्याय को) प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहु'चा दिया 
जावे । 


'प्रखवारों समाचारों की कतरन के साथ भेजे नये पत्रों पर सुप्रीम कोर्ट ने 
सलाल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्टस के मजदूरों को, न्युनतम ' मजदूरी दिलाने व ठेकेदारों के 
शोयरा से मुक्त कर घर बंठे न्याय के नये आयाम कायम किये हैं! बन्धुआ मुक्ति 
मोर्चा की प्रार्थना पर हरियाणा के वंधकों को रिहा कराया गया, व खनिज मजदूर 
कानून की राहत दो ।? रूदहतशाह को 68 से !982 तक अ्रंकारण कद रखने पर 
उसकी याचिका के प्रभाव में भो रु. 35000/- हर्जाना दिलाया गया? प्रकार 
शीला बसें के पत्र पर महीलाग्रों को पुलिस लोक-प्रप में श्रमानवीय भ्रभद्र परेशानियों 
से बचाने नये नियम बनाने की भ्राज्ञा दो गई | मिस-वीना सेठी के पत्र पर बिह्मर 
जेल में 945 से सड़ते गोमियो को 37 वर्ष बाद रिहा करने के आदेश दिये । भोंदू 
करमी व भ्रनेकों को भ्कारण 20, 25 वर्ष जेल में रखने की भत्तंसना कर ताड़ना 
दी व सैकड़ों को जेल से रिहा किया गया ।* संतवीर को पामलपन से ठीक होने पर 
भी 6 वर्ष बाद, पता लगने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई की ॥९ सैकड़ों भादिवासियों 
को जैलों मे कई वर्ष बिना मुकदमा चलाये व बिना जुर्म साबित किये सड़ने से रोकने 
सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के भादेश दिये।? यह यह न्याय की गया, प्रन्याय से 
भकभोरे गये नर कंकालों को देने का क्रम यदि गति पकड़ पाया तो हर जेल में, 
गांव में व चौपाल पर न्याय गंगा कभी ने कभी झा सकेयी। 





. 983 (2) एम, सी, सी 8] सलल्ा इलेकिट्रकल्स प्रोजेक्ट्स बताम जम्मू कपमीर 
4984 (3) एस. सी. छो. 538 राज्य उपयेक्त 

984 (3) एस. सी.-सी 6 बन्धुना मुद्ति मोर्चा बनाम मारत संघ 

4983 (4) एस; री. सो [4 रुदलशादह दनाम बिहार राज्य 

4983 (2) एस. सी. सो 96 शीला बससे बनाम महायाप्ट्र यम्य 

982 (2) एस, सी- सो 583 बीना छेड़ी बनाम बिह्यर राज्य 

982 (3) एस. सो, सो 3] सतबीर बनाम विद्यर ग्न्र 

984 एस. सो 854 मैच्यू इदाम दिहाप रार्य 
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268/चीपाल पर न्याय 


हमें अपने चौपाल पर बाय के अभियान को तब तक दब बहि। 
चाहिये जब तक कि न्याय प्रत्येक नागरिक को घर बैठे लोक प्रदाचत और विधि पहला 
पहन हारा सुलभ गही करा दिया जाये ! मुझे बाढ़ बेब के सब्दों से विककएं 
पह बने का प्रलोधभन हो रहा है, जिन्होंने ब्रिटिश संसद भवन में कह थक 
भआगस्टक का शेखी वखारना का कि उसने ईंट $ रोम को पाया और तगमरम्र करा 
घोड़ा ।” ते मारे सियों के हैं चुप्रवसर कितना ठुसद हो 
जैव हम यह कह सकेंगे “पक हमें मह्या व्यय म्रिला,, लेकिन हमने पुतम बला | 
किया,” बन्द उस्तक में शिला, लेकिन हमले सजीव पत्र- के हुए मे किया, कम्प् 
चोगो की सम्पदा के ँप में थाया परत्तु हमने ' गरीब, लोगों के ज्ततयपिकारी के ल 
में छोड़ा, दमन को दुशसीे तलवार के हूप शी, प्राय: परन्तु हमने अच्ाई 
के स्तम्भ आर निर्दोषिता की दाल के रुप में दाता । वह जत्ता सुलभ सामाकि 
“गय गरीबतम व्यक्ति को प्रदान करवा कर सत्य मेव जयते का उद्पोप किया।” गेहे 


्] 


कल्रना/चौपाल पर न्याय को यही है। भगवती को भागीरय वन धर 4 गाव मे यार 


(+ आओ कप | 9. 


विधि, नैतिकता ग्रॉर राजनीति 
4. प्रावकथन 


()' इस गोष्ठो में भाग लेने हेतु झामंत्रण को मे अत्यन्त गौरवपूर्ण सम्मान 
प्रनुभव करता हू” जिसके विपयो की विस्तृति श्लौर महत्त ऐसे हैं कि विद्वान 
प्राध्यापक एवं विधि विशारद हो इसके साथ न्याय कर सकते. हैं। 


(प्र) न्यायाधीद्य जिज्ञासु नहीं--(2) न्यायाधीशों के लिए पाण्डित्य वहिभंव 

हैं, जैसा कि वर्तमान मुख्य न्‍्यायाधिपति श्री वाई, वी. चन्द्रचूड़ मे मैथ्यू की पुस्तक 

प्रजातन्त्र, समानता और स्वतन्त्रता” की प्रस्तावना में न्यायाधीश के, के, मैथ्यू के 

निरंय पर आधारित भ्रपनी सम्मति में कहा हैं--“मुके इसका खेद नहीं है, क्योकि 

में यह भनुभव्‌ करता हूँ कि हमारी वर्तमान व्यवस्था में एक न्यायाधीश सम्मानित 
धपवादों के प्रतिरिक्त विधिक पाण्डित्य हेतु युक्तियुक्त दावा नहीं कर सकता । 


(3) मेने सीखने तथा प्रापकों सुनने की खुशी में भ्रापफा सादर आमत्रण 
स्वीकार कर लिया है। इस पक्षपोपणा के साथ प्रव में अनम्यस्त प्रयत्न करता हूं । 


(घ) मन्‌ से मार्स तक--(4) महवि मनु से महवि मास, सुकरात, 
परस्तु व प्लेटो से महात्मा गाधी तथा वोल्गा से गया तक नैतिकता, विधि प्रौर 
राजनीति के त्रिकोण की प्रभिव्यक्ति,मुल्य, अ्रदूयता एवं सर्वोपरिता में प्रमेक परिवर्तन 
भोर रूपान्तर श्राये है व उसने विविध श्रौर ' विभिन्न आयाम ग्रहण किये हैं। प्रो. 
देयाकृष्ण ने श्रपने उद्घाटन भाषण में “गैतिकता” को सार्वभौमिक तथा “विधि, 
को राज्य दक ही सीमित व संठीर्से होने की परिभाषा दी परन्तु वद्‌ भी सर्वेमान्य 
पैत्य नही है । पश्चिम के कुछ देशों मे व्यभिचार, समरतिग काम औ्ौर बैश्यावृत्ति 
अपराध नही है, न यह श्रन॑तिक ही है। वहा स्वच्छन्द संभोग एवं रात्रि क्लब देनिक 
'धर्या है परन्तु हमारे देश में पति या पहन का एक दूसरे को घर पर चुम्बन करना 
भी, प्रगर यह किसी प्रन्य को हृष्टिगत हो जाता है तो, अरनैतिक समझा जाता है। 


खुमानो के “ईरान” में बत्तमान ग्रन्तरिक्ष काल को प्रगतिशील नारी को “वापर्दा” 
रहना पड़ता है । 


. (से) भन्‍्धे व्यक्तियों छा हाथी-- (5) झाप मे से अधिकांश महान्‌ दर्शन- 
शास्त्री हैं भौर मुझे भिन्न-भिन्न प्रज्ञाचक्ष लोगों द्वारा हाथी के लिए दिए गए विभिन्न 
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निरूपण वाली परितिष्ठिठ कथा मुनाने की भावश्यकता नहीं है यो उतहोते इसे 
शरीर के भिन्न-भिन्न भवयवों के संसर्म में भाने के परचातु बताईं। 


(३) प्रनेकान्त याद व इपादवाद--(6) इस प्रकार नैतिकता पर मैन द्त के 
प्रनेकान्तवाद या ध्यादवाद विचारधारा लायू होती है,मोर, यहां, जक हि हावालई 


“हु से नैतिकता सामास्य धारणा होने से वचित रह जाती है। विधि विधिप्त एस- 


नीतियों की उत्पत्ति है व कुछ लोगों ने राजनीति को “मससरापत” की मंशा दी है। 
भतः एक दार्शनिक का यह कथन है कि विधि प्रधिकांधत: प्रसंहित व्यवहार रोग 
कभी कभी सहिताबद्ध दकवासत है । पुन; यह भी केवल झांशिक सत्य है। 5 


(7) इस भूमि का सहित प्रव मैं हमारो इस समा से सम्बद्ध मृत वाहद रे 
विषय पर प्रग्रसर होता हूं । 0 2 अप 


(ई) विपययासी विधार--(8) विधि विचारों के क्षेत्र में, विधि, नैतिक 
पर राजनीति के मापसी सम्बन्ध पर, विधि विशारदों) दर्शनशाह्वियों भौर द्डः 
नैतिक विचारकों के बीच, प्रगणित वादानुवाद हुए हैँ । एक व्यक्ति का उमूर्ण गोल 
न तो विधि द्वारा ही तियम्वित किया जा सकता है से पड्ेली मेंतिकता से । |, 
समय पर राजनीति ने विधि एवं नैतिकता दोनों को प्रभावित किया है । ' के 
तथा यह कहा जाता है कि विधि व्यक्तियों के बाह्य कार्यकलापं ते सम्बन्धित है 
नैतिकता उनके प्रन्तःकररण से । राजनीति बाह्य कार्यक्लाप और अन्दर 
को प्रभावित करती है। विधि का प्राघार सामाजिक झाचरख में है, जदकि वैठिंगी 
यह निधारित करती है कि मानकीय आाचरर के लिए अन्तल्यः मुल्य प्या है। 

. (क) वेंथम--(9) बेंथम के मतानुसार विधि का केन्द्र तो ठीक वहीं है. 
संतिकता का, परन्तु इसका परिवेश किसी स्थिति मे समान नहीं । विवि भौर न ५ 
कता के सम्बन्ध के बारे में विधि विशारद ओर दर्शनशास्त्री, दो विचनारधासरम 
विभक्त है । एक विद्यारघारा विधि शोर नैतिकता के विघटन में विस्वाव की 
जबकि दूसरी का-मत है कि विधि शोर नैतिकता के मध्य पूर्स सायुण्यता है! 


2. विधि का सिद्धान्त 


हे 5 उपसिपई का रह 
- भ) बृहद्‌ झरारण्यक उपनिषदू--(0) 6) वृहद्‌ क्रारम्यक उपतियद की 


पर जब. 

है कि कानून राजापों का राजा है । “काशविर भवेदष्डयों यत्रात्यः । प्राइवी 

तंत्र राजा भवेदण्डये: सहस्तरमिति घारणा ॥7 /336 

मदु 2 ॥ 

न मे का उल्लेधत 
वैदिक काल में राजा कानून से: श्रोष्ठ नही था तथा कानून का उतत 

पर वह किसी प्रन्‍्य नागरिक की भाति दग्डित किया जा सकता था । 
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(थ) मनु फा झादेश--(!0) (॥) महंयि मनु का प्रदेश निम्न भांति हे 
धर्म एवं एतेहन्ति धर्मों रक्षति: ॥ 
तस्माद्‌ धर्मो व हन्तब्यों मा नो धर्मो हृतोबधोत्‌ ॥ 
है मनु 8/5 
न्याय भौर धममे के विनाश से समाज का विनाश हो जाता है, न्याय भौर धर्म 
को रक्षा का प्रभाव भी रक्षक है। भ्रतः न्याय भोर धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिये। 
(स) सत्पथ ब्राह्मण वृहद्‌ श्रारण्यक उपनिषदू--(0) (॥) सत्पय ब्राह्मण 
(ह४, 4,2,26) व बृहद्‌ श्रारण्यक उपनिषद्‌ (!.4.4) में विधि की सर्वोन्मुखता को 
पृदुप शब्दों में इस प्रकार वर्णित किया है : है 


“विधि सत्ताघारी के शासन की भी नियन्त्रक है। भतः विधि से 
सर्वोपरि कुछ भी नहीं ॥ विधि को सहायता से एक प्रशक्त व्यक्ति सशवद 
पर भो विजय पा सकता है।” 

- (६) सुखुय न्‍्यायाधिपति सुखर्जी--मुख्य न्थायाधिपति मुखर्जी ने विधि का बड़े 
रोचक ढ़'ग से वर्णन किया है। वे कहते हैं : 

“विधिशारुत्र के भ्रारण्यक या उपवन में भ्रनेकानेक फल हैं। विधि 
दिव्य है। विधि प्राकृतिक है । विधि रीति है। विधि संविदा है। विधि 
मानबोय संप्रभुता का एक प्रादेश है । विधि एक सामाजिक तथ्य है । विधि 
प्राथमिक तथा प्रसुपगिक नियमों की सन्धि है। विधि समादेश है। विधि 
प्रनुभव है। विधि एक भ्रप्राप्य प्लादर्श है। विधि एक व्यावहारिक श्रोर प्राप्य 
समभोता है। 

विधि सामाजिक भौर व्यक्तिगत हितों का एक संतुलन है। विधि 
मेतिकता है । विधि वही है जो न्यायाधीश न्यायालय में कहते है ॥ विधि 
परम्परा है। विधि भ्रधिनियमों से भिन्‍न है । जिस भ्रम ने किसी को यह 

फहने के लिए विवश कर दिया कि कानून एक गदर्भ है। यहदँ सब अ्रमपूर्णा 
दिखाई पड़ता है।” 


इस समस्त संशयों के मध्य शायद इनकी सायुज्यता का भुकाव है। अगर 
विधि एक भारबवाहक धुर्रीण है तो वह इस कारण है कि विधि को कर्मशील मानव 
जोवन के प्रनेकानेक प्राचीन एवं अर्वाचीन, ज्ञेय एवं भज्ञेय भार बहन करने पड़ते हैं। 


(६) भास्टिन शोर केलसन--(0) (४) विधि के सिद्धान्त की परिभाषा 
दो चरम भवस्याए' निश्चित करती हैं : एक वल प्रयोग की द्योतक है, जवकि दूसरों 
विधि को सामाजिक स्वोकारोक्ति पर जोर दती है। विधि के बल प्रयोगात्मक तरीके 
में दो अकार की, विचारधाराश्ो का समागम है-- (7) मधिकरणा का छलोत व, 
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विभिन्न प्रकार को प्राज्प्तिया । झस्टिन तथा केलसन ने विधि में बल प्रयोग वी भूमि 
पर जोर दिया है । श्रो. हार्ट भी अपने भ्रापको उसी परम्परा में सम्मिलित करते हैं 
प्रास्टिम विधि को उच्चतम वेधानिक अमृता सम्पन्न कहलाने वाली शक्ति का प्रादेश 
कहते है। केलसन कहते हैं कि विधि के सिद्धान्त को विधि के साथ उसी प्र 
संव्यवहार करना चाहिये ज॑सी वह है म कि जैसी वह ,होनो चाहिये। विधि 
सिद्धान्त नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास या राजनैतिक दर्शन से स्वृतस्त्र होता 
चाहिये । दूसरे शब्दो मे यह विशुद्ध होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों ही विपिवेता 
नेतिक तत्त्व को विधि की परिभाषा से परे रखते है । बट 

(फ) प्रो. हार्ट--(।) प्रो. हार्ट विधि के आदेशात्मक सिद्धात्त को अदा 
रूप से अस्वीकार करते हैं। वे संप्रेज्षित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा भरी है 
वन्दूक दिखाकर ऐसा झादेश नही दिया जा सकता झौर विधि मिश्चय ही व्ूकशर 
वाली प्रवस्थां नही है । का 


(ग) सेविग्नी झ्लौर एलरिच---(2) दूसरा प्रतिवादी दृष्टिकोण हमारा थी 
सेविग्नी श्रौर एलरिच के सिद्धान्तों की श्रोर श्राकृष्ट करता है। उन्होंने विवि डर 
निर्णायक तत्त्वों के रूप में समाज की वास्तविक मान्यता-श्र रीति रिवाजों के के 
पर बल दिया । उनके मतानु सार विधि सप्रमु से. प्रधिकार प्राप्त कर 
परन्तु वह उसके द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती । 2०० 

(ह) धर्म विधि के सम्बन्ध में हिन्दू शास्त्रे की विचारंघारा--(23) विवि 
सम्बन्ध में हिन्दू शास्त्र को विचारधारा श्रास्टिन के हृष्टिकोरी से मेल वही जाती। 
आ्रास्टिन के दर्शन के भ्रनुसार हिन्दू विधि के श्रधिकाश नियम स्पष्ट नैतिकता से 
कुछ नही कहे जा सकते इसलिए सप्रमु का आदेश नही है। महान्‌ ग्रात्मिक श्र नम 
प्राप्त ऋषियों ने हिन्दू विधि की व्याख्या की । मन याज्ञवत्क्य धौर तारद * 
सहिताओं का संप्रमु के भ्रादेश के समान पालन किया जाता था। हिन्द “विधि 
नियमों की मान्यता के पीछे मुख्य दर्शन परोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति प्र्धादे मोक्ष था। 
यही बह भंत्रिक हृष्टिकोश है जिससे भारत में सर्वत्र विधि, का शासन ध्याप्त था 
प्रादि काल में यह सिद्धान्त था कि राजा विधि का निर्माण नही करते ये वे केक 
उनको कार्यान्वित करते थे । जब कभी कोई राजा विधि .र्चना, करता वी उठती हि 
शास्त्रों मे वशित पवित्र सिद्धान्तों के श्रनुरूप होने की अपेक्षा की जाती थी। जे # 
श्वित द्वारा पाप निष्कृति की पद्धति बुणंतया मान्य थी जो विधि के भारी / 
नंतिक हृष्टिकोण के सिद्धान्त को दर्शाती है। हे 

“ /““ (इ) विधि एवं उपनिषद्‌ू--(!4) “थारणात धर्म” ही विधि का उपतिय- 
दीय ठिद्धान्त है। विधि जो घ॒म है (कर्मकाण्डो से आशय नही) वही प्राइमोत्िं है 
दिरस््यायी ग्रौर जीवित रख सकती है। “अियते धनने प्रजः इतिधर्म” पर्दे मो, 
या विधि जो समाज को एकत्रित रखता है, वही उसे संहत बनाता है ।' 
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(ज) विधि की मुस्लिम विचारधारा--(5) यहो' स्थिति मस्लिम विधि 
की है। यह किसी, संप्रमु के भ्रादेश पर प्राधारित नही है परन्तु यह पावन पुस्तक 
कुराना की हिंदामतों पर भ्राधारित है। मुगल शासकों ने विधि की रचना “नहीं की 
प्रपितु उन्होंने कुरान की विधि: को मात्र कार्यान्वित किया ।” आरम्भिक काल में 
अंग्रे जों ने भी व्यक्तिगत विधि में हस्तक्षेप नहीं किया । ह 


हा (क) ब्रिटिश फाल--(6) ब्रिव्शिकालृ में रीतिरिवाजों ,के, द्वारा विधि,, के 
विकास के विदद्ध विधि के संहिताकर॒ण ,की प्रणाली, उपस्थापित:.की गई थी; 
“वेंथम” का यह दृष्टिकोण था कि विधि.का प्रत्येक प्रावधान भधिकृतम लोगों -हेतु 
प्रधिकतम _प्रसप्नतादायक होना चाहिये ।- इसका, ए्येय, प्रत्येक व्यक्ति को; कर्म की 
भधिकतम स्वतन्त्रता भौर व्यक्तिगत गतिविधियों के प्रतिवन्‍्ध हटाकर भात्म|भिव्यक्ति 
की भ्रधिकाधिक सम्भाव्य स्वतन्त्रता प्रदान करना था। विधि, के, सहिताकरण की 
प्रणाली विभिन्न प्रकार की प्राज्प्तियों से सुम्मन्न थी ।. . ८ +- 





(7) इन समस्त घटकों.पर विचार करने पर' हम यह 'कह ' सकते ' हैं।' कि 
विधि के सिद्धान्त का भ्राशय एक निश्चित सुमुदाय हेतु निर्दिष्ट तथा उसके द्वारा 
स्वीकृत भ्राचरण की कसौटी से है? जो एक शक्ति सम्पन्न श्रधिकरण द्वारा नियम 
बनाकर उनके साधारण सम्प्रयोग, की अवस्था, प्रयुक्त/क्रता है:प्रौर-- इन्हें विभिन्न 
प्रधिनियमों द्वारा लागू करके प्रलनीय, बनाता है,॥,« ० की 


कै हद अं कफक को के कहे 5४ क ४ 
“॥ष्ण्य भ्र 3? नेतिकता का सिद्धान्त 
8] ॥]७+>७ ५ ह!१*४ *ः 

), » [ध्र) सामाजिफ,स्वीकारोतितयां : बेंघम-(!8) जो कुछ सत्य भौर उत्तम है, 
उसके सामंजस्य, से नेतिकृता.प्राच्रुस हेतु प्रादर्श/सिद्धान्तों का मार्ग ' दर्शन ' कराती 
है। नैति् प्रभ्पर्थना, हमारे विवेक को सदसद्‌ का: निरंय करने की क्षमता प्रदान 
करती है। बस्तृतः नैतिकता एक झ्ान्तरिक शक्ति' है जो मानवीय विवेक को श्रनुरोध 
करती है तथा इसकी; भ्रनुशास्तियां, भी मुख्यतया प्रान्तरिक हैं । बेंथम के मतानुसार 
वाह्म भनुशास्तियां भी, हैं, जेसे सामाजिक धनुशाल्ति ! सामाजिक प्ननुशास्तियां उत्कृष्ट 
चैदिकता की धनुशास्तियां नही है बल्कि व्यावृह्रिक या लौकिक कहलाने वाली झनु- 
शास्तियां है । देवीय विधि के;नियुमों की भाति.सर्वोत्कृप्द नेतिक विधि के नियम 
अनवरद और भान्तरिक हूँ तथा देश, और काल के साय परिवरतंनशील नही है । 
दूसरी तरुफ़ व्यावहारिक तैतिकता देश झौर काल के साथ परिवर्ततशील होती है । 
व्यावहारिक नैतिकता वही है ज़ो एक समुदाय “ने एक विशिष्ट देश श्रौर काल मे 
चोगो के,विवेक द्वारा, प्रवश्यम्भावी:-रूप से - पालन हेतु सुविधाजनक, उचित पौर 

उपयुक्त समझा है. ५ - -.+ .। ल्‍.प्ः 


संघः है 
पहां समुद्र कर पर तन्‍तता प्रापत्तिजनक नही हो तक़ती ररन्तु एक दूसरे दे $ 2 
होना भावश्यक्‌ नही जहा पृ उसे वस्तु लोक के स्थान पर प्त्यनत अचुर ही कर 
स्वाच्य्य के. ह्ति में उससे रक्षा करना प्रावश्यक्र ह्को। तदूनुवार, यह प्रपिक प्रा 
ँही जबकि सतत निरोष को अनैतिक समझा जाता था । परन्तु भारत मे उसाह्ला 
वर्धंक की. स्थिति कं पैंतति ग्रिपि जनत्ंस्या प्र प्रतिवन्‍्ध का एक बंध माध्यम सनक 
जाता है । बनती ऐनोवेसेडट को कक निदारक साहित्य का परशोशन करते के प्र 
'िरूप प्भिशरत किया गया पा । परन्तु हमारे देश में प्रक भर समाचार लतों मोर का 
येनिक स्थानों पर ऐसे साहित्य का सकायत अपराध नहीं समस्या बांदा बल्कि छह 
प्रोत्स। हेतु- परितोष श्रीर 3रफ्कार अदान किये जाते हैं।, - 7 हे शी 


भ्र, 20 चल्तुत: राजनी। 

पं के हाथ के एक 7 को * ऐ । किलो देश के राजनीति स्थिरतहीं की 
प्रौर यह राजनेतिक भाषरस को प्रभावित करने काली पारसाम्रों के प्ररिकतत # 
स्राथ चाय बदलती रहती ३ ॥ विभिन्न देशों क) राजनेतिक धारतायें बम के आड़ 
सार तथा राजनैतिक विचारक) के प्रभाव से प्ररिवत्धित होकी रहती है डा एल 
प्रमेरिक अर पेउुक्त साआज्य की राजनीतिक बारणाएं सोवियत पे के हुक 
ज्यों व चीन हे, मिप्त है; इसी प्रकार अरक देश बने राजनंतिक बारखायें इतर 
दैशों की राजनैतिक रणाओं है भि्ठ हैं । क्री हैक $ राजनैतिक आचरण 5 

कोन पर : है। आारत'में मी इस देश 
पासव करते के. ब्रिटिफ्ि राजनीति क. कहा है स्वतन्क्र भरत के सती 
कै ब्रिवि गति की कि भारतीय पति पर जी 
ति की उपस्थापना की जाय, रैससिए व्रिव्शि- अंत थे हमारी अयाव भोर कि 
को सम्पृरां अशाली के >मिक परिवतक ढेहे हैं । ब्रिटिश काल मे सर्वाधिक प्रमावित 

मय 


हे वाती सस्थ जवान क ७. हे बुक ब्रिटिंग काल मै, हामोबिक 
और क्रापक के आत्म कि भर इकाई कक / राज्य, गा के मामले में ड्रेवत 
पजस्व उबाहने और बडे उपडव कुकलने के भ्रतिरिक्तः बहुत कम हस्त श्षेतत करवा या। 
समस्त गकज्यापारो की व्यवस्था कस मम दारा की जाती थी है 


पक 
#ग्रेजो ने अबनी अिवहार और *याय व्यवस्था को. को तक बढ़ाकर ग्राम पचारतों 
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की सत्ता को नष्ट कर दिया । 'इंसी प्रकार 9वीं शताब्दी के" ग्रन्त तक विधि के 
प्रधिकांश क्षेत्रों; में द्विटिश ढंग से संहिताए' लागू हो गई: । राजनैतिक कारणों से 
हिन्दू श्रोर मुस्लिम विधियों को प्रसंहित छोड दिया गया। 

ह 4. विधि श्र नैतिकता का सम्बन्ध 

है 

(प्र) फुलर विधि की स्वाभाविक नेतिकता-- (2) यद्यपि विधि और नैति- 

कता समरूप नहीं है; फिर भी दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है । भ्गर विधि लोकमत पर 
प्राधारित है तो लोकमत स्वस्थ नेतिक सिद्धान्तो पर भ्राधारित है । फुलर के शब्दों 
में -.."विधि की भ्रपनी स्वयं को स्वाभाविक नैतिकता है ।” ' यह वस्तुतः सत्य हे 
कि विधि, का भ्रधिकांश परिमाण ऐसा है जो नैसगिक न्याय या उच्चंतम नैतिकता 
के प्िद्धान्तों पर झाधारित नही है, भौर यहां तक कि एक विशिष्ट समुदाय के लोगों 
की, व्यावहारिक नैतिकता पर भी झााधारित नहीं है। ऐसी विधि केवल' अंधिनियमों 
की शक्ति से ही टिकती है। दूसरी तेरफ यह भी सत्य है कि ऐसी भी विधि, विधिक 
सिद्धान्त भोर,निर्शेय हैं जो सुनिश्चित भौर सुमान्य भौतिक सिद्धान्तों पर प्राघा- 
रित्र हैं। - 


/ (व) हिटलर-नाजियों का न्यूरेम्वर्ग में परोक्षण--(22) यह भी सत्य है कि 
विधि को न्यूनतम गैतिक सिद्धान्तों के समानुरूप होना चाहिए । भगर यह उस कसौटी 
पर खरो नही उतरती तो सही भ्रर्थ में यह विधि नही होती । उदाहरण हेतु न्यूरेम्वर्म 
परीक्षण के समय यह्‌ प्रकट हुभा कि द्वितीय विश्वयुद्ध में विसंयोधी शिविरों में करीब 
37 लाख यहुदियों का नर संह्ार किया गया। नाजी नेताओ्रों का उत्तर यह था कि 
यह हिटलर की प्राज्ञा से किया गया था प्लौर हिटलर के शासनकाल में उसकी भ्राज्ञा 
ही विधि थी । दूसरे शब्दों मे यह दादा किया गया कि यहुंदियों का संहार करते 
समय वे जमंनी की विधि का पालन कर रहे थे । न्यूरेम्बर्गे स्यायालय ने यह तर्क नही 
माना धौर इंगित किया कि तानाशाह को प्रत्येक भ्ाज्ञा या विधि न्यूनतम नैतिकता 
की कसौटो पर खरी नहीं उतरती तो यह विधि हो नही है । विसंयोधी शिविरों में 
साखों यहूदियों का संहार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में न्यूनतम भन्तस्थः नैतिकता के 
विरुद्ध था, प्रतः नाजी शासक द्वारा पारित ऐसी तथाकथित विधि का पालन करना 
एक भवंध विधि का पालन करना था। ट् 


पर! (स) शिवकान्त का बन्दो प्रत्यक्षोकरण, जोने का प्रधिकार नहॉ--(23) शिव- 
बनाम प्रतिरिक्त जिलाधीश! के वाद मे सर्वोच्च न्यायालय में हिसी नागरिक 
१ नेश्गिक प्रधिकारो, स्वाभाविक प्रधिकारों, मानव प्रधिकारों या झाषारभूत घपि- 
223 कनिटक जी ७० 
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टी 
वि | 
कलश 


! के रहने था अस्तित्व होते क) गन्चता देते के बह निरुंय कर 4६ 
कर दिया कि बिल भु्चेद,2! के प्रभाव ते ही । श्र, कली 
उस पर टिपिसी फरते हुए उत्पक “कल; बन बुझीम कोट एण्ड ; 

सिखा है ॥,. वकासत को >.. के दुखान्तता / ८ कोग्रत और कप 
हुमा लेन के मैं निहित! $ ।; और ' समस्त 2 यों झा (साया 
भरहित) अमिहस्ताक्षरित आदेश करा रस. मिका: वर. रत पदक हू 
निरित गया कि 2 बिग अधिनियम, भर उसके, प्रवदाई 
ही वा प्रईप पैव्ययत का विधिक , विक्ष्क के *लुपित हो, वा. प्रधगत विातों.पा 
साषारित के गोभी याचिका सनक, करते. ड् को त्याग 
गकारात्मक करता है| १३) 72,५-), 
(ब) पाकिस्तान वंगलादेश मे * सिता--(24) इक प्रद्ार तन ॥9॥ ३ 
पा परकार के पैड विश्लोह ३ वगलादेश व 40 तास लोगों को गो 


कत्तेः 

के पार जताया गया | रन ला) गिगरिको ग्रक्रिस्तान, प्रकार की भरमार 

पेहार किक गया |; तान-सरकार ऊ आदेश --यूततम, नैतिकता की पल 

परम्परा अरतिडल के इसलिए वेगलादेश ३) ता ने प्राकरिस्ताव को श्र 
कक जे) हे “पादेण के कक $ "ैविक पति, , बहुल 





है, वर्णन कि कीकि- 628) "दल. प्थार की सके 
नीति नैतिकता के सुनतम विद्धान्तों पर किल चटी ही पी । बुत 
१रिपद आर पाधारत सम नै दक्षिसत शोक सरकार के तिर्कृत करते 5 
अस्ताव गरित, किये पु जोरों की कार हे, अकनी) 'पिक-बयवत्या मे कह 7 
५ 7 नहीं किया क्रिस व्यवस्था के. व्यवस्थित लेने हैं दोहरी प्रवक्ता 2 
है अपयृतः को सा विधि के रे हे है उतका सकल बा 
से होना के दिलोय जब रह हमारे कक निमति] स्व ग्ि 
/विकता को स्वीकार > 3. 'उदयत के हैं तक तक हेम अच्ची ; व्यवत्या नि 
नही,कर उकते । एक राष्ट्र के अरवन में विधि #) बाह्य शरौर आन्तरिक है ह 
2 परपर एक कर जी पाकरित करके 200 0 007 
(९) ह"पण्ड में ब्य भचार, सम| ता ओर: पावृतति-2 
अब हम एक प्रत्यन्त विवादास्पद उस के ३७ बज 2 पमाज़ के उद्धव 
हैठु श्ेनतम सैंतिक' भवस्थारन 2 अक्षण सो कैयाटूति “तक का 
कामुकता हे पा नन्यितःदारिडक विधि / के, सबन्य के कोर कप माप का! 
का मिचार,/आारकक बा वेश्याव 6 ैग्डवीय मकसद हों ३ इस्पो' अं व हा 
ग। अत इगल॑ण्छ ३ 4954 # वैल्फेन्डन कप 
किया कवि विधि का नाग। 


ल 2 2 ८2य 6: - «0-४ 
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के निजो जीवन से कोई सरोकार नहीं होनों चाहिएँ था' इसलिए भापस में सहमत 
बालिमों की समलिग कामवृति;प्रव॑ दाण्डिक भ्रपद्ाथ]नही होना, चाहिए ॥ ,वैश्यावृत्ति 
के सम्बन्ध में भो समिति ने यह प्रभित्तावित किया कि विधि का ध्िजी सदाचार से. 
भी सरोकार नहीं है इसलिए वेश्यावृत्ति से जब तक किन्ही अन्य लक्षणों, का संयोग 
नही हो पाता, जैसे भ्रशिष्टता, भ्रष्टाचार या शोप॒रा; वैश्यावृत्ति को. दण्डनीय भ्रप- 
राघ नही बनाना चाहिये । इसलिए वैश्यावृत्ति|को, प्रत्रंघ नही ,करार दिया,, गया 
परल्तु “स्ट्रोट प्राफेस्सेज एक्ट 957” नामक एक प्रधिनियम ,पररित; किया ग्रया,॥, 
प्रमेरिका में भूल्फेन्डन कमेटी के प्रभिस्तावों पर वाद विवाद भी हुआ । 


(ग) प्मेरिका में नग्त-नृत्य--(27) 955 में भमरीकी विधि संस्यात, ने- 
वालियों में समस्त साधारण निजी सम्वन्धों को, दाष्डिक,विधि के क्षेत्र से वहियगत 
रखने का प्रभिस्ताव करते हुये एक झादर्श दण्ड, संद्धितः का प्रारूप प्रकाशित किया ॥ 
परन्तु 974 में प्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने, रात्रि कक्‍्लबों में इस भ्रभिकेयन 
पर नग्न नृत्य की फ्रियाप्रों को निन्दित्‌. किया झभोर विशिष्द मदिरा का उपयोग 


2 भो वे जनमानस के' सदाचार को प्रभावित करती हैँ । कि 

(है) शा का सामसला देश्याप्रों को निर्देशिका--(28) पत्‌ 962 में शा 
पैनाम निर्देशक, लोक ध्रभियोजन का! विवाद लाइ्ड सदन के” सम्मुख झ्ाया । इस 
बाद कै तथ्यों के? अनुसार श्री शा ने. “महिला, निर्देशिका! नामक एक पत्रिका 
प्रकाशित की जिसमें वैश्याओं के नाम, पते प्लौर टेलीफोन नम्बर समाविष्ट थे। इसके 
प्रतिरिक्त उसमे पत्निका में वैश्याप्रों के कुछ नग्न, चित्र भी दिये थे। श्री शा को 
भ्रश्तील साहित्य के प्रकाशन के लिये दोषी पाया + या, जो कि वैश्याप्रों की आय पर 
निर्भर रहने भौर तथाकथित 'निर्देशिकों द्वारा .लोक सदाचार.- को भ्रष्ट करने का 
पडयन्त्र था, यद्यपि यह एक प्राविधानिक शभ्रपराध नहीं था। 


७ सै: ".& 


(29) बूहंफेन्डन' समिति के प्रतिवेदन तथा शा के मामले से दम यह भूनुमान 
लगा सकते हैं कि इगलैण्ड का वर्तमान उच्च संघठित समाज भी भपने समाज में 
विभिन्‍न नैतिक भान्यताएँ रखता है। भारतवर्ष में जहां प्रजातन्त्र घर्म लिरपेक्ष तथा 
न्यायानुरूप भ्राघारों पर समाजवादी प्रंथंतन्त्र का ठावा निभित करने का प्रयास हो 
रहा है यह भ्रावश्यक है कि सामाजिक नैतिकता ? के ऐसे भ्र'प्रेजी विचार जो हमारी 
चास्क्ेतिक विरासत. पर ८ प्राधारित “नहीं हैं, उन्हें विधि के क्षेत्र में" पुरस्थापित नहीं 
किया जाना चाहिये:। धो है 

सर । पु आ 20) । # 6 5॥7 3 
“नल ++ 53 0३ 7 है ५ + 7 < 
है + ४.4 (3 2: प्र 26 420 


.,_962 ए. को. 220 (एच. एल.) 
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अघा +॥ * 0. विप्निश्रीर राजनीतिका सम्बन्ध , ० 
* _* (प्र)! ब्रिडिश विधि द्वारा कुरान तथा ध्मंशास्त्रों का निगृहण--(30)3स7: 
विधि और राजनीति परस्पर सम्बन्धित हैं परन्तु 'राजनीति' सर्देव विधि पर हावी 
रहती है। 9वी शताब्दी मे हमारे देश हेतु” राजनीति इस देश में भपवी लगी 
सुहृढ़ करने तथा स्वतन्त्रता भान्दोलन को कुचलने वाली रही है। इस देश में ठुएत 
भर धर्म शास्त्रों पर श्राधारित विधि! शनेः शने: परिवर्तित की गई तथा उसके सात, 
पर' धीरे धीरे' ंग्र जी विधि पुरस्थापित की गई । प्रग्नेज जांति को लागालित बसे 
हेतु जाति प्रनहँँता निवारण अधिनियम, 950 तथा भारतीय उतराकार प्रधिनिम 
965 जैसी विशेष विधियां भो पारित की गई थीं। स्वतन्प्रता प्राप्ति तक जाति मई 
चलता रहा या ६४७ - की (६६ 3 घूनममा धर 
/ » (बे) मिन्टोमो्े सुधार -- (3) 909 में मुसलमान गे पृथक प्रतिवितित्न 
प्रदोन करने हेतु मिन्टोमोलले सुधार पुरस्थापित. किये. गये । ब्रिटिश राजनीति का फू 
भाग यह था कि हिन्दू श्रौर मुस्लिम जातिया एक दूसरे के निकट, ही झावी चार्ट 





५. (सी) स्वतन्त्रता, संग्रामः, वमनकारों -विधि--भारत सरकार प्रेथितिए 
935 में भी मु सलेमानों को पृथक" प्रतिनिधित्व प्रदात किया गया था। इतता ई 
नहीं, ब्रिटिश सरकार द्वारा देश की' स्वतन्त्रता हेतु लोकप्रिय प्रात्दोलत को कुचवों 
लिये कुछ प्रधितियुम,भी प्रारित किये गये। ,.. ... | ७६ ८ डे 
८४ । वि), एक, पत्नीत्व--(32)(भ) कुछ समाज सुधारों, हेतु कोई विधि 2७४ 
दो-सकती है “रन सत्तालड राजनैतिक दल, वही; (सामाजिक युवार करेगा जो 
राजनैतिक हृष्टि से लाभप्रद हो । 955 में 7हिन्दू विवाह प्रधिनियन्न पासित के 
हिल्दुप में एक पत्लीत्व प्रया प्रचलित की गई' पल्तु -एक्‌ पतली की वही 
मूसलमारों, मैं मंचलित नही की गई है।. पाकिस्तान तथा कुछ, दूसरे मरव देशों * 
एक पत्नीत्व की प्रथा पुरस्थापित की गई है परन्तु हमारे देश मे कुछ राजब॑तिक 
लोक सभा को इस देश' में ऐसा सामाजिक सुधार वुरस्थापित करने की. भनुमति री 
दे रहे हैं। कम्पनी प्रधिनियम में राजनेतिक दलों को कम्पतियों द्वारा दान देते है! 
भनेक बार्‌ विभिन्न संशोधन किये गये ।. राज्य का काश्ठकारी कातूत मंभी तर 








पूर्एविस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तथा सतारक राजनैतिक दल के, भनुई ते 937 
संशोधन धारित किये गये हैं। भूमिददोन कृपकों को भूमि देने हेठु कृपि'व्रृति 
भत्याचारियों के झृत्यों का प्रनेक बार वेधानीकरण, किया जा थुका है। | 
,., ४5 (३) दल बदल विधि विहोच--(32)(ब) प्रभी तक पन्तदेलीय पक्ष कि 
प्रहिद नही की गई है | पिछले प्रनेझ वर्षों से यह दलील प्रस्तुत की गई है हि 
त्याग पर्नतिक है तथा जनता में झपने प्रतिनिधियों के अति व्याप्तु निष्ठा कें कई 
विश्वासपात है । परन्तु कांग्रेस तथा जनता पार्टी के दोनों ही सतासढ दर्तों मे 
राजनंतिक पहलुपों के फलस्वरूप ऐसी कोई विधि पारित नही की । दंग्थिर्सा ् 
भांधप्रदेश के दल बदल भारत के काले घन्वे हैँ । 2 
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' [फं) 42 वा संशोपन स्थयव झादेश मिरोध--(33) विधि'पर राजनीति के 
प्रभाव से हमारे देश के ववियान में स्ंशोपनों की बाढ़ सी भरा गई है जिममें 30 वर्ष 
की प्रल्पावधि में ही 45 सशोघन हो चुके हैं। 42वा श्रोर 44वदां दोनों ही संशोधन 
बनाने भौर बियाड़ने की दृष्दियों से अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 42वें संशोधन द्वारा 
स्पयन भ्रादेश स्वीकृत करने झौर रिट याचिकाएं ग्रहण करने के सेंद्े में स्विधान 
के पर्नुच्छेद! 226 पर कुछ भारोहक व प्रतिबनन्‍्ध घगाये गये ये | स्थगन भादेश स्वीकृत 
करने के संदर्भ में स्वयं भारतीय विधि पत्पात ते न्यायालयों पर कुछ भ्रवरोध बगाने 
हेतु अ्तिस्ताव किये तथा 42वें संधोधन ने यह कहा कि सार्वेजनिक उपयोग वाली 
एरियोजलाों के सम्बन्ध से स्थगन प्रादेश स्वीकृत नहीं किये जा सकते 3 


। (34) भारत भवन निमणि सहकररी समिति लिमिठेड, जयपुर बनाम 
राजस्थान राज्य व प्रस्य+ में मुझे इस प्रावधात पर विदारण करने का भवसर 
पाप्त हुप्ठा भौर मैने यह सपर क्षित किया | है कि एक' प्रगतिशील देश झ्औौर समाज में 
भवन, पथ, बांध श्लोर थुलों के निर्माण के रूप में सावंजनिक उपयोगिता बाली 
परियोज॑नाग्रों का उत्तरोतर विस्तार हो रहा है। स्थयत भादेश को स्वीकृति पद 
लगाये गये प्रतिधन्ध में बहुत विस्तृत क्षेत्र समाविष्द होगर भर उसका विधायिका के 
प्राशयय को क्रियान्वित करने के हिंद में ऐसा ,हूँ,. निवेचत . करना चाहिये । उसमें 
विम्नलिखित संरक्षित किया गया :, ५. .+०  -' 


(४7: #पग्रतःएक मेरी यहू हढ धारणा है कि सरकार द्वारा सावंजनिक 
भ्रभिप्राय हेतु भूमि प्रवाष्ति श्रधितियम 'तथा नगर सुधार स्थास अधिनियम 
बोनी के प्रावधानों के भन्तर्गत भूमि की भ्रवाप्ति बिना इस तथ्यः की अपेक्षा 
न्‍ के सदैव सार्वजनिक उपयोग हेतु ही होगो, चाहे उसका वास्तविक उपयोग 
एक विशिष्ट गोजना हैतु हो जो'शिचाई की हो, विद्युत उत्पादत संयर्क ही, 
सड़क हो राजक्रीय कार्यालय हो, जडिल विपणि या व्यापारिक केस हो यो 
४५ 3 उद॒यान या आवासन सण्डलः की सहायता से गृह हीन लोगों हेतु श्रावास हो । 
' शब्द “सार्वजनिक उपयोगिता” को समझने को धत्वश्यकता है क्योंकि 
साधारण भाषा तथा विछ्तीर्ण रूप में उसका व्यापक श्रभिप्राय है | 
४ * 7 ४42 में संशोधन ने उपन्परिच्छेद (6) पुरस्थापित किया जावे जिसका 
उद्द एप समाज के योजनावद्ध विकास हेतु सार्वजनिक उपयोग की ऐसी 
* योजनाओं भौर परियोजवाओं, जैसे लड़के, बांध, शरवासन योजनाएं रेस फय 
एवं रेल परापविकाए तथा अन्य विभिन्न सोजलाप़ों के कार्यान्वयन में झकाबहो 
१ (झौर अवरोधो की: क्षिप्रता पर प्रायन्त्रण लगाना है ४ न 






(गम) आासाम पे सैनिक कार्यवाहो का स्पगन (हु 2 हक संशो। / 
प्रभाव १--(35) पर्चु राजयेतिक परिवर्तन इसके तदूवुरूप परिवर्तन में फलीश्ृत 
१ााााणणणाणाण आय य 
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हमा।।.इस-भारोहक को #4 वें संफोपताबयर: झपसावित कर दियूगाया है सिे 
फ़लस्वशप न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप संभव, हो ग़या है। भावाम राज्य के तथा 
पशान्त क्षेत्रों में किसी विधि एवं निर्देशों के: भरस्तर्गंत - पुलिस तथा' सै कार्यवाही है 
परिचालन के स्थगन ने न्यायालयों को इतनी- विस्तृत शक्तियों के. प्रोचित् पर एे 
गंभी र।राजनैतिक पौर विधिक- मतभेद उत्पन्त कर,दिया है,.जवकि सरकारी प्रागए् 
के भ्रनुसार स्थिति भत्यन्त विस्कोदक [है प्रौर- राज्य-में, विस्तृत म्रशाखि इष्णित है 
(इ) 42वां “संशोधन सैद्धान्तिक व ध्रानल्वपूर्ण ' विवादिता का परिहार रा 
(36)पनः यह दृष्ठान्त' दिया जा सकता है कि.42वें संशोधन की शक्ति से वि 
उल्लंघन पर रिट याचिकाएँ तब तक'नही चल सकती थीं, जब तक कोई रा 
यह-बताने मे समर्थ नही होता कि इस़से उसको , भारी ज्नत्ति या भन्‍्याय हा 
पुनः इसका तात्पयं / विचाराधीजन विवादों के: मिगटारे में,-विलम्द डक के 
सैद्धान्तिक व-मानल्‍्दपुर्ण , विवादिता दालता था,) जिसे, यह देश वहन नह. 


सकता 70 कक 7 # ४३ , दमन ह »%ैह का हे पर हमे 
“# । “37. मंजुर,प्रहमद बनामः क्षेत्रीय परिवहत अ्धिकरण कोट व हर 
निम्बलिखित संप्रे क्षित. किया है :-८ २: ४ ५ कर #ही 


मा . क ५ »मुके यहें' हृष्टिगोचर होता है कि प्रनुच्छेद 22९ में 02088 
परिच्छेद (ब) तया (स) का विशिष्ट परिवर्धन निस्तारे नहीं पा के 
+ पे केवच्त, सैद्धान्तिक हि वाले.विवादों का...मपसरणों व वहिष्का: 
++ फत सोचा.कोगा.त़ाकि «न्यायालय +का कीमती .समय +छत समाम्तों .के द्वार 
+करने में उपयोग:करने देतु-बचाया जा; पके; जिनमें तागरिकों , पर्याकि पै 
मा ४- निहित, हैं या वे' उन्हें, प्रभावित करते हैं ॥ लोकसभा। इस तथ्य, से हमे व 
+ ,कि सैश्वान्तिक या प्रानन्दपूर्ण वादिता;दैतु .यह देश ज्यायातम कीं 
पे ,करना -न्नर्दास्ठ नही कर सुकता-। यद्यपि ; सैद्धान्तिक दिंत के' विवाद हा 
। 7, क्‍मछय से प्रत्यन्त, उपयोगी :एवं ,,विश्वविद्यालय, के विधि 8 पम्का से 
'+ह विद्याधिय्रों,देतु भत्पन्त, प्रभिरूचिपुर्ण हो; सकते हैं, उच्च न्यायालय ५ 
प्रवेश, करना, उपेक्षिद्र, नहीं होना ज्ाहिये । वे पन्‍्य पक्षकारों हैवु बा हि 
४ 3 भनिष्टकारी होंगे जो,एक दशक से पंक्ति में प्रतीक्षा कर- दे हैं ली 






हवहर «7 ४४४५७ ४ क्च/कि5 ४ दल “के पाक: * व्ज्ा 
(ज) विधिक फला कोशल झोर स्यायाम दालाएं भदृल्वाहित- बह 

हू इन छा पाएं को कोमत पर हो था वो लिलने पाप मत दुतात 

को कोरिया में प्रतौ्षा करते हुए. पपने, दोप मय, निर्दोपिता को वि देह 


कह #०. 80 5 * ७ 
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चाहते हैं या'उन हजारों प्रसैनिक कर्मचारियों प्रथवा औद्योगिक कामगारों, छोडे 
दूकानदारों प्रथवा किपानों के सर्वेधानिक अधिकारों पर राज्य के निर्लेज्ज' नियोजक 
प्रधिकारियों द्वारा प्रतिक्रमण किया जाता है तथा जो कम से कम “विधि के श्रनुसार 
न्याय! प्राप्त फरना चाहते हैं, भले ही उन्हे वास्तविक प्रथवा सामाजिक न्या4 न 
मिल्ते, लेकिन ये लम्बी वाद सूची एवं प्रवशिष्ट वादों के कारण अपने मामले-की 
सुनवाई का भ्रवसर नही पाते है, थोड़े से उन भाग्यशाली, प्रतिभावान, निपुण एव 
वकक्‍तृत्व शक्ति में भ्रग्णी झौर सम्पन्नशील लोगों की कलाबाजिया नि सहाय होकर 
देखते रहना चाहिये | करीव पचास हजार लम्बित मामलों से सम्बद्ध लाखों निश्वश, 
प्रसहाय प्रातुर भौर उदास चेदरे वाले पक्षकार मेरी भोर टकटकी लगाये देख रहे है 
भौर मुझे उनके प्रतिक्षित भाग्य को निशित कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करने तथा 
पिछले दस वर्षों से लम्बित मामलों की भ्रनिश्चितता से कारितू भ्रचेततता से मुक्ति 
दिलाने हेतु सारभूत क्षति व न्याय की सारभूत विफलता सम्बन्धी अनुयू रक को कार्य॑- 
रूप में परिख्ित कराने के भारी महत्व का स्मरण करा रहे हैं।”- , 

(क) न्यायालय परोबों प्रौर दलितों को रियायत देने में' प्रतमर्थ :--“पुनः 
क्या हम अपनी प्रांखों को बन्द करके इस कु सत्य' के प्रत्ति सेत्रहीन हो जायें कि 
ताखों निर्धन, पददलित तथा अ्रछूत व गरीब नागरिक जो भ्रभी तक न्‍्याथालय 
न्याय प्रौर विधि के क्षेत्र से बहिष्क्ृत हैं क्योंकि वे विशेषाधिकार युक्त, चनुर; शिक्षित 
तथा प्रवुद्ध पक्षकारों की प्रतियोगिता में टिक नही सकते प्रोर न वे लम्बी कतारों में 
पड़े रहकर प्रतीक्षा करने में ही सक्षम हैं । इस प्रकार यद्यपि उन पर न्यायालय द्वारा 
विचार किये जाने तथा वे सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं, लेकिन हम संविधान के 
प्रहरी के रूप में कार्य करने तथा उत्हें न्याय प्रदान करने में प्रसहाय हैं । 

“कैषकों को ढुदंशा व उसका निवारण--न्यायालय मे बंढे हुये, में शाहवाद के 
भूले भौर नग्न प्रस्थिपंजर वाले शाहरियों (शाहवाद उपश्वण्ड जिला कोदा के क्पक) 
के नेत्रों से प्रनन्‍्त अश्रू प्रवाह देख रहा हू जो प्रपने खेतों पर घनी तथा साधन 
सम्पन्न श्राकान्ताप्रों द्वारा प्रतिक्रमण करते हुये, उन्हें जोतते हुये तथा उनको फसल 
काठते हुये भ्रसहाव देख रहे हैं, लेकिन वे इसके विरोध मे रोने तथा चीखने का भी 
साहस नहीं जुदा सकते। निर्धनों' को विधिक - सहायता ' भ्ौर उनको संविधान में 
सम्मिलित करने की सम्बी सम्दो वातों के होते हुये भी न तो वे न्यायालय तक पहुचसे 
की कल्पना ही कर सकते हैं भ्रोर न पुनः स्वामित्व प्राप्ति का निराकरण ही प्राप्त 
फर सकते. हैं । यदि में हमारी विधि तथा न्यायालयों की उपसेक्त दुखान्तक कार्य- 
प्रणाली के कद्ु सत्यों को गरनाते हुए वररान्‌ करू तो में , क्षणभर के लिए सम्भवतः 
एक न्यायाधोश की प्रपेक्षा एक कवि, दाशं निक भझथवा सुघारक को भूमिका भदा कर 
सकता हूं, परन्तु वह भवरोध यही है कि जो इस सुविस्तृत विचारघारा के लिए 
उत्तरदायी है कि “न्यायाधीश .उच्च प्रटृदालिकाम्रों में निवास करते हैं ।” 

यह विचार जो असत्य हो या. भाशिक रूप से सत्य भी हो, उसका निराकरण 
सीढ़ो में सबसे निम्नस्तर वाले लोगों को यानि कृपक, कामग्रार, चर्मकार इत्यादि को 
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शीघ्र, सस्ता, सामाजिक और वास्तविक न्याय प्रदान करके करना चाहिये, वे हैं एन 
“मान-हानि ” के सुविधापूर्ण हथियार का प्रयोग करके [/, , 


(स) श्रनुच्छेद 226 राजनतिक प्रारोहकों का बिलोप-4वां संशेवत- 
(38) 44वें सशोधन द्वारा यह भ्रारोहक किसी प्रकोर समाप्त करके हुआ दि 
हैं। ये दो दृष्डान्द स्पष्ट करते हैं कि विधि को राजनीविज्ञों द्वारा पते उब्बोहि 
सिद्धान्त व नीति घोध के श्रनुसार नि्ित किया जांता है ।' उन्हें विता इसका # 
समझे भ्रपे पक्षपोपण मे प्रभिवाचित करने के अतिरिक्त इसकी गैतिकता या शौक 
चारिकी से कोई वास्ता नहीं। श्रत एवं मेरे इंष्ट्रिकोर से यंद्रेपषि राजनीति ४ 
विधि का संगम, समागम भौर सह-अस्तित्व है “परन्तु: सदाचार व तीतिशाल है 
अपने शास्त्रीय भ्र्थों मे राजनीति या विधि से सम्बन्ध न्यूनतम है। 

हक 5 7 है त प० हक हैक 
7. नैतिकता श्रौर राजनी दि; का, सम्बन्ध 

(प्र) परपपु्मों कीलर फाप्ड--(39) यद्यपि सैतिकता पौर राजनीति के 
अत्यन्त भौण है तथापि यह निश्चित रूप , से कहा ,जा शकवा है कि गतिवृत्ता मे के 
मीति को समय-समय पर अवश्य प्रभावित किया, हैत १६ गर्लेंड का; प्रसिद्ध १९ मो 
वाद इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है कि जब युद्ध मंत्री कीलर नामक एक एा।३ 
लड़की के वा प्रवैद् रूप से सवधित पाये,गये तो सम्पूर्ण सत्ताघारी दल का हे 
राजरैतिक ढाचा बुरी तरह प्रभावित हुआ श्र जन मानस के दवावर में युद् हे 
को ,प्रपने पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दियो। यहें सुविस्यात तथा | दी 
भ्रमरोौकी और रूसी जामूसो पश्रभिकरण कई देशों मे कार्य रत हैं भौर उन झ्रगि' 
की सहायता से कुछ देशों. मे श्रनेक राजनैतिक परिवर्तन लाये गये।। ? ' 





((४॥ 


0) बादऐोट डा 
में नैतिकता 
पंत्र में परिए/ 


(चर) बाटरगेट : निक्सन पर नेतिकता का कड़ा प्रंहं।२--(+ 
में संयुक्त राष्ट्रो मे भापद्युक्त रूप घारण कर लिया भोर राजनीति 
सिक्सन पर कड़ा प्रह्मर किया जो विश्वव्यापी' निन्‍्दा झौर उसके ध्यांग 
हुआ्आ। 5 पु 5६ १6%$ 78& ॥पक हल आ 
औ. ल रद काष्ड हो: ली. अप्गघाजएग का वक्षिक:-) गो 
छामला प्रायोग का मृ दड़ा द्वारा जीवन बीमा तिगम, संब्धवद्गार पुर डंपारो 
जो एक नैतिक दायित्व के श्राघार पर, तत्कालीन वित्तमंत्री! क्री .टी-दी। कृष्णुमा 
के त्याग पत्र मे प्रिझत हुग्मा, राजनीति पर तैतिकृता की विजयली। 

* (दो संतोप्रथा-- (42) संत्तारूद सरकार द्वारा संभाज पुधारकों की मेँ, गे 
माई सामाजिक सुधार नी किये गये। 9वीं शताब्दी के प्रारम्म में जा लक 
राय जैस तसकासीन॑ हिन्दू दाशनिंकों व समाज सुधारकों दास सतीक्रया ऐपा बा 
यध जंसो सामाजिक कुरीतियों के वन्‍्मूलन' की मांव की गई थी, क डिम, पर मा 
ब्रिटिश सरकार ने संतीध्रया, बालिका वथ निरोध वे शिशु विवाद ' 












पर रोड हैई 
का जर्माए किया तथा विधवा वुनाविवाह हेतु प्रावधाने मिमिते बिये। 
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(है) गर्भपात का वैधकरण--(43) प्राचीन हिन्दू दर्शन में गर्भपात भौद 
प्रवंध गर्भ स्त्राव घोर प्राप समझे जाते थे । इसे एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की 
संज्ञा दी जाती थी, प्रत: यह नैतिकता के थिद्धान्तो के विरुद्ध थू। भारतीय दण्ड 
संहिता ने ऐसे प्रपराधों हेतु दण्ड की व्यवस्था की है ।. परन्तु, हमारे देश में जनसंख्या 
क विस्फोट ने स॒त्तारूढ राजनैतिक दल को इस पर पुनविचार करने हेतु वाष्य किया 
है । लोकसभा ने पुराने नैतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध “गर्भ का चिकित्सीय समापन 
प्रधिनियम [977” वांरित किया, जिसमें धर्भ को पंजीवद्ध चिकित्सकों द्वारा कुछ 
दशांम्रों में समापित करवाने के प्रावधान हैं । 


(फ) राजनोतिज्ञ का गिरगिट की तरह रंगु.बदलना-(44) जुस्टिस भय यर ने, 
है[ल मे जयपुर में|डा. अम्बेडकर जयती पर प्रपना भाषण देते हुए संप्रेक्षित किया.कि 
इस देश में राजनीति श्रौर राजनीतिज्ञ वर्षा ऋतु के बादलों की तरह अपना .रंग 
बदल रहे हैं, प्रौर उनके दल परिवर्तन या मत परिवर्तन के कारण उनके नाम 
स्मरण रखना भी दुष्कर है, फिर, जिस तथाकृथित मंतावलंम्ब का वे प्रतिवेदन करते 
हैं, उसका तो कहना ही क्या । इस प्रकार नेतिकता का सिद्धान्न समाज या देश के 
निर्माण, सुधार या स्वदेशीकरण का साधन होने के कारण राजनीति भ्रौर विधि के 
लिए वृहिभंव, हो चुक; है तथा सशक्त, राजूनी तिज्ञों के हाथों मे शोपण श्रीर दमन 
का साधुन होने के कारण विधि व, नैतिकता, के मत व विचारधाराएँ एक दूसरे से 
इतने, भिन्न हैं तथा इतने सहज में परिवर्तित होते- है कि एक्र को दुमरे से परस्पर 
सम्बन्धित करन कृठिन है | भाष्कर राव मंत्रीमण्डल. ज्वतन्त उदाहरण है । 


(गं) डा. भोवास्तवु के दृष्टिकोण पर टिप्पणी--(45) डा. श्रीवास्तव के 
प्रनुसार विधि के स्वरूप का भ्रतिम श्रौचित्य राजनीति के पास झ्लोर राजनीति का 
नीतिशास्त्र के पास है। हालाकि मैं प्रथम से सहमत हूं यह प्रवधारण करना कठिन 
है कि राजनीति का नीतिशास्त्र पर किस प्रकार न्याय हो सकता है ? उसी पत्र के 
प्रादि में उन्होंने संप्रेक्षित किया है कि चूंकि मनुष्य विधि या नीति में श्राशय से 
प्रावद्ध होता है जबकि नेतिक दर्शन राजनीति के विपय से सम्बद्ध है। इस प्रकार 
यह दृष्टिगत होगा कि जहा राजनोति भोर राज॑नीतिज्ञ प्रपनी स्वयं की नीति या 
गेतिकता गढ़ते हैं वे सुस्थापित विचारधाराम्रों नैतिकता या नोतिशास्त्र से कम ही 
28 या प्रेरणा प्राप्त करते है भौर उनके  भ्राधार पर विरले ही म्राचरण 
करते हूं ॥ 





| 
के 


(है) सत्यता राजनोति में प्रथम भ्रपधात--(46) सत्य का ही प्रसग लीजिये । 
जंसा कि कौटिल्य ने प्रस्तुत किया है, राजनीति में सच्चाई प्रयम प्रपघात है। एक 
घच्छा राजनीतिज्न वह है, जो भपनी कथनी के मनुसार कभी प्राचरण नहीं करता 
है प्रोर जो कुछ वह करता है या करने का सकत्प है, उसे भी कभी प्रकट नही 
करता । 
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संक्षेप में भ्रनुज्ञय का दृष्टान्त लीजिये जिसका प्रविवरणा चुनाव के तुज् गई 
चोटी के राजनीतिज्ञों सहित प्रत्येक विधि निर्माता द्वारा उच्चतम-राष्ट्रपति, देव * 
प्रधानमंत्री व राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये ब्य # 
ब्यौरा देते हुए, प्रस्तुत किया जाता है। झव यह विषय सर्वोच्च न्यायातव शीए 
न्यायिक श्रधिशोपण का है एवं लोकसभा में राजनैतिक गेताप्रों दर सप्दः 
अ्रगीकृत है कि उनके द्वारा की गई ऐसी समस्त उद्घोपणाएँ मिध्या हैं। पई 
विधि निर्माता सामद लोक सभा सदस्य के रूप में अपने पद की शपथ, ग्रह करते डे 
पूके ही मिथ्याचरण एवं शपय भंग प्रारम्भ करता है वो यह कैसे कहा जा पका 
कि राजनीति नैतिकता पर प्रावारित है या इसका नैतिकता या नीतिशाहत 8 
सरोकार है तर 
चौ. चरणुधिह लोकसभा में व भाष्कर राव ' विधान सभा में .एक कर 
बहुमत घरिद्ध नहीं कर सके । फिर भी प्रधान मन्त्री, व मुख्य मस्त्री बनने 
लिकता को पाताल में पहुंचा दिया । हि 
(ई) हम सभी भ्रज्ञात प्रपराघो हैं-- (47) न्याग्राघीश हृष्ण प्रगुपर नै पं 
वर्ष जयपुर में पुलिस विभाग के से, मिनार में संग्रेक्षित किया कि हमारे ढेड मैप 
राधियों, के दो वर्ग है । पकड़े जाने वालें भपरांधी बहुत योड़ें है जो जैचों मे हं 
के प्रवशिष्ट भ्रपराधी श्ज्ञात हैं । 8 परे 
(ज) 90 प्रतिशत सांसद राजकीय प्ावास किराये पर देते हैं-- (४४) 
बिन्दु को ग्रभिवुष्ट करते हुए उन्होंने संप्रेक्षित किया' कि दिल्‍ली में एक घोष यो 
ने विधि निर्मातामों को विधि भजन-कर्ताओ के रूप में प्रावरण करने पर ए# न 
रुजक शोध किया तव उसने पाया कि 90 प्रतिशत सांसदों ने प्रपवे राजकीय 
प्रधिकाश भाग को, जो किराशः हे न्वय॑सम्पूर्णं भवन का राज्य डोई 
उससे कढ़ी ऊंची दर पर शिकमी किराये पर दे रखा है | तन 
(क) राजनोति शोषण--(49) इस प्रकार यह भ्रपेक्षा करना कवि हा 
नीतिशास्त्र पर इ.धारित होगी, विरोधाभासों' भ्रौर प्रत्याखानी कथन दो 
सभी प्रकार से गौर फ़िया जाय तो राजनीति स्वार्थ सिद्धि मर जतमांतन क्ले पक 
पर झाधारित है। झतीतफाल में जो कुछ भी हुमा होगा, वदें रतित ही 
और इसे ऐसा ही मानना चाहिये । पुन; यहू कत्तई भपवाद रहित 
हो सकता । भ्रधिकांश राजनेता भनैतिक मिथ्या अभिनेता हैं। 
8. न्यायालय में राजनीति , ,: हूं महादुव 
(पर) संर्बोच्चि न्यायालय में राजनोति--(50| प्रो. उपेस्द वन्‍्मी 
झाषातछालोन्वर सर्वोच्च न्‍्यायालय! विशाल जनवादी राजनीवि 
हो रदा है सर्वैधानिक न्याय निएेय विधि एवं न्याय धारुव्र सम्बन्धी मे ठे 
के माध्यम से व्यक्त की गई एक राजनतिक गतिविधि है ॥- फिर थे ईर्घ 9] 
है, "एक स्वतस्प्रठा समाज में किस प्रकाद की राजनीति होती घादिये नी 
राजनीति या यलपुर्ण राजनीति? व्यवस्थापूर्ण राजवीति या प्रब्यवस्पाईर्ए 


].. इमारत सुदीय कोई एएड पोसिडिक्प सेयड धो» उपेष्द छसो पृष्ठ 20-30- 
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यथा पूर्व राजनीति या प्रवर्तेतकारी राजनीति ? भअनुजीवित राजनीति या महत्वा- 
काल्षापुर्ण राजनीति ? स्थायी राजनीति या विरोधी राजनीति ? वर्तमान की राज- 
नीति या भविष्य की राजनीति ? लोकोपकारी राजनीति या लोक विरोधी राज- 
नीति ? ग्राशापूर्ण राजनीति या निराशापूर्स राजनीति ? 


(व) गोपालन से सेमका गांधो--(5) गोपालन, गोलकानाथ, केशवानन्द 
व शिवकान्त से लेकर मेनका गाधी, विधान सभाग्रो भंग वाद तक प्रो. ढपेस्द्र 
बरुशी ने विभिन्न पीठों पदासीन होने वाले न्यायाधीशों द्वार! भ्रपना बहुमत 'या 
मह्पमत निर्णय देते हुए, सहमत या असहमत होने वाली समस्त +राजमेतिक प्रवरण- 
पाग्रो को हृष्टिगत रख कर सप्रेक्षित करना प्रारोपित किया है। 

७. (स) संविधान विशुद्ध राजनीति न्यायाधिपति भगवती--(52) विधान सभा 
भंग पर मे न्‍्यावाधिपति भगवती ने प्रत्यन्तः स्पष्ठ रूप से सप्रेक्षित किया कि “प्रत्येक 
संवैधानिक प्रश्न शासकीय शक्ति के आवंटन श्ौर उसके प्रयोग' से सम्बन्धित है वे 
कोई भी सर्वधानिक प्रश्न राजनैतिक द्ोने से वंचित नही रह सकता । संविधान विशुद्ध 
राजनीति का मामला है।”' ल्न 


( (4) जनता को प्रपेक्षाएं--न्यायाधिपति घद्धचू इ--53) न्यागराधिपति चन्द्र 
चूड़ ने उस निर्णय में एक चेतावनी ्रभिलिखित की व ॒पग्नन्तिम साराश में कहा कि 
जिन लोगों के लिये सविधान' है, उन्हें इस भय के भ्रमनिवारण से प्रपना मुह नहीं 
मोड़ लेना चाहिये कि न्याय एक तृण सम अभिलापा के समान है।* 


(३) राजनीति श्रौर विधि का संयोग : लार्ड राइड--(34) रादीएि, विधि 
झौर न्याय का उत्तम संयोग लार्ड राइट के संप्रेक्षयों द्वारा किया गया था। समस्त 
विधि निर्माण की भाति, निर्णय करना ; जैसा कि लाई राइट ने संस्मरणीय ढंग से 
सेंप्रेक्षित किया है । इच्छा शक्ति का कृत्य है, भौर वह कृत्य विरोधी हितों के संतुलन 
भौर समाधान की राजनैतिक सक्रियता के द्वारा उद्भुत होता है या उसका शमन 
(प्रगर प्राप इसे उस दृष्टि से विचारें) करता है। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की 
उस प्रवृत्ति पर श्रनुशासन, और उसका पालन करना थ्रन्ततोगत्वा मानव सम्यता 
की चिरस्थायी समस्या है। राजनैतिक कृत्य का सुचित मूल्यांकन-वास्तविकता क 
एक पविरत भ्रनावरण-है, “क्योकि विकल्पों की विचारणीय कार्यावली प्रस्तावित 

है हुए, सत्ता-विहीन लोगों की, सत्ताघारियों के साय एक प्रभावी संघर्ष में प्रदत्त 
होने की क्षमता; झाइ्श राजनीतिक चातुर्य द्वारा ही: प्रशस्त को जाती है, प्रन्ततो- 
गत्वा, जो, किसी स्वतस्त्र समाज में राजनेतिक विचारधारा की कार्यान्विति हेठु किसी 
प्रयोग के लिए भाघारभूत, तत्व हैं । हि 


* (फो राजनोनिश्नास्त्र- भौतिक शास्त्र से भो कंठोर-- (55) इसो कारण 
भहान्‌ प्राइन्स्टोत को यह ग्रभिस्वीकार करना पड़ा कि “राजनोतिधास्त्र” “भौतिक 
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शास्त्र से भी कठोर है। स्यायालय के टीकाकार किसो - तरह इच प्रलनक्ष झान के 
घिपय में जुटे हुए हैं जो भरखु भोतिकी से कम जटिल नही है, प्रौर वह इसके माएग 
श्रौर भ्रनिष्ठकारी परिणामों हेतु इतना ही उत्तरदायी है जितना एक वैज्ञानिक 

(56) झत्तः विधि में हम में से उत लोगों के लिए जो, तव ही सोचना प्रा 
करने के भम्पस्त हैं जबकि प्रमाणों का प्रोदरण हो, प्रोर भन्‍य सब के लिए, है 
प्रश्न है कि न्यायालय को किस प्रकार की राजततीति से ; प्रभावित चाहिये ? प्रश गई 
नहीं है कि इसे इसमें बिल्कुल राग लेना ही नहीं चाहिए । ४ 

(ग) राजनोति फा विधि पर उपात्त--(57) प्रो. वढंगी ने मेपती पा 
“सुप्रीम कोर्टे एण्ड पोलिटिक्स” में यह कटाक्ष करते समय कि स्थायाबीणों तैंटा 
भीति में प्रवेश कर लिया है, सकल म्यायाधीशों भौर समूची ज्यायपातिका ,के ग्ी 
प्रत्यन्त घिंद्रान्वेपेशा किया है। क्या-उन्होत़े निष्पक्ष मीमासा की सीमायों का कि *; 
कऋ्मण भी किया है यह एक प्रएव है परन्तु इ़के भ्रतिदिक्त वह स्वीकार केला है 
कि राजनीति ने!अपना-उपात विधि और सैतिकता दोनों के ऊपर एल, दिया है। 


(है) राजनीति न्यायाधीज्ञों हेतू प्रप्ासंगिक : (इ) मथुरा का निर्णय ।-(5) 
फिर भी, न्यायाधीशों हेतु यह प्रसंदत और. प्रप्रासंगिक है भोर उन्हें इस . विवाद 
में घसीटना स्वयं, राजनीति का , एक भाग हो सकता है। भगर लीं, ठ़ो 
प्रकरए के, तिरंय का-दो वर्ष' के पश्चात्‌ खुले परत द्वारा सोवंजनिक,ऊप भर उपहाई 
क्यों किया गया । क्यायाधीश तुलजापुरकर ने भ्पने, विधि, संस्थान के भाप दिल 
2-3-980 में संकेत दिया है हि दिल्‍ली के वे चार अध्यापक इतने दीपक हर 
मौत वयों रहे घोर धरान्दालनों, मो्ों भोर दूरदर्शन ' साक्षात्कारों से प्रनुगामित डर 
जुना पत.कयोप्रपितकिया 2 ३ 


«०» (ज) न्यायाधोश से घरुटि हो सकती है, जस्टिस होम्त-(59) उन्हे महँ जाए 
दुःख हुआ कि मथुरा वाले मामले में न्यायाधीशों पर दोपमुक्ति के है दोते पर 
रोपित किये गये । खैर, दोपमुक्षति श्ुटिपूर् हो सकती-है-गैसा कि स्यावाधीए 
कुहठते हैं, :भुदि नही करने वाला न्यायएवीश., पैदा ही नहीं हुआ ।/ किन्तु पढ़ाया 
का झारोप क्यों लगाया जाय | कय[, यह निष्पल्ष प्रालोचना है ? 
. - (क) प्रधानमन्धी चुनाव सानला-स्यगन घादेश--(60) इती- पका अब 
भस्त्री के चुनाव मामले में न्यायाधीश वेग , द्वारा , पुनविलोकन ' यायिका 46 विकार 
करते के ध्राचरण को, “सर्वोच्च न्यायालय प्र.कलंक'” छो संज्ञा दी गई है। 
* "।. (ल)' न्यायाधीद बेग व स्यायाघीक प्रपूथर--(6) श्रीमती ईस्िय' 0 
के मामले में स्पायाधीश कृष्ण भयूयर के स्थगन प्रादेश को श्रीमती इन्दियो 
एवं विरोधी पक्ष दोनों को. साज्तदना देड़े-वाले “प्तुर «शाज!/-; क्री इप्टि 
ग्रया है.।। ५७ ४; आर पड लि पट, 
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(म) प्रो: बच्ची हेतु संयम का सुसाव--(62) विधी एवं कानूत शास्त्र के 
भारतोय इतिहास में प्रो. बकशों ने ऐसा करके स्वस्थ समालोचना की सीमाप्रों के 
बारे में विवाद के नये घायाम स्थापित कर दिये हैं श्रौर भुके पूर्णा सयम के साथ यह 
कहना चाहिये कि उन्हें संयम रखकर इतनी दूर जाने से विरत' रहना चांहिये था । 
न्यायधीशों पर राजन तिक हेतु का दोपारोपरा करना एके प्रेत्यन्त अस्वेस्थ प्रवृत्ति हैं 
जो न्यायपालिका के स्तर, इसकी गरिमा तथा विधि की भव्यतां का जनमानस की 
दृष्टि में क्षय करेगी, जो स्थायालयों को स्वतन्त्रता का सम्मान करता है भौर उनकी 
राव "न्याय मन्दिरों? के समान पूजा करता है) 


9. राजनोति का ह्वाप्त तथा विधि शोर 
मेतिकता पर इसको प्रभावों सर्वोपरिता 


» + *, (प्र) राजनीति में सदृगुणों का प्रभाव: न्‍्पा, हिदायतुल्ला--(62) न्यायाधीश 
हिंदायतुल्ला ने $ फरवरी, 972 को उदयपुर विश्वविद्यालय के पंपने दोक्षान्त 
समारोह भाषण पे हमारे देश मे राजनीति के मूल्यों के सामान्य भ्रपकर्ष, प्रवमान 
को भावना व प्रशोभनी या पंर खेद प्रकट किया ।' उन्होने” कहा कि प्रव. राजनीति 
में सदगुण नही रह गये हैं श्ौर यह एक विप॑ला,हस्तकौशल वन गया है | इसमें 
ईमानदारी नहीं रही रही । दल की ईमानदारी व्यय पर निर्भर करती है। चूकि 
भ्राजकल णो लोग राजनीति भपनाते हैं, उनमे से भ्रधिकाश ईमानदार नहीं रहते । 
दल की शक्ति प्रतिदिन घूस या पद द्वारा बढ़ाई जाती है किन्तु वहु भी संफल 
दी होतो क्योंकि. लोगों को जब धू'स को गुरुतर, निवेद प्राप्त होता है तो दे प्रपती 
मान्यता परिवर्तित कर देते है । हमारे राजनीतिन जिन्हें एक वार खरीद लिया 
जाय, उन्हे कम से कम खरीदा हुप्रा तो स्थिर रहना'हो चाहिये । 
(ब) नोप्रो द्वारा रिपब्लिकत को मत देना--(64) उन्होंने एक नोग्रो की 
थमा की है भोर उससे वार्तालाप के दोरान उसने इस प्रकार उत्तर दिया :-- 


४. ४#«ण +»/रस्तुसाँ उसे, पूछा गया, आपने अपना मत किसे दिया ? 
7 ,/' /रिपब्लिकन उम्मीदवार को,” उसके उत्तर दिया ! 
" * ' “क्यों” उसे पूछा गया ?ै - 2 3 रे 
| '*! *: “उसका ब्यौरा इस प्रकार है--रिपब्लिकतन उम्मीदवार ने मुझे 27 
! * डालरः दिये तथा डेमोक्रेटिक उम्मीद्वार ने मुझे (30 डालर दिये। मैने 
रिपब्लिकन को मत दिया, क्योकि दोनों मे वह कमर वेईमान था।'" 


(स) राजनोतित्ञों ने प्रा प्ठा खोडो; नया. तुलजापुरकर--(65) स्यायाधीश 
तुंबजापु रकर ने जयपुर में 'विधिंदेताओं के समक्ष श्रपने भापणा में यह कहते हुये 
प्रपता विचार प्रकट कियान कि ''“राजनीतिज्ञो ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है प्रोर 
राजनीति एक व्यवसाय वन गई है ।”” | 
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(द) झ्रापाराम गयारास पलदूरास--(66) वे उप्त समय “बोल ए 
ये जब भारत में तत्कालीन जनता पार्टो का भन्तद्ठ रद, , प्रपने.. चरमोलर्प १९ 
था। अड्व पणिता, प्रायाराम, गयाराम झौर पसटूराम.के विषय ही छि भरव 
कार्यक्रम्त भा । एक दल के सदस्य अपनी मान्यताओं को झपने वस्त्रों की भांठि, पो' 
कभी-कभी तो उससे भी तोश्च गति से परिवर्तित करते ये । इसे भिन्न-भिन्न नामों ई 
सम्बोधित किया जाता है जैसे--दल बदल व पक्ष, त्याग ,प्ादि। फिर भी रहे 
जनता भोर न कांग्रेस इस पर प्रतिवन्ध जगा कर- पक्ष; त्याग .,विपेष कर कक 
उनकी भरसंगति यह है कि उनके भाषण तो विशुद्ध नैतिकता पर भाषास्ति हैं; हिल 
सनके कृत्य अत्यन्त निलंज्ज भौर घिनौने हैं. 

(६) कूठनोतिज्ञ बने कोटिल्य--(67) कषद, , छुटवीठि प्रौर राजनीति ही 
एफ दूसरे के पर्याय हैं, भोर, भव हो वयों, कौटिल्य से भी तो इसको हिमायत की है। 
चाणक्य ने अपनी रचना “फुटनीति” में वह सब कुछ कहा है जो प्राथ राजनीःी 
प्रीर कूटनीतिज्ञों के लिए निन्दनीय है। .. ' 

(क) पंच धनाम प्राध्यापक-प्रोदोकोल---(68), इस पवमान, उपहार्त पर 
तिशस्‍्कार के पयंन्त भी यह विडम्बना है कि समाज मेंः सर्वोच्च महत्त्व भोर 
राजनीतिज् को प्रदान की जाती है, चाहे वह पंच है या नगर ,पापेद, वह सीढ़ी 
ऊपर है या मंत्री हो या विधायक । एक विदान प्रोफेसर को एक गरीइ 
समझा जाता है भर एक पंच या नगरपालिका, सदस्य, को “शासक” । यहाँ 
कि प्रोटोकोल ने इसके पुरः सरख भी प्रस्तुत किये हैं। क्या, यह खेदजनक नही 
हमारे प्राचरए मे इस प्रसंगति की जनक राजनीति और शंजनीदियों हारे क्ता' 
का भ्रक्ष प्रोर केख्द्र बतना है। भ्रतएवं विधि भौर नैतिकता, ईंट समाज हैं ४ 
लोलुप भोर शक्ति संचय के महत्त्वाकाक्षी राजनितिज्ञों तथा राजनीति के हाथों ४ 
प्रपषात बन चुकी है। रा 

(ग) भनु, याशवल्कप, चशिष्ठ, बृहस्पति--(69) प्राचीन भा 
मुनि; सन्त 'भौर घमंगुद नैतिकता के श्रोत थे भौर राजा द्वारा उसके उपर 
झ्रादेश का पालन करने के कारण विधि झौर: राजनीति उनकी प्रनुरेवी 
काल में जो कुछ घटित होता था वर्तमान उसका प्रतिचरम है, महंपि सु: याहवर ँ 
वशिष्द प्रौर बृह॒ष्पति ये सभी इस देश के ऋषियों प्रौर मह॒वियों के उ्े किंग 
सम्बन्धित हैं. जिन्हीने नैतिकता घोर विधि के स्रोतों के रूप.में सदियों तक हि 
पय प्रशस्त किया है। -. | 

(है) उपलिषद्‌ विधि भ्रधिक शक्तिशालो--(70) उपनिषद्‌ का हे ई 
विधि उनसे कहीं भधिक शक्तिशाली मोर ठोस,है ) इस प्रकार यह 
विधि की भोजस्विता, .का ब्यास्यावक  वरणुन जँसा वृहदु,झारण्यक उप 
से भ्रधिक कभी नदी किया गया । प्र १5 


में बे की. 
खत में जब 


विपद में है 
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(६) पमं-ऋणग्वेद--(7!) यह सामाजिक ढाचे की रक्षा करता है, झात्मिक 
विकास तथा समाज फी एकता का हामी है झौर सूक्ष्म में ”घर्म”' के व्यापक प्रयोग 
में निहित है, जैंसा किडा, केन में इंगित किया है, ऋग्वेद में 56 धार 
प्रयुक्त हुप्ना है । 

(ज) सामाजिक न्याय-न्याः गजेख्ध गड़फर--(72) ययपि विधि, नैतिकता 
प्रौर राजनीति दिखने में भिन्‍न सिद्धान्तों वाली तथा समाज में भिन्न-भिन्न क्षेत्र 
प्रभिधारित किये हुये है, किन्तु वह एक दूसरे से सह सम्बन्धित, प्रस्तनिर्भर या 

जछादित हो हो जाती है। मुख्य न्यायाधिपति श्री गजेन्द्रगड्कर ने पुरजोर से 
“सामाजिक न्याय” के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया धोर पहली वार यह प्रभि- 
वाचित किया कि सामाजिक न्याय का मिवंचन करते समय, जिसे न्यायाधीश श्री 
होम्म मे समुचित प्रौर वक्‍तृत्वा पूर्वक “समय की भनुभूत प्रावश्यकताप्रो/' के नाम से 
वशित किया है, न्यायाधीशों को उसके प्रति विस्मरणशील नही रहना चाहिये । 


(क) न्यायाधीशों को उद्घोष नया. या होम्स-(73) स्मायाधीशों को भित्ति लेखों 
का पठन करने हेतु मह एक उद्घोप था ) यद्यपि न्यायाधीश हिदायतुल्जा के लिए यह 
पूर्णतण विरोधाभासी था, जिन्होने प्रिवीपर्स के मामले में, मोहत कुमार मगलम के 
प्रधिनिवन्‍्ध “जनता प्रौर लोकसभा” की प्रमुसत्ता का उपहास करते हुये यह्‌ 
सप्रेज्षित किया कि उन्हें त्रांदनी चोक के रेड्ीवालों भौर रिकक्‍्शेवालों द्वारा वह 
निश्चित करने के लिए प्रेरित लही किया जा सकता है कि लोकसभा सप्रभू है यार 
संविधान । 


(ल) वतंमान प्रसंग मुख्य न्‍्यायाधोश बनाने मोहन कुमार मंगलम व 
नोरेन डे--(74) यही वह प्रसंग था जिसमे श्री मोहन कुमार मगलम्‌ ने एक जख्मी 
शेर की तरह मुख्य न्यायाधीश से पूछा “क्या में इतनी वेहुदी बात कर रहा हूं ?” 
मुख्य न्यायाधीश और महाधिवकक्‍ता नीरेन डे के बीच यह प्रत्यधिक उग्र वाद विवाद 
से पूर्व घटित हुआ । ल्यायाधीश रे को मंगलम झौर डे दोनों को, यह स्र क्षित करके 
बचाने का श्रेय है कि में संविधान पर जनता एवं लोकसभा की प्रभुद्ा का प्रसंग 

' श्लौर सुनना चाहता हु | , श्रन्ततोगत्वा जब मुख्य न्यायाधीश? ने प्रीविपस निवर्तन 
को राष्ट्रपति द्वारा मुगल शहशाह के फरमान की भाति इस पर प्रद्धं-रात्रि मे 
हस्ताक्षर का परिहास करते हुये इसे बहुमद से समाप्त कर दिया तो पालकीवाला 
की विजय हुई । न्यायाधीश रे की भ्रसहमति एक ऐतिहासिक झौर शास्त्रीय घटना 
है। प्रधिक्रम द्वारा मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोगनति ने विधिक झौर 
राजनेतिक विवाद के वाहुल्य द्वार ख़ोल दिये | केवल भावी पीढ़ी दी इसका निर्णय 
करेगी कि विधि पर यह सब उपात्त राजनीति का था या नैतिकता का । 


3 रकन>े+ ८ सर +०++-35: 
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[द) झायाराम गयाराम पत्रदूराम--(66) वे उच्- समय 'डोत र 
थे जब भारत में तत्कालीन जनता पार्टी का भधन्तद्व नंद, , भपने। चरमोल्द ? 
था। पदव पणिता, भायाराम, गयाराम भौर पलदुराम-के वियय ही दिए मर३ 
कार्यक्रम था ) एक दल के सदस्य भपनी माम्मताओों को अपने वस्त्रों की भाति, प्रो 
कभी-कभी तो उससे भी तीग्र गति से परिव्धित करते थे। इसे मिल-मिल गायों 
सम्बोधित किया जाता है जैसे--दल बदल व पक्ष, त्याग ;प्रादि। फिर भी तह 
जनता भौर न का्रेस इस पर अतिवन्ध लगा कर पक्ष; त्याग, निपेष कर सकल 
उनकी भर्संगति यह है कि उनके भाषण तो विशुद्ध नैठिकता पर प्राधारित हैं हि 
उनके कृत्य शत्यन्त निर्लज्ज भ्ौर घिनोने है।. का ह 

(8) फूटनीतिज्ञ दने कौटिह्य--(67) कपट, , कूदनीवि भौर राजवीति हा 
एक दूसरे के पर्याय हैं, भौर, भ्रव ही क्यों, कौटिल्य ने भी तो इसकी हिमायह कोई 
घराणक्य ने भ्रपनी रचना “फूटनीति” में वह सब कुछ कहा है जो पराज राजन 
भौर पूटनीतिशों के लिए निन्‍्दनीय है| हद आर 36०5 ४ 

(फ) पंच बनाम प्राध्यापक-प्रोटोकोल--(68) इस पवमात, उपहार 
तिरस्कार के पर्यन्त भी यह विडम्बना है कि समाज में: सर्वोच्च मेहृत्त भोर मेक 
राजनीतिज्ञ को प्रदान की जाती है, घाहे वह पंच है या नगर पार्षद, वह सीढ़ी में 5 
ऊपर है या मंत्री हों या विधायक | एक विद्वान ओफेसरूकों एक गरीब बह 
पमझा जाता है श्र एक पंच या नगरपालिका सदस्य को “गाकक )! है! 
कि प्रोटोकोल ने इसके पुरः सरण भी प्रस्तुत किये हैं | क्या यह बेकार लक 
हमारे भाचरख में इस भरस्तंगंति को जनक राजनीति और राजनीतियोँ हर 
का भक्ष भौर केन्द्र बनता है। प्रतएवं विधि धौर नैतिकता, ईे जद 
लोलुप भौर शक्ति सचय के महत््वाकाक्षी राजनितिज्ञों वया दजनीर्ति कै हद 
'भपघात वन चुकी है। 5 अ, कुक 

(ग) मनु, पाशवल्‍्कय, वश्िष्ठ, बृहस्पति--(69) प्राचीव भारत देह 
मुनि; सन्त 'भौर घमंगुर नैतिकता के धोत थे भौर "राजा धारा उनके ए  ॥ 
आदेश का पालन करने के कारण विधि और राजनौति उनकी भ पावर 
काल में जो कुछ घटित होता था वतेमान उसका प्रतिचरम हैं, महूपि मु, हावी डर 
वरशिष्ट भ्रौर बृहस्पति ये सभी. इस देश के ऋषियों झौर महृविमों के उस डा 
सम्बन्धित हैं. जिन्होंने नैतिकता ध्ौर विधि के स्रोतों के रूप में सदियों हे ५ 
पथ प्रशस्त किया है । 5 $ हल ] 

- (है) उपूनिषय्‌ विधि भ्रधिक शक्तिशाली--(70) उपगिपद हि. कर 
विधि उनसे कहीं भधिक शक्तिशाली.भौर ठोस, है। इस प्रकार यह कर 
विधि की झ्लोजस्विता, ,का व्याख्यानक वर्णुन जैसा बृहद झुरष्यक, उपतिया 
से प्रधिक कभी नहीं किया गया ॥ “८ आओ 
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(दि) प्रायाराम ग्रयाराम पत्नदूराम--[66) वे उत्त समय बोल रहे 
थे जब भारत में तत्कालीन जनता पार्टी का भन्‍्तद्वन्द प्रपनें, चरमौत्कर्ष पर 
था । भव्व परिता, भायाराम, गयाराम गौर पलटूराम-के विवय ही दिन भर का 
कार्यक्रम था । एक दल के सदस्य झपनी मान्यताशों को अपने बस्तों की साति, और 
कभी-कभी तो उससे भी तीत्र गत्ति से परिवर्तित करते ये । इसे भिन्न-भिन्न नामों से 
सम्बोधित किया जाता है जैसे---दल थदल व पक्ष त्याग -भादि) किर भी बतो 
जनता भौर घ कांग्रेस इस पर प्रतिबन्ध लगा कर पक्ष; त्याग (निपेध कर सकी । 
उनकी असंगति यह है कि उनके भावण तो विशुद्ध नैतिकवा पर भाधारित हैं, किन्तु 
उनके कृत्य झत्यन्त निर्लज्ण झौर धिनोने हैं। ८ 

(६) कूटनीतिश बने कोटिल्य--(67) कपट, कूटनीति भौर राजनीति सभी 
एक दूसरे के पर्याय हैं, भर, श्रव ही क्यों, कौटिल्य ने भी तो इसकी हिमायत की है। 
चाएकय ने भ्पनी रचना “बूटनीति” में वह सब कुछ कहा है' जो प्राज राजनीतिशों 
और शूटनीतिज्ञों के चिए हिन्दनीय है ) ली ५; 

(फ) पंच बनाम प्राध्यापक-प्रोटोकोल--(68) इस अवमाव, उपहास प्रौर 
विरस्कार के पर्यन्त भी यह विडम्बना है कि समाज में सर्वोच्च महत्त्व प्रौर प्रतिष्ठा 
राजनी तिश को प्रदान की जाती है, चाहे वह पंच है या नगर पार्षद, वह सीढ़ी में सबते 
ऊपर है या मंत्री हो या विधायक । एक विदाव ग्रोफेमर को एक गरीब प्रध्यापक 
समझा जाता है भौर एक पंच या नगरपालिका सदस्य को /“शास्क”। महा तक 
कि प्रोटोकोल ने इसके पुरः सरणा भी प्रस्तुत किये हैं । रुण/ यह खेदजनक नहीं है ? 
हमारे प्रचरण में इस भसंगति की जनक राजनीति और राजनीतिय्नों दाद्य शवित 
का प्रक्त भौर केख बनना है। भतएंव विधि श्रौर न॑तिकता, इश् समाज के सत्ता 
लोलुप भोर शक्ति संघय के महत्वाकांक्षी राजनितिजञों तथा राजनीति क्के हवषी प्रथम 
श्रपघात बन चुकी है। मम अर 

(ग) मनु, याज्ञवल्कय, बश्चिष्ठ, दृहस्पत्ति--(69) प्राचीन भारत में जब ऋषि 
मुति, सन्‍्त 'भौर धर्मग्रु नैतिकता के श्रोत थे भौर राजा द्वारा उनके उपदेश भोर 
प्रादेश का पालव करने के कारण विधि झौर राजनीति उनकी भनुसेवी थी, उस 
काल में जो कुछ घटित होता था वर्तमान उसका प्रतिचरम है, महयि सु, याजेवर्क ५ 
वशिष्ट और बृहस्पति ये सभी इस देश के ऋषियों प्रौर महवियों के उस सम्प्रदाय से 
सम्बन्धित हैं. जिन्होंने नैतिकता झोर विधि के स्रोतों के रूप में सदियों तक वियति का 
बच प्रशस्त किया है। है ये किए लए 

(है) उपसिषद्‌ विधि भ्रधिक शक्तिशाली--(70) उपलिषद्‌ का कहता है कि 
विधि उनसे कहीं भधिक शक्तिशाली.धौर ठोस;है / इस अकार,मह दिखाई दया कवि 
विधि की श्रोजस्विता ,का व्यास्यायक वर्णोन जैसा दृह॒द्‌-भारण्यक उपनिषद में है उत् 

से प्रश्रिक कभी नहीं किया गया ॥ है - काप् सपश वश विनाजन 
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(ई) धर्म-ऋग्वेद--(7) यह सामाजिक ढांचे की रक्षा करता है, प्रात्मिक 
विकास तथा समाज की एकता का हामी है भौर सूक्ष्म मे “धर्म” के व्यापक प्रयोग 
में निहित है,. जेसा किडा, केन ने इंगित किया है, ऋग्वेश मे 56 बार 
प्रयुक्त हुआ है | 

(ज) सामाजिक न्याय-र्याः ग़जेद्ध गड़कर--(72) यद्यपि विधि, नैतिकता 
श्रौर राजनीति दिखने में भिन्‍त्र सिद्धान्तों वाली तथा समाज में भिन्न-मिन्न क्षेत्र 
प्रभिधारित किये हुये है, किन्तु वह एक दूसरे से सह सम्बन्धित, भ्रस्तनिर्भर या 
भ्रतिच्छादित हो ही जाती है। मुख्य न्‍्यायाधिपति श्री गजेन्द्रगड़कर मे पुरजोर से 
“सामाजिक न्याय” के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया भ्ौर पहली बार यह भ्रथ्ि- 
वाचित किया कि सामाजिक न्याय का निर्वेचन करते समय, जिसे न्यायाधीश थी 
होम्स ने समुचित भौर वकक्‍्तृत्वा पूर्वक “समय की भनुभूत झावश्यकताग्रों”” के नाम से 
वर्णित किया है, न्यायाधीशों को उसके प्रति विस्मरणखशील नहीं रहना चाहिये । 


(क) न्यायाधीशों को उद्धोष नया. या होम्त-(73) न्यायाधीशों को भित्ति लेखों 
का पठन करने हेतु यह एक उद्घोष था । यद्यपि न्यायाधीश हिंदायतुल्वा के लिए यह्‌ 
पूर्णतण विरोधाभासी था, जिन्होंने प्रिवीपर्से के मामले में, मोहन कुमार मगलम के 
भ्रधिनिवन्‍्ध “जनता श्रौर लोकसभा” की प्रभुसत्ता का उपहास करते हुये यह 
सप्रेक्षित किया कि उन्हें घ्रांदनी चोक के रेडीवालों और रिक्शेवालों द्वारा यह 
निश्चित करने के लिए प्रेरित नही किया जा सकता है कि लोकसभा सप्रभू है या 


सुविधान । हे 


(ल) बत्तमान प्रसंग मुख्य ' न्‍्यायाधोश यनान सोहन कुमार मंगलम व 
भीरेन डे--(74) यही वह प्रसंग था जिसमें श्री मोहन कुमार मंगलम्‌ ने एक जख्मी 
शेर की तरह मुख्य न्यायाधीश से पूछा “क्या में इतनी वेहूदी बात कर रहा हूं ?” 
मुझ्य न्यायाधीश भौर महाधियक्ता नीरेन डे के बीच यह भत्यधिक उप्र बाद विवाद 
से पूर्व घटित हुआ । ल्‍्यायाधीश रे को मंगलम झौर डे दोनों को, यह सप्रेक्षित करके 
बचाने का श्रेय है कि में संविधान पर जनता एवं लोकसभा की प्रभुद्दा का प्रसंग 
प्रौर सुनना चाहता हू । श्रन्ततोगत्वा जब मुझ्य न्‍्यायाधीश? ने श्रीविपस निवर्सन 
को राष्ट्रपति द्वारा मुगल शहंशाह के फरमान की भाति इस पर अरद्ध-रात्रि मे 
हस्ताक्षर का परिहास करते हुये इसे बहुमत से समाप्त कद दिया तो पालकीवादा 
की विजय हुई । न्यायाधीश रे की प्रसहमति एक ऐतिहासिक झौर शास्त्रीव घटना 
है। प्रधिक्रम द्वारा मुख्य ्यायाघीश के रूप में उनकी पदोस्तति में विधिक पौर 
राजनैतिक विवाद के बाहुल्‍य दार खोल दिये । केवल भावी ग्रोढी द्वी इसका विर्शय 
करेगी कि विधि पर यह सब उपान्ठ राजनीति का था या नँतिकता का 
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(म) सामाजिक न्याय बनाम रुढ़ियादी स्याय--[75) गजैस्धगड़कर सामाजिक 
न्याय की हामी सुख्य विचारधारा में, हिंदायतुल्ता की विपदीतावस्था मे; णो रूढ़ोवादी 
स्थाय पर जोर देते हैं प्रौर जिरहोंने नम्बृद्वीपाड़ को माक्सेवाद का अधिक शाव बता 
हुये भी मानहानि हेतु दोपसिद्ध घोषित किया, सक्रिय माने जाते हैं । 


30, विधि मेँ मेतिकता को जीवित रखने की प्रयास 


(क) नागोरी का प्रकरण, काम, नैतिकता भर बिघि--(76) विधि न॑तिकता 
से वंचित नहीं होनी चाहिये । गयनराजधिह तायोरी बनाम भारत संध व श्रत्य एकल 
पीठ! सिविल रिंट संह्या 653/79--9 अ्रक्‍्टूबर, 4979 को. निर्धात में सुर्के 
इस पर धिचारण का प्रवसर मिला तत्ना मेने विम्तलिखित संप्र क्षित किया ०-० 

(77) इस विर्णव की विकोएात्मक जदिलतानकाम, मैनिकता और विधि, 
प्रार्थीके श्रभिमापक का ज्यायालव में प्रस्वाभाविक प्रश्याख्याम एवं ओजस्विता का 
एक स्वयंस्फूर्त फल्न है कि यथपि उसने रेल्वे स्टेशन के प्रतीक्षालय कक्ष में एक ड्किट 
संग्राहक की वर्दी पहले, कार्य निष्पातिकाल में एक एकाकी मंहिला यात्री को अपना 
शिकार बनावार श्रपनी काम लोलुपता भौर इन्द्रिय वासना को संतुष्द करने हेतु, | 
प्रतदर से द्वार की चिदखतियां बत्द करके, कमरे झा तथा स्पुवतम सद्ाघार भौर 
मैतिकता का प्रकाश बुकाकर तथा इन लोकोवितयों ”पक्षी भी ऋतुचर्या का पालन 
करते हैं दया डाकुों को भी नैतिक सहिता है” पर कुठराघात करते हुये लैगिक 
संभोग करके तथा एक कामासक्त गिद्ध का झत्य करके अप्ट भौर निन्दूय श्राचरणस 
प्रदर्शित किया, उच्च न्यायालय उसे भ्रवमुक्ति प्रदान करने से मना नहीं कर सकता । 
यही इस रिट यग्राचिका का एक वाक्य में मुल रूप है। यथवि रेलवे सेवा नियमों के 
त्कनीकि उल्लंघन पर भ्राधारित श्रार्भी को पदच्युति का मोदिस और उसके संक्षेप 
में निरसन के कारणों का श्रक्ष प्रार्थी के पक्ष' में तकमीकी रूप से विचारण का एक 
युक्तियुक्त प्रकरण था । नैतिकता पर रिट खारिज की ग्रई है 


(ख) मूरिस कोहेन विधि को सामाजिक को स्यापता' करनों है--(78) 
मूरिस कोहेन ने संप्रेक्षित किया है कि--विधि सामाजिक उपकरणों का एक विभान' 
है जिसका मुझ्य उद्दे श्य धामाजायिक न्याय की स्थापना करना है भोर सामाजायिक 
ढांचे में विधमान भ्रसंतुलन को हटाना है । 

(ग) भ्रष्ठ और श्रतैतिक गतिविधियों हेतु विबिक रक्ता नहीं: (79) कद 
हम अनैतिक दुराचार प्रौर श्रनैतिक कुछत्यों के वच्चाव हैतु विधिक कला कौशल को 
प्रदर्शन करते के लिए न्याय मन्दिरों को प्रति तकनीकी विधिक कीड़ा स्थलों में 
परिवर्तित करने जा रहे है ? क्या हमें यह घारित करना है कि विधि अर है और 


१. 980 (2) एस. एल, आर, 269 न ५. 


“विधि, नैतिकता भौर राजनी ति/29] 


- नैतिकता से वंचित भौरे होन है ? क्या हमे एक ऐसे कर्मचारी को विधिक रक्षा छत्र 
प्रदान करके प्रत्यास्थापित कर दें जो विषय वासमता भौर कामान्धता से पायल होकर 
एक रेलवे प्रतीक्षालय को वेश्यालय में परिवतित कर देवा है और रेल्वे टिकट की 

' परीक्षा करमे के स्थान पर एंक भ्रकैली औरत को कमरे में सतीत्व नप्ट कर अपनी 
प्रमेतिक पाशविक पृत्ति को सन्तुष्ट करता है । 


(घ) मैतिक न्यायालय बनाम विधिक न्‍्यायालय--( 80) श्री सिंघवी के तक 
से उदित कुछ गम्भीर विधिक भौर समाज--वकंशास्त्र सम्बन्धी प्रश्न हैं कि में एक 
विधिक न्यायालल मे न्यायाधीश के रूप में पदासीन हु' .श्रतः मुझे इस प्रकरण की 
नैतिकता पर विचार नही करना घाहिये श्रौर अगर में ऐसा करता हू तो मैं विधिक 
न्योयालय फो नैतिक न्यायालय में परिवर्तत कर दूंगा, जो मे नहीं कर सकता। 

(ड.) न्याय मनिदिरों द्वारा नेतिकता को हिमायत करना ---[84) इतका उत्तर 
यहुत सादा है। विधि नैतिकता रहित नही हो सकती । नैतिकता की सुनिश्चितता के 

, लिए ही विधि निर्मित और प्रवर्तित की जाती है । नैतिकता, विधि प्रे श्रभिन्न है मौर 
। जैव लोकनीति झौर नैतिकता के विरुद्ध भ्रतुवन्ध भी अवैध होते है ती विधायिका 
सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध विधि पारित नहीं कर सकही | विधिक न्याय/लय 
अनैतिक न्यायालय नही हैं भर कभी ,भी नैतिकता के विरुद्ध विधि का निर्बचन नहीं 
,कर सकते । लोकोक्ति के भ्रनुसार विधिक न्यायालय “न्याय मन्दिर” है श्रीर न तो 
,याव भौर न कोई मन्दिर ही नैतिकता के विरुद्ध या बिना नैतिकता के भ्रस्तित्व मे 
रह सकता है।.यद्यपि नैतिकता झौर विधि एक दूसरे के पर्यावी नहीं हैं किन्तु एक 
+ रे पर आधारित, एक दूसरे के, प्रनुपुरक, रक्षक भर वर्धनवकारी तथा परस्पर 
सम्मान के दुयोतक है। उपरोक्त विशाल दृष्टिकोण से न्यायालय नैतिकता के श्रति 
भ्रांख नही मूद सकते श्रोर उन्हें प्रनेतिकता, को उद्यीष्त करने वाली विधि का निर्वेचन 
करने से नकार देना चाहिये | न्यायालय को दुराचार और ग्रमैतिक परिणामों वाली 
” -विधि की व्यवस्था करने से मना कर देना चाहिये भौर सर्देव विधि का तिवंचन 
नैतिकता के संवर्धन भ्रौर रक्षण हेतु करना चाहिये। हि 
(च) विधि को नीतिशाम्त्र सम्बन्धी विचारधारा:--(82) मैने नीतिशास्त्र 
सम्बन्धी निम्नलिखित विचार घारा की भ्रावश्यकता को महत्व दिया है भौर टिकट 
संग्राहक प्रार्थों के एकाकी भ्रष्ट श्राचरण के श्राधार पर ही याचिका को खारिज कर 


दिया है यद्यप्रि विधि की तकनीकी में उसके भ्रपदस्थता श्रादेश को अभिश्वण्डित करने 
का पभ्रोचित्य है।._ *« 


(83) नैतिकता - विधि को-किस प्रकार. प्रभावित करती है उसे पुनः इस 
हृष्टान्त द्वारा प्रस्तुत ,,किया जा सकता- है कि विधिक न्यायालयों द्वारा ऐस. पी. 
धतुरवेदी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्‍य (4979 डब्बू. एल- एम. पृष्ठ 582) 
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में विकलांगों हेतु सहानुभूति प्रदर्शित भौर व्यक्त की गई है जहां मेरे द्वारा निम्न- 
« लिखित स॒प्रे क्षित किया गया था :- 


(छो विकलांग श्रौर देवीय अभिद्नप्त लोगों को न्यायालय रक्षा दें :--(84) 
“विधान श्रौर उसके कार्यन्वयन के मध्य विशाल श्रन्तराल ने राजस्थान शारीरिक 
विकल्ाग नियोजन नियम, 976 जो एतद्पश्चात 976 के नियमों के नाम से 
सम्बोधित किये जायेंगे द्वारा राजस्थान में शारीरिक विकलांग व्यवितयों हेतु उचिष्ट 
नियोजन की मानवीय राहत को न केवल श्रावरद्ध ही किया अपितु नियमों को 
प्रभावहीन बनाकर पंगु कर दिया है । 


(85) विज्ञान प्रौर तकनोलोजी के इस अत्यन्त विकसित युग में मानव कुछ 
घंटों में ही प्रंतरिक्ष तक पहुच सकता है, परन्तु राजस्थाव की प्रबल नौकरशाही में, 
तीन वर्ष से ज्यादा श्रवधि के पश्चात्‌ भी तथ्य इस काल में एक महत्वपूर्ण राजनैतिक 
परिवर्तन देखा है, इस तथ्य के उपरान्त भी 2 प्रतिशत पद भी विकलांगों हेतु 
सुरक्षित नहीं किये है ! विभागों के श्रघ्यक्षों की, जो नौकरशाही के सिरमोर हैं. इस 
महान्‌ सामाजिक कल्याराकारी विधान के प्रति उदासीनता ज्यों की त्यो बनी हुई है। 
देवभिशप्त शारीरिक विकलांगों के प्रति निश्चेष्ठ मम्थर गति हठधरमित प्रमानवीय 
शोचघनीय श्रौर तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण अनन्त रूपसे चल रहा है ऐली है 
दुखान्तक शोर सर्म स्पर्शी करुणा/मय स्थिति जो हमारे समक्ष उसी प्रकार का प्रश्त 
पैदा करती है जैसा कि न्यायाधीश श्री प्रयूयर ने मदिरा निषेध के प्रकरण पी. एम. 
कौशल बवाम भारत संघ (ए. भाई, भार. 978 सर्वोच्च न्यायालय, पृष्ठ 457) 
में क्रिया था। “हम केस फेर में है” न्यायाधीश अ्रयुयर ने श्रनुच्छेद 46 की जो 
_“अग्रमाथ” स्थिति पंजाब में होना व्यक्त किया है, भ्नुच्छेद 4! की वही स्थिति 
राजस्थान में होना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है । 


धि (86) एक शारीरिक श्रक्षम श्रम्यर्थी प्रशासनिक शौर बौद्धिक भ्रक्षम प्रतिवादी- 
गण से निवारण नहीं प्राप्त कर सकता झौर इस न्‍्यायालय से नियोजन सहायता 

चाहता है।। प्रत्यार्थी की यह दलील है कि समस्त वांछित घनुतोप; भ्रदान करने मैं 
यह न्यायालय भी विधिक रूप से सक्षम है| भ्रतएवं यह रिट याचिका एक शारीरिक 
भ्रक्षम द्वारा, एक अ्शासनिक प्रक्षम सरकार के विहद्ध एक विधिक भ्रौर. वैधानिक 
परिमितताओं से पावन्द न्यायालय के समक्ष एक मर्मस्पर्शी संघर्ष है।”” 

(ज) राज्य द्वारा विशेषाधिकार रहित गरोबों भ्रोर दलितों की रक्षा-(87) | 

न्यायालय में रिट याचिका को मेजूर करते हुये मानवीय भ्रोर नैतिक पहलू पर महत्व 
देकर भ्रनुतोष प्रदटन किया प्ौर निम्नलिखित समाविष्ट किया कि 





... ए, आई« आर, 978 सुप्रीम कोर्ट 457 नल हक 
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“इस निरणय से पृथक्‌ होने से पूर्वे में पुनः यह मन्तब्य प्रकट करता हूं कि 
भ्रकृति भ्रथवा ईश्वर द्वारा झ्भिशप्त तथा शारीरिक रूप से श्रानथ व्यक्तियों को 
सहायता प्रदान करने के मामले में प्रधिक प्रत्याथी राज्य एवं इसके भधिकारीगए को 
सम्पूर्ण मामले में भधिक उदार एवं हितकारी रुख भ्रपनाता घाहिये। इस प्रकरण 
को एक नागरिक भौर राज्य के वीच एक विधिक संघर्ष नहीं मानना चाहिये क्योकि 
राज्य भाग्यशाली झ्ौर अभागे, विशेषाधिकार मुक्त श्रौर विशेषाधिकार रहित, 
अभ्रमी र श्रौर गरीय उच्च पदासीन व्यक्ति श्रौर पद दलित सबका प्रतिनिधित्व करता 
है भतः एक व्यक्ति जो पहले ही भशकक्‍त है भौर जिसने न्यायालय तक पाने का साहुस 
बटोरा है, राज्य को उत्तका सम्मान करना चाहिये। ऐसे शारीरिक ग्रशक्‍त व्यक्ति 
जो सीढी में सबसे निम्नतर हैं, उनका, एक समाज कल्याणकारी राज्य द्वारा जो जनक 
पिताप्मों द्वारा प्रदत्त संविधान के प्नुसार इस राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक, 
-आधिक भौर राजनैतिक म्याय उपलब्ध कराने हेतु वचनवेद्ध है, प्रधिकतम गौर 
करना चाहिये । 


]. कया न्यायाधीश शनिवायं हें? 


(क) कपोलकल्पित भांय-- (88) समाप्त करेंने से पूर्व, मुझे पूछे गये प्रश्नों 
का उत्तर देने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं ! उपकुलपति हेतु सुविज्ञ प्रो, दयाकृष्ण 
ने न्यायाधीशों से एक चहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्त किया, जब उन्होने पूछा कि --/'क्या 
न्यायाधीश भ्रनिवाये हैं” ? संगराकीकरण से इस युग मे, विधि स्वतः प्रशासित क्यों 
नहीं की जा सकती ? इसका उत्तर बहुत झौर वरिष्ठ न्यायाधीशों पौर विधिवेताश्रों 
द्वारा देश भर में वाद विवाद के पश्चात्‌ दिया जाना चाहिये । मेरे समाने एक नव 
भागन्तुक शिश्वु न्यायाधीश त्तो इस चरम्‌ कारक प्रश्न से ही स्तम्भित हो जाता है 
फ्योंकि मेरे लिये यह्‌ “कपोलकस्पित” है। यह असंख्य प्रश्त उत्पन्न करता है। 
विधिक न्यायालयों, प्रशासनिक दण्डनायकों झौर प्रशासनिक न्‍्य।|याधिकरणों द्वारा 
न्याय प्रशासन व्यवस्था में मानवीय गतिविधियों का एक विशाल क्षेत्र समाविष्ट है । 


५» (ख) संतणक संविधान को प्राधारभ्षत संरचना का उचारण नहीं फर 
सकता--(89) लोक सभा की सशोधन करने की शक्तियों के सम्बन्ध में जिसे वे 
संविधान की प्राघारभूत संरचना कहते हैं गोलकनाथ, केशवानन्द भारती या मिनर्वा 
मिल्स लिमिटेड के प्रकरण लोजिये--अ्ल्पमत भोर बहुमत निर्शय--जिनमे प्रत्येक 
न्यायाधीश नागरिकों के मूलभूत या भ्न्तनिटित प्रधिकारों को स्वीकृत या भ्रस्वीकृत 
करते हुए निर्वाचक शक्ति और मूल झधिकारो पर भपना पथक्‌ प्रन्वेष प्रबन्ध लिखता 
है। ;एक संगराक इसका निर्णय किस प्रकार कर सकता है। प्रो. दयाकृष्ण को 
ऐसे संगणक का झ्राविष्कार करने हेतु भावी हजार वर्षों तक भौर भ्रस्तित्व मे रहना 
पड़गा। मेरो ऐसी कामना है श्रोर में इस हैतु प्रार्थना करता हूं किन्तु यह इतनी 
ही दुष्कर है जितनी न्यायाधीशों की श्ननिवायंता और विधि का संगरणकों के द्वारा 
निर्वेचन !। हम सभी उनकी हजार वर्ष को दीर्घायु को कामना करते हैं। 
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(गं) चैवाहिक मामला : सैलाक छा बे।द-पत्नि ने पति को थप्पड़ मारा-- 
संगणफ पुनभिलन नहीं करवा सेकता--(90) मेरे पास एक वैवाहिक भामला 
“था--पतिं भौर पत्वि के बीच तलाक का प्रकरण । पतन एक अभिभेषक है भौर 
पंदि एक सैनिक भ्रधिकारी | मेरे चैम्वर में पुनमिलन के प्रयत्नों ने विधि भौर 
व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी जवर्कि पत्नि ने पति पर व्यभिचारी जीवन का 
आ्राक्षेप लगाकर थप्पड़ मारने की घमकी दी एवम्‌ “न्यायालय के चैम्व॑र में ही शान्ति 
भंग होने से रोकते हेतु मेरे लिये यह एक बंड़ी दुष्कर घड़ी भा गई । विज्ञान भ्रौर 
'टैबनोलोजी में भ्रभी वह प्रगति शेष है 'जबकि संगणक उन्हें ऐसी श्रशान्तिसे 
रोकेगा प्रौर एक दूसरे की बाहों में समेटंकर 'थुम्वन हेतु प्रेरित करने के लिए 
भागे श्रायेगा । हे  आ हे 


((घ) प्रिवी फॉसिल से सर्वोच्च न्यायालय--(9) साक्ष्य लिशिबद्ध करता, 
प्रतिपरीक्षण में भ्रसंगोचित भर प्रसगोनुचित निश्चित करना, प्रवेश्वता का निश्चय 
करना प्लौर फिर साक्ष्य को परखने के पश्चात्त विधि को लागू करने में घान्य को भूसी 
से छांटना--जिसका तात्पय॑ है प्रिवी कौंसिल से सर्वोच्च स्पायालय तक के पूवे निर्दे- 
-शन, जिनमें बिना किसी संशय के -मानवीय मशीनरी" की श्रावश्यकता होती है 
झ्रौर न तो भावात्मक विधि झौर न संगणक ही इसका प्रनुरूप हो सकते हैं,॥ 


(ड) श्रनुच्छेद (4) में सर्वोच्च न्‍्यायालय के स्थान पर संगणफ की प्रति- 
स्थापना--(92) हमारे संविधान में भ्रावेक्षण श्रौर सतुलन का, सम्पूर्ण सिद्धान्त, 
कार्यपालिका भौर विधायिका को झपनी परिसीमाग्रों में रखने के लिए विधि को 
लागू करने हेतु एक सशक्त, स्वतंत्र भौर निष्पक्ष न्यायपालिका के अस्तित्व पर 
प्राघारित है।  प्रगर न्यायाधीश समाप्त हो जायेंगे तो सम्पूर्ण संविधान ही ढह 
जायेगा झौर सर्वेत्र भ्राजकता भौर स्वैच्छाचारिता फैल जायेगी । भ्तएवं मैं सर्वोच्च 
न्यायालय के स्थान पर संगणक का उल्लेख करके अनुच्छेद (4) के अनुकल्प, हेतु 
सहमत नहीं हो सकता । 5 

| (थ) समाजवादी देशों को भी भ्यायाघोशों की प्रावंइयकता--(93) विज्ञान 
भौर तकनोलॉजी की सर्वांगीण उन्नति कै पंकचात्‌ भी संसार के किसी भी देश ने, 
यहां तक कि समाजवादी देशों ने भी, न्‍्यायांघीशों को श्रनिवाय ही समझा है। 


. - (छो जब तक़ वे मनस्य ओर भागड़े रहते हैं: न्यायाधीज्ञों का. प्रस्तित्व सूर्य, 
बायु धौर प्रकाश के समान--(94) सभी कालो .में मनुष्यों के बीच तथा “राज्यों के 
बोच बैमनस्य वःनाग्रिकों भौर राज्यो के बीच अन्‍्तर्राज्यीय झगड़े: व्याप्त रहें हैँ 
और उत्तरोत्तर यढ़ रहे हैं। वादों की ध्रवशेषिता भी बढ रही है। अगर 'संगराके 
उन्हें घटा नही सकते तो न्यायाधीशों की प्रथा को समाप्त कंसे कियाजा सकता. है / 
मैं सममता हूं कि संसार ठेया, मानवता हेतु इसका त्तित्व सूर्य, प्रकाश झौर वायु 
मय भाति श्रनिवायं भौर श्रवश्यम्मावी है। ; : कर छोडए तल 
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(ज) न्पायाधोश झ्नियाय--(95) जब तक लड़ाई, झगड़े, फिसाद, मतभेद, 
ग्रपकृर्य धौर राजनैतिक, भायिक, सामाजिक, व्यक्तिगत तथा भ्रवेयक्तिक संघर्ष 
व्याप्त हैं, न्यायाधीशों की प्रथा प्रिवायं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के बिना किसी 
आदर्श विश्व की कल्पना करना केवल “कपोल कल्पित” ही नहीं बल्कि जैसा कि 
आचार्म रजनीश ने भपने प्रधिनिवन्ध में कहा है--पादर्श की बात करना केवल 
अ्रष्यवहारिक - ही नही भ्रपितु भन्यायोत्ित झोर गलत है”-। उनके अतानुसार 
वास्तविकतापों का सामता फरुना चाहिये प्लौर प्राद्शों की बात करके सम्रस्याप्रों. 
को टालना या छिपाना नहीं चाहिये । उनके विचार चरमरूपी हैं । 


"४ ., ]2, नैतिकता का राजनीति श्रौर विधि से संयोग 


,,_ (क) घिकमंगतूर चुनाव का स्थगन्न महीं--(96) स्यायाधीश श्री भगवती के 
विचारों के प्रनुसार “सविधान विशुद्ध राजनीति है”,- किन्तु मुझे इसमें यह णोड़ने-में 
तत्परता करनी चाहिये कि इसका मूल भाधार “समय-समय की प्रगुभूत श्रावश्यक- 
तामों तथा भित्ति लेखों द्वारा प्रकट धोर प्रदर्शित नैतिकता” है। संविधान के प्रनु- 

चछेद 329 - द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्य[यालयों द्वारा निषेघाशा भौर स्थगन 
प्रोदेश फा विवर्जन इसका एक ज्वलत्त हेष्दांत प्रस्तुत करेता है। सुवालाल घाभाई 
बनाम श्रीमति इन्दिरा नेहद गांधी व श्न्‍्यों (ए. श्राइ. भार, 979 राजस्थान 
(८5 30) में राजस्थान उच्च न्यायालय में चिकमंगलूर चुनाव प्रक्रिया के स्थगर्न 
हेतु विषेधाजञा की प्रार्थना (मानमीय जी. एम. लोढा व माननीय के. एस. सिद्ध, की 
पीठ द्वारा खारिज) की गई धौर निम्नलिखित संप्रेक्षित किया गया था : 


“यहू वर्शित करना प्रसंगत नहीं होगा कि झनुच्छेद 329 में चुनाव 
प्रक्रिय की भवधि में हस्तक्षेप देतु पर्ण निषेध है क्योंकि एक चुनाव को 
« । विधानानुसार, एक चुनाव याचिका द्वारा परिणाम की घोपणा के पश्चात्‌, 
४», एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित श्रधिकरण के समक्ष ही, चुनौती दी 
जा सकती है। प्रतएवं प्रम्यर्थी संख्या !,श्री मति इन्दिरा गाधी को चिकमग्रलूर 
- में चुनाव लड़ने से रोकने कें लिये, जैसा कि इस प्रकरण में भ्पीलार्थी ते 

, प्रार्थना की- है, कोई नियेघाशा आरी करने मे हम सक्षम भी नहीं हैं 4!” 


(ख) शनुच्छेद 329 श्रम्बेडकर की दुरदशिता--(97) यह डा. श्रम्बेडकर को 
दूरदंशिता थी कि - उन्होंने श्रनुच्छेद 329 की रचना करके, चुनाव प्रक्रिया काल मे 
पक्ष ध््याग की रोकथाम , की, जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने पुन्नूस्वामी के” प्रकरण 
में सम्पक्‌ निरवेचन किया है । नगरपालिका तथा पंचायत के मामलों में न्‍्यायालय की 
शक्तियों प्र ऐसा.कोई श्रकुश नहीं होने से, इसने चुनाव प्रक्रिया काल में स्थयन 
विवादों फी घाड़ के द्वार खोल दिये हैं । : 


3. ए. आई. ब्यर- 979 राजस्थान 30। 
2... ए. आई. आर. 952 सुप्रीम कोर्ट 64 । मा 
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(ग) स्थगन सम्बन्धी मोखले के संशोधन प्रन॒च्छेद 226--(98) गोखते ने 
अनुच्छेद 226 के भ्रस्तग्गंत स्थगन की शक्तियों को संशोधित करके जो कुछ भी किया 
और जिसे 44 दें संशोधन से विलोपन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, एक ऐसा 
संशोधन है जो भविष्य में कभी न कभी भ्रनुच्छेद 329 के भ्रन्तर्गेत चुनाव प्रक्रिया 
की अवधि में समस्त विधिक चुनावों हेतु निर्षंध के विस्तारणा सहित पुननिमित किया 
जा सकता है । भारत जैसा एक गरीब देश, जिसमें न्यायालय मुकदमों की 
श्रवशिधिता से दबे हुये हैं, तिहरी विवादिता सहन नहीं कर सकता । भूतकालीन, 
भविध्यकालीन तंथा चुनाव प्रक्रिया की भ्रवधि में "विधि के शासन” का तात्पर्य 
प्रजातान्त्रिक कार्य प्रणाली में प्रत्येक चरण पर भड़चर्ने ओर बाघाए' पहुंचाना नहीं 
है । पीठासीन न्यायाधीश के रूप मे मेरी झ्समर्थता मुझे इसके भविरिक्त भोर कुछ 
आगे कथन से रोक रही है कि विधि भौर न्याय का भ्राशय लोगों की सेवा करना है, 
अगर दौर उल्ठा चलाया तो थे ध्वंस हो जायेंगे । 


(ध) कामदार क्षतिपृति बनाम यायुयान दुर्घटना क्षतिपूरति-(99) न्यायाधीश 
होम्स द्वारा “फंल्ट नेसेसिटीज प्राफ टाइम्स” तथा न्यायाधीश गजेन्द्र गड़ंकर के 
“रोडिग भान दी वाल्स” एवम्‌ “मैनस्ट्रीम झाफ दो ,सोसाईटी”'से विस्मरणशील 
ने होने वाली विचारधारा “विधि में नेतिकता” ने एक न्यायाधीश के उपचेततन 
मस्तिष्क को बार-बार प्रेरित किया । प्रधिशापी प्रभियन्ता, राजस्थान नहर परि- 
थोजना बनाम श्रीमति सुकमा, (978 भार, एल. डब्ल्यू, पृष्ठ 264) एवम्‌ सहामक 
प्रभियल्ता, सावंजतिक निर्माण दिमाग (भवन एवं पथ),५ जयपुर व राज्य बनाम. 
श्रीमति घापू (एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 390/80 दिनांक 20-2-80 
को निर्णीत) में मैंने भारत की उसी घरती पुत्रों को ।'या 2 लास के स्वेच्छा- 
पूर्वेक क्षतिपूर्ति भुगतान पर श्रोस्सुक्य प्रकट किया जवकि उनकी मृत्यु सुहागरात 
प्रानन्‍्द या झानन्ददायी भ्रमण हेतु कश्मीर यात्रा करते समय, वायुयान में होती है, 
किन्तु वही राज्य, रातकुड़िया ग्राम के एक श्रमिक की भ्रसहाय विधवा, जिझका पति 
राजस्थान नहर॒ जो मरुस्थल को हरित स्थली में परियतित करेगी प्रौर 
मण्स्थली भाग के लाखों भूसे शौर गरीब लोगों हेतु समृद्धि लायेगी निर्माण-स्थल 
पर कार्यरत मृत्युप्रस्त हुमा, उसके 0,000/- के दावे का भी विरोध कर रहा है, 
निम्नलिखित संप्रेपित किया गया 

श्रम विधि द्वारा प्रदर्शित किया गया दृप्ट सामाजाधिक दृष्टिकौ्ा 
स्पष्ट रूप से क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। राज्य भथवा उसके प्रधि- 
काररियों के लिए यह परम्परा एवं भ्रया रही है कि थे ऐसे झंवसरों पर 
मानवीय धभ्राधारों पर कार्य करें तथा मृतक के परिवार को झनुग्रह के रूप में 
औतिक सहायता प्रदान करें । लेकिन ,इसके विपरीत राज्य ने प्रथमतः क्षति- 
पूर्ति दावे का प्रतिवाद किया, जब क्षतिपुर्ति प्रदान की गई हो जले पर 


के 5 रे 


].,.. 978 आर, एल. डम्ल्यू 2064॥ 
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नमक छिड़कने के लिए इसमे एक ग्रत्यन्त अ्रसामयिक अनुतोप हेतु श्रसाघारण 
एवं सामयिक्‌ ग्रधिकारिता का श्राह्वान करके विधवा को इस नाम मात्र के 
भौतिक भ्रनुतोष से वंचित रखते हुये, उसको भ्रव चुनौती दी है, जबकि 
निष्ठुर भाग्य ने उसके पति को पहले ही छीन लिया है ।” 


“क्या निर्देशक तत्वों में उद्घोषित कामगारों को प्रबन्ध में भाग एवं 
हिस्सा मिलने तथा गरीबों को विधिक सहायता दी जाने हेतु राज्य द्वारा 
प्रदर्शित सम्मान यही है? क्या यह राज्य सविधान की प्रस्तावना को ऐसा ही 
भ्रादर दे रहा है, जिसे कि संविधान के सृजनकर्त्तात्रों ने निम्नलिखित उच्च 
स्वरों एवं उत्साहवर्धक शब्दो में गंग्रोत्री के तुल्य संविधान का पावन श्राघार 
माना है: 


“हम भारत के लोग, भारत को एक सस्पूर्णों प्रमुत्व सम्पन्न समाज- 
वादी, घम्म निरपेक्ष लोकतांब्रिक गराराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त 
नागरिकों को सामाजिक, श्राथिक प्लौर राजनैतिक न्याय, विचार, प्रभि- 
व्यक्ति, विश्वास धर्म भ्ौर उपासना की स्वतत्रता, प्रतिष्ठा श्रौर प्रवसर की 
समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में ध्यक्ति की गरिमा श्रौर राष्ट्र 
की एकता सुनिश्चित करने वाला वस्धुत्व बढ़ाने के लिए हृढ सकल्प होकर 
प्रपनी इस संविधान सभा में आज दिनाक 26 नवम्बर, 949 को एतद्द्वारा 
इस संविधान को अंगीकृत, भ्रधिनियमित भौर प्रात्मापित करते हैं ।/ 


“एक कल्याणकारी राज्य जिसने गरीबी उन्मूलन एवं गरीबों तथा 
प्रददलितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के श्राधार पर सुरक्षा प्रदान करने का 
बीड़ा उठाया है, प्रपील की परिसीमा समाप्त हो जाने के बाद, इस विवादा- 
स्पद ढंग से इस रिट याचिका को भ्रस्तुत करके, वेलदार की विधवा को उच्च 
न्यायालय तक घसीटा है। यह ऐसे मामले भे किया गया है जहा कामगार 
की मृत्यु सर्वोच्च पद पर झ्ासीन पदाधिकारी यानि भारत के राष्ट्रपति के 
झ्रादर सत्कार के लिये किये जा रहे प्रवन्ध के समय कार्य करते हुई । यह 
कार्य कलापों की दयनीयता एवं अस्तव्यस्तता दर्शाती है, जहां निर्देशक तत्वों 
के उच्च भादेशों का उपहास ही नहीं किया गया है, बल्कि राज्य द्वारा दिन 
दहाडे गरीबों एवं पददलितों की मौलिक मानवीय भ्रधिकारों, विधि के 
शासन, निर्देशक तत्वों, मूल प्रधिकारों, तथा प्रायमिक श्रादर्शों एव प्रतिमाव 
सामान्यकों पर कुठाराधात किया जा रहा है, जो इस युग में सुस्थावित हैं 
भौर जहां “सामाजिक न्याय” तथा “सारभूत न्याय” के बारे में प्रतिदिन 
विशिष्टोचारण बढ़ रहा है ।” 


मैंने पूर्ववर्ती निर्णय में प्रधिविष्ट किया कि जब एयरलाइन्स तथा रेलवे 
स्पष्ट रूप से घटित दुर्घटनाभों द्वारा हुई मानव क्षति के लिये श्रमशः एक लास ये 
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पचास हजार रुपये देती है तो कामगार क्षतिपृति भधिनियम तथा अन्य श्रधिनियमो 
में दी गई क्षतिपृति का मापमान पत्यन्त तुच्छ है |” 


“एक ट्रक चालक का जीवन, जो कार्य पर नियुक्त रहते मृत्यु को प्राप्त होता 
है, विसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन से जो वायुयान भ्रथवा रेलथाड़ी द्वारा 
“सुहागरात्रि काल” का प्रानन्द लेने के लिये कश्मीर की यात्रा पर जाता है, कम 
मृल्यवान नही है । यद्यपि तकनीकी रूप से प्रनुच्छेद !4 लागू नही किया जा सकता 
लेकिन यह विधान मण्डल को विचार करना है कि विधि की समता तथा समान 
संरक्षण परिच्छेद को वस्तुत: क्‍यों नहीं लागू करना चाहिये ॥” 


“एक कल्याणकारी राज्य में बिना किसी बारीकी के कामगार यानि मजदूर 
के पक्ष मे उदार व्यास्या करने से वास्तव मे विधान का मानवीय, सामाजिक एवं 
श्राथिक उद्देश्य पूरा हो जायेगा, जिसका निर्माण एवं प्रधिनियम श्रमिक को 
दासता एवं श)पण से मुक्ति दिलाने के लिये किया गया । 


संविधान की यह भान्यता भौर झावश्यकता कामगारों की प्रत्येक बस्ती की 
गलियों में सर्ब॑ विदित है, जहा श्रद्धा नग्न, झ्राधे भूले लोग भ्रधिकतर जमीन पर, खुले 
श्राकाश रूपी छत के नीचे, सड़क के किनारे और पटरियों पर रहते है जो भद्दी 
तथा श्रस्वास्थ्यकारी इुर्गेन्ध फंलाने वाली है, जहां वे अपने हृडिडयों के तनाव 
को भी मुश्किल से कम कर पाते हैं, जो रात-दिन धूप, शीत व वर्षा में, भदिदियों के 
-इदे गिदे, नहरों के पानी के पास, बाघों तथा सड़कों, पुलों प्रौर कारखानों में पसीना 
बहाते हुये, इसी भ्राशा से कार्य करते हैं कि इससे उनके रोते हुये एवं विलाप करते 
हुये बच्चे श्रौर परिवार के सदस्य, जो उनकी व्यग्रता से प्रतीक्षा करते है, उनको 
श्राधे दिन श्रथवा कम से कम एक समय की रोटी तो प्राप्त हो ही जायेगी । श्रतः 
न्यायालय एवं राज्य दोनो को ऐसे श्रम कल्याणकारी विधान को कार्यान्वित कर 
सरती एवं शीक्ष सहायता सुलभ कराने के लिए एक उदार मानवीय दृष्टिकोण श्रप- 
नाने की श्रावश्यकता है। 


यह भत्यन्त महत्त्व की बात है कि न तो राज्य श्र न ही न्यायिक भ्थवा 
भ्र्ध न्‍्यायिक अधिकारी को चाहिये कि वे ऐसे मामलों को सविदा श्रथवा बधक शुका 
अथवा सुखाचार के मामले माने वल्कि निंधंन व पददलित श्रमिकों एवं कामगारों को 
सहायता सुलभ कराने के लिए विधायी प्राशय के गुणों को ठीक प्रकार से समभे। 
ऐसे मामलों में न्यायालय की यही व्याकुलता रहनी चाहिये कि वे उन्हे स्रारभृत, 
शीक्ष एव प्रभावकारी न्याय सुलभ करायें शोर किसी भी प्रकार के काइ तकनीकी 
श्रथवा प्रक्रिया सवधी नियम उसमे बाधक न बनें । भ्रगर ऐसा नही किया जाता है 
तो ऐसे श्रम कल्याणकारी विधान का उद्दे श्य ही समाप्त हो जायेगा 77 


(00) दुराचरण पर आधारित या उससे प्रवृत्त श्रवसान के अन्तर 
स्पष्ट करते समय, राजकीय अभ्रधिवगरीगएा के सनकी परिहास से एक निर्धन राज्य 
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कर्मचारी की दुरगंति ने निःसन्‍्देह इस न्यायालय की सहानुभूति को प्राकृष्ट किया । 
भारत संघ एवं ? प्रन्य धनाम एस. बी. चटर्णी में (लण्ड पीठ सिविल विशिष्ठ अपील 
सख्या 47/969--तोधपुर भाश्तप्त दिनांक [7 जनवरी, 980 को निर्शोत) 
राजस्थान उच्च न्यायालय (नस्थायाधीशगण श्री जौ. एम. लोढ़ा व श्री एम, सी. जैन 
द्वारा) ने निम्नलिखित सप्रे क्षित किया । 


(ड ) श्रनुच्छेद 38 सिविल कर्मचारियों हेतु पोता, कुरान भौर वाइबिल 
तुल्प--नकाब्रफाशी बनाम न्यायिक निर्णय, ध्येय मात्र बनाम कोजा कोसस्स या 
प्राधारभूत कारण-इस न्याय शास्त्रीय सभा के युगल प्रक्ष हैं! क्या हम इस नकाव 
को पनावृत करने में सक्षम हैं या हमें शब्दों के प्रभिपेष के सक्षम प्रात्म ध्मर्पण 
करना पड़ेगा ? कया हमारे लिये जी लोकोक्ितनुसार संविधान के ““रक्षको” के रूप 
“में कार्य रत हैं, एक राजकीय कर्मचारी की गनुच्छेद 3!! के संवेधानिक रक्षा छत्र 
(एक छत्र जो प्रषु शक्ति से भी कही भ्रधिक मूल्यवान झौर महत्त्वपूर्ण है ) द्वारा 
शाम्दिक मनिद्दारी के वातायत श्यगार प्रसाधनों प्रौर व्यवस्थापकोय मेथावितारूपी 
प्रनावश्यक नकात से प्रावृत्त करने वाले प्रहिसा नाम पत्र की उद्रे खित करके, दुरा- 
+रण पर प्राघारित कृत्यों के “कोज। कोसनस” या मूल श्राधार को उत्पादित करना 
भौर उसको पर्दाकाश करके मकावफोशी का झ्रवावरण करना प्रनुशैय है । 


प्रगर शब्दकोश भ्रधिनायक नहीं हो सकते तो शब्द भी निपेधाज्ञा नहीं हो 
सकते ध्रौर प्रनलित रीति किसी को मूर्ख नहीं बना सकती । इससे न्यायालयों द्वारा 
न्यायिक पुनविलोकन का भ्रवसान कैसे हो सकता है जिनसे सविधान के “रक्षक” 
होने की प्रपेक्षा की जाती है, जो एक राज्य कर्मचारी हेतु संविधान का प्रनुच्छेद 
3[] लिये हुये है, जो इतना पवित्र महानू, महत्त्वपूर्ण रक्षाधिकारी है, जितनी पाद- 
रियों हेतु याईबल, मोलवियों हेतु कुरान श्ौर महाभारत के भर्जुन हेतु महान्‌ 
गीता । प्रग्राहम लिकन मे, यद्यपि भिन्न प्रसंग में, यह कहा कि “शासन प्रणालियों 
हेतु मूर्ल लोग विवाद करते हैं। यह सत्य है कि यह एक राजन तिक दर्शन का 
वक्तव्य था परन्तु प्रशालियाँ “न्याय मन्दिरों” में हमारी सत्य भ्रौर न्याय की खोज 
में बाधक किस प्रकार बन सकती हैं ? श्रतः हमने यह घारित किया है कि “शब्दों 
का उपयोग” प्रतिपेघात्मक नहीं हो सकता श्रौर उपरोक्त वर्ित हृष्ठांतो का 
बाहुल्‍प इस सन्दर्भ में हमारे दष्टिकोश की पुष्टि करता है कि “प्रणाली ही निर्रायक 
नहीं है””--.हम उसका नकाब उठाकर रहस्योद्घाटन कर सकते हैं । 


(च) दहेज सम्बन्धी मोतें-फठोर विधि की शझ्रावश्यकता-उमिला का बाद-- 
(0) द्रु तगति से बढने वाली दहेज संबंधी मौतों की सामाजिक बुराई और नव-विवा- 
हित वधुओं को दी जाने वाली यातनाए' न्यायालय के ध्यान से श्रोफल नही हो सकती । 
राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा उर्मिला के वाद में उसकी कड़ी निंदा की गई 
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धौर विधि सृष्टामों, विधि निर्वंचनकारों श्रौर समाज सुधारकों को समाज के प्रिर 
का यह कलंक झ्रौर वर्तमान पीढ़ी के इस तांछव को दूर करते के लिये कठोर विधि 
की रचना हेतु वुमुलनाद से आह्ठुत्त किया गया। शजस्थान उच्च स्यायासय ने 
(माननीय गुमानमल लोढ़ा द्वारा) भशोक कुमार शर्मा व झन्य बनाप राजस्थान राज्यों 
में निम्नलिखित संप्रेल्षित किया : 


दहेज के भूसे गिद्ध, जब दूरवोक्षण यस्त्र, शीतन यम्त्र, स्कूटर भौर पच्चीस 
हुणार रुपये तकद ( तहसीलदारों में घथन होने का मूल्य ) प्राप्त करने में प्रसमर्थ 
रहे तो, एक तिरपराघ, सुन्दर, शिक्षित, किन्तु भ्रसहाय नव विवाहित कन्या को 
खिमाना, छींदा कशी करना, भ्रपमानित करना श्र असंस्य यातनाएं देता प्रारम्भ 
किया, जो भर्यकर मानसिक वबेदना, ऐसे प्रपमानजनक पराशविक 
जीवन के प्रति नि:स्पृहता भौर स्वायविक सन्निपात में परिशित हुये त्था जिसने, इस 
प्रकार अ्रपते धापको जीवित जला कर श्रात्मघात करने के लिए बाध्य किया । ऐसी 
है एक पंक्ति में मृतक उमिला की दुःखान्तक, मामिक हृदय विदारक रोंगटे खडे 
करने बाली, स्नाग्रु विस्फोटक, चेतनता को स्तब्ध करवे वाली श्रोर समाज को ककभीर 
देते वाली प्रमियोजन कहाती शोर भशोक कुमार तया दहेन हेठु लावाशित उत्के 
परिवार जनों की भनुत्तेजित करमे की कहानी । फिर भी दहेजी राक्षसों द्वारा “बिना 
कारावास के जमानत पर मुक्त करने हेतु असाधारण विशिष्ट न्यायिक अनुकम्पाँ 
हेतु प्रार्थना है । 


बहु प्रकरण मृतका के पति प्रार्थी भशोककुमार, श्रशोककुमार की बहिन 
कुमारी नीरजा तया उनके प्रतिरिक्त मृतका की सास धौर ससुर के विरुद्ध भारतीय 
दण्ड सहिता को धारा 306 के अन्तर्गत इस कथन के झ्राधार पर पतीबद्ध किया गया 
है कि श्रभियोगी मृतक उमिल को पर्याप्त दहेज नहीं लाते के फलस्वरूप यातनाएं' दिया 
करता था। इस प्रकार प्रभियोजन के कथनानुसार मृतक उर्मिला की मानसिक वेद 
नाए' प्रशह्म हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि आत्महत्या के एक पूर्व कालिक 
झसफल अ्रयात्त के पश्चात्‌ उससे अपनी झात्महत्या कर लो ब्रात्महत्वा काबीन 
टिप्पणी यह प्रदर्शित करती है कि उम्रिता ने चूहे मारने के काम में लो जाने वाली 
कुछ विपैली दवाएं खाकर प्रात्मइत्या कारित करते का अयत्त भी किया किन्तु वह 
सफल नहीं हुई। फलतः आत्महत्या के पुमरावृच प्रयत्त सामाजिक भावना क्र 
ब्िछुद्ध विद्रोह का सुत्नपात है जो इसे जधन्य प्रकृति के भयंकर सामाजिक श्रपराध 
के रूप में परिशित कर देता है। यह कोई गभ्रत्याशित श्रकरण नही है क्योकि जैसा 
के श्रभियोजन ने संही इंगित किया है श्राज अवैेक उमिलाए' दहेज मौतों (चाहे वे 
झसर्म-हत्माए' हों या मानव वध) की शिकार हो रही हैं। यह अपराध समाज क्के 
की अल आकर 
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विरुद्ध है, नारीत्व के विरुद्ध है, भोर रावोपरी गरीबी के विरुद्ध है। यह समाज सुधा- 
रकों के प्रतिरिक्त विधि-निर्मातातों, विधि-निवंचनकारों और विविध कार्यस्वियनकारी 
संत्र प्रशाती के गम्भीर एवं तत्पर ध्यानाकपंण का विपय है। यह वर्तमान पीढ़ी 
पर लाचन है, भौर समाज का कलंक है । इस सामाजिक बुराई हेतु, जो नव विवा- 
द्वित कम्याप्रों के बहुमूल्य जीवन की हतनकारी है भ्रौर विरलता से ही प्रकाश में प्रा 
पाती है, ग्रधिक कठोर प्रतिपेधात्मक विधि संरचना की प्रावश्यकया है। 

उपरोक्त निर्णाय में मैने प्रभिकथित भ्रात्महत्या-पत्र को झारक्षी दनन्दिनों से उद्घत 
किया है। 


(छ) उमिला के त्याग से शिक्षा (02) उमिला-का देहत्याग, दुर्वलतर 
असहाय व निर्वल ग्रौर पीड़ित भारतीय नारी की करुण श्रौर दुखद अ्रवस्थाग्रों 
को समेटते हुए समाप्त कर देगा। उसकी प्रभू से प्रार्थना है-- 


“हे ईइवर आपसे प्रार्थना है कि ध्रव श्रागे से ऐसी सोधी लड़को पँदा 
न करना जो इतनी दब्बू स्वभाव को हो कि झपने भ्रधिकारों के लिये भी न 
लड़ सके । 


* । (जे) भारतीय नारियों उठो जागो झौर अपने प्रधिकारों के लिये 

संधर्ष करो---परोक्षतः क्‍यों, विश्व की महिलाओ्रों से प्रत्यक्षतः एक स्पष्ट श्राद्वान 
है कि वे पुरुषों के शोपर के विरुद्ध विप्लव करें। झादग्ध मांस भ्रौर रक्त का यह्‌ 
समाधोप है कि पराभूत श्रौर भ्रष्यवित न हो न ही भागें, वरन राहुल साकृत्यायन 
के भागों नही दुनिया को बदलो' शब्दों के भ्रनुमार समाज का आमूल परिवततन करें । 
स्वामी विवेकानन्द के सन्देश 'उठो और जागो” की तरह ही यह प्राह्मान है कि उठो 
पौर जागो तथा सम्मानपूर्ण भ्रस्तित्व व यधोचित अ्रधिकारों के लिये संघ करो। 
भ्ररिनि श्र ज्वाला में भुससती हुई किसी नववधु की यही भ्रन्त्रिम चीसे है कि दहेज 
हत्या जो कि एक सामाजिक कुरीति है भ्रौर दरिद्रता एवं नारीत्व के प्रति दोहरा 
अपराध है को उसी तरह प्रग्नि और ज्वाला में भस्मीभूत कर दो । 

(फ) उमिला के अंतिम झब्दों को कोने कोने तक पहुचाश्रो प्रार्थनाप्रों में 
सम्मिलित करो--(03) में चाहता हूं मद्दिलायें, किन्तु महिलायें ही क्यो विश्व के 
सभी मानवीय संगठन उमिला की उक्त चीत्कार ब्र पुकार को स्वर्णक्षरों मे श्रकित 
कर भर उसे उक्त महिला की शव भूमि से प्रारम्भ सभी घध्यानाकर्षी स्थानों, विथि- 
कोणों, दिवाह मण्डपों रसोईयो व कुटियों तक में घोषित करें। पुरोहितों उजारियो, 
मुल्लाशों और पादरियो को चाहिये कि वे इसे मदिरो, मस्जिदो, ग्रिरजाओों शौर 
युरुद्वारों यहां तक कि समस्त महिला वरन्‌ मानवीस विद्यालयों, महाविद्यालयों श्रौर 
विश्वविद्यालयों को प्रातःकालीन प्रार्यनाम्रों मे इसे भ्रन्तंग्रहित करें। 

(ण) नारी दासना एवं दहेजसुदत बंधन से मुश्ति ?--([04) इस प्रकार ही 
उमिला का उत्कृष्ट त्याग, वासना पृति व दहेज शोषण के बंधक से भारतीय मारो 
-की मुक्त और विमोचित करा सकता है । 
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(र) पुरुष द्वारा सती सीता, सरत्यतों को पूजा का दोंग-मधुरा, उम्रिलो, 
द्ोपदी के शोषण पर प्रावरख-- यह कीसः ऋरतम उपहास है कि शोपक, सती 
सीता, सावित्री, दुर्गा, धरस्वत्ती एवं लक्ष्मी की पूजा के ढोग के आवरण में नारी को 
वासना पूति एवं दहेज प्राप्ति का साधन मात्र मातकर नित्य प्रतिदित नारी समाज 
को द्रीपदी, उमिला एवं मथुरा बनाने के लिए बाध्य करता रहा है। भारत में दी 
नहीं इगर्जड तक में कोलर कांड गुप्तचरो के लिए नारी भोपण रा उदाहरण है । 


(5) दोवसपीयर थे हुलसीदास--(!05) शैकसपीयर भौर तुलसीदास, भ्पने 
समय के प्रसिद्ध साहित्स्दार भी कुछ समालोचकों हारा मएनी रघत्ाश्ये मे बारी के 
प्रति प्रप्रतिष्ठाकारी तिवत प्रभियुक्ति के कारए प्रालोचित हुये, यद्यपि उन्हींने सर्वदा 
स्त्रीयता के प्रति भपना समादर भौर प्रशंसा ही प्रदर्शित की है। निन्‍्यानवे प्रतिशत 
जन यह नहीं जानते कि शैद्सपीयर के साहित्य में छलनामगी ठुम नारी हो! (हैमलेट) 
किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है श्रौर नही वे यह जानते हैं. कि वह “समुख्” 
सागर) था जिसने हुलसी के रामचरित मानस में प्ात्म निन्‍ध को भावता से घूड़, 
गवार, ढोर, पछु भौर नारी को सम्मानित किया । 


प्रभु भल किन्‍्ही मोहि सिख दीन्ही, 
मरजाद पुनि तुम्हारी कीन्ही । 
दीर, गंवार, शूद्र, पथु, नारी । 
सकल ताड़त के भधिरकारी ॥ 83 
साधारण व्यक्ति की समझ गतत ह्षो सकती है किन्तु यह विद्वानों को निर्भय 
करना है । 
(ड) मैथलीशरण गृप्त-यशोषरा, जयशंकर पसाद-कमरायनी--(406) राष्ट्र 
कवि मैथलीश रख ग्रुप्त की महिलापों के प्रति केवल दया, भनुकम्पा, करुशा भौर 
सहानुभूति थी, जब उन्होंने लिखा-- 


(८४) झवलर बंचल व धांसू-- 
“प्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, 
प्रचल में है दूध झ्ौर श्ांखो से पानी । 


एक झन्य महा/कवि प्रसाद ने भी नारीत्व के बहुकोसीय पहलुओं को छूते 
हुए दुर्वेलतर लिंग की परियीमा, श्रदहायता भोर बाधागों को कहीं-कही स्वीकार 
क्रिया है जब उन्होने यह कहा-- 
[(). “यह धझाज समझ तो पायी हूं 
मैं दुर्बलता में नारी हूं 
झवयव की कोमल सुन्दरता, 
लेकर मैं सबसे हारी हूं। 
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कवि भरांमू ही प्रांसू पाता है :-- 
(2) पर मन भी क्‍यों इतना ढीला 
प्रपने ही सो जाता है । 
घमश्याम सड़ सो अ्रांखों में 
बयों सहसा जल भर प्राता है । 
स्त्री, प्रयास पर भी पुरुष से पराजित होती है :-- 
(3) मैं जभी तोलने का करती 
उपचार स्वयम्‌ तृत्र जाती हूं 
मुज लता फसा कर नर तरु से 
भूले सी भोजें खाती हूं । 
उन्होंने यह कहते हुए उपसहार किया ४--, 
(4) नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो । 
सयशकर प्रसाद, राष्ट्र कवि मंथलीशरण गुप्त की वाणी में :-- 


(5) श्रांसू से भीगे प्रांचल पर 
मेने का सब कुछ रखना होगा । 


(ण) भांसी की रानी जोन श्रॉफ श्रा्क --(07) सुभद्वा कुमारी चौहान ने 


भ्पनी कविताप्रों में महिला साहित्य की गरौरवान्वित करने के नये प्रायाम 
भस्तुत किये :-- 
“खूब लडी मर्दानी वह तो भांसी वाली रानी थी 
-- सिंहासन हिल उठे 

डिन्तु भांसी की रानी, श्रौर प्राधुनिक युग की जोन श्रॉफ श्रार्क व श्रसर्य 
भहान्‌ महिलाओं और देवियों यया दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, महासती, सीता, सावित्री, 
और दमयन्ती के बावजूद महिलाप्रो का शोपण श्रभी भी निरन्तर गतिशील है । सभी 
नंतिकता भौर राजनीति उनको प्भी तक दासत्व मुक्त करने मे विश्वस्तर १९ श्रसफल 


रही है । 


(ह) भारतीय नंतिकता पुरुषों के प्रति पक्षपाती महिलाओं के प्रति ऋूर-- 
(08) क्‍या इन सबको हम यह कहकर उचित मान लें कि नैतिकता समय-समय 
पर झौर जाति-जाति मे बदलती रहती है । 


(थ) क्या पह सब एक दाक्तिशालो महिला प्रधानमन्त्री होने से बदलेगा-- 
हम ऐसा नहीं मान सकते । नैतिकता का भारतीय सबोध निःसन्देह महिलामों के 
प्रति असामान्य ऋर धौर पुरुषों के पक्ष में भुकाव के कारण पक्षपाती हैं। एक प्रभावी 
महिला के प्रधान मन्‍त्री होने पर हम यह भ्राशा करते हैं कि नैपिकता भ्रौर साथ हो 
घाथ विधि का मूल्य शीघ्रठा से बदलेगा, न कि शर्नें: शने- किन्तु द्वुत गति से, 


304/विधि, नैतिकता प्रौर राजनीति 


(09) प्रधानमस्त्री व हम सब भारत के प्रयर्ववेद के निम्न एलोकों से 
प्रेरणा लें जिसमें नारी को “महाशनी” घनने वी मान्यता दी है। कद्दा है जिस 
प्रकार बलवान समुद्र ने नदियों का साम्राज्य उत्पस्त किया है। उसी प्रकार तु पति 
के घर जाकर सम्रान्नी (महारानी) वन । ससुर, देवरों, सवदों और सायू, इत सबके 
साथ महारानी बन कर रह । 


गधा सिम्धु्नदीतां साआज्य पुपुनैयृपा । 
एवात्वं सन्राशयेधि पत्युरस्त॑ परेत्य ॥ 
सम्राज्येधि श्वमुरेयु सम्रामयुत देवपु 
सवान्दुः सप्राज्नयेधि सम्राजयुत श्वश्‌ वा ॥ 
(0) भारतीय शास्त्रों में नारी को देवता तुल्य पूजन का उपदेश है :--- 


“मातुदेवों भव, पितृदेवी भव, 
प्राचाय॑ देवों भव 


महूि मनु ने भी सारी को देवता की तरह पूजने का प्रमर विदेश दिया:--- 
“पत्र नार्यास्तु थुज्यन्ते रमस्ते ठत्र देवता” 


(7]) परन्तु “मतुस्मृति” में नारी के लिए भवांद्यगीय भालोचना है, जिसे 
कई विद्वान भृगु ऋषि का, प्रपअन्स संकलन मनु के मूल रचना से भलग, बताते 
हैं। भक्ति काल के कवियों ने भी नारी को ईश्वर पूजन में वाघक मानकर, भ्रन्याय 
किया । नैतिकता के विद्यार्थी के नाते में पुद्धना चाहता हु, यदि नारी को ईश्वर सम 
पूजनीय भास्थों में मनु ने माना तो क्या ईश्वर ही ईश्वर की (जा, प्रचंना व 
उपासना में बावक हो सकता है ? कैसी विडम्बना है। कैसा विरोधाभास है। 

(42) सतयुय में क्या हुआ होगा, यह तो विद्वान निर्णय करें लेकिक प्रोज 
"बाद व नक्षत्रों में पहुंचने के तवाकथित नवयुय में मारी की पुजा वे आदर” 
रविन्क सरोवर कांड में हो रही है । केरल की हजारों लड़कियों का श्ररब राष्ट्रों में 
रबासना व गुलामी” के लिए बेचा जाना, हरिजन युवतियों पर हजारों बलात्कार 
किस “मात देवों भव, की नेतिकता के धोतक हैं--प्राप ही निर्णय करें । 

(73) पाश्चात्य सम्यता व श्रांग्ल भ्रमेरिका-फास प्रादि में तो राजी क्लब, 
सुन्दरियों के नग्न नाच व सुरा की उछाल नारी का धाधिक व लैग्रिक शोषण का 
कू रतम भौंडा प्रदर्शन है है 

(34) नैतिकता, राजनीति व कानून तीनों विवेशी बहाकर नारी को 
बला! से सबला व आंचल को “भांसों के धासू से घोने के स्थान पर प्रसन्‍तता व 
नवजीवन लाने में प्रसफल रहे हैं। चांद व नक्षत्रों का विजेता पुरुष,“नारो को वासना 
व युतामी से मुक्त मही कर सका । वेद, भाष्य व मतु के “नारी” के पुजन, धर्म 

शास्त्रों में या मंदिरों में ही रह गये व झाज तो मनुष्य उन्हें पढ़कर “मगरमच्छी'' 
झांसू बहा नारी का उपद्ास करता है। 
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(4) उपेख बक्षी को बलात्कार नियमों में वरिवर्तन हेतु विधेयक के लिए 
घन्पयवाद--मयुरा शौर उमिला का महिला क्रांति के लिए त्याग --(45) 
उमिला की स्पष्ट उत्लीव्‌ पुकार ने विप्लव के एक थुग को प्रग्रसित किया है भौर 
वधुप्रों की दहेज हत्या के सामाजिक पातक के निवाणरर्यि नियम बनाने वाले 
राजनी तिन्नों को कठोर निवारक नियम बताने को बाध्य कर नैतिकता और विधि के 
नये ध्रायाम स्थापित किये हैं। श्रारक्षक द्वारा मथुरा का सतीत्व हरण धौर बलात्कारी 
को प्रपराधी बना फैद करने में नियमों की भ्रसमर्थता, बलात्कार प्रकरणों में इस 
फानून में परिवर्तेन हेतु नियमों को संशोधित करने के विधेयक में 
परिणत्ति हुई । विधि की इस कमी को प्रकाश में लाने श्रौर नैतिक मूल्यों के प्रवर्तन 
हेतु प्राध्यापक उपेन्द्र वक्षी व पन्‍्य मद्दिला संस्याप्रों को घनन्‍्यवाद । 


(पध) भथुरा भौर उभिला फो प्रकरण लाखों में एक उजागर दशाद्दियों से 
कभी प्रकाश में धाते हैं -“7(!6) कृपया यह नहीं भूलें कि मथुरा श्लौर उमिला 
तो उन हजारों में एक हूँ जो पूर्ण प्रकाश में भ्रा जाने से उपलम्मित हुईं । राजनीति 
और राजनी तिन्नों से प्रेरित समाज शास्त्र पर श्राघारित नैतिक प्रभाव विरला होता 
है, दशाब्दियों में एक ग्रौर कभी-कभी तो शताबिदियों में | यह सब राजनीतिजञों पर 
उतना निर्भर नही हैं जितना कि निर्वाचकों, समाज सुधारकों बुद्धिजीवियों, कृषकों, 
अम्रिकों, मोचियों, रिक्शावालों श्रौर तांगेवालों सहित समस्त सम्राज पर है कि कौन 
से नैतिक मूल्यों के लिए ये कितना प्रयास करते हैं। 


(न) दरिढ, रोटी और झर्य रे संबन्धित है न कि राजनोति, विधि प्रौर 
नेतिकता से --(7) निःसन्देह भारत का बहुजन दरिद्रता की सीमा रेखा के 
नीचे होते से दो जून भोजन से ही सवन्ध रखता है जो कि राजनीति श्रथवा परमाणु 
"मौतिकी के बजाय विशुद्ध प्राथिक है । उसके लिए विधि श्रौर नंतिकता वृथा है । 


(!8) “दो रोटी' प्रथवा “दो जून भोजन! की समस्या के दैनिक चक्र से 
व्यथित विश्व की तीन चौयाई पीड़ित दलित” नियूहित, पददलित प्रयुक्त जनसख्या 
जो साईवेरिया से सीलोन, दक्षिण भ्फ्रीका से चीम की तरफ फंली हुई है, प्रधिकांशतः 
संस्कारवश जन्म से ही घामिक प्रभाव के कारण बाईबिल, गीता, रामायण, कुरान, 
ग्रुरुग्रन्य साहिब धम्प्रपद, समदं सुत्तम का पाठ करती है | लेकिन कई धर्म, जाति, 
राष्ट्र, वातावरण, इतिहास धौर भूग्रोल, 'नेतिकता, विधि भ्ौर राजनीति, श्राधार 
झौर भौतिकी के सीमा का उल्लंधन करते हुये कालंमाकर्स के दास कैपीटल से प्रर्थ- 
शास्त्र के सिद्धान्तों की तरफ ग्राकपित है । मार्शल, माल्यस' ध्ोर माक्‍्स ये सभी 
भ्र्थशास्त्री थे शौर उसी प्रकार कौठिल्य भी था जिसने भ्रथंशास्त्र की रचना की 
किन्तु मार्व्स ने अर्थशास्त्र मे विधि, नैतिकता और राजनीति तीनों को प्रभावित 
करते हुये नये भ्रायाम प्रस्तुत किये भौर सम्पन्न के विरुद्ध विपनत भोौर शोपक विरुद्ध 
शोषित को सजग करते हुये इसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय झौर शाश्वत विज्ञान बना दिया | कौन 
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इसके पक्ष प्रथवा विपक्ष में है यह एक प्रसंग प्रश्न है भर एक पौछासीव स्याया- 
घिपति होने के नाते इस सम्बन्ध में में झपती राय से स्वय॑ को भजग रू या । 


(प) स्यायाधिपति राजतोति से विमुख--[9) एक स्यायाधिपति का 
राजनीति से कोई सम्बन्ध नही होता है । फउत्त: मेरा भी नही है। एक न्यायाधिपति 
के लिये विधि न्याय है, राजनीति समानता है भौर नेतिकता एक सद प्रन्तःकररश 
है । विधि, वैतिकता और राजनीति का विवयेश का अर्थ एक स्तायाधिपद्ि के लिए 
स्याप, धदग्रस्त करण और भ्रयानता है थौर ठह मुझे उसी प्रकार प्रंवीकृत है 
जँसा हमारा परविश्न संविधान । इसी से प्रेरित होकर मेंने स्यायाधिपति सुश्री कान्ता 
भदनागर के साथ प्रोठासीन दिनाक 2-3-980 को मुख्य पीठ, जोयपुर में निर्साय 
पुस्म दाण्डिक भ्रव्मान याचिका संस्या 527/79 में निम्न सम्पेवित किया;--- 


“ज्याय का अतीक या सम्प्रदोक सम्भर या हुल है! एक स्रायाधिएवि को 
प्रथमत्त, यह चाहिये कि बहू इस तुला का संतुलन बताये रपे भौर हर परिस्थितियों 
में इसे असतुलित ने होने दे । श्र लोलुपता से इसे प्रसन्तुलित करना न्‍्याय भौर 
स्पामाधिपति के लिये प्रतिष्द है भौर एक न्‍्यायाधिपतति के लिए इससे घुरा कोई 
लान्छन नही होता है । एक न्यायाधिपत्ति के लिए स्वतंत्रता उसका हृदय है भौर 
सत्यसधता उमकी सांसें हैं । एक स्यायाधिपत्ति में मात्रा का प्रमाव कोई भभाव नही 
है, गुगा का प्रभाव कुछ भ्रभाव है परन्तु स्वृतन्धता सत्यसंघता भौर भिम्पक्षता का 
प्रभाव यूण प्रभाव है ।” 

(फ) जब एक न्यायाधिषति पर्मंगोद्धा बन जाता है -(20) उपरोक्त इन 
प्रक रशों का निदर्शन अचुरतया यह सिद्ध करता है कि बैविकता भौर मानवता के 
उच्चतम सिद्धान्त कभी-कभी व्यायाधिपतियों को भी दरिद्रीं और पद--दल्षितों के 
प्रति द्रवी भूत कर देते हैं भर जब एक न्यायाधिप्रति प्रतिच्छिततः वेदना जनिते 
उत्पाह़ प्रदर्शित करते हुये धर्म योद्धा वन विधि व ततिकता को सार्वेभोमिक नियमों 
का रूप प्रदान करता है तम्र ही विधि झोर ने तिकता का विनय होता है । 

प्रमायास ही ये स्यायाधिपतियों की कत्तंध्य विभुक्तता है जिसका पूर्व में विधार 
विया जा चुका है, क्योंकि कम्पुदर (संगएक) कभी मो पर्मे योडा नहीं बत सकते । 


33, सद्य नियेध 


मंतिकता, विधि व याजनीति क्की अन्तःअतिक्रियाएँ श्र 


(क) शृष्क बनाम धर --(!27) नैतिकता विधि और शाजतैतिक विकोश 
की विशद्‌ विभिन्‍न मिश्रित झन्तः प्रतिक्रियाएं मदुय नियेद झौर पुरातन कालीन 
शुष्क बताम, भाद ” के संघर्ष में भी पाई गई ॥ जिनका संक्षिप्त किन्तु विन्दुवत्त 


क 





4, . उम्मेदर्सिह बनाम ब़दुरातिह 3980 ड्व्व्यू, एस, एन. 276 


विधि, नैतिकता झौर राजनीति/307 


व सारयुकत चित्रांकन रमेशचन्द्र पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका 
संख्या 86] सन्‌ 979 में हुआ है । जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा (मानवीय 
न्‍्यायाधिपति श्री गुमानमल लोढा द्वारा निर्णीत) निम्न श्रवलोकन किया गया । 

- “ये पांच मदिरा समर्थक याचिकाएँ, मदिरा विरोधियों के विरुद्ध हैं। “शुष्क 
बनाम प्रा” एक पुरातन कालीन विवाद है जो कई विधिक सधर्षों से युजर चुका 
हैं; जिसे सर्वे प्रथम कुवर्जी बी. भरुचा घनाम मुख्य श्रायुक्त, भ्रजमेर व भ्रन्यां में 
विचारित किया गया जो क्रोले बनाम क़्िस्टेन्सन पर भाधारित था और मैसर्स सत- 
पाल ए०्ड कम्पनी बनाम उप-राज्यपाल, दिल्‍ली व भन्य# के श्रभिनव निर्णोय् द्वारा 
जिसकी वारम्वार सदन शिखरी तथा उच्चतम न्यायिक शिखरों द्वारा प्रसारित व 
उद्घोषित किया गया है कि मदिरा का व्यापार वे व्यवसाय एक मूल ग्रधिकार नही 
है| तद्पि नये संघर्ष मोचों पर हर बार मदिरा समर्थकों का मदिरा विरोधियों पर 
आक्रमण जारी है और वे उन्हे सविधान के शनुच्छेद 47 के भण्डे तले समाप्त एव 
लुप्त करने की चेप्टा करते हैं । 


(ख) फालिदास के सूत्रों में “सोम” व सुरा--(22) प्रतीत काल 
से ही “सोम व सुरा” मदिरा के प्राचीन नाम, यद्यपि उसी विवादास्पद ढग से, 
जैसे प्राज विद्यमान है, भ्रस्तित्व में थे। जिनका स्प्ृति-सूत्र, रामायण, महाभारत, 
श्रीमद्भागवतत, पुराण, णटाक्ष वन्दना एवं कई तन्त्रों तक में उल्लेख हुआ है । यहा 
तक कि महाकवि कालीदास, प्राचीन कवि, ने भी अपने शास्त्रीय साहित्य-प्रभिज्ञान 
शाकुन्तला, कुमार सभव व रश्वंश मे इनका उल्लेख किया है । 


(ग) भ्रजुंटक्स, इस्लाम, बेबू व बौद्धझ--(23) निषेध लहर एवं मदिरा 
विरोधियों के मदिरा समथकों को निष्प्राण करने के प्रयत्न प्राचीन काल मे बड़े पुर 
णोरथे। श्रमेरिका मे, प्राचीन मैक्सिको के प्रजेटक्म सुरा पान पर नवग्रुवकों को 
मृत्यु दण्ड से दडित करते थे किन्तु वृद्धो व रुग्णों के प्रति उदार थे। भारत में मनु 
ये याज्वलूक्य ने सुरा पान में लिप्त लोगों के लिए कठोरतम दण्ड का प्रावधान 
रखा। इस्लाम में मादक.पेय प्रयोग में लेमा निपिद्ध कर दिया था। भारत एवं 
परसिया व वेब्रूज के प्राचीन धर्म गुरुओं ने सुरा पान को प्रतिनिदित किया जबकि 
मुस्लिम व बौद्ध गुरुपों ने भदिरा परिवर्जंन निषेध किया । प्राचीन शास्त्रों द्वारा 
दण्ड का प्रावधान रखा गया व उनके द्वारा मद्य निेध श्रन्तःक्षिप्त किया गया । 


(24) वेद, मनुस्मृतियों व याज्ञवलक्य के भिन्‍न उद्धरण यह दर्शाते हैं कि 
मदिरा सक्‍त सभी काल में समस्त स्थानों पर निदित किए जाते थे । 


१ आल अत 


, ए. आई. आर, 954, एस. शो, 2204 
2. [980), 34 एल. एड. 620॥ 
3. ए. भाई. बार. 979 एग, सो. )5504 
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लक निताक्षरा की घारा 6-253 में मदिरा पान के दुष्परिणामों का निम्न प्रकार 
से वर्णन किया गया है * 


[ध) मदिरा के श्राठ दुय ण--25) मद्य कलझ में श्राठ हम 'श॒ हैं, : मद, 
अमाद, कलह, णड़ता, बुद्धिक्षय, भ्रनैत्िकता, विनाश में प्रानन्द एवं नरक की राह । 
“मद प्रभांद: कलहस्व निद्रा | 
बुद्धिक्षमों धर्म-विपयंयश्च । 
सुखेस्थ कन्या तरकस्य पन्‍्या । 
प्रष्टावनर्था : करके वसन्ति 


(3) छुरा पर मनु के विचार--(26) प्राचीन शास्त्रों द्वारा दण्ड का 
विधान किया गया था। एवं उनके द्वारा मदय निषेध धन्तक्षिप्त किया गया था । 
अनु 44-90, 92, 93 

“पुरा पौत्वा द्विजो मोहादग्निर्दशां सुराधियेत्‌ 
तथा सकाये विदग्धे मुच्यते किल्लिवयान्तुत: ॥ 90 4॥ 
यदि कोई द्विज (स्वैच्च्य) बाहे वी मानसिक विभ्म की भ्वस्या में 
हो धुरा, (प्रासुत मदिरा) पाव कर चुका है, स्वयम्‌ को तव तक वाष्पित करे 
जब तक कि उसके शरीर का पूर्ण द्रव दाह हो, तभी इस पाप से वह मुक्त 
होता है ।” 
कपास्वा भक्षये दद्व निप्ठाक वा सक्षस्तिभः । 
सुशापानापतुत्यर्थ बाचवासा जेटी घ्वजी 8 92 8 
“अषवा, धुरायान के प्राप से मुक्त होने के लिए वह एक वर्ष तक दिन 
में एक बार राशि को चावल भ्रपवा खलो का भोग करे, स्तर की जठाओ्रों व 
अन्य बातों से निर्मित वस्त्र धारण करे तथा सुरा पात्र को ब्वज के समान 
घारण कर चले । है 
>मुरा वे मलमभा नो पाष्याच मलमुच्यते । 
; सत्यादें द्राह्मण राजन्य वेश्यचन युरा पिदेत ॥ 93 ४ 
(घ) मदिरा पर अजु न की प्रतिक्रिया-- (!27) भगवत पुराण के अनुसार 
आता मुक्तिप्ठिर द्वारा गह-पूछि जाने पर कि यादव वया “कर रहे हैं, श्रजुंच में यह 
कहा बकति हैं... &- 28.20" वहा हट ही 
हहे दयानिध्वे ! हमारे परय्‌ द्वितेपी आप जिन लोगों के बारे में पूछ 
रहे हैं वे हमारे हो शुम चितक के घर एक धाह्मयण के भ्निशाय से विचलित 
अपनी समस्त चेतना की वारुसी द्वव में लिप्त कर एक दुसरे को ' अति स्वी- 
कार वे कर परस्पर आधारत करतें हुए स्वयं को इस प्रकार नष्ट कर चुके 
हैं। इस कथा को कहने के लिए भव चार या पांचद्र जीवित शेष रहे हैं । 
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[छ) .मदिरा सम्बन्धी रोमन विचार--(!28) कुछ ख्यातनाम रोमन के 
विचार भी कम झथिकर नही है। मद्मत्ता मात्र एक उन्मादावस्था है जो सोह श्य- 
ग्रहरा को जाती है। 


सेनेका ने झ्पने तिरासीवें धर्भपत्र में कहा है :-- 


“एक विपयासक्त एवं भ्रसंयमी युवक वृद्धावस्था के जीणं-शीर्ण शरीर को 
निमन्त्रण देता है । 


इस पर, जो हमे हजारों श्रपराध करने को प्रेरित करता है हम मुक्त हस्त से 
झसीमित व्यय करते है । मानव जाति अपनी पापासकत क्षुद्धा की संतुष्टि के लिए 
इतनी भ्रधिक घूर्ते है कि उसने इस प्रकार जल से ही मादकता उत्पन्न करने की विधि 
का प्राविष्कार कर लिया है ।”” 


(ज) थेदों द्वारा मद्य निषेध--(29) वेदों में निषेध निम्न प्रतिक्रिया से 
विद्यमान है :-- 


«  “इत्सु पीतासु यथान्ते दढुढ़ुं दात्नी न सुरायाम । 
ऊधन नम्ना जरनन्‍्ते ॥ 


लोग मद्यपान के पश्चात्‌ लड़ते हैं । उनके स्वास्थ्य का क्षरण होने लगता है 
धौर वे योवनावस्था में ही वृद्ध निर्बंल हो जाते है । भतः मद्यपान श्रतिस्िद्ध किया 
जाना चाहिये । 


(भा) मनुस्म्‌ति ऑ्रौर मदिरा--(30) मनुस्मृति में भी मद्यपाव की श्रवृत्ति 
को इसी प्रकार से निन्दित, किया गया है। 
मनुस्मृति ने इसे निम्न कथन से श्नौर तिरस्कृत किया है :-- 


यक्षरक्ष: विशाचान्न यदर्ग मां सुराप्नास वमु । 
दद्‌ ब्राह्मरोव नात्वव्य देवानामश्यत हवि ॥ 


(पा) याज्ञवलक्य द्वारा मदिरा की ,भत्संना--(3) याज्ञवलकष्य ने भ्रपनी 
स्मृति में मादिरापान पर टिप्पणी करते हुए इसकी इन शब्दों में भत्संना की है ! 


“पचि लोक न सायाति गब्राह्मणी या सुरा पिपेत । 
इहैव साशुनी, ग्रूप्नी शुकरी चौप जायते ॥” 


(८) भ्रध्यक्षीय! व्यवस्था--(!32) न्यायिक निर्णोयो की लम्बी श्र खला भौर 
संवैधानिक तया विधि विधान दोनों द्वारा ही मदिरा विरोधियों ने मदिरा समर्थकों 
के विरुद्ध संग्राम में अ्रधिकांशन: विजय प्राप्त कर ली है। लोक सभा विधि बनाती 
है भोर न्यायपालिका विधि के उन झादेशों का निर्वंचन करती है भौर श्पने उच्च 
शिखरों से वारम्वार यह उद्घोषणा कर चुकी है कि मदिरा विरोधी इस संग्राम में 
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सफल रहे हैं, संहृश्य ही वियायिका में प्रध्यक्ष द्वारा, जद कौई भधिमत था तो विधा- 
पिंक में पारित होता है श्यवा कट बाद विवाद, कोलाइसपूर्ण दृश्यों व विधायकों 
में तीदश विभाजन के पश्चात्‌ किसी प्रस्ताव पर मतदान हीतो है, यही भधिमत 
उद्पोषित किया जाता है | 


(5) मद समर्थकों की स्थायिक्ष समीक्षा--(33) कुबरजी वी. भरता प्रक- 
रख से प्रारम्भ “शुष्क ववाम भाई? का ल्यायिद प्रग्राम जिम्तमें प्रंच़े दशक के 
प्रस्यात न्यायाधीशों की प्रभावी उद्धोयणाएं हैँ भर जिनकी हरिशंकर प्रकरण में 
पुनरावृत्ति हुईं जब ए. एन रे मुख्य न्यायाधिषति, के- के. मैथ्यू, वाई. वी. चन्द्रचूड़ 
थे एन. सी. गुप्ता स्यायाधिपतियों द्वारा यह पुनः उद्घोषित किया गया कि मदिरा 
को व्यापार करने के लिए कोई मूल अधिकार प्रस्तित्व॑ में नहीं है तो इसने उस संशय 
को स्पष्ट कर दिया जिसे माननीय न्यायाधिपति सुब्वाराव द्वारा कृष्णा कुमार वरुला 
प्रकरण के निर्णय द्वारा उद्पोषित किया कि मंदिर) स्यापार भी एक भ्रमिकार है, 
से उत्पन्न हुप्रा । भ्रन्ततोगत्वा यह संग्राम धन्य काल के लिए न्यायाधिपति पश्रयूयर, 
देसाई व विश्नपा रेडी द्वारा पी. एन, कौशल व न्योयाधिपति देसाई व सेत द्वारा 
सतपाल प्रकरणों में की गई उनकी ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय उद्घोपरणाग्रों हारा जीत 
लिया गया है । 


(8) भ्रमेरिका में सादक बर्न--(34) तब भी मदिरा समर्थक इस .भाशा 
के साथ कि श्रन्ततोगत्वा वे श्रव भी यह युद्ध अतिम रूप से जीत सकते; हैं, नये 'सिरे 
से फूच कर रहे हैं श्रोर नये मोचें खोल रहे है, यद्यपि वे भ्रधिक्राधिक संब्या में 
स्पाधिक, राजने तिक व संवैधानिक युद्ध हारे चुके हैं। थे भ्रपनी प्रेरणा इस तथ्य से 
प्राप्त करते हैं कि यथपि प्राचीन काल मे मेक्सिको के भजेटेक्‍्स, चोनी व हँमनूरा 
कानून किसी युवक के मदिरासक्त ही जाने पर मृत्यु दण्ड का प्रावधान रखते थे झौर 
सन्‌ 798 से श्रमेशिका में मादक वर्जन की तीन प्रनुक्रिक लहरों के परिणाम" 
स्वरूप प्न्ततोयत्वा राष्ट्रीम, मदिरा निरोध भ्रभिनियम पारित करना पड़ा भीर संयुक्त 
राज्य अमेरिका के संविधान में !8वां संशोधन हुआ जियने मदिरा विरोधी भांदोलन 
के उच्च श्ेंग को मान्य ठहराया तथापि झन्ततः सन्‌ 7798, 830 और 920 की 
तीनों तहरों का राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा मचनिषेध भ्रधिनियम' व 8 में संशोधन 
अधिनियम को 2।वे संशोधन की धारा । द्वारा विरस्त करते हुए प्रशमनस कर दिया 
गया भौर निम्न उद्घोपणो की गई ३--- 


(ढ़) अमेरिका द्वारा संदिरा का पुन; समर्थन और राष्ट्रपति झुज़ेवेल्ट को 
अपील--मैं इस उद्देश्य के लिये हमारे समस्त नागरिकों से पूर्ण हादिक सहयोग की 
झपैक्षा करता हैं कि सायरिक स्वतस्त्रता के इस प्रत्यावतेन के साथ किसी भ्रवरोधी 
स्थिति का समागम नही होगा जो कि प्रठारेहयें संशोधन के पारित हीते के पहले और 
इसके अगीकृत होगे के समय से थी ॥7 
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,*.. “में विशेष झूप से प्रनुरोध करता हूं कि कोई भी राज्य विधि द्वारा या प्रन्य 
प्रकार से मधुशालाझों के प्रत्यापंर्ण इसके प्राचीन या भ्राघुनिक छद॒म रूप को प्राधि- 
कृत नट्टी करेगा ।/ 


+ 


“निश्चित ही यह बहुत भ्रच्छा है कि संयुक्त राज्य में यह मधुशालाएं' नहीं 
हैं | परन्तु यहां पानगृह, मदिरालय, कबाबखाने और मिश्रित सुतलेह किन्तु प्रधिकतर 
उसी पुराने ढर्रे के साथ हैं; केवल नाम बदला है ।” 


(ण) प्रास॒वारी एक प्रतिभ्रम--(35) “शुष्क बनाम श्राद्र” के इस 
ऐतिहासिक संग्राम का पुनरावलोकन प्रासवारी ने पश्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “दी ग्रेट 
इलूजन”' में किया है, हालाकि यह प्रमेरिकी प्रयोग पर श्राधारित है। प्र 332 पर 
मंदिर निषेध के; ]4 वर्षों पर प्रकाश डालते हुए झापने निष्कर्ष निकाला कि सन्‌ 
920 से 934 तक के 4 वर्षों का समय केवल भ्रष्टाचार शौर श्रतुलनीय प्रप- 
राध वृत्ति का ही नदी रहा श्रपितु एक सर्वेथा भूठे काल के रूप में भी स्मरणीय है। 
मदिराविरोधी मदिरा निषेध को उचित ठहराने के लिए भूठ बोलते थे इसके विपरीत 
मैदिरा समयंक इसे बुरा सिद्ध करने के लिये भूठ बोलते थे, सरकारी कर्मचारी श्रपनी 
प्रतिष्ठा बढ़ाने व्‌ व्यय 'करने के लिए प्रधिक धन प्राप्त करने हेतु काने स को डरा- 


कर भूठ बोलते थे प्रौर राजनीतिज्ञ मिथ्या भाषण की प्रबल पश्रादत से भूठ 
बोलते थे। 


(घ) भ्रयुपर-हम क्‍या हैं--(36) इस देश के प्रख्यात न्‍्यायाधिपतियों के 
निर्णय भी प्रत्यन्त सुस्पष्ट एंवं भावोत्त जक हैं । न्‍्यायाधिपति श्रयुयर ने पी. एन. 
कौशल के निर्णय को, जो कि एक उत्कृष्ठ निर्णय है, सर्व साधारण से कि हम क्‍या 
हैं एक प्रश्न के रूप में प्रारम्भ किया एवं “शुष्क वनाम भाद्व ” के बीच युद्ध की 
ऐतिहासिक, शज़नैतिक व न्यायायिक्‌ प्रगति एवं विनिश्चियों का विस्तृत सर्वेक्षण 
करने के पश्चात्‌ भ्रन्ततोगत्वा यह ग्रवलोकित करते हुये इस निष्कर्थ पर पहुंचे कि 
४हमारे पूस सामाजिक न्याय व मतपान (मादकवर्जन) पोषको के लिए विधि तथा 
संविधान के तरीकों की न्‍्यायोचित ठहराने हेतु पर्याप्त कारण हैं। यह चुनौती 
प्रसफल है व सन्‌ 978 की याचिकाए' संख्या 4!08-409 व श्रन्य, एक सुनवाई 
शुल्क के खर्चे सहित भ्रपास्त की जाती हैं। क्‍या हम राज्य से अ्सहाय, स्व 
धानिक प्रनुच्छेद 47 के प्रति सच्ची निष्ठा भौर विश्वास की भाशापूर्णे भ्रपेक्षा कर 
सकते है” 


(छ) भ्रसहाय अनुच्छेद 47--(37) यह उल्लेखनीय है कि इस देश के 
सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 47 के प्र॒सह्याय होने सम्बन्धी भ्रधिमत तव से विचार- 
स्ीय“है जबसे सविधान के आदि निर्माताश्रों ने सनु 949 में इसे प्रधिनियमित किया 
और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों मे इसे प्रतिस्थापित किया, श्रौर तदुरूप ही यह 
राज्य के तीनो पश्रंगों कार्यंपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के समक्ष भी” 
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विधारखीय है। में इसमें एक और थनुवृद्धि चाहूंगा कि न्यायपालिका विधि का 
क्रेवल निर्वबन कर सकती है श्रौर विधायिका द्वारा निमित विधि की वैधता का 
न्यायोचित निर्शय करते हुये तथा यह सुनिश्चित करते हुये कि प्रम्य दो भय संवि- 
घान के अनुरूप व विधि नियम से कार्य कर रहे हैँ, संविधान के रक्षक के रूप में 
कार्य कर सकतीं है । हि | 

अनुच्छेद 47 न तो न्यायालय द्वारा न्याय संगत एवं अवतेनीय है भोौर मे ही 
इसे मूल भ्रधिकार के रूप में लिया जा सकता है जबकि प्रनुच्चेद 37 के वल से यह 
देश के शासन में मुलभूत है भौर विधि बनाते समय इन तत्वों का अयोग राज्य का 
कत्ेंव्य है ।! हि 

[38) इस प्रसस्त संग्राम के सम्वस्ध में मैंने ऐतिहासिक भर सामाजिक 
विकास की विस्तृत खोज की है। उपरोक्त तो मेरे उस सर्वेक्षण की एक भांकी है जो 
मैंने हर प्रसाद प्रकरण में किया है । मेरे निर्णय के उपरोक्त उद्धरखों से यह भल्री 
भांति प्रदर्शित हो जाता है कि नैतिकता पर ध्राधारित मदपान, (मादकदर्जेन) भोर 
मदूय निरधेध ने सार्वभोौतिक लियमों पर वारस्व्रार प्रभाव ढाखा । यद्यपि राजनीति द्वारा 
इसे समय-समय पर ठैस पहुंचाई गई। परन्तु लव भी इस क्षेत्र में नेतिकता राज- 
नीति १२ प्रभावी रही, महात्मा यांधी, विवोदा भावे भर गोकुलभाई भट्ट के भ्रांदोगेत 
इसके निकटतम जीवन्त प्रमाण हैं जो निश्चित रूपेश यह सिद्ध करते हैं कि भय के 
मूल्यों पर भी मद्य निपेथ काबूठ कम के कम भारत में प्रधितियमित एवं प्रसारित 
किये गये ।. इन्हें राजनैतिक व भाविक कक्षों से ठेस पहुंचने का,सय भी सप्तिकद है 
किन्तु में तिकता की तभी परीक्षा होती है । यह सब उन्हीं पर निर्भर हैं । 

अन्ततोयत्वा क्राथिक राजकीय लाभ से प्रभावित होकर नैतिकता की शव 


माना निकाल कर सदिरा निपेष समाप्त किया जा रह है: हि 


अपवाद रूप भारत में जो भी सदिरा-तियेध कानूव बने, शर्म: सबको पत्नीता 
लगाकर जलाया जा रहा हैं व सुरा, मदिरा की मादकता में चंद्र श्र मधुमालाएं 
ही नहीं गली घोराहे, विरक रहे हैं। विश्व की प्रधिकांश जनसंख्या मदिरापान स्ते 
अस्त है व इसे भर्नेतिक समझता भी भव दखियानूसी विचार झारा समभी जाती 
है। “सुरा व सुस्दरी” भ्रव खुते समाज व भ्ाधुनिक ध्रयतिवादी सम्यत्ता व संस्कृति 
की चोतक है-भ्रत्तः भारत में भी गांधी नहर की कल्पना की धारा 47 मृत ह्दी 
है-मै तिकता के मूल्य बदल चुके हैं । हि 


34. समापन 


«.. ज) बोल्गा से गंगा, गोपालन -से मोलकनाथ, झाधार्य रजनीश, सत्‌ साई 
बाबा--(40) नैतिकता विधि भौदर राजनीति की विवेचना करते हुये मैंने मम से 
माक्स, वेन्यम, प्रास्टिन, भरस्तू, सुकरात, प्लेटो से महात्मा गांधी, चोल्या से ये, 


झा भ्रन्तरिक्ष इग में भी, जवकि विज्ञान श्र टेक्नोलॉजी ने “बद्रमा 
भ्रौर ग्रहों?” पर आप्य करती है श्रौर ज्त्याही भाधुनिकताबाद) प्त्तरिक्ष में 
प्यान आरक्षित करवा रहे हैं, श्रत्ति उपेक्षित, तृच्च, 7, समाज का 


प्ले कु ढे पेड़वे: ञ्माः 
करते है । जो या तो वरिष्ठता अयवा अपनी पुननात्मक योग्यत्त के ढारा प्रयवा 
चुस्य न्यायाधिपत्ति प्रववा उन्हे सम्बन्धित वरिष्ठ नयायाषी शो का रजिस्ट्रार को कप 
भकेले राजस्थान के ही 428 व्यादिक अधिकारियों में, के 342 अपिकाते 
हैं जिन: प्रधिकारी फ्री, की, प्रग्रवान से 
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लेकर श्री पूरणमल रैगर तक मुन्सिफ एवं स्यायिक मणिस्ट्रेट या केवल न्यायिक 
मजिस्ट्रेट होने के कारण इस सीढ़ी पर सबसे नीचे व्यक्ति हैं । 


हाफिस विपन्त व्यकवित-एफ विरोधाभास 


4, इसमें कुछ विरोधाभास श्रतीत हो सकता है कि ऐसे देश में, जहाँ 50 
प्रतिशत से भधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो भ्रौर 
सुदूर गांव या कस्बे में मुन्सिफ पुराने हाकिम की श्रेणी में माना जाता हो, मेने उसे 
“विपत्त व्यक्ति! के रूप में प्रवर्गीकृत किया है । यह सही है कवि विस्तृत एवं व्यापक 
भर्थ में यह धन्य हजारों व्यक्तियों की धुलना में प्रधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति 
है किन्तु मेरा मूल्यांकन न्यायिक धधिकारियों के पारस्परिक वर्गीकरण धौर प्रवर्गी- 
करण तथा निर्धारण तक ही सीमित है भोर ग्रह केवल विशिष्ट तथा संकुचित प्र्थ 
में सापेक्ष तुलवा पर धाधारित है । 


मिरीक्षण हारा प्रेरणा 
' 5, प्रारम्भ में भृन्भूनू जिला के मुन्सिफ स्यायालयों के निरीक्षण का 
उल्नेख करना मेरे लिये भावश्यक है | जहाँ तक भ्रावास का सम्बन्ध है, न केवल 
न्यायिक अधिकारियों के रहन-सहन की, वरन्‌ न्‍्यायालय-भवनों की दयनीय स्थिति 
भौर पीठासीन_ प्रधिकारियों की विम्न स्थिति में सोवीनार के लिये यह लेख लिखने 
भोर इसका शोर्षक “दयनीय व्यक्ति रखने के लिये मुझे विवश किया है। 


न्यायालय के विरुद्ध तिष्कासन डिकफ़ी 
6. सेतडी मुन्सिफ फा स्यायालय-भवन मकान मालिक द्वारा निष्कासन 
डिक्री के भ्रधीन चल रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रव उसकी श्रपील कर 
दी गई है । किसी मकान मालिक द्वारा उस मुन्सिफ को जो कि पश्रन्य ध्यक्तियो के 
निष्कासन का श्रादेश देता है, किसी भी दिन न्यायालय कक्ष के साज सामान के साथ 
बाहर फंक दिये जाने के खतरे के साथ ही उसके मस्तिष्क में लाचारी, खीचा ताम 
एवं तनाव की स्थिति बनी रहती है । 


छत का गिरना सन्नचिकट 


7. बिड़ावा में - मुन्सिफ मजिस्ट्रेट - के स्यायालय परिसर के लिये किराये का 
वाद लम्बित है। किसी जागीरदार के इस छोदे से प्रावोन खण्डहर कमरे की 
छत भ्रत्यधिक जीणं-शीर्ण श्रवस्था में है. । - इसका किराया प्रतिमाह 2/- र- है। 
भू-स्वामी एक वर्ष में 2/- रु. तक की लागृत एक छत एवं भवन के नवीनीकरण 
की प्रनुमति देता है जो एक निर्माय्य सम्बन्धी मजदूर कौ एक दिन की मजदूरी के 
लिये भी पर्याप्त नही है। बेचारे मुन्सिफ को जो उस छत के नीचे, जहाँ कि पुराता 
प्लास्टर गिर पड़ने की दुर्घटताए पहिले ही हो चुकी हैं, किसी भी समय अपने सिर 
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पर छत के गिरते का खतरा रहता है ओर इस फारण उसके मस्तिष्क में लाचारी, 
खोच तान एवं तनाव की स्थिति बनी रहती है । 


न्‍्यायालय कक्ष ओर्ण-शीर्_ 


8, एक श्रोर वेदखली सम्बन्धी का्यवाहियों का मुकाबला करना भौर 
अपर से छत गिरने का खतरा होने के कारण बेढंगे माहौल वाले, भ्रम्धेरे, धुन्धति, 
भ्रव्यवह्ा रिक, भरप्रवत्तित, प्राचीन जीर॑ं-शीर्ण कमरे में, जो किसी न्यायालय के लिये 
परिद्वाई भी नही हो सकती, कोई व्यक्ति गम्भीर प्रकृति के न्‍्याग्रिक कर्तव्य का पालन 
किस प्रकार कर सकता है ? यह विडम्वता उलभाते वाला पेचीदगीवूर्ण है--जिसकी 
प्रोर उच्च स्यायाधिकारी या तो मौन हैं था उदासीन । | 

/. परीठासीन श्रधिकारी भ्रपमानित ' 

9. खेतड़ी में वार एसोमियेशन की बैठक की समाप्ति पर, बार के एक बरि- 
प्ठतम सदस्य ने, जी कि झद्ग सक्तिय; विधि व्यवसायी, भी नही है, वहा भर्ती किये 
गये तथा मुन्सिफु के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की खिल्‍ली उड़ाते हुए, कविता पाठ 
करके जले पर नमक छिडकते का कार्य किया था। इस कठिन समय में मैंने उन 
व्यक्तियों के प्रति जो समाज के सदियों से दबे हुए, दवाये गये, तिरप्कृत,-पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप से सताये हुए अंग हैं, भौर जिन्हें पूर्व में कमी भी शिक्षा प्राप्त नही करने दी 
गई धौर सेवाओों में हिस्सा नहीं मिला शोर जिनके साथ झक्‍स्पृश्यता का व्यवहार 
किया गया, कढुता वे अएम्शतजनक सम्दोधत के बिये रोका । राज्य क्ेवाएं मात्र 
तथाकथित उच्च वर्ग में जन्में लीधों के लिये विशेषाधिकार मानी जाती थी । मुन्सिफ 
प्रत्यधिक संकट महसूस कर रहा था भ्ोर यदि मे उसे तुरन्त सांत्वना न देता तो वह 
मूछित ही जाता क्या अनुसूचित ज्यति को तिरष्कार करना साधानिक न्याय है ? 

वित्तीय स्वायत्तता झ्रावश्यक 

0. जिला मुख्यालयों पर स्थित न्थायालयों को छोड़कर, भ्रधिकांश मुन्सिफ 
न्यायालय भू-स्वामियों के किराये के परिसर में कार्य कर रहे हैं वर्योकि राज्य, अत्प 
वित्तीय. साधनों के कारण भ्रौर साधारणतंया न्यायपालिका की वित्तीय 
आवश्यकतामों के प्रति हृदयहोवता भोर उदासीमता के कारण प्रारम्भिक रूप से 
सरकारी भवनों की व्यवस्था करने में भ्रसमर्थ रहा है | इसको केवल “न्यायपालिका 
के लिये वित्तीय स्वायत्तता” भौर “मुख्य न्यायाधिपति - की वर्चस्वता” को बहाल 
करके ही सुधारां जां सकता है $ ४ 

जहां तक पीठासीन, भधिकारियों को झावास-धुविधा का सम्बन्ध है, लगभग 

स्‍्सी से नब्बे प्रतिशत पीठासीन अधिकारी, जिससे राजस्थान न्यायिक सेवा संवर्ग 
का गठन होता है, भु-स्वामियों की कृपा, सनक एवं दवाव पर किराये के प्राधार पद 
निजी मकानों में रहने के लिये.मजबूर हैं । कुछ भरू-स्वामी तो इस किरायेदार भू 
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स्वामी सम्बन्धों का .दुर्षयोग कर सर्वाधिक सिद्धान्तहीन साबित हो रहे हैं भोर 

न्यायिक अधिकारियों की छवि उनकी जानकारी “या मौन स्वीकृति के बिना ही नष्ट 
कर रहे हैँ . भौर इस पर.भी;वेचारा मुन्सिफ, , ऐसी स्थिति से “भ्रष्ट” के :रूप में 
भ्रारोषित किया जाता है। ,;- शा] १ 


अस्सी प्रतिशत किराये के परिसर में निवास करते हैं 

]. उपयुक्त भ्रांकड़ों के गहन तुलनात्मक श्रष्ययन से यह प्रतीत होगा कि 
लगभग समान रेक की प्रशासनिक सेवाप्नों के श्रधिकारी, चाहे वे राजस्थान प्रशास- 
निक सेवा में हों या राजस्थान पुलिस सेवा में, अनिवायंतः श्रपने निवास हेतु सरकारी 
भावास-सुविधा प्राप्त कर लेते है- इस मामले में राजस्थान न्यायिक सेवा के धस्सी 
प्रतिशत भधिकारी ; //विपन्न” निर्बल व- दयनीय, किन्तु राजस्थान प्रशासनिक सेवा 
तथा राजस्थान पुलिस सेवा के इतने ही प्रतिशत अधिकारी “सम्पन्न” “सबल” व्‌ 
“प्रभावशाली यही,दयनीय स्थिति कुछ तृमिलनाडू जँसे भपवादी राज्यों को छोड़कर 
समस्त भोरतीय न्यायपालिका की है... २६, क- -">२ * 


|] 





के सके 





न्यायिक भ्धिकारोी बनाम प्रशासनिक प्रधिकारों 

2. इस प्रकार . यह सर्व विदित है कि श्रावास-सुविधाप्रों के मामलों मे 
लगभग एक हो संबर्गे की प्रतियोगितात्मक तुलना में न्यायिक अधिकारी “विपक्ष” हैं 
भौर प्रशासनिक भ्रधिकारी “सम्पन्न” | प्रादास ही क्यो वाहन व प्रन्‍्य सुविधाओं मे 
भी यही पसमानता है । 
8 निगरानी 
। 3. ज््यायिक,सोपान के सबसे निम्नतम व्यक्ति क्री शोचनीय श्रवस्था का 
भन्दाजा तव तक नहीं लगाया,जा सकता जब तेक कि इस बारे में भ्रागे विचार नही 
कर लिया जाय कि मुन्सिफ विभिन्न निरीक्षए-अधिकारियों या उच्च न्यायिक धधि- 
कारियों की निगरानी में.काम करता है। प्रारम्भ में. पभ्रपर सिविल न्यायाधीश को 
कुछ सिमित भ्रपीली शक्तियां मिली हुई हैं जहा वह मुन्सिफ द्वारा किये गये कार्य की 
प्रकृति के चारे में टिप्पणिया दे, सकता है। इसके बाद जिले के मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट को निश्चित सीमा तक उस पर पर्यवेक्षणीय शक्तियां प्राप्त हैं। इसके 
पश्चात्‌ बह प्रपर जिला न्यायाधीश तथा प्रन्तिम रूप से जिले के जिला न्यायाधीश के 
प्रधीन होता है जो कि सभी उह्द श्यों एवं प्रयोजनों के लिये उसका न्यायिक भधिकारी 
होता है। - 
है ५ 05 ३ सतकंता 
7 ' 4, इसके पश्चात्‌ उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार (सत्ता) रजिस्ट्रार की 
भपीक्षण एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रलावा, सतकंता बरतने की शक्तियों का प्रयोग 
करता है । तथापि, यह पन्त नहीं है क्योकि भ्धीक्षण एवं निरीक्षण को शक्ति के 
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परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों दंष्ठि से उसके कार्य नि्धारिण की जांच तथा 
निर्धारण उच्च न्‍्योयालय के प्रशासनिक न्यायाधीश की आरक्षित शक्तियां रखने वाले 
जिल्ले के उच्च न्यायालय के निरीक्षेणकर्त्ता न्यायाधीश'' द्वारा भ्ोर श्रेन्ततः सर्वोच्च 
सत्ता, राज्य के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किया जाता है। कोई भी' ”भंध्मांसुर'' बन, 
दयनीय, भसहाय मुन्सिफ को जला ,कर अस्म कर सकते है व '।. : 


ल्‍ 


चारों तरफ तोपें :. 7:+/ : 
5, जहां तक न्यायिक कार्ये का संम्वन्ध है, सिविल न्यायाधीश से,वेकर 
जिले के श्रंपर जिला न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाघीश, उचवं न्योयॉलेय 'के न्यायाधीश 
और कभो' कभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तक, किसी भी प्रेपीली फोरम का 
पुंनरीक्षण' फोरम हारा कांये की: क्वालिटी के! बारे में टोका-टिप्पणी की णा 
सकती है ।  कते एहार ) 
/. उपयुक्ति शुद्ध श्रौरं सोधोरणए 'गणाना- से ' यह प्रतीत 'होगा. कि. मुत्सिफ 
चारों भौर तोपों के साथ “धुआं भौर भाग” से घिरा हुआ है ।' इस दुर्खदायी स्थिति 
का वास्तविक, वर्खन नहीं किया जा सकता .क्योंकि ,जाके,फटी न पैर बिवाई वो 
क्या जाने पीर पराई” वाली कहावत वहां धरिताय होती है।, इसके प्रलावा, फोई 
“सुविधा सम्पन्न” किसी “विपन्न” की ज्वलन्त, समस्योप्रों, को केसे समझ 











सकता है । 2 8 हर 
... गुमनास शिकायतें. |. व7 वाई 

6, कभी-कभी किसी प्रभावशाली, प्रधिवकता की, जो सभी आदेश भरे 

पक्ष में देने के लिए जोर्‌ देता है भोर जो यह चाहता, है कि मुस्सिफ त्यूयालय में 
मुन्सिफ उसकी इच्छाओं के भ्रनुरूप भृत्य करे, तेनिक_ भी नाराजगी का परिणाव 
मिसाईल छोड़ने के रूप में सामने झोता है जिसमें भुमताम शिकायतें, _ उसके" विद 
उंच्चाधिकी रियों के पांसि शिब्टमण्डर्ल भेजना झोर किसी नकली संगठन का प्रयोगित 
संकल्प भी होता हैं। यहे सही है कि कुँछे सीमा तके तो बार का बतोव उचित होंता 
है किन्तु वृ छे अपवाद तो सभी जगह होते हैं, चाहे बार हो या,वच ।... 








2... , , :संब दुखः कोई सुख नहीं।/, - 7" ७, : 

]7, इस कौतिमाने.को सुरक्षित रखने. के लिए, जबकि उच्चतम न्येंये 
पालिका के स्यायाधोशों फो भी इस प्रकार कीचड़ उछालने -भौर ब्लेक-मेल वीं तक 
नीकी का शिकार वनाया जा रहा हो जिसके कारण उनमे से कुछेक तो कभी भी केभी 
हेसी दुप्टवा के लिए समपित्, था अम्यस्त हो जाते हैं और श्रपने भय भाइयों के 
विरुद्ध ऐसे ध्रम्ियानों को चुपचाप सहन कंर लेते हैं, एक सम्रे मुन्सिफ की पीड़ा श्रौर 
स्थिति कितती दयतीय हो सकती है, इस वात से सहज हो!'भोंखों में "शांत? भा 
सकते हैं॥ उस स्थिति में एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को *सियाय रंज के कोई फुंशी नदी 
मिलती 
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चन्द्रचड़ शिकायत अ्रभियान से श्रप्नसन्‍्न 


8. कठिनाइयों की कहानी कहने के लिए, उसकी परेशानी, डिन्‍नता, 
प्रपमान, दवाव की कष्टकारी स्थिति एवं पीड़ाप्रों का यहां भन्त नहीं होगा क्योकि 
उसकी निष्पक्षता, स्वतन्त्ृता या श्रनुगृहित करने में विफलता से भ्रश्नसन्‍्त कुछ मूक" 
दमेवाज, रिश्वत, अष्टाचार, पक्षपात, भाई-भतीजावाद तथा व्यभिचार की घटना्रों 
का प्राविष्कार करके समाचार पत्रों में प्रभियान प्रारम्भ कर उसे ब्लेक-मेल करना 
शुरू कर देंगे। भारत-के मुख्य स्यायाधिपत्ति श्री घन्द्रबूड़ ने श्पती जयपुर यात्रा के 
दौरान पीठासीन प्रधिकारियों के विश्ड्ध किसी भी बहाने से शिकायते करने की बढ़ती 
हुई प्रशृत्ति घर त्रिन्ता प्रकट की थी जो उनके श्रनुसार रोजस्थान में भी एक खतर- 
नाक झनुपात में थी । विश्वमीय सूचना से ज्ञात होता है! कि भारत के उच्चतम 
न्यायालय के उच्चतम न्यायाघिपति द्वारा चिन्ता प्रकट करने के बावजूद भी कीचड़ 
उछालने भौर ब्लेक मेलिंग का प्रभियांन समाप्त नहीं हुआ है। पूर्णतः विश्वसनीय 
सूत्रों से ज्ञात हुआ था. कि ऐसे झ्रापत्तिजनक तरीकों झ्ौर अनुचित तकनीकी को 
निरुत्साहित करने के घजाय सोपान की शिखर पर देंडे प्रेत्यधिक महत्त्वाकांक्षी 
व्यक्तियों द्वरा जानवूभक्र था बिना जाने इसे श्रोत्साहम द्विया गया है। इससे महत्वा- 
काँक्षा को वही बात सिद्ध होती है जो स्तम्भ-लेखक थी, श्री अरूण शोरी ने प्रपने 
पुक्य लेख “न्यायाधीशों के निर्णय” में कही थी । यदि ऊ'चे लोग झपने भाईयों की 
: बेदनामी वाले ऐसे धंमिंयान को उमरने न देने का कोई गंभीर प्रयत्न किये बिना 
स्वयं को उसके सम्बद्धःरखते हैं तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की जो कि ऊ'चे लोगों के बीच 
मै. “वि का बकरा” बनां हु है या उनकी क्रोथीली सिन्‍्तता का शिकार पनता 
है; कितनी दयनीय स्थिति हो सकती है, इसकी कल्पना करना कठिन है । 

४ हि बार बार स्थानान्तरण 

9. ऐसा श्थायिक पधिकारी, एक लोक असिद्ध हिन्दू विधवा की तरह, 
जिसको जुवान, बन्द रहती है सार्वजनिक रूप से उनका खण्डन करके न ठो विरोध 
हर सकता है भ्ोर म ही वह यह जानता है उच्चतर न्यायिक भधिकारियों के कामों 
में, जो उसके भास-पास के व्यक्तियों की बातों पर घ्यान देते हैं, चाहे वे सत्यनिष्ठ 

हों या नही, कितना जहर उगल़ा जा रहा है भौर वे उसका सत्यापन या जाच किये 
बिना भौर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के स्पष्ट उल्लंघन तथा घोर प्रतिक्रमण की 
उपेक्षा करते हुए उसके विरुद्ध अपनी विचारधारा घना लेते हैं। बेचारे मुन्सिफ को 
इस गम्भीर स्थिति का पता त्तव चंलता है जब उसे भ्नुचित समय पर स्थानांतरण 
दारा राज्य के पूर्व से पश्चिमी गौर उत्तर से दक्षिणी में, एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक फैक दिया जाता है लेकिन तव उन गलत फहमियों को जिन्होने उसकी मानसिक 
शान्ति पढ़िले ही भंग कर दी है श्रोर जिसके कारण वह लाचारी एवं खीचतान, 
मानसिक परेशानियों प्रौर पीड़ाप्रों से घिरा रहता है, को स्पष्ट करने में भधिक 


विलम्ब हो जाता है । प्रंस्थायी रूप से कौयें करने वाले उच्चाधिकारी जो केवल 
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स्थानान्तरणों के ऐसे मामलों में हो सक्रिय भूमिका निभा:रहे हैं, इस व्यवस्था का 
शोपण करते है । 


इस न्याय प्रयास के दौरान ग्रुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी प्रदेश 
श्रौर नियम जो स्वयं मेरे द्वारा वहां के-मुख्य न्यायाधिएति से प्राप्त किये गये ये, पेश 
किये गये थे जिसमे कि यहां भी स्वस्थ मानदण्ड,! बनाया जा सके ' और उन सभी 
न्यायाधिपतियों को विभिन्‍न समितियों में ,. सम्मिलित, करके सोह श्य पदीलतिं 
प्रौर स्थानान्त रण की विनियंमित किया जा सके॥ दुर्भाग्यवश, न्‍्यायिक' प्रशासन को 
व्यवस्थित करने के सभी प्रयत्नों.के बावजूद भी थ्रुजरात के वे मानक ' नियम शोर 
परिपत्र स्यायाभीशों को भी नही भेजे गये श्र उनके अनुसार कभी काम: भी नह 
हुआ । बेचारे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट श्रव इस बात पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं! कि फ्या 
गुज़रात, “कर्नाटक के पैटर्न पर विभिन्‍न समितियां बनाये जाते का कभी: कोई महत्त्व 
पूर्ण -उ्द,श्य पूरा होगा । कब श्र कैसे, यह बिलियन डालर 'का प्रश्न है ? यदि 
डाजनेता सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं चाहते तो क्‍या: न्यायिक उच्च सत्ता उनसे 
प्रेरणा लेकर सत्ता का केन्द्रीयकरण करती ही रहेगी ? ५707 ४ 


ईमानदारो-स्यायिक श्रधिक्वारो की पश्रात्मा 


उपयुक्त बेलगाम-आ्रारोपों)सेन्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रतिरक्षा का कदापि 
प्र्थ नहीं है कि-सभी शिकायते भूठी हैं भौर न ही यह भर्य है कि उन्हें प्रदक्षता या 
बेइमानी, कै- लिए लाईसेंस, दिया जा सकता है ॥, इसके -विपरीत जैसा कि मैँगे 
उम्मेदर्सिह बनाम बहादुरसिह के मामले-पें विचार व्यक्त किया था कि ईमार्नेदारी 
न्यायाधीश की श्रात्मा होती है, मैने इसे निम्नलिखित शप्सेंदिग्घ. स्पष्ट एवं छुतें 
शब्दों में महत्त्व दिया है :-- _ 

“स्याय” का चिह्न का प्रतीक “कांटो” या. “तराजू” है। न्यायाधीश ते 
सावधानीपूर्वक इसे सन्तुलित धंनाये रखने भौर किसी भी | कीमत पर इसे भुकने न 
देने की प्रपेक्षा की जाती है | “न्याय के कांदे या स्याय की तराजू” को' “सिक्कों के 
भार” से भुंकाना किसी “न्यायाधीश” तथा “न्याय” का अ्रत्यधिक' प्रात्मघात है। 
किसी न्यायोधीश के विरुद्ध यह सबसे बुरा कलक है । “स्वतन्त्रता” न्यायाधीश कीं 
“हुदय” भोर / ईमानदारी” उसके “फेफड़े” होते हैं ।' 

किसी न्यायाधीश के लिए--यदि गति व आंकड़ों में कमी ह्वई तो. कुछ नही 
गया खोयां,यदि सही न्याय गया तो बहुत कुछ गया, किन्तु यदि स्वतन्त्रता ईमानदारी 
या निष्पक्षता चली.गई तो सब कुछ -'चोपट हो गया” तब न्याय के मन्दिर झस्याय 
के कमाई खाने बन जाबेंगे॥ ... , - जज मद ह 


ल्द्ा 


” “चादुकारों को निरुत्साहित करो 


उपरोक्त बाती को ध्यान में र॒पते-हुए में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कि 
दी या अन्यथा प्राप्त वास्तविक शिकायतों का स्वागत किया जाना चाहिये, जता कि 
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किसी दार्शनिक ने ठीक ही फहा है कि “वे हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं जो 
हमारा सुधार करते हैं” । इसलिये न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी शिकायतकर्ता के 
प्रति प्रतिशोध या प्रतिकार की भावना नहीं रखनी चाहिये भश्ौर न उसके अपने इ्दें- 
गिर्दे चाहुकारों था चापलूमों को एकत्रित होते देशा चाहिये। जिस बात पर मैने 
आपत्ति की है यह है, भत्याचार, ब्लेक मेलिग, दुप्ठता भौर उसे नीचे भुकाने के 
प्रयत्त भौर इन सबसे मैते न्यायिक मजिस्ट्रेट को बचाने फा प्रयास किया है। 


बेरो प्रायोग-पदोन्‍नति के कम प्रवसर 


20. मुन्सिफ के लिये पदोन्नति के भ्रवसार भ्रत्यघिक कम एवं भ्रपरयाप्त हैं 
जैसा कि भूतपूर्व मुख्य स्यायाधिपति थी वी. पी, बेरी की भ्रष्यक्षतरा में गठित 
राजस्थान वेतन प्रायोग द्वारा उल्लेस किया गया है :-- 


४]-3-3, मुम्तिफ के सिविल न्‍्थायाधीश के पद पर पदोन्नति के प्रवसर 
4 प्रतिशत हैं भौर सिविल न्‍यायाघीश से मुस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर 300 
प्रतिशत हैं। निम्नलिखित चार्ट से स्थिति स्पष्ट हो जायगी । 


33% 40 राजस्थान उच्चतर न्यामिक सेवा 
29% 300% 30 मुख्य स्थामिक भ्रधिकारी 
4% 0 सिविल न्यायाधीश 
272 मुन्सिफ म्जिस्ट्रंट 


चेतन भी मामूली है। यह उद्योग, खान या बेक के किसी संगठित सेक्टर में 
कुशल कामग्रार को मिलने वाली मजदूरी से भी कम है । 


वेतन झ्रायोग 
2. वेतन झ्रायोग ने यह सिफारिश की थी। 


[-3-27 
() वेततवमान : 
क्र. सं. पद वर्तमान घिफारिशी वेततमान 
। मुन्सिफ 750-!350 700-]700 
मुन्सिफ | चयन 
वेतनमान 380-200 
3 सिविल न्यायाधीश _ 930-4500 समाप्त 
4. प्पर सुरुय न्यायिक मजिस्ट्रेट 4380-200 
$ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट. 250-700 4650-2250 


(॥) 5. 380-200 का चयन वेतनमान 5 वर्ष की सेवा पूरी कर 
लेने पर सभी मुन्सिफो को भनुज्ञे य होगा बशर्ते कि उनका सेवा-प्रभि- 
हे लेख सन्तोषप्रद रहा हो । 
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(7) सिविल न्यायाधीशों का संवर्ग संमाप्त हो जायेगा।_' ' है 


(ए) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टूेटों का नया. संवर्ग . बचाया जाएगा। 
सिविल न्यायाधीश के पद का ग्रेड, श्रपर सुख्य | न्यायिक मजिस्ट्रेट को 
हैसियत में ऊचा किया जायेगा । भ्रपर मुख्य,न्यायिक मजिस्ट्रेटों के 
और पदों का ग्रेड भी समान संझुया में मुन्सिफों के पदों को समाप्त 
करके ऊंचा किया जायेगा । इन पदों को सही संख्या सरकार द्वारा 
राजस्थान उच्च न्यायोलय से परामर्थ करके अ्रववारित की जायेगी । 


(५) एक स्तर से दूसरे स्तर तक पदीन्नति के लिये प्रत्येक मामले में कम 
से कम णंच वर्ष की सेवा श्रावश्यक , होगी । इसी प्रकार राजस्थान 
उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिग़रे मुख्य न्यमिक मजिस्ट्रेंक 
के रूप में पांच वर्ष की सेवा श्रावश्यक होगी । 

सरकार की उंदासीनता :;- 
22, न्यायमूति बेरी ने कहा :-- ब्क् ह। ' 
“मैं समान बर्दी भत्ते, पुस्तकालय भत्ते ' श्लौर प्रेक्टिस बंदी भरते 
की मांग पर विचार करने के लिए तेयार नही हूं । इसी प्रकार राजैस्थान 
न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की प्रायु भी श्रन्य राज्य 
सेवाझ्रों के श्रधिकारियों से ऊची नहीं रखी जा सकती /” 
सरकार ने सिफारिश श्रभी तक स्वीकार नही की है ।' किन्तु माननीय मुख्य 
न्यायाधिपति के प्रथक्‌ प्रयासों के प्रति हम इतज्ञ हैं'कि'उन मुन्सिफों के 'बीच एक 
मथोन संवर्ग का सृजन किया गया है जिन्हें चयन ग्रेड दो जा रही है। मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेंटों भ्रौर सत्र न्यायाधीशों के बहुत से नवीन पद भी मृजित किये गये. हैं । 





कोई इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर नहीं: 


23. कम्प्यूटरों श्र इलेक्ट्रोतिक के इस श्रतरिक्ष गुंगे में न्यायिक भ्रभि- 
कार्थियों को कोई भी प्राधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं कराये 
गये हैं ।- विधि पुस्तकालयों - के लिए, कम्प्यूटर अनुपलब्ध हैं। डिक्टाफोन शभीर 
विद्युत्‌ टंकणा यंत्रों की जानकारी नहीं है ! यहा तक कि, केलकुलेटर, जो टैक्नी- 

जी के सभी छात्रो के पास भौर छोटे से छोटे वाशिज्यिक ससस्‍्थानों में भी 
उपलब्ध हैं, के लिए भी न्यायिक भ्रधिकारियों को इन्कार कर द्विया जाता है । कुछ 
को छोड़कर उन्हें टेलीफोन जैसे संचार माध्यम से भी बंचित-रखा जाता है। उच्च 
स्थायालय की सीट श्रौर खण्डपी5 के बीच सम्पर्क के लिए कोई टेलेक्स व्यवस्था नहीं 
है भर वेचारा न्यायिक भ्रधिकारी तो यह बात तब तक जान ही नही सकता कि 
नवीनतम निणोय क्‍या हुम्ला है जब तक कि वह ला जनेलों में कभी कभी एक वष 
पश्चात्‌ या कभी कभी कुछ महीनों बाद प्रकार्शित नही हों जाता । घन की कमी से 
वह न तो महत्त्वपूर्ण ला जनंल मंग्रा सकता है भौर म ही अच्छा पुस्तकालय ही बना 
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सकता है । इस प्रकार न्यायिक प्रधिकारियों को मजबूर होकर पुरानी, अ्रप्रचलित 
तकनीकी ही काम मे लेनी पड़ती है जो श्रपनी उपयोगिता खो चुकी है, जिसके 
कारण उनकी कुशलता भौर कार्य की प्रगति ही समाप्त हो गई है क्योकि वे मात्र 
समय नष्ट करने वाली हैं । 


मे स्थान न लेखन सामग्रो-श्रभाव हो श्रभाव 


24: कुछ समय पूर्व जब मैंने जब जयपुर सिटी में सांगानेरी दरवाजे पर 
स्थित मुन्सिफ न्यायालयों का निरीक्षण किया तो मैने पाया कि व पत्रावलियां 
रखने के लिए उचित श्र पर्याप्त श्रालमारियां नही थी और पत्रावलिया फर्श पर 
बिखरी पड़ी थी । कर्मचारियों के बैठते के लिए कोई श्रलंग स्थान नहीं था। यह 
जानकर झाशचय भौर दुःख भी हुआ कि अभियुक्तों को सम्मन करने के लिए मुद्रित 
फार्म नही थे झौर जुर्माता जमा करने के लिए रसोद पुस्तकें'भी उपलब्ध नहीं थी । 
वहां पुलिस को सुपुर्द किये जाने वाले श्रभियुक्तों हेतु न तो कोई गार्ड रूम था भौर 
न ही न्यायालय के कर्मचारियों के लिए कोई शौचालय या ग्रन्थ प्रावश्यक सु विधाएं 
'उपसब्ध थी १ राज्य की राजघानी' में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट मूल-भूत भ्रावश्यकताग्रों 
और सुविधाप्रों के श्रभाव में इस प्रकार दुब्यंवस्था में कार्य कर रहे थे । इस स्थिति 
में दूर गांवों में या राज्य के दूरस्थ नगरों में करनेकार्य वाले न्यायिक प्धिकारियों की 
कप्टदायक दयनीय व भयावह स्थिति की सहज ही कल्पना की जा सकती है । 


कोई मुद्रशालय नहीं 


25, हमें न्यायपालिका के लिए प्रलग मुद्रशालय क्‍यों नही मिल सकता ? 
यदि विश्व विद्यालय अपना प्रेस रख सकते हैं तो न्यायिक प्रशासन इससे वंचित क्यों ? 


| श्रत्यधिक कार्य मार 
26, मजिस्ट्रेट श्रत्यधिक कार्यभार से कितमे दबे हुए है इसकी भली प्रकार 


जानकारी हाल _में- “इस्टीट्यूट प्लॉफ क्रिमनोलोजी/ द्वारा,' दिल्‍ली के मजिस्ट्रेट 
न्यायालय के किये भये श्रध्ययन में दी गई है : 


“यह देखा गया कि एक ही समय तीन मुदकम्ों पर कार्यवाही की जा रही थी, 
एक ओर तो न्यायिक श्रधिकारी को एके समुकदमें में कार्यवाही करते दखा गया था; 
दूसरी शोर प्रोमीक्यूटर भौर एडवोकेट दुसरे मुकदमें में व्यस्त थे और तीसरी झोर 

न्यायालयों का पेशाकार तीप्रे मामले मे व्यस्त था। यह भी देखा गया कि न्याया- 
घिकारियों की श्रनुपस्थिति में भो मुकदमों का निपटारा होता है *”+ सम्बन्धित 
पेशकार ने-मनमाने ढंग से मुझदमे स्थगित कर दिये “ ”* यह भी देखा गया कि 





3. जर्मल बाफ बार कॉसिल आफ इण्डिया पृ. 650 यष्ड | (3) 982 बुक रिव्यू डिले इप 
डिस्पोजल आफ क्रिमिनले वेसेज इन दि नेशनल एण्ड लोअर कोर्टंस इन देदली ! 
240] 
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जिन व्यक्तियों ने पेशकारों भौर चपरातियों को रिखत दी उन्होंने सरलता से स्वगत 
प्राप्त कर लिया जबशि प्रत्य व्यक्ति ग्यायालय के बाहर भ्रमद्वाय से 
प्रतीक्षा करते रहे । घेद की बात यह है कि दिल्‍ली के मजिस्ट्रोंढों के न्‍्यायालयों में 
अपनाभी गयी “मंत्र के लिये मुफ्त” विपटान प्रक्रिया्मों फे बावजूद भी देरी को 
समस्या में कोई सुधार नही देखा गया 7 


एक मुत्मिफ से यह भ्रपेमा की जाती है कि वह श्रति वर्ष 250 प्रतियादित 
मूल मुकदमी का निपटारा करे | पक्षकारों द्वारा किसी से किसों बढ़ते से प्राप्त 
किये गये स्वेमनों को बाढ़ के कारण उसे पत्रावत्तियों का भार बोका 'पर में कार्य 
करने' हेतु से जाना पढ़ता है भौर फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कठोर 
संधर करना पड़ता है । निपटान धीमी गति पे 'होता है क्योंकि दोनों में से कोई भी 
पक्षकार भौर यहुपा प्रतिवादी या प्रभियुक्त मुकदमें में देरी करने में दथि रखते हैं। 
नया मुस्तिफ इतना प्रनुभवद्वीव होता है. कि वह दृढतिश्ववी, कुशल भौर पुराने 
प्रनुभवी एडब्रोफ़ेड भौर न्यायालय के कुशल पक्षकारों फे सामने स्थगन देने से इस्कार 
करने का साहस नहीं जुटा सकता, बयोकि उनको धघढ़ी हुई भूकुटी से ऐसा करना 
उसे महंगा पड़ सकता है। तव उसके कानों में सदेव मह उपदेशात्मक प्रतिब्वनि 
गूणती रहती है “भांकड़ों के चक्र में गुणवत्ता का हनन मत करो” भ्रौर तो भी घाकरे 
ही बहुधा उसके 'गोपनोय प्रतिवेदनों' का भी निणेय करते हैँ । 


गत कई बयों के दौरान मेने भ्रपने निरीक्षणों में यह देखा कि ांकड़ों में 
निर्धारित मानक से भधिक निपटान बतलाया यया है । दमारा स्वयं का निपढान भी 
काफो ब्रच्छा रहा है पर्याद्‌ जैसा सूचित किया गया है, कई वर्षों में लेसक ने लगभग 
2000 से 3000 मुकदमें प्रति वर्ष निपटा दिये)पे तो भी बकाया मामलों की भौर देरी 
की समस्या विकराल रूप घारण कर रही है। भतः बेचारे मुन्सिफ भौर न्यायिक 
मजिस्ट्रेट को ही उसके लिए दोष क्यों दें ? 


मानसिक रूप से सताये हुए, शारीरिक रुप से टूटे हुए, 
भोतिक रूप से प्रवरद्ध 


27. न्यायिक सोपास के जिम्नतम संवर्ग मे दबे हुए इस प्रकार के मानसिक 
रूप से संताये हुए और शारीरिक रूप से दूटे हुए तथा भोतिक रूप से अ्वष्द, प्रथि 
-कारियों से भाप न्याय की त्वरित भोर प्रभावी व्यवस्था की झाधा कैसे कर सकते 
है ? अतः यह ने केवल झ्रावश्यक है बल्कि लगभग भतिवार्य झौर प्रपरिहायें भावरशय- 
कता भी है कि यदि राष्ट्र स्थायिक अधिकारियों के इस झसहाय वर्ग से ल्वरित न्याय 
की झ्राशा करता है तो उनकी दशा सुधारते भौर उपयुक्त शारीरिक झोर मानधिक 
यघरा झौर तनाव से उनको छुटकारा दिलाने और मुक्त करने के लिए गंभीरता ऐें 
कुछ करना होगा । ई 
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दिचारण न्यायाधीश न्यायपालिका को महत्वपूर्ण नोंव है 


28. यह नही भूलना चाहिये कि विचारण न्यायाधीश न्यायपालिका के 
सम्पूर्ण प्रणाली की मोव है ।! में इस दनन्‍्तकथा का खण्डन करूगा कि सफल न्याय 
प्रशाली केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से ही प्रारंभ होती है क्योंकि में यह 
अनुभव करता हूं कि वे न्‍्यायिक सोपान के निम्नतम अधिकारी ही हैं जो कुशल 
भौर सफल न्याय प्रणाली के वास्तविक स्तम्भ पश्राघार भोर नीव हैं। न्यायमूर्ति 
हैप्ता (प्रायरिश फ्री स्टूट)* ने कहा है :- 

“कभी-कभी उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीश सोचते हैं भौर 
में भी यह कहने को बाध्य हूं, कभी कभी स्वयं मैंने भी यह सोचा है कि कानून 
और ध्यवस्था की पुनः स्थापना उस बात पर निर्मर करती है जो उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों ने गंभार श्रेणी के भपराध के संबंध में कार्यवाही करने मे की है । 
किस्तु प्रन्त में से इस निष्कर्ष पर पहु'चा हू' कि कानून झौर व्ययस्था की स्थापन 
का पात्तविक प्राधार निम्नतम अणी के म्यायाधोशों को सध््मता, ईमानदारी प्लौर 
विश्वसनोयता है । 


नींब का पत्थर-ट्रायल कोर्ट-खन्‍्ना 

29. न्यायालयों के विभिन्न पदों की मद्तत्ता के तुलनात्मक मूल्यांदन के 
सम्बन्ध में प्रख्यात न्यायमूर्ति श्री एच. प्रार. खन्ना की प्रध्यक्षता मे भारत के विधि 
भायोग के सतहवरवें प्रतिवेदन का निष्कर्प भी इसी प्रकार का है-- 

“यदि न्यायिक प्रशासन में भ्रपती भूमिका निभाने याले विभिन्न कार्यकर्ताप्रों 
के महत्व का मूल्यांकन किया जाए सो विचारण स्यायालयों के न्यायाधोशों को 
शीर्ष॑स्थ स्थिति देनी पड़ेगो ! घही हमारी न्यायप्रणाली का ह्राधारभत व्यक्तित है 
“जो न्याय के प्रवन्ध में भत्यधिफ मह्त्यपूर्ण झौर प्रभावशाली भागोदार है। झधिक- 
तर जनता दिचारण न्यायाघोश के हो सम्पर्क में, या तो पक्षकार के रूप में, या 
साक्षी के रूप में भराती है, श्रपोल न्यायाधोद् फे साथ ऐसा नहीं होता । जनसाघारण 
में न्‍्यापिक प्रणाली को छवि विधारण न्यायाधीशों द्वारा हो बनाई जाती है भौर 
तत्पक्चात्‌ यह उनके घोड़िक, नेतिक झौर देयक्तिक गुणों पर निर्भर करती है। 


विचारण न्यायाधीश का देयक्तिक गुरा महत्त्वपूर्ण 
30. विचारण न्यायाधीश के व्यक्तित्व से विधि द्वारा, न कि मानव द्वारा, 
स्थापित सरकार में कोई प्न्तर नहीं पड़ता इस बात पर विचारण म्यायाधीश की 
महत्ता पर जोर देते हुए भौर इस अ्रांत का खण्डन करते हुए विधि भायोग ने यह 
. 





भारत के विधि आयोग को 77वो रिपोर्ट-डिले एफ्ड एरियर्स इन ट्रायल कोट्स भवम्यर, 
978 पृ. 73 


2. भारत के विधि आयोग की 77वो रिपोर्ट डिले एच्ड एस्यिस इन ट्राइल कोट्स नवम्बर, 
4973 वू. 6 
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स्पष्ट करने का कष्ट किया है कि “यह घारणा “वास्तविकता पे 'दूर है.। उन्होंते 
टिप्पणी की हैः- मु 


#विचा रण न्यायाधीश की योग्यता, दक्षता शोर व्यवह्यर कुशलता से या 
उनके न होते से उसके द्वारा कार्यवाही किये जा रहे मुकदमों के परिणाम बदल 
सकते हैं । यह ध्यान में रखा जाना है कि विधि न्यायालयों में कोर्य उस ववीन 
परिस्थितियों की, जो आज के जटिल समाज में मानवीय संबंधों” में उत्पन्न 
हो सकती हैं, विभिन्षता तक ही सीमित नही है ! किसी भी न्यायालय, न्यायाधीश 
द्वारा बनाये गये पूर्वोदाहरण, इन परिस्थितियों में न तो मारयंदंशंत' फर' सकते हैं 
झौर न कोई नियत-सूत्र इनका हल प्रस्तुत कर सकता है । ऐसी परिस्थितियों में, 
जिनमें न तो कोई मार्यदर्शन सिद्धान्तऔर न ही प्रवोदाहरण हैं, न्योगराधीओं के 
वैयक्तिक धुण भौर योग्यता ही उन्हें स्पष्ट कर सकती है” । ४, * 


न्‍्यायाघीशों का कार्य कठिन है-कार्डोजो: (३ कल हरे 
3]. स्यायमू्ति कार्डोजी ने विचारश न्यामाधीशों के कार्य के प्रपैतें: साक्षे- 

रिक वर्णन में यह टिप्पणी की है, “जब रंग मेल नहीं खाते, जब प्रमुक्रमणिका 
के संदर्भ काम नहीं फरते, जुब कोई निर्णायक पुर्वाद्यहरण नहीं हो, तब न्यायाधीश 
का जटिल कार्य प्रारंभ होता है 52522 
झ्रधिकांश मुकदमे, श्रस्तिम-विचारख् प्रक्तम पर * ६ 


32. विधारण न्यायालय के, महत्व को निविरोध बनाने के लिए विधि 
आयोग ने उच्चतर न्यायालय की आंत घारणा का फिर खण्डन किया झ्ञथा यहँ 
राय व्यक्त की ८५ 938 कील पड >रओक «हा पर: 

"“विचारख न्यायालय के निर्णायों की - भ्न्तिम प्रकृति के विपय में घारणा, 
जिसे श्रपील में सथोधित किया णा सकता है; या जिसे '/'उच्चतरः म्योयालम की 
कल्पना" कहा: गयो है, स्थिति की वास्तविकता की, भ्ंवहेलनी * करती है। प्रपीत के 

- अधिकार के बावजूद भी “ऐसे बहुत से/मुकदमें हैं जिनमें भ्रपील नहीं की जाती । 
इसके अलावा अ्रपील स्यायालय,' जिनके समक्ष केवल लिखितें अभिलेख ही रहता 
है, सामान्यतः, _विचारण न्यायाधीश, जिन्‍्हींने साक्षियों, की चेप्टए' .देखी हैं, दर 
साक्षियों की की गयी साक्ष्य के मूल्यांजन में हस्तक्षेप करने मे रुचि नही. लेते हैं । 
सह कहा गया है कि प्रतील स्थायालय मुद्रित भ्रभिलेस के आशिक शून्य में काम 
करते हैं। आशुलिपिक द्वारा किया गया ग्रतिनेखन, वाणी के भाव भ्ौर.बोली मे 
मिमक, जो वस्तुत: बाय का श्र्थ उस अर्य से विपरीत प्रकट करती है जो मात 
शब्द व्यक्त करते हैं, को उद्दत करने में भसफल *रहता है | मौलिक परिसाक्ष्य को 
सर्वोत्तम और शुद्धव्रम भ्रभिलेस सुलाये हुए झआाड्ू की तरह है, जिसमें सुखाये जाने ते 
धूर्व ने तो स्वाद-होता है धौर न सुगंध । हि 5 फ 
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',, विचारण न्यायालयों का पवंपिक्षित . * 


33. प्रांभ्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मधुसूदन राव ने विचारण 
न्यायाधीशों-फी भूमिका पर जोर देते हुए कहा है! :+- * 

“हमारी म्यायिक प्रणाली में विचाररं न्यायाधीश की' भूमिका को झोर 
प्रधिक महत्व देने की धायश्यकता है । वे विचारण न्यायालय ही हैं जो प्रायः सभी 
न्याय घाहते वालों का प्रथम प्राध्य स्थनर होते हैं भौर न्यायिक प्रशासन की 
प्रणाली में सामान्य व्यक्ति का विश्वास, ग्रविकतर विचारण। न्यायाधीश द्वारा 
प्रस्तुत छवि पर ही मिर्भर करता है । जो छवि प्रस्तुत की जा गकेती है वह स्याया* 
धीश के बोडिक, नैतिक और वैयक्तिक गुणों पर निर्भर करती है । पे 

भ्याममूति के. के. मैथ्यू ने वर्ष 979 में कोचीन में भ्खिलत भारतीय विधि 
सेमीनार में दिये गये भ्रपने भाषण में कहा था “न्याय प्रशासन में विचारण 
न्यायाधीश की भूमिका की परीक्षा में कम से कम मस्तिष्क, हृदय भ्ौर चरित्र जो 
कि कार हेतु प्रावश्यक हैं, की:विशेषतोश्रों का सुझावे दियो जेनना चाहिये । श्रपन 
अूमिका में प्रमाणिक होने के लिए विचारण न्यायाधीश को बहुधा ईमानदार तर्या 
वित्तीय, सामाजिक रूप छे भ्रमाधारण निष्ठावान व्यक्ति होना चाहिये। सामाम्यत: 
उसे सर्वप्रयम प्रहुता के या ऐसी पहँतां के जो लोक सेवा की न्‍्याविक शाखा में 
अद्वितीय है, विंचार विमर्श में रंखा जाता है । केवल एक प्रच्छा वकील हो जो 
वास्तव में एक ग्रच्छा व्यक्ति भी हो, सारवाद विचारण न्यायालय में सेवा के लिये 
अहित समझा जाता है । 


न्यायिक प्रेधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पारदयक्रम 


34, जब तक कि न्यायिक प्रधिकारी आझ्रावश्यक्‌ उपकरणों से सम्पन्न और 
कुशल न हो तब तक उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही का निपटारा धीरे ही होगा। 
'संविधान के श्रनुच्छेद 233 के प्रंधीन उच्च न्यायालय की सिफारिश कर सरकार 
द्वारा सात वर्ष की वकालत के श्रनुभव वाले ऐडवोकेंटों को जिला न्यायाधीश के 
रूप में नियुक्त किया जाता है और श्रपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात्‌ वे जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश का कार्यभार संभालंते हैं भ्ौर उसके न्यायिक और प्रशासनिक कार्य का 
निर्वहन करते हैं! जिला न्यायाधीशों सें भिन्‍ने न्यायिक सेवा के पदों पर नियुक्तियाँ 
सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग श्र उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्‌ 
सविधान के भनुच्छेद 234 के भ्रधीन की जाती हैं। सामान्यतः राज्य द्वारा निर्मित 
नियमो के झधीन-तीन वर्ष था अधिक की वकालत के अनुभव वाले ऐडवोकेट जिला 
मू सिफो के रुप में नियुक्ति हेतु पात्र हैं ।,प्राप्नप्रदेश राज्य मे इस प्रकार नियुक्त जिला 


मुसिफों को कुछ भहिनों का प्रशिक्षण आरप्त करना होता है भर उनमें से किसी को 
राणा प्याज 


. डाइरेविटव प्रिसीपिल्स ज्यूरिस प्रोडेस दण्ड 7] पृ. 283 पारस दीवान 
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भी स्थायिक श्रधिकारियों के रुप में भपते कत्त व्यों के पालत में इस प्शिक्षए थे कोई 
व्यावहारिक सहायता मिलती है । 


35. न्यायिक अधिकारियों के लिए उनके द्वार/ वास्तव में शाम भार ग्रह 
करने से पूर्व, गहन प्रशिक्षण की प्रणाली प्रारंभ करना धावश्यक होगा । शैक्षिक शात 
पधौर जानकारी को वे श्रपनी वकालत की ग्रल्प भवधि के दोटान प्राप्त करते हैं, उनमें 
से बहुतों को उनके करत व्यों का कुशलतापूर्वक पालन करने में समय नहीं बना सकैया। 
उन्हें न्यायिक प्रशाशन के व्यावद्वारिक पहलू लिश्लाये जाते चाहिये! प्रांप्रप्रदेश 
राज्य में मुख्य न्यायाधिपति न्यायमृतति श्री भल्लादी कुप्पूरवामी ते स्मायिक प्रपिका- 
“रियों के लिए प्रशासनिक सधिकारी महाविद्यालय का अस्ताव किया था झोर यह 
जानकर प्रसक्षता हुई कि सरकार ने इस झुकाव को तुरन्त स्वीकार कर लिया है 
भौर कुछ दिन पूर्व हो भारत के उपराध्ट्रपति ते न्यायिक प्रशासन प्रकादमी का 
शिल्रान्पास किया । मु 


36. भ्रधीनस्य स्यापपासिका में सभी मवनियुक्त व्यक्षिययों श्रौर विद्यमान 
पदधारकों के लिए भी योजनाबद्ध शिक्षण झ्ायोजित किये ,जाने फा . प्रस्ताव है। 
ऐसे ही संस्थान सभी राज्यों में या सम्पूर्ण वेश के लिए एक संयुश्त संस्थान को समा” 
पना किये जाने की बौछतीयता पर ग्रेभीरतापृर्थेक्त विचार किया णाए । 
न्याय के त्वरित वितरण हेतु प्रत्येक स्यायिक भषिकारी के लिए न्यापिक प्रणाली 
के वास्तविक कार्यकरण का विस्तृत भाव भत्यावश्यक है 


37, चू'कि राजस्थान राज्य में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के पद पर्याप्त समय तक 
रिक्त रहने के पश्चात्‌ ही राजस्थान न्यायिक सेवा में भर्ती की जाती है प्रतः कोई 
प्रशिक्षण नहीं दिया जाता भौर मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों को सीधे ही कार्य प्रारम्भ करते 
के लिए झौर कभी-कभी तो दूरस्थ स्थानों पर भेज दिया जाता है जह्दा वे विल्कुर्त 
श्रकेले होते हैं । पिछने दो बैचों को तो राजस्थान पधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय 
जयपुर में भी नहीं भेजा जा सका । प्रशिक्षण केन्द्र के निदेशक ने बतलाया कि स्योर्ग” 
पालिकाओं को छोड़कर, रुभो राज्य सेवाशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित कि 
गया है छिम्तु इस बारे में उच्च ' न्यायालय ने कोई पतिक्रिया ध्यक्त नही की हैं। 
सत्र न्दायावीण या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेंटों के मार्ये दर्शव के भधीत ज्योगिक 
प्रशिक्षण के भाव में न्यायिक धधिकारियों के, समक्ष गम्भीर कादिनाइयाँ उत्परत 
हो नाती हैं क्योंकि उसमें” बहुत विधिवेत्तर स्रोतों जैसे, डाकपर, लेखापरीक्षा 
कार्यालय तथा प्न्‍्य विभागों से भर्ती किये जाते हैं। राजस्थाम में न्यायिक सेवी 
परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते के लिए भम्यार्थी के लिए म॑ तो कोई अतिबन्ध है 
और ते ही वकील के रूप में स्यूनतम वकालत की अवधि की भावश्यकता । सुस्तिक 
के लिए भहूता: में स्थृूनतम' तीन वर्ष की वकालत की झवर्णि विहिंत की जानी 
चाहिये । हे 





दयमीय मशिफे/32 $ 


38. यहू गुभाव दिया यया है हि उच्द स्थायासलय को नये चयन डिये गये 
स्थायिक ध्धिकारियों को ऋूप के कम छः मास का प्रशिक्षण देते का भाग्रह फरना 
घाटिये। धास्प्ररेश राजर हो भा स्थाविश घंशादथी के विचार को, णैसा कि 
स्गवाधिय्ति मुश्मुध्तरार ने ऊपर यशित झिया है, स्वागत किया जाना चाहिये 
भौर गरकार द्वारा उसे व्िवार्रित रिया जाना भाहिये । यह भी थांछनीय होगा कि 
रय॑ स्याधिक सेवाप्रों के नियमों में अशिक्षण को प्रवश्य ही प्रतिवा्य घना दिया 
जाये प्रौर पयम गिये गये पम्यर्थी के लिए स्थायिक प्रधिकारी के रूप में 
कार्य प्रहणा करने में पूर्ष, प्रशिध्ण को वैकल्पिक सठ्ी रसा जाये । 

39, हाल ही में एक पौजदारी प्रपोच! में, जहां जुर्म के इकबाल करने के 
प्रापार पर धयराधियों को भा. द. स॑. छी पारा 302 के प्रधीन प्रपराष हेतु 
भाजीवस कारावास का दष्ड दिया गया था, यह प्रकट हुप्ना झि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने 
प्रतिपरीक्षा में यद इगबाल किया कि उसने, यू सुनिश्चित फरने के लिए कि इकबाल 
जुर्म स्वेष्छापूवंक घोर मह्य है, इग्याल प्रभिलिसित करने से पूर्व प्रपराधी से पूछे 
जातेवाने विभिन्‍न प्रश्नों का मुद्रित फार्म कमी नहीं देसा। हाई कोर्ट को शोर से 
यद दिप्पणी की गयी हि सये घयस हढिये गये स्थायिक प्रधिकारियों के लिए प्रशिक्षण 
प्राट्यक्रम की एक पूर्व निशित शर्ते बनाया जाना घाहिये स्‍भौर उसे न्यायिक प्रधिकारी 
ऐै रूप में तय तक कार्प नही,करने देना चाहिये जब तक कि यह प्रशिक्षण सफलता- 
पूरक पूरा मे कर से । यद टिप्पणी प्रनदेसों नहीं रही ये भय 985 से मुस्सिफों को 
प्रशिक्षण में भेजे जाने का निर्गंष लिया गया है ! 

विचाररण न्यायालय : बास्तविफ न्यायपालिका 

40, विशेष ज्यूरिस्टों ,फे उपयुक्त सुविचारित मूल्यांकत, भ्रनुमात भौर 
निष्कर्षों के प्राघार पर हमें यद्द स्वीकार करना होगा कि जब तक विच्ारण स्थाया- 
द्वारा ख़रित न्याय सुनिश्चित ने हो जाए जब तक हम उच्चतर न्यायिक ढांचे की 
केवल कमजोर नींव पर ही बनाते रहेंगे । यह एक ऐसे स्थान पर, पुल बनाने का यत्न 
करने वी एक कुढथात भूल भौर गलती होगी जहा कोई नदी ही मही है । 

* 954 को लोकसभा विधि झायोग के लिए संकल्प फरती है । 

4[, भ्रखिल भारतीय कांग्रेस, समिति द्वारा 26 जुलाई, 954 को यह 
संकल्प पारित कश्ने के पश्चात्‌ कि /इ'ग्लेण्ड की भाति एक विधि प्रायोग निधुक्त 
किया जाए जो मैकाले के विधि पभ्रायोग द्वारा लगभग एक शताब्दी पूर्व प्रख्यापित 
किये गये कानूनों का पुनरीक्षण करे श्र समय-सभय पर सामम्रिक,कनूनों के लिए 
परामर्श दे; लोकसभा मे 9 नवम्बर, 954 को प्रस्तुत एक गँर-सरकारी 


संवल्प में न्याय को सरल, त्वरित, सस्ता, प्रभावी और सारवान बनाये जाने की 
प्रावश्यकता को महसूस किया गया था।: 


ज--++-+__. 


3, 





डी. दी. कि, अरील न. 62/76 धूली बनाम राजस्थान राज्य, छोघपुर में माततीय जी. एम. 
सोढ़ा तथा एस. सी. र्प्रवाल स्यायमूति गण दाय 3-3-983 को विर्णीत । 


2. रिफॉर्म ओके ज्यूडिशियल एडमिमिस्ट्रेशन पर विधि आयोग की ]4दी रिपोर्ट । 


हित सील 
हि 934 में मेफाले का प्रथम विधि आयोग ५ 

77 7 १42, स्वतन्तता से पूर्व भी बर्य 934' में प्रथम विधि ध्रायोग गरंठित किया 
गया था जिसके भ्रध्यक्ष टी, वी. मैकाले थे और भपरन्‍्य व्यक्ति सदस्य थे | उसके कुछ 
समय बाद ही द्वितीय शायोग झौर चर्ष 967 में तृतीय तथा !979 मे चतुर्थ 
पागोग गठित हुआ । _ ५ समकिन धर्म ३ 
३, ७७ 7०० सप्रू रेनेकिन समिति, .... 6०० 
+) !ण 43,' धर तेज बहादुर सप्रू, वायसराय की ए' गीकय[ टिंव कौंसिल के तत्का- 
सीने विधि सदस्य के विशेय 'प्रयासों' के फलस्वरूप न्यायधिपति श्री रेतकिन की 
प्रध्यक्षता में वर्ष !923 में विसम्ब की समसस्‍्यों पर कार्यवाही करने हेतु एक समिति 
नियुक्त की गयी । ३ री बाजी 
+» , - दवेरी-बकाया कार्य--शीतलबाड़ से खन्ना 

: ०, /4.. लगभग 4 वर्ष कार्य करने के पश्चात्‌ दिनांक 26 सितम्बर, 958 
को प्रथम विधि भायोग की रिपोर्ट देते समय श्री एस. पी. शीतलवाड़ ;ने मूल्यवात 
सुझाव दिये थे, तथापि इस लम्बी यात्रा शोर मैकाले से खन्‍ना तक के विविध 
विधि ब्रायोगों के पदचिक्लों पर चलते हुए यह स्पष्ट हो गया है. कि देरी झोर 
बकाया काम की समस्या विकराल रूप घारण कर रही है भौर यह विश्वास 
दिलाने को मजबूर कर दिया है कि माल्यस की जनसंख्या का सिद्धान्त सही नहीं 
है, जिसमें केवल यही प्रत्याशा की गयी है कि जनसंख्या रेखागरितीय पिद्धात्त 
से बढती है भोर जीवनन्यापन के साधन, पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वे केवल 
अ्रकगशितीय गति से बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रधीनस्थ न्यायालयों के वर्ष 95 
से 98] तक के साह्यिकीय श्रांकड़ों से, जिनका वरोन भागे किया गया हैं, यह 
ईपष्ठ होगा कि जहां मूल फौजदारी विचारण मामलों में वृद्धि हुई है वहाँ मधीवरत्प 
न्यायालयों में दोवानी मामले दायर किये जाने में कमी हुई 'है। न्यायिक अधिकारों 
की संख्या, जो 95 में 37 थी, वर्ष 98] तक बढ़कर कैवल 386 ही हुई है। 
विचाराधीन दीवानी श्रौर फौजदारी मुकदमे, जो वर्ष 954 में कुल मिलाकर 77956 
बे, बंप 7984 में बढ़कर'5,28,75 हो गये हैं । |, न 

| : वर्ष 95! को तुलना में विचाराधोन्‌, मामलों में सात गुनी प्रसाघारण 
बूडि हुई है जब कि निपंटान केवल तीन गुना ही हुप्ला है। अतः विचाराधीन 
मामलों काःपि्रिमिड भ्रागामी वर्षों में भी ध्रवद्य ही बढ़ेगा । * ग्रॉफ चित्र इस गंभीर 
समस्या को, प्रदर्शित करता है भौर, विधि-सुघारकों, ज्यूरिस्टों भौर “विधायकों के 
समक्ष ज्वलन्तअश्न प्रस्तुत करता।है । हक ; फट गत 5 रे 

:+ ऊल![मिलाकर- भारत के झधीनस्थ - न्यायालयों [मे विचाराधीन 'मामत की 
ख्या अयंक्र रूपए में बढ़ी है !. दित्ांक-3:2-87? को इनकी तख्या 98,3 8,284 
बितलायी गयी थी जिसमें फोजंदारी भामले कुल विचाराधीन मामलो के दो तिहाई 
हे भ्रधिक चे। ५ 4:58 हे है एप सर बा १282) 
विभाजन इसप्रकार है*+ 
““फौजदारी 7 ज्यामिक सजिस्ट्रेंट ** 


0५. 5 


6 ६६ हब शा 62, उठ, 











0 पत 2+0॥ “+ सब न्यायाधीश वाह या । [,75,56 
दीवानी सिविल न्यायालय (मूल)!  / ' 7 * 30,26,3[ 5 
जिला न्यायालय (अपील) . ८ _ 2,23,36 . 
इाड ७ ४ मी 5२ »:फह अवर १ ०० १:40 ७, ३६ 
निया 04 +-- ७9, कुल;योग.... -.96,38284_ » 





दयनीय मुन्सिफ/33 
उपयुकत पिएं से । यह मनोरजेक  संब्य सोमर्क भाता है. कि इनमें दो- 
विह्ई मामले स्थामिक मजिस्ट्रेटों दाग ही निपठाये जाने हैं, जो विपन्न हैं । 
५ , अं, विसम्य प्रौर बकाया कांय के इस रोय को मनोरंजक कहानी निम्नं- 
पिसित घित्रारमक पार्ट से पता घसत जायेगी :--' ६ 677 
() राजस्पान विधारण स्यायासयों में मूल फौजदारी विचारण भामसे 
- १७) ,, 98-982 हापर, किये गये पांभ्ो गुने, निषटान! पछः गुने विचारा- 


पीन-पद्ह गुने, प्रापार यर्प 495] ह्ल्ण् 
* पम्तर 20220 
23 ७3 हक ।३: 5 क% रू कई. हट जशिए पाक 03249 4 0 00 
इज न ते जहा 
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सिलीप पलक 
बकाया कार्य में वृद्धि : श्रणु विस्फोड 
/ 46, यह वो मानना ही पड़ेंगा कि यद्यपि बकाया की समस्या हुल करने 
के समाधान में भ्रकगणितीय वृद्धि नहीं हुई है, किन्तु मुकदमें दायर करने भौर 
विधाराधीन मुकदमों की संख्या न केंबल' रेखागशितीय रूप.से बढ़ी है बंह्कि उसमे 
भाणविक ही नही वरन्‌ भयंकर मणु विस्फोट भी हुप्ता है 
६!) राजस्थान में विचारण न्यायालयों में दीवानी मुकदमें 954- 
8982 
दायर किये गये में गिरावट, निप्रदान-गिरावट विचाराधीन मामतों में वृद्धि 
तीन गुनी, भ्राघार वर्ष 495॥ 
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*.. ३ करोड़ $ लाख बकाया सामले 
है. 
47. मुझुदमों में दृष्धि की उर्वरता माल्यस है सिद्धान्त को सी सँँज॒र्त करती 
है। राजस्व न्यायालयों था प्रशासनिक स्ययालयों, प्रधिकरणो या क्ायतियों में 


विधारधीन राजेसव, कर और प्रशासनिक मामलों की छोड़कर मुस्सिफ स्यायलिय 
से उच्चतम स्योयालय तक लगभग 7 करोड़ 8 लाले मामले विच्यराधीन हैं। 
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) राजस्थान के भ्रघीनस्थ न्यायालयों में कुल मुकदमें 95--982 
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वेचाराधी 
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उयान की रफ़्तार पक बढ़ाने के वांदध्चित 
मैने अपने लेखों 







, परम है कि “चौपाल पर 
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दयनीय मुन्सिफ/335 


के उद्दे श्य को प्राप्त करना प्रसंभव नहीं है। इसमें निराश या हताश होने जैसी 
कोई बात नही है । हमें संकल्प करना चाहिये झौर न्यायपालिका के सभी प्रगों- 
चार झौर बैच को एक संकल्प करना चाहिये कि हम अपने कत्तंव्यों का मिशनरी 
भावना से पालन करेंगे/:बेननस्भोगी कर्मचारियों? या; व्यवस्तेयों, के. रूप में नही 
जिससे कि हम झपने समाज को दलित, निर्धेन, सुविधाविहीन, पीड़ित, दमन शोर 
कुठा से प्रस्त वर्ग कीआंखों से भांसू पोंछे सके | ! यदि यह नारा “हमारे हृदय 
से न्यायिक प्राकाश” (हृदयाकाश से जगदाकाश) में गूज सके तो हम निश्िचत रूप 
से सामाजिक न्याय के अ्रपने मिशन में सफल होंगे” 


स्थाय को प्रमर बनायें कर 
४इस सम्मेलन में,हमें सस्ता न्याय श्रपती स्वयं की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा 
में समभने योग्य बताकर, चौपाल पर सामाजिक न्याय दिलाने के प्रमर पवित्र 
लक्ष्य को पुरा करने हेतु, तैयार होने के लिए रघनात्मक ऐतिहासिक विरणंय लेने 
होंगे, जिससे कि न्यायिक ग्रात्मभात के भय झभौर श्रार्शशा से बचा जा सके 
भौर इस क्रान्ति के पश्चात्‌ न्यायिक प्रणालो को सामाजिक न्याय का पमरत्व प्राप्त 
हो सके । 
' न्यायिक मजिस्टरेटों को प्रभावी कीजिये 
49. क्या मैं यह प्राशा कझू कि अभ्रखिल भारतीय न्यायिक भ्रधिकारी 
सम्मेलव भी उपयोगी एवं उद्दं श्यपूर्ण संभाषण में रुचि लेगा शौर न्याय को त्वरित, 
सस्ता, प्रभावी, सारवान और वास्तविक, जो न्यायपालिका के निम्नतम सोपान- 
म्यायिक मजिस्ट्रेठ, जो भव भी शक्तिशालियों के वीच भ्रसहाय हैं, की मुक्ति की 


नतिक शिक्षा, सिद्धान्त फे मूल तथ्य और पक्की नींव पर प्राधारित हो, बनाने के 
लिए ऐतिहासिक निर्णय लेगा । 


साम्राणिक न्यायिक क्रान्ति ४ 
झनुसचित व जनजाति उद्धार 


स्वतन्त्रता के तीन दशकों भ्रौर श्राजादी के प्रभात को प्रभी भनुसूचित्‌ जातियों 
भर भ्रनुसूचित जनजातियों की ध्रधिकांश भृग्गी फ्ॉपडियों मे भ्रविमुख मुस्कान प्रदान 
करनी शेप है | वे हमारी प्राघारभुत विधि की प्राज्ञाप्रों का लाभ आप्त करने की 
भ्रपेक्षा भाग्य .की ही प्राज्ञा्ओ को समपित करते. प्रा- रहे हैं| ;स्वतत्त्रता, 
समानता भीर वस्धुत्व की भावना को, , जिन्हे देश के, सविधात में इतनी उच्च, को्डि 
से प्रतिप्ठापितु किया गया है, भ्रभी तक उनमें से अधिकांश लोगों. के लिये;सार्थक 
उद्देश्य की प्राप्ति करनो है। संविधान के अनुच्छेद !7 द्वारा भ्रस्पृश्यता को समाप्त 
कर दिया है, परन्तु जो लोग इस भ्रनिष्टकारी मान्यता में प्रपने विश्वास के अन्तर्नियमों 
को उत्कृष्ठत्र मानते हैं वे मौलिक विधि की खुलकर अवज्ञा करमा पसरद करते है 
हमारी स्वतन्त्रता के तोसबें वर्ष में भ्रस्पृश्यवा के उन्मूलन हेतु भ्रस्पृश्यता भ्रपराध 
अधिनियम, 7955 को संशोधित करके, सिविल ,भ्रधिकार, संरक्षेण श्रधिनियम, जैसी 
अधिक, कठोर प्रावधानोंबाली, विधि .का निर्माण करना पड़ा, जो,इस तथ्य 
का भचुर प्रमाण है कि हम अपने लोगों के एक पर्याप्त,बड़े भाग को मलिक मातवी- 
घिकारों से वंजित रखनेवाले पाप की पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं। देश में हे ग्रतेक 
भू-भांग हैं जहा भ्नुसूचित जातियों को पीने के पानी के साधारण ल्ोती से भी वरचित 
रखा जाता है । कई स्थानों पर तो वे उस रास्ते से श्मशान यात्रा पर जाने का भी 


साहस नही .कर सकते जहां से होकर अन्य लोग जाते हैं । 32०8 5० 


की 





राष्ट्र का समस्त नागरिकों को सामाजिक झौर श्राथिक न्याय उपलब्ध 
कराने का निष्ठापूर्ण संकल्प केवल एक वादा बनकर रह गया है जिसका पालत 
प्रनुसूचित जातियो श्रौर अनुसूचित जन जातियों के संदर्भ में श्रनेक ब्यवधानों के 
पर्यन्त ही होता है । सामाजिक भौर श्राथिक न्याय से रहित यदि राजनैतिक न्याय की 
उपलब्धि हो, वो भी वह श्रपनी अधिकाश सार्थंकता खो देती है । 


विधिक प्रावधान श्रौर राज्य के विरोष्ती प्रयत्नों के उपरास्त भी श्र्न तिक भौर 
श्रस्वस्थ सामाजिक झ्रसमानता चली श्रा रही है। समाज के उहं श्य भ्रौर विधेय के 
धोच स्पष्ट संघर्ष है। समाज की अनैतिक, रीतिया विधि के निर्देशन से भी सशक्त 
सिद्ध होने को श्रोर ध्रवृत्त हुई हैं । यथार्थ पर श्रन्याय हावी बना हुआ है । शायद 
राजकीय कार्यवाही दव्रा श्राज नक किये गये प्रयत्त सामाजिक घरातल की इस दशा 
को परिवर्तित करने तथा सामाजिक क्रान्ति का सृत्रपात करनेवाले सक्रमण के लिये, 
चाहे उसके लिये कोई भी साम्राजिक या राजनैतिक मूल्य चुकाना पडे, दृढ़ सकल्‍्प से 


सा. न्यायिक ऋान्ति/337 


झाविभूत होने के बजाय व्याथहारिफ उपायों के रूप . में प्रधिक प्रयुक्त हुमे हैं । 
परिणशाम--समानता फे लिये संकोचपुरां प्रयत्त श्रोर न्याय के घिसटते पेर । इन वर्षों 
में इन जातियों के लिये जो कुछ किया:गया है उसका दावा सही है, परन्तु उसमें 
सफलता प्राशिक मिली है उसमें भी सरलता से इंकार नहीं किया जा सकता । 
भारत में अ्रस्पृश्यंता का कलंक 

2. विधि द्वारा भ्रस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, परन्तु क्या कोई यह 
कहने का साहस कर सकता है कि हमारे समाज से दोपपूर् .कुरीतिया बिलकुल मिट 
गई हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों का तो कहना “ही क्या जबकि -नगरों ? में भी भ्रस्पृश्यता 
किसी न किसी; रूप में विद्यमान है ही ।.प्रस्पृश्यता श्रपराघु भ्रधितियम, 955 
की प्रत्यन्त प्रावश्यकता भनुभव हुई, जो अब) सिविल श्रधिकार संरक्षरा भ्रधिनियम 
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाकर, 9 नवम्बर, 976 से प्रभावी हुआ ) इसमें कोई 
सशय नही कि वर्तमान भधिनियम में दण्ड के प्रावधान ग्रधिक कठोर बनाये गये हैं, 
परन्तु प्रावश्यकता यह है कि मुकदमों का निपदारा तत्परतापूर्वेक क्रिया जाये। गत 
भ्रधिनियम के सम्बन्ध में हमारे भनुभव प्रेधिक सनन्‍्तोषजनक नही रहे । 955 से 
लेकर 976 तक प्रस्पृश्यता अधिनियम के ग्रन्तर्गत 22,470 मुकदमें पंजीकृत हुये 
थे, जिनमें स्णयालेंयों तक ले जाये गये !9,893 मुकरदमों में से 3,402 परिमधित 
किये गये, 3,288 भ्रपराधियों को दोपमुक्त किया कया भौर 6,78 भपराधियों 
को ' दोपी - पाया गया। मुकदमों को न्यायालयों में लम्बी भ्रवधि तक लटकते 
रखा गया इतर प्नुसूचित जाति छे लोगों को नाना प्रकार के उत्पीड़न के पराभव में 
रखा गया, प्रतएव झधिकाश मुकदमों में हार हुई या परिमपंण हुआ । 

५. हक -;. बन्धुवा मजदूर 
3. इस देश 'में स्वतन्त्रता के बाद भी दासता भ्ौर उसके निस्तार का सह 
. भस्तित्व चला भ्रा रहा है। श्रनुसूचित जाति के लोगों को बन्धुवा मजदूरों के रूप 

में कार्य करने के लिये मजबूर करना उनके शोषण के प्रनेक प्रकारों में से एक है । 
बन्धुवा मजदूरी देश के विभिन्न भागों में प्रिन्न-भिन्न नामों से जानी जाती है । 


विधिक न्यायालयों में भ्रनुप्तुचित जातियों भोर भनुसूचित जनजातियों पर 
नृशंसता के मुकदमों के व्ययन में विभिन्न स्तरों पर असाधारण विलम्ब होता है, 
जिसके फलस्वरूप न्यायालयों में मुकदमों की एक बड़ी संखूया लम्बित है। श्रत्याचारों 
से पीड़ित भधिकांश घनुसूचित जातियो प्रीर भनुसूचित जनजातियों के लोग सामाजिक 
भौर भाधिक रूप से पिछड़े हुये भौर भूमिहीन लोग है भौर उनके पास इन भत्याचारों 
के भ्रपराधियो के विषद्ध, जो साधारणतः सम्पन्न भौर प्रभावशाली ध्यक्ति होते हैं, 
परिवाद साक्ष्य एकनित करने भौर उसे  श्रस्तुत करने हेतु भी भ्ावश्यक साभन नहीं 
हैं । हमारे कानून क्‍प्रपने तकमीकी धौपचारिक सिद्धान्तों भौर प्रक्रियाभों के फलस्वरूप 
इन तथ्यों पर बिना ग्रोर किये ही भझपनी गति में प्रवृत्त हैं । जब तक हमारी न्‍्याय- 


(हे जी कक पक 2 न है नह हल >क है2 8 


पानिका भ्रधिक वोस्तविकता नहीं प्रदर्शित करती और साक्ष्य के नियर्मे समाजाबिक 
कारणों के फलस्वरूप लोगों के भत्यन्त पिछड़ेपन भौर भ्समर्थता को ध्यात मैं नहीं 
रखते तव तकन्य/य की उपलब्धि नही हो सकेगी । अत्याचार के इने मुकदमों का 
जब व्ययन हो जोता है तो पीड़ित लोगों की न्याय की भावश्यकताए', विशिष्ट रूप से 
सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी हो जाती है,। 


कप पर क्रतायें. ,- >> -).- ! 

4, इसलिये समाज और सरकार को सामाजिक न्याय 'के लिये श्रात्नोपित 
कमजोर: वर्गों के विरुद्ध श्रत्याचारों को मात्र विधि का उल्लंघन ही नहीं बल्कि समाजे 
के विरुद्ध प्रबल वेंगों द्वारा गहुन पाप समझता चाहिये, जिसके विरुद्ध विधि प्रौर 
न्यायालय हमारे सामाजिक विकास के निश्चित संदर्भ में संतोपजनक प्रतिरोध नहीं 


कारडोजी कहते हैं ---- ५ 
थे 5 “हो पड: करे: दूँ 5 


।. “अतएव/ - इतिहास, दर्शन झ्रौर रीति से हम ; उस की झोर *ुंक 

+ जाते हैं जो वर्तमान समय झौर पीढी मे इन सबसे शक्तिशाली वन रहा है; 

*.. ध्ौर अपनी .झमिव्यक्ति और 'निष्का समाजशास्त् की पद्मति मे पातो हैं ।/५ 

- +. जिन अमानवीय/परिस्थितियों के भ्रन्तर्गत 'मेहतर, चर्म निष्कर्पक-ओर चर्म: 
कार कार्य करते हैं, उन पर अभी काबू प्राप्त करना शेप है। मेहत,'जी श्रेनुनूचित 
जातियो की एक विशिष्द/ जाति है, 'उसके द्वारा प्िष्ठा हटाने का. रिवाज देर्श 


५5 हक २४ के 


के श्रनेक भागो।में प्रचलितहि | +' ध्ब्यः कुल 








समाजाथिक क्रान्ति के प्रकोर की पंर्टिवियक उपरोक्त प्रभियुक्तियाँ इस पत्र 
कै ,लेखक की नही अपितु श्री शिशिरकुमार,:आयुक्त क्री है। जोः उन्होंने संविधान के 
श्रनुच्छेद 338 के भ्राधीन: भारत, के राष्ट्रपति को . दिनाक 29 « दिसम्बर, 977 को 
अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत की थीं ॥/४ दा ७ ६ छह ५ 
कही बला ;- ॥%- /क0% ४7६ ह।- 
हरिजन श्री पहाड़िया का श्रपमान 
75, के एक 'डलास्तक घंटना का जिक्र करने से अपने को नियात्नित न 
जो यथपि, तिर्दोप है, और बिना किसी. उद्ध प्‌ .श्रौर- परिकल्पना के,है, यह 
दशित करेगी कि शायुक्त अपने पर्यवेक्षणों में अतिशयोक्ति;पूर्ण-नही है। ,-) 
लय -७ - मेरे राज्य'के मुख्यमन्त्री 7:क्ा एक प्रीतिभोज के भ्रवसर क्री-बात है, सिमंत्क 
राज्य के उच्च धदधारियो. में से शीर्पस्थ व्यक्ति थे ॥+उनके हारा राजस्थान: के ढाई 
कोई लोगो का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने पर मुख्यमस्त्री का अ्रभिनन्‍दन करना या 
कद हक कू यू के 
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५ दिला फ़र 





पर पहिया मना परी! 
प्रो जिरन्ना्ं पहाडिया, मृत्य रच्तो, राजस्थान 


सा. न्यायिक .क्रान्ति/339 


जैसे ही मुख्य मंत्री पधारे, , निमंत्रक महोदय. की-्र्दामिनी आतंकित हो 
गई उसकी दुविधा यह थी. कि क्या मुख्य मंत्री की श्रीमती, भी . श्रायेगी भौर उसे 
उन्हे माला पहनानी पड़ेगी ? जब मुख्यमंत्री प्रकेले ही ब्राये तो उसको ग्रक्समात्‌ 
राहत मुक्ति मिली प्रीतिभोज़ प्रारम्भ,हुआ । सब लोग, भोजन , पटल पर मौजूद 
थे, परन्तु उसने; भ्राने पति के भोजन करने भौर मुख्य भन्री के प्रति सब प्रकार से 
सत्कार भौर शिष्टता प्रकट करने के उपरान्त भी भोजन का बहिष्कार किया। ., 


क्यो '? भोजन पटल पर रखी तथ्तरियों को उस दिवस के प्रतिथि ने 
छूली । यद्यपि श्रपने पति के साथ सहयोग देने के लिए उसके मस्तिष्क में मानसिक 
फशमकरश चलती रही परन्तु उस पर मंडराती “ हुई घर्मान्धता ने उसे भोजन करने 
की प्रनुमति नहीं दी । प्रीतिभोज समाप्त होने पर मुख्यमंत्री ने उस स्थान'से 
प्रस्थान किया । ईश्वर ने उसे भध्यमिक होने से बचा लिया, इसलिए उसे नया 
जीवन मिला, यह दुभविना उन्होंने प्रकट की । 


:* इसके पति को 'उसे रोकना चाहिए था। परन्तु भ्रपने हृढ संकल्प के फल- 
स्वरूप वह इसमे कोई सहयोग न दे संको, जो हिन्दू समाज और हमारी पीढी पर 
एक दोष भ्रौर कलंक की संज्ञा मे भ्राता है । यह 980 मे श्रन्तरिक्ष पुग मे घटित 
हुआ भ्रौर वह भी राजस्थान की राजधानी में । यह बात नहीं है कि उस महिता 
के मन में कोई मलिनता धी--वह ग्रामीण होने के कारण निर्दोष थी । दोप तो 
हमारा है क्योंकि स्वतंत्रता के तीन दशर्क निकलने के वाद भी हम भ्रपने स्त्री समाज 
को वर्तमान मूल्यों की संच्ची शिक्षा मही दे सके । 


उपरोक्त घटना के गढार्थ भ्रत्यन्त भयंकर भौर भयावह हैं। मेरा सिर 
लज्जा से भुक जाता है कि यह मेरे राज्य में घटित हुआ जो भन्य रूप में हरिजन 
मुख्य मंत्री होने का गौरवान्वित दावा रखता है--राजनीति प्रलण चीज है जो एक 
न्यायाधीश की हैसियत से मेरे लिए निष्कासित है। 


श्री शिशिर कुमार प्रायुक्त, जो ऐसे कठोर सत्य के प्रति जागरूक हैं, (रा 
.9.'में यह परयंवेक्षण किया--“हम ग्रामीण क्षेत्रों में छूम्राछ्ुत की प्रथा के विरुद्ध 
स्त्रियों का मत परिवतित करने में भी सफल नही हुये हैं। भगर हम इस प्रसंग 
में सफल हो जाते हैं तो छूम्राछूव के विरुद्ध हमारा झ्ाघा संग्राम जीत लेते हैं ।/” 
इसलिए उन्होने सुकाव दिया--/ सिविल प्रधिकार प्तरक्षण स्‍भ्रधिनियम, 955 के 
प्रावधानों को लागू करने के लिए छूम्राछुत की हानिकारक एवं प्र॒न॑तिक प्रया के 
विरुद्ध सामाजिक चेतना उद्वोधित करने हेतु सरकारी तन्त्र के साथ-साथ भराजकौय 
भभिकरणों को सम्मिलित करना चाहिये ।” 


340/सा. न्यायिक क्रान्ति 
कं बेलचो (विहार) में भ्ोमती गांधी 
"श्री ए, एन. भारद्वाज ! के अनुसार वेतची (विहार) की कराल घटना ने 
श्रीमती इन्दिरा गांधी कौ घाकधित किया जो छः घंटे की हाथी की कष्ददायक 
सवारी करने के पश्चात्‌ बेलची पहुंची । बेलची में पीड़ित, दलित वर्गों की दशा 
इतनी दयनीय और मर्मस्पर्शी थी कि उसका वर्णोन भी नहीं किया, जा सकता। 
पतनगर, श्रागरा, बराटिया, दरमापकंड़ा, जामट भौर पाथोडा हरिजनों भोर 
भरन्‍्य लोगों पर भत्याचारों ने समाचार पत्रों-में शीर्यस्थल ,पंव्ितयों में स्थान प्राप्त 
किया । उत्पीडन, बलात्कार, प्रपहरण, कत्ल, मानवदध प्लौर भोंपडियों तथा 
बस्तियों को धाग लगाने की बढ़ती हुई घटनायें उनकी भ्रत्यन्त दयनीय झौर विपन्न 
दुर्देशा को दर्शित करती है। 
प्रनुमुचित जातियो भोर भ्रनुसुचित जनजातियों के श्रायुक्त थी, शिशिरं कुमार 
ने दिनाक 25 दिसम्बर, 978 की अश्रपनी 25वीं, रिपोर्ट में लिखा है,. कि भारत 
में सन्‌ 977-78 में, 976 को तुलना में श्रमुसुच्रित जातियों शौर प्रमुमूचित 
जनजातियों पर, भ्रत्याचार के भ्पराधों, में 75% की वृद्धि हुई है ।- 976 में 
पजीबद्ध कुल मुकदमों की संख्या 6,97 थी, जबकि 977 में यह संख्या बढ़कर 
0,879 हो गई । प्रतिवेदन में प्रावकथित,प्रम्युक्ति है. कि यद्यपि दलित वर्गों की 
समाजाधिक हालत सुधारने के सर्वांगीण श्रयास्ों ने नये भरायाम *भर्जित किये हैं, 
तथापि उन पर श्रत्याचार बढ़ गये हैं । कु 

राष्ट्रपति एन. संजीवरेड्डी हरिजनों और गिरिजनों की "इस दुःखान्तक 
झोर कारूशिक दशा से भत्यन्त चिन्तित , एवम ;प्रभावित हुए। -उम्होंने,संप्रेक्षित 
किया;-- 

“7... “वर्तमान सप्ताहों मे घटित हिंसक झौर गुण्डा गर्दी की घटनाओं से 
में वस्तुतः चिन्तित हूँ । स्वतन्त्रता और अहविसा में विश्वास रखने वाले 
सभी लोग इस चिन्ता,के भागोदार हैं। गरीबों' प्रौर दलितों को सहायता 
देने के लिए जाति को भ्राधार -नही मादा *जाना चाहिए । समस्त गरीब 
और न्यून लाभान्वित लोग, घ्राहे वे किसी जाति या धर्म के हीं, सहायता 
पाने के भ्रधिकोरी है ।/ 7 हा 
ये उद्गार प्रकट केरते समय उन्होंने राष्ट्रपिता' महात्मा वांधी के इन 

विचारों को धुरजोर ध्वनि से पुतरावृत किया:-- 
. “मं चाहे जैल में रह या वाहर, हरिजनों की सेवा सदैव मेरे लिए 
हृदयगम रहेगी और मेरे लिए दैनिक भोजन और मेरे प्राणों से भी अधिक 
मूल्यवान होगी ॥ 


के कह 
] 


]. प्लाइट ओफ शिड्यूल्ड कास्टस एस्ड शिड्‌यूल्ड ट्र/इब्स इन इण्ब्या ६ ए. एवं भारदाजां 


सा. न्यायिक क्रान्ति/34 


न्‍च , - “पंडित नेहरू 

नव भारत के निर्माता पंडित नेहरू ने सामाजिक भ्नन्‍्याय के विरुद्ध कटाक्षेप 
करके संघर्ष छेड़ा तथा कहा--“प्रस्पृश्यता हमारे समाज पर एक कलक है 
तथा भ्रस्पृश्यता प्लौर जाति प्रथा हमारे सामाजिक जीवन से सदेव के लिए 
परिहाय॑ है (” 

; हि डो, प्रम्बेडकर 

हरिजनों के प्रति घोर प्रस्थाय के विरुद्ध प्रपनी प्रन्तिम सांस तक संघर्षे 
करने बाले महान पधर्मेयोद्ध/ मनु महर डॉ. प्रम्वेडरर ने चेत/वनी दी:-- 

“एक प्रगतिशीस समाज को, श्रपने फ्रान्तिकारियों को जो श्रेय 
देना घाहिए उनकी सुझे परवाह नहीं है | प्रगर में भारत के हिन्दुप्रों को 
यह भनुभव करवा हू' कि वे भारत के भस्वस्थ लोग हैं, भौर उनका रोग 
अन्य भारतोयो के स्वोस्म्य भोर खुशहाली के लिए खतरा उत्पन्व कर रहा 

+, ' है, सो,मुझे संतोप होगा ।” 
रे डक्‍्कर वबापा 
हरिजन भान्दोलन के कर्शाघार ठफ्कर बापा ने भारत के लोगों को उनका 
महत्त्वपूर्ण वायदा स्मरण करवाय प्रौर कहाः-- 
“यह याद रखना चाहिए कि भस्पृश्यता को झामूल समाप्त करने हेतु 
* हिन्दु जाति की भोर से गाधीजो द्वारा दिया हुआ महत्त्वपूर्ण प्राश्वासन प्रभी 
तक पूरा नहीं हुपा है ।” 
ठक्कर वापा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो कुछ कहा, घह स्वतंत्रता 
प्राप्ति की तौन दर्शकों के 'पश्चात्‌ श्राज भी स्मरण करने योग्य है। हम 
भारत के लोगों ने भ्रपने श्रापको जो संविधान दिया है श्रौर इसकी प्रघ्तावना में 
महत्वपूर्ण वायदे धौर उद्घोषणाए' की गई है, उन्हें श्रभी तक परिपूर्ण करना है । 
7. हमारे संविधान के प्रतिष्ठापक पिता इस कु सह्य पर अष्यन्त 
उद्विग्नता श्रौर प्रशान्ति प्रनुमव कर रहे होंगे कि भारतीय संविधान की तीन 
देशोब्दियां बीत जाने के परयंन्त भी, उनके द्वारा प्रदत्त पवित्र भौर प्रतिष्ठित 
निर्देशों ने, न्याय मस्दिरों तथा ग्रौपचारिक स्वतंत्रता के संसद प्रधिवेशनों के भीत॑र 
पोर बाहर, सामाजिक स्थाय के पोवित उद्देश्य की प्राप्ति में विकास को 
प्रवर्द्धकारी दरिद्वता का मिवारस करने 'तथा गरीब श्ौर भ्रमीर, धप्ती श्रौर 
निर्धन, विशेषाधिकार प्राप्त और विशेषाधिकारहीन लोगों के बीच भ्रसमानता की 
चौड़ी दरार को मिटाने, तथा लाखों दरिद्, अदा नग्ग भौर भूखे लोगों का उद्धार 
और मुक्ति न करा सके। निर्देशकतत्व धनाम मूल अधिकार और स्यामिक 
सर्वोपरिता बनाम सासदिक सर्वोपरिता के उपरिष्ठ सैड्ान्तिक विवादों में उलभा करें 


४4«/ ता. स्या।यक क्रास्त 


तथा मनु के सिद्धान्तों भोर झ्ादेशों द्वारां सदियों से निगृह्दीव एयम्‌ उसीड़ित 
लोगों, दलित वर्गों, प्रनुसुचित जातियों, अनुसूचित जनजादियों-भौर समाज के 
प्राथिक हृष्टि से नियंल क्यों से सम्बद्ध प्रधिकांशतः संवंधानिक भोर ,विधिक 
प्रसाडेबाजी की सभाए झौर सम्भापश हीं देखे हैं। -;. ०. - 


संविधान में 45 संशोधन 
8. सविधान की प्रस्तावनों तया निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठापित उद्देश्य की 
प्राप्ति हेतु प्रगीकृत कुछ प्रगतिशील  समाजकल्याणकारी विधि रचत।प्ो का कठोर 
परीक्षणोपरान्त विखण्डन तथा मूल प्रधिकारों की परिमितनेत्रायें।/ विधायकों की 
चिन्ता मे परिणत हुई तथा बार-बार विसण्डन प्लौर लग/तार दिशा-रिवर्तन तथा 
पुनर्तिर्माण मे, संविधान के तीस वर्ष “के: क्रा्यकाल:-में ही पैतालीस,भसाघारण 
संशोधनों वाली श्रूखला का सूजन किया। ७». *; - 
सज्जन प्तिह से मिनर्वा मिल्‍स तक  : 
9. नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ते, सज्जन सिंह? से गोलंकर्ताया प्रौर 
केशवानन्द भारती? से मित्र्वा मिल्स तक के वादों में विधायिका झौर स्यायः 
पालिका, के थीच शक्ति; श्रधिकार भोर प्राधिकारिता के पर्त का समता करे, 
वितिश्चित करने धौर स्थाय निशित करने हेतु उस पर होनेवाले राजुकोप कें 
व्यय की कोई परवाह न करके श्रपने समय, शक्ति प्रौर मस्तिष्क का अधिकांश 
उपयोग किथा। न्यायाधीशों ने समय-समय पर विशिष्ठ किस्तु ' भप्रमावी पअल्पर्तृध्या 
द्वारा प्रतिरोधित बहुमत से “यह “उद्घोषित ? किया “कि “निर्देशक “तत्त्व सर्वोच्च 
न्यायालय के वितिश्चय को ने तो भ्रभिषिद्ध कर सकते - हैं, न “प्रभिन्न रित ही कर 
सकते हैं । हि कक “2 ट म हे 
7 ,नीति-निदेशक सिद्धान्त बनाम मौलिक अधिकार :- :« 
« .0, एक साथधारश व्यक्ति के लिए स्पष्ट भ्रन्तविरोध, *जो यद्यपि एक 
स्यायविदू के लिए श्रनावश्यक प्रौर अ्रप्रासगिक है, वह यह है कि सज्जन सिंह से मितर्वा 
मिल्स तक के निर्णयों का विश्वेपर इसका अ्रमाण है,;कि . न्वाय[ाधीशीं-के बहुमत 
को, मिलाया.जये तो सर्देव भूल प्रधिकारों पर नौति निर्देशक तत्त्वो की सर्वोपरिता क्री 
राय प्रकट हुई है तथा सुमय की- अनुभूत- भावश्यकरताप्रो फे-भनुसार सविधान मैं 
संशोधन करके जनता के भाग्य का पथ-प्रशस्त करने हेतु शीर्ष -विधायिका ;कों दावों 
स्वीकार किया, है, परन्तु उन्ही निर्शयो को श्रगर एक-एक, करके:जलिया जाये,-जितमग 
अच्तिम श्रौर नवीनतम निर्णय सिननववा मिल्स का है, न्यायाधीशों के बहुमत,ने संवियांत 





वह इर्णा 


3 का कलर 


कहे 





4,' ' सज्जद मिंह बताम राजस्यान राज्य ए. बाई आर. 7965 एस. सी. 8494॥ / 

2, - .गोलकताथ बवाम पंजाब राज्य, ए. बाई. आर- 7967 एस सी. 36484  . *“;-, 
35, ' कैशवानन्द भारती बनाम केरल राज्ण ए, आई बार.“973 एस, सी !46॥4 

4, भिनर्वा मिल्स बनाम यूनीमन आफ इण्डिया, ए. माई, आर, 980,'एस. सी.' 789॥ 
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में भामूत चूल संशोधन करने हेतु ,विधायिका की शक्ति को मान्यता देने से मना कर 
विया है। “नाप... न 
है गतिरोध 

], प्रतएवं निर्देशक -तत्वी को घातक घन्क्रा लगा है, क्योंकि स्वयं 
प्रटिष्ठापक पिताप्रों के द्वारा मूल प्राधिकारों तथा सविधान के प्रमुच्छेद 366, जैसा 
भरभी उसका निर्देचन किया जाता है, दोनों पर लगाई गई सीमाम्रों द्वारा उत्पन्न 
प्रवरोध के कारण, उनके प्रादेशों;का,पालन नही हो सकता । निर्देशक तत्व म्याय- 
शास्त्र के तीन दशक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिनर्वा, मिल्स में उदघोषित न्याय 
निर्णय से उत्पन्त व्यवघान के कारण, लाखों प्रभावग्रस्त लोगों के आंसू हटाने प्रौर 
उनके चेहरों पर पुशिया,लाने तथा साम[|जिक उद्गदेशयों को पूति हेतु सतत्‌ प्रयत्नों 
को विकास के पथ पर तीव्र गति प्रदान मैंही कर र्‌ संके । 


भ्रनुस॒चित जाति/जनजाति के लिए संगेघानिक संरक्षरा 

]2. निर्देशक तत्वों के म्यायशास्त्र भौर प्रनुसूचरित जातियों, श्रनुमूचित 
जनजांतियो भौर प्रत्य पिछड़ी जातियों की समाजाथिक क्रान्ति के प्रकार पर उसके 
प्रयोग को, संविधान में प्रतिष्ठापक पिता्नों द्वारा बचाव प्ौर रक्षा के बारे 
मे प्रदत्त प्रस्तावर्नी को -ध्याम' में रखकर” हप्टिपाते करता होगा जिसका साराश 
निम्नलिक्षित है:-- न चि 
() भप्रनुच्छेद 5 

दुकानों, सार्वजनिक भोज़वालयों; -होटलों, तथा सार्वजनिक मनोरजन के 
स्थानों में प्रवेश तथ पूर्ण या भाशिक रूप मे राज्य निधि से पोषित तथा साधारण 
जनता के उपयोग के लिए समपित छुप्ों, त्तालावो, स्नान घाटो, सड़कों तथा साव॑- 
जनिक समाग्रम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में पूर्ण या श्राशिक रूप में राज्य 
निधि से पोषित त्तया;माघारणश जनता के उपयोग के लिए समपित किसी प्रसमर्थता, 
दायित्व, प्रवरोध या शर्ते का निवारण; «« 


' जे (9) अनुच्छेद 46 ख झ्नुच्छेद 335 


|! राजकीय सेवोत्रों मे नियुक्तियाँ करने में उनके दावों पर विचार करना तथा 


उनके भ्रपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मामलों में उनके लिए प्रारक्षण करने का राज्य का 


दायित्व; ५ 
) जा 


जे. , (3 भ्रनुच्छेद 77 
छुप्राछूत का. उन्मूलन ,तथा इस प्रथा के प्रत्येक रूप का निषेध करना; 
क्या (4) झ्ननुच्छेद 9 (5) 


प्रतुमुचित जाति के समस्त नागरिकों के श्रंवाध श्चरण, भ्रावास, संपत्ति 


अर्जन करते या कोई व्यापार या कारवार करने के साधारण भधिकार हितो मे 
कमी: » _-]  ,४ - 
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(5) प्रनुच्छेद 25. ५ हि 
हिल्दुपों की समस्त जातियों भौर वर्गों के लिए हिन्दुपों की सार्वजनिक प्रहति 
बाली घामिक सस्वाधों को प्रविश्य बंनोना; 
(6) प्रनुच्छेद 29 
राज्याधौन या राज्य निधि से सहायता आप्त किपी शिक्षण संस्था में प्रेश 
निषेध का प्रत्यादेश: 





(7) प्रनुच्चेद 46 
उनके शंक्षरिक भौर पाधिक हिदों की भमिवृद्धि भौर सामानिक क्या 
तथा सब प्रकार के शोपरा से उनकी रक्षा शक ट गम के 
(8) पनुच्छेद 764, प्रनुच्छेद 338 + 
तथा पंचम झनुसुद्ी _ 
उनके कल्याण में भ्रमिवृद्धि करने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए राजा 
में सलाहकार समितियों तथा पृथक विभागों मत सठल करना भौर केन्द्र में एक विगेष 
अधिकारी नियुक्त करना: पथ 
(9) भनुष्छेद 244 पंचम तथा घष्ठ अनुसूची तक * 
श्रनुमूचित तया जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासत तथा नियस्त्ेण हेतु बिग 
प्रावधान; 





(80) अनुच्छेद 330 (प्रन॒च्छेद 332 व 324) 
न चालीस वर्ष की भवधि तक संखद तथा राज्य विधान सभाषों में विशेष प्रति 
धत्व; रे है 


प्रस्तावना 


3, हमारे संविधान की प्रस्तावना में. समस्त नागरिकों की प्रतिष्ठा मोर 
पझबसर की समता सुरक्षित करने का संकलफ़ किया गया है-। , यह संकल्प साम्प्रदार्शिक 


समाज के प्रस्दर एक आन्तिकारी कर्देम है जिसका उद्दोश़य देश के सम्पूर्ण ामानिक 


डँचे में एक विशार्त' परिवर्तन करना है.) यह सेकल्प संविधान के भनुच्छेद, .!5 (/) 
में दोहराया गया था जिसमें कहा गया था “राज्य किपती नागरिक के साथ धर्म 
जाति, लिंग, जाम-स्‍्थान या इनमें से किसी के भाषार पर भेद-भाव नहीं बरतेगा। 
शब्द “जाति” हिस्दू समाज के उस विभाग से तात्पयं रखता है, जिसमें कोई जमे 
लैता है । एक भरमुः जाति का सदस्य, चाहे वह बुद्धिमान। कठोर परिक्षमी; ईमानदार 
और सत्यमापी हो, उसे विम्द स्तर का समेका जाता था । भ्तएव प्रगुच्चेद 7 
(4) में नीचे लिखा-प्रावधाव रखा गया घाउ>+5 . > 

“इस अनुच्छेद का कोई पंश भधवा भनुच्छेद 29: का- क्षण्ड (2) 

राज्य को, तायरिकों के, सामाजिक या शैक्षसिक रूप से पिछड़े हुए *ि 


ै॒ 
( 
। 
। 
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वर्ग या घनुमूचित जातियों तथा भनुधूचित जनजावियों की प्रगति के लिये, 
विशेष प्रावधान बनाने से नही रोकेंगे ।” 


!4. धनुमूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को लगातार शोपण 
से बचाने के लिये यह प्रावधान रखा गया था कि राज्य ऐसे लोगों की उन्नति के 
लिये विशेष प्रावधान निभित करे । इन लोगों का शोपण भारत में वर्ण व्यवस्था 
की उत्पत्ति की कया के साथ जुड़ा हुप्ा है। 


भनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या इण्डोनेशिया, पाकिस्तान से 
ज्यादा है । 


45, गत जनगणाना में, इस कोटि में 9,485,89,587 लोग भाने का 
प्रनुमान लगाया गया छो भारत की कुल जनसंख्या का 20% था। प्रव त्तक यह 
2 करोड़ को पार कर गई होगी जो इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, बंगलादेश प्रोर 
श्रीलंका को जनसंसुया से भ्रधिक है। प्राथिक रूप से पिछड़े हुये लोग इसमें सम्मिलित 
नहीं हैं, योकि 50% से भ्रथिक भारतीय गरीबी की रेखा से नीचे रहते है तथा 
हमारे देश मे 66% लोग प्रनपढ़ हैं, जिनमें पढ़ने-लिखने की भी योग्यता नहीं है । 

6, वैदिक बाल में, मातृभूमि को एकता सम्बन्धी ऋग्वेद की शिक्षाप्रों के 
दोराव भी, जब एक हिन्दू पूजा करते समय यह कल्पना करता है कि गंगा, गोदावरी, 
नमंदा, कावेरी भौर सिन्‍्धु, समस्त नदियों का जल झाकर उसके प्रध्य॑ में प्रवेश करे, 
पनुमूचित जाति का पतन, उत्पीड़न प्रौर दमन, जो उस समय “शूद्र” कहलाते थे, 
पयने घरमोत्क्पं पर था । 

जाति प्रथा को उत्पत्ति 

7, हमारे देश में जाति प्रथा की उत्त्पत्ति के वारे में श्रगेक दृष्टिकोण है, 
जिनमें सर्वाधिक प्रचलित विचार यह है कि इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष प्रूबे श्रार्यों के 
मध्य एशिया से भारत में प्रागमन के समय, ईसा के जन्म से करीब 500 वर्य पूर्व 
हुई, जिसकी जड़ों विजेता प्रार्यों श्रोर विजित द्रविड्‌ जाति के पारस्परिक सामाजिक 
प्रभाव में निहित थी । पंडित नेहरू के भ्रनुसार विजित जाति भ्र्थात्‌ द्रविड लोगो के 
पीछे उनकी सम्यता की एक लम्बी प्रृष्ठभूमि थी, परन्तु आर्य लोग अपने प्रापको 
उनसे कही भ्रधिक श्रेष्ठ मानते थे । जातियों के इस संघर्ष के बीच शर्त: श्न: बर्णो 
व्यवस्था का उदय हुआ जो विभिन्न जातियों के सामाजिक संगठन तथा उस समय 
विद्यमान परिस्थितियों के भ्नुसार उनकी सुव्यवस्था की दिशा में एक प्रयास था ।* 
द्रविड़ अपनी सभ्यता में प्रधिक -उन्नत थे, इसलिये दे भायों के लिये सभाव्य सकट 
ये। विजेताशो से उनकी सक्रिय प्रतिस्पर्धा पर प्रंकुध लगाने का एक मात्र तरीका 


उनको सर्देव के लिये हेय भ्रवस्था में धकैल देवा था भोर सम्भवतः चार वर्सो (जाति 
व्यवस्था) की स्थापना के सिद्धान्त के पीछे यही ब्येय था । 


लि पपमिकन अर 
. हिस्कवरी आफ इन्डिया, प॑. जवाहर लाल नेहरू (946) पृ. 49॥ 
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8. द्वबिड़ो के साथ साम्य के परिणामस्वरूप श्रा्यों की एकरूपता के 
विलोप का भय सम्भवतः उनमें विभेद उत्पन्न करने का दूसरा कारण था । प्रास्मम 
में अन्तर रग-सेद का था, द्रविड़ श्रायों से काते रंग के थे (जाति के लिये संस्कृत 
शब्द “वर्ण” का अर्थ है रंग”) परन्तु दूसरा हृष्टिकोश यह है हि वेदों में- प्रयुक्त 
शब्द “वर्ण का तात्पय रग नहीं बल्कि वर्ग या श्रेणी है । प्रारम्भिक विभाजन 
द्विज या झायों के बीन का था, जिसमें क्षत्रिय (वासक श्र यौद्ध/) ब्राह्मण (पुजारी 
भौर शिक्षक) प्रोर वैश्य (कृषक प्र व्यापारी) तथा प्रनार्य या शूद्र, जो द्विजों की 
सामाजिक प्रस्थिति से वंषित रसे जाते थे । 


नेहरू तथा श्नायों की पोरासिक कथा _ | हु 


9, परण्डित नेहरू में प्रार्यों तथा प्रढायों के इस स्‍क्‍्रत्तर को निम्नलिखित * 
शब्दों में व्शित किया है! :--- हि ग पु 
हहुस प्रकार एक समय में जब विजेताधों द्वारा 'विजित जातियों को 
दास बताने और उनको उन्सुलने करने की प्रषा थी, जोति ने शधिक शासि 
पूर्ण समाधान सुलभ किया जो कार्यों के उदीयमान विशिष्टीक रण के भनुरूप 
था।। जीवन को वर्गीकृत क्रिया गया । हझृपकों के समुदाय से, वेश्यों, विसानों, 
कारीगरों |भौर व्यापारी सोगों का,, क्षत्नियों से शासकों सौर पोद्धाधों का 
तथा ग्राह्मणों -से पुजारियों भौर विचारकों का विकास हुआ, जिनसे राष्ट्र 
की नीति के निधरिस तथा झादशों को जीवित रखने - की भपेक्षा की, जाती 
भी। इन तीमसों से निम्नतर, कृपकों फे भ्रतिरिक्त, मजदूर भौर प्रकुशल 
कामगार थे, जो शूद, वाहलाते थे । इन देशी जनजातियों में से बहुतायते 
धीरे-धीरे श्रात्मसातु हो गई तथा उनको सामाजिक मापदण्ड के तल पर 
भ्र्थात्‌ “शद्रों” में स्थान दिया गया । 
20. जातियों की उत्पत्ति के ध्रस्बन्ध में ऋग्वेद . में निम्मलिखित पौराणिक 
कथा विद्यमान है? मल 

- “जब भगवान ने मनुष्य का,बलिदान किया श्रौर उसके शरीर के साय 
किये तो उसे कितने हिस्सों में बांटा गया ? उसका, मुख, हाथ, जंधा भर 
पैर क्या-क्या कहवाये १ उप्के मुक्ष - से ब्राह्मणों की तथा उसको भुजाप्ों से 
योड्ाओं की उत्पत्ति हुई। उसको जंपाओं से वेश्यों, की उत्पत्ति हुई भौर उप्तके 
पैरों से मद उतन्न, हुये । रे ; 


हर मनु तथा जाति को उत्पत्ति 
27. ततलए्चात्‌,आहाण लेखक मनु ने जातियों की उत्पत्ति विम्त प्रकार से 


[. उपरोक्त पृ 50: ०) हु 
2, हिस्दरी आफ इग्टिया, टोमिला थापर (956 सस्करण से उद्घूठ) पृष्ठ 39-40 8 
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वर्णित की? : 

“विश्व रचना के ग्रादिकाल में कल्पनातीत जो समस्त रचित वस्तुंप्रीं 
का आ्राधार था, श्रपनी विचार शक्ति से एक सुनहरे प्रण्डाकार की रचना की. 
जिक्षसे विर्यात विश्व के निर्माता ब्रह्म! के रूप में .उसने स्वयं जन्म लिया । 
उसने श्रपने मुख, भुजाओं, जधाग्रों तया पेरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
है , वैश्य और शूद्र उत्पन्न किये । ये सक्षिप्ततः मानव समाज-में धुजारो, योद्धा, 

व्यापारी घौर सेवक वर्ग थे । > हि 


नोची जातियों को उनके प्रधिकार.- से थंचित--मन 


«.. 22, ऐसा प्रतीत होता है कि मनु श्रपने , सिद्धान्त से एक प्रत्य 
पूर्ति करना चाहते थे, यथा पुरोहिताई को ..धर्मं से संलर्त करता, - जिम्नते कदर 
जातियों को संदेव के लिये विद्रोह करने के भ्रवसर से वंचित रखा जा छद्ठे । अंददउ: 
यही वह कारण! है कि नीची जातियों के सदस्य सर्देव भ्रपने ममुद्राय में ट्य्ड्ट 
उनकी इस निम्नस्तर हेतु स्फूर्त स्वीकारोक्ति में योगदान देतकाझा दृदय आरटशा 
“कर्म” का सिद्धान्त था। इस सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति ऋउ्दे रिक्ष्दे जन्म 
के कर्मों के कारण अपने धर्तमान जीवन में एक विनिष्ट स्थाद फ्रन्ट झटठा है 

जबकि उसके वर्तमान जीवन के कर्मों का उसके भावी जीदद में श्र व्क्टट या विम्नतर 
स्थान प्राप्त करने में योगदान होता है । जिस ममृंदाव में मनुष्य छा जन्न ढीला था, 
उसके नियमों तथा उसके उपयुक्त भ्रादर्शों का पालन कर्दा प्रच्छा अर _मयका जाया. 
था, जबकि प्रतिष्ठित स्थान हेतु महत््ताकाक्षा रखना के दस्त ढे डिसे आशय सम्र- 
दाय के जीवन भादशों के भ्रनुरूप कर्म करना बुद्य या कर अरे बरनय कदा था । 








न्प्रको 






स्ड्रे। 








कर्म तथा वर्ग-विठोड़ 


23. लेखकों के दूसरे वर्ग” ने जाद़ि शरद भी उत्तर पर मावर्य सा 


सिद्धान्त लागू किया है। उनके मतानुसार वद्धदुर शतिए हे समपड में बपते स्वर 
के लिये एक विशेषाधिका रयुक्त स्थान प्रार्र: 


भाधार पर लोगों का भप्तित्व बना रह: ठ्ट 


कक 










तथ्य द्वारा दिया जाता है कि ब्राक्टों # ६ २९०->- 
प्रपनी स्वयं की पविश्रता भौर द्ेडटज्ट- $ >> 5 ० 
के नियम में विश्वास के पौद्यना* टि 


द्र्ल्ह्लच्ड 


हु 


348/चा, न्यायिक क्रांति 


गो का त्यो बन रखा तथा क्यों के क्ति वितरण में मतमेदों को, 
मै कि वह परश्चिम हैए, भनुमतति नही री 


तर ही जाति को पन्धे के चेन किया गया था । सम्पता के 
विकास के साथ-साथ नये पन्पों हुर्भाव मे गे 
भरत एक भाषीय अदेश में है 
ब्डी-बड़ी श्र छियों मरे विभक्त किया 


हैं, यद्यपि उनमें 
सकता है, बार 
पाँचवी «प्य 


*. प्रनम्य बरूँ व्यवस्था में तीन उच्च बस के लोगों को नीच णाति 
की स्थियों के विवाह करने की भ्नुमत्ति थी, परन्तु इसके विपरीत पाचरण की भवुमति 
है उच्च 


भय संस टालने फ्री अथा से है उन समुदायों के पदस्थ के साय प्रन्य जातियों 

के सदस्थों द्वारा धारीरेक संपक को भी दूषित समझा जाता था प्रव तक ज्न्हें 

गांव के सावजनिक ए' से पानी खींच की अनुमत्ति नही थी, ने वे मन्दिरों मे 

प्रवेश पाने के ही प्रधिकारी & । प्रयर कोई व्यक्ति भ्रद्धत से घू जाता तो उस्ते 

उसके पश्चात्‌ पैरन्त स्नान करना पड़ता था, पर केमी-कभी तो उसे अपने दूपरा 
गेने 


* _ दक्षिण भारत के परलिया जाति के. अदस्पों को पपनो उपस्पिति 
अवग्रत करने के लिये सृचक धंंटियां लेकर जेलना आवश्यक |, ताकि उच्च जाति 


मचावार तट पर शूद्ों की एक को इस भव से नग्त प्रायः रेखा 
जाता था कि भ्रन्य लोग उनके लहराते ईैय कसतरों से छू जाते थे। एक प्न्‍्य लेखक 
पं कहना है कि एक प्रायुनिक ब्राह्मण डॉक्टर भी, जब पह किसी भूद की नाड़ी 
देखता है 6 पहले, बीमार की लाई पर रेशम का घोदा टुकड़ा लप्रेटता है 
ताकि वह उसके परम को छूने से ईैपित्‌ न हो जाये? 


गग्रो समस्या तेथा हरिज्न समस्या हि 
27. अच्चत, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन सा ईश्वर के मनुष्य कहते थे, 


दी एसेग्स एम्ड से स्णिन्सि ओोफ कास्ट किसे, उड्रस्यूशन्स टू इस्डियक तं'सियोलोजी, सी, 
बांगले (95; सस्करण) पृछठ 282.230 प्र है 
न्डिया-.... 


सा. न्यायिक क्ान्ति/349 


उनको समस्या कुछ संदर्भों में संयुक्त राज्य या दक्षिण भ्रफ्तीका की नोग्रो समस्या के 
समान है, जबकि श्रन्य प्रसंगों मे भारत के लिये यह भ्रनन्‍्य है । संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका तया भारत यें उच्च जातियां शक्तिशाली प्रधिकारों का प्रयोग करके प्रपना 
यरिष्ठ स्थान वनाये हुये हैं भौर वे भ्रपती प्रतिष्ठा को विस्तृत दार्शनिक, घामिक, 
भानसिक या जननिक स्पष्टीकरणों द्वारा प्रमाणित करते है 4 हरिजन के विपरीत 
नीग्रो को शारीरिक रूप से श्वेतों के सम्पर्क में भाने की अनुमति है । 
सुधारकों का योगदान 

28, ईसा से पूर्व सातवीं शदाब्दी में महान्‌ विधि भौर रीति निर्माता याज्ञ- 

वल्क्य ने रंग-भेद के विरुद्ध इन शब्दों में प्रपनी प्रावाज उठाई :-- ॥ कक 
“सदूगुणों की उत्पत्ति हमारे धर्म या धर्म के रंग से नही होतो, 

ग्रदयुणों का तो भावरण होता है। भ्रतएंवं कोई भी दूसरों के साथ ऐसा 

आचरगणा न करे, जिसको वह दूसरों से स्वर्म भपने लिये प्रपेक्षा ने 

करता हो 7” 


बुद्ध: जाति को मान्यता नहीं 


गौतम बुद्ध ने भ्पने श्रादेश में इस जातिव्यवस्था को मान्यता नही दी धौर इस 
व्यवस्था को दुद्बंस बनाने मे सहयोग दिया। जैनवाद, कबीर और रामदास का 
चेंप्शववाद तथा सिखवाद जाति व्यवस्या के कुछ दुगु णों, विशेषतः अस्पृश्यता का 
उन्मूलन करनेवाले ये प्रमुख आन्दोलन थे। ग्रुरू नानक तथा भरन्य सिख गुरुमों 
ने मानव को समानता का उपदेश दिया तथा जाति, घर्मं भौर धन के विभाजत का 
भ्वल विरोध किया । राजा राममोहन राय ने भ्रस्पृश्यता के विरुद्ध बुलन्द 
अआावाज उठाई । 


विवेकानन्द जाति प्रथा के विरुद्ध 


29, महान्‌ स्वामी विवेकानन्द ने श्रपनी मातृ-भूमि के लाखों लोगों को 
भ्रस्पृश्यता तथा शोपण के विरद्ध खड़े होने के लिये प्रेरित किया । भारत के लोगों 
के प्रति स्वामीजी की चिरस्मरणीय उदबोध वाणी का उल्लेख करना प्रावश्यक है । 
उन्होंने कहा? 


“प्रत्येक मनुष्य में समान शक्ति विद्यमान है, एक में वह भ्रधिक प्रकट होती है 
दूसरे में कम । फिर विशिष्टता का दावा कहाँ रहा ? समस्त ज्ञान प्रत्येक जीवात्मा 
में विद्यमान है, यहां तक कि सबसे अनभिज्ञ में भी। उससे उसको भभिव्यक्ति नहीं 
की। शायद-उसको इसका प्वसर न मिला हो ! शायद वातावरण उसके भनुकूल 
नही रहा हो । जब उसे प्रवसर प्राप्त होगा तो वह उसकी प्रभिव्यक्ति करेगा । 





. सोसियों पोलिटीकल ब्यूज आफ़ विवेरा“त्द, डिनय के. राय, (पष्ठ 9, ), 26, 30-3], 
34] हर 
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वेदाम्त में इस विचारधारा का कोई भ्र्थ नहीं कि एक ममुष्य दूसरे से जन्म ऐ ही 
हे हो। दो जातियों में एक जाति श्रेष्ठ है भर दूसरी हेय, यह मिल्कुल निरेगेक 
भा 
“अनुष्प में जन्म से भ्रनेकता होगी, कुछ लोगों में पर्य लोगों ही प्रो 
प्रधिक शक्ति होगी! हम उसको रोक नहों सकते “ परन्तु इम शक्ति के पायाए 
पर वे उन लोगों को अन्धाधुन्ध रौंदकर धनोपाजन करते 'के लिये भावक्तित करें वो 
उनके समान इतना अ्रधिक धन अजित सही कर सकते, किसी विधि का प्रग गही है 
और मह संघर्ष उसी के विरुद्ध है। दूसरे का लाम उठाकर उससे आातरावुभूति 
एक विशेषाधिकार वन गया है भौर इसके हाथों सदियों से नैतिकता के उ्दश्श्वा 
विनाश होता श्राया है । * ' है 


“हुमारे घनी पूर्वज हमारे देश के जन साधारण , को तब तक पैर्रो क्त 
कुचलते चले गये जब तक वे भराह्यय न हो गये तथा गरीब लोग इस यन्प्रशा के पे 
दबकर जब तक यह ने भरु्त गये कि वे मानव थे । उन्हें सदियों तमः केवल लकड़ी 
काटने तथा पानी खीचने के लिये मजबूर किया गया है, कि उनका जस्में दास के ह्प 
में हुभा है, उन्होंने लकड़हारे या भिश्ती के रूप में जन्म लिया है। हमारी वर्वमत 
समम की समस्त गर्वीली शिक्षा के भाघार पर धगर कोई व्यक्ति उनके जिये करए 
शब्द कहता है तो मैं भ्रक्यर अनुभव करता हूं कि लोग इन गरीब बददतित 
सोगों को ऊँपा उठाते के अपने कर्तव्य से एकदम विभुख हो जाते हैं। इवता ही 
नहीं, मैं यह भी देखता हूं कि सब प्रकार के झत्यन्त पैशाचिक झौर विर्देगी वो 
मशुद्ध परम्परागत विचारों से संचारित होकर चुने हुये तथा गरीब लोगों पर शोर 
अधिक तिर्देयता भौर घुल्म ठहराने के लिये पश्चिमी ससार हाय प्युक्त.प्य भरठः 
सण्द तर्क, वितर्क प्रस्तुत किये जाते हैं। ** 


«है ब्राह्मणों ! श्गर वाह्मए में परिय की श्रवेशा शानाजन का सेंप्ठ 
प्रवशता का भाधार पैतृक हैं तो ब्राह्मतों पर शिक्षा के लिये अधिक व्यम मते 
करो बल्कि समस्त परिया लोगों पर व्यय करो । निर्बेलों को दो, क्योंकि सर्मस्त दा 
की उनको श्रावश्यकंता है। भ्रवएव भारत का यहे परदे-देलित  जम-समूह, हमारे 
करीबी लोग, यह चाहते हैं कि हम उनको सुनें प्रौर समझें कि उनकी वास वरिक 
स्थिति क्या है ? सर्देव प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालक को बिता जन्म या बरँ भेद कै 
बिना दुर्बंलता ' और शक्ति .के, “भेदभाव के, सशक्त «या: प्रशक्त से परे, ऊंचे प्रोर 
मीच से परे, प्रत्येक से परे, सुने भौर समझे, वही,पर विद्यमान, हैं सव लोगों की 
महान्‌ भौर ,अ्च्छे बनने की श्रतन्‍्त क्षमता गौर पनन्‍्त सम्भाव्यता, का विधवा 
दिलानेवाली यह अनन्त भात्मा ! हम अत्येक व्यक्ति के समक्ष यह्ष प्रस्यावित कर्रें-7 
उठो, जागो भ्रौर जब तक, भपने उद्द श्य की प्राप्ति मही हो जाती, रुको मत ] उठी, 
जागो * दुर्बलता की मोह-निद्वा से जायो । वस्तुतः कोई दुर्बंस नही, भात्मा प्रतन्‍्त 
है, सर्व शक्तिमान है भौर सर्वश है ।- शपने पेटो पर खड़े हो कापो- धपते प्र्ि” 
कार पर डटे रहो । तुम में विधमान ईश्वर का भाद्वाव करो, उसका बहिष्कार बल 
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करो । हमारी ' जाति में धसीमित भकमंण्यता, प्रसीमित दुबंलता भ्रौर श्रसीमित 
मीहमाया रही प्रौर भव भी है । जब यह सुप्त ब्रात्मा जागृत होकर चैतन्य 
हो जायेगी तो शक्ति प्रायेगी, कीति भायेगी, भच्छाई भायेगी, पवित्रता झायेगी भ्ौर 
प्रत्येक सुन्दर वस्तु प्रायेगी । 77 

“हमारा श्रमजीयी बर्य प्रपता कब्तेय कर रहा है । क्या इसमे वहादुरी नहीं ? 
प्रनेक लोग, जब उनको महान्‌ कार्य करने पड़ते हैं तो वे बहादुर निकलते हैं ॥ एक 
कायर भी निःसंकोच प्रपने जीवन को न्‍्योछ्ावर कर देता है भ्रोर शत्यन्त स्वार्थी 
व्यक्ति भी जनसमूह को प्रसप्त करने के लिये तिलिप्त भाव से व्यवहार करता है 
परन्तु बास्तव में 'वन्य बट है जो भ्रपने सूक्ष्म से सूक्ष्म का में भी प्रहश्य रूप से 
निःस्वार्प भावना झौर वर्तंब्य परायणाता व्यक्त करता है प्रौर वास्तव में ऐसा 
करनेवाले वे हुम हो । सर्देब सदेव दलित, हे भारत के श्रमजीवी वर्गों ! मैं तुम्हें 
नमस्कार करता हूं । ” चर ३४ कि 


दयानन्द का जाति श्रया के विरुद्ध विद्रोह 


30, स्त्रामी दयानन्द ने प्लार्य समाज. की रचना करके मानवता के इस कलंक 
के विरद संघर्ष जारी- किया। भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी प्रणाभानन्द ने 
साम्प्रदायिकता विरोधी भानदोलन शुरू किया । 977 मे स्वामी सजदानन्द ने 
दलित णाति के लोगों को संगठित करके- श्रोवकलाम के पवित्र तालाब के जल को 
स्पर्श करने के लिए प्रान्दोलन प्रारम्भ किया, भ्रौर्‌ मद्रास सरकार ने उनका प्रभि- 
गोजन किया । 928 में महाड़ भें हरिजनों के स्रिविल भ्रधिकार स्थावित करने के 
लिए सांई बाबा साहब ने डॉ. भीमराव अ्रम्बेडकर के सत्याग्रह भ्रानवोलन को प्रारम्भ 
किया । 936 में ट्रावनकोर के महाराजा मन्दिर-प्रवेश उद्धोषणा जारी करके 
हरिजनों के लिये मन्दिरों के द्वार खोलने में भग्रसी बनकर, राजतन्त्रीय होते हुये 
भी, प्रगतिशील सिद्ध हुये । 


कालारमस मन्दिर सत्याग्रह 


, 3. 930 मे डॉ. प्म्बेड़कर ने कालारम मन्दिर सत्याग्रह का भायोजन 
किया शोर 932 मे उन्होंने पुनः प्रस्यात मुकन्द सत्याग्रह का श्रायोजन किया । 
भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ग्राघी ने तव पूना समझौते में यह घोषित किया कि वे 
पस्पृश्यता को 0 वर्षों में समाप्त कर देंगे। उन्होंने घोषण्या की कि धर्ग के रूप में 
छद्मवेशधारी सांम्प्रदायिकता के भूत 'का। दमन कर दो । 


हरिजन साप्ताहिक भ्रछत्तोद्धार 
पं 32, हरिजन सेवक संघ के-गठन तथा महात्मा जी के विख्यात साप्ताहिक 
हरिजन” के प्रकाशन ने इन पद-दलितों के प्रति उनकी प्राथमिकता दर्शित की। 
उन्होने भ्रद्दृतोद्धार को भपने जीवन का प्रधान लक्ष्य तथा स्वततम्त्रता संग्राम का श्रविकल 
भंग बनाया। महात्मा गांधी ने छुआाक्षृुत के विरुद्ध श्रमेक झ्ान्दोलनों का सूत्रपात 
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किया। प्रतएवं स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इसके उन्प्ुलन हैतु संविधान के प्रारुप 
में भ्रनुच्छेद 7 का समावेश होना प्राकृतिक था। महात्मा गरावी ने प्रश्ुतों की 
प्रवस्था को सुधारने के लिये श्रपना सारा जीवन लगा दिया। महात्माजी ते प्पे 
आाश्चम में जाति-भेद को स्वीकृति नही दी तथा प्रस्वृश्यता को समाप्त करने के तिये 
उपवास किये । डॉ. भीमराव श्रम्वेडकर ने संविधान सभा के झन्दर तथा बाहर 
प्रछूतों तथा निम्नवर्ग के लोगो की हिंमायव की । पु 
डॉ. स्‍भ्म्बेडकर का संविधान सभा में तक॑ |. “#. 

33, डॉ. धम्वेडकर द्वारा संविधान सभा में भन्तिम भाषणं समामता संहिता 
की योजना तथा जाति-रहित समाज के तफं का निर्वेबन करने .के लिये नही, वेल्कि 
प्रदीप्त करने के लिये हृदयंगम किया गया ।? 52 3650 7 47//% 

तीसरी भीज जो हमें करनी चाहिये वह यह है कि इमें केवल * राजनैतिक 
स्वतन्त्रता से ही सन्तुभ्ट नहीं हो जाना चाहिये | हमें प्रपनी राज़नेतिक स्वतन्त्रता 
को सामाजिक स्वतस्त्रता का रूप देना चाहिये । राजनैतिक स्वतन्त्रता का भागार 
जब तक सामाजिक स्वतस्त्रता नही होता, वह भ्रधिक समये तक! टिक नहीं सकती । 
सामाजिक स्वतन्त्रता का नया तात्पय है ? इसका श्रर्थ है जीवन का एक तरीका 
जिसमें स्वतन्त्रता, समानता भोौर थन्युत्व को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में मात्यतां 
दो जाती है। स्वतस्त्रवा, समानता प्रौर यन्पुत्व के ये पिद्धास्त एक थित्व में पथ 
वृथक्‌ प्रकरण नही माने जा सकते। वे जित्व का इस थ्र्थ में सामंबस्य निभित करते रह 
कि एक को दूसरे से पृथक्‌ करना स्वतन्त्रता के समायोजन को ही भसफल कर देगा 
है । स्वतस्त्रता की समानता से श्रलग नहीं किया जा सकता। स्वतन्त्रता 
समानता को बन्धुत्व से भी परथक्‌ नही किया जा सकता । बिता, बल्घुत्व के स्वतस्त्रता 
श्रौर समानता में प्राकृतिक सामंजस्य उत्पन्न नही हो सकता उन्हें लागू करने के 
लिये कान्स्टेबल की झावश्यकता होगी । हमें इस तथ्य से प्रारम्भ करना चाहिये कि 
भारतीय समाज में दो वस्तुओों का पूर्ण प्रभाव है। इनमें से एक समानता है । भारत 
में हमारे यहां सामाजिक धरातल पर वर्गीकत भ्रसमानता के सिद्धान्तो पर ्राधार्यित 
एक समाज है जिसका तात्पयं है कि कुछ लोगों की उन्‍नति झौर - शेप का पतव | 
हमने 26 जनवरी, 950 को एक विरोधामासी जीवन में प्रवेश किया । हमारे 
यहा राजनीति में समानता होगी तथा सामाजिक शौर भ्राथिक जीवन में झसमानती 
होगी । राजनीति में हमारी मान्यता 'एक व्यक्ति, एक मत” तथा “एकमत एक मूल्य की 
सिद्धान्त में होगी | हमारे सामाजिक और झ्राथिक ढांचे में हम “एक मनुष्य एक मूल्य 
की सिद्धान्त तो निपिद्ध करंते जा रहे हैं । हम यह विरोधाभासपूर्णा जीवन कंव तक 
जीते रहेंगे । हम झपने सामाजिक: शोर भाथिक जीवन में समानता को कब वर्क 
निषिद्ध करते रहेगे। भगर हम इसे दीघंकाल तक निधषिद्ध करते रहेंगे तो हम 
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राजनंतिक स्वतन्त्रता को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे। हमें इस विरोधाभास को 
शीघ्रतम मंगव क्षण में दूर करता चाहिये, झन्यया प्रसमातता से पॉडित लोग 
राजनंतिक स्व॒तन्धता के इस ढांचे को उखाड़ देंगे, जिसे इस समा ने इतना श्रमपुर्वेक 
निर्मित किया है । (गहरे शब्द जोड़े गये) 

बास्टव में दूसरे दृष्टिकोण से श्रनुच्छेद 6 (4) मामस्ती इतिहास द्वारा 
समाजच्युत एक बडी सामाजिक विद्र पता तथा मानव अधिकारों के निषेध को सही 
करने का प्रयोजन पूरा करता है। मानव श्रविकारों की सामाजिक विचारधारा के 
तत्वों में समाजाथिक श्रधिकार सम्मिलित हैं। क्योंकि सामाजिक न्याय की आधार- 
भूत प्रवस्या के बिना सम्मान सहित मानवीय जीवन एक असंमावना है । इस 
प्रकार प्रनुच्छेद [4 से 46 द्वारा उद्घोपित एक जीवंत समानकः के लिये हरिजन- 
गिरिजन समुदाय को ऊंचा उठाने हेतु एक विशाल समाजाथिक योजना को साकार 
झूप देना प्रपरिहायें है । यहां यह उल्लेख करना चाहिये कि प्रार्यी ने इन अ्रत्यन्त 
पिछई लोगों के समुदायों के साम्राजिक क्षेत्रों में दिकास हेतु राज्य की कार्यवाही कीं 
झावश्यकता का विरोध नहीं किया भपितु उत्तके सुविस्तृत श्राधारदरूत समानता के 
श्रधिकार के स्खलन का विरोध किया जो देश के पसम्पन्न लोगों के साथ हो रहा 
है । हम यह रेखा किस स्थान पर खींचें ? 

: 34, हमारे संविधान के निर्माताओं नें भस्पृश्यता को समाप्त करने के लिये 

भनुच्छेद 7 के भ्रधीन विश्वेप प्रावधान सम्मिलित किये : 

“प्रस्पृश्मता” का भन्त किया जाता है भोर उसका किसी भी रूप में प्राचरग 
निषिद्ध किया जाता है। “भस्पृश्यता” से उपजो किसी निर्योग्यया को लागू करना 
अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । 

35, डॉ. मनमोहन दास ने झनुच्छेद 4[, जो प्न्त में अनुच्छेद 77 दना, 
के प्राक्प पर प्रस्पृश्यता निवारण हेनु संविधान सभा में निम्नलिखित 

“ वक्लब्य दिया -- 

“यह खण्ड कुछ प्रल्पसंख्यक जातियों को सुरक्षा या विशिष्ट विशेधाधिकीर 
प्रदान करना प्रस्तावित नहीं करता बल्कि भारतीय जनसंख्या के छठे भाग को पवि- 
रत पराभव और निराशा तया निरस्वर तिरस्कार श्रोर श्रपमान से बचाने का प्रस्ताव 
करता है। भ्रस्पृश्यता की प्रेया ने भारतीय जनसंख्या के एक बड़े भाग को केवल शर्म 
दया प्रपमान भोर विराशा तथा दंवलव्य के घोर रमातल तक ही नहीं पहुंचाया 
बल्कि इसने हमारे राष्ट्र की शक्ति को नप्ट कर दिया है श्रीमानू, मुझे इसमें संजय 
नहीं कि यह खण्ड इस सदन द्वारा निविरोध स्वीकार कर लिया जायेगा, इसके लिए 
कैवल भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस ही दचनवद्ध नही है, वल्कि इस देश के लाखों ब्रद्दूनों 
के साथ न्याय भौर निष्पक्षता के हित में, सारत की सीमाझों से परे हमारो सद- 
भावना प्र सम्मान की रक्षा करने हँतु, यह खप्द जो प्रस्पृश्रता की प्रवा को एक 
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किया। पश्रतएवं स्वतन्त्रता-प्राष्ति के पश्चात इसके उन्मूलन हेतु संविधान के प्राह 
में ्रनुच्छेद !7 का समावेश होना प्राकृतिक था। महात्मा ग्रावी ने प्रहुतो की 
पझवस्था को सुधारने के लिये श्रपता सारा जीवन लगा दिया। मह्दात्माजी नें प्रपो 
श्लाश्रम में जाति-मेद को स्वीकृति नही दी तथा श्रस्पृश्यता को समाप्त करने के तिये 
उपवास किये । डॉ. भीमराव श्रम्वेडकर ने संविधान सभा के |प्रन्दर तथा बा 
भ्रछूतों तथा निम्नवर्ग के लोगों की हिमायत की । * 


डॉ. प्रस्वेडकर का संविधान सभा में तक _, 
33. डॉ. प्रम्वेडकर द्वारा संविधान सभा में श्रन्तिम भाषण सम।नता संहा 
की योजना तथा जाति-रहित समाज के तक का निवंचन करते के लिये नही, दि 
प्रदीष्त करने के लिये हृदयंगम किया गया ।? घी 


तीसरी भीज जो हमें करनी चाहिये वह यह है कि हमें केवल रजत 
स्वतस्थता से ही सन्तुष्ट नहों हो जाना चाहिये । हमें प्रपती राजन॑तिक स्वत 
को सामाजिक स्वतस्त्रता का रूप देना चाहिये। राजनैतिक स्वतन्त्रता का प्राधार 
जय तक सामाजिक स्वतन्त्रता नही होता, वह श्रधिक समये तक टिक यही सकती । 
सामाजिक स्वतन्त्रता का क्‍या तात्पयं है ? इसका प्र्थ है भीवन का एक ठगी 
जिसमें स्वतन्त्रता, समानता भौर यन्धुत्व को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में माथाी 
दी णाती है। स्वतम्त्रता, समानता धोर यस्पुत्व के ये पिंद्वास एक बरिल्व में 87४ 
पृथक्‌ प्रकरण नही माने जा सकते । वे वित्व का इस श्रथें में सामजस्य निर्मित कस है 
कि एक को दूसरे से पृथक्‌ करना स्वतस्वता के समायोजन को ही भसफल कर देवा 
है। स्वतन्त्रता को सभामता से भलग नहीं किया जा सकता (वितस्त्रता 
समानता को वन्धुत्व से भी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । बिना बन्घुत्व के स्वतलती 
झौर समानता में प्राकृतिक सामंजस्य उत्पन्न नहीं ही सकता पर उन्हें लागू करने धि 
लिये कान्स्टेवल की झावश्यकता होगी । हमें इस तथ्य से पररम्म करना चाहिये कि 
भारतीय समाज में दो वस्तुप्ों का पूर्णो श्रभाव है । इनमें से एक समानता है। भारत 
में हमारे यहां सामाजिक घरातल पर वर्गी#त्त प्रसमानता के सिद्धात्तो पर आराधाएि 
एक समाज है जिसका तात्पयें है कि कुछ लोगो की उन्नति भौर > शेष का पवन ॥ 
हमने 26 जनवरी, 950 को एक विरोधाभासी जोवन में प्रवेश किया । दें 
यहा राजनीति में समानता होगी तथा सामाजिक भर, भाधिक जीवन में शसभा। डे 
होगी। राजनीति में हमारी मात्यता 'एक व्यक्ति, एक मत तथा 'एकमत एक ४ ५ 
पिद्धान्त में होगी | हमारे सामाजिक और प्राथिक ढाचे में हम "एक मनुष्य एक रे 
के सिद्धान्त तो निषिद्ध करते जा रहे हैं । हम यह विरोधाभासपूर्णो जीवन कर्व ते 
जीते रहेंगे । हम श्रपने सामानिक-श्रौर भाधिक जीवम में समानता को कब तईं 
निषिड्ध करते रहेगे ! अगर हम इसे दीरघकाल तक निधिद्ध करते रहेंगे तो दम 
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राजनैतिक स्वतन्त्रता को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे । हमें इस विरोधाभास को 
'शीघ्रतम संभव क्षरा में दूर करना चाहिये, श्नन्‍्यथा प्रसमानता से पीड़ित लोग 
राजनेतिक स्वतन्त्रता के इस ढांचे को उखाड़ देंगे, जिसे इस सभा ने इतना श्रमपुर्वक 
निर्मित किया है । (गहरे शब्द जोड़े गये) 


वास्तव में दूसरे दृष्टिकोश से अनुच्छेद 6 (4) सामनन्‍्ती इतिहास ह्वारा 
समाजच्युत एक घड़ी सामाजिक विद्र[पता तथा मानव श्रधिकारों के निपेघ को सही 
करने का प्रयोजन पूरा करता है । मानव अ्रधिकारों की सामाजिक विचारधारा के 
तत्वों में समाजाथिक झधिकार सम्मिलित हैं। क्योंकि सामाजिक न्याय की आधार- 
भूत भ्रवस्था के बिना सम्मान सहित मानवीय जीवन एक झसभावना है। इस 
प्रकार प्नुच्छेद 4 से 6 द्वारा उद्घोषित एक जीवंत समानता के लिये हरिजन- 
, गिरिजन समुदाय को ऊ'चा उठाने हेतु एक विशाल समाजाथिक योजना को साकार 
-#प देना श्रपरिहाय॑ है। यहां यह उल्लेख करना चाहिये कि प्रार्थी ने इन प्रत्यन्त 
- पिछड़ी लोगों के समुदायों के सामाजिक क्षेत्रों मे विकास हेतु राज्य की कार्यवाही की 
भावश्यकता का विरोध नही किया-भपितु उसके सुबिस्तृत श्राघारभूत समानता के 
अधिकार के स्खलन का विरोध किया जो देश के भसम्पन्न लोगों के साथ हो रहा 
है॥ हम यह रेखा किस स्थान पर खीचें ? 
34, हमारे संविधान के निर्माताओों ने भस्पृश्यता को समाप्त करने के लिये 
भनुच्छेद 7 के भ्रधीन विशेष प्रावधान सम्मिलित किये : 


, “अ्रस्पृश्यता” का भनन्‍्त किया जाता है झोौर उसका किसी भी रूप में प्राचरण 
निषिद्ध किया जाता है। “अ्रस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यया को लागू करना 
अपराध होगा जो विधि के भ्रनुसार दंडनीय होगा। 


35, डॉ. मनमोहन दास ने झनुच्छेद ![, जो भ्रन्त में श्रनुच्छेद 7 वना, 
के प्रारूप 'पर श्रस्पृश्यता निवारण हेतु सविधान सभा! में मिम्नलिसित 
* बबतव्य दिया '३-- 


“यह खण्ड कुछ भ्रल्पसंस्यक जातियों को सुरक्षा या विशिष्ट विशेषाधिकीर 
भरदान करना प्रस्तावित नही करता वल्कि भारतीय जनसंख्या के छठे भाग को प्रवि- 
रत पराभव शौर निराशा त्तया निरन्तर तिरस्कार थौर प्रपमाव से बचाने का प्रस्ताव 
करता है। भ्रस्पृश्यता की प्रथा ने भारतीय जनसख्या के एक बड़े भाग को केवल शर्म 

;पैया झ्पमान भौर निराशा तथा वंबलब्य के घोर रसातल तक ही नहीं पहुंचाया 
बल्कि इसने हमारे राष्ट्र की शक्ति को नप्ट कर दिया है। श्रीमान्‌, मे इसमे सशय 
नहीं कि यह खण्ड इस सदन द्वारा निविरोध स्वीकार कर लिया जायेगा, इसके लिए 
केवल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ही वचनवद्ध नही है, वल्कि इस देश के लाखो पछूतो 
के साथ न्याय और निष्पक्षता के हित में, भारत की सीमाझो से परे हमारी सद- 
भावना धोर सम्मान कौ रक्षा करने हेतु, यह खण्ड जो भस्वृश्यता की प्रथा को एक 
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दण्डनीय भ्रपराध मानता है, इसे स्वतन्त्र तथा .स्वावलम्धी भारत के संविधान में 
अवश्य स्थान प्राप्त होना चाहिये | श्रीमान्‌, में विश्वास नहीं करता कि इस गरिमा- 
्् में एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो इस श्रनुच्छेद में निहित उद्देश्य भौर 
सिद्धान्ता की विरोध करता हो । ब्रतः श्रीमान्‌ मैं सोचता हूं कि झाज 29 नवम्बर, 
948 का दिन हम भ्रद्दृतों के लिए एक महान्‌ और चिरस्म रणीय दिन है। भाज का 
दिन इस विशाल देश में बसने वाले 5 करोड़ भारतीयों के तिये इतिहास में मुक्ति-दिवस 
के नाम से, पुनर्नीवन के नाम से विज्यात होगा | इस नये ग्रुग के प्रवेश पर खड़े हुए कम 
से कम हम अदूत लोगों के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये प्र मपूर्ण तथा 
सद्भावनापूर्ण, शब्द म्पध्टत: जो मेरे मस्तिष्क में गू'ज रहे हैं भौर जो इन पद-दलित समु 
दायों हेतु एक व्याकुल हृदय के उद्गार थे। गांधीजी ने कहा-'मैं पुनर्जेन्म नहीं चाहता, 
प्तु मु पुनजेन्म प्राप्त हो भी तो मेरी यह भ्रभिलापा है कि मेरा जन्म एक हरिजन, 
एक श्रद्छृत के रूप में हो ताकि मैं जनमानस के इन वर्गों पर थोपी गई उत्पीड़न तथा अप- 
मान के विरुद्ध एक सतत्‌ संघर्ष एक भ्राजीवन संघर्ष का नेतृत्व कर सकू । भ्गर भारत 
की जनसंख्या के पांचवे भाग को शाश्वत पराभव में रखा णांता है तो 'स्वराज' शब्द 
7 हमारे लिए श्रर्थहीन हो जायेगा। महात्मागांधी प्ब हमारे समक्ष जीवित नहीं हैं ॥ मगर 
बे जीवित होते तो श्राज पृथ्वी पर उनसे श्रधिक खुश, श्रधिक प्रसन्न भौर भ्रधिक 
सन्तुष्ट कोई नहीं होता । कैवल महात्मा गांधी ही नही, भ्रपितु इस प्रुरातन भूमि के 
झन्‍्य महान्‌ तथा दाशंतिक स्वामी विवेकानन्द, राजायम मोहन राय, रवीद्वनाय 
" टैगोर तथा भ्रन्य, जिन्होंने इस जघन्य प्रथा के विरुद्ध घोर संघर्ष का नेतृत्व किया, वे भी 
भ्राज यह देखकर प्रध्यन्त प्रसन्न होते कि स्वतन्त्र स्वाधीन भारत ने भन्त में निरशयिक 
रूप से भारतीय समाज के शरीर से इस घातक वर्णों का भ्रन्त कर दिया है। हिन्दू 
हीने के नाते मैं श्रात्मा की अजरता में विश्वास रखता हूँ ।' इन महाव्‌ व्यक्तियों की 
भात्माए', जिनकी साधना तथा जीवन पर्यन्तण्सेवा के बिना भारत वह नहीं होता 
जो भ्राज है, हमें देव कर इस समय श्रस्पृश्यता की इस घातक प्रथा को समाप्त करने 
की हमारी हिम्मत भ्रौर साहस पर प्रफुल्लित होगी : ४ 


श्रव मैं निर्देशक तत्त्वों के बारे में बशेन करता हॉ-- 
लिदेशक तत्वों का स्याय-शास्त्र 


36, निर्देशक तंत्त्वों को देश का शासने चलाने में' मूलभूत घोषित किया गया 
है श्लौर श्रगरे कोई सरकार उनकी भ्वद्देलचा करती है तो उसके लिए चु नाव के समय 
उसे मतदाता की अ्रवश्य उत्तर देना पड़ेगा । निर्देशक तत्त्वों की भ्रन्तवेस्तु को निम्न 
पलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--- 


(।) कुछ भ्रादर्श, विशिष्ठतः झाथिक, जिनके लिये संविधान निमतिओं की 
प्रभिन्ञापा है कि राज्य सरकार उनके लिये प्रयत्न करें, 


(2) भावी विधायिका शौर भावी कार्यकारिणी को यह बताने के लिए कुछ 
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निर्देश कि वे भ्रपनी विधायी शोर कार्यकारी शक्तियों का उपयोग किस 
प्रकार करें, 

(3) नागरिकों के कुछ भ्रधिकार जो न्यायालयों द्वारा मूल भ्रधिकारों के रूप में 
लागू किये जाने के योग्य नही होंगे परन्तु उसके उपरान्त भी जिन्हें राज्य 
अपनी विधायी एवं शासकीय नीति द्वारा नियमन करके सुरक्षित रखने 
का उहं श्य रखेगा । ५ 

37, हम यहां उपरोक्त कथित तीसरे वर्ग से सम्बन्धित हैं। निर्देशक तत्वों में 
() भरनुच्छेद 38 के भ्रधीन कल्याण की अ्रभिवृद्धि हेतु तथा (2) भ्रनुच्छेद 46 के 
झ्रधीन भ्रनुतूचित जातियों, श्रनुसुचित जनजातियों तथा.कमजोर तबकों के शैक्षणिक 
भौर भ्राथिक हितों की अभिवृद्धि हेतु दो अनुच्छेद हैं । श्रनुच्छेद 38 यह दर्शित करता 
है कि सविधान के निर्माताओ्रों ने एक विशुद्ध पुलिस राज्य की नहीं भ्रपितु एक 
कल्याणकारी राज्य की श्रपेक्षा की थी, जिसके कार्य संविधान के दायरे के श्रन्दर हों 
तथा इसकी सीमाओं के ध्रपवाद सहित यह लोक-कल्याण के समानुपातिक हो ॥? 

38. अनुच्छेद 46 की नीति लोगीं के कमजोर तबकों के शैक्षणिक तथा 
भाधिक हितो के लिए कार्य करना तया विशेष तौर से श्रनुसूचित जातियों भौर झनु- 
सुचित जनजातियों की, उनके साथ किये जानेवालें सामाजिक भ्रन्याय और समस्त 
प्रकार के शोपण से रक्षा करना है। मूल भ्रधिकार तथा निर्देशक तत्त्व हमारे सवि- 
घान की भ्रन्तरात्मा हैं। केशवानन्द भारती वनाम केरल राज्य में न्यायाधीश हेगड़े 
तथा न्यायाधीश मुखर्जी ने निम्नलिखित सप्रेक्षित किया : 'निर्देशक तत्त्वों का प्रयोजन 
प्रहिसक सामाजिक क्रान्ति करके कुछ सामाजिक भ्रौर श्राथिक उद्दृ श्य निश्चिव करके 
उन्हें प्रविलम्व प्राप्त करना है। इस प्रकार की सामाजिक क्रान्ति के द्वारा सविधान 
साधारण मनुष्य को प्राथमिक भावश्यकतापों की पूर्ति करना और समाज का ढांचा 
परिवतित करना चाहता है। उसका उद्ं श्य भारतीय जनसमूह को यथार्थ रूप से स्वत 
कराना है। निर्देशक तत्त्वों को निष्ठापूर्वक कार्यरूप में परिणित किये बिना संविधान 
द्वारा अपेक्षित कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति सम्भव नही है।”? 

उसी मुकदमे में न्यायाधीश रे ने कहय-- 

“निर्देशक तत्त्व-भी मूलभूत है । भ्रगर वे कुछ लोगों के मूल अधिकारों से 
प्रबल, हों तो वे सामान्य हित में ःसहायक होने तथा झाधिक व्यवस्था के सामान्य 
भरत में परिणत होने से रोकने के लिए प्रभावशाली हो सकते हैं ।' न्यायाधीश चन्द्रचूड़ 
ने भी उसी मुकदमे मे निम्नल्लिखित.कहा--'(हमारे सविधान का उद्देश्य मूल श्रधि- 

कारों तथा राज्य की नीति हैतु निर्देशक तत्त्वों में प्रथम को रो जात सटान स्थान, 
कर तथा दूसरे उत्तरोक्त को स्थायित्व का स्थान प्रदान कर, के बट स्फः 
स्थापित करना है। वे श्रलग-अलग नही, भ्रपितु अभिन्न, मे सहित के-मदा+, 
करण का निर्माण करते हैं ।” १ 
| 


के आ”" 
4, लोकताथ बताम उड्डीमा राज्य, एू० आइ० आर० 952, हेड 
कै 
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39. 42 थें संशोधन के पश्चात्‌ श्रयुच्छेद 3ग के अधीन राज्य की नीति 
के निर्देशक तत्त्वो को भी यौरवान्वित स्थान दिया गया था | श्रगंर निर्देशक तत्त्वों को 
प्रभावी वनानेवाली किसी भी विधि का सृजन किया गया हो तो वह इसे भाषा 
परे श्रवेध नहीं मानी जावेगी कि बंहं संविधान में अनुच्छेद व4 श्र 29 द्वारा प्रदर्त्त 
किसी श्रधिकार से अ्रसगत थी, उसका हनन करती थी या उसमें न्यूंनता उत्पन्न करती 
थी। दूसरे शब्दों में निर्देशक तत््वो तथा मूल अभ्रधिकारों के घोचे टकराव की स्थिति 
में भूल अधिकार उपरोक्त घणित परिणाम तक निति निर्देशक तत्त्वों पर भ्रभिभावी 
होंगे, यद्यंपि हाल ही में मिनरवा मिलल्‍स के वितिश्चय ने 42 वें संशोधन द्वारा विमित॑ 
संशोधनों को भ्रभिंखण्डित करके निर्देशक तत्वों पर मूल श्रधिकारों की सर्वोपरिता 
पुनः स्थापित कर दी है । 

40. इस नौति को कार्यान्वित करेंने के लिये गतें 30 वर्षों की कालावधि मैं 
शिक्षा, सेवा, भ्रस्पृश्यता, भूमि तथा कृषि, ऋणग्रस्तता, वैन्धवों श्रमिक, सहकारिता, 
श्रावासन, जनजातीय क्षेत्र श्रौर लोकसभा तथा राज्य विधानसभो में प्रतिनिधित 
के क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कदम उठाये गये हैं। राज्य॑ विधि, न्यॉयालयों के विनिश्चय तथा 
सविधाने के विभिन्न प्रावधानों को घ्याने मे रखंकर समयं-समय पर किये गये कांयों परे 
एक हृष्टिपांत कश्ना उचित होगा । 

शिक्षां फा प्रसार 

4]. विज्ञान भौर टेक्नालॉजी की दुनिया में लोगो को सुरक्षा, उनके कल्यारा 
श्रोर समृद्धि के स्तर को शिक्षा द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अनुच्धेद 46 के 
भ्रधीन दिये गए निर्देशों को कार्यान्वित करनें के लिए केन्द्र तंथा राज्य सरकारों द्वारां 
प्रनुमूचित जातियौं, भ्रनुसुचित जनजातियों तथा पिंछड़ें वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न 
शैक्षणिक कार्यक्रम श्रगीकृत किये गये । इन जातियों के लोग जो कई दश्याब्दियों सं 
वहिष्कृत किये जा रहे थे, तथा जिनके लिए वस्तुतः कोई शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम 
नही थे, भ्रव घीरे-धीरे मगर हृढ़तापूर्वक ऊपर उठ रहे है । भारत सरकार द्वारों कियें 
गए विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि श्रगर सारे भारत को हृष्टि में रखां जॉयें 
तो छात्रवृत्तियो के रूप में सुविधायें उपलब्ध कराने के पर्यन्त भी इन जातियों के 

प्रत्येक वर्ग में श्रव तक शिक्षा का प्रसार धन्य जातियो से , पिछडा हुआ रहा है, तथा 
इन लोगो को श्रन्य जातियों के शैक्षणिक ' विकास से समता स्थापित करने के लिए 
श्रथ भी काफी लम्बी राह तय करनी है। पिछड़ी जातियों तथा पिछड़े वर्गों के झावुर्फत 
ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि प्राथमिक स्तर पर पिछड़ी जातियों तथा पिछर्ड 
वर्गों की विद्यायियों का प्रवेश काफी उत्साह॒वर्धक है । परन्तु इन जातियों के माध्य' 

मिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तरों की भर्ती के श्रांकडों में तीन्र हास है । 
केन्द्र तथा राज्य सरकारी ने मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रीकोचर छात्रवृत्ति; अतिरिक्त 
झाधिक सहायता, प्रवासी छात्रवृत्ति, दक्षता छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क तथा पाठव 
शुल्क के भुगतान से विमुक्ति, छात्रावास सुविधायें, शिक्षक सुविधायें, द्रीय पा" 
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जालाहं, प्रायुविज्ञांन तथा ईजीनियरी महाविद्यालयों में स्थानों के श्रारक्षण के रूप 
में विभिन्न योजनाओं का सूत्रपात किया है । 
42, जहां तक भायुविज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश का सम्बन्ध है; 
भ्रनुमू चित जातियों, भ्रनुंसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के तोगों को दो प्रकार 
को छूट दी गई हैं | प्रथमत: ऐसे विद्याथियों के लिये स्थानों का ओरक्षए किया गया 
है, द्वितीय, प्रवेश हेतु भ्रांवई॑यक भ्रकों के प्रतिशत में छूट दी गई है । वास्तव में, देश 
में इसकी एकरूपता नही है, तथा भ्रलग-पलग राज्यों ने इस भ्रकार की छूट के लिये 
प्रलग-पलग सिद्धान्त वना रखे हैं। भ्रनुसूचित जातियों श्रीर अनुसूचित जनजातियों 
के भायुकत ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि देश के 95 झायुविज्ञान महाविद्यालयों 
में से [7 ने अतुसूचित जातियीं औौर श्रनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारों के लिये 
स्थानों का कोई झारंदंण नहीं रखा है। जहां तक पिछड़े वर्ग के 'लोगों के लिये 
स्थानों के ध्रारक्षण का प्रश्न है, न्यायालयों में सदेव इस भोर इंगित किया है कि 
पिछड़े वर्गों के श्रेणीकरण का एक मात्र श्राघार केवल जाति ही नहीं होना 
चाहिये ।? पिछड़ाापन मालूम करने में यह एक यथोचित साधन हो सकता है,? 
तथा साक्षरता» या सामाजिक और शंक्षरिक भूमिका पिछडे वर्ग के निर्धारण का 
भाधार हो सकते हैं ! पिछड़ापन निर्धारण करने हैतु जहा उचित नैकल्य स्थापित 
नहीं किया गया वहां न्यायालयों ने राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को 
पमिसंडित करे दिया£ । संविधान के अनुच्छेद 5(4) के श्रधीन राज्य सरकार की 
कार्यवाही तंथ्यों तंथां संयोजित उचित प्ाँकेड़ों पर श्राधारित उद्दे श्यात्मक तथा 
सैकल्पपूर्ण होनो चाहिये ।९ 43, 
ह$ सेंबाशरों में प्रतिनिधित्व 
५ 43, संविधान के अनुच्छेद 6() में जो कुछ बशित है, श्रगुच्छेद 6(4] 
उसके भ्रेषवादस्वरूप है । यह खंड राज्य को झपनी सेवाओ्रों मे नियुक्तियों तथा 
पैंद नागरिकों के पिंछड़े वर्ग के पक्ष में झारक्षित करने का अधिकार देता है । 
पनुच्छेंद 335 में यंह प्रावधीने है. कि नियुक्तिया करने में अनुसूचित जातियों भौर 
भैनुूचित जनजातियों के दोंवों परे प्रशासमे 'की दक्षता को यथावत्‌ रखकर गौर 
किया णायेंगा । डॉ. प्रम्वेडकर में यह स्पष्टीकरण दियां कि “पिछड़ा धर्ग प्रभिव्यक्ति 
का संदर्भ किसी अन्य प्रल्पसंस्यथक जाति से नहीं वल्कि श्रनुसुचित जातियों भ्ौर 
जनजातियों से है। परन्तु वास्तविकता यह है कि भ्रनुच्छेद 335 में शब्द अनुसूचित 
जातियां' भौर “अ्रनुसूचित जनजातिया' प्रश्ुक्त किये गये हैं जबकि वर्तमान खण्ड में एक 


अिनननीननन---3-.3............. 


एम. आर. बालाजी बनाम मैयूर राज्य, एं- आई- आर« 963, एस. सो. 649 । 
चित्रलेघा बताम मैसूर राज्य ए. आई- आर, 7964 एस, सी. 823 ॥ 

एस. ए. पारधा बनाम मैंमूर राज्य, ए. आई. आर, 96], मैसूर 220 । 

डी. जो. विश्वदाष बनाम मैंूर राज्य, ए. आईं. आर, 963 मैसूर 732 
'चमइष्ण सिंह बनाम मैसूर राज्य, ए. आई. आर. 950 मंतूर 338 । 

जेकेब मेप्यू व अन्य बनाम केरत राज्य, ए. आई- आर. 964 केरत 39॥ 


की शक छा १+ 


358/ता. न्यामिक ऋान्ति 


सिने अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है । यह एक भिन्‍न विधिक लिवेधन का मार्यदरगत 
कराता है, जिससे वर्तमान खण्ड में वे लोग सम्मिलित,दहो सकते हैं को पनुमूवित 
जातियों या भनुमूचित जनजातियों के नहीं हैं। भरनुच्देद 46 में एक सहश प्रमि- 
व्यवित “दुर्वलतर झनुभाग'” है जिसमें पिछड़े वर्ग भी सम्मिलित हैं । भ्रनुच्छेद 320 
(4) के अधीन, केस या राज्य के लिये पनुच्छेद 6 (4) के भधीन भरारक्षण करते 
के लिये, लीक सेवा भायोग से परामर्श लेवा झावश्यक नहीं है १ 


44, यद्यपि सेवाओं में झारक्षण से सम्बन्धित उपरोक्त प्रावधाव तीन दशकों 
से भ्रधिफ भवधि से प्रवृत्त हैं, परन्तु चतुर्थ श्रेणी को छीड़कर सेवाम्रीं वी समस्त 
श्रेणियों में भ्रनुमुचित जातियों तथा भ्रतुसूचित जनजातियों की प्रतिनिधित्व सम्बन्धी 
स्थिति प्रव भी निश्चित स्तर से पीछे लड़खड़ा रही है। भनुमूचित जातियों एव 
अनुसूचित जनजातियों के श्रायुकत ने प्रतिवेदित किया है कि प्रषम तथा दितीय ध््णी 
की सेवाओं में श्रनुसुचित जातियों का प्रतिनिधित्व 3.46 प्रतिशत तथा “| 


प्रतिशत था भौर भनुसूचित जनजातियों का क्रमशः 0.69 प्रतिशत दया ण््प 
प्रतिशत था । ः 


45. धनुसूत्रित जातियों तथा प्रनुसूचित जनजातियों ,के अधिकारियों का 
राज्य सरकार की सेवाप्नों मे प्रवेश सुधारने के लिये विभिन्न राज्य; सरकारी द्वार 
समय-समय पर कई कदम उठाये गये हैं, जिनमें प्रनुसुचित, ज़ातियों तथा अनुसूचित 
जनजातियों के सदस्यों का लोक सेवा भायोग, चयन, मंड्लों या सर्मितियों,में मो 
मेयम करना, राज्य सचिवालय में विशेष प्रकोष्ठ, पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केस वी 
शिक्षण और मागे-दर्शन केस्दों का सूजन, मापदण्ड की तुलना टालने के लिये ४३ 
साक्षात्वार, अधिकतम प्रायु सीमा में छूट तथा प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में प्रमुमोचत 
की स्वीकृति सम्मिलित हैं। भ्रारक्षित रिक्त स्थानों को तीन वर्ष तक झागे ह॥ जाने 
से सम्बन्धित योजना का सूत्रणात सी किया गया है। न 


ब्५ 


46, सामाजिक तथा शेक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति में फेवर यद्ली 
अपेक्षित नहीं है कि सेवायों के निम्ततर वर्ग में उनका पर्याप्त प्रवितिषिल हीं 
चाहिये धह्कि यह कि सेवामों में चयत पदों पर भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुरक्षित 
कराने हेतु उन्हें महत्त्वाकाक्षी होना चाहिये अतएुव कई बार यह “वर्क ;मस्की 
किया गया है कि उच्च पदों पर पदोन्नति के मामलों में भे झारक्षण होता चार्दिये 
रंगाचारी? के मुकदमें मे सर्वोच्च न्‍्थायालम ने यहें इगित किया कि भारक्षरो है 
शक्ति, जो कि राज्य को प्रमुच्छेद !6(4) के अ्रधीन प्रदत्त की गई है, उसकी प्रयोग 
राज्य द्वारा उचित मामले में, केवल वियुक्तियों के आरक्षण का प्रावबान “रखे कर 
ही नहीं अपितु, चमनित्त पदों के हेतु भी झ्रारक्षण का प्रवधात रखकर 'किया डर 
सकता है । बह 





६... अलुधू चित छाति एवं अवुमूधिर उनजाति जआावुपत का प्रतविदण, 976-77, भाग 7 383 
2... महाप्रवन्धक, दक्षिण रेसने बनाम के रंगाचारी, ए- आई, आर, 952, एस. सी ४४ ४९४ 
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हलक सब्यल 


360|सा. न्यायिक क्रान्ति 


झस्पृश्यता 

47. जैसा कि ऊपर प्नुच्छेद !7 के श्रघीन व्शित किया जा चुका है, 
प्रस्पृश्यता समाप्त कर दी गई भ्ौर किसी भी सूप में उसका प्रयोग वर्णित है। 
हिन्दुओं की लोक प्रभिज्ञानवाली धाभिक संस्याश्रों के द्वारा हिन्दुमों की समझे 
श्रेणियों भर भनुभागों हेतु खोलने के लिये भी अनुच्छेद 25(2) (ख) प्रापगिक है। | 
अ्रस्पृश्यता (प्रपराध) भ्रधिनियय 955 सन्‌ 976 में संशोधित किया गया, 
जिसका भ्रव सिविल अधिकार संरक्षरा भ्रधिनियम, !955 पुन.नामकरण किया गया 
है । संशोधित शभ्रधिनियम के प्रधीने समस्त अपराध प्रपरिम्णीय घोषित किये गे 
हैं। निजी स्वामित्ववाले घामिक स्थल, जिनके स्वामी ने जेनसाधारण द्वारा 
उपयोग की अनुमति दे दी हो, ऐसे निजी स्वामित्ववाले स्थलों की झनुपंगी भू 
तथा उपसंगी पुण्यस्थानों सहित इन स्थलों को भ्रधिनियम की परिसीमा में लाया गे 
है। प्रस्पृश्यता का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रचार करना या इसका, 
दाशंनिक या धामिक ग्राघारों पर भौचित्य प्रकट करना एक झपराध माना गया है 


48. . देश से श्रस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु समय-समय पर प्वेक कदम उठ 
गये हैं, जिनमें तथाकथित पझ्षधिनियम के श्रघीन कुछ प्रकार के सिंवित ते 
आपराधिक मुकदमों में भ्नुसूचित जाति के लोगों को विधिक सहायता की स्वीई: 
प्रभियोजन पर पर्यवेक्षण रखने हेतु विशेष प्रकोष्ठों की स्थापनां तथा अस्पृरयता 
विद्यमानता पर सूचना देने के प्रोत्साहन सम्मिलित हैं । गुजरात में छुपा 
मुकदमों के स्पूर्ती व्ययन हेतु कुछ चुने हुये क्षेत्रों मे चलते-फिरते स्यायातां 
किये गये हैं । श्रनुयूचित जाति एवं प्रनुमुचित जनजाति के श्रायुक्त ने सप्र क्षित' कि 
है कि “हम ग्रामीस क्षेत्रों में भरस्पृश्यता के आचरण के विरुद्ध स्त्रियों की विलारधी 
परिवर्तित करने में भी सफल नही हुये हैं । प्रगर इस सम्बन्ध में हम सफल ह्योजो 
है, तो अ्रस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष में हमारी भझाधी विजय हो जाती है ॥!व 
श्रावश्यक है कि भ्रस्पृश्यता के हानिप्रद झौर अनैतिक प्राचरण के विए्ढ ९ 
सामाजिक चेतना जागृत करे के लिये गैर-सरकारी भ्रभिकरणों को सम्मिलित कए 
चाहिये | भयंकर रूप से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्य करने, के लिये ऐसे 7 
सरकारी श्रभिकरणों, को भनुदान के रूप में सहायता दी जानी चाहिये । 

49. सर्वोच्च न्यायालय ने ईस बात पर जोर दिया है कि हरिजतों हैं हि 
मन्दिरों पे प्रवेश का जो श्रधिकार स्वीकृत किया गया है, वह वस्तुतः हृरिजतों दी 
समस्त सामाजिक सुविधाझों तथा अधिकारों के उपभोग का प्रतीक है, कै हि 
सरदेव स्मरण रखा जाये कि हमारे सविधान मे प्रतिष्ठापितर सामाजिक स्याय जी 
के प्रजातान्त्रिक ढंग का मुख्य आधार है । वेंकटरमण देवेरूः में सर्वोच्च स्थाया 


. .मजपुरुषदासजी बनाम मूलदार, एँं. आईं. आर. 966, एस. सी 20 रु 
» 2. ए« आई. ब्गर, 958, एस. सी. 255॥ 


सा. न्याविक कान्ति/36॥ 


ने यह पहले ही निर्धारित कर दिया है कि यद्यपि जनता के सदस्पों को मन्दिर में 
पूजा करने के झ्रधिकार से पूर्णाव: वंचित रखनेवाला किसी जाति का झ्धिकार, 
अनुच्छेद 26 (ख) में निहित है, तथापि मन्दिर में पूजा के लिये प्रवेश हेतु भनुच्छेद 
-25(2) (ख) द्वारा घोषित भ्रभिभूतकारी अधिकार जनता के पक्ष में उत्पन्न होने 
चाहिये । कुछ राज्यों में हरिजनों को मन्दिर के पुजारो नियुक्त करने के करम उठाये 
जा रहे हैं। केरल यरकार ने हरिजनों को झायम पढ़ाने की व्यवस्था भी कर दी है 
झौर कुछ हरिजन उन्हें सीख भी रहे हैं । 

> - 30. एक रोचक विवाद में एक उच्च विद्यालय के मुझयाध्यापक ने सिर्फ 
हरिजन. विद्यायियों के लिये स्टेन्डई ।% एफ नामक एक पृथक्‌ प्रनुभाग की स्थापना 
की। पअस्पृश्यता (प्रपराघ) ग्रधिनियम 955 के अधीन ध्पराघ करने के लिये उसके 
विरुद्ध एक मुकदमा प्रतिष्ठापित किया गया। यह धारित किया गया कि हरिजन 
विद्यायियों को अत्पृश्यता के प्राधार पर एक प्रथक्‌ अनुभाग में श्लय करना एक 
अपराध था ॥? 

5. महात्मा गांधी ने भस्पृश्यता की प्रत्यन्त कु शब्दों में मिन्‍्दा की 
यद्यपि कटुता उनके लिये प्रनभिनज्न थी। उन्होंने घोषित किया, “भगर मुझे यह प्रतीत 
हुप्रा कि हिन्दुत्व वास्तव में अस्तृश्यता का समर्थक है तो मुझे स्वयं हिन्दुल को 
तिलाजलि देने मे कोई हिंचकिचराहट नहीं होनी चाहिये । भ्रतः मेरी यह मान्यता है 
कि भ्रपने नाम की सापेक्षता बनाये रखने के लिये धर्म को नैतिकता भौर सदाचार 
के मुलभूत सत्य से प्रसंगत नहीं होना चाहिये ।” यह्‌ प्रतिशयपूर्ण घोषणा करते 
समय उन्होंने निम्नलिखित संप्रे क्षित किया :--- 

। “प्रस्पृश्यता के इस स्वरूप ने मुफ्रे सर्देव प्रत्यन्त क्लेश पहु'चाया है क्योंकि 
से हिन्दुत्व की भावना से भ्रासक्त हिन्दुओं में से धपने भ्रापकों एक समभता हूँ । 
भ्रस्पृश्यता के जिस स्वरूप में हम श्राज इसे मानते हैं, तया इस पर भ्रायरण पारते 
हैं, उसके भ्रस्तित्व को बनाये रखने के लिये उन समस्त प्रस्यों में, जिन्हें दम हिन्दू 
शास्त्र कहते हैं, कोई भी प्रमाण पाते में प्समर्थ हूं। परन्तु जैसा कि मैने प्रन्य 
स्थानों पर बार-वार कहा है कि भ्रगर हिन्दुत्व वास्तव में भश्पृश्यवा का समर्थन 
करता है तो मुझे स्वयं हिन्दुत्व को तिलांजलि देने मे कोई हिचकिचाहद नहीं होनी 
चाहिये । भ्रतः मेरी यह मान्यता है कि भ्रपने नाम की सापेक्षता घनाये रसने के लिये 
नेतिकता भौर सदाचार के मूलभूत सत्य से प्रमंगत नहीं होना चाहिये। जैसा कि 
मेरा विश्वाप्त है, अस्पृश्यता हिन्दुत्व का भाग नहीं है, प्रतएव में हिन्दुत्व से प्रतुरक्त 
हूं परन्तु में सदेव इस विकराल अन्याय से अधिकाधिक पशान्त होता जा रहा हूँ ।? 

"मैं पस्पृश्पता को हिन्दुत्म पर सबसे बड़ा कलक शममता हूं। मह 
विचारधारा मुझ में दक्षिण प्रफ्ोवाग के सपघर्प के दोरान मेरे कठु झनुभवों से गदी 





.,._ रामचन्द एिल्तई बनाम बे रस राग्य (964) ] के. हल, आर, 225 ॥ 
2, यंग दन्डिया -विवेखम में एक भाषण का सश, 20-]0-27, वच्ड 353 व 35स्‍ 4 
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उत्पन्त हुई, इसका कारण यह तथ्य भी नहीं कि मै किसी समय नोस्तिकवादी 
था। इस प्रकार जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, यह सोचना भो गलत है कि मैंने यह 
दृष्टिकोण भपने ईमाई धर्म के साहित्य के भ्रध्ययन से प्रहणा किया है । ईसाइ घर्म 
के प्रध्ययन से ग्रहएा किये हुये मेरे ये विचार उस समय के हैं जय मं तो बाइवित 
या उसके अनुयाईयो से परिचित था, न उनसे झनुरक्त था ?/ 

52 केवल महात्मा गाधी ही नहीं, डा. राधाकृष्णन की भी यही घारसा थी 
कि “हिन्दुत्व ने कभी भ्रस्पृश्यता का प्रचार नहीं किया । उनके मतानुसार चार जातिया 
ऋमशः विचारशील व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति भावशील व्यक्ति, तया' धन्य जिम 
उपरोक्त मार्गों में से किसी का चरमोत्कर्ष व हुमा हो”। डॉ. राषघाहृप्णन ने कहा 
कि “जाति लक्षण का प्रश्न है। भागवत मे लिखा है कि जिस प्रकार ईश्वर एक है 
उसी प्रकार जाति भी एक है ।” मनु कहते हैं कि “समस्त मनुष्य प्रथम या भौतिक 
जन्म से शुद्ध होते हैं, परन्तु द्वितीय या प्राष्यात्मिक जन्म से द्विज बनते,हैं (जाति 
लक्षण का प्रश्न है। कोई भी शपने कर्म से ब्राह्मण बनता है, भ्रपने परिवार या 

मे से नही | प्गर एक धाण्डाल भी निर्वल चरित्रवाला है तो बह ब्राह्मण है। 
ब्राह्मणों द्वारा पूज्य कुछ महान्‌ू ऋषि भी मिश्रित जाति के या, वर्णांतकर थे। 
वशिष्ठ एक वेश्पा के भात्मज थे, व्यास एक मछियारी के पुत्र थे तथा पाराशर एक 
चाण्डाल पत्या के पुत्र थे। महत्त्व श्राचरण का है, जन्म का नही | जहा तक उत्कृष्टता 
प्राप्त करने का प्रश्न है, 'नीच' जाति के लोग भी उतनी ही प्राप्त कर सकते हैं, 
जितनी “उच्च' जाति के । श्री कृष्ण मद्भागवत गीता में कहते हैं--'जो लोग मेरी 
शरण में था जाते हैं, चाहे वे जन्म से तुच्छ हों, स्त्री हों या शूद्र, वे भी उच्चतम 
अवस्था को प्राप्त कर सकते है ॥/ 

53, इस सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द एक विद्रोही झौर क्रान्तिकारी थे। 

होंने कहा “श्राग्नो, मनुष्य बनो । प्रगति का स्देव विरोध करनेवाले पुरोद्दितों को 
वात मारो । क्योकि वे कभी भी नही सुधरेंगे! उनके हृदय कभी विशाल नहीं बनेंगे। 
सै, सदियों पुराने प्रन्धविश्वास भर निरकुशता का परिणाम हैं। सर्वप्रथम पुरोहित 
धृत्ति का उन्मूलन करो । आ्ाझ्ो, मनुष्य बनो । अपने सूक्ष्म छिंद्रों से बाहर भाकर 
विशाल विश्वव्यापों ष्टि डालो। देखो ! राष्ट्र कैसी प्रगति कर रहे हैं ? बढ, 
जाति ! प्रगंति पथ पर झाने से तुम भ्रपनी जाति सो दीये ?” दलित श्र पिछड़े 
वर्गों के लिए स्वामी विवेकावन्द का हृदय सर्देव रक्त स्राव्ति होता रहता था । उन्होंने 
कहा--'प्रल्प सख्यकों पर ऋरता करना संसार मे _सबसे प्रधम कोटि का पझन्याय 


4 2 

]. अवरचेबिलिंटी--एम. के. गाधी द्वारा--संपादक भारतन कुमारुषा, पू 470 * 
दी हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ-राघाकुष्णत-(दी फ्रेमस आपूसत लेक्चर्स ऑफ 926), 
पृष्ठ )2]. है 

$.' कास्ट, कल्चर एण्ड सोसलिज्म,-ईवामो विवेकाठन्द, पृष्ठ 45 ॥ 
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£'निम्नतर जातियों मे स्तमाविष्ट जनसमुदाय ने सदियों से उच्च जातियों 
की लगातार निरंकुशता तथा पग-पग पर कडी चोट पद्मधात के फलस्वरूप पूर्णतः 
प्पनी मानवता खो दी तया भिखारी वृत्ति का रूप घारण कर लिया है ।” भगियों 
श्रौर परियाहों को उनकी वर्तेमान पतितावस्था में किसने ढकेला ? एक शोर हुमारे 
भाषरण में यह निष्ठुरता तथा दूसरी भोर श्रद्भुत भरद्व तवात (सर्वेक्यता) की शिक्षा क्या 
यह घावों पर नमक घिड़कना नहीं है ? हम कसी हास्यास्पद स्थिति में पहुक्ा दिये 
गये हैँ ? श्रगर एक भंगी किसी के पास में एक भगी की तरह श्राता है तो वह प्लेग 
की भांति उसका परिहार करेगा, परन्तु ज्यों ही वह एक पादरी द्वारा प्रार्थना गुन- 
गुनाते हुये एक प्याला पानी श्रपने सिर पर गिरवा लेता है तथा गर्देन पर कोट पहुन 
नेता है, चाहे वह कितना ही जीरो क्‍यों न हो, तथा एक्र कट्टर हिन्दू के कमरे में प्राता 
है, तो मैं नही समभता हू' कि वह उससे हाथ मिलाने या उसे कुर्सी देते से मना कर 
सकता है। इससे झ्धिक कोई विडम्बना नहीं हो सकती । प्राश्नो, देखो ! ये पादरी 
लोग यहां दक्षिरा में क्या कर रहे हैं ? वे लाखों को संझ्या में मीची जाति के लोगो 
का घम्म-परिवर्तन कर रहे हैं। ट्रावनकोर में, जो भारत में प्रमुख पुरोहित-प्रधान 
राज्य है, जहां भूमि का प्रत्येक भाग ब्राह्मणों द्वारा धारित है"“*““करीब 
चौयाई भागु ईसाई बन गये हैं। मै उनको दोपी मही मान सकता । उन्हें डेविड या 
जेसी से क्या सरोकार | हे ईश्वर ! मनुष्य में मनुष्य के प्रति वन्धुत्व की भावना कब 
जाग्रत होगी ! 

, श्री के, एमं. पशणिक्कर ने निम्नलिखित राय दी-- 

_ “यह प्रश्न ही उत्पन्न नही होता कि भ्रस्पृश्यतात, जो हिन्दुत्व के एक लक्षण 
के रूप में विद्यमान है, प्रगले कुछ वर्षों की, कालावधि में समाप्त हो जायेगी । जब 
वह दिन भायेगा तो उत्तरजीबी हिन्दुत्व का स्वरूप वह नहीं होगा जिसके लिए मनु 
ने विधान निमित किया, जिससे जाति समाज सदियों तक सम्बद्ध रहा श्रौर जिसे 
राधाकृष्णन जैसे प्रदुद्ध ब्राह्मण श्राज न्‍्याय-सगत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। 
दी्घकाल से विज्यात इस हिन्दू समाज में उससे भी कही श्रधिक श्रामूल सुधार होता, 
जिसके लिए बुद्ध ने प्रयत्व किया तथा जिसके लिए उससे अ्रधिक बहुग्राही कल्पना 
शंकर ने की )/7 - 


54, भ्रो. एल. पी. विद्यार्थी श्रोर डॉ. एन. मिथ्रा ने 960 में विहार के 
हरिजनों पर अपनी शोध में निम्दलिखिक राय प्रकट की है-- 


“यद्यपि जहाँ तक प्रनुसुचित जातियो का सम्बन्ध है, वे श्रत्यन्त प्राचीन काल 
से हिन्दू वर्ण-व्यवस्था का अभिन्न अंग तथा हिंन्दू यजमानी व्यवस्था के भ्रय के रूप में 
चलो झ्रा रही हैं तथा प्रमुख कार्यो में श्रपती भूमिका झदा करती झाई है तथापि 
पौराणिक, ऐतिहासिक तथा प्रसंगागत कारणों के साथ-साथ उनके श्रपवित्र घ्न्धों 





, ट्लृइज्म एण्ड दी मोडेत दल्डें>-के. एम, पणिस्कर (938 संस्करण), पृष्ठ 504 
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से सम्बद्ध होने के फलस्वरूप उनके सामाजिक सम्बन्ध में कुछ श्रपवाद जोड़े दिये गये 
झौर उच्चकुलीन हिन्दुप्नो द्वारा शास्त्रोवत रूप से उन्हें भ्रपवित्र समझा जाने लेगा। 
इसने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रसमानता शौर प्रसमर्थता को बंढावा दिया है 
परौर श्राज भी कभी-कमी उसे पर श्रमानवीय अत्याचार ढाहे जाते हैं जिनका वें 
प्रभावी ढग मे विरोध नही कर सकते ॥/!! ह ह 
55. इसके उपरान्त भी हरिजनों श्रौर गिरिजनों की दुखाल्त झौर मर्मस्पर्शी 
हालत श्रनन्‍्त रूप से चली भ्रा रही है। उन पर किये गये रोंगटे, खड़े करनेवाले 
भ्रत्याथार समाज को ककमोर देनेवाले और विश्व को स्तब्ध करनेवाले हैं । बेलची 
जँसी घटना का प्रकाश में झाना तो केवल यदा-कदा घटित होता है, जवकि प्रत्या- 
बार अ्रसंख्य होते रहते हैं । है कर 
मद्दाराष्ट्र में भगत, 978 में नव बोद्ध तथा भनुसूचित जातियों के लोगों 
के 200 घरों में श्राग लगा दी गई। भरगावबाद, परमाणी,शौर नान्देड़ जितों क्के 
करीब एक सी गावो मे उन लोगों की , बैलगाड़ियां. और साइकिलें छीन ली गई.। 
मराठवाड़ा मे एक नौजवान हरिजन को मौत कें घाट उतार दिया गया। घटना का 
कारण यह था कि नव बौद्ध लोग यह मांग कर रहें थे कि मराठवाडा-विश्वविद्यालय 
का नाम परिवर्धित किया जाये श्रौर उसके स्थान पर उस विश्वविद्यालय का जाम 
थी. पार. भ्रम्बेडकर विश्वविद्यालय रखा जाये ।* का ४; 
तमिलनाड्‌ मे विल्लूपुरम्‌ ग्राम में 24 जुलाई, 978 से 28 जुलाई, । 978 
तक पनुसूचित जातियों भोर अनुसूचित जनजातियों के करीब 220 घरों भौर [ 
दुकानों मे श्राग लगा दी गई तथा कई लोगो को मौत के घाट उतार दिया गया। 
परिवारों के वयस्फ पुरुष गांवों से भाग निकले । घटना मे मारे गये अनुसूचित जातियों 
के लोगों में से छः व्यक्तियों की लाशें एक तालाब मे प्राप्त हुई तथा उसी जाति क्े 
तीन व्यक्तियों की लाशें एक रेल की पुलिया के पास पड़ी हुई मिली ।* न्‍ 
उत्तरप्रदेश में 4 श्रप्नेंल, !978 को अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा भागरा 
के रावतपाडा बाजार में से होकर डॉ. वावा साहेव प्रंम्वेडकर के जन्म-दिवस , 
समारोह के उपलक्ष पे जुलूस निकाला जा रहा था। जब रात्रि को जुलूस बाजार 
से होकर गुजर रहा था तो गछ लोगों मे तीन पत्थर झौर एक लकड़ी का ट्रंकड़ा 
जुलूस पर फेंका जिमने जुलूस के व्यवस्थापकों के मस्तिष्क में रोप उत्पन्न कर दिया । 
उन्होंने जिला प्रधिकारियों के समक्ष इसके विरुद्ध शिकायत,की ॥,. फिर उन्होंने इस 
घटना के विरुद्ध 23 भ्रप्नेल, 978 को मौन जुलूस निकालना घाहया । जब जुलूस उ्त 
स्थल पर पहुंचा जहां से सड़क राबतपाड़ा वाजार को जाती है, जुलूस में चलनेवाले 





]. हरिडन टुडे-विद्यार्थी और मिश्रा (संस्करण ]977), प्रस्तावना वा पुष्ठ 6 
2. अनुसूचित जातियो और अनुमूचित जनजातियों के जायुवत के 4977 के अतिवेदत से उद्पव/ 
पृष्ठ 423 । 


3, पृष्ठ ।25।' है 


सा. न्यायिक क्रान्तिा/365 


फुछ लोगों ने उस बाजार से निकलना चाहा जबकि जुलूस का रास्ता भिन्न था। 
घुलिस को लाठो चार्ज करना पड़ा । 24 झप्रेल, 978 से 29 भ्रप्नेल, 978 तक 
अनुसूचित जाति के नेताप्नों ने जिलाधीश कार्योलय के समक्ष घारा 44 दण्ड प्रक्रिया 
सहिता का उल्लंघन करके गिरफ्तारियाँ दीं। ! मई, 978 को आगरा के पांचि 
मोहल्लों में प्राग लगा दी गई जो भ्रधिकतर हरिणनों की बस्तियाँ थीं। घाकीपाटा 
मोहल्ला मे पुलिस द्वारा सात घरों को जला दिया गया। भशोक बाबू नामक एके 
विद्यार्थों की मैट्रिक फो परीक्षा में वंठकर लौटते समय पुलिस सत्र इन्सपेक्टर की 
गोली चलने से मृत्यु हो गई। श्रनुसूचित जाति के भ्रनेक भन्य व्यक्तियों को भी पुलिस 
जञाठो चार्ज में चोटें लगीं । प्रनुतुचित जाति की शौरतों को भी पुलिस ने उनके घरो 
में घुसकर निद्दयतापूर्वक पीटा ॥* 

“विहार में जिला भोजपुर के घर्मेंपुर गांव में हथियारों से सज्जित साठ 
ध्यक्तियों के एक गिरोह न॑ भ्रनुसूचित जाति के चार ब्यक्तियों को मार डाला । 


राजस्थान में 28 प्रगस्त, 978, को प्रलवर जिला के हासोरा गांव में एक 
हरिजन लड़के के कान काट दिये गये 4 इसका, कारण यह था कि.27 प्रगस्त, 4978 
फो अनुमूचित जाति के एक व्यक्ति ने एक पेड़ लगाया जिस पर कुछ स्वर्स हिन्दुओं 
ने भार्पत्त की और 28 भ्रगस्त, 978 से सम्बन्धित उस घटना के मतभेद में उस 
लड़के ने उस हरिजन का पक्ष लिया ।* 

56. थे भ्रत्याचार तो कुछेक ही है क्योकि सेकड़ों में से कोई-भी धटना ही 
प्रकाश में भाती है । 


57. इस प्रकार यह दृष्टिगत होगा कि श्रस्पृश्यता का दोप नागरीय क्षेत्रो 
में घटकर कम से क्रम रह गया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रभी तक प्रनन्‍्त रूप से 
प्रचलित है तथा भ्रधिकांश धार्मिक स्थल भ्रभी पक हरिजनों भ्रोर गिरिजनों को 
पहुंच से बाहर हैं। उन पर बढ़ते हुए प्रत्माचारों का घटना-प्रवाह सरकारी भ्राकड़ो 
के प्रनुसार भी प्रदर्शित होता है, जो एक सोचनीय विपय है । यद्यपि उपरोक्त निर्दिष्ट 
विभिन्न ,विधियों द्वारा कार्यान्वित संवैधानिक कायेंप्रणालो तथा निर्देशक तत्त्वों के 
न्याय शास्त्र के तीस वर्षों तथा संविधान ने बहुत श्रच्छा कार्य किया है, तथापि 
3६ श्य की उपलब्धि हेतु प्रभी तक पर्याप्त कार्य करना शेप है। इसे एक समाजाथिक 
भान्ति कहना मिथ्या नामकरण होगा, क्योकि क्रान्ति होने में शताब्दिया या दशाच्दियाँ 
कमी नहीं लगती किन्तु इसे सदियों से बहिष्कृत व दलित हमारे समाज के इस भाग 
का विकास या।प्रगतिशील मुक्ति श्रवश्य समझा जा सकता है। 

58, समाजविज्ञान शोघ को भारतीय परिपद के प्रधीन विविध तथा धामा- 
जिक परिवत्तन के एक प्रवृत्त समुदाय ते अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मुकदमे 
१ रणणणाणाय 

4, पूर्दोक्त, पृष्ठ 7264 
2. पृष्ठ पूरवोक्त, 732। 


366/सा. स्पायिक क्रान्ति 


तथा विधि-निर्माण विषयक शोध की। उसके परिशामंस्वरूप प्रोफेसर जी. एस. 
शर्मा ने निम्नलिखित राय दी :१ , कर ० ३5 हे 


का व ः 


“उत्तर संविधान काल तथा “उत्तर काल का जो सामान्यीकरण किया जा 
सका, वह यह है कि राजनैतिक श्रारक्षणों के क्षेत्र में, सर्वोच्चि न्यायालय तथा उच्द 
न्यायालय शायद उन मुकदमों में भी ग्रतिशीलता को मान्यता प्रदान करने में 
प्रमिच्छुक है जहा यह प्रदर्शित करने के लिए प्रमाण विद्यमान था कि विशेष प्राए- 
क्षण का दावा करनेवाला अमुक व्यक्ति भूपनी निम्न जाति से प्रभावी ढंग से विच* 
लि होकर उच्च जाति के मदस्य की भांति व्यवद्वार कर रहा था वी* वी, गिरी 
बनाम डी. एस. दारा (ए. भ्राई. झार. 959, एस. सी. 38) में न्यायाधीश 
गजेन्द्र गडकर का बहुमत विनिश्चय गतिशीलता की मान्यता हेठु सामाजिक स्वीः 
कारोक्ति के निश्चित त॒या स्पष्ठ साक्ष्य के प्राघार पर न्यायालय , क्के पे प्रालस्वत की 
एक शादरश्श दृष्टान्त है । बहुमत निरंय ने गतिशीलता का निश्चय करने के लिए 
एक तिपुटकीय परीक्षण सूत्रवद्ध किया यथा-व्यक्ति द्वारा पुरानी जाति का हाय 
करने की स्पष्ट कामना की भ्रावश्यक साक्ष्य, पुरानी जाति द्वारा * त्यीग का अमाश 
तथा नई जाति द्वारा ग्रहएा करने का साक्ष्य । लगातार बर्णों पर प्राश्रित इस विल्टृत 
और भ्रनियमित' हिन्दू समाज के सामाजिक श्रौर घामिक ' मामलों 'मे जाति गति 
शीलता का यह न्यायिक परीक्षण यथार्थ में लागू करेंने में श्रभी कोई सदियाँ लॉगी 
इस मुकदमें में न्यायाधीश कपूर 'के विमत निर्णय को श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहा शा 
सकता है क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति के हित में श्रारक्षण का लाभ प्रदात करने 
पक्ष में नहीं था जो यथपि जन्म से भ्रनुसूचित जाति, का या प्रस्तु उसते पिछीं 
प्रदृठाईस सालों से क्षत्रियोचित व्यवहार रखा झौर भपते वेवाहिक एवं अन्य सरल 
इस उच्च जाति कै साथ रखे । | 5 


“६. “सर्वीच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का न्याय द्वारा हल दीर्ष 
विश्वास से विमुख होने हेतु प्रनिच्छा प्रदर्शित करती हुई कदाचित यह भ्रद्ृत्ति रही 

कि धाभिक मामलों में जाति-व्यवस्था के कार्य-ब्यापारों को स्वतस्त्र छोड़ देता ब्राहि' 

तथा जाति के मुखिया लोगों के निर्शेय को अत्यन्त 'सम्मानपुर्वक मानना चाहिये। 
जाति स्वॉयत्तेता सिंदुधान्त के घाभिक मामलों में प्रचलित न्यायिक समर्थन का द 
मुकदमों के माध्यम से दृष्टान्त देना पर्याप्त होगा--एक मद्रास उच्च न्यायालय की 
सन्‌ 923 का तथा दूसरा संोच्च न्यायालय का सन्‌ 962.का। महापुर्तीत 
थी शुकरातेर्द्र, तीर्थ स्वामी, काशी मठ बनाम प्रमू, ए. भाई. ग्रार."923, मद्रा्त। 
पृष्ठ 587 में गोड़ सारस्वत ब्राह्मण जाति के कुछ सदस्पों को ब्रह्म समाज शा 
समारोह में एक- सर्वजातीय विवजित भोज में भाग - लेने हेतु एक धर्मंग्रुद द्वारा ए 





]. लेजिस्देशन एण्ड क्ेमेड आन अनटवेबिलिटी एण्ड शिड्यूल्ड काम्ठस इन इण्डिया “ 
सेखक जी, एम. शर्मां,, 975 संस्करण, प्रस्तावता का पृष्ठ ७9 ॥ _ ., 7 


सा, न्यामिक कान्ति/367 


लिषेधाज्ञा को प्रपमानजनक धारित नहीं किया गया। न्यायाधीश रेमसन ने पृष्ठ 
59; कालम ! पर निम्नलिखित सप्रेक्षित किया :--- 


“यह स्मरण रखना चाहिये कि यद्यपि श्रभियुक्त ने जो कृत्य किया है वह 
एक प्रगतिशील जाति के दृष्टिविन्दु से अत्याचार श्ौर दमन का सकेतात्मक है, तथा 
प्रायः भ्रसह्य है, क्योंकि इससे सम्पूर्ण जाति अ्रधिक समुचित वन जाती है। जब तक 
किसी स्वामी के प्रविष्ठातृत्व के प्रति समपर्ण विद्यमान रहता है तथा जाति के रिवाज 
तथा सम्प्रदाय के 'सदस्य ऐसे भ्रविष्ठातृत्व से छुटकारा नहीं पा सकते, तब तक 
स्वामी रीति-रिवाजों के परम्परागत तरीकों का उपयोग करने तथा जाति की प्रथाओ्रो 
का प्रतिपादन करने में पूर्णतः श्रपने श्रधिकारों के धन्तगंत हैं, बशर्ते कि नैसगिक स्याय 
के सिद्धान्तों का उल्लंघन न किया जाये। प्रगतिशील जाति श्रपनी स्वयं की प्रभति- 
शील धारणाओं को स्वामियों या श्रन्य मिष्ठावान अरंनुयाधियों के मस्तिष्क 
प्रतिविम्बित करने की प्रत्याशा करना न्याय-संगत नहीं है, त उन्हें दाण्डिक 
भ्रभियोजन के भय से ही समय के श्रनुसार परिवर्तित होने के लिये विवश किया जा 
सकत। है ॥ हे 


प्रीफेमर शर्मा का प्रत्तिम- निर्णय यह है कि "हिन्दू समाज में जाति तथा 
उपजाति समष्टि की बढती हुई जाग्रुति भ्रस्पृश्यता की प्रथा की विद्यमानता के प्रमाण 
के रूप में नही मानी जा सकती | वस्तुतः समाचार-पत्रो में छपे रंगड़ो मै यह 
प्राभास उत्न्न होने की प्रत्तीति होती है कि अ्रस्पृश्यता के श्राधार पर सामाजिक भेद- 
भाव की समस्या बढ गई है जिसकी तथ्यों से पुष्टि नहीं की जा सकती । घटनायें 
भपने समाचार मल्य, प्रनुमुचित जाति के वर्तमान श्राथिक तथा शैक्षिक रूप से 
सन्‍्नद्ध ममुदाय के सुधोषित शब्रोच्चार, उनके आाधिक हितों तथा रहने की स्थिति 
के कारण भ्रधिक भ्रवधारणीय बन जाती है। शब्दोच्चार कभी-कभी श्रतिक्रामक 
रूप धारण कर लेता है ।”2 ध 
,.._ 38. श्री ए. एन. भारद्वाज ने 979 मे प्रकाशित प्रयती रचना “प्रोब्लेम्म 
भोफ शिड्यूल्ड 'कास्टस एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइव्स इन इण्डिया” में श्रपनी व्यग्रता 
का सशक्त वर्णन किया है | यह दृष्टिगोचर होता है कि श्री भारद्वाज समाजाधिक 
खन्ति के त्रिदशकीय स्व॒तन्वताकाल मे अनुसूचित जातियों तथा श्रनुमूचित जन- 
जातियों की स्वतन्त्रता के बारे में श्रपने प्रन्तिम निर्शायों में प्रो, जी. एस शर्मा से 
भिन्न मतावलम्बी हैं, जो श्रधीलिखित से सुस्पष्ठ होगा :--8 
-“ “तयाकथित भ्रछूत भ्रभी तक भी मन्दिरों में प्रवेश नहीं प्रा सकते, यह 
कुछ नही बवितु, हमारी सम्यता और संस्कृति पर एक कलक है । यहां तक 
“४ +++त++- 
]. अख्तावना का पष्ठ 6: 
2. पूर्वोर्ठ, पृष्ठ 8] 
$ै.. प्रोस्लम्स ऑफ गिड्यूल्ड दास्टद एप्ड शिड्यूहड ट्राइस्ज इत इच्डिया, ए. एत. भाराज व 
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कि श्रनेक स्थानों पर उन्हें श्रापरितका््ों पर चाय तक नहीं पीने दी जाती 
तथा इसका उल्लेख करना धत्यन्त व्ययायुक्त है कि विरदोष हरिजन विद्यायियों 
को गांव की पाठशाला के सार्वजनिक जलाशय ,से जल लेते, का भी तिपेत 
कर दिया जाता है, जबकि हम ऐसे कल्याणकारी राज्य में फरहेते' की शेती 
मार रहे हैं, जहां समस्त लोगों के समान- सामाजिक अधिकार होतेकी 
कल्पना की जाती है। यह प्रतिवेदन है, कि उन्हें कदाचित भ्रभिमानी 
अधिकारियों द्वारा काये के समय में . जाति के भ्राधार पर श्रपमानित क्रिया 
जाता है तथा गालियां दी जाती हैं, सम्बद्ध निजी व्यवसाय कातो कहना हों 
क्‍या मन्दिर में प्रवेश करने के कारण श्र्ुतों की मृत्यु के समाचार को 
. समाचार-पत्रों तथा लोकसभा में पर्याप्त प्रचार , प्राप्त. हुमा ). प्रतिवेदन के 
अनुसार एक निर्दोष बालक एक मन्दिर के , पास खेल रहा, था तथा खेलते 
समय वह भूल से मन्दिर में घुस गया, जिसका परिणाम यह हुआ्आा कि पुजारी 
द्वारा उसकी पिटाई की गई भौर वह बेहोश ही गया श्र प्रन्ततोगत्वा वर्ला 
की मृत्यु हो गई । इस श्रसंग में श्रीमती मृणाल गोरे, संसद सदस्या/(जतता) 
मे अपने राज्य महाराष्ट्र में दुब्यंबहार एवं भ्रत्याचारों की घटनाओ्रों की 
विस्तृति की प्रगणना कराई जिसमें उन्होंने बतोयां कि पते जाति के ईर्त 
लोगों के पैर तोड़ दिये गये, सम्पूरो प्राम का अहिप्फुगर किया, गया, मौर 
मन्दिर में पूजा के लिये जानेवाली एक हरिजन स्त्री पर प्रापराधिक हमता 
धर फिया 775 है 8४ का 5४ पा है 
जम्मू तथा कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री ए. एन. . -भारह्ाज के प्रतित 
की प्रस्तावना लिखकर निम्नलिखित शब्दों में अपनी विन्ता प्रकट की हैः-“ - 
“श्राज स्वतन्त्रता के तीन- दशकों से श्रधिक भवधि के पश्चात भा 
के संविधान में ययोचित संत्राण के समावेश पर्यन्त * भी भनुमूचित जा 
, तथा भनुसूचित जनजातियों की अ्रवस्था बेहतरीन होने से .हुर है भौर वे साम* 
जिक तथा श्रन्य भ्रसमर्थंताप्रों की शिकार होती चली प्रा रही हैं । यद्याति 
. श्रत्याचारों के विरुद्ध पर्याप्त रूप से लोक-सम्मति जुटाई गई है, किए 
हा सतत्‌ सतर्कता की झ्रावश्यकता ग्रंपरिहाय॑ है। मुझे श्राशा है कि इस कार्य 
वे समस्त लोग, जिन्‍्होने श्रपना योगदान इस कार्य में दिया है, श्रपते प्रयाम 
"को केख्रित करके एक समान सामाजिक व्यवस्था वी शीघ्र प्राव्ति के कि 
कार्य करेंगे ।”” रे ्‌ १70 5 क 
59. चोलापुर (देहरादून): में सन्‌ -96] हे चतुर्थ गुर्जर जन जाती 
सम्मेलन के उद्घाटन पर पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यक्त झभिलाया प्रमी तक 
अपूर्ण हैः--- 
]. . टाइम्म आफ इण्डिया, नई दिल्‍ली, दिनांक 5 अपर ल, 978 
डि .उस्तावता का पृष्ठ १ क। पु थे 


सा. न्‍्यादिकूु ऋत्ति,369 


/हुनें सम्पूर्ण राष्ट्र क्षा सुधार सतना है। घदुदूद्िित जातियों शोर 
प्रदुदूचित जनजातियों छा विभाजन करनेदाती रेसा क्यो समाप्त 
करना है ।7 
“महू प्रच्चा प्रदोत नहों होठा कि कोई दह भीख मांग्रे कि उतसे सहायता 
ही जादे दा उसे विश्वेप मुविषायें दी जायें क्योंकि वह एक दिद्चिप्द बर्मे या बाति 
दा है । यहू उनके मस्तिष्क में हो नहीं रहना चारिये। दे हमारी हो तरह हैं मोर 
हमारे दरावर हैं।””7 





कुछ नये वाद 
60. प्रो. दी. एस. शर्मा का भ्ध्ययन केवल 975 से पहले के दादों से 
सुस्बन्धित है तथा श्री भारद्वाज को टिप्पणियां एक प्रोफेसर या न्‍्यायविद्‌ बी भपेक्षा 


राजनीति से प्रधिक प्रेरित प्रतीत होती हैं, जो शोध के उद्देश्यात्मकू स्‍क्‍शक्‍रध्यपन पर 
प्राघारित हैं। 


6. यह दृष्टिगोचर होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तथा दिशिष्दतः 
सामाजिक न्याय-रुूम्वन्धी न्‍्यायज्ञास्त्र के पिता श्री कृष्णा प्रयुपर ने निर्णय को एक 
सम्पी श्र सला के माध्यम से हरिजनों तथा ग्रिरिजनों की चिन्ता पर भावाज उठाई 
है, तथा उनका नवीनतम शास्त्रीय निर्णय प्रखिल भारतीय घोषित कर्मचारी सप 
(रेलवे) बनाम भारत संघ एंवं भन्य पर्याप्त रूप से यह सिद्ध करता है कि यदि पूर्णे- 
हूुप से सोचा जाये तो भनुसूचित जातियों, धनुसुचित जनजातियों तथा पिछड़ी 
जातियों के श्रारक्षण के मामले मे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रागतिहासिक काल से पद- 
दलित हरिजनों व गिरिजनों के संवधानिक भधिकारों को धारित करने फा पर्याप्त 
प्रपत्त किया सथा पुनः पुनः घारित करके समस्त चुनोतियों को प्रतिकृत किया | 

62, यह सत्य है कि एक तरफ फेरल राज्य बनाम एन. एम. थोमस७ तथा 
महाप्रवन्धक दक्षिण रेलवे बनाम रंगाचारो* के मुकदमों मे हरिजनों तथा भिरिजनों 
के प्रधिकारों को धारित करते हुये भनुसूधित जातियों तथा भनुसूचित जनजातियों 
के भारक्षण को नये प्रायाम प्रदान किये, वहां दूमरी शोर एम- भार, धालाजी बनाम 
मैसूर राज्य* तथा टी- देवदासन बनाम भारत सघ* के युगस निणोयों ने सविधाय 
के भनुच्छेद [6 की समान भ्रवसरवाली कसोटी के भ्रधीन यह धारित करके, कि 
पिछड़ी जातियों के लिये भागे ले जाने का नियम 50 प्रतिशत को सोमा को पार 
नहीं कर सकता, नियमो को विखण्डित कर दिया। 





पृष्ठ 83॥ 

398] () एस. सो. सो., पृष्ठ 246 ॥ 

976 (2) एस. सी. सी., पृष्ठ 30॥ 

962 (2) एप. सी, आर. पृष्ठ 5986-ए. आई, आर- 962, एस, सी., पृष्ठ 32॥ 
ए. आई. क्षार, 963, एस. सी. 649 ॥ 

ए. आई. आर, 954 एस. सी. पृष्ठ 479 ॥ 
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भविष्य में सदक रखा और परथ-प्रदर्शव करेंगे, उनका ध्यान नही रखा जायेगा को 


गर्वेचत के 
उम्भी रतापुवंक' विचार करना है 
कि परदोनतियों के स्तर पर अनुन्तचित यातियों तथा > उमूचित जनजातियों को 
धि नायतो क्र श्र “व्यवस्था भ 


प्रत्यधिक कपाकारी या जाकर जाति. अकत्या में एक निहित 
स्वार्थ का किया जा हा है जो केवल सम्प्रदायवाद गवेक है । रिट 
याचिका मे यह दतील #स्तुत की गई है कि “प्रत्येक को अपनी योग्ववानुसार” को 
/'्रत्येक अपनी जाति के अनुसार! प्रतिस्था।वत किया तथा प्रतु- 
पचित जाति और अनुचित जंनजा फैमंचारियों हु. अपने धरिष्ठ 
॥ अधिक पतिभाधाली बन्‍्चुओ 7 अवमान श्र गिपं शहर उनकी 
'फेलता का प्रवरोषक है । जाति पर झा पदोनततिकासे के अभियान 
का परिणाम उन लोगों के ॥ में वेसशस ईसा रक्षता में बताया जाता 
है जो जन्य से गनृत्रचित जाति क मनृत्ाचित जनयात्ति क्षे होने मे भाग्वधावी नहीं 
हैं । वास्तव में “अदक्षता” के ढांचे के इतना ख्प से अस्चुत्त किया गया कि 


रैल-इुपंटनाओं तथा भन्‍्य प्रयोग्रत्मक अपदाओ तय अवन्धकी य भसफलताम्रों को 
भी परदोलत्ियों के आरक्षण को नीति के सिर मेढा यया हमारे सर 'बिवक्ता 
द्वारा सामाजिक पिघड्पन की प्रपेणा पाक पिदडेकन पर आधारित शैक्षणिक 


4 


पया प्रणिकारिक सफनता पौर उन्नति हैक की] कि, ५ ५० तथा साभ- 
कारी नीति की प्रश की गई, # न सांप देवा हमारे 
संवैधानिक भव्य साय समय 2 भपरा हे, 
एक अवस्था में, ायातय की पर ५ 


सा. न्यायिक क्रान्ति/37] 


यता घारित करने पर, इसके न्याय निणेय से लाखों हरिच्रनों-गिरिजनों के लिये 
जन्म पर प्राधारित विशेषाधिकार के विरुद्ध गालियों में एकं'श्रकार की लड़ाई साम्प्र- 
दायिक युद्ध छिड़ जाने के परिणामों का प्रत्यक्षीकरण करने पें सहायत। प्रदान 
की 22 
“36, सविधान के प्नुच्छेद 4 से लेकर 6 तक प्रयने भाप मे एक संद्विता 
है, जिसमें जाति-रहित तथा वर्ग-रहित समानता के धिद्धान्त का श्रभिस्लावित सार 
निहित है । हमारे सस्थापक पिता बड़े यथाय्थंवादी थे, ग्रतएवं उन्होंने समानता की यक्ति 
को निष्प्राण सर्वध्यापकता के रूप में घोषित नही किया वल्कि इसका सर्देव झ्परिवतंनी य 
सिद्धान्त से संदेव परिवर्ततेशील सामाजिक श्रवस्था के साथ श्रनुयोजन करके कुछ 
विशिष्ट प्रावधानों के श्रघीन रखा, जो समानता की ग्रात्मा के विरोध में नही' हैः के 


. इस प्रकार अनुच्छेद 5 (4) तया 6 (4), प्रनुच्छेद 5 () तथा 6 ([) 
से पठित हैं । प्रथम उप भनुच्छेद समानता के बारे में कहता है तथा द्वितीय उप 
भ्रनुच्चेद ' ज्ञाति-निषेध को भेदभाव के भाधार के रूप में व्यक्त करके इसकी भ्रन्तवेस्तु 
का विस्तार करता है । प्रनुच्छेर 6 (4) पनुच्छेद 6 ([) मे न्‍्याविष्ट स्थिर प्रायः 
समानता को एक गतिमान गुण प्रदान करता है जो उप्ते समीकरण कूठ कौशल देकर 
प्रनुज्ञ य राजकायय के रूप मे समानता की सम्भाव्य उपलब्धि से सम्बद्ध भ्रनुच्छे 
6 ([) का जिस्तारण या उम्रके भ्रपवादस्वरूप में दृष्टिगत किया जाता है। भनु- 
जद 5 के उपबन्ध के लिये भी ये संप्रेक्षण उपयुक्त होंगे। परन्तु हमारी सास्क्ष- 
तिक विरासत की यह एक बुरी बात है कि स्वतन्त्रता से पहले भारत में श्रनुमृचित 
जातियों तथा भ्रनुमूचित जनजातियों के लोगों को प्रायः मनुष्यत्व से पतित कर दिया 
जाये। स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष के पहलू ने उन्हे देश के सामाजिक तथा प्राथिक 
विकास में भागीदार बनने के अधिकार के साय-्साथ पूर्ण मानवता प्रत्यपित की । 
भाग 4 में निहित अनुच्छेद 46 एक निर्देशक तत्त्व है। प्रत्येक निर्देशक तत्त्व देश के 
शासन में मौलिक है झ्ौर विधि रचना में उस तत्त्व को प्रयुक्त करना राज्य का कर्तव्य 
हैं। भ्रनुच्छेद 46 राज्य पर प्रबल शब्दों में दायित्व डालती है जो लोगों के कमजोर 
तबकों तथा विशेष रूप से भ्रनुसुचित जातियों तथा भ्रनुसुचित जनजातियों के शैक्षरितक 
भौर झाधिक हिंतो की विशेष सावधानी पूर्वक उन्नति करमे के लिए उनकी सामा- 
जिक प्रन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। प्रनुच्छेद 46 का झनुच्देद 

6 (4) के साथ पठन से, सविधान रचयिताझ्ों का यह ज्वाजल्यमान प्राशय प्रकट 
होता है कि भूतकाल से शोपित हरिजन, गिरिजन वर्गों के समुदाय का राज्य द्वारा 
विशेष सावधानोपूर्वक उन्मूलन किया जायेगा। प्रनुमति सुस्पष्ट है कि श्रनुसृचित 
जातियो तथा अनुभूचित जनजातियों की प्रशासनिक भागीदारी को राज्य द्वारा 
विशेष सावधानी पूर्वक बढावा दिया जायेगा । भ्नुच्छेद 6 (4) के भधीन भारक्षण 
भोर भनुच्छेद 46 द्वारा पारित करिकल्पित प्रौत्याहक फूट कौशल नि.पनदेद ग्राव- 
श्यक हो सकते हैं, परन्तु इनसे भ्रापसी संघर्य नही होगा और न ही ये विछड़ी जातियों 


3 72|पा. न्यायिक क्रान्ति 
को छूट के नाम पर प्रशासनिक दक्षता को प्रापदुग्नस्त करेंगे। प्रनुच्छेद 335 इस 
सन्दर्भ में चेतावनी देता है । 


४335, संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त स्लेवाप्रों भरौर पदों के लिये 
नियुक्तियाँ करने में प्रशासन कार्य पटुता वनाये रखने की संमति के भ्रनुसार प्रनुमूचित 
जातियों श्रौर श्रनुसूचित श्रादिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा 
जाएगा ।” 
इस श्रनुच्छेद का सकारात्मक छिद्वान्वेपणा यह है कि राज्य के भ्रघीन सेवाप्रों 
में प्रनुसुचित जातियों तथा भ्रनुसूचित जनजातियों के . प्रतिनिधित्व की समानता के 

गॉ-पर, उनकी पतित सामाजिक दशा तथा शक्ति संगठन में कल्वीता को ध्यान में 
रखते हुए विचार किया जायेगा । इसका नकारात्मक पहलू, जो इस श्नुच्छेद का ही 
,भाग है, यह है कि राज्य द्वारा किये गये अनुच्छेद 6 (4), 46 तथा,333 के 
,समादेशानुवर्ती उपाय “प्रशासन की कार्यकुशलता के प्रतिपालन'” के अनुरूप होंगे, 
उच्छेदक नहीं। - _, ह ध 
64.:/विछ्डी जाति तथा पिछड़ी जनजातियों के भागुक्त के प्रतिवेदनों से प्रहए 
“किये गये कथन के तथ्य निश्चयात्मक रूप से दर्गित करते हैं कि पिछडी जातियों तथा 
पिछडी जनजातियों के सदस्यों के साथ सिविल सेवाप्रों में एक न्‍्यायोचित या कम से के 
एक समानुपातिक ध्यवहार करना कहा जा सके, इसके लिए एक लम्बी मजिल तय 
करनी है । द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की समस्त केन्द्रीय सेवा्रों में भ्रनुसूत्रित जातियों 
के लिये 3.84 प्रतिशत से 7.37 प्रतिशत श्रौर 9.27 प्रतिशत से 72.53 प्रतिशत 
तथा प्रतुसूचित जातियों के लिये 0.37 प्रतिशत से .03 प्रतिशत श्लौर .47 
प्रतिशत से 3./ प्रतिशत की शखला है, जबकि उनकी पात्रता का क्रम क्रमशः 
,5 प्रतिशत झौर सा सात प्रतिशत है। कितना दारुण व्यवहार है ? जो प्रात 
। समुदाय (भ्र्थात्‌ दरिजनों और गिरिजनों) हारा 33 वर्ष की दीघे अवधि के पश्चार्द 
भी तीखी टीका-टिप्पणी का विषय है। .,. 5 पे ) 

* + 65, “अ्रनुसूचित जातियों तथा भनूसूचित जनजातियों के परिवेदनों पे चुने 
हुये ये सरकारी श्ाकड़े फेवल रेलवे तक हो सीमित नही हैं, समस्त केन्द्र सरकार की 
सैवाप्रों हेतु हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि पिछड़ी जातियों तथा पिछेड़ी जन 
जातियों के अन्तग्रंदश में कछुवैवाली वर्तमान गति प्रपनाकर पिछड़ी जातियों तथा 
विछडी जनजातियों ' के साथ ' न्याय करने” में किस प्रकार सदियां बिताई जीं 
सकती है।/ | ० हि 0 
| हा _ तीस बे के, संवैधानिक कार्यकाल में निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न किये हैं। 

क्या श्री, प्र्यर के शब्दों में यह एक सोमाजाधिक क्रान्ति हो सकती है ? , 
, २7० 66, “सामाजिक यथाथेवादी पिछले दस साल के इन निराशाबादी आंकड़ों 
पर ध्यान देंगे जो पौराणिक उपाख्यान की पुष्टि करते हैं तथा अनुसूचित जातियों 
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भौर भनुयूचित जनजातियों के विषय में इस उत्तेजना-प्रवण तथा प्त्युक्तिपूर्ण 
भाषण का प्रतिवाद फरते हैं कि केन्द्र सरकार में घपरासी से सचिव तक समस्त 
पदों को 'प्रदक्ष' सामाजिक तत्त्वो की श्रसमानुपातिक उपस्थिति ने घेर लिया है जिससे 
प्रशासकीय पतन के लम्बित संकट को भौर भधिक गति मिली है । केवल भारक्षण का 
तिद्धान्त ही पभाग्रवेशन का कार्य नहीं है । यह उद्भ्रांत कल्पना है। सच्चाई तो यह है 
कि झगर समानता भौर उत्तमता ही सिद्धांत है तो लिखित भ्रारक्षण की भपेक्षा भ्रधिक 
झाकामक नीतियों की स्‍भावश्यकता है प्रारक्षण तो केवल एक नीति है जिसने ग्रपनी 
सुस्थिति ऐतिहासिक रूप से प्राप्त की है। प्रक्रियाश्ों के संयोजन द्वारा इससे भौर 
प्रधिक कुछ करना चाहिए जिससे हरिजन/गिरिजन ग्रौरवपणों क्षमता प्राप्त कर सकें 
धर नागरिक सेवाप्नों से लाभान्वित होने के लिए भ्रागे भा सकें। समाज के सबसे 
डुलेंभ भाग का लोक-नियोजन क्षेत्र में तुच्छ वापिक श्रात्मसात हरिजन एकाधिकार 
का सांहियिक प्रप॑च द्वारा ठुःखान्तक परिहास करना है ।- किसी सिद्धास्त या तियम 
की कठोर परीक्षा उसके कार्यान्वयन से होती है, उसकी शब्द-रचना से नही। 
निकिता स्तर श्चेब ने एक बार कहा-“व्यवहार से भलग-धलग सिद्धान्त मृतप्रायः होता 
है तथा सिद्धान्त द्वारा प्रप्रदीप्त व्यवहार भन्धा होता है ।”” जैसाकि गत दस वर्ष के 
भांकड़े दशित करते हैं, लोक-नियोजन में सामाजिक न्याय प्रबन्ध द्वारा भ्रधिक सुवि- 
धाओ्रों तया उच्चतर प्रतिशत को मान्य करके भारक्षण नियम से प्रतिपादित भ्रति- 
प्रतिनिधित्व पर सैद्धान्ति भाक्रमण को व्यवहार मे परिणत करना चाहिये | दोनों 
तरफ के भ्रधिकाराग्रह एक भ्रनिश्चित दिश। मे समाप्त हो जाते हैं । इसी कारण से 
हमने पनुच्छेद 6 (4) के प्रधीन भनुसूचित जातियो तथा श्नुसूचिन जनजातियों 
के प्रतिनिधित्व तया संवैधानिक सिद्धान्त का प्रारूप तैयार करने का प्रयत्त किया 
है। मुझे हरफूलसिह बनाम राजस्थान राज्य व भ्रन्य! के मेरे निर्णय की प्रस्तावना 
प्रस्तुत करते समय महरमनु डॉ. भ्रम्वेडकर के योगदान पर गौर करने का भ्रवसर 
भाष्त हुआ, जिन्होंने भारत के दलित पिछड़ी जातियों के स्वतन्त्र भ्रान्दोलन का नेतृत्व 
किया। उसमे अनुसूचित जातियों तथा भ्रनुसूचित जनजातियों के भ्रारक्षित बण्टितांश 
की एक सीट एक सदर्रा (जाट हिम्दू) द्वारा मिथ्या जनकता बताकर डकारली गई । 
इसमें मैंने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया-- 


“महरमनु डॉ. भीमराव श्रम्वेडकर ने अनुसूचित जातियो भौर भ्रनुसुचित जन 
जातियों, गरीवो भौर पद-दलितों के लिए, जो सदियों पुराने उत्पीड़न, दमन, दबाव 
भोर भवनति के शिकार है तथा जो समाज द्वारा निर्दयतापूर्वक कुचले जाकर 
दिरस्कृत किये गये हैं तथा चतुर लोगों की विचक्षण बुद्धिमानी द्वारा श्रन्दर ही भ्रन्दर 
क्त्त किए गए हैं, उन्हे “भारक्षण” ब्रदान करवाने मे सफलता प्राप्त की 
१७-७७ न 

. एकल पीठ छिविल रिंट याचिका, संख्या 454/804 ९४ 
जयपुर पाठ द्वारा दिनाक 25-8-80 को निणित ॥ रा 
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को छूट के नाम पर प्रशासनिक दक्षता को प्रापदूश्नस्त 
सन्दर्भ में चेतावनी देता है । 


४335. संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त 
नियुक्तियाँ करने में प्रशासन कार्य पदुता बताये रखने की 


जातियीं श्रौर भनुसूचित प्रादिम जातियों के सदस्यों 
जाएगा । 


भ्ज 


ऋ, 


इस भनुच्छेद का सकारात्मक छिद्वान्वेपरः यह है 
अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के जे 
ग्ॉ-पर, उनकी पतित सामाजिक दशा तथा शर्ति संग ७ 
रखते हुए विचार किया जायेगा ! इसका मकादरात्मक पहर 
भाग है, यह है कि राज्य द्वारा किये गये भनुच्छेद ॥6 
समादेशानुवर्ती उपाय “प्रशासन की कार्यकुशलता के प्र 
उच्छेदक नही । 


64.-/दिछड़ी जाति तथा पिछड़ी जनजातियों के मो ४ 
किये गये कथन के तथ्य निश्चयात्मक रूप से दशित करते 
पिछड़ी जनजातियाीं के सदस्यों के साथ सिविल सेवाप्रों में ए: 
एक समानुपातिक व्यवहार करना कहा जा सके, इसके लि १ 
करनी है। दिंवीय तथा तृतीय थ्रे णी की समस्त कैस्द्रीय सेल 
के लिये 3.84 प्रतिशत से 7.37 प्रतिशत झौर 9.27 प्रः 
तथा भनुसूचित जातियों के लिये 0.37 प्रतिशत से 4.( 
प्रतिशत से 3.]] प्रतिशत की स्य/खला है, जबकि उन 
5 प्रतिशत भौर साढ़े सात प्रतिशत है। कितना दारुख 
समुदाय [प्र्थाद्‌ दृरिजनों शोर ग्रिरेजनों) द्वारा 33 वर्ष १ 
भी तीखी टीका-टिप्पणी का वियय है । 


65. “प्रतुसूचित जातियों तथा भ्रनुसुचित जनजाएि, 
हुये ये सरकारी आांकड़े कैक्ल रेलवे तक ही सीमित नही हैं, 
सैवाप्रों हेतु हैं, जो मह प्रदर्शित करते हैं कि पिछड़ी जा, थ 
जातियों के भन्तप्रदश में फछुवैवाली वर्तमान गति अपनाक,, * * 
विछड़ी जमजातियों के साथ न्याय करने में किस प्रका * हू, 
सकती हैं ।” ः 
तीस वर्ष के संवैधानिक कार्यकाल ने निम्नलिसित प.. वन कर 
क्या थी प्रस्यर के शब्दों में यह एक खामाजाथिक क्रान्ति हो ५, हर ,॑र* 
66. “सामाजिक यथार्यवादी विद्ले दस साल के इसे 
पर ध्यान देंगे जो पौराणिक उपास्यान को पुष्टि करते हैं २१६ पह लटक 
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“विधि के प्रनुमार स्याय” प्राप्त करना चाहते हैं, मे ही उन्हें वास्तविक 
या सामाजिक न्याय ने मिले, जेकिन वे लम्बी वाद सूची एवं झवशिष्ट वादों 
के कारण प्पते मामले की सुनवाई का प्रवसर नहीं पाते हैं, थोड़े से उन 
भाग्यशाली, प्रतिभावान, निपुण एवं यवतृत्व-शक्त्ति में प्रग्रणी भोर सम्पन्न- 
शील लोगों की कलावाजियां निःसहाय होकर देखते रहना चाहिये ? 
करीब दस सहस सम्बित मामलों से सम्बद्ध लाखों निराश, अभसहाय, प्रातुर 
और उदास चेहरेवाले पक्षकार मेरी भोर टकटकी लगाये देख रहे हैं श्रौर 
मुझे उनके प्रतिक्षित भाग्य को निशित कराने के लिये मार्ग-प्रशस्त करने तथा 
पिछले दस वर्षों से सम्बित मामलों की प्रनिर्चितता से कारित प्रचेतनता से 
मुक्ति दिलाने हेतु सारभूत क्षति व न्याय के सारभूत विफलता-सम्वन्धी 
पझनुपुरक को कार्य रूप में परिर्थित कराने के भारी दायित्व का स्मरण करा 
रहे हैं ।" 
पुनः क्या हम ध्पनी प्रांखों को बन्द करके इस कठु सत्य के प्रति नेत्रहीन 

हो जायें कि लाखों निर्धन, पददलित तया कम विशेषाधिकार युक्त नागरिक जो भ्रभी 
तक न्यायालय, न्याय ए विधि के क्षेत्र से वहिप्कृत हैं, क्योकि वे विशेषाधिकार 
युक्त, चतुर, शिक्षित तया प्रबुद्ध पक्षकारों की प्रतियोगिता में टिक नहीं सकते भौर न 
ही वे लम्बी पंक्तियों में खडे रहकर प्रतीक्षा करने में सक्षम हैं। इस प्रकार यद्यपि वे 
न्यायालय द्वारा विचार फिये जाते तथा सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन हम 
संविधान के प्रहरी के रूप में कार्य करने तथा जन्‍्हें न्याय प्रदान करने में प्रसहाय हैं। 
न्यायालय में बैठा हुमा मैं शाहवाद के भूखे श्रौर नग्न भ्रस्थिपंज्जर वाले 
शाहरियों (गाहबाइ उपखण्ड जिला कोटा के कृपक) के नेत्रों से|पम्रनन्‍्त प्रय्रप्रवाह 
देख रहा हूं जो प्रपने खेतों पर धनी तथा साधन सम्पन्न प्राक्रान्ताओं द्वारा अतिक्रमण 
करते हुये, उन्हें जोतते हुये तथा उनको फसल काटते हुये भ्रसह्यय देख रहे हैं, लेकिन 
दे इसके विरोध में रोने सोर चीखने का भी साहस नहीं जुटा सकते। निर्धनों को 
विधिक सहायता श्रौर उतको सविधान में सम्मिलित करने की लम्बी-लम्बी बातों के 
हीते हुये भी न त्तो वे न्‍्यायालय तक पहुंचने की कल्पना ही कर सकते हैं ओर न पुन 
स्वामित्व प्राप्ति का निराकरण ही प्राप्त कर सकते हैँ। यदि मै हमारी विधि तथा 
न्यायालयों की उपरोक्त दुश्ान्तक कार्य-प्रणाली के कद सत्यों को गिनति हुए वर्णन 
कह्न तो में क्षएभर के लिये सम्भवतः एक न्यायाघीश की श्रपेक्षा एक कवि, दार्शनिक 
भैथवा पुधारक की भूमिका ग्रदा कर सकता हूं, परन्तु वह प्रवरोध यही है, जो इस 
सुविस्तृत विचारबारा के लिये उत्तरदायी है कि “न्यायावीश उच्च अदृटालिकाम्रों 
मैं निवास करते है”, एक विचार, जो प्रसत्य हो या भ्रांशिक रूप से सत्य भी हो, 
उसका निराकरण सीढ़ी में सबसे निम्नस्तरवाले लोगों को, यानि कृपक, कामग्रार, 
चर्मकार इत्यादि को तीद्र, सस्ता, सामाजिक झोर वास्तविक न्याय प्रदान करके 
करना चाहिये, न कि मार्त "मान-हानि” के सुविधापूर्ण हथियार का प्रयोग करके । 
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है। भम्वेडकर महर-मनु थे; क्योंकि वे जन्म से महर ये तथा विशाल भारत के 
संविधान का प्राख्प तैयार करके वे मनु की उच्चता तह उदित हुए । पुतः महूपि 
मनु धन्राह्मण थे, जिन्होंने मतृस्मृति का सूजन किया तथा (!) स्त्रियों की रक्षा, 
(2) निर्दलों की सुरक्षा व (3) मानव मात्र की समानतो इंत्यादि विययों पर बन 
देकर हिन्दुओं की सामाजिक विधि की संरचता की। इसी सन्दर्भ के मैंने डॉ. 
प्रम्यैडकर को झायुनिक स्वतन्ध भारत का “महर-मनु” कहा है।... 

यह मामला पतुशई का एक वैसा ही विशिष्ट उदाहरर है, जहाँ एक 'जाट 
(उच्च वर्ग) विद्यार्थी ध्रायुविज्ञान महाविद्यालय में “आरक्षण “ के _तिधारित 
बष्ठितांश में भ्राख्यायिक मुक्ति भौर धूर्तेता के वल पर प्रवेश पाने में सफल हुंपा ) 


“वास्तव में ऐसे हयकंडे प्रनुसूचित जातियों तथा पनुयूचित जनजातियीं 
के युवकों को प्रवेश प्राप्त करने या सेवाओं में नियुक्तियाँ प्राप्त करने से ही वरचित 
नही रखते, भपितु भगर कुछ सुरक्षा न हो धो वस्तुत्त: संविधान, स्वयं के लिये एक 
भगकर खतरे की स्थिति उत्पन्न कर देता है / मैने ऊपर उल्देंख किया है कि ऐसे 
हयकंडों द्वारा भ्रनुसूचित जातियों तथा प्रनुसूचित जनजातियों, के. भारप्षर में 
सम्बन्धित संविधान के प्रति जो भी विरोधी आवरण किय्य गया है उसको महत 
ने तो भ्रत्यार्थी कर ध्कता है, न यह स्यायालय ही कर सकता है। केवल यही कहाँ 
जा सकता है कि भनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सं्ंधातिक 
सुरक्षणों तथा भमयपत्रों के कार्यान्वयन श्रोर उनकी भनुवालना के लिये जिलायीश 
तथा शैक्षसििक प्राधिकारियों को ऐसे मामलों में सिद्धान्ततः एवम ययारथतः पंत्यतत 
सतके रहना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करता चाहिए कि इसका दुष्प्रमोग गे 
दुष्प्रयोग नहीं हो ।/ 

हमारी विधि तथा न्यायालयों के कार्यक्लापों को द्ुखान्तक स्थिति पढ़ 
टिप्पणी करते समय मेरे द्वारा भनुसूचित मादिम जातियों (मादिवासियों) की दर्देताक 
दुगेंति चित्रित की गई.थी । जिनके नाम पर कृषि भुमि झ्रावंटन की गई थी, वे करी 
उसकी उपज नहीं ले सके तथा खातों से बाहर निष्कासित कर दिये गये, तंग 
जहां भ्रादिवासी न्यायालयों के परिसर से भी बहिष्कृत हैं । मैंने निम्नलिखित सप्रेक्षित 
किया : 

क्या हमें पावन भौर परविश्र न्याय-मन्दिरों को विधिक व्यायाम 
प्ोष्ठोमरृहों, विधिक वाद-विवाद समितियों या विधि के प्ानन्दपूर्ण शोपर” 
केन्द्रों मैं रूपान्तरित करना है ? क्या हमें उत हजारों पक्षकारों को कीमत 
पर, जो या तो पिछले पांच या छः वर्षो से जेल की कोठरियों में प्रतीक्षा 
करते हुए भ्पने दोप श्रयवा विर्दीषिता को विशित करवाना चाहते हैं, या 
उन हजारों अ्ैतिक कर्मेचारियों . भ्थवा प्रौद्योधिक कामगारों, छोटे 
दुकानदारों भ्रथवा किसानों के संवेधातिक ध्धिकारों पर राज्य के विर्शेज्ज 
निषोजन प्रधिकारियों द्वारा श्रतिक्मण किया जाता है तथा जो कम हें के 
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"विधि के पनुसार न्याय” प्राप्त करना चाहते हैं, भत्ते ही उन्हें वास्तविक 
या सामाजिक न्याय न मिले, लेकिन वे लम्बी वाद सूची एवं प्रवशिष्ठ वादों 
के कारण भपने मामले की सुनवाई का घवसर नहीं पाते हैं, थोड़े से उन 
भाग्यशाली, प्रतिभावान, निपुण एवं यवतृत्व-शक्तति में प्रग्रणी भोर सम्पन्न- 
शील लोगों की कलावाजियां निःसहाय होकर देखते रहना चाहिये ? 
करीब दस सहस्र लम्बित मामलों से सम्बद्ध लाखों निराश, प्रसहाय, श्रातुर 
और उदास चेहरेवाले पद्षकार मेरी शोर टकटकी लगाये देख रहे हैं प्रौर 
भुझे उनके प्रतिक्षित भाग्य को निशित कराने के लिये मार्ग-प्रशस्त करने तथा 
पिछले दस दर्पों से लम्वित मामलों की भ्रनिरश्चितता से कारित भचेतनता से 
मुक्ति दिलाने हतु सारभूत क्षति व स्याय के सारभूत विफलता-सम्बन्धी 
प्नुपूरक को काय॑रूप में परिणित कराने के भारो दापित्व का स्मरण करा 
रहे हैं । 
पुनः क्या हम प्रपनी प्रांसों को बन्द करके इस कठु सत्य के प्रति नेत्रहीन 
हो जाये कि लाखों निर्धन, पददलित तथा कम विशेषाधिकार युक्त नागरिक जो प्रभी 
तक न्यायालय, न्याय एवं विधि के क्षेत्र से वहिष्कृत हैं, क्योंकि वे विशेषाधिकार 
युक्त, चतुर, शिक्षिन तथा प्रवुद्ध पक्षकारों की प्रतियोगिता में टिक नहीं सकते भौर न 
ही वे लम्बी पंक्तियों में खड़े रहकर प्रतीक्षा फरने में सक्षम हैं। इस प्रकार यद्यपि वे 
न्यायालय द्वारा विचार फिये जाने तथा सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन हम 
संविधान के प्रहरी के रूप में कार्य करने तया जन्हें न्याय प्रदाव करने में भ्रसद्वाय हैं। 
न्यायालय में बेठा हुप्ना मैं शाहवाद के भूखे झ्ोर नग्न भ्रस्थिपंज्जर वाले 
शाहरियों (गाहबाद उपखण्ड जिला कोटा के कृपक) के नेत्रों से)प्रनन्‍्त भर प्रवाह 
देख रहा हूं जो प्रपने खेतों पर घनी तथा साधन सम्पन्न प्राक्रान्ताम्रों द्वारा श्रतिक्रमण 
करते हुये, उन्हें जोतते हुये तथा उनको फसल काटते हुये भ्रसहाय देख रहे हैं, लेकिन 
वे इसके विशेध में रोने गौर चीखने का भी साहस नहीं जुटा सकते। निर्ध॑नों को 
विधिक सहायता भ्रौर उतको संविधान में सम्मिलित करने की लम्बी-लम्बी बातों के 
होते हुये भी न तो वे स्थायालय तक पहुंचने की कल्पना हो कर सकते हैं प्रौर न पुन: 
स्वामित्व प्राप्ति का निराकरण ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि मै हमारी विधि तथा 
न्यायालयों की उपरोक्त दुखान्तक कार्य-प्रणाली के कद्ठ सत्यों को ग्रिनाते हुए वर्णन 
कह तो मैं क्षणभर के लिये सम्भवतः एक न्यायाधीश की श्रपेक्षा एक कवि, दाशंनिक 
भथवा घुथारक की भूमिका अदा कर स्रऊता हूं, परन्तु वह प्रवरोध यही है, जो इस 
सुविस्तृत विचारबारा के लिये उत्तरदायी है कि “न्यायाधीश उच्च अट्टालिकाग्रो 
में निवास करते है”, एक विचार, जो भसत्य हो या भाशिक रूप से सत्य भी हो, 
उप्तका निराकरण सीढ़ी में सबसे निम्नस्तरवाले लोगों को, यानि कृपक, कामगरार, 
चर्मकार इत्यादि को तीम्र, सस्ता, सामाजिक झौर वास्तविक न्याय प्रदान करके 
करना चाहिये, न कि सार्त “मान-हानि” के सुविधापूर्णो हथियार का प्रयोग करके ।” 
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“उच्च स्यायालय की भारत के संविधान के भनुच्छेद 226 के प्रपीत 
रिट याचिका की सुनवाई करते समय जब तक मौलिक पधिकारों का प्रति- 
ऋ्रमणा करना कहा जावर संतुप्ट न किया जाये, . /सारमृत हाति/ हवा 
“क्याय की सारभूत प्रसफलता ” की उपरिकामों को लागू करने पर प्रक्षरशः 
तथा सदृहृदयता के साथ जोर देना घाहिये 7१ 


,. भ्रतएव मेरा यह दृष्टिकोर है कि भनुसूधित जाति घोर भनुगूचित जनजाति 
प्रायुक्त के विश्लेषण के भतिरिक्त विभिन्न प्राध्यापकों तथा समाज-सुधारकों के प्रस 
शौध तथा भ्रष्यवन, जिन्हें मैंने विस्तारपुर्वक उद्धात किया है, यह प्रदर्शित करते हैं कि 
यद्यपि प्रनुसूचित जातियों, भनुसूचित जनजातियों तथा पिड़े वर्गों के भारत के 
प्रधिक विशेषाधिकार सम्पन्न अन्य नागरिकों के समकदा-लाने के उद्देश्य की प्रगति 
के लिये काफी कुछ किया जा घुका है, परन्तु प्रभी तक बहुत कुछ करना शेप है। 


विशेषापिकारहीन, दलित, गरीब, ऐतिहासिक तथा सदियों से उत्पीड़ित, 
प्रतिरोधित तथा कुषले हुये हरिजनों श्रौर गिटिजनों का संघर्ष भभी तक समाप्त भी 
नहीं हुमा भौर उसकी विडम्बना यह है कि हमारे संस्थापक पितामोों की प्रमिलापा 
परिपूर्शे होने से पहले ही देश में गुजरात के प्रतिरूपी ध्रारक्षणा विरोधी प्रानदोलनी 
का सूत्रपात हो गया । भारक्षण-विरोधी भान्दोलन को क्रान्धि-विरोधी कहां जाये 
या क्रान्ति-प्रतिकारी, यह विषय तो राजनीतिजशञों की टीका के क्षेत्र का है, परस्तु इस 
प्रसंग में, जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने लिखा था कि मं 
कहना प्रसंगोत्रित होगा कि भझगर हमारे लोग, उत लोगों के लिये जो सदियों से मे 
केवल पशुमों से भी बदतर स्थिति में रहे हैं, परन्तु, भाज भी, प्रत्तरिक्ष काल में 
तथा संविधान के 30 वर्षीय कार्यकाल के पश्चात भी, वे मानवीय मल को, जिसे हम 
पैर से भी नहीं छूते, भ्पने सिर पर ढो रहे हैं तवा जो धमी तक समस्त मन्दिरों, 
उपासना के धार्मिक स्थलों तथा सार्वजनिक कुप्रों से भी निष्कासित हैं, चन्द स्थानों 
का धारक्षण, चाहे वे शेक्षरिकक संस्थाओं में हो या सेवापों मे, सहन नहीं कर सकते 
ती इसके परिणाम पर गहराई से विचार करने पर यह प्रहसास होता है कि हम 
वर्म-संघर्य, सामूहिक घमं-परिवर्तन एवं &सक क्रान्ति को ,बुलावा दे रहे हैं ।” 


संविधान के गते तीन दशको की कालावधि मे, डॉ. अम्बेडकर के पश्चात 
श्रनुसूचित जातियों तथा भ्नुसूचित जनजातियों की मुक्ति के लिये समाजा्धिक क्रान्ति 
का संगठन पर किसी द्वारा नहीं किया गयां केवल एक व्यक्ति द्वारा किया गया णो 
समांज के इस दलित समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा रखते हैं तथा जिन्होंने 
हरिजन होने के नाते 'प्रघानमन्त्री के सर्वोच्च पद के दावे को दांव पर लगाया, हैंे 
ज्ञानोदीप्त प्रध्ययन उपलब्ध करेंगे। बाबू जगजीवनराम ने निम्नलिखित कहा: 
का बे है हा के सं 


]..ए. आई- आर. 979, राजस्थान, पृष्ठ 98 
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, “प्नुसूचित जाति तथा अनुसयुचित जनजाति के नोगों के लिए यह एक 
जीवन और मृत्यु का प्रश्न है तथा वे एक ऐसी परिस्थिति में खड़े हैं जहां 
उन्हें उपलब्धि के लिये यह निर्णय लेना पड़ेगा कि “या तो अभी श्रथवा कभी 
नहीं” । मुक्ति-संघर्ष का उद्दे श्य समाव मानव अधिकारों की उपलब्धि है, 
जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है परन्तु व्यवहार में श्रन्यों द्वारा निवर्तित की 
जाती है ।”१ प 
थ्री के, सी, मार्कण्डन ने 966 में प्रकाशित अपनी पुस्तक डाइरेक्टिव 
प्रिन्सीपल्स इन दी इण्डियन कोन्‍्स्टोट्यूणन” में निम्नलिखित संप्रेक्षित करके सनन्‍्तोष 
प्रकेट किया है-- 


“समाज के निर्बेल वर्गों श्रोर विशिष्टतः झनुसूचित जातियो तथा प्रन- 
सूचित जनजातियों के कल्याण की श्रभिवृद्धि की दृष्टि से राज्य द्वारा झ् गीकृत कार्य 
क्रमों की अनुसूची जो किसी भी रूप में व्यापक नहीं है, इस तथ्य का थोतक है कि 
सरकार का भ्राशय यह नही है कि केवल नीति के निर्देशक तत्त्व ही प्रवित्र प्रस्ताव 
हैं, बल्कि वे कर्तव्य हैं जिन्हे एक कल्याणकारी राज्य के उद्दिष्द लक्ष्यों को साकार 
करने के लिए उन्हें निभाना है। 

॥ (पृष्ठ 28) 

उपयुक्त सन्तोष व्यक्त करते हुए उन्होंने इस तथ्य को दृष्टिगत रखा है कि 
पंचवर्षीय योजना में प्रनुच्छेद 46 के इस नीति-निर्देश के महत्त्व पर ध्यान देगा प्राव- 
श्यक है। उनका भ्रध्यपन वेषयिक होने से गौर करने योग्य है । श्रतएव निम्नलिखित 
शोधपरिरणामों पर ध्यान श्राकृष्ट किया जा सकता है -- 

“तत्पश्चात्‌ हमारा ध्यान संविधान के शनुच्छेद 46 के नीति-निर्देशों की 
भोर भ्राकृष्ट करने पर प्रतीत होता है कि भ्रनुसूचित जातियो, भनुमूचित जनजातियों 
तथा धन्य पिछड़े वर्गों को श्रवशिष्ट जन-समुटाय के समान स्तर पर लानेवाले 
कार्यक्रम, प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में श्र गीकृत किये गये कार्यक्रमो 
में अत्यन्त महस्वपूर्णो हैं। तृतीय योजना में भी इस दिशा पर जी बल दिया गया है 
वह ध्याम देने योग्य है। पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु 4 करोड रुपयों के कुल परि- 
व्यय में से करीय 42 करोड़ रुपये शैक्षणिक विकास की योजनाम्रों के लिए, 47 
करोड़ रुपये भाथिक उत्थान हेतु तथा 25 करोड़ रुपये स्वास्थ्य, प्रावास तथा प्न्‍्य 
योजना के लिये पृथक्‌ रखे गये हैं । प्रारम्भतः भ्रनुसूचित जातियों के प्राथिक 
उत्थान के कार्यक्रमों में भूमि व्यवस्थापन, भूमि सुधार, बीज-वितरए करने तथा 
सार्वजनिक कृषि प्रदर्शन क्षेत्र, सेवा सहकारिताझों एव वन श्रमिक सहकारितापों की 
स्थापना झौर संचार व्यवस्था में सुधार की योजनाएं सम्मिलित थी। शैक्षणिक 

. हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनाक | अर्डूबर, 3980॥ 
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कार्यक्रम में छाम-दृत्तियों के रूप में सद्दायता, शुल्क मुक्ति व भन्य स्वीकृतियों, मेट्रिक पूर्व 
तथा मेद्धिकोत्तर छात्रवृत्तियों, प्राथय शालाश्ों सहित नवीन पाठ्शालाधों की स्थापता 
तथा भ्ौद्योगिक पौर कृषि-सम्बन्धी कलाम के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था । 
पेयजल की प्राधूति, श्रावासीय स्थिति में सुधार, श्रौषधालयों की स्थापना, प्रजनन 
केन्द्र, शिशु कल्याण केर्द्र तथा चलित स्वास्थ्य दलों की स्थापना की मोजनाग्ों का 
उपक्रम किया गया था तीसरी योजना में भन्‍्य चीजों के प्रतिरिक्त भाषिक विकास 
कार्यक्रमों की भ्रपेक्षा परिवर्ती कृषि में छगे हुये व्यक्तियों के भाविक पुनर्वास, प्रनु- 
सूचित जाति के सदस्यों से निभित सहकारिताप्रों द्वारा बनों का प्रबन्ध करंना, जन 
जातीय कृपकों तथा कारीगरों के शपया उधार लेने की भायश्यकतामों की पूर्ति तया 
उनके उत्पादन के विपणन हेतु बदुहंशीय सहकारिताओं के गठन को प्राममिकता 
देना श्रस्तावित किया गया है। शिक्षा के कार्यक्रम में, सामान्य योजना के भधीन 
प्राथमिक पाठशालाए' उपलब्ध कराने के श्रतिरित्त, उच्च प्रायमिक तया माध्यमिक 
स्तर पर सहायता होगी तथा प्रार्वंधिक प्रशिक्षय् के दौरान भुल्क-मुक्ति एवं छात्र-वृत्ति 
तथा छाथ्ावासों की व्यवस्था होगी । 


चू'कि ध्नुसूचित जातियों से सम्बन्धित समस्याएं विशेषद्तौर से सामाजिक 
क्षेत्र में, भ्नुसूचित जनजातियो से सम्बन्धित समस्याप्रों से भिन्न है, प्रतः उनके 
विकास के लिये विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था को गईं थी। प्रनुसूचित जातियों से 
सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमों हेतु प्रथम योजना में करीब 7 करोड़ झंपये तथा दूसरी 
योजना में करीब 28 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में तौसरो योजना मे 
करीब 40 फरोड़े रुपयों का प्रावधान है। राज्यो की योजनाप्रों में भनुसूवित जातियो 
के लिये करीब 30 कंरोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। इस रकम का करीद 
श्राधा भाग शिक्षा सम्बन्धी योजनमाझ्रों के लिए है तथा शेष (प्र) प्रोयिक विकास 
की गोजनाओं तथा (व) स्वास्थ्य, झावासन तथा ग्रन्य योजनाप्रों पर लगभग समान 
रूप से विभाजित किया गया है। इन प्रायधानों का भाशय योजना में निहित लामों 
को प्रनुपूरित करना है, जो उनको सामान्‍य विकास कार्यक्रमों से उपलब्ध होंगे । 
सीमुदायिक विकार्स कार्य क्रम, ग्रामीण निर्माण कार्ये क्रम, भू-प्रवन्ध कार्येक्रमै, प्रामीण 
एवं लधु उद्योग कार्यक्रम तथा कृषि श्रमिकों के हित में भगीकृत किये गये अन्य 
कार्मक्रमों की प्रनुमूचित जातियों तथा समाज के प्रसव कमजोर वर्गों के स्वर को 
ऊ'बा उठाने मे सर्वोच्च महत्ता है। यह्‌ संलग्न झांकड़ों से इंगित होगा कि इस 
ओर कितना गम्भीर प्रयास है । के 


+े 
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छुठी पंचवर्षीय योजना तया वाधपिकर योजना !98]-82 की विशेष संघटक 

योजनाप्रों उनके परिव्यय, श्रादि का ब्यौरा सारिणी 9.4 में दिया गया है। 

सारणी 9 4 विशेष संघटक योजनाएं 

(करोड़ रुपयों में) 
क्र, सं. राज्य/प्तंप 980-85 982-83 
राज्य क्षेत्र 
कुल योजनायत विशेष सघटक कुल योजनागत विशेष मंघटक 
परिव्यय योजनागत परिव्यय परिव्यय योजनागत परिव्यय 





ए आमप्रप्रश 3,./00.00 .. 338.72.. 605.00 ._ छ&द7 
2. प्रंसम 4,5.00 6.87... 238.00 4,3| 
3. बिहार 3,225.00... 47.9.. 670.00.. 58.77 
4. ग्रेजरात 3,68000... 258.46._ 760 00 ॥7 32 
5. हरियाणा. ,800.00.._ 777.85. 320,00... 24.68 
6. हिमाचल प्रदेश 560,00 6.60 420.00 0.46 
7... कर्नाटक 2,265.00... 342.20.. 475.00.... 65 39 
8, केरल ,550.00.. ]7000..._ 275.00 5.59 


9. मध्यप्रदेश 3,800.00 297.6 725.00 46 7 
0, भहाराष्ट्र 6,[75.00 323,60. ,322.00 34.00 


3], मणिपुर 240,00 3.87 48 00 0.30 
2, छड़ीसा , ,500,00 62,55 300.00 ॥4.57 
43, पंजाब 4,957.00 473,05 385.00 20 50 


44. राजस्थान 2,025.00 249.22 340,00 33 73 
45, तामिलनाडु.. 3,50.00 3560.67 744.00 403,4।| 
6, त्रिपुरा 245 00 2.33 500.00 467 
7, उत्तरप्रदेश 5,850.00. 597.32 ,732.00. 2.00 
8. पश्चिम बंगाल 3,500,00 304,79 490.00 29.7 


]9, सिक्किम 22,00 0.87 25.4| 0.4 
20, दिल्‍ली 800.00 56:67 200.00 74 92 
24, घण्डीगंढ़ : 00.75 3.3॥ 23.77 0.99 
22. पांडोचेसी -. 7.55 2.6 9.9 2.60 
_23, जम्मू तथा कश्मीर -- न- 68.00 0.86 
24, गोभा, दमन झौर दीव -+ न्‍+ 44.42 0.30 





व्लेननसन> मत नम कनभ 3 »+++ प्लस +-जततलन आकलन +«3+ मम»+>नय पक 
कुल 46,837.30 4,48.9] 9,446 49 675 78 
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382/तो, न्यायिक क्रान्ति 


सारांश यह है कि वर्तमान प्रन्तरिक्ष युग में भारत ही केवल एक ऐसा देश 
है, जहां चुनाव, शिक्षा तथा सेवाप्रों कौ छोड़कर प्न्य प्रयोजनों के लिए करोड़ों 
लोग भ्रभी तक द्वितीये श्रेणी के सागरिक माने जाते हैं।_ प्रन्येत्, माय वहीं मी 
अपने उत्सजित गन्दे पदार्थ दूसरे मानव के सिर पर लादे करे ले जाने, दूसरों के मृत 
में यथार्थतः स्नान करने तथा शौचागोरों एवं वर्दयूद्र गंन्‍्दे गृटर-प्रवाहों में रहे 
के लिए बाघ्य नही करता । तीन देशकों के वाद भी प्रस्पृश्यता के दोष, कसंक पौर 
कालिमा का उन्मूलन नहीं हु है, यद्यपि यह पर्याप्त मात्रा में घट चुकी है। परतु 
पुनः जैसा कि हेरल्ड झार, इशाक ने संप्रेक्षित किया--'“विश्व में केवल भारत ही 
एक ऐसा देश है जहां सरकारी नियोजन के बण्टितांथ तथा शंक्षशिक 'लामों ने देश 
की जनसंझुया के निम्नतम स्तर के विशिष्ट समुदायों की सामाजिक भौर प्राविक 
उन्नति को गति प्रदान फरने के लिए सर्वेत्र श्रधिकार स्थापित कर दिये हैं।'! 

सामाजिक कल्ष्याश योजनाप्रों, शैक्षणिक सुविधापों त्तया इन प्रपेक्षित 
द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के प्रति सम्म्रानजनक व्यवहार में हुईं प्रगति प्रशंयतीय 
है, तथापि प्रथम श्रेणी एवं दितीय श्रेणी की सेवाशों में भरारक्षित पदों की 3% एव 
5% से श्रधिक पूर्ति नहीं हुई है। यद्यपि उनको भुमि झावंदित की गई, पर 
गरीबी के शोपण तथा कमजोर सबके के पास सीमित साधनों के कारण वह उसके 
द्वारा कब्जे मे नही रखी जा सकी । परन्तु राजनैतिक रूप से “एक व्यक्ति एक वोट 
के कारण तथा विधायकों के श्रारक्षण के फलस्वरूप, भनुसूचित जातियों तेया जर्ेः 
जातियों ने काफी भ्रच्छा प्रयास किया है तथा राजनैतिक प्रभाव स्थापित किया है। 


रह 
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386/सा. न्‍्यापिक क्रान्धि 


केन्द्रीय तया राज्य सरकारों द्वारा प्रनुसूचित जातियों तपा भमु सूचित जन 
जातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसके बल्यारा के तिये प्रत्येक 
सवर्षीय योजना में विशेष कार्यक्रम भ्रारम्भ किये गये हैं भौर इन विशेष कार्यक्रम 
पर किये गये विशेष निवेश की मात्रा मे प्रत्येक योजना में वृद्धि होती रही है जैसा हि 
सारणी 9.9 में दियाया गया है ।! 


सारणी 9.9 

उस पा++ूड 5 355 5 3 दी 8 राह (करोड परे) 

योजना __ गोजना | /_+_+_+_+_ अप्रधि . सा. प्रदधि . ब्यय 
पहली परचवर्षीय योजना 95-56 । 30.40 
दूधरी पंचवर्षीय योजना ]956-64 79.4 
तीसरी पंचवर्षीय योजना 96]-66 00.40 
वापिक योजनाएं 966-69 | 68.50 
चौथी पंचवर्षीय योजना 969-74 72.70 
पांचवी पंचवर्षीय योजना 974-78.. 296-9 

छठी पंचवर्षीय योजना (परिव्पय) ]980-85 | 

() केंद्रीय क्षेत्र 240.00 
(2) राज्य क्षेत्र है| 720.00 

(3) जन जातोय क्षेत्रों उपन्योजनाप्रों के पक 
लिये विशेष केन्द्रीय सहायता ._ 470.00 


(4) अनुसूचित जातियों के विकास की के 
संघटक योजनाभों के लिए विशेष 


क्षेन्द्रीय सहायता __:  चक्‍क्रीयसहाता || -+ + 60000 
४८ अन िदलि अअअब.20:2 3: :2::4 05255: 3 7: नककिज ८”, 


“इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने झनियोजित बजट के माध्यम से भी ई 

जातियों के कल्याणाय एक श्रच्छी राशि व्यय कर रही है । 
विचित्र का प्रकरस्स श्रनच्छेद 334 

विचित्र बतवारी लाल-मौना_ बनाम यूनियन ऑफ इन्डियाट शौर भर 
प्रकरस के निर्णय में जिसमे प्रारक्षण - को श्र बढ़ाने तथा 44वें सशोवन दो 
भारत के संविधान के प्रनुच्छेद 334 में संशोबन करने को चुनौती दी गई 
ऊपर वशित आाधारों पर मैने प्रपना मत व्यक्त किया कि मेरी विचारित समन 
के प्रनुसार, 30 से 40 वर्षों से आरक्षश को बढाते रहने की उययोगिता, गवार्यती 
तथा न्याययुक्तता इस तुलनात्मक श्रध्ययन से समझी जा सकती है कि अ्रनुसूचित जाति 


. भारत 983 बाधिक संदर्भ ग्रंथ 7983 | ४ “ 
2. ए. आई. आर, 982 राजस्थान पृ. 297] ' 


सा. न्यायिक क्रान्ति/387 


तथा जनजाति से सम्बन्धित कितने प्रत्याशी राष्ट्र की ससद्‌ या विधानसभा में साधा- 
रण सीटों में निर्वाचित हुए हैं । इस सदर्भ मे आँकड़े बहुत कम हैं, सूचना प्राप्त करने 
के लिए मुझे श्रॉकड्े एकत्रित करने वाले राजकीय सूचना केन्द्रों पर निर्भर रहना 
पड़ा है । कतिपय भन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताश्रों तथा राजनयिदे के मन्तब्यों के प्रनुमार 
हमारा देश ''भारत” जनता का सबसे बड़ा, विशालतम, सबसे सफल प्रजातन्ब्र देश 
है परन्तु भ्रत्यधिक कठिनाइयों से उपलब्ध श्रांकडों से यह दर्शित होता है कि स्वत नता 
के पश्चात्‌ विगत चालीस वर्षों मे वयस्क मताधिकार के बावजूद भी ऊपर वर्णित 
प्ारक्षित वर्ग के कितने लोग सामान्य (गनारक्षित) क्षेत्रों से चुने जाते है । ऊपर 
वर्णित भ्राकड़ों पर गम्भीरता से दृष्टिपात करने से प्रत्येक शिक्षित या ग्रशिक्षित 
को, राजनैतिक रूप से सजग या इस दृष्टि से तटस्थ नागरिकों तक को; भी यह प्रतीत 
होगा कि, शनुच्छेद 334 के प्रन्त्गत श्रारम्भ किए गए सफलतम सशोधनों तथा 
प्रनुच्छेद 330 तथा 334 के समावेशों के पश्चात्‌ भी अनुमूचित याति या जनजाति 
वास्तव में , इन शक्तिणाली सइनो या लोक सभा या विधान सभा की प्राचीरों से 
श्रद्नत ही रहू जाते है तथा स्वय द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में दयनीय 
स्थिति में रहकर केवल “परलोक सभा” में ही बैठे रह जाते है । 


हरिजन प्रोर ग्रिरिजन जो कि प्रनुसूचित जाति तथा जनजाति से सम्बन्धित 
हैं, भारत के समाज का केवल कमजोर ही नहीं दुर्वंशतम एवं पददलित तवका है। 
भारत में स्पष्ट रूप से केवल मन्दिरों श्रौर दीवारों में ही नही भ्रपितु सावंजनिक 
म्थलों जहा जनता एत्रित होती है, उत्पीड़न, श्रवरोध तथा दवाव दृष्टिगोचर होता 
है वह दीवारों तथा द्वीथिका्रों (गलियों) तक मे उत्कीरं हैं, यह मेरे लिए निर्सीत 
करने के लिए नही है । यदि मै जस्टिस होम्सू की शब्दाववी प्रयुक्त करूँ तो मै कहुगा 
कि 45वां संशोधन एक ताकिक परिणाति तथा समय की श्रनुभूत प्रावश्यकताश्रो का 
ही परिणाम है श्लौर यह भारत की प्राचीरों पर लिखी गई इब्रारत के समान है । 


संविधान निर्माताभों ने श्नुसूचित जाति, जनजात्ति त्तथा विछड़े वर्ग के हित्तों 
को विकसित करने के लिए तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में कई भनु- 
उ्छेदो जैसे 5, ]6, 7, 9, 23, 25, 29, 35, 38, 46, 64, 244, 275, 
320 (4), 330, 33, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 34, 
342 को समाविष्ट किया है तथा इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भ्रनुच्छेद 39ए, 
370, 37] थी भौर 37]सी संशोधन करके सम्मिलित किए गए हैं! 


लेकिन मेरे मन्तब्यों में ऊपर वर्शित पनुच्छेदों को प्राधार भूमि तथ्य वैधानिक 
भार प्रदान करने के लिए भनुच्छेद 334 भ्रधिकारों के रूप में चट्टात सहज तथा 
सुरक्षा कोप व उद्गम है। जो कमजोर तबके को कानून निर्माता, प्रथम श्रेणी 
नागरिक तथा अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बनने के लिए श्रम्पुत्यान करता है। 
यदि उसकी ध्ावाज विघान सभा में सहज ढंग से सुदी सही जाती है तो दमरे घन्य. 


388/| सा, न्यायिक क्रान्ति 


अनुच्छेद उसके लिए मगरमच्छ के श्राँसू के समात होगि जो ने प्रवर्तनीय व छोर 


दायित्व पूर्ण होंगे। अनुच्छेद 334 बस्तुत: ऊपर वशित प्रनुच्छेदों का सजय प्रहरो 
तथा समानता को सरक्षित बरता है। 


जनसंख्या के झाकड़े प्रदर्शित करते हैं. कि मारत में घ्रमुसूचित जाति ववा 
जनजाति की प्राबादी 23 प्रतिशत से भविक है तथा 3 करोड़ से प्रधिक घती गई है 
जौ इन्डोनेशिया, परकिस्तान, बायला देश तथा थी संका की भावादी से ज्यादा है गौर 
विश्व के भ्रन्य देशो का लगभग एक-तिहाई है। कई व्यास्याताप्रों तथा समाज घुपारों 
के प्रमुसंघान तथा प्रध्ययन के झाधार पर गरीब तथकों के भम्पुत्यान के लिए हार 
करने बातें कई सवधित प्रधधिकरणों का मन्तव्य है कि अनुसूचित जाति, जनजाविं 
हथा गरीब तथवों के अ्रस्युत्यान मी लिए भी भी प्रारक्षण के संरक्षण डी 
आवश्यकता है । 


उनकी सामाजिक एवं श्राधिक मुक्ति, उन्हें चतुर्ध श्रेणों की नागसिता ते 
उठाकर प्रथम श्रेणी की तागरिकता का दर्जा दिलादा, उन्हें फुटपाथियों कोपड़ ६४ 
के स्थान पर घर उपलब्ध करवाना, उतके गर्म एवं सर्द चेहरों पर गुलादी 
मुस्कान खिलाना, अभी भी बाकी है एवं भारक्षश प्रपने सम्पूर्ण भस्तित्व के रूप 
तब तक प्राप्त क्या जाना भति भावश्यक है । मेरी निहूपित राय में, भवुच्चेद 224 
का प्रत्येक तया सशोवन जो कि हमारे संविधान तिर्माता्ों की उपरोक्त शपय की 
पुननिरीक्षण करता है एवं भनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय को मंधघुम्ता मरे 
दूरी से मुक्त कराने को एक नवीन शपथ लेता है एवं यही हमारे संविधान क 
अनुच्छेद 4,[5 एवं 46 की सच्ची सेवा है । हु 


भेरी ऐसी माम्यत्ता है कि यद्यपि यह न्‍्यायालय 45वें संविधान संशोधन की 
बँंधता एवं वस्तुपरकता के प्रश्न पर राय व्यक्त नही कर सकता परस्चु सीमित 
पुननिरीक्षण के क्षेत्राधिकार की कल्पना को संदर्भवत रखते हुए मैं यह समरभती यु 
कि 40 वर्ष तक का कास बढ़ाया जाना पूर्णतया न्‍्यायोचित एवं तकंसंगत भा प्‌ 
इस प्ावश्यकता के अनुरूष था कि हरिजन एवं ग्रिरीजन का उत्मान हो एवं उम्हे 
समान रूप से अवसर पाने का हक हो जिससे कि वे हपने भविष्य का स्व 
जिर्धारण कर सकें । प्रारक्षण के प्रभाव में वे यह भ्रवसर कभी भी शाप्त मह्दी करे 
सकते थे । यदि उन्हें बहुसंड्यकों को दया पर छोड़ दिया जाता लो कि उनका चुनाव 
बहा करते जहां पर कि उनको सम्पन्नता, संसाधनों एवं सामाजिक स्थिति का भभावें 
है एवं उन्हें होन दृष्टि से देखा जाता है-जैसे कि वे द्वितीय थे णी के नागरिक हों“वहँ 
हल सविधान के कार्यकाल के तीत दशकों से भी भधिक समय गुजर जाते के बावजूद 
भी इस अन्तरिक्ष युग मे विधमात है । ह 


45वां सशोधन न्यायिक परीक्षण के प्रायार पर भ्री स्यायोवित, शप्ट ढ़ 
_ प्रति प्रावश्यक है जो कि भनुच्छेद 4 व 46 को सच्ची एवं कारगर सेवा है। 


सा. न्यायिक क्रान्ति/389 


गहन विश्लेपएण के बाद, 45वा भारतोय संविधान का संशोधन मोदे तौर 
पर इसके सम्पूर्ण श्रायामों एवं परिणामों मे एक ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है जिसमे 
कि लोग समानता को प्रपने जीवन का एक प्रभिन्न अंग बना सेते है। न्याय का 
निर्धारण बिना किसी भेदभाव के करते हुए शतार्दियों पूर्व, इस समानता की स्‍भोर 
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार से उल्लेख किया : 

चतुरवे्ण म्‌ मया भ्यृष्टम्‌ गुण कर्म विभागपः 

डॉ. राधाकृष्णन्‌ ने प्रसिद्ध प्रप्टॉन भाषण माला (926) में भ्रपना मंतब्य 
प्रकट किया कि : 

“किसी भी समाज, वर्ग भ्रथवा विभाग में जब तक कुछ लोग दासता की बेड़ी 
से जकड़े हुए रह रहे हैं उस समाज में सच्ची स्वतंत्रता निहित नही हो सकती 7” यह्‌ 
सर्वेरूपेण प्रजातांत्रिक भादर्श है जो कि इन शब्दों में व्यक्त किया गया है “जीवन की 
कठिनता से सभी पार पा जाए, सभी को खुशियों की मंजिल मिले, सभी को सद्ज्ञान 
का दिग्द्शन हो, सभी का मंगलमसय हो ।/” 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निराभया, 
सर्वे भद्वाए पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भाग भवेत्‌ । 
से स्वास्तु दर्गाएि सर्चा अ्रद्रारिण पश्यतु, 
सवें स्वास्तद्‌ बुद्धिम श्रपनोत्‌ सर्वासर्वात्‌ नन्‍्दवातु ॥ 

डॉ. राघाकृष्णन ने प्रामे मंतव्य प्रकट करते हुए कहा -/भागवत स्पष्ट रूप 
से बताती है कि ईश्वर केवल एक है। मनु का कहना है कि सभी मनुष्य शुद्र रूप में 
पैदा होते है--उतके प्रथम प्रथवा शारीरिक जन्म के रूप में । परन्तु द्विज बन जाते 
हैं, स्वयं के द्वितीय भ्यवा प्राष्यात्मिक जन्म के श्राधार पर | जाति केवल मात्र एक 
चरित्र का प्रश्न है। मनुष्य अपने कर्म के प्राधार पर ब्राहरा होता है न कि परिवार 
भ्रथवा जन्म के प्राघार पर । चाण्डाल तक भी ब्राह्मण बने सकता है यदि वह पवित्र 
चरित्र वाला है ।” 

“ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म॑ वेमे किता वह! 
(ल्‍5.4,48) 
कई महान्‌ ऋषि जो कि ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं प्रद्ध/ वर्णीय है एवं यर्गा- 
संकर द्वारा पंदा हुए हैं । वशिष्ठ ऋषि एक बैश्या की सतान थे, व्यास एक महुप्रारिंग 
की एवं पारासर एक चाण्डाल स्त्री को । 
, गणिका गर्भ संभूतो व शिष्ठा का मा हा मुनी, 
तपसा ब्रह्म णजातः संस्काराद तंत्र शरणम्‌ 
, जातु व्यासास्तु कैवत्यं: स्वयकस्यास्तु पराशेरः, 
बहावो नेपि विप्रत्वम्‌ प्राप्ताये पुर्वेमादिनश ॥ 





. डॉ. साधाकृष्णण के अभिमाषण हिन्दू विचार पर मेहवैट्ट/ हज, अधिक पद 
श्ाठवा संस्करण 949, वृष्ठ [7ब ]2]4 


सा. न्ययिक ऋात्ति/394 


प्रतिपालन नहीं कर पाएंगे ।” 
हृरू को पुनः उद्धरित करते हुए : 

'. “भारतवपं की सेवा के माने हैं लाखों करोड़ों त्रस्त व्यक्तियों की सैवा करना) 
इससे तात्पयं है कि गरीबी, प्रज्ञानता, भ्राधि-व्याधि एवं श्रवसर की श्रसमानता को 
दूर करना । हमारे जोवन काल के महाततम व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षा हमेशा ही 
रही-प्रत्येक प्रांख से प्लांसू पों डालने की ॥7 

श्री कौधल ने तव निम्नलिखित सिहनाद किया : 

“औ्रौर प्रधिकाश भ्राखों में प्राज भी भ्रांसू विद्यमान है। इस विचारधारा के 
संदर्भंगत रहते हुए इस गोप्ठी फे मिशन एवं दृष्टिकोण को समझा जाना चाहिए, 
एवं मैं मिशन शब्द को दोहराता हूं, क्योंकि गोप्ठी का श्रायोजन एक मिशन के लिए 
हो किया गया है। हमें भ्रपनी चिरनिद्रा से जागृत हो जाना चाहिए कदाचित्‌ बहुत 
देर हो चुकने से पहले ।” 

भनसचित जाति एवं जनजाति के उत्थान हेतु राजदीतिक 

एकात्म वेचारिकता 

संविधान निर्माताग्रों को धन्यवाद--महान्‌ संवैधानिक सुरक्षाए' प्रदान करने 
के लिए । यद्यपि उन्हें कार्य रूप में परिणित करने की गति घोंधे की चाल के समान 
है, घीमी एवं कार्यवाधक, परन्तु इस सब से निराश होने की श्रावश्यकता नही है 
क्योंकि विधाधिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पूर्णे रूप से सतत्रों हैं-परवित्र संवे- 
घानिक जनादेश एवं मूलभूत पिद्धान्तों के परिपातन से श्रावश्यकता एवं गतीयमानता 
को बनाए रखने में | सौभाग्यवश, राजनैतिक घरातल पर भी, इन विधारणीय बिन्दुप्रों 
पर लगभग एकात्मवेचारिकता है एवं यदा-कदा प्रतियोगिताए भी उनके उत्थान में 
सहभाजक होती हैं एवं उन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने मे सहायक । यह तथ्य 
कि उच्च न्यायिक सेवाप्रों एवं मुख्यतथा उच्च न्यायालथों एवं सर्वोच्च न्यायालय में 
भपेक्षाकृत बेहतर स्थान प्रदान करने का सिद्धान्त श्रभी तक लागू नही हुआ्आा है-यह 
एक ऐसा विचारणीय भ्रश्न है- जिसका कि पुवरावलोकन एंवं अ्रन्तरावलोकन प्रत्येक 
स्तर पर किया जाना झावश्यक है । 

विद्यालयों व सरकारी सेवाओं में आरक्षण के भ्रनुपात को गुजरात व मध्य- 

प्रदेश मे ।984-85 में बढाने पर, विरोध के स्वर तीब्रगति से आन्दोलन में प्रकट 
हुऐ हैं-ब जन्म जाति को छोड़ भ्राथिक कमजोर वर्ग को आ्रारक्षण देने का सुझाव भी 
दिया जा रहा है । ग्रोलमेज सम्मेलन बुलाये जाकर इस नीति पर पुन:विचार की 
संभावनाएं भी बढ रही है । यदि सब पहलुश्नो पर रचनात्मक, क्रियात्मक व सृजना* 
त्मक विचार मंथन हो तो स्वागत योग्य है-परन्तु हिसा व आंदों तनात्मक विरोध 
समाज की अखंडता व एकता को श्रस्थिर कर देगा ) अ्रन्ततोगत्वा सदियों से दलित व 
भोपित ब्नुमूचित चावि व जनजाति का उत्थान हमारा कर्तव्य है-व समाज की एकॉ- 
त्मकता के लिए भी ग्रावश्यक है 


392/| सा, न्यायिक ऋान्ति 


प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने पिछड़े वर्य के भारक्षण के सम्दन्ध में 
राष्ट्रीय सम्पत्ति पर निर्णय की संमावतां प्रकट करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रनुमूचित 
जाति व जनजाति के प्रारक्षण की नीति भश्षुप्ण रहेगीः व इसमें परिवर्तन का कोई 
सवाल नही है। गुजरात श्ारक्षण विरोधी प्ान्दोत्नन की प्रक्रिया में धर्मे व सोप्रदापिक 
दर्गों में लगभग 240 निरपराध व्यक्ति मर चुके हैं। प्रन्ततोगत्वा यह प्रश्न राजनैतिक 
है, परन्तु भनुमुचित जाति व जनजाति के उत्बान हेतु सामाजिक क्राति व संवैधानिक 
संरक्षण से ही राष्ट्रीय एकता, झखण्डता व सामाजिक न्याय प्रस्थाषित हो सकता है। 


भहात्मा गांधी व बाबा साहिब भ्रम्वेडकर के पूना पैकट व गाँधी के भटूतो- 
द्वार का मिशन भशभी भी धपूर्ण है इसे पूर्ण न होते देख कर ही डॉ. प्रम्बेदकर बाद 
बनने को बाध्य हुए । सामाजिक स्याय के भनुकूल यदि भनुमुचित जाति, जन जाति वे 
पिछड़े वर्ग को समाव सागरिक बना कर सम्मानित एवं भादरपूर्ण व्यवहार सहों 
किया गया तो जहां एक धोर धर्म परिवर्तत व जातीय विद्वेप बढेगा वहां दुसरी भोर 
राष्ट्रीय भखण्डता को भ्रताधारण हानि होगी । 


सामाजिक न्याय के लिए यह ध्रावश्यक है कि काका कालेलकर प्रागोग वे 
मण्डल झायोग के प्रतिवेदन पर ग्रम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये । 


प्रश्म यह है कि दलित भाइयों को झपने बराबर उठाने का प्रयास प्रभी प्रति- 
क्रांति की ज्वाला में घधक रहा है तथा गुजरात इसी अ्रतिक्राति में धू-धू कर जेल 
रहा है। यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में श्रखण्ड व शक्तिशाली बनाना है वो कं तो 
जाति व नीची जाति तथा चएं व्यवस्था का भेद-भाव समाप्त करना ही होगा । जब 
तक यह भेद-भाव समाप्त न होगा भारक्षण अनिवार्य है प्न्यथा सारा राष्ट्र दुकड़ों-टुकड़ो 
में बंद जाएगा । एक वार समता व समानता का युग झाया तो धारक्षण की ग्रावश्म- 
कता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । सामाजिक भागथिक ऋ्रोति को गति देमे के लिए 
हमे गाघी व डाक्टर प्रम्वेडकर के भ्रजर-ध्रमर सन्देश को घपनाना होगा। 


नमन रपनानन+->++>>मम मम 


].. प्रधानमस्त्री की 7 जुलाई ]985 को संदाददादा सा्मेलन में घोष था-हिन्दुस्हाव धाईम, 
8.7.85, पुष्ड>्टे + के 


भारतीय 
न्यायपालिका च्वारा ग्रात्म-हत्या 


जब मैं सन्‌ 97! के भारत-पाक युद्ध में प्रसिद्ध लॉगावाला और तरणोट 
प्रतिरक्षा चौकियों को जो सुन्दर रेतीने टीलों से घिरी हुई है, देखने के लिए बम्बई 
के मुख्य न्यायाधीश एवं श्रपने सम्मान्य वरिष्ठ मित्र श्री देशपाण्डे के साथ स्वर्णिम 
पीत पापाणा दुर्ग (प्रमर सोनाला विला) के सामने से होकर प्रस्थान कर रहा था तो 
आकाशवाणी से शीर्ष पंक्तियों में एक सद्य समाचार प्रसारित हुप्रा-''उच्चतम न्याया- 
लय ते न्यायाधीशों की रिट याचिकाए' खारिज कर दी है, पटना के भुरुय म्यायाधीश 
श्री सिह तथा मद्रास के श्री इस्माइल का स्थानानतरण यथावत्‌ रखकर विधि मन्त्र 
शिवशंकर के परिपत्र को वैघ घोषित कर दिया है तथा दिल्‍ली न्यायाजय के न्‍्याया- 
घीश कुमार श्रौर वोहरा के सेवाकाल की ग्रवधि बढ़ाने से मना करने के विरुद्ध 
दलील खारिज कर दी है । एक झौर प्रसारण, वहुमत झ्र प्रल्पमत में प्रल्प-सा 
झ्रन्तर स्पष्ट ब्यौरे सहित-सात न्यायाधीशों का क्रम-परिवर्तेव भौर मिश्र भगवती 
यहाँ बहुमत में तथा वहाँ प्रल्पमत में “यह लोंगावाला का भयकर श्राक्रमण था या 
या तरणोट का देविक द्वन्द्र, जहाँ पाकिस्तानी सेना ने आपस में ही एक-दूसरे पर 
गोलावारी वी ।” बहुत से पर्यटक बडे प्रश्न-चिक्लों के बीच चक़चकाने लग्रे। “यह 
हत्या है या भ्रात्म-हत्या ?” हमने रूढ़ीवादी हिन्दू विधवाशप्नो की तरह प्रपना मुह 
बन्द रखना ठीक समझा । 

2. जब से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले दो मास की कालावधि में न्‍्याया- 
घीशो के बाद! का निरयंय सुनाया गया, तबसे संविधान के अनुच्छेद 4] व 42 
के सम्बन्ध में श्रभिकवित “आ्रात्म-हत्या” के फलस्वरूप भागीरथ के अ्रथक्‌ प्रथलो 
द्वारा भ्रवतीर्ण पावन, प्रनुद्धिन तथा परम्परागतु शान्त गगा धधकंती ग्राग की लपटों 
से घिर गई है । इसकी श्रालोचना अनेक माध्यमों द्वारा की जा रही है, जिसका 
समाचार-पत्रों मे वाहुल्य है । चन्द तबाकथित यूट्टनीतिज्ञों के कयनानुमार पाकिस्तान 
का निर्माएं करके भारत के विभाजन की भाँति, मेथ्यू कमोशम द्वारा सर्वोच्च स्याया- 
लय को सर्वधानिक पीठ तथा भपीलीय पीठ मे विभक्त करनेवाली प्रश्वमाल; के प्रसग 
ने भाग मे थी डालने का कार्य किया है। 





], छू पी, गुप्ता व अन्य बनाम भारत बा राष्ट्रपति व अन्य दिाझ 30-2-9] को विति- 
श्चित; एू. आई. आर, [982 एस, सी. पृथ्ठ 49, (दोठ न्यायाधीशगण पी. एन. भगवती, 
ए. भी. गुप्ठा, एम. एम. फजलजली, सुलपझापुरक र, देमाई, पाठक एवं बेकट(मंदा) । 


392/ सा. न्यायिक क्रान्ति 


प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने पिछड़े वर्ग के 
राष्ट्रीय सम्पत्ति पर निर्णय की संभावनां प्रकट करते हुए 
जाति व जनजाति के भारक्षण को नीति भक्षुण्ण रहेगी? 
सवाल नही है। गुजरात आरक्षण विरोधी झ्रान्दोलन की 
दंगों में लगभग 240 निरपराघ व्यक्ति मर चुके हैं। झ 
है, परन्तु भनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान हेतु 
संरक्षण से ही राष्ट्रीय एकता, भ्रखण्डता व सामाजिव_ -; 


महात्मा गांधी व बावा साहिब श्रम्वेडकर के | - हु 
द्वार का मिशन प्रभी भी भपूर्ण है इसे पूर्ण न होते/। . # 
बनने को बाध्य हुए । सामाजिक न्याय के झनुकूल सी । 
पिछड़े वर्ग को समान नागरिक बना कर सम्मानिय, हो 
किया गया तो जहां एक झोर धर्म परिवर्तत व ज ५. ३ 
राष्ट्रीय अ्द्नण्ढता को भसाधारण हानि होगी । दर 

सामाजिक न्याय के लिए यह भ्रावश्यक 
मण्डल भायोग के प्रतिवेदन पर गम्भी रतापूर्वक 


प्रश्य यह है कि दलित भाइयों को भ्रपरे * रक्त 
क्राति की ज्वाला में धधक रहा है तथा गुजरा है | दे 
रहा है। यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप मे | ॥ 
जाति व मीची जाति तथा वर व्यवस्था का | कि 
तक यह भेद-भाव समाप्त न होगा भारक्षण प्र है 
में बंट जाएगा | एक बार समता व समान ) 
कला स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । सामा[) 

हि | 

हमें गांधी व डॉक्टर भम्वेडकर के पज $ 









शक, 


भारतीय न्यायपालिका द्वारा आत्म-हत्या/395 


जस्टिस वी. लेन्टिन द्वारा दिनाक 2 जनवरी, 982 को अन्तुले का महा- 
भियोजन रातोरोत उनकी भ्रपदस्थता मे परिणत हुम्ना, जिसने व्याकुलता प्रनुभव कर 
रहे तथा उपरोक्त एस, पी. गुप्ता के बाद मे न्यायाधीशों के निरशंय के प्रन्धकार में डूब 
रहे न्याय-प्रेमियों को पुनर्जाग्नति प्रदान की जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
के गौरव को एक राज्य के राज्यपाल के समकक्ष निम्तस्तर पर समझ लिया गया था, 
प्रन्यथा जो सदैव एक श्रेष्ठ कोटि का पद माना गया था, यहाँ तक कि ब्रिटिश 
राज्य के बुरे दिनो मे भी, जवकि भारत उपनिव्शवादी साम्राज्य के ग्रधीन था और 
गोरे लोग भारतीयों के साथ “भारतीयों और कुत्तों को अ्रनुमति नही” दर्शक संकेत 
पट लगाकर हमारे साथ दासों का सा व्यवहार करते थे । 


7. भ्रमावस्था के श्याम तिमिर घन के पर्यन्त भी भारतीय संविधान के 
प्रधीन कार्यरत न्यायपालिका में सूर्योदय की पर्याप्त चमक तथा दीप्तिमय रजत रेखा 
हृष्टिगोचर हो रही है, चाहे वह दिल्‍ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी. थी. एस. 
चावला द्वारा इन्दिरा गांधी के विरुद्ध अ्रभियोजन को भ्रभिखण्डित करनेवाला निरंय 
हो! या जस्टिस लेन्टिन द्वारा अन्तुले को वर्खास्त करता या जस्टिस सिन्हा द्वारा 
इन्दिरा गांधी का चुनाव अवध घोषित करते हुए निर्णय सुनाना हो? । भारतीय सवि- 
धान ने न्यायपालिका में उस समय सर्वोपरि स्वतन्त्रता की भलक देखी जब्र शक्ति- 
शाली जनता राज में श्री मोरारजी भाई देसाई की सरकार द्वारा श्रीमती इन्दिरा 
गाधी को गिरफ्तार करके पहनाई हुई हथकड़ियाँ तुड़वाकर एक लघु न्यायिक अ्रधि- 
प्रधिकारी-दिल्ली के श्रतिरिक्त मैद्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेस्ट श्री प्रार. दयाल द्वारा उन्हे 
वन्धन्न भुक्त किया गया । उसने न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के परिनिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय 
इतिहास का सूत्रपात करते हुए उन्हे पूर्ण स्वतन्त्र कर किया । 


8, ध्रन्तर्राप्ट्रीय ख्याति के उपरोक्त चन्द ऐतिहासिक और परिनिष्ठित निर्णय 
जो भारतीय न्यायपालिका के क्षोत्र मे युग-परिवर्ततकारी घटनाझों का सूत्रपात है, 
मेरे द्वारा यह दर्शाने के लिए निर्देशित किये गये हैं कि “्रात्म-हत्या” के सम्बन्ध 
में समस्त हो-हलला अन्ततोगरत्वा न्यायपालिका की स्वतन्य्ता के सन्दर्भ में श्रगर पूर्ण 
प्रमत्य नही तो कम से कम अरद्धं-सत्य भ्रवश्य है। उपरोक्त आ्लाधार भूमि तथा ठोस 
धाकडों के धाघार पर में पुरजोर शब्दों में यह कहता हुँ कि भारतीय सविधान के 
पधीन हमारी न्‍्यायपालिक विश्व की एक शभ्रत्यन्त स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष सस्था है । 
ै 9. मैं यह कहने में गये अनुभव करता हूं कि “न्यायपालिका को स्वनन्त्रता” 
के विपय में सयुक्त राज्य अमरीका तथा झन्य पूजीपति देश व रूस तथा समाजवादी 
देशो मे से कोई भी भारत के समकक्ष नहीं टिक सकता । समाजवादी देशों में ्याय- 
णणणणाणणज 

]. दिल्ली उच्च म्यायात्य वय निर्णय--थरीमती इन्दिय झाँधी बनाम शाह वमोशन, 979 ॥ 
५. इताटागइ उच्छ स्याण्यलय वा निर्णय-श्री रास्जराय्थ इनाम श्रीमती झीदय गांधी" 
ए. आई, आए. ]975, इलाहाबाद, पृष्ठ (4] + 


394 भारतीय न्यायपालीका द्वारा प्रात्म-हत्या 


3, श्री नाती ए. पालकीवाला मे घोषित किया क्रि-“जब तक हमारे संदि- 
घान का श्रस्तित्व मौजूद है, तव तक सर्वोच्च न्यायालय ज्यों का त्यों रहेगा । यहाँ 
केवल एक राष्ट्रपति व एक प्रधावमन्त्री हो सकता है तथा एक ही सर्वोच्च न्यायावप 
हो सकता है ॥! 

4. भ्रतएव श्राप यह अनुभव करेंगे कि जब वातावरण इतना अप्श तथा 
अनिभाशक्ान्त हो, एक सेवारत न्यायाधीश जो स्वयं द्वारा थोे हुए सुखद कारावा6 
से पीडित हो, “हमारे संविधान फ्रे श्रयीत न्यायपालिका को स्वतस्थता” जैसे 
महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रयते विचार प्रकट करने में ्रपने ग्राप को भयावह रूप से संकद- 
ग्रस्त अनुभव कटने के लिए वाध्य है। इस समय यंगा में श्राग लग रही है गौर पुरे 
विश्वास है कि भ्राप यह नहीं चाहेंगे कि में एक ओर “भात्म-हत्या” द्वारा उस भरत 
में ईंधन डालकर अ्रपनी ऊंगलियाँ जलाऊ । किस्तु किर भी मैं थी.भ्ररूण शोरी, 
श्री प्ररुण पुरो?, श्री सुमीत मित्र+, श्री ए. जी. सनूरातीः एवं श्री कुलदीप नख्बर शो 
आर!विक बमवारी की बेला मे इस भरव्यन्त श्रग्रिय एवं फिकतेज्यविमूठकारी काम का 
सम्पादन करना अ्रपना कर्तेब्य समझता हू । जा । 


6. भारत के विपुल मुखर समाचार-पत्रों ढ्वारा जस्टिस भगवती को परदाधाति 
भ्रौर घिकीटियों के चोच, हमें उनके रक्षक-छम्न द्वारा उनकी सफल तथा सार्थक 
प्रतिरक्षा के लिये, उनके साक्षात्कार" में निहित न्यायपालिका के माध्यम से बैन 
हितेपी वादिता तथा ध्षामाणायिक सुधारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालेम की कर्मण्यता की 
अन्वीक्षण करना है । वम्बई उच्च न्यायालय के स्यायाधीश दी, लेण्टिन पर फूंली की 
चर्षा तथा प्रशं्ता-घोष फिये जा रहे हैं। 


१. इसस्ट्रेटेड बोकली ऑक बन्डियो-4 मई, -7980 में पृष्ठ 22 पर डा शागिव धवन के लेख 
“जस्टिस बात ट्रायल;दी सुप्रीम कोर्ट दुद्ढे” में सर्वोच्च स्यायालय के वर्ततात स्वरुप को समा 
करते चाले तक के उत्तर में 'इसस्ट्रेटेड वीकल्ी ऑफ इस्डिया के हो !) मई, 980 के अंक 
में थी नाती ए. पालकीवाला का लेय “दी सुप्रीम कोर्ट शुद्ध नाद ढाई । * ह 

2, स्ायाधीगों का शई-- 

(4) एज कन्सीस्टेन्सी इज बट ए होतो सोब्लिन, पृष्ठ 3 4 
(2 ) फ़िलिप पश्लोर फिलफ, पृष्ठ ) ) ही 
(3) बाद वाट आर फजे जे द्राइम्ड- र्ड 
(अग्डियन एक्सप्रेल, 24, 25, 26 जनवरी, 982) ५०० 
3... जुदिशियरी सिटन्ड बाई दी एस्जीस्यूटिव (इन्डिया दूडे जनवरी 5, 982 पुष्ठ 86॥ हि 
जुडिशियरी सिविस्टर इस्पलोकेसस्स (इन्डिय्प दू डे-फसवरी 28, 982 पृष्ठ 94) . . 
5... “इत्डिक्ट्मेटड आफ अस्तुले-ब्रे जन एन्यूड आफ पावर” (दी इल्लस्ट्रेटेड आफ़ वीगली इप्डिण/ 
जववरी 3, 3982 पृष्ठ 22) ४-२. ५. रे के 
6. “द्रज दी सुश्रिककोर्ट एनफो्सेंड सीटोजन रघ्ट्स हे 
दीना वश्येल से बात-इटिडियन एस्परेस, दिनाइ 32 जतवदी, 4982 4, 


थे 
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* जस्टिस वी. लेन्टिन द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 982 को श्रन्तुले का महा- 
भियोजन रातोंरोत उनकी भ्रपदस्थता में परिणत हुम्ना, जिसने व्याकुलता अनुभव कर 
रहे तथा उपरोक्त एस. पी. गुप्ता के वाद मे न्यायाधीशों के निर्णय के अ्न्धकार में डूब 
रहे न्याय-प्रेमियो को पुनर्जाग्रति प्रदान की जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 

के गौरव को एक राज्य के राज्यपाल के समकक्ष निम्नस्तर पर समझ लिया गया था, 

अन्यथा जो सदैव 'एक श्रेष्ठ कोटि का पद माना गया था, यहाँ तक कि ब्रिटिश 
राज्य के बुरे दिनो मे भी, जवकि भारत उपनिगेशवादी साम्राज्य के श्रधीन था और 
गोरे लोग भारतीयों के साथ “भारतीयों शौर कुत्तो को अनुमति नही” दर्शक संकेत 
पद लगाकर हमारे साथ दासों का सा व्यवहार करते थे । 


१. भ्रमावस्या के श्याम तिमिर घन के पर्यन्त भी भारतीय सविधान के 
भ्रधीन कार्यरत न्यायपालिका में सूर्योदय की पर्याप्त चमक तथा दीप्तिमय रजत रेखा 
हृष्टिगोचर हो रही है, चाहे वह दिल्‍ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी. थी. एस 
चावला द्वारा इन्दिरा गांधी के विरद्ध अभियोजन को अ्रभिखण्डित करनेबाला निरप 
हो! या जस्टिस लेन्टिन द्वारा भन्तुले को वर्खास्त करमा या जस्टिस सिन्हा द्वारा 
इन्दिरा गांधी का चुनाव अर्वध घोषित करते हुए निर्णय सुनाना हो” | भारतीय सवि- 
घान ने न्यायपालिका में उस समय सर्वोपरि स्वतन्त्रता की भलक देखी जब शक्ति- 
शाली जनता राज में श्री मोरारजी भाई देसाई की सरकार द्वारा श्रीमती इन्दिरा 
गाधी को गिरफ्तार करके पहनाई हुई हथकड़ियाँ तुड़वाकर एक लघु न्यायिक अधि- 
प्रधिकारी-दिल्ली के श्रतिरिक्त मैद्रोपोलिटेन मजिस्ट्रैस्ट श्री श्रार. दयाल द्वारा उन्हे 
वन्धन मुक्त किया गया । उसने न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के परिनिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय 
इतिहास का सूत्रपात करते हुए उन्हें पूर्णा स्वतन्त्र कर किया । 

8, भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्याति के उपरोक्त चन्द ऐतिहासिक और परिनिष्यित निर्णय 
जो भारतीय न्यायपालिका के क्षेत्र में युग-परिवतंनकारी घटनाओ्रों का सूत्रपात है, 
मेरे द्वारा यह दर्शाने के लिए निर्देशित किये गये हे कि "'आ्रात्म-हत्या'' के सम्बन्ध 
में समस्त हो-हल्ला श्रस्ततोगत्वा स्थायपालिका की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में श्रगर पूर्ण 
प्रथत्य नहीं तो कम से कम अरद्धं -मत्य अवश्य है । उपरोक्त भाधार भूमि तथा ठोस 
प्रांकडो के भाधार पर में पुरजोर शब्दों मे यह कहता हूँ कि भारतीय सविधान के 
प्रधीन हमारी न्‍्यायपालिक विश्व की एक श्रत्यन्त स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष संस्था है । 

५५ 9. मैं यह कहने में गे अनुभव करता हूं कि “न्यायपालिका की स्वसन्त्रता/ 
ः विपय में सयुक्त राज्य गप्रमरीका तथा भन्य पू जीपति देश व रूस तथा समाजवादी 
दैशों में से कोई भी भारत के समकक्ष नहीं टिक सकता । समाजवादी देशों में न्‍्याय- 
++++-+-+++न्‍ 
॥ै.. हिल्यी दच्च स्वायातय का निर्णे--श्रीमती इन्दिरा गाँधी वनाम शाह बमीशन, !979 । 
2. दंदादागाई उच्छ न्याणलय या निर्णय-श्री राज्जाययण दनाम श्रीमठों दादिय ग्राधी- 
ए. आई, या: 975, इलाहायर, पृष्ठ 4] ॥ 
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पालिका उपाजित है, जो विधि या संविधान के प्रति बचनवद्ध नहीं बल्कि सर्वहाय 
वर्गे के प्रति वचनबद्ध है। श्र म्रें जी न्यायपालिका ने भपना उत्तरदायित्व भच्छी तरह 
निभाया है। भमरीकी न्यायपालिका चुनाव द्वारा राजनेतिक नियुक्तियों का भूजव 
है। हा ५ 
0. यद्यपि हर प्रकार से विचार किया जाये तो वहां न्यायाधीश लोग 

स्वतन्त्र रहे हैं, जैसा कि वाटरगेट काड' से सुस्पष्ट है, फिर भी जो वाद परुचिकर 
थे, उनमें शप्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्‍्यायालय को समाप्त करने की धमकी दी, जहाँ उसके 
“नवीन उपाय विधि निर्माण” को निरस्त करमे के कारण वे कऋद्ध भौर छुस्प हो 
गये । फलस्वरूप श्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भपने पूर्व विर्णय पर 9 
विचार करके “नवीन उपाय विधि” क्य वैधकररणा करना पड़ा जो पहले भवैध घोषित 
की जा चुकी थी । श्रमरीकी न्यायाधीशों के श्रात्म-समर्प पर रूजवेल्ट ने मशहर 
कल पर एक टाँका प्रसमय के सौ टांकों से बचाता है” का प्रतिपादत 
या । 9 ७ 





]. 4 जुलाई, 973 संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय का राप्ट्रपति निदान कै 
विरुद्ध सर्वसम्मत विनिश्चय (बर्जर बारेन व्हाइट, भार्णल, डोगलाज, द्रनन, ब्लेकमेन, प्रवि 
स्टीबार्ट)। इसने संयुक्त राज्य अम टीका के सदन की न्यायिक समिति में निबसन्‌ के महाभियोग 
हेतु पथ-प्रशस्थ कर दिया। बॉव बूडवार्ड तथा स्कॉट आर्म॑ स्ट्र|ंग के अनुसार कुछ धष्टी तक 
न्यायालय दया स्यायाधीशों के विद््ध अपने सहामक अधिकारियों से परिवेदन के पाचातू 
लिक्सन ने यह शिश्चिय किया कि पालन करने के अतिरिक्त उतके पास “कोई विकल्प नही । 

7 दिन पश्चात्‌ उन्होंने पद-र्पाण कर दिया । हे 
+ क्षणले दिन, 24 जुलाई को, प्रात: ] बजे न्यायालय की बैठक हुई। एक बा 
पोदासीन रेनल्किस्ट इस समय मौजूद नही थे । मुदुय न्यायाघीश ने कुछ क्षण अलें वारेंत 
आद्धाजली अर्पित करने में लगाये क्योकि दो सप्ठाह पहले हुई उनकी मुत्यु के पश्चातू न्यादार्वी 
की कोई बैठक रही हुई थी ६ वर्गंट ने वाद पुकारा और उसके मुख्य बिन्दुओं की सा्शिकति 
अण्नी इढतम ध्वनि के साथ पढना प्रारम्भ किया। उसके दोनों ओर शान्त सबंसम्मत समा 
लय बैठा हुआ था । अन्त में यह समाप्त हुआ भर न्यायालय कक्ष से सवादादता दौड़ पड़ें। 
शाष्ट्रपति निक्‍सन में सान क्लीमेन्ट, केलीफोनिया मे अपने पलग के पास रखा इुरभाष उठाया! 
उतके मुख्य सचिव अलकजन्दर हेग ने उन्हें कहा कि सर्वोच्च न्यायालग का तिर्णम इसी क्षण 
सुनाग्य गया है । निक्‍्सन ने हारने पर दृढतापूवंक सोच रखा था। टेप के उद्धरणो और मुद्रित 
अ्तिलेखो का पालन नही करने के लिए उनका मत था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिलेख को 
दिकालने के समान अपवादस्वरूप है। उन्होंने उसकी गणना राष्ट्रीय सुरक्षा में अपवादस्व्वप 
मामने जैसी की, अतएव एक असहमति कल्पित की । उन्होंने आशा की थी कि दाय में ढु8 
गूजायश होगी । “सर्वरम्मत” । निब्सत ने अनुमान लगाण। “सवृसम्मत/ हैय ते कही 
“इसमें कोई गुजायश नहीं है 7” 
बिल्कुल नही” २ निदसन ने पूछा । यह डिल्कुल सही है । ॥ 
कुछ घण्टों तक न्यायालय तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध अपने सहायक अधिकारियों से पर्विदन 
के वश्वात्‌ निकेसत ने यह निश्चय किया कि पालन करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विक्का 
नहीं । 7 दिन पश्चात्‌ उन्हींने पदत्याग कर दिया । 
(दी ड् टेव”' पृष्ठ 447-/इत साइड दी सुप्रीम कोर्ट”) 
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]]. मध्यपूर्व की न्यायपालिका ईरान के प्रायातुल्ला छुमेनी के राज्यकाल 
के दृष्टान्त द्वारा भच्छी त्तरह स्पष्ट किया जा सकता है, जहाँ हजारों लोगों को रातों- 
रात परीक्षित करके या दूरदर्शन पर मृत्यु-दण्ड का नाठक रघकर फाँसी दे दो गई। 
एक विधवा को झपने पति के श्रभ्मियोजक ओर मृत्यु-दण्ड का पता उस समय चला 
जबकि उसे गोलो मारनेवाले दस्ते से काम में ली गई गोलियों प्रौर कफन के मूल्य 
का बिल प्राप्त हुआ 

]2. चाहे मिश्र हो या ईराक, लीविया हो या दक्षिणी प्र, प्रफगानिस्तात 
हो या पाकिस्तान, न्यायपालिका, पुलिस श्रौर सेना की भांति कार्येपालिका की कठ- 
पुतली धनी हुई है भौर भुट्टों के श्रभियोजन की भाति, परीक्षण न्यायालयों के भई्ख 
नाटक हैं जो श्रधिनायकवादी कार्मंप्रालिका के प्नन्यायपूर्ण, विधि-विरुद्ध, निरंकुश 
भ्रौर जोर-जबर्दस्वीपूर्ण कार्येन्‍्कलापों पर पर्दा डालने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं । 
भध्यपूर्द में स्वतन्त्रता न्यायपालिका का प्रयम भ्रपघात है । 

3. भारतीय संविधान के जनक महान्‌ देशभक्त, निष्णात राजनीतिज्ञ तथा 
उनमे से प्नेक घनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी एवं भारतीय स्वाधीनता के विधाता थे । 
चाहे पण्डित नेहरू हों पा सरदार पढेल, डॉ. श्रम्वेडकर हों या श्रनादि क्ृष्णस्वाभी 
प्रयंगर, उनका स्वप्न न्यायपालिका को एक देदीप्यमान एवं गौरवान्वित स्थान प्रदान 
करना था, जो संविधान के प्रहरी प्रौर भृहरक्षी कुक्कुर का कार्य कर सके तथा राज्य 
के कार्य पालिका भौर विधायो पक्षों के वोच सन्तुलन श्रौर नियन्त्रण को बहाल रखकर 
उनका प्रयोग कर सके । 

4. भ्रनुच्छेद 4 का निर्माण करते हुये संविधान के निर्माताभों ने 
स्पष्ट शैली में यह घोषित किया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित 
विधि भारतीय राज्य क्षेत्र के प्रस्तगंत समस्त न्यायालयों को वन्धनकारी 
होगी । सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्‍्याय करने के लिए श्रनुच्छेद 42 के 
भरधीन निर्वाध शक्तियां दी गई थी झोर इस प्रकार पारित भ्रादेश भारत के सम्पूर्ण 
राज्य क्षेत्र में प्रवरतंनकारी बनाये गये थे । संविधान के प्रनुच्छेद 43 द्वारा यह 
स्पष्ट कर दिया गया थागे कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रभुतापुरं तथा सर्वोपरि बनाने 





]. अनुच्छेद 32-.. 
इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार--(]) इस भाग द्वारा 
दिए गए अधिकारों को प्रवतित कराने के लिए उच्चतम न्‍्यायालय को समुचित कार्य वारियो 
द्वारा प्रचलित करने का अधिकार भ्रत्याभुत क्या जाता है। 

(2) इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों में से किसी को प्रवरतित कराने के लिए उच्चतम 
न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या लेख, जिनके अस्तर्गत बन्द्री प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 
प्रतिषेध, अधिकार पुच्छा और उद्पे रण के प्रकार के लेख भी हैं, जो भी समुचित हो, निका- 
लगे को शक्ति होगी। 

(3) उच्चतम न्यायालय को खण्ड () ओर (2) द्वारा दी गई शक्तिरो पर बिना प्रतिकुल 
प्रभाव डाले, ससद विधि द्वारा किसी दुसरे स्यायालय को अपने थेत्नाध्मि्यार री स्थावीए 
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के लिए भारत राज्य क्षेत्र में स्थित समस्त अ्र्सैनिक झौर न्यायिक प्राधिकरण उच्च- 
तम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 32 तथा 226 ' उच्चतम 
न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को लेख की अ्रधिका रिता प्रदान करते हैं। उच्चतम 
न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को संबधानिक स्तर दिया गया 
तथा उनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें श्ौर वेतन कार्यपालिका की दया या सनयपूर्णँ 
इच्छा पर नही छोडे गये । उन्हें स्वयं संविधान के श्रन्दर ही सुपरिभाषित करके 
मुर्तरूप दिया गया है । का जि, 





सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा यप्ड (2) के अधीन प्रयोग की जानेवाली सब 
अथवा किन्‍्ही शक्तियों का प्रयोग करते की शक्ति दे सकेगी । (4) इस संविधान द्वारा बच्ण्या 
उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, ;स अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिवार निलम्बि्त न किया 
जाएगा। * + 
अनुच्छेद 4[-- ४ 
उच्चतम स्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को _ वस्यनवारी होगी-उंच्चतम ग्यावोट 
ली द्वारा धोषित विधि भारत शज्य-क्षेत्ष के भीतर सब न्‍्यामालयो.को बस्धनकारी होगी । 
अनुच्छेद 42-- * पु हे 
उच्चतम न्याग्गलय को जज्ञप्तियो और भादेशों|को श्रवृत्त करना तथा प्रकटन आदि के आदेशर्न 
(!) बपने क्षेवराधिकार के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय ऐसी 'आज्ञप्ति या ऐसा आदेश दे सकेगा 
जैसा कि उसके समक्ष लम्बित किसी बाद था विषय भे पूर्ण न्याय करने, के,लिए आवश्यक ह्चो 
तथा दस प्रकार दी हुई आश्ञप्ति था आदेश भारत राज्य-्शेत्न में स्वेत्र ऐसी रीति से, से हि 
ससद किसी विधि के द्वारा या अधीन विहिंत करे, तथा जब तक उसके लिए उपद्ध नहीं 
किया जाता तब तक ऐसी रीति से, जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय' 
होगा । जा 
(2) संसद द्वारा इस. बारे में बताई हुई किमी विधि के उपबंधों के अधीन खंते 
हुए, उच्च न्यायालय को भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र के वादे में किसी घ्यक्ति को,हाखिए 
कराने के, किन्ही दस्तावेजों को प्रकट या पेश फराने के, अथवा अपने किसी अवमान का अबु- 
सधाने कयाने.या दण्ड देने के, प्रयोजन के लिए कोई कादेश देने को सभस्त और प्रत्येक शक्ति 
होगी 24 ध्ः "5 
अनुच्छेद !44-- 
अरैनिक तथा स्थायिक प्राधिकारी उच्चतम स्यायालूण की सट्ग्ता में कार्य करेंगे-मारत राज्य 
क्षेत्र के सभी असैमिक और न्यायिक  श्राधिवारी उच्चतम म्णयमान्य हि सहायता में फाये 


करेंगे । * अल्प 

अनुच्छेद 226-- हि हे ही 

कुछ लेखो के विकालने के लिए उच्च स्थायालयो की शक्ति, ( 7) अनुच्छेद 32 में किसी बात 

- के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को , उन क्षेत्रो मे सर्वत, जिनके सम्बन्ध में वह अपने 

क्षेज्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग 3 द्वारा परदे अधिकारो में से विसी 

को प्रवलित कराते के लिए तथा किसी अन्य ग्रयोजद के लिए उन राज्य-क्षेत्रो मे से किसी 

. व्यक्ति या थाथिकारी के प्रति, या समुवित सामलो में किसी सूटकार को ऐसे निदेश या आदेश 

या लेय जिनके अन्तर्गत वन्दी प्रत्यक्षीकरण, परभादेश, प्रतिपेध, अधिकारपृच्छा और उत्येष्ण 
के प्रकार के लेख भी हैं अथणा उनमे से कसी को निकालने की शक्ति होगी | 
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». -]5, प्रतः भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा करता 

है। प्गर भारतीय स्यायपालिका ने किसी क्षरा श्रपनी स्वतन्त्रता का त्याग करके 
पराभव प्रदृशित किया है-जैसा कि वन्दी प्रत्यक्षीकरण के वादा में दोपारोपित है । 
(यह एक ऐसा प्रश्न हे जिस पर में पीठासीन न्यायाधीश की हैसियत से अपनी राय 
प्रकट करने में प्रसमर्थ हु ), वडू भारतीय संविधान की भूल नही है, भ्रपितु, अगर 
यह दोपारोपण सत्य भी है तो या तो नेतिक पतन के फलर्स्वरूप है या कार्यपालिका 
को प्रसन्न करने के लिए श्रनावश्यक भ्रतिरजना है, जो भयाक्रान्त मनःस्थिति या 
भ्रतिमहत्त्वाकाक्षी न्‍्वायाथीशों के कारण घटित हुईं है। 

6, गोपालन से गोलकनाथर और केशवानन्द भारतो से मिनर्वा मिल्‍्स? तक 
नीति-निर्देशक और मल अधिकारों का'ग्रभिववन करते समय इस देश के उच्चतम 
न्यायालय ने दीघंकाल से स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निडरता श्र न्यायिक पार्थंव्य को 
प्रदर्शित किया है । 

]7. यह सत्य है कि उपरोक्त के बावजूद भो दस धारणा मेवृद्धि होती जा 
रही है कि ज३ न्यायालय ऐसे मामलों में निर्णय सुनाते हैं जिनमे राजनेतिक उलभन 
हो या राजनैतिक दल या व्यक्ति अन्तग्रेस्त हो, उनमे न्‍्यायप।लिका राजनीति के क्षेत्र 
में प्रवेश कर रही है परन्ठु जैता कि सोलो जे. सोहरावजी+ ने श्रपने पत्न “न्यायालय 
औ्रौर राजनीति” में इ/गित किया है कि यह शोर कि न्प्रायालय राजनैतिक बनता 
जा रहा है, उतना ही पुरातन है जितना पुरातन इसका प्रत्याख्यान । उन्होंने इंगित 
किया'कि सविधान एक राजनैतिक दस्तावेज है जो नागरिक प्रधिकारों, शासन की 
शक्तियों भौर परिमितताओो से संध्यवहार करता है। परस्तु प्रोफेशर उपेस्द्र घक्सी 
ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणवाद, विधान सभा भग करनेवाले बाद तथा प्रन्‍्य निर्णेयों मे* 
उच्चतम न्यायालय को नि.सन्देह राजनीति-रत पाया है । 

** ॥8. श्न्तुले के वाद में जस्टिस वी- लेन्टिन तथा श्रीमती गांधी के बाद में 
जस्टिस चावला के निरणायों के सन्दर्भ मे सोहरावजी ने यह मन्तब्य व्यक्त रिया हैं 
कि इन न्यायावीशों ने सविधान तथा श्रपनी कामूनी यूक-वूक के प्रकाश में सचेष्ट रुप 
से एक न्यायिक कार्ये का सम्पादन क्रिया है और इन निर्शायो को राजनैतिक बताना 
एक भयंकर भूल है | छ्रगर लेन्टिन के निुंव से अ्रन्तुले का निष्ासन होता है या 
39०७-७० _--े-नन+तननकझमननननननन-+- नमन नमन ६2२5 
3. ए के. ग्रोपालन बनान मद्रास यज्य 
(ए. आई आर- 950, एस. सो+27) 
रो. गोलकनाथ बनाम प्रजाब सज्य 
(ए. आई धार. ]967, एग. मी. 643) 
3, क्षशवानन्द भारती बनाम के रल राज्य (ए. झाई. भार. 973, एस. सी. ]46]) , सिनर्वा 
मिल्म लिमिटेड बनाम भारत रूप ]980) 3 एस. सी. सी 685 ॥ 
६. इण्डियन एक्सप्रेस, सई दिल्‍ली, दिनाक नाव 43, 982 नम्णदकीय बलन-यृष्ठ 64 
इण्डियन सुधीन कोर्ट एण्ड पोत्ोह्िस लेछक प्रो. उपेन्दर बबर्ी, इिल्दी + 
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श्रीमती इन्द्रा गांधी एक भ्रतिरिक्त मैद्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री भार, दाल हाए 
मुक्त करदी जाती हैं भौर जस्टिस चावला द्वारा उनके विरुद्ध अ्भियोजन को भगि* 
खण्डित कर दिया जाता है तो इसमें कोई राजनैतिक प्रमाव नहीं प्रतीत होता। 
दुर्भाग्य तो यह है कि भ्रपने-भपने राजनैतिक खेमों मे विभक्त टीकाकारों की हप्टि 
पर रंगीन घश्में हैं भ्रौर उतके लिये यह विश्वास करना भत्यन्त दुष्कर है कि ईमान- 
दारी, स्वतन्त्रता शोर विष्पक्षता नाम को भी कोई वस्तु है। परन्तु इसके लिए 
भारतीय संविधान के श्रघीन न्‍्यायपालिका उत्तरदायी नहीं, हमारे राष्ट्रीय चरित्र 
ब्रौर सदाचार का निम्न स्तर इसका उत्तरदायी है। हु 


]9. जब कोई इन्ही रंगीन चश्मों के कारण राजनैतिक तीड़ाप्ों से भार 
क्रान्त कार्य पालिका के नाटकों की घटनाओं पर हृष्टिपात करता है तथ उसे यह 
झराभास होने लगता है कि न्यायपालिका कार्यपालिकां द्वारा धमकाई जा रहो है। 
लोग मेथ्यू की प्रश्नमाला का कूटनैतिक कुचक्र की विद्यमानता के लिए विरोध करते 
हैं। चाहे वह श्री थी. एम. सिन्हा हो, जो “जुडिशियरी एट दी क्रॉस रोडसू” मे 
न्यायाधीशों के स्थानान्तरण तथा भतिरिक्त न्यायाधीश की निमुक्षित के.प्रश्न पर सर्प 
न्यायाधीशों की विशेष सर्वधानिक पीठ के निर्णय को प्रदीप्त करते हैं या जब वे 
अपने लेख “गवर्न मेन्ट वर्सेज जुडिशियरी”7 में सरकार भौर न्यायपालिका के संघर्ष 
से संब्यवहार करते हैं, या श्री ए. राघवन, जो सनसनीपूर्ण शीर्षक “कांग्रेस (माई) 
मूव दर ग्राउस्ट चीफ जस्टिस प्रॉफ इस्डिया'* के साथ प्रकट होते हैं या “दी गन 
प्रेन्ट वर्सेज दी सुप्रीम कोर्ट”२ में थी भनिल दीवान या जह्टिस श्री पी. एंव 
भगवती के पत्र का बम के समान विस्फीटक प्रमुख झ्राझ्यान* या /दी बबालिंटी 
प्रॉफ जस्टिस” में श्री चैतन्ध कालबागर या मुख्य न्यायाधीश श्री एम. एम, इत्माईव 
का मंतब्य कि विश्वास पैदा करमे के लिए राजनीति-विहीन न्यायाधीश प्रावश्यक, 
हैं! था श्री राजीव घवन का “जस्टिस श्रॉँव ट्रायल-सुभीम कोर्ट टुडे”? पर अल्वेषण 
प्रबन्ध, जिसमें श्री घवन ने मह राय व्यक्त को है कि उच्चतम न्यायालय एक मरणा- 
सप्न सस्या है, या इसके विरुद्ध श्री नानी ए. पालकीवाला का हृढ़, विश्वास कि 
"उच्चतम न्यायालय प्रजर है”* ये सव “भारतीय न्यायपालिका की स्वतस्वरहाँ की 
५२०५ सननननसन 
« दीं दइलस्ट्रेटेड वोकली आफ इण्डिया, जुलाई 2,)98]॥ 
फिलदूश्, जून 6, 98], हिल्ली ब्यूरो, पृष्ठ 4 
सण्डे स्टेस्ड्ड पत्रिका पृष्ठ ), जून 28, 4984 
कब्दूर, 3 अप्रेल, 980 पृष्ठ8: 5 
कन्दरर, मई 8, 980 पृष्ठ 5, “सर्वोच्च स्पायासय जो न्यायपालिका तथा सविशान की 
ध्वस्त करने के सदकारी प्रयर्नों का केस बिन्दु रहा है ।" ; 
आन सुकर, भगरत -5, 3980 पृष्ठ )॥ 

7. दी इसस्ट्रेट्श दोडमी ऑफ इण्डिया, मई 4, 980 प्‌. 2 । 
8. दो इकह्ट्रेंटेंड वीकती ऑंक इश्डिण, मई 7॥, 9804 
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सुरक्षा भ्रौर निश्चितत। के लिए हमारे देश के करोड़ों लोगों की उत्कण्ठा का पकड़ा 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । दि 


20. संविधान न्यायविदों, राजनयिकों, राजनीतिज्ञों तथा प्रबुद्ध जनों के 
प्रतिपक्षी दलों के मध्य ऐसे जीवन्त विचार-विमर्श भौर वार्ता की श्रनुज्ञा सुनिश्चित 
करता है | जहां तक भारतीय संविधान का सम्बन्ध है, भारतीय न्यायपालिका की 
पूर्ण स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करके उसे सर्वोच्च प्रत्याभूति प्रदान की गई है तथा 
है. ने तो कार्यपालिका पर निर्मेर है भौर न राज्य के राजन तिक पक्ष पर ही झाश्नित 

| 

2, कुछ लोग इसकी स्वतन्त्रता पर संशय करते हैं तथा प्रन्य लोग इसकी 
सराहना करते हैं। इसके राजनैतिक समाजाधथिक, कार्यप्रालिका तथा विभिन्न प्रन्य 
पहलू एक न्यायशास्त्री द्वारा शोध का विषय हो सकते हैं, इन पर वाद-विवाद के 
लिए एक पूर्ण प्रवन्ध लेख की श्रावश्यता होगी, इस प्रकार के एक लघु भाषण द्वारा 
उसका समापन करना सम्भव नहीं है। फिर भी, मैंने न्यायपालिका की सर्वोपरि 
स्वतन्त्रता के भम्बन्ध में जो सूक्ष्म बिन्दु ढूढ़ निकाले हैं वे कुछ भूले-मटके कलुपित 
विन्दुप्नों को छोड़कर घाहे वे कथित न्यायाधीशों के निरणंयों के रूप में हों या न्‍्याया- 
घीश ए. एन. रे द्वारा केशवानन्द भारती के निर्णय के पुनरावलोकन के प्रयास के 
रुप में हों, इसके लिए प्रदर्शित सामान्य चिन्ता द्वारा पक्ष-्पोषित तथा सिद्ध हैं। 
उत्तरवर्ती पक्ष में भारत की स्वतन्त्र न्यायपालिका के हाथों इस वाटर लू के संग्राम 
में उस समय हार मानी जबकि उसने इसे भ्रमरीकावाली “वक्त का एक टांका 
वैवेक्त के सौ टॉँकों से बढ़कर हे” वाली कलुपित ऐतिहासिक घटना की पुनरावृत्ति 
करने के लिए 'भी इसका पुनरावलोकन करने की भनुमति नहीं प्रदात की । जब 
मुख्य न्यायाधीश श्री चद्धभचूड़ ने भ्रभी हाल ही में मिनर्वा मिल्स के वाद में प्रपने 
चारों श्रोर घोर तिमिराच्छादित घटाप्नों तथा प्रतिस्पर्धाकारी दौड़धूप झौर प्रटकलों 
के पर्यन्य भी केशवानन्द भारती के विनिश्चय को बहाल रखा तो स्वतन्त्रता के 
विनाश के लिये किये गये समस्त कूट प्रयत्व ढह गये। केवल भावी पीढ़ी भौर भविष्य 
$ न्यायशास्त्री ही इसका निर्णय करेंगे कि विधि का विशुद्ध निवंचन किसने किया, 
बहुमत ने था प्रल्पमत ने ? क्योकि भ्न्ततोगत्वा यह “मन्त्रणा का विषय” है । 


22, 3 माचे, 7982 को नई दिल्‍ली में प्रायोजित अखिल भारतीय अभि 
वेक्ताओ्ों के सम्मेलन में जस्टिस कृष्णा झय्यर ने न्यायपालिका के प्रत्याशित विवाश 
पर घोर चिन्ता व्यक्त की तथा संप्रेक्षित किया-/“स्वतन्त्रता की तरह न्यायपालिका 
में भी पश्रात्महन्तायो प्रवृत्ति है श्रोर यह झात्महत्या कर रही है।” जस्टिस 
एप. ग्रार. खन्ना ने उनका साथ दिया झौर चेतावनी दी कि यद्यपि कार्यप्रालिका 
तथा राजनीतिन्नों की धमकिया सुविदित हैं?, किन्तु भन्तत्रिहित धमकियां श्रधिक 


85२०० क बल उन 


पं. इण्डियन एक्सप्रेस (रविवादीय संस्करण, पृष्ठ ) नई दिल्‍ली, मां, 982॥ 


402/भारतीय न्यायपालिका द्वारा भ्रात्म-हृत्या | 
खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि महान संस्याप्रों को झ्राम्तरिक खतरे का जितना सामना 
करना पडा उतना बाहर से नही ॥7 तिपुर न्यायविद्‌ श्री खन्ना: ने प्रागे सप्र क्षितत 
किया--/साधा रणत:ः ये सस्थाए' बाहरी - धमकियो से निपटने के लिए पर्याप्त रुप 
से सशक्त होती हैं परन्तु इन सस्थाओं की रक्षा करनेवाले व्यक्ति ही जब स्वार्धपरता, 
व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षा या भ्रन्य प्रतिफलों दादा प्रधिग्रृहीत होकर प्रक्रिया मे सुस्थापित 
सहिता तथः व्यावहारिक प्रादर्शो का उल्लंघन कर वँदते हैं, तब वे सस्‍्वाए'जीर्ण 
होकर श्षण्डित होना प्रारम्भ हो जाती हैं । श | 5 
' “० ५३ फ्योथाधीशों के निर्भय के पश्चात्‌ "लिक” 
गये साक्षात्कार से निम्नलिखित पूर्वानुमान लगाये गए-२ 


के संवाददाता द्वारा लिए 

2 शल 
“विधिक, व्यवसायी स्वभावगत न्यायपालिका, की स्वतन्त्रता में प्रडिग 

, - विश्वास्‌ रखते हैं । न्यायाधीशों के स्थानान्तरश को उचित ठहरानिवाले हान 
के निर्णय को विधिवेत्ता एक ऐमी संस्था की स्वतन्त्रता, पर अ्रविश्वास करने 


«« का कोई-क[रण नही।मानते, जिसका वे दशकों से -रमास्वादन ले रहे हैं (०१ 


, 24. यहू इसी साक्षात्कार में पता चला कि .' भूतपूर्व विधि मस्त्री श्री शात्ति- 
भूपरा। श्री गोखले, जो कि श्रापातकाल में न्यायाधीशों के विवादग्रस्त स्वानास्तरण 
के प्रव्तेक थे, तथा श्री शिवर्शंकर, जिन्होंने ' राज्य के तीनों पक्षों में स्पोनास्तरण 
की योजना का संचालन किया तथा श्री “जे: एने.' कौशल, जिन्हे तब श्री शिवशकर 
की योजना फो : कार्यरूप में' परिणंत करना था, इनके विचोरों_से सहमत थे।, 
श्री शान्तिभूपरं ने संप्र क्षित किया-- पी हक 

३ 5 /मोच्चि: 2032 _स्यायांधीशों के स्थानास्तरण को ,य्धावत्‌.रखकर 
/  स्थायपालिकों को स्वतन्त्रता की रक्षा का प्रवर्धन किया हैं । , उत्होने न्याय 
“४ ७ बालिका की स्वतन्त्रता में अपना सबल विश्वास दर्शित भौर ब्यक्ते किया तथा 
-. कहाँ कि वे समस्त स्वतस्त्र हैं, और स्वतन्त्र रहेंगे तथा बाह्य, शक्तियां इतकों 

»। >क्षत नही कर सकती । ' 8 ॥ पा! 
हे 25, चरिए्टी प्रभिवकतों ' श्री झरार' के गगे ने उपरोक्त साक्षात्कार, से यह 
प्रतुभव किया कि 977 'में सैत्ता-विनाश से पहले कुडयात बढ़ी अर्यक्षीकरए वा 
की एक विधिक चेतावनी है कि 'सुविधापूर्ण न्यायपालिका अल्पकाल के लिए ही 
सुविधा-जनक प्रतीत हो सकती है, परस्तु भ्रन्ततोगत्वा वहस्वयं स्वाघीनर्ता 'के शासन 
को 'हांनि पहुंचा सकती है.। जहिटिस कुमार के मामले में “दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश 
द्वारा/सीधा विधि मन्‍त्री को पत्र” लिखना तथा उसकी अस्तर्वस्तु का मारत है मुटः 
न्यायाधीश को बोध न'कराने की और निर्देश करके श्री.गगें ने मूले मसौदे के उस्हे” 
धन के: विरुद्ध चेतावनी दी भौर कहा--“श्रव_ भविष्य मे_ एक विधि मन्‍्त्री भारत कै 
मुस्य स्यावाथीश जैसी 'उत्तरदायित्वपूर्णं सस्थो को संप्ट कंरने के लिए स्थोयाघीशों 


दर 
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को मन्त्रणा की उपलब्धि सुरक्षित करेगा। श्री गये ने श्ननुभव , किया कि यह कोई 
ग्राश्वय॑ की बात नही कि उच्चतम न्यायालय की बनावट को ही प्रामुल परिवर्तित 
कर दिया जाये श्रौर सरकार को राष्ट्रपति-पद्धति मे पारेवर्तित करने हेतु उच्चतम 
न्यायालय का पृष्ठाकन प्राप्त करने मे समस्त रुकावटों को दूर करने के लिए 
सुविधाजनक ,नममीय न्यायाधीशों की निमुक्तिया करके एक “मूल्य परिवेष्ठित" 
न्यायालय भ्रभियन्त्रित किया जाये। श्री गगे की शकाओं का निवारण करते हुए 
विधि मन्‍्त्री के अभिभाषक श्री पी. भ्रार, मृदुल ने यह राय व्यक्त की कि ऐसे न्‍्याया- 
धीशों के निर्णय स्वाययालिका और कार्यपालिका के वीच निकट सम्बन्ध स्थापित 
बरतेवाले युग का सूत्रपत्त है । उन्हे प्रसन्नता थी कि दबाव डालनेवाला दल न्याया- 
लग्नो पर भ्रवना दबदवा नहीं रख सका | श्री मृदुल के अनुसार उच्चतम न्यायालय 
ने प्रव जीवन की सामाजिक, राजनैतिक प्रौर श्राथिक वास्‍्तविकतओं के प्रति जाग- 


रुकता प्राप्त करली है । ला 
26. डॉ बाई. एस चिताला, जो एक सर्वेधानिक विशेषज्ञ एवं न्‍्यायशास्त्री 
हैं, श्री गगं से भिन्न मत रखते हैं तथा कहते हैं कि वे न तो न्‍्यायात्रीशों के स्थाना- 
न्तरण के प्रभाव से ही भयभीत है श्रौर न न्यायपालिका की भवितव्यता के बारे में 
ही चिन्तित | वह सदेव स्वतम्त्र एवं सर्वोपरि रही है प्लौर रहेगी। उच्चतम म्याया- 
लय के भ्रन्य प्रख्यान विधिवक्ता श्री श्रार, के. जैन इतने श्राशावारी नहीं है जब 
उन्होंने यह सप्रेक्षित किया कि यद्यपि ये प्रमुभव करते हैं कि न्यायलग स्वतन्त्र है 
परन्तु वादो में जहां प्रमुख व्यक्तित्व और मुख्य वियय फसे रहते है, न्यायालय 
मध्यमार्गीय स्थिति का अनुसरण करते हैं जैसा कि विधानसभा भग करनेवाले वाद 
में घटित हुम्ना है ।' दम, 
27, यह एक कितना रोचक और विचारणीय विपय है कि जहा तीन प्रनि- 
प्ठित न्‍्यायाधीशी-जस्टिस कृष्णा श्रय्यर; एच. श्रार, खन्ना प्लौर चस्टिस ए. सी. 
गुप्ता ने न्‍्यायविदो के समक्ष यह उद्वोधक धोष किया कि उनके मतानुसार न्याय 
पालिका प्रपनी रूब्तस्त्रता और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर “्रात्महत्या' कर रही है, 
उसे विनाश से बचाया जाये, जवक्ति तीन विधि मन्‍्त्री श्री शान्तिभूषण, गोखले श्रौर 
शिवशंकर ने श्रपने विश्वास की पुष्टि इस प्रकार की कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता 
तथा सविधान के प्रति बचन-बद्धता को स्यायाधीशों का कश्मीर से कोचीन तक 
स्थानान्तरण करके ही बहाल रखा जा सकता है। यद्यपि उपरोक्त वर्णित विपय 
पर वकील व्यवसाय मे से प्रमुख न्‍्यायशास्त्रियों का भिन्न मतावलम्बन है फिर भी 
'लिक” के साक्षात्कार बेर परिशाम को . दृष्टान्त के रूप में लेने पर, थ्री भृदुल धोर 
श्री शाब्तिभूषण न्यायाधीशों के स्थानान्तरण तथा न्‍्यायधीणो के निर्णयों के प्रधिमत 
द्वारा न्यायपालिका को स्वतन्त्रता को यथावत्‌ रखने के विपय पर विचित्र शय्यासगी 

पनननन्नसन्य महक 


. राजस्थान राज्य बन्यम भारत सघ, 977 (3) एस. सी. सो., चृष्ठ 592+ 
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बन गये हैं। यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो यह श्रसंगति है कि पत्रवारों 
श्रौर स्तम्भ-लेखवों मे न्यायाधीशों के वादों के निरेय को प्रोत्मधाती कहकर इसे 
भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे कलुपित एवं तिमिराच्छादित भष्माव 
कहा है । ;॒ अब 

भारत के प्रतिब्ठित पत्र “इण्डिया टुंडे'' ने स्यायपालिका की स्वतन्त्रता कै 
सम्बन्ध में, एस. पी. गुप्ता के उपरोक्त निर्णय के पश्चात्‌ जनमत एकत्र क्यो वो 
जनमानमस पर इस निर्णय का निम्नांकित प्रभाव प्रतीत हुआ-- 
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28, चिन्ता के इस सामूहिक उद्वोधनं तथा सचेतक घण्टी बजानेवाले प्रमुख 
न्योयशास्त्रियों में सर्वेश्री नानी ए. पालकीवाला', सीरबाई?, सोली जे. सोहरावजीर 
नरीमनः ने सर्वेश्वी स्ररुग शौरी'*, प्ररुण पुरो', सुमित मित्र, ए. जी. मूरानी, 
राघवन, धनिल दोवान *, कृष्ण महाजन", बी, एम. सिन्हा, श्राइ. के. गुजराल 
हिमादी ढांढ़ा', केदारनाथ पाण्डे*, एम. चलपति राव, राजीव घवन, चेतन्य 
कालबाग" झौर कुलदीप नम्यर तथा भप्रन्‍्य पन्कारों का साथ दिया है। इस प्रकार 
की विस्फोटक प्रकृतिवाली स्थिति में श्राप एक पीठासीन न्यायाधीश से इस मतभेद में 
प्रवेश करके अपनी राय प्रकट करने की झाशा नही कर सकते | श्रतःएव मैं यह प्रसंग 
भ्रापके प्रवुद्ध समाज पर इस अप्रत्याशित टिप्पणी के साथ झापष॑ 'स्वय द्वारा इसका 
निष्कर्प निकालने फे लिए छोड़ता हूँ । 


29, यह तथ्य स्वयं यह प्रदर्शित करता है कि समाज के भिन्न मतावलम्बी 
स्षेत्रो द्वारा प्रकट किये गये विपरीतगामी भोर विरोधाभासी मतान्तर हमे फम से 
कम भाषण देने और समाचार-पत्रों द्वारा विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता देते हैं * 
हेपारे सबिघान के भ्रधोन जब तक इसे एक गोरवपूर्णो उच्च स्पान प्राप्त है, तव तक 
न्यायपालिका के निर्णय भी एक विधिक प्रोर तकं-सम्मत प्रनुसिद्धान्त के रूप में 
समान रुप से स्वतस्त्र रहेंगे । 


िलनत-3->-+-.--मल-न»»»>«»»---- 
], एसपेक्ट्स बॉ जजेंज केस--, ।!, []],-नानो ए. पालकोवाला--दी इण्डिपन एक्सप्रेस 
फरवरी 3-5, 982॥ हर 


2. दो जजेद केस एड दो धुप्रीम कोटे--इण्डियन एक्सप्रेस, जनवरी 22, 982। 

3. ;दी जुड्दोशियरो--दी इलस्ट्रेटेड वोकली भाफ इण्डिया, ]]-]-77। 

4. इण्डियत एक्सप्रेस--जतवरी, 982 । 

9. (एज कम्सिस्टेन्सी इड बट ए होलोगोब्लिड 24--82, जज्ेज द्राइग्डन्दी इप्डियत एक्सप्रेस, 
जनवरी 25, 982 । प्लिप फ्लेप फ्लिप, जनवसी 25, 982॥ 

6. जुड़िशियरो दीटन्ड बाई दी एंग्जीक्यूटिव--६ण्डिण टूडे, जनवरी 5, 982॥ 

7. फिनिह्दर इम्पलीकेसस्म -ईण्डिया टूडे, फ़रवरी 28, 982। 

8. दिल दो कोन्स्टीट्यूशन सरवाइब--इण्डियन एक्सप्रेस, भार्च 4, 982॥ 

9. *कप्रेस (आई) मूव दू माउस्ट चीफ जस्टिस, ऑफ इण्डिया--ब्लिद्ज-जून 0, 98। 

(0. , दो पडनेमेस्ड वर्सोज दी सुप्रीम कोर्ट--सण्डे ह्टेम्डईं--जून 28, 98] | 

॥[, क्ो्टस इन क्राइमिंस-हिन्द ठाइम्स--रविदार, अगस्त 23, 98]। 

2. गवर्नमेन्ट वर्सोज़ जुह्दोशियरो--दी इलस्ट्रेटेड बोकसी ऑफ इप्डिया-जुलाई 2, 98]7 
जुड्दोशियरी एट जाम रोड्स, दी इलस्ट्रेटेट वोकलो आफ इष्डिया-जनवरी 6, 98]॥ 

3, छो सोहितेट जजेज फॉम एक्जोक्यूटिंव डिपेन्डन्सी--ब्लिट्ज, अगस्त 5, 98]॥ 

44, जजिय दी जजेड नथा भगदतोज सेटर एक्मफ्तोइेंड साशक ए गोम्दकन्दूर-अर्रेल 3, 980। 

5, स्वीगनाइज दी जुड्शियरी--लिद-जनवय 0, 982। 

जस्टिस ऑन ट्रायल-न्दी सुप्रीम कोर्ट टुडे--इलस्ट्रेटेड दोक्सी, मई, 4 ॥980॥ 

!7. लोपत बज़ेज फोर सप्रोम कोटट-- ४ँन लुषर-जगस्त 5, 980 

78 दो बब,विद् ऑफ जटिव--ओन नुकर--अगस्ठ 5, 980। 
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30. बन्दी , प्रत्यक्षोकरणवाद. विधान सभा भंग करनेवाले, “बाद तपा 
न्यायाघीशों के स्यानान्तरणवाले वाद की, समस्त उत्तरोत्तर समालोचना प्रगर सत्य 
हो तो भी वह हमे भांवकित नही कर;सकती, क्योंकि पारदर्शी शुश्रतावाला ,चस्रमा 
भी कतिपय कलुषित धब्बों से रहित नही है । श्रतःएवं मुक्के इस परिशाम्‌, पर पहुँचों 
में तनिक भी हिंचकिचाहट नही है कि भारतीय न्यायपालिका को स्वतन्त्रता भारतीय 
सविधान के प्रधीन प्रत्याभूत है, भ्रौर पिछले तीन दशकों से इसने खुब प्रच्छा, कीर्म 
किया है। कक 


3]. पश्च्रिमी बंगाल चुनाव वाद के निर्णय द्वारा, जिसमें चुनाव स्थगित 
करने के लिए शाप्तन करनेवाली पार्टी के'तक को ठुकरा कर पश्चिमी बंगाल उच्च 
न्यायालय के न्‍्यायाधीश का स्थगन प्रादेश श्रभिखण्डित कर , दिया, जिसने पहले 
स्थायपालििका में लोगों के तथाकथित विश्वास कौ डगमगा दिया था, विपक्षगामी 
संशय मिट गये है तथा डगमगाता विश्वास श्र 'प्रकम्पित निथ्ठा.पुनस्‍्थपित हुई है। 
न्यायाधीशोंवाले वाद में उच्चतम न्यायालय के स्वयं के विनिश्चय में जता 
नीतिज्ञता का यह स्पर्श चूक गई, परन्तु बरतंमान विनिश्चय. दारा! उसे जनता को 
अपनी भ्रवुद्धता पर विश्वास स्थापित कराने में पर्याप्त सफलता, प्राप्त हुई है ॥ 


32. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायपालिका के, लिए श्रव इंसके 5 
श्रालोचकों से भी प्रशसा भ्राप्त हो रही है जिसमें तथाकथित जूट(पू जीवादी)समाचार 
प्रश्न तथा समाजवादी समाचार-पत्र समान रूप से,सम्मिलित हैं। पूर्णतया विचार करने 
पर मेरा यह उच्च दावा पूर्यंतया सत्य सिद्ध हुआ है कि मारतीय न्‍्या+पालिका विश्व 
नस्यायपालिका में सबसे श्रधिक स्वतन्त्र श्रौर निष्पक्ष है, जिस पर हमे गर्व होगा 
चाहिए क्योकि पश्चिमी बंगाल चुनाव बाद मे अ्रधिनिर्णाय के पश्चात्‌, कम से कम 
इसे भ्रॉशिक रूप से, सर्वेत्र मान्यता दे दी गई' है! जिसका एक विशिष्ट हृष्ठात्ति 
॥इण्डियन एक्सप्रेस” दिनांक 0 श्रप्नेल, 982' का यह सम्पादकीय है ;7 


“इस प्रकार के मसले पर, उनकी सांयोगिक भूलों को छोडकर, चुनाव 
: झ्रायोग तथा न्यायालयीं द्वारा राजन॑तिक दवावों का प्रतिरोध करने 
संशक्‍्तता पर शंकाओों को भूठा सिद्ध करते हुए राज्य के प्रयत्नों को प्रसफर्ल 
-कर देना इन सस्थाझों को भाधारभूत स्थिरता प्रमाणित करता है। ्ती 
प्रकार हमारे कुछ पड़ोसी देशों मे जो कुछ घटित हो रहा है. उसके विस्टूत 
संदर्भ में यह एक ऐसी वस्तु है, जिस पर देश को गर्व हो सकता है । 








:मुश्य "न्यायाधीश: चन्द्रचूड़ ने भ्रपने वरिष्ठ साथियों-देसाई,' सैने भोर 
बैकटरमैया, इस्लाम सहित पश्चिम बंगाल चुनाव वाद मे समस्त परिश्थितियों 
हढ़तापूर्वक मिपटने में ्रसाघारण स्वतन्त्रता प्रदर्शित की । सर्वोच्च न्यायालय पर 
पहले जो कतिपय भृकुदियां घढ़ाई जा रही थीं, वे सब सर्वेधानिक पेची दगियों के 





4... ए. ड. एम. जवलपुर बनाम शिवकान्त, ए. आई- आर, 976, एस. सी, 207॥ 
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समभने की कमी सिद्ध हुई जो भ्रव इष्टिका प्रहारों को प्रोतिभोजों में परिय्तित करके 
हर प्रकार से बन्द हो चुकी है |? 

33 इस प्रसंग का समापन करते समय,एक हितकारी झालोचना फे रूप मे,मु भे 
यह कहना चाहिए कि न्यायाधीशों के वाद में सवंधानिक पीठ के तथाकथित “झ्रात्म- 
घात”' वाले निर्णय की दृष्टि से डॉ. भ्रम्वेडकर स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश फो 
सर्वोपरिता स्थापित करमे के लिए. सविधान में संशोधन करने की राय देते । 

34. डॉ. प्रम्बेडकर तथा सविधान के भ्रन्य निर्माता श्रगर जीवित रहते तो 
तोन दर्श को के श्रनुभव के झ्ााधार पर, रेल वजट की भाँति, भारत के मुख्य न्‍्याया- 
धीश के नियन्त्रण के प्रधीन एक पृथक ““न्यायपालिकीय बजट!” के प्रावधान द्वारा 
ज्यायपालिका को “आ्राथिक स्वायत्तता” प्रदान करने का एक श्र संशोधन सुझाते 
नपाकि कार्य पालिका का श्रप्नत्यक्ष प्रभाव जो यदा-कदा न्यायपालिका का पभनादर 
करने,का प्रयत्न-करता है, जैसा कि भ्रभोः भाग प्रदेश राज्य फे मुख्यमन्त्री श्री 
भंजय्या द्वारा श्रधीनस्थ न्यायाधीशों को राज्य के पक्ष में निर्शय देकर प्रावासीय 
भवन।प्राप्त करने का कह कर किया गया, प्रारम्भ से ही नष्ट कर दिया जाये । 

35, नव निर्वाचित विधि मन्त्री श्री श्रशोक सेन ने. जनवरी, 985 मे 
कतकंत्ता में स्थोयपालिका' की घुमिल छवि का जीणोद्धार कर उसकी ग्रौरव गरिमा 
को पुनः स्थापित करने के संकल्प का उद्घोष किया है। यह्‌ भविष्य के गर्म में छुपा 
है कि उनका मम्तव्य क्या है व वे किस प्रकार एस. पी. गुप्सा के निर्णय के पश्चात्‌ 
भी भुख्य स्यायाधिपति की वरीयता, वरिष्ठता व वर्चस्वता को पुनः स्थापित करेंगे। 
विधि मम्त्रो का यह सकल्‍प निश्चित ही मंगलमय, शुभ व सराहनीय है। कया न्याया* 
धोश व न्यायपालिका भ्रपने निर्णयों में इस संकल्प को मूर्त स्वरूप देंगी ? 

» 36: भुझे प्रडिग विश्वास भोौर भरोसा है कि समस्त प्रताड़नाप्ों प्रौर 
छोकरों तथा ऊपरी ,खतरमाक बमवारी श्र प्रान्तरिक पातकी प्रन्तध्ब॑स के बावजुद 
भी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता फे विनाश-तथा इसके झात्मघात की सम्मावमा पसत्य 
सिद्ध होगी । जब-लक हमारे शरीर में रक्त की एक भी प्रन्तिम बूद शेप है, हम 
भगवान बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण भोर महात्मा गाघी की हमारी धनी परम्परा 
त्तया विक्रमादित्य की विरासत भौर णहांगीर के इन्साफ से प्रेरित होकर हमारी 
पायपालिकीय स्वतन्थ्रा को संजोकर ययावत्त्‌ रखेंगे जो वस्तुतः हमारी माहृभूमि की 
खतन्त्रता भोर व्यक्ति के शासस के विश्द्ध बसनून के शासन को यथावत्‌ रखती है । 
ऐसा करते समय हमे राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के शंखनाद का स्मरण रखना चाहिए 
7भगर राष्ट्र मरता है तो कोन जिन्दा रह सकता है भौर घगर राष्ट्र जीवित है 
तो कौन मर सकता है ?” श्रतः हम स्वतन्त्र भारत भौर इसकी स्वतन्ध्र स्पायपरातिका 
के लिए जीयें घौर मरें; उदित भौर, भरत हों । 


+++++ ०... 


न 


टैबस्ट बफ ही सूप्र!म कोर्ट आर्ट र-थधम्म ऑंट इष्डिया--माष 30, 922 पृष्ठ 9॥ 


विवाह, दह्ेज-पृत्यु विवाह-विच्छेद. 


नाटी-स्वातन्थ्य भौर विधायन 


४5 कक 


नारी-स्वातन्थ्य की गूज सभाषों से लेकर सडकों तक, घरों से लेकर विधादि” 
काभों तक, प्खबारों की सु्षियों से लेकर न्यायालय के गलियारों तक दिन-अतिशि 
गहराती जा रही है भोर इसकी भनुगूज की तो सतहों पर संतहें जमंती जा रही हैं, 
इसके बावजूद भी न तो नारी को निरीह दृष्टि, 'उसकी यातना के घावों झोर पीड़ा 
की सलवर्टो में कोई खास कमी भाई है भोर न ही पुुप के प्रंधिक(र-जन्य दस्म, #र 
प्रौर कठोर व्यवहार तथा ढोंगी भ्राचरण में कोई विशेष एरिवर्तेन भाया है। यह किेता 
ही विचित्र क्यो न लगे पर चिलचिलाता हुप्रासच है 'कि नारी-मुक्ति के लिए जहाँ 
पुरुष-वर्ग दहाड़-दहाड़, फर तारे लगा रहा है वहां,एक मारी: का; शोपरा करने में 
दूसरी मारी भी कम नही है। इस विरोधाभासी माहौल “में जहां सामाजिक सुधार 
का शोर प्रधिक भौर अक्रिया काफी घोमी तथा जटिल हो, वहा एक हँताश समाज 
मदि नारी-स्वातस्थ्य के लिए विधायन की प्रोर ताकते लगे तो, प्राश्चर्य नहीं होगे 
बाहिए। , ४ की, हो 0० के यरप ५ 

जब सामाजिक परिवर्तत की भ्रावश्यकता भौर उसकी घाल में काफी प्रन्तरातें 
हो तब विधि की भूमिका एक भ्रोर जहाँ महत्त्वपूं तथा वांधनीय हो भाती हैं हो 
दूधरी धोर विधि स्वयं झपनी प्रभावशून्यता से प्रस्त भी हो जाती है। भारतीय समाज 
में नारी-स्वातन्थ्य भौर विधि-निर्मारा को लेकर भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। एग 
और जहां न केवल पुरुष के फन्धे से कन्‍्मा मिलाकर चलती हुई तथा पुरुष के साध 
अपना हिंस्सा मांगती घौर बांटती हुई नारियां हैं, यहां तक कि 'मारत की कैदी 

सन्त्री-परियद्‌ मे एक मात्र पुरुष! के रूप में नारी ' के स्येक्तित्त फो भ्रसीम स्वव् 

करती हुईं नारी रही है वहां दूसरी श्रोर सहमी, सिसकती भौर सिली हुई जवान की | 
कलए हुये “ठण्डा जमा हुआ विशाल नारी-समुद्र भी है जिसे विधि के ताप से तपाता 
प्रीर पिघलाना है । यर्यपि विधायन की भपनी घोर सोमाएं' हैं भौर व्यापक सामा” 
जिक संकल्प के प्रभाव में विधि एक निर्जीव वीजूका से प्रधिक कुछ नही है भौर पह 
भी थोड़े समय तक के लिए अ्म भ्रत्यन्ष करने भर तक के लिए, फिर भी स्वरा 
की प्राप्ति हेतु सड़फड़ाती भौर संगड़ाती नारियों के लिए विधि एक घूमने जाते हैं 
प्रादमी की बेंत से कम तो नहीं ही है। भौर जहां ऐसी बेंत भी जरूरी है तो विधायत 
भी जझरी है। इन्ही सीमाप्नों के साथ, और इनके बाववूद नारी-स्वातस्य शोर 
विधायन के प्रसंग को झागे बढाया जा सकरः है $ हु 


विवाह, दहेज मृत्यु श्ौर विवाह-विच्चेद/43 


गिरजाधर शक्तिशाली बन गये थे। विवाह-विच्छेद निषिद्ध कर दिया गया यथा। 
विशेष, भ्रनुज्ञा से ही विवाह-विच्छेंद हो सकते थे | धामिक सुधारों के पश्चात्‌ विवाह 
फ़ो एक सिविल संविदा माना जाने लगा था झोर इसका विच्छेद जार-कर्म, ऋरता 
भ्रादि जैसे बोधगम्य श्राधारों पर हो सकता था ।! 

92 तक तलाक का झाधार--जार-कर्म 

2॥. उच्च न्यायालवों को स्थापना और मैद्रीमोनिमल कॉजेज एक्ट, 884 
के पारित होने तक, इंग्लैण्ड की ससद की विशेष भ्रधिनियमिति के अतिरिक्त, विवाह: 
विच्छेद श्रसम्भव था । 9!2 तक-जार कर्म ही केवल पापार था, किन्तु 937 से 
उनमें नये प्राधार जोड दिये गये थे ॥ 

रूस : कठोर तलाक, फ़िलीपाइन्स : कोई तलाक नहीं 

22. रूस मे विवाह-विच्छेद कानून बहुत कठोर था। 944 में एक कानून 
बनाया गया था जिसके अनुसार विवाह-विच्छेद की कार्यवाहियों की सुनवाई छुले 
भोम होनी थी श्रौर इसका आशय उनको कम करना था। किलीपाइन्स में विवाह 
एक प्रनुहलघनीय सामाजिक संस्था है प्रौर वर्तमान _युग में भी यह भ्रनुशैय नही है । 

हे जापान : तलाक-भ्रमुमन 

23. सर्वाधिक विवाह-विच्छेद जापान में होते है जहां की विधि में पारस्ग- 
रिक सहमति से विचाह-विच्छेद प्रनुमत है प्रौर श्रधिकाश मामलों मे विवाह-विच्छेद 
पारस्परिक सहमति से होते हैं । 

फ्रांस में पुविचार, चीन में राजनेतिक विचारधारा भ्रौर तलाक 

24. पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का प्रयोग फ्रांस में 25 वर्ष 
के पश्चात्‌ निष्फल हो गया भौर 884 में पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद 
को प्रतिपिद्ध करमेवाला एफ नेया “कानून बनाया गया। यह एक दिलचस्प घात है 
कि चीन में यदि कोई पति पार्टी के नेतृत्व के प्रति वफादार नहीं है तो राजनीति मे 
जागरूक पत्नी को विवाह-विच्छेद के लिये शुरूआत करनी चाहिये जिसे न करने पर 
वह पार्टो का अ्रनुशासत भंग करने की दोपी होगी । 

प्रमेरिका : तताक-एक फर्लंकित घटना 

25. अमेरिका मे विवाह-विच्छेंद एक कलंकात्मक स्वरूप में पहुंच गया है | 
प्रमेरिका को बार ऐसोसिएशन ने निम्नलिखित शब्दों में कहा है “हमारी विधियां 
प्रच्यवस्यित है, वे सड़ चुकी हैं भौर भपने घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णात: 
प्रसफल रही हैं । 

26. ब॒कील पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद के लिये श्रपने मुवबिकलों 
फो बलात्‌ सुकाब देते में प्रन्तमेन से शमिन्दा हैं। इससे यह प्रमाणित रूप से साबित 
होता है फि हिन्दू-विदाह के संस्कारात्मक दृष्टिकोण की शोर बदलाव हो रहा है। 

नारी-शोषण 

९7. अशत यहू उन लोगों को उस युर्गों पुरानों श्रवृत्ति के कारण है, 


. भारत में विवाह एवं विवाह-विच्देद विधि, पृष्ठ 33 : 


44/विवाह दहेज, मृत्यु भौर विवाह-विच्छेंद 


जिसमें वे नारी कोन्सेविका श्रौर हौन मानते हैं. भ्रीर नैतिकता-के; ढुरंगे मापदण्डों के 

कारण उस कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं ॥ इस अस्तरिक्ष युग में पुण्ष के माय 

झाधथिक सामाजिक क्षेत्रों में नारी की समानता ने नारी-स्वातन्त्य की वित्रारघाय 

के नये श्रायाम धारण कर लिये हैं। ६ है पक 
पुरुष के परमाधिकार को चुंनोतीः ' ._ ... 

28. कालवर्टत ने यह विचार व्यक्त किया है? कि समानता की ' वृद्धि या वो 
पुरुष की स्वतन्त्रता में कमी करके या महिला की स्वतन्त्रता में वृद्धि करके क्ौजा 
सकती है “ श्रौर प्रतिवादिता का दिग्दशन अब पुरुष का विशिष्ट परमाधिकार नहीं 
रह गया है। “बट्रेंड रसल ने कहा है “आधुनिक मारीवादी अब धुझुषों के अतिचारो मे 
कमी लाने को उत्सुक न होकर वह यह माग करते हैं कि जो कुछ पुरुषों को प्राप्य है उन्‍हें 
भी प्राप्त होना चाहिए ।” नारी झ्राज भाधिक स्वतन्त्रता चाहती है मौर चोहती.है उस 
दासत्व के जुड़े को उतार फेंकना जो उसके कंधों पर ग्रृहस्थी के भार के, रूप में लाद दिया 
गया है श्ौर जो उसको सामाडिक भ्रौर भ्राथिक स्थिरता, जिससे कि उसने लामाच्िित 
होना सीख लिया है, के श्रनुष्ठान से भ्रसंगत है। भ्राज, के कल्याणकारी राज्य में सामा- 
जिक परिवर्तन की श्रनुकूल प्रतिक्रियास्वरूप विधि को सामाजिक व्यवस्था ,के सर्वोपरि 
दस्तावेज कै रूप में कार्य करमा चाहिए। समस्त देशों के -सम्य, विधिशास्त्रों में विवाह 
के गठन भर विघटन को शासित करनेवाली विधियों के प्रति विशेष उत्कप्ठाअर्कट 
की गईं है। “ऐसे सामाजिक ढांचे में विवाह के संस्कारात्मक पहलू .का विलुप्त होगा 
अ्रवश्यभावी है और हम पाते है कि लगभग समस्त विधिक पंद्धतियों में , विवाह को 
सामाजिक संविदा माना गया है ।” हे 2200८ 

7:05 स्थिर विवाहों को श्रावश्यकता 00588 

29. इस ऐतिहासिक झखिल भारतीय परिवार-विधि सम्मेलन का उह श्य 
लिर॒स्‍्थायी विवादों की श्रोर एक श्रध्ययन है । विवाह का श्र्थ ऐसे घर से है'जो कि 
भ्रच्छे समाज के लिये एक सुहृढ तथा ,प्रत्यक्ष श्राधार हो १" समाज की स्थिरता काफी 
हद तक वैयक्तिक घर-की स्थिरता पर निर्भर करती है 2“ : 

3»...  बेंथम: विवाह-संस्कृति का झ्राघार' ५ 
- ।30,स्वैन्थम. का यह भ्रभिमत कि विवाह की इस प्रथा पर किसी भी दष्टि से 
विचार क्‍यों न किया जाये, इसमें इस संविदा की' उपयोगिता से बढ़कर भौर कोई 
बात नहीं होगी, सामाजिक सम्बन्ध तथा सभ्यता का आधार, झौर इसके लाभों को 
समभने के 'लिए केवल आवश्यक बांत यही है कि एक क्षण भर के लिए हम यह सोर्च 





]. , पृष्ठ 6, पेरा 4; जयपुर सो जत्नल वाल्यूम 5 (अखिल भारतीय हिल्दू विधि सैमितार 
]965, जयपुर । है. 7 ४५ है है 

2. दाजकुपार अप्रवाल का मेंट्रीमोनियल रेमेडोज् अटाइज के पृष्ठ 5, प्रथम संस्करण, एम- एम, 
लियाठी प्राश्विश नई प्रकाशन । 


विवाह, दहेज मृत्यु श्रौर विवाह-विच्छेद/4!5 


कि इस संस्था के बिना मनुष्य की स्थिति क्‍या होगी, यह सावंभौमिक सत्य है, जो 
कि.प्राज के प्रसंग में श्रधिक सुसंगत है । 

। 'परिवार झौर विवाह : रूस में पुर्ववचार 

*।। 3]. “विवाह प्रौर परिवार” तथा “राज्य” के प्रभिमतों के पारस्परिक 
शक्तिपरीक्षण -को नवीनतम साक्ष्य सोवियत रूस मे मिलता है। 97 और 
ईवें दशक ' ध्रारम्भ के में रूस मे एक परिवार संहिता बनाने की चेप्टा की गई 
जिसमें विवाह श्रीर विवाहित परिवार की सामाजिक स्थिति श्रीर उसके महत्त्व को 
कर्म करने का प्रयास किया गया । इस दृष्टिकोण में भी भ्रस्वाभाविकता भ्रौर त्रूटि 
को सिद्ध करने के लिए दो दशक पर्याप्त थे। यहा तक कि' रूसी राज्य को भी भुंकमा 
पड़ा भौर नैसगिक उत्कृष्ट श्रभिमत को स्वीकार करना पड़ा। मूल नीति में 944 
ठक स्पष्ट परिवर्तन हृष्टिगोचर होने लगे थे । सोवियत विधि “स्थायी विवाह और 
परिवार” के प्राचीन हृसोन्‍्मुख भौर बुजु भा शादर्श को मानने लगी | परिवार को 
बनाए रखने को वचन-बद्ध ' ध्राधुनिक सामाजिक कल्याणकारी राज्यों मे “विवाह 
भ्रौर परिवार” के प्रति ग्रधिकाधिक अभिरुचि प्रदर्शितं को है । 


. सहज सुलभ तलाक बनाम वियाह-अ्विघटन 


32, इम प्रकार यह देखा जा सकता है_ कि चाहे यह संस्कार हो या संविदा 
विधि और रूढियाँ, दोनों ही विवाह को जीवन का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण रिवाज 
मानते हैं श्रीर न्यूनाधिक रूप से ये प्रदुट भौर प्रविधघटनीय माने जाते हैं फिर भी 
विवाह-विच्छेद का रिवाज भी उतना ही पुराना है जितना स्वयं विवाह | रूढिगत 
विवाह-विच्छेद ग्रधिकतर हिन्दू समुदायों में प्रचलित है। यद्यपि तथाकथित 'सवर्ण', जो 
भ्रप्निग्यक्ति श्रव शुप्तप्रायः हो गई है, हिन्दू विवाह भ्रधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले 
विवाह को भ्रविघटनीय और भरदुंट मानते थे । मुसलमानों ने विवाह को इतना महृत्त्व- 
पूरों स्थान नहीं दिया है कि उसको विधटन न किया जा सके, बल्कि पति द्वारा 
एकतरफा “तलाक” 'की व्यवस्था के रूप में विवाह-विच्छेद सुकर बना हुआ है। प्रव 
विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रविघटन के विशाल क्षेत्र प्लौर सहज, सुलभ विवाह: 
विच्छेद के बोच क्‍या सही है। « 


गजेर्द्वगड़कर द्वारा रानाड़े उद्ध,त 
33. एस. मटराजन की उपयोगी पुस्तक “सेन्चुरी भोफ सोशल रिफॉर्मे् 
के भामुख मे डॉ. पी. थी. गजेन्द्रगडकर ने स्वतन्त्रता भौर समाज-सुधारों के समर्थक 
महादेव गोविन्द रानाड़े को निम्नाकित प्रकार उद्धव किया है-- 


ध् 4. “हम प्रपने भूतकाल से सर्वधा नाता नही तोड़ सकते क्योंकि यह समृद्ध 
उत्तराधिकार स्वरूप हमें मिला है श्र इसमे शमिन्देा होने जैसी कोई बात नही है ! 
परन्तु भूनकाल का प्रादर करते समय हमे भपने उन व्यावहारिक पहलुओं के भाधार 
पर, जिन्होंने हमे पददलित किया है, सदैव परिवर्ेन करते रहना घाहिये 


ड़ 


476/विवाह, दहेज मृत्यु श्रौर विवाह-विच्छेद' 


बड़ोदा विधि में पुतविवाह स्वीकृत... : ' 

35. हिन्दू विवाह विधि में प्रथम अयोग के रूप में सुधार तत्हालीन ग्रग्र्शी 
राज्य बडोदा में श्राया । विधवा का विवाह वहाँ बहुत पहले 90 में लागू किया 
गया, विवाह को 905 के “हिन्दू लख मिवन्ध” हारा सुघारा गया या झौर काबूती 
विवाह-विच्छेद प्रथम बार 93 में लागू किया गया था ॥ इन सब सुपारों को भद्‌- 
मुत “हिन्दू निवन्ध” 937 का बड़ोदा ग्रधिनियम 37 में सुव्यवस्यित भोर पुतः 
झधिनियमित किया ग्रया था । धन्य विकसित राज्य, जो लोकप्रिय विधानों से समान 
हप से श्रप्रभावित थे, इस सीमा त्तक जाने को तेयार नहीं थे। तत्कातीन मैसूर शग्य 
ते हिन्दू लॉ चीमेन्स राइट एक्ट, 3933 (933 का भधिनियम ,0) नामक एक 
प्रधिनियम पारित किए, किन्तु इसने विवाह विधि को छूने का साहस नहीं किया। 
तथापि इसने पति के द्वारा पत्नी से ऋर व्यवहार- करने था दूसरा विवाह कर लेने 
या पन्‍्प त्तीन गम्भीर घटनाओं में से किसी के घटने पर पत्नी के पृथ्रक्‌ तिवास धोर 
भरणा-पोषण के अधिकार के आरम्भिक स्वरूप का उपबन्ध किया। बढ़ोदा प्रधि” 
नियम उस राज्य से बाहर सत्यल्प व्यक्तियों को ही ज्ञात था, किन्तु इससे भारत के 
प्रवेशदार बम्बई के लोगों का ध्यान प्राकपित किया । जल 

भाधुतिक भारत में विधाह एवं तलाक संस्बन्धी कानून , 

36, आधुनिक भारत में विवाह प्रोर विवाह-विच्छेद को विनियमित करने 
के लिए समय-समय पर विभिन्न विधायन पुनः स्थापित किये गये हैं ! श्ावन्द मैरिन 
एवट, !909 जिससे भी पहले इण्डिया क्रिश्वियन मैरिज एक्ट, /872 और मैरिज 
बेलिडेशन एक्ट,892, इण्डियन डाइवोर्स एक्ट, 869 में प्रधितियमित किया गया 
था झौर कन्व्टस मेरिज डिजोल्यूशव एक्ट, 886, दी हिन्दू विडोज रिमेरिज एक 
856 बहुत पहले 856 में भोर फिर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन्ट एक्ट, 929 बताये 
गये । किर दी झार्य मेरिज वेलिडेशन एक्ट, 937 विशेव विवाह भ्रधिनिय, 425// 
हिल्दू विवाह भ्रधिनिमम 955, हिन्दू विवाह (क्ार्यवाहियों का विधि मान्यकरण) 
प्रधिनियम !960 भर विदेशी विवाह प्रधिनियम, 969 धादि बनाये गये १ 

4976 का संशोधन श्रधिनियम ५ 

37. दो हजार वर्ष - से: ऊपर के लिखित इतिहास भोर उससे भी लम्बी 
परम्परा का अन्त उस समय हो गया जबकि छलात्मक प्रत्पज्ञात विवाह विधियाँ 
(संशोधन) भविनियम, 976 प्रवृत्त हुआ । पु की पी 

38, भ्रधिनियम पर बंहस भोर उसके पारित होते सम्बन्धी रिपोर्टों के सुरवित 
वाठकों को एता होगा कि समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये हिस्दू विधि का था 
मई, 976 को निधन हो यया कक 5 - 55 कह 





]. लॉ मोफ मेँ रिज्र एफ्ड ड्राश्वोंसे इन इश्यि---बी. पी. छेटी, प्रषम संस्करण । 


विवाह, दहेज मृत्यु और विवाह-विच्छेद/409 


2. क्या झापने निम्नलिखित शीप॑क नही पढ़े हैं ? 

“स्कूटर, दी. वी, श्रौर फ्रिज के लोभ में पति ने पत्नी को मार डाला ।"” 

“लालघी ससुरालवालों ने पर्याप्त दहेज न लाने के कारण युवा बहू को जला 

डाला ।! 

“जल जाने से स्त्री की मृत्यु ।” 

“उमिला ने प्रात्मदाह किया! 

“हुंसा के दहेज का शिकार होने की झाशंका ।? 

“बिना शादी किये दूल्हा के लौट जाने के कारण दुल्हन कूद कर मरी ।”” 

दिल्ली में दहेज की यातना मे बहुओ्"ों के जलकर मरने की प्राशंका के 394 
मामले () 'दहेज के लालची कुत्ते श्रणोक विज को फांसी लगाप्रो” (2) 'प्रचला विज 
ने पति वा पुतला जलाया ।! (3) 'वाह रे प्शोक विज तूने खूब किया, दहेज को 
रख धीवियों को धक्का दिया ।” 

घिवाह : दहेज की लॉटरी 

3. आठवें दशक में भारत के समाचारपत्रों में प्रकाशित हजारों शीष॑ंकों मे 
से ये कुछ हैं। यांदे सर्वेक्षण किया जाये तो दहेज के कारण होनेवाली मोतों की संख्या 
प्रत्येक राज्य मे प्रतिदिन एक से कम नहीं होगी भौर सम्पूर्णो भारतवर्ष में प्रतिदिन 
एक दर्जन से कम न होगी। नव विवाहिताशों के विवाह के प्रारम्भ के कुछ वर्षों मे 
तथा प्रथम प्रसव के समय को दहेज-यातनाझ्ों सम्बन्धी मामले भ्रगणित हैं प्रौर सार 
हूप मे इसी वात ने के भारत में विवाह तथा विवाह-विच्छेद व्यवस्था मे दहेज के 
भयावह स्वरूप को, जिसमें विवाह एक व्यापार बन गया है तथा वर खुने भ्राम बेचे 
भौर खरीदे जाते हैं, सामने लाने के लिये मुझे विवश किया है । 


पुन्नी का उत्तराधिकार : सामाजिक भ्रस्वीकृति 
4, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 956 के प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ यह 
प्राशा की गई थी कि जब पुत्री को उत्तराधिकार में भ्रंश मिलने लग जायेगा तो 
दहेज का ऋर दानव समाप्त हो जायेगा, किन्तु हिन्दू-समाज ने पुत्री के उत्तराधिकार 
को भ्रभी तक स्वीकार नही किया है । इसने दहेजरूपी सामाजिक बुराई को जन्म दिया 
है भोर काले धन भौर मुद्रा के कारण इसकी रकम में भो चृद्धि हुई है। दहेज प्रविपेध 
पधिनियम, 96 (976 का सशोधित श्रधिनियम) वस्तुतः एक परिहास हां है 


38 पुत्री के उत्तराधिकार और दहेज के भस्वीकृति को समाज ने स्वीकार नही 
किया है । हि 


बधुश्नों का त्िर॒स्कार 
$. महिलाझों का तिरस्कार, तानेवाजी झौर तंग करने से लेकर जीवित जला 
डालने तक, सभी प्रकार की अ्रशिष्टताएं समाज में प्रचलित बुरे लक्षण हैं जो इस 
भन्तरिक्ष युग में भी वृद्धि को प्रोर उन्मुल् हैं। 


40/बिवाह, दहेज मृत्यु भोर विवाह-विच्छेद 


6. हमारे समाज में युवा वधुप्रों की ऐसी दयनीय, दुःशदे एवं दर्द भरी दशा 
होने के कारण, में श्राशा करता हू' कि ऐसे बर्चर, प्रमानवीय सामाजिक प्रपराध के 
लिए निवारक दाण्डिक उपवन्ध करने की अपेक्षा के अतिरिक्त विवाह एवं विवाह 
विच्छेइ सम्बन्धी विधि का विधायी सशोधन चिरपेक्षित है । ७१२ 

विवाह : कामलिप्सा और वहेज का कॉकटेल .. 

7. विवाह, जो मतु के समय में एक सस्कार के रूप में माना जाता पा, 
ब्राज़ नायरीकरए आ्राधुनिकीऊरर, पाश्चात्यकरण एवं मुद्रा-स्फीति के पन्तरिक्ष 
युग में काम-लिप्सा एवं दहेज का “कॉक्टेल” बन गया है । है 
-. 5. प्रतः इस लेख में, मैं इस देश के विधि प्रण्डितों के वे के विधासये 
विवाह एवं विवाह-विच्छेद विधि के इस महत्त्वपूर्ण पहलू पर विचार रखनी एव 
निराकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं'। किम्तु दहेजन्यातना की इस व्याधि एवं सामा- 
जिक बुशाई पर झागे विचार रखे से यूवे मे यहले भारत में वैवाहिक विधियों की 
इम अत्यन्त महत्त्वपुरं व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास पर विचार रखने की प्रनुमर्ि 
चाहूगा। 


| 


विदाह श्ौर तलाक 

9. पारिवारिक-विधि समाज के सम्पूर्ण विकास की घ्राधारशिला एवं मेपदाड 
है । मनु के शब्दों में भ्राथिक श्ौर सामाजिक जीवन को पारिवारिक जीवन में प्रमि- 
वैयक्ति तथा विस्तार मिलता है। महपि मनु ने सस्कृत के निम्नलिखित श्लोक में इसे 
बड़ो पुशलता से अभिव्यक्त किया है। 

एयोदिता लोकयात्रा निर्त्य॑ स्त्रीयुसयो, शुभा+ 
प्रेत्पेह व सुबोदकनिप्रजा घर्मान्नदोषत ॥! प्रध्याय 9-]] 

0, ऋग्वेद में गृहस्थाश्रम (पारिवारिक जीवन) को बढ़ा महत्व दिया गया 
है। महाभारत में इस पर प्रसदिग्ध रूप से जोर डाज़ा है झोर कहा है कि जो भपना 
पारिवारिक जीवन जीते हैं उन्हें सानवी भ्रस्तित्द की उच्चतम पूर्णता प्राप्त होती है। 
सस्कृत श्लोक इस प्रकार है-- कप 

(शात्ति पर्व) महाभारत में थीपदकृष्णा बेबाक] 
पूना प्रशायते: सलोकता बृहस्पते; शतकरीः ॥ 954 पू, 742 
हे प्रजत्ति ते परों गति गृहस्य धर्म मेतुमिभः ॥ 
हिन्दू विवाह : एक घामिक संस्कार 

!, हिन्दू दिधि विवाह को एक सस्कार के रूप में मानती है, जो मार्वित के 
चुनजनन के लिए ग्रावश्यक है तथा सारी का एक मात्र सस्कार है। यह एक धार्मिक 
आवश्यकता है, क्योकि हिन्दू धर्म का एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि तीवशलिसमपीईी 
दायक स्थान से, जिसे “पतन” कहा गया है, बचने के लिए हर एक के एड 3 ' 
होगा झावश्यक है ॥ * पु 20०१० ह 
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2. हिन्दुशों की परम्परानुसार आ्राठ प्रकार के विवाहों -को मान्यता प्राप्त 
है भ्र्थात्‌ ब्रह्म, देव, श्राये, प्रजापति, श्रसुर, गान्धवे, राक्षस, पैशाच । महूवि मनु ने 
उनका वर्णन निम्न प्रकार किया है--, 

चतुर्णामपि बर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितानू । 

अप्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहानिस्बोधत । 

ब्राह्मो देवस्त्यैवार्प: प्रजापत्यस्यथासुरः । 

गान्धवों राक्षसश्चैव पंशाचश्चाप्टमोड्घमः ॥ 

। प्राचीन हिन्दू विधि: विरल तलाक 

3. भनु श्र याज्वल्क्य की समृतियों के प्रनुसार प्राचीन हिन्दू समाज में 
विवाह अविच्छेद्य था। शास्त्र विवाह को एक संस्कार मानते थे तथा विवाह-विच्छेद 
प्रभात था | इस पर भी कतिपय विवाहों में ये अनुन्ञात थे भौर रूढ़िजन्य विवाह- 
विच्चेंद विधि द्वारा मान्य ये । 

. (मीरा बनाम हँसजी पैमा (!92) श्राई, एल. भ्रार. 37, बम्बई 295) 
... कौटिल्य-अर्थशास्त्र : सहमतिपुर्ण तलाक 
4, कौटिल्य ने अपने प्र्थशास्त्र में उल्लेख किया है-- 
प्रपने पति से घृणा करनेवाली स्त्री, उसकी इच्छा के विपरीत भ्रपने विवाह 
को भंग नही कर सकती । न ही कोई पुरुष श्रपनी पत्नी से उसकी इच्छा के 
विपरीत उसके साथ श्रपने विवाह को भंग कर सकता है। किन्तु पारस्प- 
रिक विद्वे प के भ्राधार पर विवाह-विच्छेद कराया जा सकेगा । 
नारद : सीमित तलाक 
5, नारद ने पति की नपुसकता, पत्रि की विक्षिप्तता झौर पति द्वारा 
सांसारिक संब्यवहारों से पूर्णतः निवृत्ति के मामलों में पत्नी के पक्ष में विवाह-विच्छेद 
स्वीकृत किया था । इस प्रकार यह उपदर्शित होगा कि पुरातन काल में भी विवाह- 
विच्छेद विवादास्पद वियथ था ।' अतः विवाह-विच्छेद प्रशोफल विवाह का एक 
प्रवश्यम्‌ भावी किन्तु दुर्भाग्यपूर्णा परिणाम है भरौर परिणामस्वरूप इसे विवाह विफ- 
लता का नाम दिया जा सकता है। हे 
मुस्लिम विधि : विवाह एक संविदा 
ई 6. हिन्दू विधि में विवाह के एक पवित्र संस्कार होने की तुलना में मुध्लिम 
विधि मे इसे एक संविदा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्दं श्य सन्तानो- 
सैति भोर सन्तान का वैधकररा है। मुस्लिम विधि में दो प्रकार के विवाहों की 
32 जो विवाह का नियमित रूप है न्नौर मुता जो भस्यायी विवाह 


ईसाई : एक द॑विक संविदा 
लिए 7. इंसाइयों में विवाह एक पवित्र संस्कार नहीं है वरन एक संविदा है ॥ 
वाह संदिदा को, जिसमे स्त्री धोर पुरुष मृत्यु-पयंन्त या विवाह-विच्छेद होने तब 
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जीवन के सुहढ़ सामाजिक वन्यन में बंधते हैं, गृहस्थ-सम्बन्धों को भ्रत्यन्‍्त सकने, 
महत्त्वपूर्ण भौर रोचक माना जाता है । यह दैविक संविदा के रूप में शात्‌ है । 
बेल्थम : विवाह-पुरुष का भ्रानन्द, नारी की पीड़ा 
8. बैथम ने झ्पती पुस्तक “ब्योरी श्रॉफ लेजिस्तेशन'! में कहा है कि 
ऐसी संविदा में पुरुष का एक मात्र ध्येय क्षसिक कामोस्माद-की. तृप्ति हो सकता 
है भीर उस कामोस्माद की तुष्टि होते ही इस सहवात्त से प्रचुत्न्न -अयुविधाओं कौ 
उठाये बिना ही बह सहवार का लाभ उठा लेता है। मारी के लिए यह उत्त रुप 
नही है । इस लगाव से उसे दोध॑कालीन श्ौर बहुत से कष्टदायक परिणाम भुकतरे 
पड़ते हैं । गर्भ-सम्बन्धी कष्ट उठाने के घौर प्रसव-पीढ़ा भेलने के पश्चात्‌ उसे माहृलल 
के भार से लाद दिया जाता है। इस प्रकार इस सहवास से, जहाँ पुरुष को प्रावद 
ही प्रानत्द प्राप्त होता है, वहीं स्त्री के लिए उससे कंष्टों की शुर्आाव हो जायेगी 
और यह उसे श्रवश्यभावी विनाश की शोर ले जायेगी, यदि उसने अपने,कीस हैं 
पलते हुए शिशु के पालन-रोपण झौर प्रपने लिए पति का भराक्षम पहले से ही धुत" 
श्चित नही कर लिया हो । अर शक 
स्त्री कहती है “मैं भ्रापको समयित करता हूँ किस्तु मेरे दुर्वल क्षणों में भा। 
मैरे संरक्षक रहेंगे भौर अपनी प्रशयोत्पन्न सन्‍्तान के लिए व्यवस्था करेंगे । यहां है 
भागीदारी प्रस्म्भ होती है जो वर्षोप्यत्त अपने श्राप चलती रहेगी, पर मह सी 
स्थिति में, जब केवल एक ही सम्तान हुई हो, किल्‍्तु यह आ्रारम्मिक वस्बत उत्तरी 
विवाहों भौर सन्तान के मामले में घुप्त हो जाते हैं, भौर इस अन्त राल में पारहापरिकत 
आनन्द धोर कतंव्यों का एक नया सिलससा गुरू होता है।” 
रोमन विधि का रिक्थ ताल 
9, लेटे के प्रनुमार आंग्ल वैवाहिक विधियां भौर प्रधायें रोमन विधि से 
श्रौर ईसाई गरिरजाघरों के धमदिशों से ली गई हैं। मध्ययुगीन गिरजाघर विवाह को 
ईसाइयों के एक पविच्न संस्कार और दैविक संविदा के रूप में मानते थे । किसे बाई 
में इस्तैण्ड के गिरजाघरी के घर्म के 25वें प्रनुच्छेरों में यह स्पष्ट रूप से उत्तर 
किया गया था कि ईसाई घ्म-संस्कारों के प्रयेजनाथ विवाह-बन्धत सं्जवात्मर्क नहीं 
हीता है ।* है + 
चर्च: रोमन तलाक अतिबन्धित 
20, पुरातन रोमन विधि में विवाह पक्षकारों में से एक मी मृत्यु हो शत 
पर झयबा विवाह-विच्छेद होने पर समाप्त हो जाता था और विवाह-विच्चेर दोन 
पशक्षकारों भ्रयया उनमे से किसी एक की भी इच्छा होने पर भनुमेय या । किम्तु 


4.. भारत में विवाह और लिदाह-विच्छेद विधि-वी ही देर, पृष्ठ 32, ईस्टर्स गुर द्स्परीः 
लछनऊ, प्रषम संस्करण | 
2, भारत में दिवाडु एवं विवाह विश्येद विधि, पृष्ठ 33: 
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तोत्रगामी सामाजिक परिवर्तन 
38, पारस्परिक हिन्दू मूल्यों के शिथिनीकरण जंसी कोई बात नही है तथापि 
तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ हिन्दू विवाहित नारिया प्रपतो 
प्रतिष्ठा श्ौर भ्रपनी निष्ठा को बनाये रखने के लिए श्रदूभुत लड़ाई लड़ रही है। वे 
सिर्फ यहू चाहती हैं कि उनके वैयक्तिक सम्मान तथा प्रतिष्ठा को स्वीकार किया 
जाये। वे यह नहीं मानती कि सीता उनकी आदर्श है तथापि उनका लक्ष्य ऐसा 
तात्कालिक सम्बन्ध नही है जैसा कि पाश्चात्य नारियी का है । 


भ्रविवाह फे बजाय प्रसंतोपजनक विवाह बेहतर 
39, तथ्य यह है कि हिन्दू नारी के लिए विवाह न होने से तो श्रस्तोषजनक 
विवाह बेहतर है, यहा तक कि नई दिल्‍ली जैसे शहरों में भी तलाकशुदा या प्रथककृत्त 
हिन्दू पत्नी के लिये कोई स्थान नही है, जिसके लिए पुनविवाह्‌ प्रायः श्रमम्भव है, 
तथा जिसके लिए सम्मावजनक पुरुष मैत्री पाना बहुत ही कठिन है।? 


स्वागत योग्य श्रभेक संशोधन 

40, भारत की नारियों के स्वातन्त्य के लिए 98] के विधेयक सं. 23 

द्वारा लाया गया संप्नोधन, जहां तक घारा 3 (घ) तथा धारा 3 (ग) का संबंध 
है, एक स्वागत योग्य कदम है । प्रस्तावित ग्रधिनियम की धारा 3 (घ) में उपरध्न 
है कि पति द्वारा की गई याचिका में पत्नी डिक्री दिये जाने का दस प्राधार पर 
विरोध कर सकेगी कि विवाह विधघटन से उसके समक्ष भारी वित्तीय कह्लाई द्रा 
जायेगी तथा विवाह को विधटित करना सभी परिस्थितियों से यतत द्ोदा । इसमें 
यह उपवंध भौर है कि धारा 43 (ग) के अधीन की डिक्री का हब तद विसंत्र नद्री 
किया जायेगा जब तक कि विवाह के परिणामस्वरूप उत्प्न व्वच्तरों & नहानीका 
के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर दी गई हो। इससे पढ़ढे ऋत 3 7) ॥£, 
जिममे विवाहों के अपरिहाय॑ भंग की घारणा तथा इसके आाक्षर कट दिवह-विच्छेद 

की डिक्री की मस्जूरी के वित्ञार का समावेश किया ग्रया दै। कल 
| न्यायाधीश बेरी द्वारा उठाये गगन सदान' 
4. जैसा कि भूतपूर्व मुख्य स्यायाधीश श्री की. 6. इ6 कटा बयां ड़ 
है कि घारा 3 (ग) के लाये जाने से निम्तलिखित के 272 258 $5;-.. 
() हमारे-सामाजिक ढाचे को छ्वात हे सडछ टूट करा विखाड़ ध्रन्‍रिद : 
भग को धाररा का द्योतक प्रादम्र८ $ 2 हु 
(2) क्‍या इस धारणा का प्रॉडिद >+दम्सू सब फिदफ्ल के दाग 
करता है ? 
+++.. 
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42. विधेयक संसद के समक्ष है तथा घांसदों को श्रभी यह विनिश्वय कला 
है कि इसे अधिनियम बना दिया जाये भ्रथवा नहीं । यदि बनाया जाये तो किस हुये 
में तथा किन संशोधनों के साथ । मैं इस बात पर्‌ बन्न देना चाहूगा कि प्रभी, जि 
विधेयक पारित किया जाना है; सांसदों को दहेज के कारण दी जानेवाली यादुनाग्रो 
दहेज के कारण होमेवाली मौतों के दैत्य का सामना करने के लिए ग्रथोचित उपबत्त 
सम्मिलित करने हेतु विवाह-विच्छेद तथा भारतीय दण्ड संहिता दोनों ही विधियों के 
सशोधन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योकि यह दैत्य भारतीय 
समाज मे, तथा विशेष रूप से हिन्दू समाज के निम्त-मध्यम वर्ग तथा उच्च मध्यम 
वर्ग दोनो में ही त्वरित गति से झ्रागे बढ़ रहा है।... 

तलाक को उदार न बताएं ० 

43. भारत के विभिन्न महिला संगठनों ते विवाह विधियों संंशोधन्‌ विधेयक, 
98] का विरोध किया है, क्यौकि विवाह-विच्छेद में ढील देने से प्रधिकांश तारियों 
पर प्रतिगूल प्रभाव पढ़ेगा तथा इससे नारियों के कष्टीं का गहन गते भर गहरा 
हो जायेगा ।! कक 

पारिवारिक न्यायालय ” कक 

44. "नारी तथा विधि” विपय पर श्रायोजित झ्खिल-भारितीय संगोष्टी 
में “पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना करने तथा विवाह के पश्चात्‌ भ्रजित सम्पर्ति 
को तलाकशुदा पति/पत्नी मे बरावर विभाजित करने का सुझाव दिया है। 

नारी कोई गुलाम नहीं है... 

45. बैन्यम के प्रनुसार विवाह-विच्छेद को हेय दृष्टि से नही देखा जाता 
चाहिये तथा विवाह-विघटन को निन्दित कार्य के रूप में मही समझा जाना चाहिए। 
ऐसा क्यों ? यह स्वयं बैथम के शब्दों से ही ध्रच्छी तरह समझा जा सर्कता है ॥* वह 
कहता है--“यदि ऐसी कोई विधि होती जो हमेशा उसे श्रपवे साथ रखने की शर्त 
के प्रलावा किसी भागीदार, संरक्षक, प्रवन्धक, साथी बताने की मनाही करती तो 
यह कंसी निरंकुशता कहलायेगी, इसे क्या कहा जायेगा ? कर भी एक पति साथी, 
सरक्षक, प्रबन्ध भागीदार होता है शोर इससे भी प्रधिक होता है। भब भी ससार के 
अधिकाश सम्य देशों मे पति जीवन भर के लिए बनाया जाता है। जिस व्यक्ति से 
प्राप घृणा करते हो, उसी के शाश्वत भ्रधिकार के प्धीन रहना अपने-पझाप में गुलाम 
है, किन्तु उससे झालिगन-बद्ध होने के लिए बाध्य होना गुलामी से भी कही ज्यादा 
दुर्भाग्यपूर्ण है।” हु 

नारी : चल-सम्पत्ति 
46. नारी-स्वातन्त्य के लिए 9वी शताब्दी में बैन्थम ने जो कुछ कही है 





3, .सिथ्यू ओॉक मैरित्रेज लॉज, दिल्ली द्विखुस्तान टाइम्स, दिनांक 29 अगस्त 98 ॥३ 
2. लॉ ओआॉफ मैरिज एण्ड डाइवोस इन इण्डिया, पृष्ठ 37॥ डर 
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बह भारत में 20वीं शताब्दी में भी उतना ही सही और संगत है, जद्दां नारी को 
प्ैव भी “चल-सम्पत्ति” तथा "यौन झौर दहेज” का सम्मिश्रदा समझा जाता है। 

47. सारी जाति की इस दुखद श्रौर दयनीय श्रवस्था का उल्लेख करते समय 
मुफे मेरे लेखे "विधि, नतिकता जौर राजनीति” मे विस्तार से विचार करने का 
प्रवमर मिला था जिसमें मैं निम्नांकित उल्लेख करने को विवश हुआ थार 

नारो-उत्पीड़न-एक कर्लंक 

48, “दहेज के कारण होनेवाली मौतों तथा नव-विवहिताओ्रों को यातना 
देने जैसी तैजी से बढ़ती हुई सामाजिक बुराहेयाँ न्यायालयों के व्योयिक ध्यानाकर्पण 
से बची नही 'रह सकी, जिसके लिए प्रतिरोधक विधि बनाकर समाज परे इंस लछन 
ठथा बतेमान पीढ़ी पर इस कलक को मिटाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय 
द्वारा उमिला के मामले मे, इसकी कड़ी निन्‍दा तथा विधि विवेचकों तथा समाज- 
सुधारकों से “स्पष्ट भ्राह्मात” किया गया था। 

“49, राजस्थान उच्च न्यायालय ने (नया. जी. एमे. लौढा के श्रनुंसार) 
प्रशोककुमार शर्मा सैंये। प्रन्यं देनाम राजस्थान राज्य (!980 क्रिमिर्नल लो रिपोर्टर) 
राज, (पृ, 54) में निम्नलिखित रूप में भ्रभिमत प्रस्तुत किया : 

"दहेज के भूखे-लोभी गिड्धों ने टेलीविजन, फ्रिज, स्कूटर तथा 25,000 रुपये 

(तहसीलदार के पंद पर चयन की की मत) भ्राप्त करने मे असफल होने पर, एक 

निर्दोष सुंदंर, शिक्षित, किंतु प्रसहाय नव-विवाहित लड़की की सताना तथा ताने 
मरिना तथा उसका अपमान केरतां श्रौर उसे असेहनीय यातना देना प्रारम्भ 
कर दिया, जिससे निरादरपुर्वेक पशुवत्‌ जीवन तया कष्ट-साध्य मानसिक पीडा 
भ्रौर मिष्करियंता ध्यर्प्ते हुईं, जिससे वह्‌ स्वयं को जीवित जलाकर प्रात्म- 
हत्या करने के लिए मेंजेंयूर हुई । ऐसी दुखद मर्मस्पर्शी रोंगटे खड़े कर देने- 
घोली, दिल केंपा देनेवाली, हृदयविंदारंक, भ्नन्त.कररणा को हिला देनेवाली 
तथा समांज को हिला देनेवाली श्रेत्यन्त सक्षिप्त श्रभियोजन कहानी है। मृतक 
उमिली और पंति अशोक कुंमेर तथा देहंज के भूसे उसके कुटुम्ब के सदस्यों 
द्वारा भृतंक को भ्रात्महत्या केरने को विवश करते का श्रपराध किया। इतना 
होनें वर भी भ्भिकथित “वहेज॑ के दैत्यो” द्वाया जेल जाने से बचने के लिए 
जमानत के लिए प्रसाघारण पझपिवादिक न्यायिक रियायत की प्रार्थना की 

ञई है श- 

“'सास तथा श्वसुर के श्रतिरिक्त मृतक के पति याची श्रशोक कुमार तया 
भशोक कुमार की बहिन कुमारी भौरिजा के विरुद्धे भारतीय दण्ड सहिता की धारा 
306 के प्रेधीन इस भांरोप पर भामला दर्जे किया गया कि अभिदुक दो पर्याप्त 
हेज मेही दिये जाने के कारण वह मृतक उमिलां को बातना दिया करता था । इस 
७४ +++++जजतजत+-तनत>5 

7... सौं, भोरैलिटी एण्ड पॉलिटिक्स, 98], प्रंधम संस्करण, पृष्ठ 39] । 
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प्रकार, भ्भियोजन ग्रारोप के भ्रनुमार मृतक उमिला को दी जानेवाली मानमित 
यातनाएं जब भसह्य हो गई भ्रौर इसके परिणामस्थहूप उसने झार्महत्या कर तीं। 
इससे पूर्व भी उसमे प्रात्महत्या का प्रसफल प्रयास किया था। प्रात्महत्या के टिषिण 
से पता चलता है कि उभिला ने चूहे मारने की कुछ जहरीली दवा घाकर भी प्रात्म- 
हत्या का प्रयास किया था, किन्तु उसे सफलता नहीं मिमी ।” | 

“प्रात्महत्या के वार-बार के प्रयास सामाजिर चेतना तया विधि-विर्माताप्नों 
की प्रति विद्राह को व्यक्त करते हैं तथा इसके कारणों को एक जपन्य प्रकृति के गम्मीर 
सामाजिक प्रपराध को रुप देते हैं। यह कोई छुटपट मामला नही है, ऐसी कई उपिनाएँ 
दहेज-मौतों, मानव-बध या प्रात्महत्या की शिकार हो रही हैं, जैसा कि भमियोजत ने 
ठीक ही इंगित किया है । यह भ्रपराथ जो समाज के प्रति है नारीत्व के प्रति है तथा 
इन सघसे ज्यादा गरीवी के प्रति है। इस पर समाज-सुधारकों के भलावा विधि-निर्माताभों 
विधि ध्यास्याताप्रों तथा विधि-प्रवर्तन-तन्त्र द्वारा तुरन्त ग्रम्मीरता से विचार किये 
जाने की भपेक्षा है। यह रामाज पर कलंक है तथा वर्तमान पीढ़ी पर धब्वा है। नव 
विवाहित लड़कियों का बहुमूल्य जीवन लेनेवाली इस सामाजिक , ब्रुराई के लिए शिस 
पर शायद ही ध्यान दिया जाता है, एक चेहतर निवारक कढोर विधायन भरपेक्षित 
है प! है 4८४: 

50. उमिला की पृत्यु समूची नारी जाति, भारत की दलित, उत्पीड़ित नारी 
की दयनीय झौर दुसद दशा दर्शाती है। उसकी ईश्वर मे यही प्रार्थना है 

“हे ईश्वर आपसे प्रार्थना है कि भव भागे से ऐसो सोधी लड़की पैदा न 

करना जो इतनी दब्बू स्वभाव को हो कि झपने भधिकारों के लिए भी मे 

लड़ सके ।! पु के ल्‍ 

54. परोक्ष रूप में नही, यह तो प्रत्यक्ष रूप से विश्व नारी समाज को पुष्प 
के शोपण के विरुद्ध विद्रोह करने का भाद्वान है। जलते हुए शरीर धौर खौलते हुए 
रक्त में यह एक नारा है, "घुटने न टेको, प्रात्मसमर्पेण मे करो, भागों मत, प्रति 
समाज को झामूलचूल बदल दा ।” राहुल साकृत्यायन के शब्दों में “भागो नहीं 
दुनिया को बदलो” । यह “उठते और जगने”' तथा “सम्मानित अस्तित्व भौर न्याय 
चित प्रधिकारों के लिए संघर्ष करने” की प्रपील है। स्वामी विवेकानम्द के शर्म 
# “उठो धौर जागो" । ऊपर जो उद्यार है वे दहेज के कारण मृत्यु को सामाजिक 
बुराई, गरीबी और सारी समाज के विरुद्ध दोहरे झपराघ को भस्मीभूत कर डालने 
के लिए, झाग को लपटों मे जलती एक वधू से मिकली बिजली की बाँच की 
त्तरद है । पे 

उमरला का ध्राद्वान--एक जन-पआ्राद्वान 

52. मैं कामना करता हूँ कि सारियों, भौर नारियों ही क्यों प्रपितु विश 
के समस्त मानव संगठन, उमिला के उपयुक्त आह्वान को मोटे स्वर्शिम अक्षरों मे 
लिख कर उन मारियों की शमशान भूमि से लेकर सड़कों, चौराहों, विवाह-स्थलीं, 
रसोइयों शोर फोपड़ियों तक पहुंचा दें। पुरोहित, पुजारी, मुल्ला भौर पादरी 
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फो चाहिए कि वे उसे सभी मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों भोर गरुरुद्वारों की तथा 
समस्त महिला विद्यालयों की ही नही, भ्रपितु सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों श्रौर 
विश्वविद्यालयों की प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में इसे सम्मिलित करें । 


उमिला का महान्‌ त्याग 

53, उमिला का महान त्याम केवल इसी प्रकार मुक्ति भ्रौर उद्धार कर सकता 
है प्रौर भारतीय नारी को बन्धुआ मजदूरी, गुलामी, यौव भौर दहेज के शोपण से 
मुक्ति दिला सकता है । ऋ रतम मजाक तो यह है कि शोषक समाज नारी को द्रौपदी, 
उमिला भौर मथुरा बनाने के पाप को छुपाने के लिए घृरित, प्रनेतिक तरीके से काम 
करते हुए भी सती, सीता, सावित्री, दुर्गा, सरस्वती झौर लक्ष्मी की श्राराधना के 
भाडम्बर से सदाचारी होने का ढोंग रचते हैं॥ सिर्फ भारत में ही क्‍यों इग्लैण्ड तक 
मे भी 'कीलर काण्ड' जासूसी के लिए स्त्री वर्ग के शोपण का ज्वलन्त उदाहरण 


है। 

54. शेक्सपियर और तुलसीदास जो अभ्रपने युग के महान्‌ साहित्यकार रहे हैं, 
उनके साहित्य में नारी-सम्बन्धी कतिपय तीखी टिप्पशियों के लिए झ्रालोचकों द्वारा 
उनकी त्तीखी भ्रालोचना हुई है, यद्यपि दोनों ने ही नारी-समाज के लिए प्राय भ्रादर 
प्रौर सराहना का भाव ही दर्शाया है । निन्‍्यानवे प्रतिशत लोगों को यह पता नही 
है कि हेमलेटे ने “फ्रियेलिटी दाई नेम इज धूमेन”” (हेमलेट) किस सन्दर्भ में कहा है, 
और न हो उन्हें यह पता है कि वह तो “समुद्र” था जिसने आ्रात्मा-लोचन में “ढोल, 
गंवार, शूद्र, पशु भ्रोर नारी” में समानता जतलाई थी। (रामचरित मानस) 

प्रभु भल कोन्ह मोहि सिख दीन्‍्ही । 
मरजादा पुनि सुम्ह'रिय कीन्ही ॥ 
डोल गंवार सूद्र पसुं नारी। 

सकल ताड़ना के ऋधिकारी ॥ 33॥॥ 

साहित्य मे नारी के इस चिघण पर साधारण श्रादमी की घारणा तो गलत 
हो सकती है भ्रतः निर्शेय तो विद्वानों को करना है । 

55. राष्ट्रकवि मेंथिलीशरणा गुप्त, के मावस में महिलाओं के लिये दया, 
फरएा और सहानुभूति का भाव था, जब उन्होंने कहा कि-- 

अवला जीवन हाय चुम्हारी यही कहानो, 
भोचल में है दूध भोर भ्रौंखों में पानी । (पशोघरा) 
एक भ्रन्प महान कवि जयशंकर प्रसाद ने नारीत्व के विभिन्न पहचुभों का 


पेणीन फरने के पश्चात्‌ मारी-वर्ग की सीमाध्नो भोर बाघाओो को बेक्रिफक स्वोछझार 
किया, जब उन्होंने यह कहा कि-- 
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], यह भ्रांज समझ तो पायी हूं। मैं दुर्बलता में नोरीं हूँ 
प्रवषव की सुन्दर कीरमेलता लैकर में सबसे हारी हू ? 
2. पश मन मीं क्‍यों इतनां ढीला शभ्रपने ही होता जाता है । 
घनश्याम सण्ड-सी श्राँखों में क्यों सहुसा जल मर प्राता हैं। 
3. मैं जब भी तोल॑ने की कंरंती उपचीर स्वयं तुल जाती हू । . 
मुंज-लती फंसा कर नरतर से भूले-मी भोसे खाती हूँ 
यह कह कर उन्होंने भ्रपना मन्तव्य प्रकट कियां है-- 
4. नारी तुंम केंधल श्रद्धा हो । 
5. श्रोंसूं के भौगे श्रीचल पर मन का सर्व कुछ रंखेतों हैंगा।.. . . ,, 
कामायंनरौ-लैंजजी संर्य 
56, सुभद्वाकुमारी चौहान ने श्रपनी कविता में सारी का महिमागोंने करके 
उसके व्यक्तित्व को नये भ्रायाम दिये हैं-- * 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो मांसीवाली रानी थी-- 
--सिंहासन हिल उठे 


निर्बाघध शोषण ५. 

परन्तु प्राधुनिक मुंग की 'सांसी की रानी! श्र “जॉन पाँफ श्रार्की ध्रौर 

प्राथीन थ्रुग की श्रतगिनत महान नारियों झौर देवियों, दुर्गा, लक्मी, सरस्वती, महा* 

सती, भीता, सावित्री, दमयन्ती भ्रदि के अ्रत्तित्व के वावजूद महिलाप्ों का शोषश 

प्रनवरत रूप में जारी है । समस्त नैतिकतावादी, विधि-वेत्ता-राजनीतियश 
धौर इस प्रकार विधि, नैतिकता श्रौर राजनीति सभी नारी को स्वतन्त्रता प्रदाव 

करने में विश्व मर में प्रभो तक विफल रहे हैँ | 
नेतिकता का पक्षपात . हे 

57, बण्य हम इन सबसे यह कह कर॑ छुटकारा पा सकते हैं कि नैतिकता प्रत्येक 

युग भ्रौर जाति में भिन्न-मिन्न होती हैं। हम ऐसा नही कर सकते । नैतिकता की झव> 
_ धारणा असंदिग्ध रूप से पक्षपातपूर्णां है,जो पुरुष के पक्षे में है श्रोर नारी के लिए 
भ्रन्यायपूर्ण है । + ४ 
अ्रथर्ववेद फी वर्धु-स्तुति नस 

58, सभी को श्रयवत्रेद से अरणा लेनी भाहिएं,' जिसके श्रनुसार वर्ु को 
ब्राशीर्वाद दिया जाता था कि,वह भ्रपने पत्ति के घर में झपने,सास-श्वसुर, पति हें 
आइयों और वहिनों पर उसी प्रकार महारानी की -भाति शासन कर जैसा कि समुई 
म्दियों कै साम्राज्य का निर्माण करता है शोर उन पर शासन करता है | इस प्रकार 
जहाँ पश्चिमी सरे्कति स्वच्छेल्द सेक्स के नाम पर कलवो श्रौर कॉल गर्ल रैकटो क्के 
माध्यम से नारी का शोपेश करती है, वहा इसके विपरीत प्राचीन भारतीय संस्केतिं 
ने मारी को सम्मानित किया है। अथर्ववेद के व्यादेश हैं । थ ९2 
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सया सिन्धुनेंदीनां साम्राज्य सुयुवे वृषा 
एवात्व॑ साम्राज्येधि प्रत््तुरस्तं परेत्य ॥ 
सम्राशयेधि श्रवयुरेपु सम्राज्ञयुत देवृपु ॥ 
ननानदुः सम्राज्येधि सम्नाशयुत श्ववश्यवा ॥ 
59. शास्त्र माता-पिता भौर गुर का भी बराबर सम्मान करते हैं तथा 
झन्‍्हें देवा फहते हैं : 
“मातृ देवो भव, पितृ देव भव, प्राचा्मे देवों भव! 
महपि मनु का व्यादेश है-- 
“यप् नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवता: | 


सनुस्मृति: नारी के लिए झनुदार 
60. भहिलाप्रों के लिए मनु फे यशगान झोर वक्त श्रादर के उपरान्त भी 
भनुस्मृति में महिलाओं के लिए तीखी श्रौर विपरीत टिप्परियां की गई हैं श्ौर उससे 
संकेत लेकर भक्तिकाल के कतिपय कवियों ने महिलाप्ों को ईश्वर-भक्ति में प्रवसेष 
साना है। पद्ठ कितना सोचनीय भौर विडम्दनापूर्णा है कि “मातृ देवो भव” का “देवा 
ईश्वर को भक्ति में प्रवरोध बन जाता है १ 


कुछ विद्वानों का मत है कि भनुस्मृति में नारियों की अलोचनावाला श्रश 
भृगु ऋषि द्वारा किया गया विरूपण झौर उलट-फेर है जिसमें मनु की मौलिक विपय- 
न को गलत रूप से प्रस्तुत किया है। मैं इस पर टिप्पणी करने का प्रधिकारी 
भे| हूँ 4 के 

खाड़ी के देशों को लड़कियों फी शर्मनाक भारो विक्रय 

6, इस भ्रन्तरिक्ष युग की पीढ़ी का ष्यवहार नारी समाज के प्रति कुल मिलता 
फर उचित नही है। नही तो दक्षिणी भारतोय लड़कियों (केरल निवासियों) की खाड़ी 
(प्ररच) के देशों में भोग भ्ौर गुलामी के लिए बड़े पैमाने पर विक्री क्यों हो ? गरीबो, 
भाधिक रूप से पिछड़े लोगों यहा तक कि शताब्दियों तक पीड़ित पनुसूचित जाति 
की हरिजन लड़कियों पर सामूहिक बलात्कार भौर चैंगिक श्रत्याचार क्यों हो ? 
फलक्षत्ता के 'रवीन्द्र सरोवर! मे सामूहिक बलात्कार क्‍यों हो ? मथुरा श्रौर उमिला 
हे अनग्रिनित प्रसंग क्यों हो ? कया यही शास्त्रों का “मातृ देवो भव” है या मनु का 

यत्र नायंस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता:” या अधर्ववेद का 'स्नाशेयेधि' हैं ? 
महिलाश्ों फे लिए पुरुष के दिखावटी ध्रांसू 

62. सतयुग में कुछ भी हुआ हो, कम से कम भ्राज कलियुग में सभी दिखा- 
पेटी भांसू प्रतीत होते हैं । यदि प्रामतौर पर विचार किया जाये तो यह क्‍या 'उसी 
उरानी सुगन्धयुक्त पुराना पुष्प” वाला (मद्य-निषेध के सन्दर्भ में हजवेल्ट की टिप्पणी, 


भगुच्छेद -6) सतयुग बनाम कलियुग में नैतिकता तथा नारियों के महत्त्व के. , 


श्र 
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भी छूट दी जानी चादिए, क्योकि प्रधिकतर मामलों में दहेज के लिए यबातना या मृत्यु 
चाहे भात्महत्या द्वारा हो या मानव-वघ, के द्वारा विवाह के एक वर्ष में ही होती है । 
दहेज-मृत्यु फी दुखद घटना 

67. मैं प्रपने शहर का एक रोचक किन्तु वहुत ही दयनीय एवं दुखद प्रसग 
बताता हू' जो पिछले वर्ष ही घटित हुप्मा था। एक विवाह सम्पन्न होने वाला था 
भौर बारात जयपुर शहर के रामीपर्ती गाव से भ्राई थी । वर के माता-पिता विवाह 
की सप्तपदी झौर “होम” कर्म से पूर्व दहेज की सासी रकम को चुकाने के लिए भ्रड 
गए। वधू के मर्माहत माता-पिता ने सभी प्रयास किये, किन्तु झ्रावश्यक धन की 
व्यवस्था करने में ग्रसफल रहे झौर श्रपनी भ्रममर्थता प्रकट की । जिसका परिणाम 
यह हुम्ना कि बर पश्रौर बारात लोट गये । 


* जब तक यह दुःखद समाचार बताया गया, वधू विवाह में भव्य परिधान में 
प्रपने को सजा चुकी थी श्ौर विवाह-मण्डप में होम-प्रर्ति के पास सप्तवदी के लिए 
उक्तप्ठापूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी । जब यह खबर दी गयी तो वह स्तब्ध हो गयी 
भौर उसकी मनोव्यथा इतनी उग्र हों गई कि वह मकान की चौथी मंजिल पर चली 
गधे प्रौर श्रकेली बैठी रहो । उसने श्पने भाग्य से समझौता कर लिया। श्रपने 
म्रित्रों भौर समाज के लोगों को मुह दिखाने मे शर्म भ्रमुभव करने के कारण, वह 
चुपचाप ऊपर की छत पर चली गयी भौर पफूद कर मर ग्रग्गी । इस प्रकार से रॉगटे 
खड़े करमेवाली, व्यधित करमेवाली दयनीय एवं कककोर देनेवाली दहेज मृत्यु की 
घटना घटित हुई । 


68. भ्राप सप्ताह मे कम से कम एक बार शपने प्रातःकालीन समाचार-पत्र 
में ऐसे शोक देख सकते हैं. प्रौर यदि सर्वेक्षण किया जाये तो घुझे भरोसा है कि 
भ्रुवा वधुप्रों का या तो मानव-वध या प्रतिदिन का प्नुपात एक दर्जन से कम नहीं 
होगा जिनका या तो वध किया जाता है या बे श्रात्महत्या की शिकार होती है । यह 
सेव सनन्‍्यासी प्रौर तपस्वियों के इस देश में हो रहा है जहां हम ढोंग के रूप में तो 
नारियों को सीता, सावित्री, लक्ष्मी भर दुर्मा के रूप में पूजते है, और वासमा और 
पहज के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। 

दहेज-हेतु यातना श्रौर विवाह विधि 

69. पत्ति या ससुरालवालों ह्वारा दहेज के लिए शारीरिक झौर मावधसिका 
उन्ञरणा के कारण पत्नी को तलाक की मांग करने की प्रनुमति देनेवालो हिन्दू 
विवाह अ्रधिनियम की घारा 3 प्रौर प्रन्य विधियों मे सशोधन श्राज की प्रमुख 
पावश्यकता है । यह श्राज की पुकार है जो उन सहस्रों वन्धुओ के रुदन और श्रायुश्रो 
से भ्रा रही है जो भपने घरों में, दुःख प्रौर यन्त्रणा सहन कर रही है तथा जिन्हें 
बन्दी या बन्घुच्चा मजदूर के रूप में रखा जाता है श्र जिन्हें वासना के लिए बाध्य 

किया जाता है। 
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वधु-विक्षय धर सनुस्मृ ति 
70. समाज के उस अत्यधिक सढ़ीवादी भौर कट्टरपन्थी वर्ग को भी, 
जो प्रपनी दिलचर्या का श्रारम्भ तो मनु के श्लोक, बेदिक मन्त्रों के उच्चारण से करते 
हैं और समापन गायत्री समस्त से करते है तथा महूयि मास और भौतिकवाद का 
तिरस्कार करते हूँ, यह वतला दिया जाना जाहिये कि वेदों और महृपि मनु ने भी 
वधू के विनिमय और विन्नी को प्रतिवन्धित किया हैं और दहेंज की विभीषिका की 
सौदेवाजी शोर समभोतों की भर्त्सना की है । हि : 
7. मनुस्मृत्ति ने वर या वधू के लिए किसी भी प्रकार का मूल्य वसुत करने 
का दो प्रकार से निषेध किया है--- 
आये जोमिथुन शुल्क केचितराधुर्मपिचत्तत 
श्रत्यों भ्रायेव महान्वाशि!विकयस्तापदेव सा. (33) मनुस्मृति-पृष्द-/ 
72. मनु ने बघू के मूल्य-स्वरूप गाय और बैल का लिया जानो भी लिपिंद 
किया है, क्योकि इसका प्र्थ कन्या की बिक्री या लिलामी होगा ।. 
यासां दादते शुल्क शतयों भू स विकयः 
अहतश तत्कुमादीणायातनृशस्य च केवलम (34) 
73, बधू को वही धन लेना चाहिए जो वर पक्ष प्रसक्नताएृवेक देता है ! ऐड 
ही निवेधाजा वर के लिए है। यदि बर के लिए घन लेने का कोई समभौता किया 
, जाता है, तो यह वर की वित्री या नीलामी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यो कभी गहीं 
किया जाना चाहिये ॥ 
नारी-उद्धार : मनु से मार्क्स तक हि 
74. मानव पीढियां सहयि मनु से महाँयि माक्स, वोल्या से गंगा वश 
विवेकानन्द से महात्मा गांधी सक यात्रा कर चुकी हैं. भोर इस प्रसमानता«दमन ध 
समानता भ्रोर महिलाओं के उद्धार तक की अभी और तम्बी यात्रा करनी होगी। 
75. यदि हमारे पविन्न संविधान की प्रस्तावना में समानता की उद्धोपणों 
द्वारा प्रेरित भरोर नेहरू द्वारा की गई उद्धोपणा का सम्मान किया जाना है श्र 
यदि संविधान के अनुच्छेद 24 व 5 कुछ महत्व रखते . हैं तो सरल झौर पुंदाय 
लिए वाध्यकारी बनाते हुए विवाह विधि को संशोधित किया जाता चाहिये? माँ 
प्रतिरोध स्थायी विवाहों को प्रोत्साहित करेगा भौर जंगरम के रूप में नारियों के $ 
पदोग को समाप्त करैगा। नारी-मुक्ति और उद्धार में ही मानवता का उद्धार लिहिंत 
| ् 
य6, सारी का प्र्थ व यौन भोप्पश के विशद्ध मथुरा बलात्कार क्रांति में 
संगोधन' के द्वारा दलात्कार व दहैज पृत्यु में, साक्षी कानून में परिवर्तत कर प्रप- 
रायी पर द/यित्व रखा है व पुलिस का दामित्व बढ़ा है। क्रियालिति मंकाअद ही है! 
तय किक ; 
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न्यायाधोश की प्रतिबद्धता--किसके प्रति? 

“मेरा प्रयमू, द्वितीय भ्रौर श्रन्तिम प्यार वकालत है। मैं पहले वकील हू 
भौर भ्पने जीवन की सम्पूर्ण उपलब्धियों के लिए मैं इस कुलीन व्यवस्था का श्राभारी 
हूँ / मेरे लिए व्यवसाय का महत्त्व पहले है श्रौर इसके कारण राजनीतिज्ञ का बाद 
मरे हर 

, 3. भूतपूर्व महाधिवकता, न्यायाधीश, सांसद शौर राज्यपाल तथा भारत 
संघ के भूतपूर्व विधि एवं न्याय मन्त्री श्री जे. एन. कौशल ने !2 सितम्बर, 982 
को जयपुर बार के समक्ष भावावेश के कारण अ्रवरुद्ध वाणी में दिये गये भ्रपने प्रभि- 
भागण को उपरीक्त “महत्त्वपूर्ण वाक्‍्यांशों” से प्रभावी वनाया। उस समय ऐसा 
प्रतीत होता था मानो “सुहागरात” मनाकर लौटनेवाली कोई नवविवाहिंता प्रथनी 
माता से गले मिल रही हो । 

भ्रांतू पोंछो-चण्डीगढ़ फो गोष्ठी में 
श्री कौशल को दलील 

3. इसी गोष्ठी मे श्री कोशल स्नेह के इतमे वशीभूत एवं भावुक दिखाई 
दे रहे थे कि 25 फरवरी, !982 को चण्डीगढ़ गरोष्ठी के अपने स्वगत भाषण में 
पंडित मेहरू को उद्धू.त करते समय वे “सामाजिक न्याय, गरीबों को कानूनी सहा- 
पता, सामाजिक-प्राथिक कानूनी क्रान्ति में बार एवं खण्डपीठ की भूमिका और 
निर्देशक सिद्धान्तों के “विधिशास्त्र” के बारे में वात करना ही भूल गये, जिनके लिए 
उन्होंने प्रपनी समपंश प्रौर मिशनरी भावना निम्नलिखित शब्दों में प्रदर्शित की-- 

“एक शक्तिशाली श्रान्दोलन, जो कि एक निश्चित उद्दें श्य हेतु चलाया जाता 
है, उसकी आ्रावश्यकता इसलिए प्रतिपादित होती है क्योकि कुछ परिवतंन द्वोने की 
है, भोर यही उस भ्रान्दोलन का सार भी है। उस शक्तिशाली श्रान्दोलन के दोरान 
ऊैछ विद्यमान सम्बन्ध परिवतित होते हैं, बदलते हैं प्रथवा प्रभावित होते रहते हैं । 
पेस्तुत: वे उन निश्चित सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं एवं यदि हम मुलभूत झधि- 

कारों के सत्दर्भ में देखें तो उनका तात्ययें परोक्ष रूप से कुछ निश्चित सम्बन्धों की 
रेक्षित करना होता है । इन दो विचार-बिन्दुओं के मध्य कुछ विरोधाभास है, मद्यवि 
पह मूलतः प्रन्तनिहिंत नही है शोर ऐसा मेरा तात्पयं भी नही है। मैं इस सम्बन्ध 
मे निश्चित हैं कि कुछ व्यवधान हैं और देश के न्यायालय इन मुहो को तथ्यान्तगंस 
रखते हैं तथा उनका विशेष ध्यान मूलभूत प्धिकारों पर होता है, न कि नीति- 
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निर्देशक सिद्धान्तो पर। इसके परिणामस्वरूप संविधान में श्रन्तनिहित सम्पूर्णो लक, 
जो कि एक उद्दे श्य की प्राप्ति की शोर पग-पग प्ग्रसर हैं, किचित रूप में बाबित 
होता है क्योंकि शक्तिशाली तत्त्वों की तुलना में स्थिर तत्त्वों को प्रधिक महत्त्व द्विया 
जाता है | यदि व्यक्ति की स्वतन्त्रता की, संरक्षित करने में हम व्यक्ति-समुह की 
असमानता को भी संरक्षित करते हैं तो हम नीति-निर्देशक तत्त्वों के विरोध में प्रा 
खड़े होते है जबकि हमारे संविधान के ग्रनुमार नीति-निर्देशक तत्वों की प्रोर हम 
शर्नःशर्नः बढ़ते रहना है था दूसरे शडयों में कहें तो हमें उस स्थिति की घोर प्रधिक 
तीव्रता के साथ बढ़ते रहना है जहां कम से कम प्रसमानता हो और भधिक से पधिक 
समानता हो | यदि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बारे में किसी भी प्राह्मात से तालर्य, 
बर्तमान में विद्यमान प्रसमानता से है तो हम परेशानी में फंस जाते हैं, तव स्थिर 
एवं प्रश्रगतिशील बन जाते हैं तथा परिवर्तत की झोर नही बढ़ पातें। साथ ही हम 
एक समताबादी समाज के झादर्श की परिकल्पना नहीं कर पाते जो कि मेरे धनु 
हम लोगो मे से भ्रधिकांश का उह्ं श्य है।” यदि नीति-निर्देशक तत्त्वों की प्रात 
प्राधारभूत स्थिति को हम नहीं समझे पाते हैं तो हम भारत के करोड़ों व्यक्तियों 
के प्रति प्रतिवद्धता को फलीभूत नही कर पायेंगे। नेहरू को पुनः उठ्धत करते हुए-* 

“भारतवर्ष की सेवा से अभिप्राय है करोड़ों पीड़ितों की सेवा-सुथ्पा करना। 
इसका तात्पयें है गरीबी एवं भ्रज्ञावता को समाप्त करना, रोगों का उन्मूलन करना 
एवं भ्रवसरों की भ्रसमानता को दूर करना । हमारे युग के महानतम्‌ ब्पक्ति दी 
महत्त्वाकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति की झांख से भामू पूछने की रही है । 

“और प्रधिकाश पआरांखों में प्रभी झासू विद्यमान हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्याः 
में रखते हुए मैं इस संगोष्दी के उद्दे श्य एव “मिशन” शब्द की पुनराबृत्ति करी 
हूं, चू कि इस संगोष्ठी का श्रायोजन एक मिशन के लिए ही हभा है। हमें हमार 
चिरनिद्रा से जाप्रत होना चाहिए भ्रन्यथा बहुत विलम्ब हो जायेग। । है हु 

बार: एक सुरक्षात्मत कवच | 

4. श्री जगन्नाथ कौशल ने राजस्थान बार की खण्डपीठ का सुरक्षाताई 
कवच बनने की उसवी महान्‌ परम्परा का स्मरण कराया भौर इस पर ढुः्ख प्रवद 
किया कि श्राजकल प्रत्येक न्‍्यायाधीश में दोय निकालने की झौर एक ऐसे न्‍्यायाधीरों 
को छोडकर, जो कि बार के प्रतिनियुक्तिकर्ता सदस्यों के निकट तथा उनको पर्विषठ 
हैं, थोक भाव में स्थ्णनान्तरण की माग करने की प्रवृत्ति जोरो पर है। ६ खीवा* 
ठानी में, उन्होने बढ़ी वात दोहरायी जो सुरुय न्‍्यायाधिषति चन्द्रचूड़ ने पपनी 4 
यात्रा के दौरान जयपुर बार तथा न्याथिक ग्रधिकारियों को कही थी। 
| विधि एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता-कोशल , ै 

.5. तकंबुक्त दिष्कर्प के रूप में श्री कोशल की प्रतिबद्धता विधि, न्याय प्र 
इसकी दो शाखाओं, बार और सण्डपीठ के प्रति है शौर वे न्यायाधीशों मे विर्षि 
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एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की भाशा रखते हैं जैसा कि उन्होंने चण्डोगढ़ संगोष्ठी 
"तीति-निर्देशन सिद्धान्त, विधिशास्त्र के तीम दशक” में अपने श्राह्वानपूर्ण भाषण 
(कपर उद्ध,त) में संकेत दिया था । 

संविधान के प्रति प्रतिवद्धता--शिवशंकर 

6. उनके पूर्वाधिकारी श्री शिवशंकर ने जो कि प्रारम्भिक रूप से एक वकील 
एवं न्‍्यायापीश थे, इससे पूर्व जयपुर बार के समक्ष दिये गये भ्रपने श्रभिभाषण में 
कौशल के विपरीत ष्यवसाय पर राजनीति को महत्त्व दिया था। यद्यपि वे भी 
व्यवतापी राजनोतिज्ञों जैसे नहीं थे । थी शिवशंकर मे संसद के श्रन्दर प्रौर बाहर 
दोनों ही स्थानों पर प्रतिवद्धता की वकालत की थी, किन्तु श्रपनी बात को स्पष्ट 
फरने के लिए उन्होंने इस सुपरिचित प्रवधारणा को विशेषता प्रदान की कि 
“न्यायाधीश की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होनी चाहिए ।”” 

प्रतिबद्ध न्यायपालिका फै लिए हंगामा 
है 7, गत एक दशक के दौरान विधान-मण्डलों ध्ौर समाचार एवं विचार-पत्रों 
में विधि-युधारों पर विचार-विमर्श हुमा है श्रोर कुछ शीरप॑स्थ राजनीतिज्ञ, भारतीय 
न्यायपालिका तथा विधि-सुधार प्रभियात पर मंडरानेवाले इस बहुप्रयोजनीय, सर्वे 
शक्तिमान एवं सर्वेष्याप्त “महत्त्वपूर्ण वाक्याश” की पेचीदगियों का सही ढंग से 
विस्तार किये बिना “न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता” की वकालत कर रहे हैं । 
ने मंगलम्‌ फा शोध-निवन्ध 

8. श्रो मोहनकुमार मंगलम्‌, भूतपूर्व महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय के 
परिष्ठ प्रधिवक्ता शौर केन्द्रीय मन्‍्त्री रहे हैं, दिन्‍्तु वे मुलतः एक प्रतिबद्ध, श्रद्धावान 
एवं समर्पित राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने श्रपने “प्रतियद्ध न्यायपालिका के सिद्धान्त पर 
विवाद का द्वार खोला था । 

9. यहां सर्वध्रथम॑ उस वात का उल्लेख किया जा रहा है जिस के बारे मे 
विभिन्‍न वार विचार करती रहती है, क्योकि वे ही “न्यायाधीशों को सर्वोत्तम 
निर्णायक” हुआ करती है । 

आर. के. गर्ग-सुविधाजनक न्यायाधीश 
लोकतन्त्र के लिए खतरनाक 

0. उच्चतम न्यायालथ के वरिष्ठ श्रधिवक्ता और भूतपूर्व विधान सभा 
सदस्य (भा, क. पा.) श्री आर. के. गे ने 0 जनवरी, 982 की “लिंक”! की 
एक भेंटवार्ता में न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के प्रकरण में निर्स॑य पर श्रपनी प्रति- 
किया व्यक्त करते हुए सुविधाजनक न्यायत्रालिका के वियय पर टीका-टीप्पणी की 
पी । यद्यपि उन्होने इस बात को कि इसका तात्पये “प्रतिबद्ध स्थायपालिका” से है, 


)... लि, जनदगा 0, 982, पृष्ठ 5॥ 
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श्रागे नही बढ़ाया श्रौर यह महसूस किया कि 977 में सत्ता-समाप्ति से पूर्व वर्दीं- 
प्रत्यक्षीकरण के एक कुख्यात प्रकरण में यह कानूनी चेतावनी पन्तर्िहिित है कि 
सुविधाजम न्यायपालिका श्रस्थायी रूप से सुविधाजनक तो दिखाई दे सकती है, किन्तु 
प्रन्तिम रूप से यह स्वयं लोकतान्त्रिक शक्ति को हानि पहुँचा सकती है। 
मुल्यबद्ध न्‍्यायालय--श्रात्मघातक 

, न्‍्यायाधिपति कुमार के मामले में दिल्‍ली के मुख्य न्‍्यायाधिपति द्वारा 
सीधे विधि-मम्त्री को लिख दिए जाने का हवाला देते हुए भ्रौर भारत के मुल्य 
न्यायाधिपति को उसकी विषय-वस्तु को प्रकट न करते हुए श्री गे ने प्रोटोकोल 
के श्रतिक्रमश के विरुद्ध चेतावनी दी श्र कहा-'भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति की 
उत्तरदायी संस्था को नष्ट करने के लिए भ्रव विधि मन्‍्त्री भविष्य में न्‍्यायाघीशों की 
सलाह प्राप्त करेंगे ।” श्री गर्ग ने अ्रनुभव किया कि “यदि-उच्चतम न्यायालय की 
संरचना में श्रामुलचूल परिवर्तन कर दिया जावे झ्ौर सभी प्रवरोधों को हटाने के 
लिए वर्तेमान सरकार के स्थान पर श्रध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार के परिवर्तन 
पर उच्चतम न्यायालय का समर्थन प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक एवं लचीते 
न्यायाधीशों की नियुक्ति करके “'मूल्यवद्ध न्यायालय” की व्यवस्था कर दी जावे तो 
इसमें किसी को झाश्चयं नहीं होना चाहिए ।” * 

प्रतिबद्धता श्रावश्यफ-मरुघर मृदुल 

2. !!-2 सितम्बर, 982 को जयपुर में प्रायोजित भ्रखिल भारतीय 
हिन्दी विधि प्रतिष्ठान की संगोष्ठी में वरिष्ठ श्रधिवक्ता श्री मरुघर मृढुल ने नैतिक 
सलाह दी थी कि न्यायाधीशों की भर्ती विधायकों की एक समिति के परामर्श से 
होनी चाहिए भौर उसका प्राधारभूत माण्दण्ड “अम्यर्थी की प्रतिबद्धता भौर उसके 
जीवन का सामाजिक दर्शन” होना चाहिए । हे 

न्यायाधीशों के निर्णय का स्वागत-पी. मृदुल 

3. न्यायाधीश और वरिष्ठ श्रधिवक्ता रहे स्व. पुष्पराज मृदुल, जिन्होंने उच्च 
तम न्यायालय में श्री शिवशंकर के मसले पर काफी गर्जना की थी श्रौर 98[ के 
श्रोष्मकाल के भ्रवकाश के दौरान दिल्ली के न्यायाधीशों के कार्यकाल में अस्थायी 
वृद्धि प्रदान करने के लिए श्री तुलजापुरकर की सलाह मानने से इस्कार कर दिया , 
था, ने न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के मामले के द्वार न्‍्यायपालिका एवं कार्यपालिका 
के बीच घनिष्ठ मित्रता के युग का प्रारम्भ होना बताया था। श्री सृदुल स्यायपातिका 
की भूमिका के बारे में खिन्‍म एवं निराश नही थे शर श्री 'मरुधर मृदुल के मूल्याँकर्ि 
के विपरीत वे यह भी अनुभव करते थे कि न्यायालय जीवन की सामाजिक, राज- 
नैतिक, श्राथिक वास्तविकताओों के प्रति सजय हो गये हैं और इससे राष्ट्रीय जीव 
की श्रपेक्षाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट होती रहती है । 

चिताले--सदंद श्लाशावादी 
]4. अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. वाई- एस- चिताले का दृष्टिकोण झाशा” 
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बादी रहा है, उन्होंने अपना यह म्भिमत व्यक्त किया-न्यायपालिका सदैव सर्वोच्च 
तथा स्वतन्त्र रही है। यह ऐसी ही वनी रहेगी ।” 
न्याय के भ्र्थ को सीमित करना बन्द किया जाये -बेरी 
5, हिन्दी विधि प्रतिष्ठान की संगोष्ठी मे “हमारे देश में त्यायिक प्रक्रिया 
में सुधार” विषय पर चर्चा करते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री बेरी ने कहा 
था कि न्याय की उच्च भ्रवधारणा में, सामाजिक न्याय सहित सभी बातें सम्मिलित 
हैं। केवल न्याय के इसी पहलू को महत्त्व प्रदान करने से “वाद” की तंग गली में 
ब्यापार करने को उलभाव पैदा हो सकती है जो हमारे संवंधानिक दायित्वों से सर्देव 
भुसंगत नही हो सकती । हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी प्राथिक न्याय एवं 
राजनीतिक न्याय के संदर्भ में ही न्याय” शब्द का प्रयोग किया है। शुद्ध न्याय की 
भावना से झोत-प्रोत किसी व्यक्ति को, उसे प्र्थ का स्मरण कराने के लिए इन 
विशेषणों की भ्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि वै उसमे विद्यमान रहेंगे ही । 
सामाजिक न्याय स्थिर हो गया है 
6. इस प्रकार स्यायाधिपति बेरी ने “प्रतिबद्ध न्यायपालिका” की विचार- 
पारा को लागू करने का विरोध किया भर “सामाजिक न्याय” की परारिभाषिक 
शब्दावली के द्वारा न्‍्थाय की विशेषता बताने का भी श्रनुमोदत नही किया, क्‍योंकि 
उनके भ्रनुसार यह भारत में न्याय की विधार-घारा में ही निहित है । तथापि, मेरी 
विनम्र राय में, विधि के अनुसार न्याय अथवा भ्रन्धे न्याय के विरुद्ध सामाजिक, 
प्राथिक और श्रमिक एवं कमजोर वर्गों की व्याख्या करने के लिए, कल्याराकारी 
विधानों तथा गजेन्द्र गड़कर भ्रौर हृष्णा भ्रय्यर के “सामाजिक” न्याय को इतना 
महत्त्व एवं व्यापक, हष्टिकोरा प्राप्त हुआ है कि इसने हमारे न्यायिक शब्दकोप में 
स्थान ग्रहण कर लिया है। हमारे संविधान की भ्रस्तावना में सामाजिक, श्राथिक 
एवं राजनतिक न्याय का उल्लेख है, प्रारम्भिक रूप से न्यायपालिका का सम्बन्ध 
पामाजिक न्याय से है क्योकि राजनीति या सामाजिक न्याय के महृत्त्व की देखभाल 
पी राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा भ्रधिक उचित प्रकार 
पै की जा सकती है। 
गजेन्द्र गड़कर बनाम हिदायतुल्ला- 

7. "विधि, नैतिकता भर राजनीति” पर मेरे निवन्ध में मुझे इस 
विवाद पर निम्नलिखित शब्दों में उस सीमा तक प्रकाश डालने का प्रवसर प्राप्त 
हैप्ा था, जिस सीमा तक कोई पदासीन स्याथाधीश डाल सकता है । 

“यद्यपि ऊपरी तौर से तो नैतिकता, विधि एवं राजनीति विभिन्न विचार- 
औराए' लगती हैं एव समाज के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित हैं परन्तु वस्तुतः वे 
एक दुसरे को स्पर्श करती हुई प्रन्योग्याथ्रित हैं. एवं परस्पर सम्बन्धित हैं। भुसुय 
पायाधीज्ञ गजेस्द्र गड़कर ने सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को सर्वप्रथम शक्तिशाली 
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रूप से प्रतिपादित करते हुए कहा कि सामाजिक, झाविक कानूनों को परिभाषित 
करते समय न्यायाधीशों को यह नजरग्रन्दाज नहीं करना चाहिए जिसे कि न्याया- 
धीश होस्स ने प्रभावपूर्णं शब्दों में “युग की भनुभूत झावश्यकताए” कहा है। 

“यह आह्वान न्यायाघीशो के लिए दुदुम्भी पीटने के समान, दीवार पर 
लिखी इवादत के समान था। यद्यपि यह न्‍्यायाथीश हिदायतुल्ला की वि्रार-धारा 
के पूर्णतः विरुद्ध था, जिन्होंने कि मोहनकुमार मंगलम्‌ की जनता एवं संसद की 
सम्प्रमुता की भ्रवधारणा ('“प्रिवी पर्स” सम्बन्धी प्रकरण में) का यह कहते हुए उपः 
हास किया कि यह निर्धारित करने के लिए कि संसद सम्प्रभु है भ्रथवा संविधान, 
चादनी चौक के किसी रिक्शेवाले या रेड्रीवाले की विचारधारा से प्रभावित नदी हो. 
सकते । मु 

यह एक भड़प थी जिसमें मोहनकुमार मंगलम्‌ से एक भ्राहत सिंह के समान 
मुख्य न्यायाधीश से प्रश्व किया कि “क्या मैं इतनी निरर्थक बात कर रहा हूँ 
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एवं महाधिवक्‍ता नीरेन डे के बीच भी काफी' प्रधिक 
गर्मागर्म बहस हो चुकी थी । न्यायाधीश रे ने बीचवचाव करते हुए कहां कि “ 
तो श्रभी भी जनता भ्थवा संसद की सम्प्रभुता के मसले पर भौर, सुनना'' चाहूंगा 
प्रन्ततोगत्वा पालकीवाला की विजय हुई, जबकि सर्वोच्च स्यायालय ने यह उपहास 
करते हुए कि राष्ट्रपति ने इस थ्रादेश पर मुगल वादशाहो के समान प्राधी रात में 
हस्ताक्षर किये है, प्रिद्ो पर्स उन्मूलन विधेयक को बहुमत से निरस्त कर दिया । 
न्यायाधीश रे का यह विमत ऐतिहासिक एवं चिरस्मरणीय है। न्यायाधीश रे की, 
कनिष्ठ होते हुए भी, मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पदोन्नति ने विशाल पैमाने पर 
राजनैतिक एवं वैधानिक वाद-विवाद को जन्म दिया । केवल ब्रागामी पीढी हीं 
निर्णायक होगी कि विधि पर राजनीति हावी थी भ्रथवा नैतिकता । 

“यह माना जाता है कि गजेन्द्र गड़कर एक शक्तिशाली विचारशील थे, 
सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शोप॑स्थ थे | उनका स्थान हिंदायतुल्ला से विपरीतगामी 
मुख्यघारा में भ्राता है | हिदाथतुल्ला वे हैं, जिन्होंने विधिक न्याय पर विशेष ध्यान 
दिया एवं नम्बूदरीपाद को माक्स की विचारधारा को अधिक जान लेते के लिए 
दण्डित किया । 

नीरेन डे, मंगलम्‌ तथा हिदायतुल्ला के बीच भड़प 

8. 24 सितम्बर, 980 को भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायाधिपति श्रौर भृतपर्व 
उप-राष्ट्रपति श्री हिंदायतुल्ला ने जोधपुर बार के सदस्यों के समक्ष ग्रभिभाषण करते 
हुए, मेरे उपयुक्त सन्दर्भ में निम्नलिखित शुद्धियां की थी--.. 

| ' “अन्य मुद्दा, जिसे कि मैंने ग्रनुभव किया है वह यह है कि श्राजकल अ्रधिं 
वक्तागण राजनीति में हिस्सा लेने के लिए काफी उत्सुक हैं एवं न्यायालयों में मपती 
राजन तिके विधारधारामों को वाद-विवाद के बीच ले झाते हैं। न्यायाधीशों को 
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प्रपती राजनीति को पृथक रखते हुए विवादों का तिपटारा करना चाहिए। भ्रधि- 
वक्तागण को न्यायालयों में वाद-विवाद करते समय श्रपनी राजनेतिक भावनाओं को 
दूर रखना चाहिए ।” 

“अभी हाल ही में, हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक ऐसे मसले का 
जिक किया, जो कि मेरे न्यायालय मे घटित हुआ था। यह घटना शोकग्रस्त भ्रधि- 
वक्ता श्री कुमार मंगलम्‌ के साथ प्रिवी पर्स प्रकरण के दौरान घटित हुई है । श्री 
नोढ़ा के द्वारा यह घटना पूर्ण रूप से वशित नही की गई है । 

“हम भ्रच्छी तरह जानते हैं कि श्री कुमार मंगलम्‌ कभी भी किसी प्रकरण 
को प्रपने राजनैतिक हृश्टिकोण से प्रलग नहीं देखते श्लौर साम्यवाद के एक योद्धा के 
रुप में भ्यवहार करते हैं। जबकि हम प्रिवी पर्स प्रकरण के संदर्भ में चर्चा कर रहे 
ये एवं न्यायाधीश शाह काफी मनोयोग ग्ने प्रतिप्रश्ण कर रहे थे तव श्री कुमार पग- 
लमू, जो प्रतिउत्तर दे रहे थे, वे ऐसे थे जो किसी भ्रधिवक्‍ता द्वारा नही दिये जाने 
चाहिए। चस्तुतः वे यह कहना चाहते थे कि यही कारण है कि जिसके फ़लस्व्ररूप 
दे न्यायालयों को बन्द कर देना चाहेंगे । इस पर मैने कहा कि श्री कुमार मंगलम्‌ 
वेया ग्राप यह नही समझते कि भाप सीमाओरों का श्रतिक्रमण कर रहे है । तव श्रगला 
वाक्य यह थ्राया जिसे कि श्री लोढा ने अ्रपने ब्यास्यान में उद्ध,त्त किया है। वे कड़ते 
हैं कि “क्या भाषका तात्पय॑ है कि मैं निरयेक बात कर रहा हूं ?” जो प्रत्युत्तर 
मैंने दिया वह इस व्याख्यान में समायोजित नही किया गया है। मैं जोधपुर बार के 
रुदस्यो को भ्रवगत करा देना चाहता हूं कि मैने श्री कुमार मगलम्‌ से कहा कि मैं 
एक लम्बे समय से श्रनुभव कर रहा हूं कि यदि प्रापते पुनः ऐसा ही कहा तो “मैं 
प्रापके सामने यहू स्पष्ट कर दू'गा कि श्राप निरंक बातें कर रहे हैं! इस प्रकार 
से, विनम्रता के साथ उन्हें ध्यानाकधित करा दिया गया कि न्यायालयों में 
राजनीति को लाने की कत्तई झ्रावश्यकता नही है एवं श्रधिवक्‍तागण को सम्बन्धित 
फक्षकारों के प्रकरणों की गुणवत्ता के आधार पर ही वाद-विवाद करना चाहिये।” 

कुलदोप नायर को चेतावनी 

र (9) श्व प्रेस पर ध्यान दिया जाये, जो कि जतमत का कक स्तायु-केस्र 
देव दर्पण है। सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री कुलदीप नायर ने विहार के मुख्य मस्ती की 
पपीस के लम्बित रहने के दौरान उच्चतम न्यायालय के दो माननीय न्यायाघीणों 
की पैटना-याता के सम्बन्ध मे उनके ग्राचरण पर गम्भोर भ्राक्षेप करते हुये “न्याया 
पोधों को भ्पने पदों के साथ समभौता नहीं करना चाहिये” शीप॑क के प्रन्वर्गेत 
पावनी दी । सुख्यमन्त्री द्वारा किये गये स्पष्ट आतिथ्य-सत्कार को गिनाने के 

वात श्री नायर ने निम्नलिखित दाय व्यवत को थी-- 
“मुझे पता है कि स्यायाघीश श्री क दृढप्रतिन्ञ व्यक्ति हैं. एवं राज्य प्रातिष्य 
उेसकार एवं श्री मिश्रा की चादुकारी प्रवृत्ति उन पर भ्पनी कोई छाप नहीं छोडेगी 


न्यायावीश की प्रतिबद्धत/435 


में, भ्रदण शौरी ने “संगति किन्तु एक होग्रा” में प्रोर “न्यायाधीशों को रिश्वत दी 
गई” मे, प्ररुण पुरी ने “न्यायपालिका को कार्यपालिका द्वारा धमकी” में, सुमित्र 
मित्रा ने “भद्दी उलभनें5 में, ए, जी. नूरानी ने “क्या संविधान जीवित रहेगा 8 
में, राजीव धवन ने “सर्वोच्च न्यायालय का न्याय मे, चेलापति राव ने “न्याय- 
परतिका का पुनर्गठन करो/ में, स्यायाधीशों के निर्णयों की उलभनो के बारे ते दुःख 
प्रकट किया है भौर कुल मिलाकर इससे भ्रपने सरोकार बताये हैं । 

(22) इससे पूर्व “प्रॉन लुकर” में एक लेख प्रकाशित हुआ था--“उच्च- 
तम स्यायालय के लिए वफादार न्यायाधीश”? झोर “इलस्ट्रेटेड वीकली” ने इसे 
शीप॑क दिया “प्राज न्याय भौर उच्चतम न्याप्रालय कसौटी १९”॥। ॥3 श्रप्नेल, 
980 को फण्टूर ने “न्यायाधीशों का प्राकलन श्रौर भगवती का पत्र/* शीर्षक से 
बम-विस्फोट किया भौर “ब्लिट्ज” ने अधीनस्थ न्यायाधीशों की कार्मपालिका पर 
निर्भर" से उन्हें स्वतन्त्र करमे की वकालत की ।”* 6 जनवरी, 98[ को 
“इल्लेस्ट्रेट: कली ”” में “न्यायपालिका चौराहे पर”! झौर 2 जुलाई, 98] को 
“सरकार बनाम न्यायपालिका”! लेख प्रकाशित हुए थे। 

(23) 6 जून, 98] को “ब्लिट्ज" में मुख्य समाचार “कांग्रेस (प्राई) 
को मुरुय न्यायाधिपति को हटाने की चाल?2 प्रकाशित हुआ था और “सण्डे 
स्टेण्डडं ने पुनः “सरकार वनाम उच्चतम न्य'यालय 2 शीपंक से एक लेख प्रका- 
शित किया था । 


भगवती का कवच : सार्वजनिक हित का मुकदमा 
(24) “उच्चतम न्यायालय नागरिकों के अभ्रधिकारों को कंसे क्रियान्वित 
कराता है” शीपंक के श्रन्तर्गेत दीना वकील द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक न्‍्याया- 


अरुण शो री, इण्डियत एक्सप्रेस, दि. 24, 25, 26 जनवरी, 982॥ 
अरुण पु, इण्डिया टुडे, दि. 5--82 

सुमित मित्र, इण्डियत टुडे, दि. 28-2-]982॥ 

ए. जी. नूरानी, इण्डियन एक्सप्रेस, दि. 4-3-982॥ 

राजीब घवा, इलस्ट्रेटेड वीकली, दि. 4-5-980॥ 

एम. चेलापति राव, लिक, दि. 0-]-]982 4 

आन लुकर, दि. 5-8-82॥ 

“कण्टूर', दि. 8-4-80 । 

ब्लिदूज, दि. ]5-8-8] ? धर 
इलस्ट्रेटेंड वौकली, दि. 6-/2-8, बी. एम. सिन्हा । 

इलस्ट्रेंटेड वीकली, दि. 2-7-8!, बी. एम. सिन्‍्हा। 

ए. राधदत, ब्लिटूज, दि. 6-6-8]॥ 

अनिल धवन, सण्डे स्टेण्डड, दि. 28-6-8]॥ 
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434/न्यायाधीश की प्रतिबद्धता 


एवं उन्होंने श्रपने मनोभावों से यह जाहिर करवा दिया कि जो कुछ घटित हो रहा 
है, उससे प्रसन्न नही हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि उसके पटना-प्रवास का लोगों के 
मानस-पटल पर वया प्रसर पड़ेगा । जब श्री मिश्रा एवं सर्वोच्च न्‍्यायालथ के न्‍्याया- 
थिपतयो को एक हो मंघ पर साथ-साथ देखेंगे एवं मुख्यमन्त्री द्वारा आयोजित जत- 
पान क॑ बारे में जानेंगे तब वे क्या श्नुमान लगायेंगे ; जबकि सर्वोच्च न्यायालय के 
स्वायात्रिपतियों के समक्ष मुख्यमस्त्री का प्रकरण विचाराधीन है ?” 

“मान लीजिए कि. न्‍्यायाधीश अन्ततोगत्व। प्रकरण की सुनवाई करते हैं, 
तब यह सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थिति कितनी दुविधाजनक 
होगी । यदि वे निर्णात करते हैं कि प्रकरण को निरस्त करने का भादेश दें, तो ठुध 

ब्रोग श्रसंगत रूप से उनके पटना-प्रवास पर उगली उठायेंगे । जब एक प्रन्‍्य न्‍्याया- 
धीश ने कुछ समय पूर्व भारतीय विधि सस्यान, नई दिल्‍ली में बहा “कि यह सोचने 
नीय है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के उद्दे श्यगत निर्णयों की आ्ालोघना कर 
की बढ़ती हुई प्रवृत्ति निन्दनीय है तो वे एक मान्य सत्य को ही उजागर कर रहे में॥! 
यह सच है कि न्यायपालिका की छवि इस प्रकार के कार्यों से धूमिल होती है। परन्तु 
ध या न्यायाधीशों को सन्देह के लिए कोई स्थान छोड़ना चाहिए ? वस्तुतः उन्हें ऐसा 
कोई काये करना ही क्यों चाहिए जो कि श्रवांछित व्याख्या के द्वार खोले ?” 

“सन्‌ 977 मे सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के 
मैं विरुद्ध हूं कि स्यायाधीगों के स्तर एव मूल्यों के हस को रोकने के लिए एं' 
नैतिक संहिता होनी चाहिए। परन्तु स्वयं न्‍्याणघीश को पश्रपना झात्मावला' 
करना चाहिए । उनके बारे मे यह धारणा है कि उनमें से कुछ प्रलोभन से स्वत* 
नही है व वे स्वयं को सत्तापक्ष के श्रनुरूप ढालते हैं /” 

(20) मैंने कुलदीप नायर को विस्तृत रूप से यहां इसलिए उद्ध,व किया 
कि उनकी यद गोलाबारी काफी बाद की है किन्तु चिन्ता का यह समूद्र-स्वर प्री 
सुप्रसिद्ध विधि-वेत्ताप्रों और स्तम्भ-लेखको द्वारा खतरे की घटी को बजाने का सब 
कम से कम पिछले एक दशक से रहा है| इसके विभिन्न पहलू हैं जिनके प्रन्तां 
सम्पूर्ण न्‍्यायाधीशो का भ्राचरणा भ्रौर सरकार की श्राशाएं वनाम न्‍्यायाधीशों 
जनता की श्राशाएं भी झा जाती हैं। किन्तु एक हिन्दू विधवा के समान मैं किं। 
भी प्रकार की टीका-टिप्पणी नही करूगा और केवल सरदर्भ के लिए ही उर्तक 


उल्लेख करूगा । 
विधि-वेत्ताश्नों श्रौर स्तम्भ-लेखकों द्वारा खतरे की घंटियां 


(2!) सुप्रसिद्ध विधि-वेत्ता नानी ए. पालक्ीवाला ने वक््यायाधीशों * 
पहलू”! मामले मे, सीरवई ने “न्यायाधीशों का मामला और उच्चतम न्यायालय 


].. नानी ए. पालकीवाला, इण्डियन एक्सप्रेस, दि. 3-2-82 
2. सीवई, इण्डियन एक्सप्रेस, दि. 22-)-82॥ 
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में, भ्ररुण शौरी ने “संगति किन्तु एक होग्रा” में श्रौर “न्यायाधीशों को रिश्वत दी 
गई मे, भ्ररुण पुरी ने “न्यायपालिका को कार्यपालिका द्वारा धमकी” में, सुमित्र 
मित्रा ने “महदी उलभरनें/5 में, ए. जी. नूरानी ने “क्या संविधान जीवित रहेगा4 
में, राजीव धवन ने “सर्वोच्च न्यायालय का न्याय” में, चेलापति राव ने न्याय- 
पालिका का पुनर्गठन करो/* में, न्यायाधीशों के निर्णयों की उलभनों के बारे मे दुःख 
प्रकट किया है धौर कुल मिलाकर इससे भ्रपने सरोकार बताये हैं । 

(22) इससे पूर्व “प्रॉन लुकर” में एक लेख प्रकाशित हुआ था-- 'उच्च- 
तम न्यायालय के लिए वफादार न्यायाधीश” भ्रोर “इलस्ट्रेटेड वीकली” ने इसे 
शीर्षक दिया “प्राज न्याय भौर उच्चतम न्‍्याथालय कसौटी १८”४। 3 अ्रप्नेल, 
980 को कण्टूर ने “न्यायाधीशों का श्राकलन भौर भगवती का पत्र” शोक से 
वम-विस्फोट किया भौर “ब्लिट्ज ने प्रधीनस्थ न्यायाधीशों की कार्यपालिका पर 
निभरद- से उन्हें स्वतन्त्र करमे की वकालत की ।”* 6 जनवरी, ॥98! को 
“/इलेस्ट्रेट: २('कली ” मे “न्यायपालिका चौराहे पर”? झौर 2 जुलाई, 98] को 
“सरकार बनाम न्यायपालिका 7! लेख प्रकाशित हुए थे। 

(23) 6 जुन, 98[ को “इड्लिदूज” में मुख्य समाचार “कांग्रेस (प्राई) 
को मुर्य स्यायाधिपति को हटाने की चाल”?2 प्रकाशित हुआ था और “सण्डे 
स्टेण्डई में पुन; “सरकार बनाम उच्चतम न्य'द लय ?* शीर्षक से एक लेख प्रका- 
शित किया था । 


भगवती का कवच : सार्वजनिक हित का मुकदमा 
(24) “उच्चतम न्यायालय नागरिकों के झधिकारो को कंसे क्रियान्वित 
कराता है” शीपंक के प्न्तर्गत दीना वकील द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक न्याया- 


अरुण शो री, दण्डियन एक्सप्रेस, दि. 24, 25, 26 जनवरी, 982॥ 
अरुण पुरी, इण्डिया टुडे, दि. )9--82 ॥ 

सुमित मित्र, इण्डियन टुडे, दि. 28-2-982 | 

ए डी. नमूशनी, इण्डियत एक्सप्रेस, दि. 4-3-]982॥ 
राजीवे घवा, इलस्ट्रेटेड बीकली, दि. 4-5-980॥ 
एम. घेलापति राव, लिक, दि. 0--]982 4 

जॉन लुकर, दि, 5-8-824 

“कष्टूर”, दि. 3-4-80 । 

9. ब्विदज, दि. 5-8-8] । 

इलस्ट्रेटेड वोकली, दि. 6-2-8, दी, एम« मिन्‍्हा ॥ 
इसस्ट्रे टेड वीकली, दि. 2-7-8], बी. एम- सिन्हा । 
ए रापदन, ब्लिदूज, दि. 6-6-8]॥ 

अनिल धवन, सब्डे स्टेण्डड, दि. 28:6-8] ॥ 
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ब36/न्यायाधीश की प्रतिबद्धता 


घीश से विय्ये गये साद्षात्कार में सामाजिक न्याय के मसले पर सार्वजनिक हित के 
मुकदमों के बारे में श्रावाज उठाई गई थी । 


न्याय भारत के साधन-विहोन व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं-लिक 


(25) "समय की अनुभूत श्रावश्यदताप्ों” से सम्बन्धित सामाजिक स्याम के 
विप वैत प्रस्थे श्र श्रसस्वद्ध न्याय के वररे पें उत्पन्न विवाद पर बार के सदस्य, 
प्रेस, पत्रकार झ्ोर विचारकों; जिनमे विधिवेत्ा भी सम्मिलित हैं, का विशेधी 
दृष्टिकोण रहा है । एक शोर तो “प्रतिबद्ध न्यायपालिका” की प्रवर्धारणा है. भौर 
दसरी भोर सोटे श्ौर गैर-मिलाबटी न्याय सहित स्वतस्त्र स्थायपरालिका,की धव- 
धारणा है, गिसकी दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने ऐसी व्यास्या की है मानो भारत के 
लाखों साधन-विहीत व्यत्तियों से उनका कोई संबंध हो व हो । !0 जनवरी, 982 
को पिंक”? में स्यायिक स्वतस्थता का तक! शीर्षक में निम्नलिखित टीका 
टिप्पणी की गई थी- + 0 


वत्याययातिका के निर्णोयों पर शोध करने वाला कोई भी यह पायेगा कि 
भूमि-सुधारों,कल्याएकारी कार्यक्रमों, भादिवासी संरक्षण योजनाभों, सम्पत्ति क्षविपृति 
एवं परिसीमत,महिला एवं हरिणनों के प्रधिकारों का संरक्षए,प्रायिक अपराधिकों छ 
विरुद्ध दण्डात्मक कार्यबाहियों, कालावाजारियों एवं मुनाफाखोरो, ग्रौद्योगिक श्रत्रियो 
के प्रधिकारों एवं नागरिक स्वतन्त्रता की समस्याओं की स्थायालयों दरों प्रनदेषी 
कर दी गई है। उन्हें या तो न्यायालयों को परिसीमा से बाहर बता दिया गया है 
ध्थवा उनको प्रभावहीत कर दिया गया है । उच्चतम स्यायालय के हाल ही के दो 
निर्णय, जो कि नियेधात्मक श्रवरोध तथा जीवन बीमा विय्म से सम्बन्धित है, 
सम्भवतः इस श्र णी में भाते हैं ।7 3 


“सम्पन्नों की विपन्‍नो पर धा्क--न्यायालय की इस रूप में आतोवता 
वस्तुतः उसकी अ्रवमानना नहीं है, बल्कि यह भालोचना समाज की उस मयारस्पिति 
की भर्त्सता है जो संविधान में निहित नीति-निर्देशक तत्वों के विद पड़ती है 
जवकि नीवि-निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर प्राधारित है । सर्विधान 
लेखन की स्याही सूस भी नहीं पाई थी कि प. नेहरू स्विधान में संशोधन करते के 
लिए विवश हो गये । यह तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि जब साधत-सम्पन्न एवं 
साधनहीन के मध्य संधर्ष होता है श्रौर यदि न्यायिक व्यास्या सावत-सम्पन्न क्के पक्ष 
में जातो है तो संविधान मे संशोधन-परिवतेन प्रवश्यस्भावी हो जाते हैं। इससे मह भी 
स्पष्ट होता है. कि यदि सविवान की च्यक्तित्व-्यूल्य एक सामाजिक रबत-विहीने 
एवं शाब्दिक कार्य के रूप में देखा जायें तो स्वतस्त, न्यायपालिका का विचार 
प्रभावहीन बन जाता है। दूसरी शोर यदि स्विधान की सामाजिक | परिदर्तम # 
भस्त्र के रुप में प्रयुक्त किया जाये और न्यायपीठिका एवं बार स्लामाजिक परिवर्तत 
के साधन बल जायें तो मह विवाद हो असंग्व हो जाता है 


437/न्यायाधीश की प्रतिबद्धता 


न्याय के लिए राष्ट्रीय योजना को वकालत 

(26) इसके बाद “लिक" में न्याय के लिए राष्ट्रीय योजना को विकृसित 
केरने हेतु न्‍्यायिक सुधारों की वकालत को गई थी भौर निम्नलिखित राय व्यक्त की 
गई थी-- 

।“हुमारी न्‍्याय-व्यवस्था की मूलभूत दुर्वलता भारत के लाखों-करीड़ों 
व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा भाव है । इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल वे 

'लोग जो साधन-सम्पन्न हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं क्योकि केवल वे ही महंगी 
ग्ेबाश्रों का लाम उठा सकते हैं ।”” 

“महा इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि न्यायालयों के द्वारा 
प्रधिनियम में निहित भ्रुटियों को स्पष्ट कर देने के पश्चात्‌ भी सत्तापक्ष जुनता की 
ग्रेबा-हेतु त्रुटि-सुधार की दिशा में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही दारता है ।”” 

“अस्घुतः यह परिलक्षित होता है कि हमारे राजनतिक ढाँचे के विकास में 
एक ऐसी स्थिति भरा गई है जद्ां कि न्याय-प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय योजना 
विकसित की जानी 'चाहिये। इस योजना के मुख्य श्राधार साधनहीन गरीबों के 
लिये स्याय उपलब्ध कराना होना चाहिये । इसका तात्पय यह हैं, जैवा कि सन्याया- 
धीश गजेर्द्र गड़कर एवं कृष्ण भय्यर ने स्पष्ट किया है. कि इस भारतीय व्यवस्या 
में जहां भ्रसीमित भुग्गी-फोंपड़ियों मे रहने वाले एवं दूर-दूर बिखरे हुए ग्रामीण 
भारतोय हैं, इनके लिगे न्याय को चिन्ता की जाये ।! 

न्यायिक स्वतंत्रता : सामाजिक एवं श्रोयिक 

(27) इसका यह प्र नहीं है कि कार्यपालिका को प्रतिरिक्त भ्रधिकार दे 
दिये जायें श्रौर सम्पुर्णो न्‍्यायिक-प्रणाली को इसके पधीमस्थ वना दिया जाये। 
वस्तु: न्यायिक स्वतन्त्रता के तीन भायाम हैं-मामाजिक, झ्राथिक एवं राजनेतिक । 
परन्तु दुःख की बात तो यहू है कि न्याय के दो महृत्तपूर्ण पहलुमो--सामाजिक भौर 
प्राथिक को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है झौर न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की 
अ्रवधारणा का भ्र्थ इसकी केवल का्यपालिका से स्वतन्त्रता श्रयवा राजनतिक दबाव 
का प्रतिरोध करना या सत्ताधारी दल का विरोध करना हो समझा जाने लगा है । 
दूसरी प्लोर, जब कोई न्यायाधीश भपने हृ्टिकोण को प्रदर्शित करता है तो राज- 
नेता उसके विरुद्ध प्रावाज उठाते हैं भौर उसकी के भालोचना करते हैं। कुछ ही 
समय पूर्व कांग्रेस (झ्राई) संसदीय दल के कुछ वकील सदस्यों ने भारत के 
मुख्य न्यायाधिपति द्वार दिये गये कतिपय भाषणों पर दुःख तथा पप्रसप्तता व्यक्त 
की थी। उन्होंने उत पर ऐसे बयान देने का ध्रारोप लगाया जिनका स्वरूप राज- 

नैतिक था। मुझुय न्‍्यायाधिपति ने सण्डपीठ भौर बार को बार-बार स्यायासयों की 
प्रालोचनाभों का विरोध करने को कहा भौर न्यायपालिका के साथ "सौतेला” 
ख्यवहार किये जाने की साफ साफ तिन्‍्दा बी ॥ 


438/|व्यायाघीश की प्रतियद्ता 


सामाजिक-धायिक कायाकल्प भ्रावश्ण्क 


(28) हमार देश भ्रर्यात्‌ कार्ययालिका भौर न्यायपालिका को जिम्त चुनौती 
का सामना करना पड़ रहा है वह यह कि क्या हम ऐसी राजनैतिक तथा स्यागरिक 
प्रसाली का निर्माण कर रहे हैं शिससे सामाजिक-प्राविक परिवर्तेत विपक्न व्यक्ति, 
उसके जीवन भर उसकी स्वतन्वता के लिए समाज का निर्माण हो सकता हों। 
जैसा कि गांधीजी ने कहा था--”भारत के लासों प्रभावद्वीन व्यक्तियों छेनहों 
कार्यपालिका स्वतन्त्र रह सकती है भौर न ही न्‍्पायप्रालिका । 

(29) “हम न्यायाधीशों” के लिए यह उचित नहीं है कि हम सा्वजनिह 
हित के इस विचार-विमर्श में किसी ऐसे हृष्टिकोश तथा मंयव-प्रक्रियां का, 
जो इस सम्बन्ध में चल रही है, भनुमोदन तया भ्रत्वीकार करें किन्तु मैं उतहें प्रकाश 
में लाने के सीमित प्रयोजन के लिए ही उनका हवाला दे रही हूं ताकि: ''अ्रतिबद 
स्यायवालिका'! या “हमारी प्रतिबद्धता : किसके प्रति/, इस धारणा पर उस तोगों 
को, जो कुछ भी इस बारे मे कहना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखकर उचित विचार 
विमर्श किम्रा जा सके । है १5 


न्याय के तोन स्वरूप. फा 

(30) इस समय हमारे सामने तीन प्रसंग हैं: . परम्परागत “पर्धा” 
न्याय, जिसको एंस्ली सेक्शन विधिशास्त्र मे आज के पपिरांश व्यक्तियों, द्वारा 
भाश्रय दिया जा रहा है प्रोर उत्तका भ्नुसरण किया जा रहा है।.... 

2. सामाजिक न्याय, भगवती, कृष्णा प्रग्पर_ की यह धारण है कि 
इसका उद्गम संमाजवाद में हुआ है श्रौर ध्रमी भी इसे स्यायाधीश होस्ज की प्रसिद्ध 
रचना “न्यायाधीश अपने समय को प्रवश्यकताशों को महसूस : करते के लिए है” 
में समर्थन प्राप्त हो रहा है । हि श्वि 

3. "प्रतिबद्ध न्यात्र मंगलम्‌ का शोय-निबन्ध- जिसका श्रव ललित भतीन, 
मोहस्मद घोष, मुदुल तथा भ्रन्य व्यक्तियों द्वारा भी समर्थन किया यया है! ' 

20] 


क्या साधन-सम्पन्त शोर साघन-विहीन समान है ?. - « 

(34) आादर्शवादी 5५क्तियों के रूप मे कुछेक न्यायाधीशों एवं विधि-वेतामों 
की वास्तविक घारणा यह रही है कि स्याय सभी प्रकार की व्यक्तिपरकता के प्रति 
सभी जाति, पंथ, राजनैतिक सिद्धान्तों, दल की श्रविष्ठा के प्रति भ्रन्‍्या होता कै 
चाहे वे साधन-सम्पन्न हों या साधन-विहोन हों । उनके धनुछ्ार न्याय को , 'सामाः 
'जिक या “अ्स्था न्याय” का रूप प्रदान करना एक घूर्तेता है.। ; कया देसका प्र 
यह होगा कि जब किसी न्यायाधीश से भसमान लोगों के बीच, विशेषाधिकार ग्रार्ति 
एवं दलित, शोपक एवं घोषित, देशभक्त एवं देशद्रोही के प्वोच निर्स॑य करने की 
अपैक्षा की जाये, तो पैमाने सबके लिए समान होते चाहिए ? ऊपर ,उद्धू,त भाषण 
में हिंदायतुल्ला ते /भन्धे न्‍्यय” के सिद्धान्त को संरक्षण प्रदात किया है । 


न्यायाधीश की प्रतिवद्धता/439 


सामाजिक न्याय के लिए दलील 

(32) रणनीति की उपयुक्तता प्रयवा धूर्तता की उपज के रूप में गढ़े गये 
मुहावरे के रूप में सामाजिक न्याय की यह धमिव्यक्ति मुझे श्रत्यधिक कष्ट पहुंचाती 
है, क्योंकि मुझे उचित कहें या पनुचित, कृष्णा श्रय्यर के सामाजिक न्याय से 
स्वाभाविक रूप से प्रेरणा मिली है। एक गोष्ठी के मेरे भापणा में मैंने प्रतिबद्ध 
न्यायपालिका, सामाजिक स्याय के विषयों तथा भारत को न्यायपालिका शौर भुमि- 
सुधारों! की घीमी प्रगति के बारे में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की 
राय के संदर्भ में प्पना मन्तब्य व्यक्त किया है। उक्त टिप्पणी पर कोई भी टीका- 
टिप्पएी किये बिना मैंने यह कहा है कि सज्जनविंह! से लेकर भीमसिह! तक के 
तीन दशकों में उच्चतम न्यायालय फे निर्णय प्रात्म-निरीक्षण की प्रपेक्षा करते हैं, 
गयोंकि सज्जनसिह तथा शंकरीप्रसाद४ के पश्चात भी उच्चतम न्यायालय ते साभा- 
जिक प्राविक कल्याणकारी विधायनों की घल्जिया उड़ाई हैं या घम्पाकमृ०्, 
कामेश्वरसिह*, भार, सी. कोपर”, माघवराज सिन्धिया", वत्धवाल?, मेटल कॉँरपो- 
रैशन!०, बेला बनर्जी? !, शोलापुर मिल्स? £, प्राय श्रॉइल मिल्स'3, के मामलों में 
बाजार मूल्य के भाघार पर सुप्ावजे पर जोर देकर उन्हें निरयंक सिद्ध कर दिया है। 

भारती की प्रेतात्मा 

(33) भीमधिह के निर्णय में कृष्णा प्रस्यर ने भारत के संविधान के मुल- 
भूत ढांचे के सिद्धान्त को क्ुरेदा था, जिसे इन्दिया गराघी बनाम राजनारायण, 
मिनर्वा मिल्स, घामनराव तथा एस. पी. गुप्ता के निर्णयों में उचित ठहराया गया 
है, भ्रोर उन्होंने श्रपती विशेष टिप्पणी में यह जिचार व्यक्त किया है -- 





... भारतीय च्याय प्रणाली जनुच्चेद 49 से 54, पृ 62-64 गुमान मल लोढा, भारतीम 

न्याय प्रणाली--त्रास्ति की आवश्यकता दि. ]-9-82॥ 

ए. बाई, आर ।965, एस. सी., पू 845 ॥ 

ए. भाई. थार, 98॥, एस, सी., पृ. 234 । 

शंकरी प्रसाद वताम यू नियन आफ इण्डिया, ए. आई. भार, 95], एस. सी., पृ. 458॥ 

स्टेट ऑॉक मद्रास बनाम चम्पारुम्‌, ए. आई. आर, 95, एस सी. पृ. 2260 

कामेश्वरमिह बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर, 2950, बेट, पु. 3920 

आर, सी. कोपर बताम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए.बराई-आर, ]970, एस, सी., प्‌. 5864॥ 

मोयवराद सिंधिया बनाम सुनियन बॉफ इण्डिया, एन्लआाईआर, ]97, एव.सो., पु. 5907 
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440/ न्यायाधीश की प्रतिबद्धता 


“भारती की प्रेतात्मा को न्यायालय के प्रांगरा में प्रनवरत रूप से, उन्मुकत 
रूप से विचरण करने की भ्रनुमति प्रदान करना, प्रभावी यात्रिकाप्रों के रूप में हर 
प्रकार की श्रसमानता के विरुद्ध उपयोग करना, ससदीय प्रणाली का न्यायिक 
पक्षाघात है । 

समन्वय झौर सन्तुलन-चन्द्नच ड़ 

(34) किन्तु चन्द्रबूड़ के नेतृत्व में बहुमत से एक प्ाशावादी टिप्पणी प्रोर 
मह विचार व्यक्त क्रिया था “मौलिक भणिकारों श्रौर मीति-निर्देशक सिद्धान्तों के 
चीध समन्वय तथा सन्तुलन संविधान के मूल ढांचे का प्रावश्यक लक्षण है ।” स्याया- 
घिपति मैथ्यू ने (उपयुक्त) इन्दिरा गांधी के मस्मले में इसे “संविधान के ऊपर 
चमकता सितारा” की सज्ञा दी थी और म्यायाधिपति भगवती ने (मिनर्वा मिल्स के 
बाद में) यह कहा था कि मूल ढांचा होने के लिये इसकी लौकिक धारणा का वास्त- 
विक स्थान सम्पूर्ण संविधान के भीतर डी होना घाहिये 

फष्टकारी गरीबी किसो “समन्वय या सन्तुलन” को नहीं जानतो 

(35) न्यायाधिपतति कृष्ण प्रय्यर ने यहू विचार व्यक्त किया था कि: यदि 
किसी, विधिपूर्ण सत्र में उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश बैठकर सामाजिक 
श्राथिक न्याय प्रदान करने के लिये संविधान में संशोधन पेश करने हेतु छः माह 
तक विचार विमर्श करें श्रौर यदि उस शोध-निवन्ध से संवैधानिक भादेश के वी 
समन्वय श्रौर सन्तुलन प्रकट होता है तो इससे उनकी प्रतिभा का अपमान ही होगा । 
कृष्टकारी गरीबी किसी “समन्वय या सन्तुलन” को नही जानती 3 

प्रतिबद्धता--मौ लिफ श्रधिकार बनाम नीति निर्देशक सिद्धांत . 

(36) “न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता किसके श्रति ?” नीति-निर्देशक 
सिद्धान्तों के प्रति या मौलिक अधिकारों के प्रति ? यह एक दुप्तरा दिलचल्प वाद- 
विवाद है जो वर्ष 98 में न्‍्यायाधिपति भगवती द्वारा चण्डीगढ़ में उद्‌ बाठित 
गोष्ठी में उभर कर सामने श्राया था । 'निःसदेह इस गोष्ठी का बहुमत मोलिंक 


अधिकारों की तुलनामें नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के प्रति न्यायिक प्रमुकुलता के पक्ष 


में राय व्यक्त करते वाला,था। प्रारम्भिक भाषण में श्री वी. एस. देशपाण्डे ने 
रिम्नलिखित शब्दो द्वारा गोप्ठी मे भाग लेने वालों का ध्यान झकपिक किया: 

: “हम सुख शौर दुख के मध्य रहते है।” यह ल्यिन युतांग का, कहना है। 
“क्योंकि यही जीवन है। हम एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते! 
संविधान के भाग चार तथा भ्रस्तावना में उल्लिखित राज्य के नीति-निर्देशक तप्व 
एवं मूलभूत प्रधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुएं है ।” 

+ इसके वाद उन्होंने निम्नलिखित प्रसंग में सामाजिक न्याय के पक्ष.में अपना 

मत इस प्रकार व्यक्त किया-- डर ५ 
१07५ “संविधान की विछले तीम दशको की कार्य प्रणाली का प्रदुभ” हव 
मुख्यतः भाग-9 में उल्लेखित नीति-निर्देशक तत्वों का भ्रनुभव यह प्रदर्शित 


न्यायाधीश की ग्रतिवद्धता/44[ 


करता. है कि व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता का सामाजिक न्याय का प्रतिदन्द्दी होना 
केवल मय-जन्य तर्क है । यदि भय का निवारण किया जा सके तो सामा- 
जिक न्याय निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त करेगा ।” 


नीति-निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता-कौशल 
(37) तत्कालीन संसद सदस्य एवं वरिष्ठ प्रधिववता तथा भूतपूर्व विधि 
एवं न्याय भन्त्री थी जे. एन. कौशल ने श्रपने स्वागत भाषण में सविधान की प्रस्ता- 
बना और नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की श्रेष्ठता पर बल दिया और झ्पने समर्थन में 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार उद्ध,त किये;- 
“प्रस्तावना शोर नीति-निर्देशक सिद्धान्त विशेष रूप से सविधान में 
शामिल किए गये थे ।7 


इन 'आरकाक्षाप्रों को सत्य सृर्त रूप दे देने के लिए “भ्राथिक समानता से 
यह भ्रभिप्राय कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक उपभोग की वस्तुश्रों 
के! समान मात्रा में स्वामित्व प्राप्त हो । इसका तात्पयं यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के 
पास रहने के लिए समुचित निवास स्थान, खाने के लिए पर्याप्ठ एवं सन्तुलित 
भोजन एवं तन ढकने के लिए वस्त्र होने च/हिये। इसके मायने यह भो है कि ब्ते- 
भान में विद्यमान ऋर श्रसमानता को भी दूर किया जावे ।” 
इसमें किसी भी प्रकार का कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सविधान 
निर्माताओं का ग्राशय यह था कि भौलिक अ्रधिकारों का प्रमाव ऐसे निर्वाय क्रम से 
चलनेवाले भ्राथिक ढाँचे के भीतर होना चाहिए जिसकी कल्पना निर्देशक सिद्धान्तो 
द्वारा की गई है क्योंकि तभी मौलिक शभ्रधिकार सभी के द्वारा भोग्य होंगे श्रौर 
मोलिक प्रधिकारों तथा निर्देशक सिद्धान्तों के बीच उचित सन्तुलन तथा समन्वय 
सुनिश्चित होगा ।/ 
नीति-निर्देशक सिद्धांत प्र्धांगिनो नहीं हे--पारस दीवान 
प्रो, पारस दीवान, अ्रध्यक्ष विधि विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ ने 
मिनर्वा मिल्स के बहुमतवाले निर्णय में, जहाँ पौलिक अधिकारों को “प्रन्त:प्रेरित 
“प्रहस्तान्तरणीय” तथा “मौलिक ”” “माना है, भय की दलीलों का वंणन किया 
था, धोौर इसके बाद झपनी भाषा में निम्नलिखित टीका-टिप्पणी की थी -- 
“विद्वान न्यायाधीश के मत में जब कभी भी मुल अधिकारों व नीति-निर्दे- 
शक सिद्धान्तो में सेल या समस्वय नहीं रह सकता, मल प्रधिकार प्रभावी रहेगे। 
यह बात “इस कहावत की तरह है कि पत्नी अपने पति की शर्धायिनी है, किन्तु पति 
है भौर जिसके पांवों को नीति-निर्देशक सिद्धान्तोंवाली पत्नी को सर्देव 
स्पर्ण करना चाहिये आराखिरकार वह सर्डांयिती है. किल्‍्तु मूल अभिकार पर्याद 
पति भदागना नही है।” 


442/न्यायाधीश फी प्रतिबद्धता 


मिनर्वा सिलस का निर्णय सामाजिक-प्राथिक क्रांति * 

” - के मार्ग को भ्रवरुद्ध करता है | ** 

इसके पश्चात श्री दीवान ने विधि-वेत्ताओों को विशेषशात्मक शैलीं के विष्द 
प्रपना मत प्रकट किया और कहा कि भारतीय विधिवेत्ता ग्रौर न्यायाघीशगण इस 
विश्लेपणपत्मक शैली के अप्रचलित भिद्धान्तो के बारे में यह लिखते रहते हैं कि ऐसे 
कोई कत्तंब्य नही हो सकते जिनसे जुडे हुए प्रधिकार न हों भौर -उनकी इस प्रकार 
उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । इसके बाद उन्होने मिनर्वा मिल्ग के बारे में के डे 
प्रश्न पूछे, जिनमें से एक निम्नलिखित है -- 

“क्या मूल अधिकारों को पवित्रता, अ्रमातिक्रमणीयता व अ्रपरिव्तनीयता 

प्रावृत्त कर देना जन-समूह को उनके अधिकारों व सामाजिक न्याय से बचत 

करना नही है व इस प्रकार भारतीय सविधान के मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक 
क्रान्ति लाने से सरकार को छुदूम रूप में प्रभावशाली ढंग से रोकना नहीं है ? 

यदि हमारी अधूरी सामाजिक व श्राथिक कान्ति को: कानूनी दांवपेच के 
दलदल में नहीं फंसामा है तो उन प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर ढूँढना 
झनिवायं है।” , पाइप 

भाग 7-९ भारत के संगिधान का हृदय--वेशपाण्डे 

(38) अपने मुख्य भाषणा में श्री देशपाण्डे ने सामाजिक कऋोन्ति के' भ्रतिं 
प्रतिबद्धता के बारे में यह बग्त तब कही थी जबकि उन्होंने निम्नलिखित .शब्दों में 
ग्रनब्रिल भॉस्टीन का हवाला दिया था-- ! 

“सामाजिक क्रान्ति के प्रति प्रतिबद्धता का मर्म भाग 3 व 4 में निहित है। 
यह संविधान का प्रस्त.करण है। इस प्रकार केवल भाग 4 ही नही भाग 3 भी 
संविधान का मर्म भाग है । * 


विधि सेना लोकमत का श्रनुसरण करे 
तत्पश्चात्‌ उन्होने यह अभिमत व्यक्त.किया कि,न्याधिक श्रभिमत,को लोक” 
मत की विचारधारा के श्रनुरूप रूपायित किया जाना घाहिए।॥, उन्होंव इस बारे में 
निम्नलिखित विचार व्यक्त किये :: ४ | 
“बह जनता का मतेक्‍य ही है जो प्राखिरकार न्यायिक प्रभिमतों के, रूप में 
प्रतिबिम्बित हुआ है । इसलिए जनता की सर्वेंसम्मत राय के ग्रनुसार संविधान, में 
भ्रनिवा्य रूप से परिवर्तेव झ्रायेगा । भ्रमी भी यह देखना है कि सर्वेसम्मति लोक्तस्त 
व समाजवाद के पक्ष में है श्रथवा. समाजवाद किन्ही जनतान्त्रिक प्रधिकारों , को ग्रत॑ 
लेता है। मुझे इसमे कोई संदेह नही है कि मिनर्वा मिल्स के सामले में दिये गये मर्त 
फ्रैवल सीढ़ियां ही हैं, पड़ाव नही । वे संवेधानिक विधारधारा के विकास -की एक 
प्रवस्था है । यह विकास श्रागे बढ़ेग/ | उसक/ स्वरूप जनमत की प्राम सहमति पर 
निमंर करेगा !” 


ते 4 


न्यायाधीश की प्रतिबद्धता/443 


हे ” किलासम्‌ --निर्देशक-सिद्धांतों के प्रति राज्य की 
प्रतिबद्धता का श्ादर 

(39) उच्चतम स्यायालय के सेवा-निधृत्त भ्यायाधिपति परी. एस. कैलासम्‌ 
मे धपने लेख “पशाएिल 0०2स्‍४० एऐशंए्ट0०5” में यह राय व्यवत की थी कि 
सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिवद्धता नही की जा सकती श्र भ्र-्तिम रूप से निम्त- 
निखित घेतावनी दी :--- 

“इस प्रकार यदि भ्र्थ लगाया जाये तो सामाजिक, प्रोधिक व राजनैतिक 
न्याय दिलाना रारकार का कोई भ्धिकार नही है बल्कि दायित है । प्रध्याय तीम में 
गारन्टी सुदा भ्रधिकार प्र्थात्‌ मलभूत प्रधिकार भी यह ध्यान में रखकर सुरक्षित 
'डिये गये हैं कि मिर्देशक मिद्धांतों, जिम्हें जनहित मे तथा उचित प्रवन्ध के रूप में 
मान्यता दी गई है, को क्रियान्वित करने में भी राज्य का हित है ।/” 

जनता फे कार्य सरकारी प्रविरति की राजनीति पर दुःख 

(40) उच्च न्यायालय हैदराबांद के न्यायाधीश श्री ए. सीताराम रेड्डी, ने 
निर्देशक पिद्धान्तों के प्रति नया हष्टिकोश रखा भौर सैद्धान्तिक सरचना में सामा- 
जिक न्याय के प्रति * न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता” की वकालत की । श्री रेही ने 
संविधान एक निर्माता को उद्ध,त करते हुए निम्नलिखित राय व्यक्त की :-- 

“यह सभी स्वीकार करते हैं कि उस समय की लोकतान्त्रिक सरकार न 
.कैवल मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व मागरिक की सम्पत्ति की रक्षा करती है 
प्रपितु समूचे समाज के कल्यारा को प्रोत्साहिन करती है । हम हस्तक्षेप-रहित राज- 
नीति तथा उन्नीमवी सदी की परम्परागत उदारवादिता से दुर निकल चुके है। 
व्यक्ति'की स्वतन्त्रता को भ्राधुनिक कल्याशकारी राज्य के कार्यों से श्रलग नहीं किया 
जा सकता, बल्कि उनके साथ ही जोड़ना होगा । हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर 
सकते कि राज्य में समाज के विभिन्न स्तरों पर स्वामित्व व संविदात्मक भ्रधिकार 
की परिकल्पना के बारे में, पू'जी तथा श्रमिक एवं सुविधा प्राप्त तथा सुविधारहित 
वर्गों के बीच के सम्बन्धों के सन्दर्भ में समानता शब्द में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो 
गया है "7 
*.. हमारा सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास सामाजिक न्याय पर ढिका है 

प्रोर गह्‌ श्रपनो बारी से न्यायिक न्याय तथा विधापित न्याय पर 
-आ्ाश्चित होगा--जलालुद्दीन--प्रभुसत्ता जनता में 

(4) जम्मू एवं काश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधिषति (सेवा- 
निवृत्त) मियां जलालुद्दीन ने भी सामाजिक न्याय के लिए निर्देशक सिद्धान्तो के प्रति 
अतिबद्धता के लिए विकल्‍प दिया और निम्नलिखित विचार व्यक्त किए :-- 

क्या संविधान में गारंटी सुदा मूलभूत भ्रधिकार वैयक्तिक स्वातन्त्य को 
रक्षा के लिए ही नही है, ध्बकि निर्देशक सिद्धात्तों का क्षेत्र व उद्दे श्य प्रधिक 
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विस्तृत है, क्योंकि इनका लक्ष्य भ्ाथिक विकास है व, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन 
देना है ? 

फिर भी संविधान ऐसा कोई दंविक दस्तावेज नहीं है. जिसमें कुछ भी 
बढ़ाया या घटाया न जा सके । संविधान एक राजनैतिक.व सामाजिक दस्तावेज 
है । इसे देश की जनता की समझ के श्रनुरूप व राष्ट्र की आवश्यकताओं के प्रनुकुत 
होना होगा । जनता अपने लक्ष्यों की प्रस्तिम निरायिक है। ,वास्तविक अ्रम्ृस्तत्ता 
उसमें निहित है । गत: यह विवाद उन्हें सॉपा जा सकता है ॥7- . .. « ' 

चन्द्रचुड़ और भगवती .- «» 

नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध--श्रानन्द प्रकाश 

(42) भारतीय विधि-संस्थाव तथा; उच्चतम न्याय[ुंलय विधि संध, 
नई-दिल्‍ली के उपाध्यक्ष प्रो, भ्रानन्‍्दप्रकाश ने , यह - राय व्यक्त की कि इस ,वाद- 
विवाद की अधिक झावश्यकता नहीं है श्रौर यह _हमारी . राजनीति _भौर हमारे 
सविधान की प्रमुसत्ता कै लिए खतरनाक है, .क्योकि उनके भ्रनुसार /,प्न्द्रचूड़ तथा 
भगवती दोनों ही स्पायाधिपतियों ने नीतिमिदेशक सिद्धान्तों के प्रति - प्रतिवद्धता 
प्रदर्शित की है । 

न्यायाधिपति चन्द्रचूड़--झुड़वा सूत्र स्वयं उनके ही शब्दों में”. « 

“मुझ्के जो इस लेख में रहना है उसे “मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम 
भारत संघ (ए. भ्राई. श्रार. 980 एस. सी.-789) के .निर्णय. में प्रधाव 
न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड़ द्वारा जो भ्रभिव्यक्त किया, गया है उससे प्रधिक. प्रच्छे 
तरीके से प्रस्तुत नही किया ज़ा सकता । भाग 3 व 4 मिलकर सामाजिक क्रास्ति 
के प्रति बचनबद्धता के सार भाग का, निर्माण करते हैं तथा वे; दोनों ही संविधान 
का भ्रन्त:करण हैं। इस नीतिवचन के प्रभिप्राय को भारतीय मैविधान की. योजना 
की गहन समझ में देशा जा सकता है। :प्रावविले प्ास्टिन, की यह टिप्पणी 
वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करती है.कि, भाग 34 4 रथ के.दो पहियोंकी 
भाति हैं । एक का. महत्त्व दूसरे से कम नहीं है । श्राप एक को नष्ट कर दीजि' 
दूसरा भ्रपनी क्षमता खो देगा। सामाजिक क्रान्ति, जिसे संविधान के दिव्यद्ष्टी 
निर्माताशों ने एक भादर्श स्वरूप के रूप मे _भपने सामने रखा, को (प्राप्त करने के 
लियें मे जुड़वां सूत्र की तरह हैं । दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भागे व हि 
के मध्य संतुलन की प्राधारशिला पंर रसा हुमा है। एक को, दूसरे पर पं 
प्राथमिकता देता संविधान के समन्वय -में विष्य डालता है। भूल प्रधिकार व 
निर्देशक पिद्धान्ते को यंह मेल व संतुलन सविधान के मुल ढाचे का मावश्यक भर 
है । फिर भी उससे स्थायाधिपति भगवती की टिप्पंणी, जो इसी मामले में राज्य 
के नीति-निर्देशफ भिद्धान्तों पर वल देते हुए की गई थी, के प्रभाव को सका सता 
नहीं है ।” स्यायाधिपति भगवती के निम्नलिखित 'शब्द दोहराते योग्य हैं-£ 

| 'फ्यायाधीश भग॑वती*सामाजिक-आधिक न्याय- 









अदियब ध्॑ान्त् कु दर 
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+ 
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हिना हरे स्डेप शें रहे है ॥ रेर एप्प रु के हो 
हो अुरूपरद इेै शिपपर »ो प्रषिशश्त् झारओे 
अत चौक, जपतरारेरी घोर इश्मडस्झाप के फुण्णण् शाणोेएर 






ले इाह्इडिक मारंश्येद हा्ड रुएए चबहएए छोर 
अपन देहे के फिए्‌ हर अपर बम बश पिलरहु्फ हे 
कै न 352९8 


माजरे ने “देशापर को दाप कु पशुराए ९ रिरशर इस्सर 


भहत्वइू पश्न 
न्‍ 5 इश्न यहे है मि स्था म्थयाधोशों को रूरिभोष हे 
फटे था दिनो निरिचत खमर पर बहुमत का प्रतिविधिष्य, शुणे शरों सण्शाए हे 
न हो जाना-इाहिए ? 

रा्जनेतिक भाण्डा झौर विधिर सेद/ 

_ (45) दूते ने दह क्हादत निर्धारित ' फो थी सि हमशिरिएा भा एप्पतम 
जरगिसच बहा के निर्वाचन परिणामों का भनुत्रण करता है। हृष्णा पम्परने 
ग दा को दोहराया कि विधिक सेना राजनोति के भज्डे कय धनुसरणा करती 
६ या. उपेन्दर बदज्ञी ने पपने प्रसिद्ध सेस “भारतीय उच्चतम स्थायातम धोर 
पडनोति” में यह माना है कि कृष्णा परस्पर ऐ एन्दिरा गांधी के पार से रामेधित 
पादैशों में प्रौर विधान सभा भंग के मामले, यस्दी प्रस्यशीषपण बेः गामरों तवा 
फल्‍प मामसों के निणुयों में भो राजनसिक दृष्टिकोण को देता है । 

४ ' सोहम्मद घौस मनाम यक्षी 

(46) प्रो. वल्ली इस बात के भालोचक रहे हैं कि विधिक सेगा ६ 

डे वा पनुसरश करतो है भोर इसके साथ ही मि. मोहम्मद भोत मे 


ऊत 


हु 
4० 

ते 
4 





्श्न 


३ 
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“ययास्यिति के संवेदनशील रक्षक” लेख में इस. वात को- विन्ता व्यक्त को है कि 
उच्चतम न्‍्यायालय ने पाँचवें दशक के मध्य में राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा; फहुराये गये 
समाजवाद के भाण्डे का कभी श्रनुसरण नही किया । उनके प्नुसार-यथ्वि हमांसे 
नियति के दस्तावेज को संविधान की भ्रस्तावना “समाजवाद” से प्रकाश कौ;किररों 
प्राप्त होती हैं ; तथापि प्राग, बामनराव, नन्‍्दलाल श्रौर मिनर्वा मिल्स के निशंग 
यह बतलाते हैं कि हमारी न्यायिक सेना श्रव तक भी समाजवाद से दूर भागती रही 
है । उनकी यह धारणा है कि सत्ता भौर प्राथिक ढाचे को :प्रमावित करनेवाली 
विचारधारा के प्रश्नों पर न्यायालय ने राजनैतिक भण्डे का झनुसरण नहीं 
किया है। ., मै - है 4 कह 
, न्यायाघोशों की प्रतिबद्धता बनाम रशनीति--एम. -घौस : 

(47) मैं मोहम्मद घौस के निम्नलिखित निष्कर्ष की उंद्ध,त् करने का लोम॑ 
संवरण नही कर सकता, चाहे वह स्वीकार्य हो या नही, जिसमें उ्होने. ,स्पष्ट बात 
कही है कि यह निरेय करना मेरा काम नहीं है क्योकि मैं प्रपने स्वयं. के मामते 
में निर्यायक नहीं हो सकता । "| ं 

“न्यायाधीशों के लिए राजनैतिक पताका सौभग्यवश दो भिन्न रंगों की होती 
है, एक कौशल के लिए व दूसरी प्रतिबद्धता के लिये | कीशल निर्बल के प्रति तर्थी 
प्रतिबद्धता बलवान के प्रति । पाँचवें दशक में न्‍्यायिक्‌ प्रक्रिया नें संशोवन सम्बयी 
मामलों में राजनैतिक कौशल को व साम्पत्तिक श्रधिकारों के मामले में प्रतिबद्धता 
को प्रतिध्वनित किया । छठे दशक के उत्तराद्धा के बाद मैं इसने राजनैतिक अकिया 
की प्रतिबद्धता का धनुसरर/ किया, ग्रतः गोलकनाथ व मेटल्स कॉरपोरेशन के निशंय 
हुए । सातवें दशक में इसने “गरीबी हटाग्रो” के कारण “भारती” वाले मामले में 
नये कौशल का विकास किया । लेकिन हाल के मामले फिर भी प्रदर्शित करते हैं हि 
न्यायालय ने प्रभी तक समाजवाद को भ्रंगीकार नही किया है । ये सम्मवंतया उर्त 
दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि राजनैतिक प्रक्रिया सचमुच में स्वयं को समाज 
बाद की दिशा मे प्रतिबद्ध कर लेगी ।7/ * | *+ 
ः मूलभूत ढांचे को समाप्त करो--भसीन / , '' 

(48) ललित भसीन कहते हैं कि देश के राजनैतिक, सामाजिक एवं प्रोषिक 
विकास की गति के लिए श्रन्य संस्थाओं की भांति न्यायपालिका! को भी भागीदार 
बनाया जाना चाहिए । श्री भसीन के श्रनुसारं, न्‍्योयालय को संविधान : की प्रक्रिया 
के भ्रतुसार विधि मान्य'रूप से किये गये संवंधोनिक संशोघनों को इस प्राधार पर 
विखण्डित करने का भ्रधिकार नही हौना चोहिए कि वे “संविधान की मुलभूत ढाँते 
का प्रतिक्रणण करते हैं--इंसके अ्रन-अन्वेधित “विचारों सहित भ्रस्पष्ट, ' प्रपरिभाषित 
एवं मोलमोल सिद्धान्त के रा कई तरह 7” अटकाये गये हैं ॥ वे समझते हैं कि 
ऐसी , शक्तियों: का झनुच्ित रूप रै  ० राष्ट्रीय हिढ़ों के लिए हाति- 
कारक है। 2 है 5 ने 
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'._-» प्रय्यर रूजवेल्ट को दोहराते हैं 

(49) श्री भसीन ने थियोडॉर रूजवेल्ट का उदाहरण दिया जिसने यह 
! बात कही थी कि समाज को बुद्धिमत्ताएण राय के बारे में स्यायालय के वनिस्पत 
! जनता भपेक्षाकृत प्रच्छी निर्शायक होती है प्रौर न्यायालयों को जनता के राजनतिक 
! दर्शन को उलट देने की प्रनुमति नहीं दी जानी चाहिये। श्री भसीन, श्री एन. ए. 
प्रालकीवासा के विचारों का उत्तर दे रहे थे। श्री पालकीवाला की यहू राय थी कि 
! यदि विधायन सम्बन्धी कार्यवाही, को न्‍्यामिक सविक्षा के भ्रधीन नहों रखा गया तो 
प्रकार निरंकुश तया निर्देवी कानून पारित कर लेगी | शायद इसी संदर्भ में कृष्णा 
पय्यर मे विरोधाभास से रूजवेल्ट को सर्वप्रथम समाजवादी श्रौर दूसरे तम्बर पर 
पूजीवादी खतलाया था, जबकि उन्होंने यह बात कही थी फ्रि सामाजिक न्याय संकट 

: में है मर भ्राएवयं यह है कि इसे न्‍्यायालयों के भीतर से ही खतरा है। 


प्रश्नावली पर श्रापत्ति की गई 
(50) दसवें विधि प्रायोग की प्रश्वावली ने भी प्रतिबद्ध स्यायपालिका के 
विवाद को भड़कां दिया है| उच्चतम न्यायालय के स्थान पर संबंधानिक स्यायासय 
रखे जाने भौर खंडपीठों के वेदले में सम्पुर्ा न्‍्यायपालिका की बैठक के प्रश्व पर कई 
पोगों की भ्रांखें लगी हुई हैं 4 प्ृष्ठभूमिवाली टिप्पणियों में वर्णित पश्चिमी जमनी 
हे; पूर्वादाहरण दृष्टान्त के रूप में दिया गया है। प्रश्न सं, 7 न्‍्यायघीशों की राज- 
मैतिक पृष्ठभूमि की भपेक्षा के बारे में है । पृष्ठभूमिवाली टिप्पणी में श्रमेरिका के 
पलेवारेन का उदाहरण भौर इटली की. प्रथा का उल्लेख है, जहां एक-तिहाई न्याया- 
पीश विधायिका द्वारा, एक-तिहाई राष्ट्राध्यक्ष द्वारा और एक-तिहाई न्यायपालिका 
शरा मनोनीत किए जाते हैं । श्राठवें प्रश्न में, जो कि निम्न प्राथिक स्थिति के लोगों 
की पहुंच न होने या न्‍्यायाधीशत्व को विनम्र उत्पत्ति के बारे में है, पृष्ठभूमिवाली 
टिप्पणी प्रे यह बतलाया गया है कि इगलेड की अ्रधिकांश न्‍्यायपालिकाए' ग्राथुनिक 
पामाजिक प्रवृत्तियों और जन प्राकांक्षामं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने में 
विफल रही हैं । किसी जाति या समृह विशेष के वकौलों की ही न्यायाधीश पद के 
बा करने के लिए भारतीय मुरुय न्यायाधिपतियों को प्रालोचना की 
। 5 हे 


« न्यायाधीशों को सम्पूर्ण बेठक 
(5]) श्रति प्रत्पमतों भ्रौर वहुमतों से बचने के लिए (जैसा कि गोलखनाथ 
पाद में हुआ था) में उच्चतम न्यायालय में महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयों पर, 
पी न्यायाधीशों की बैठक के विचार को भपेक्षाकृत प्रधिक पसन्द करता हूं। यदि 
है प्रक्रिया भ्रपनाई जाती तो गोलखनाथ के मामले में शंकरोप्रसाद एवं सज्जनसिह, 
भारतो, मिनर्वा मिल्स, वामनराव तथा भामसिंह के निर्शयों का श्रम निष्फल सिद्ध 
गही होता । उच्चतम स्यायालय को संवैधानिक न्यायालय के रूप में रखने का 


्ँ 
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प्रस्ताव केवल तभी एक स्वागत योग्य कदम है जुबकि उसकी क्रियान्विति वात्तविक 
रूप से और सदभावनापूवेक की जाये । , - ३३ 7४३३ 
न्यायाधीशों की राजनैतिक पृष्ठभूमि... । * 
(52) भारतीय परिस्थितियों में न्यायाधीशों'की रोजनेतिक' पृष्ठभूमि''पर 
जोर दैनेवाली वात की सराहना नहीं की जा सकती, जयकि घीन में एक ग्रच्धा 
मार्क्सवादी होवा न्यायाधीश की श्राघारभूत योग्यता है। भारत में न वो में 
योग्यता माना जाना चाहिए भौर न हो भ्रयोग्यता । एक न्यायाधीश को स्याव के 
संमय धरने विछले राजन तिक दर्शन भोर धपराषों को भुवा देना * चाहिए ! राज” 
मैसिक पृष्ठभूमि पर किसी का भी जोर देना “सुविधाजवक स्यायात्रीश”, 'मूल्यावद् 
स्थायालय! या प्रतिबद्ध न्यायपालिका” की घारणा को झामस्त्रित करवा होगा । 
(53) यह रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कमजोर वर्गों के व्यक्ति का 
होना कोई भ्रमोग्यता नहीं होनो चाहिए भोर विक्टोरिया शासन में पब्लिक स्कूल रे 
शिक्षित व्यक्तियों को श्रेष्ठ मानने की मेकाले को प्रधृत्ति. को समाप्त किया जाता 
आहिए !,प्रावसफोर्ड इंगलिश का लहजा या उच्चारण की ,बनावटी चकाचोंव की 
अ्रवेक्षा हिन्दी शोर प्रादेशिक भाषाओं के शान को महत्त्व दिया जाना घाहिए ) 


गा ' न्यायाधीश न तो खुदा है भौर न हाकिस 7, “* 
(54) वाह्तविक भावना तो यह होनी चाहिए कि 45 भगस्त, '॥947 रे 
हम न्‍्यायाधीशगर न तो खुदा रहे हैं भोर व हो हाकिम प्रोर भव हम न्याय-मंदिरों 
के पुजोरी, उस जनता के सेवक हैं जिसने हमें संविधान दिया.है'भौर जिसकी हमारे 
शपय-ग्रहण द्वारा रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। ' '' ९ 
(55) भरी युरेखकुमार सचदेवा ने स्थायाघीशों के निरंय-सेंबंधी भध्यारों 
की समीक्षा फरने के पश्चात्‌ निम्नलिखित राय व्यक्त की है 
“देसी लोकठान्त्रिक प्रणाली जिसमें संविधान लिखित हो प्रौर्‌ मूल श्ररि/ट 
तपा संघीय व्यवस्था हो वहां न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का महत्व सर्वोपरि के 
जाता है। जब लोकतस्त्र को सुरक्षित रखने तथा नागरिकों को उनके मूलभूत प्रषिः 
कार दिलाते सम्बन्धी भ्रयवा कैर्द्र व राज्य के मध्य उत्पन्न होने, सयें काबून बंतानि 
एवं संविधान में संशोधन करने अथवा प्रशासनिक कार्य से नागरिकों के अधिकार 
पर भ्रतिकरमण होने से सम्बन्धित मसले उठते हैं तब संविधान की व्याख्या करते की 
व्यायालर्य का पवित्र दायित्व है। भारतीय संविधान में स्थायप्रालिका को दी गई 
इस प्रतिमहँच्वपुर्णों भूमिका को ध्यान में रखने पर 30 दिसम्बर/ 498॥ को सर्वोच्च 
व्यापालय के साठ स्पायाघीशों की विधान पीठ द्वारा न्ययाधीशों के स्थानान्तर 
के मामले में सुताया गया तिर्णय तथा बाद, में विधि-प्रायोग - द्वारा जायी विस्हृत 
प्रश्वावली धरगुम हो जाती है ॥ इनका प्रभाव भारतीय राजनैतिक पद्धति पर है 
जामी हो सकता है ।* मा ० 
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एकजुट होकर कार्य करने की श्रवेक्षा करती है, हम तुच्य मामलों को लिए न्यायालयों 
में प्रन्तहीम लठाई लडने का सुख नही भोग सकते । हमारे संविधान के निर्माताग्रो 
ने राज्य के हर प्रग विधायिका, कायंपालिका तथा स्प्रायप्रालिझ को एक भूमिका 
सौपी है ) इन तीनो को परस्पर सहयोग, समन्वय, समझ व बुद्धिमत्ता से कार्य करना 
चाहिए । इनका भारतीय जनता के प्रति बड़ा दायित्व व ऋण है। वे जनता व देश 
की सेवा बुद्धिमत्ता व दृरदशिता से करें । सभी एकदल, एक व्यक्ति की भांत्रि कीर्य 
करे तथा भारत को शक्ति व विजय की शोर ले जायें ,// 


भश्रमरोका राजनीतिकरण 
(56) आ्रार्कीबाल्ड कोक्स ने “सविधानवाद श्रौर राजनीतिक रण” मे 
प्रमरीकी सरकार में उच्चतम न्यायालय की भूमिका की चर्चा की श्रीर निम्नलिखित 
राय व्यक्त की :-- 


“लेकिन स्यथायावीश की भूमिका के सम्बन्ध में नेतिक हेष्टिक्रीण ' के स्थाव 
पर चालवाजी का कोई हृष्टिकोश रखने का भ्रसलीं झत्रगुण श्रौर' भी गहरा है। 
न्यायपालिका की शक्ति का मर्म समद्शिता व स्वतन्त्रता तथा न्यायाधीश का कित्ती 
भी प्रकार की प्रतिबद्धता व स्वार्थ से परे रहता है । मैं. केवल स्थूल दापित्वों व 
महत्त्ताकाक्षा से मुक्त होते की बात नही कर रहा हूँ, अपितु इस प्रकार के मानस 
फी बात कर रहा हूं जो जहाँ तक व्यावहारिक तौर पर सम्भव है, एक चर्ग विशेष 
व दलीय निष्ठा से तथा श्रन्तनिहित प्रतिबद्धता के वस्यनों से मुक्त "हों । स्थावालय 
को इससे प्रधिक हानि और किसी से नही हो सकती कि न्याय के लिए कार्यंपालिंकी, 
विधायिका श्रथवा तिजी संस्थानों के सदस्यों से राजनैतिक प्रथवा - व्यावसायिक 
सम्बन्ध बनाये रख जायें | मुवविकिलों का हित-साधन उद्घारतावादी “समाचारपत्रो 
वाले व्यक्तियों, निर्धनो, श्रतिवादी राजनैतिक दलों, ममेरिका सिविल लिवर्दी यूनि- 
यम व प्राथिक अवसरों की तलाश करने वाले वशीलों के सामलो से ,जुड़े रहते मे 
वसा नही है जैसा कि सवैधानिक कानून में भली प्रकार से व्यक्त समाज के दीर्ष 
क्षेत्रीय श्राधारभुत मुल्यों की पूर्ति से जुडे रहने में है। मुवक्िकितों की हिकसाधना 
में वाद की गुशवत्ता के श्रनावा एक प्रतिबद्धता स्वत. ही निहित है। मुवकिकिलों के 
हित तथा दीर्घक्षेत्रीय सामाजिक मुल्य सदैव परस्पर नहीं टकराते।न बोई वह 
कहकर होम्सू, ब्ं डिस, ब्लेक, वारेन या हार्लेन के मत के श्रनुकुल हो जाता है कि 
उसने दलीय हिंवो की पूर्ति की है जिससे ज्यायालय की स्थिति सुहृढ हुई है । 

इसी तरह से यद्यपि एक नियुक्त होते वाले का सामान्य हष्टिकोण पूर्वभातित 
हो सकता है तथा मान्यता से बन्धा कोई भी राष्ट्रपति इसे ब्यान में , रख सकता है 
श्रौर न्यायालम भी इस पर इस ब्र्थ में विचार कर सकता है कि नियुक्त होते बरसे 
व्यक्ति एक विधिष्ट प्रकार की मान्यताओं से प्रतिबद्ध है और सभी विभिन्न विवादी पर 
पर्व ग्रनरम!।नित तरीके से अपना मत व्यक्त करेंगे । इससे विधि सम्मतता (विंधता) 
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(63) जबकि लाल किले पर एक ही भण्ड/ फहुराया जाता रहा है तो या 
किसी न्यायाधीश को कोचीन से कलकत्ता या दिल्‍ली से मद्रास स्वानान्तरित हो 
जाने पर अपने निर्णायों को वदल देना चाहिए ? 

(64) सत्तारढ़ राजर्न॑तिक व्यक्तियों के बदल जाते के साय ही कया ढिसी 
न्यायाधीश को अभपने एण्टीना को उसी के प्नुसार व्यवस्यित कर लेना चाहिए । छत 
संविध।न का समर्थन करना चाहिए या मस्प्रिमण्डल के वितिश्चयों का ?ै 

(65) क्या किसी स्यायाधीश को फौजदारी भपराधों के प्रभियुक्त को दोषी 
या दोपमुक्त करते समय अभियुक्त भ्रौर परिवादी के राजनैतिक ऋण्डे को ध्यान मे 
रखना चाहिए ? स्पष्टतः यह कहा जा सहता है कि सया रंगा भौर विल्ला दीप" 
मुक्ति का दावा करते हैं, यदि वे कलकत्ता में लाल ऋण्डा या मद्रास में दवविंड मु 
कडगम का ऋण्डा या दिल्‍ली में जहा उन्हें फॉसी दी गई है, तिरंगा ऋूण्डा धारण 
कर लेते हैं ? 

राजनीतिक संबद्धता-प्रसंगत 

(66) । मई, 978 को ही न्यायाधीश के रूप में मेरे उत्कर्प की प्रारः 
म्मिक कालावधि के भीतर जनता शासन के दौरान 7 जून, 978 को दिए गये 
मेरे स्वयं के एक निर्णय को में दोहराना घाहूँगा । यह प्रवसर एक हत्या के मामतें 
में, भस्वेयण के प्रक्रम पर जमानत हेतु भ्रावेदन निर्णय का था। प्रभिवुक्तों त्रौ 
कांग्रेस (माई) का होना झ्रसिकृथित किया गया था श्रौर क्षमियोजन पक्ष का मामता 

यहू था कि इन्होने राजस्थान के जिला नागौर में रोल गांव के पंचायत लिवाधिनों 
में जनता पार्टी के कार्यकर्ता के छुटा मौंकते के लिए दुष्प्रेरित किया सौर इसमे सर्किय 
रूप से भाग लिया । 


सुमेररासतह का मामला-भांख खोलनेवाला 

(67) भारोप यह था कि जब मुख्य अभियुक्त रोमेश्वर ने मृतक के छुपे 
घोंधा तब तीन मभियुक्तों-मुमेरक्षिह, त्रिलोकदास झौर मुनीर खाँ ते भूतक को उस 
समय पकड़ रखा था । इसकी युध्टि मृतक रतनदास की मृत्यु के समय दिये गव 
बयान से हुई, किन्तु इसका खण्डन किसी भ्रन्य के बयान से नहीं वरत्‌ मृतक ग्ी 
स्वयं पत्नी श्रीमती भाइचुकी के बयान द्वारा हा, जिसने हत्या में उनके सम्मिलित * 
होते की सम्मरवना से ही इन्कार कर दिया, क्योंकि वे तो कांग्रेस के निर्वाचित 
सरपंच के जुलूस में भाग ले रहे में गौर अभियुक्त के छुटा घोंप दिये जाते क्के 
पश्चात्‌ झाये थे । 

प्रतिबद्धता विधि के प्रति या राजनीति के प्रति 

(68) जया शुझे संविधान भौर विधि” की मर्यादा बनाये रखते के लिए 
बिना भय और पक्षपात के 4 मई, !978 को ली गई शपव के पश्चात्‌ मामलों क्ले 
ग्ुणावगुणों पर विचार करना घाहिए था या राजनीतिक दलों के झष्डे पर ? 
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(69) जमानत (उपयुक्त) मंजूर करते हुए, मैने निम्नलिखित टिप्पण। 


| है “मृत्युकालिक कथन में मृतक का कहना है कि वह जनताधथार्टी का है तथा 
प्रमियुक्त काग्रे स पार्टी के हैं, जिसका कि सरपंच चुना गया है तया जिसका जुलूस 
पे जाया णा रहा था श्रौर इस चुनावी भगड़े के कारण मृतक की हत्या हुई क्योंकि 
इसने सरपंच का समर्थन नहीं किया था। में राजनैतिक विवाद से प्रभावित या 
विचलित नहीं होऊ गा क्योंकि हत्या के प्रयोजन को बताने के प्रलावा झौर यह सब 
' रप न्यायालय के लिये संगत नही है । 
| न्यायालय को राजनैतिक इतिहास, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि प्यवा किसी मामले 
। विशेष के साम्प्रदायिक स्वरूप व उसमे लिप्त व्यक्तियों से परे उठकर निलिप्त तथा 
वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण ही भपनाना है। मैं चुनाव विवाद को वहीं पर छोड़ता हूं तथा 
शत मामले में में भ्रन्य कहीं पर इसे उद्धत नहीं करूगा ।” 
£ चिकमंगलूर कार्यवाहो के स्थयन का मामला 
(70) राष्ट्रीय महत्व के एक श्रौर मामले पर तव विचार किया 
हा, जब एक नागरिक इस दलील के साथ उपस्यित हुआ कि श्रीमती गांधी को 
नकमंगलूर का चुनाव लड़ने से रोका जाये । हमने इस प्रार्थथा को संविधान के 
" 329 के श्राधार पर नामंजूर कर दिया । मेरी खण्डपीठ में इस प्रकार 
' टव्थिणी की गई-- 
' के “भ्रावेदक स्वयं को भूतपूर्व लोक-सेवक कहता है तथा उसने श्रपने सेवा-कार्य 
» पतार-चढ़ाव के इतिहास को बताया है, जिसका अन्त पुलिस उपनिरीक्षक के रूप 
, उसकी सेवा पे पदच्युति के रूप में हुआ तथा श्री शर्मा के श्रनुसार इस न्यायालय 
में विचाराधोन विशेष भ्रपील (संख्या 9/77) में वह भ्ादेश चुनौती का विपय है । 
दवकी मुख्य शिकायत यह है कि उसकी पदच्युति के कारण विधि महाविद्यालय में 
, #ग.एल.एम. कक्षा से उसे प्रवेश देने से इस्कार कर दिया गया तथा प्रधिवक्ता के 
ये पंजीयन का प्रावेदन भी वार कौसिल द्वारा भ्रस्वीकृत कर दिया गया। प्रत्यर्यी 
पल्या-। श्रोमती इन्दिरा गाँधी, जो झावेदक के अनुसार झ्रापातकालीन स्थिति के 
| मय किये गये गम्भीर अ्त्यापारों की अपराधी हैं भ्ौर जिसका परिशाम यह भी 
है सकता कि उन पर मुकदमा चले भ्रौर उन पर लगाये गये दोप सिद्ध भी हो जायें, 
वो उनको जन प्रतिनिधि भ्रधिनियम के प्रावधानों के अधीन चुनाव लड़ने की ग्रनु- 
मति नहीं दो जाती , है । ह 
लि इस प्रकार जनप्रतिनिधि कानून, एडवोकेट एक्ट, राजस्थान सिविल सेवा 
खा, भपील नियम, अप्टाचार निरोधक झ्धिनियम व पुलिस श्रधिनियम के 
प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 4 का भ्रतिकमण करते है । 
इस सम्बन्ध में मैने श्रपना यह मत भ्रस्तुत किया-- 
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“ग्रह श्रैकित करना असंगत- नही होगा कि बनुच्छेद 329 में, चुनावअक्रिया 
के दौरान हस्तक्षेप करना पूर्णतः निषिद्ध है क्योंकि चुनाव का परिणाम घोषित होने 
के बाद ही विधि से प्रावधित रीति से तथा प्राधिक्रारियों के समक्ष ही चुनाव याचिका 
द्वारा चुनौती दी जा सकती है । इसलिए भी.हम श्रीमती गाँवी,को संसद की सद- 
स्थता के लिये चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा,.पारित करते मे 
सक्षम नहीं हैं जैसा कि वर्तमान मामले में प्रार्थी ने निवेदन .किया है । 

दयाल द्वारा इन्दिरा गांधी फो जेल से छोड़ा जाना 

(7) यदि न्यायपालिका से राजनैतिक भण्डे का प्रनुसरण करने की प्रोता 
की जाती है तो श्रपर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दयाल के . लिये ,दण्ड-प्रक्रिया सहला 
की धारा 467 के धयीन रिमांड नामंजूर करके श्रीमती इन्दिया गाँधी को छोड़ के 
क्या सम्भव हो सकता था, जिसने कि संसार को हिला दिया १ तत्कालीन, सत्तारई 
दल के हुक्‍्मरानों को श्राघात पहुँचाया भौर भ्रन्त में. ऐतिहापविक घटना के हूप 
जनता पार्टी को खण्डित कर दिया। / ' न 

सिन्हा का निर्वाचन-सम्बन्धी निर्णय 

(72) येदि प्रतिबद्ध स्यायपालिका की घारणा का भय राजनैतिक सत्ता ड़ 
इशारों पर नाचना ही होता तो श्राज संसार के ममक्ष प्रघांनमन्‍्त्री को ५ इस 
करने वाला न्याय सूति जगमोहनलाल सिन्हा का निणेय नहीं होता । |. , 

* )।. लेण्टिन का प्रतुले को मिकालना '.._ है 

(73) यदि प्रतिबंद्धता का प्र सत्तारढ़ व्यक्ति के प्रति होता तो दते 5 
में भन्तुले, जिन्होने यह भविष्यवो णी की थी कि देश में अ्रध्यक्षात्मक सरकार बहू 
ही सन्निकट है, को बाहर निकालने का लेण्टिन का निर्णय कभी प्रकाश मे नहीं परत! 
जिसकी पुष्दि बम्बई उच्च न्यायालय की खंंडपीठ द्वारा की गई थी । ना 

'बिचलित करने, प्राघात पहुचाने श्रौर त्ीचे गिराने की ' 

महत्त्वपूर्ण घटनाएं | 

(74) च्यायिक निशायों के उपयुक्त तीन युगान्तरकारी त्रिकोण, भालीर 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की महत्वपूर्ण घटनाओ्ो ने सरकार को चकित कर हि 
है, विधि सम्मत शासन पर व्यक्ति की सर्वोच्चता को नीचे “गिराया है भौर विन 
अवसरों पर विभिन्न दलों, विचारंधाराओं वाले शीर्षेस्थ सत्ताधारियों को झा 
पहुचाया है १2% १३० ७ कि 

ह ! ' निर्केसन का निष्कासन है 

(75) सुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ राजनैतिक 
हष्टिकोण से को जाती हैं, तथापि वोटरेगेट कांड में उच्चतम न्‍्योयालेय के टेपों १९ 
'आ्राधारित विंशेय ने राष्ट्रपति निक्सन के लिएं प्रन्तिम श्राहुति का काम किया | 

क्या हमें “सुविधाजनक न्यायाधीश” रखने चाहिएँ ? 

(76) राजनैतिक भेण्डे के प्रति प्रतिबद्धता” की उपशाखाएं या प्रतिव 
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स्यायपालिका” या “मूल्यवद्ध न्‍्याय।लय” या “सुविधाजनक न्यायाधीश” यह प्रश्न 
प्रस्तुत करते है कि क्या -भारत में विधिक सुधार या न्यायिक सुधार के रूप में अप- 
नाए जाने के लिए यह उचित सिद्धान्त है । हु प 
” प्रतिबद्ध न्‍्यायपालिका को प्रनुमोदन प्राप्त नहों 

(77) भ्रहमदाबाद मे न्यायाधीशों, वकीलों श्र विधिवेत्ताओों की एक गोष्ठी 
7, 48 तथा 9 भ्रक्टूबर, 980 को हुई, जिसमे “न्यायिक प्रतिबद्धता” के प्रश्न 
पर निम्नलिखित राय ध्यक्त की गई-- 
है संगोप्ठी ने इस तथ्य की भत्सेना की कि विगत में, “प्रतिबद्ध न्यायपालिका” 
कै विधारया श्राशय, मात्र संविधान की प्रतिबद्धता के लिये मही अपितु आज के सत्ता- 
रद दल की नीतियों व कार्यक्रमों के लिये प्रतिबद्धता के श्रर्थ में लिया गया। इस 
प्रकार प्रयोग करने पर यह विचार न केवल न्यायपालिका ,की स्वतस्त्रता के लिये 
प्रवितु संविधान की बुनियाद के लिये भी भ्रतिष्टकारी व विध्यंसक बन, जाता है। 
प्यायाधोशो से न केवल नागरिक स्वतन्त्रता गहरी दिलचस्पी-रखने को श्रपेक्षा की 
णाती है श्रपितु साथ ही भारत के लाखों दलित व निधेन : नागरिकों की दशाग्री मे 
पुपार करने के प्रति निरम्तर उत्साह रखने की भी भ्रपेक्षा की जाती है। इन्हे हमारी 
गगता व उसके कमजीर वर्ग के लिये श्रन्याथ व शोपश का स्रोत बनने से रोने 
हैनु विधिक व न्यायिक व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करने होगे। न्यायालयों के 
गायाधीशों के जिये ऐसी प्रतिबद्धता न केवल वाद्धनीय है वल्कि श्रावश्यक भी है । 

मेनम-भारतीय न्यायपालिका प्रशंसनीय 

के (78) डा. एन. झार. माधव मेनन से उपयुक्त गोप्ठी में निम्नलिखित राय 
भक्त की थी-- 

“भारत के सर्वोच्च स्थायालय व उच्च स्थायालयों ने इस दशक में हो मही 

। पपितु समूचे विश्व में स्थायिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ा रुकान व प्रगसा प्रात 

ह ही है। भ्रस्य कोई देश जिसमे दिसीय विश्व युद्ध के वाद स्वावीनता प्राषा की है, 

. भषनी न्यायपालिका के लिए, अपनी एकता व स्वाबीतता को सुरक्षित रसते हुए 
सितन्थता, लोरगम्त् व विधि का शासन बनाये रखने के जिये इतने प्रसयवीय को वि- 
फ का दावा नही कर सकता । यह कोई श्राश्ययं की बात नहीं है कि जनता को 

भी न्यायपालिका में गहरा विश्वास है जबकि संसद सहित राज्य के प्लन्य 
3 संस्थानों के प्रति जन-विश्वसनीयता व आम समर्थन को गम्भीर क्षति हुई 

( ६ निस्मन्देह संविधान में व्यवस्यित सामाजिक झ्राविक न्याय को प्रोत्साहित करने 
फैपब्रा समाजवादी समाज का निर्माण करने में स्यावालयो ही भूमिका को सम्बन्प 
ने मतभेद हो सकते है! 

(79) जब कोई इसके विरुद्ध भयनी राय देता है तो उस पर यदाह्यितिवादी, 
हट नड्ान्तह्ीन झोर निष्क्रिय होते का घारोर समाया जाता है दा दुश प्रवार 
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“यह श्र कित करना श्रस्न॑ंगत नहीं होगा कि अनुच्छेद 329 में, चुनावअकिया 
के दौरान हस्तक्षेप करना पूर्णतः निषिद्ध है क्योंकि चुनाव का परिणाम घोषित होने 
के बाद ही विधि से प्रावधित रीति से तथा प्राधिक्रारियों के समक्ष ही चुनाव याचिका 
द्वारा चुनौती दी जा सकती है । इसलिए भी-हम श्रीमती गाँवी,कों संतद की सद- 
स्पता के लिये चिकमंग्रलूर से चुनाव लड़ने से रोकने हेतु निषेधाना,,पारित करने मे 
सक्षम नही हैं जैसा कि वर्तेमान मामले में प्रार्थी ने निवेदन किया है । का 

दयाल द्वारा इन्दिरा गांधो को जेल से छोड़ा.जाना |! 

(7) यदि न्यायपालिका से राजनैतिक भण्डे का म्नुसरण करने की श्रपेक्षा 
की जाती है तो श्रपर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दयाल के . लिये दण्ड-प्रक्रिया सहिता 
की धारा 67 के प्रधीन रिमांड नामंजूर करके श्रीमती इन्दिरा गाँधी को छोड़ देना 
क्या सम्भव हो सकता या, जिसने कि संसार को हिला दिया १ तत्कालीन सत्तारूढ़ 
दल के हुकक्‍्मरानों को ग्राघात पहुँचाया भ्रौर भ्रन्त मे ऐतिहापिक घटना के रूप में 
जनता पार्टी को खण्डित कर दिया | 

सिन्हा का निर्वाचन॑-सम्बेन्धी निरएय 

(72) यदि प्रतिबद्ध न्‍्थायपालिका की धारणा का श्रर्य राजनैतिक सत्ता के 
इशारों पर नाचना ही होता तो श्राज संसार के समक्ष प्रधानमन्त्री को प्रपदस्थ 
करने वाला न्याय मूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा का निर्णय नहीं होता । 

लेण्टिन का श्र॑तुले को निकालना 

(73) यदि प्रतिबंद्धता का प्रथे सत्तारूढ व्यक्ति के प्रति होता तो हाल ही 
में भ्न्तुले, जिन्होंते यह भविष्यवाणी की थी कि देश में ग्रध्यक्षात्मक सरकार बहुत 
ही सन्निकठ है, को बाहर निकालने का लेण्टिन का निर्णय कभी प्रकाश में नहीं प्रात, 

जिसकी पुष्टि बम्बई उच्च न्यायालय की खडपीठ द्वारा की गई थी । कल 
विचलित करने, प्राघात पहु चाने श्रौर मीचे गिराने की 
महत्त्वपूर्ण घटनाएं 
(74) न्यायिक निर्णायो के उपयुक्त त्तीन युगान्तरकारी त्रिकोण भारतीय 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की महत्त्वपूर्ण घटनाप्रो ने सरकार को चकित कर दिया 
है, विधि सम्मत शासन पर व्यक्ति की सर्वोच्चिता को नीचे ' "गिराया है गौर विभिन्न 
अवसरों पर विभिन्न दलों, विचारधांराडों वाले शीर्पस्थ सत्ताधारियों को' प्राघात 
पहुंचाया है । 
निकसन का निष्फासन 
(75) संयुक्त राष्ट्र प्रमेरिका में यद्यवि न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ राजनैतिक 
हृष्टिकोए से की जाती हैं, तथापि वाटरगेट कांड में उच्चतम स्यायालय के टेपों पर 
आधारित निर्णय ने राष्ट्रपति निक्‍सन के लिए भ्रन्तिम झाहुति का काम किया । 
क्या हमें “सुविधाजनक न्यायाधीश” रखने चाहिएँ ? 
(76) राजनैतिक भाणे के प्रति ''ब्रतिवद्धता” की उपधायोएँ या अविवद्ध 
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स्थायपालिकां” या “मूल्यवद्ध स्याय/लय” या “सुविधाजनक न्यावाधीश”” यह प्रश्व 

प्रस्तुत करते है कि क्या भारत में विधिक सुबार या न्यायिक सुधार के रूप में ्रप- 

नाए जाने के लिए यह उचित सिद्धास्त है । ऊ.ः पु 
”अतिबद्ध न्यायपालिका को श्रनुमोदन प्राप्त नहीं 

(77) प्रहमदाबाद में न्यायाधीशों, वकीलो श्रौर विधिवेताओो की एक गरोष्ी 
]7, 8 तथा 9 भ्रक्टूबर, 980 को हुई, जिसमें “न्यायिक प्रतिबद्धता” के प्रश्न 
पर निम्नलिखित राय व्यक्त की गई-- 

संगोष्ठी ने इस तथ्य की भर्संना की कि विगत में, “प्रतिबद्ध न्यायपालिका 
के विचार या ग्राशय, मात्र सदिधान की प्रतिबद्धता के लिये नही प्रपितु श्राज के सत्ता- 
रुढ दल की नीतियों व कार्यक्रमो के लिये प्रतिबद्धता के प्रर्थ में लिया गया। इस 
प्रकार प्रयोग करने पर यह विचार न केवल स्यायपालिका,क्नी स्वतन्त्रता के लिये 
प्रपितु संविधान की बुनियाद के लिये भी श्रनिष्टकारी व विष्वेंसक बन, जाता है। 
न्यायाधीशों से न केवल नागरिक स्वतन्त्रता गहरी दिलचस्पी रसने की श्रवेक्षा की 
जाती है प्रपितु साय ही भारत के लाखों दलित व निघंन नागरिकों की दशाप्रो मे 
सुधार करने के प्रति निरन्तर उत्साह रफने की भी श्रपेक्षा की जाती है। इन्हें हमारी 
जनता व उसके कमजोर वर्ग के लिये भ्रन्याय व शोपदा का स्रोत बनने से रोने 
हेतु विधिक व न्यायिक व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करने होंगे। न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के लिये ऐसी प्रतिबद्धता न केवल वाछुनीय है वल्कि श्रावश्यक भी है । 

मेनन-भारतीय न्यायपालिका प्रशंसनीय 

(78) डा. एन. आर- माथव मेनन ने उपयुक्त गोप्डी में निम्नलिखित राय 
ध्यक्त की धी-- 

“भारत के सर्वोच्च स्पायालय वे उच्च स्थायालयों ने इस दशक में ही सही 
प्रपितु समूचे विश्व में स्थायिक व व्यावसायिक क्षेत्रों मे बडा रुकान व प्रशसा प्राप्त 
की है। धन्य कोई देश जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वाधीनता प्राप्त की है, 
परपनी न्यायपालिका के लिए, अपनी एकत्रा व स्वराधीनता को सुरक्षित रसते हुए 
स्वनन्त्रता, लोरभन्‍्त्र ब विधि का शासत बनाये रखने के जिये इतते प्रसगतीय पीजि- 
मान का दावा नही कर सहुता । यह कोर प्राश्ययं की वात नहीं है किए जनता को 
प्रभी भी न्यायपालिका में गहरा विश्वाद है जबकि ससद सहित राज्य मी प्रर 
प्रधिकांश, संस्थानों के प्रति जन-विश्वमनीयता व हराम समर्थन को गम्भीर क्षति हुई 
है । निस्सन्देह संविधान में ब्यवस्यित सामाजिक ध्रायिक न्याय को प्रीत्माहित करने 
प्रथवा समाजवादी समाज वा निर्माण करने में न्यायावयों वी भूमिया वो सम्बन्ध 
में मतभेद हो मकते है ।! 

(79) जब कोई इसके विरद्ध भनी राय देता है तो उस वर मपासश्यिविदादी, 
जड़, मिद्धान्तहीन भोौर निष्किर होते का घारोर सदादा जाता है. दा दस प्रकार 
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उसकी निन्‍्दा की जाती है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार 
कर लेता है तो उसे परिवर्ततशील भौर क्रियाशील मानकर उसकी प्रशसा की जाती 
है । किन्तु मदि किसी को विधिक सुधारों के सार-मंथन की प्रक्रिया प्ौरं उसकी 
किसी विवादास्पद घारणा में सम्मिलित होना है तो हमें “स्पष्ट बात” कहनी ही 
होगी । 

(80) सामाजिक-प्राथिक सिद्धान्त का वह मार्ग, जिसे हमारे संविधान में 
प्रतिष्ठित किया गया है, चाहे वह प्रस्तावना में हो या नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में 
या मौलिक प्रधिकारों में हो, उसके प्रति प्रतिबद्धता में कोई भी व्यक्ति लज्जा प्रतु- 
भव नहीं कर सकता । यहा “सामाजिक न्याय” की धारणा उभरकर सामने झातो 


है। 
सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ह 

(8) विधिक सुधारों को यह बात ध्यान में रखनी है कि “सामाजिक 
न्याय!” जिसका प्र्थ है समाज के निम्नतम वर्ग यथा मोची; लुहार, फुटपाथ वाले, 
गस्दी बस्ती के तिवासी, नारी-निकेतन की पीड़िता को न्याय मिले । यह धाज की 
प्रावश्यकता है भौर इसे स्थग्रित नहीं किया जा ध्कता | मुकदमेबाजी लोकहित में 
हो भोर गरीबों को विधिक सहायता मिले, सामाजिक न्याय के ये दो स्तम्म हैं । 

(82) शोपक भ्रौर शोषित, विशेषाधिकार प्राप्त श्रौर दलित, साधन 
सम्पन्न, थनी सामन्त शोर सताए हुए भूमिहीन कृपक को, जो "'झाँसू बनाम खुशियो” 
को समभने में प्रसमर्थे हैं, भ्रांस मू दकर बराबर के स्तर पर नही रखा जा सकता । 


कुछ व्यक्तियों का रूदन--लाखों की खुशियां : सामाजिक न्याय 

(83) लेबवी चीनी प्रदग्य (नियन्त्रण) श्रादेश, 979 को दी गई चुनौती को 
नामंजूर करते हुए मैंने उपयुक्त को तिम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है-- 

“मूल्य-नियस्त्रण खुशी के साथ या झासूझों के साथ” 

“यदि मैं एक पंक्ति में कहूं, तो निष्कर्प यह मिकलता है कि झावश्यक 
वस्तुओं के मुल्य-नियन्त्रण' की भाँति सामाज्रिक, झ्ाथिक कानूत बनाने में लाखों 
लोगों के चेहरों पर खुशी लाने हेतु थोड़े से सैकड़ों चेहरों पर कुछ श्रासू छुड़क सकते 
हैं। दूसरे शब्दों में बिना झासुभ्रों के यह खुशी नही मिल सकती, किन्तु इस कारण 
सामाजिक-अ्राथिक कानून जो वड़े समृदाय को लाभान्वित करने हेतु बवाया गया. 
है, को यह मानकर निरस्त नही किया जा सकता कि यह मूल श्रधिकारी पर शर्ति- 
ऋरमण करता है। 

अ'घे न्याय को एंग्लो सेक्शन धारण्य को समाप्त किया जाये 

(84) भ्राज की ज्वलन्त झावश्यकता, “समय की अनुभूत झावश्यक्रवाए 
और न्यायपालिका तथा विधिक प्रणाली के शुभचिन्तकों _ के प्रेरक विचारों का 
तंकाजा है कि ला्ड वलाईव और मैंकाले को आचीत, ' विकटोरिया काल की प्ग्नलित 
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भौर मृतप्रायः, न्याय की देवी की भ्रांखों पर पर्दा डालने की एग्लो सेक्शन धारणा 
पर पुनः विचार किया जाना चाहिए । 


(85) यह देखने के लिए आ्रांसे खुली रखनी चाहिए कि प्रधिकांश लोग जो 
गरीबी की रेखा के नीचे जीवने-यापन करते हैं प्रोर आ्राधे भुखे-नगे रहते है भौर 
जिनके पास रहने के लिए छप्पर भी उपलब्ध नही है, हमारी विधिक प्रणाली द्वारा 
वहिष्कृत कर दिये गये हैं । न्याय की देवी को स्वयं ही यह देखना चाहिए कि समाज 
का केवल धनी, साधन-सम्पन्न, शक्तिशाली वर्ग ही उसकी उपासना कैसे कर सकता 
है भौर उसका आशीर्वाद प्राप्त 'कर सदता हैं तथा विधिक क्षेत्र के भ्रन्तर्गंत गरीबों, 
दलितों, हरिजनों भौर गिरिजनों, कृपकों तथा किसानों का निर्देयतापूर्वक शोपरण 
कंसे कर सकता है। 

न्यायाधीशों का उच्च जीवन व्यतीत करना 

(86) मैने जो कुछ सामाजिक, शीघ्र भोर सस्ते न्याय के बारे मे अनुभव 
किया है, मैं केवल उसे ही न्यायिक रूप से व्यधित हृदय के साथ नीचे उद्धूत कर 
सकता हूं-.. - 


“क्या हमर घामिक व पवित्र न्याय मन्दिरों को कानूनी व्यायाम क्लबो, 
कानूनी वाद-विवाद समितियों प्रयवा कानून के विलासप्रिय श्रनुसन्धान केन्द्रों में 
परिव्ित करें ? क्या हम उन थोड़े-से भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले 
कुशल तकोँ व लच्छेदार बाकपद्ुता को निस्सहाय सुनते रहें, जो ऐसे हजारों बाद- 
कारों को कीमत पर, जो विगत पांच या छः वर्षो से काराग्रह की कोठरियों में श्रपनी 
दोप सिद्धि या निर्दोष होने के निर्णय की प्रतीक्षा मे है. या उन हजारों भसेनिक 
कर्मचारीगण, प्रौद्योगिक श्रभिकों, छोटे धृकानदारों या कृपकों की कीमत पर, जिनके 
मूल भ्रधिकारों पर नैतिकता से शून्य नियोजकों या सरकारी पदाधिकारियों ने घ्ाक्- 
मण किया है और जो वास्तविक या सामाजिक न्याय नहीं तो कम से कम कानून 
के अनुसार न्याय चाहते हैं. किन्तु भारी वाद सूची व पहले से वकाया मुकदमे के 
कारण जिनको बारी नही भा सकती ? लगभग दस हजार विचाराधीन मुकदमों में 
उलके ऐसे लाखों हताश, प्रसहाय, वँचेन, उदास व खिन्न चेहरे मेरे सामने एकटक 
देख रहे हैं तथा मुक्के सारभूत नुकसान व न्याय की बहुत बड़ी विफलता का न्याय 
की क्रियान्विति करने की महत्ता का स्मरण कराते हैं, कि प्रतीक्षा कर रहे उनके 
भाग्यों का निपटारा करने तथा एकदशक से भी अधिक समय से विचाराधीन मुक- 
दमों के निश्चय की मूर्द्धा से उन्हें मुक्त कराने कै लिए समव निकाला जाये। 

इसके झतिरिक्त क्या हम इस कठोर सत्य के प्रति भांखें मू'दकर विवेकशन्य 
हो सकते हैं कि लाखों निर्वन, पदन्‍दलित व कम सुविधा-श्राप्त नायरिक वे हैं जो 
न्यायालयों, न्याय व कानून के दायरे से वहिष्कृत हैं क्योकि थे सुविधा-सम्पन्न लोग 
साधन सम्पन्त, शिक्षित, ज्ञान-सम्पन्न, वादकारों की होड़ में पहुचने व ठहरने में समर्ये 
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नही हो सकते झ्ौर न वे लम्बी कत्तार में रह कर प्रतीक्षा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति 
में यद्यपि वे न्यायालयों से यथेष्ट सहायता के पात्र हैं किन्तु हम संविधान के प्रहरी 
एवं रखवाले के रूप में कार्य करने व उन्हें न्याय देने में प्रमहाय हैं । न्‍्यायादय कक्ष 
में बैठते समय मेरी आंखें शाहवाद के उन सहरिया व श्रत्य कोढा जिले के शाहवाद 
उपसण्ड के विय्यानो की श्रांखो से झांसुओं का श्विश्ल भरना बहते देखती हैं जो 
भूखे-नंगे, कगाल, निस्महाय बने, धनों साधन-सम्पन्न प्राक्रामको द्वारा भपने खेतो 
पर प्रतिक्रमण करते हुए प्रनाधिकार प्रवेश करते हुए, उन्हें जोतते हुए, फमलें ले जाते 
हुए देख रहे हैं, लेकिन वे उनके विरोध में रो व चिल्ला भी नहीं सकते तथा निर्धन 
को कानूनी सहायता की शेसी बधारे जाने व इसे सविधान मे सम्मिलितं कर लिए 
जाने के उपरान्त भी न्‍्यायालय में जाने अयवा वापिस कब्जा मिलने की सहायता 
की कल्पना भी नहीं कर सकते । ही सकता है, कि यदि में कनून व न्याय प्रदान 
करनेवाले न्यायालयों को उक्त दु खद कार्यों की कठोर वास्तविवताओों को बताते हुए 
बन करने में कुछ समय के लिए न्यायाधीश की नहीं बल्कि कवि, दार्शनिक व 
सुधारक की भूमिका ग्रहणकर लू' किन्तु यही तो वह परिसीमा है जो इस व्याप्त 
धारणा की जिम्मेदार है कि "न्यायाधीश भी महल में रहते हैं ।/ यह घारशा यदि 
प्रसत्य ही है या श्राशिक तौर पर गलत भी है, तो भी न्यायालय की भ्रवमानता 
मान कर हमें दण्डित करने की सुलभ कृपाएणं का उपयोग करके नहीं, बल्कि निम्वतम 
बर्ग प्र्थात्‌ किसान, मजदूर, मोची प्रादि को शीघ्र, सुलभ, सामाजिक, तत्काल 
तथा वास्तविक न्याय प्रदान करके इस घारणा की बदल देना चाहिए। 


न्याय की देवी श्रांखें खोलें 
(87) जब तक न्याय की देवी की ये प्रांखें नहीं खुलतीं तब तक मथुरा 
“ और उमिला, श्रीमती खुराना शोर उन हजारों सीता-साविशियों पर कौन प्रांसू 
बहायेगा ? रामहृष्ण, बुद्ध, महावीर झौर गांधी के भारत में प्रतिदिन दहेज या 
घन के लिए कितनी नारियों की जीवित जला दिया जाता है. भ्रभवा कामुकता-वश 
उनके साथ बलात्कार किया जाता है। हि 
(88) मौलिक तथा प्रक्रियात्सकः विधि भौर न्यायिक प्रणालिया जीवन्त 
होनी चाहिए, धर ये सर्वेश्रथम “'साधन-विहानो की और बाद में साधन-सम्पप्तो की 
रखवाली करनेवाली होनी चाहिए ।” यदि ऐसा नहीं है, यदि इस झोर से हम धपनी , 
आखे बन्द कर लेते हैं, यदि हम सामाजिक न्याय की भवहेलना करते हैं भ्ौर ड्से 
रणनीतिज्ञों की चाल या फैशन की कहावत समभते हैं. तो हमें काल्पनिक या श्रादेश- 
वादी होने का सन्तोष प्राप्त हो सकता है । किन्ही को अपने भाइयों की प्रवनति की 
दुःखदायो खुशी भी प्राप्त हो सकती है, या यदि वे तिष्ठापूर्वक ऐसा प्रमुभव कर 
तो स्पर्ष्टवादिता का झाननद भी प्राप्त कर सकते हैं किन्तु यह तो पड़ोसी के धपशुकत 
के लिए प्रपनी स्वयं की माक काटने के समान ही होगा । # 
(89) उस स्थिति में यदि विधि उन 70 करोड व्यक्तियों की, जिनके फायदे 
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में ही इसका लब्य छिपा हुप्ना है, श्राकांक्षाप्रं की पूर्ति नहीं कर सकता तो लोग 
विधिक सुधारों की बात सोचना बन्द फर देंगे श्रौर इससे उसका अस्तित्व खतरे में 
पड़ जायेगा । तब हम “सामाजिक न्याय” को न उझ्पनाकर भौर “'अन्धे कानून” का 
भनुसरण करके “प्रतिबद्ध न्यायपालिका” झौर “मूल्यवद्ध न्यायालयो”' को निमन्त्रण 
देंगे । ऐसी स्थिति में हमारी भावी पीढियां न्यायपालिका और विधि सम्मत शासन 
की “हत्या” के लिए राजनीतिज्ञों को दोवी नहीं मारनेंगी वल्कि “आत्महत्या” करने 
के लिए हमे कठपरे में खड़ा कर देंगी । 
शपथ के लिए प्रतिबद्धता 

(90) न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता, तृतीय अनुसूची के प्रारूप हा के साथ 
पठित ध्रनुच्छेद 2[9, जो निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता है, के श्रधीन ली गई 
शपथ के प्रनुसार संविधान की गरिमा को बनाएं रखने के लिए होनी चाहिए-- 

“उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति प्रपना 
पद-अहझा करने के पूर्व उस राज्य के राज्यपाल श्रथवा उम्रके द्वारा नियुक्त किसी 
प्रन्य व्यक्ति के समक्ष तृतीय श्रनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिये गये पारिपत्न के 


प्रनुतार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा ।/ 
68, में | अअमुक न णजोंए पता“ उच्च न्यायालय का मुख्य 


न्यायाधिपाने (वा न्यायाधीश) नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ नेता हू/मैं सत्य- 
निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रति 
सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूगा तथा मैं भारत की प्रभुता व श्रखण्डता को प्रक्षुण्ण 
रखू गा तथा सम्पक प्रकार से भ्रोर श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान भौर 
विवेक से भ्रपने पद के करंव्थों का बिना किसी भय या पक्षपात, प्रमुराग या हे प के 
पालन करूंगा तथा मैं सविधान भ्रौर कानून की मर्यादा बनाये रखू गा ।!* 
जनता क॑ प्रति प्रतिबद्धता 
(9) श्रौर जब हम नन्‍्यायाधीशगण सविधान की गरिमा बनाये रखने की 
शपथ लेते है तो हमें संविधान की सर्वप्रथम प्रतिबद्धता “हम भारत के लोग” यह 
बात याद रखते हुए अपनी शपथ और जनता के प्रति प्रतिबद्धता श्नौर इसके समस्त 
नागरिकों के लिए “सामाजिक, श्राथिक एवं राजनतिक न्याय” सुनिश्चित करने के 
संकल्प के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए । 
सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता 
(92) इसलिए सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता कोई ऐसा नारा या 
सिद्धान्त नही है जो किसी राजनैतिक भण्डे के साथ जुड़ा हुआ्आा हो, भ्रतः विधिक सेना 
को सामाजिक न्याय के संवैधानिक भण्डे का अनुसरण करने मे कोई सकोच महमूस 
करने की श्रावश्यकता नही है । ग 
चन्द्रचू इ-सोन-परीक्षरा श्रौर विचारण 
(93) जब यह बात चन्द्रचूड-भगवती के न्यायालय श्रीर सेन के कौधल पर 
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लिर्भर हैं (क वे राज्य कक गो के अतिरिक्त लाख लिर्धन व्यक्तियों के लए 
सामाजिक स्थाय के सैंकिये तो यायावीशों माध्यम से श्रप्त करें। आरतीय विधिक 
अरणाली में मस्त विविक स्थायिक सुधारों का लक्ष्य #प्वामार्जिक धाय के इस 


पावन घुनी की को पूरा के श्ना होना चाहिए श्षीशों की 
प्रतिबद्धता और भें ज्दभाव, | या द्विता न्याय करने को 
स्थायाधीशों के न्त्रता २ देने इलए ऐसा बी नहीं करती 
खाहिए। गंदे उद्देश्य है एजसके प्रति या से: दोनों हो प्रतिबद है! 
इचातुकथन-चप्द्रद बड़ ्द्रः 
(94) पश्चात्‌कथत के रूप शाज्य के समस्त दीनों भ मो के शीर्षेस्स 
व्यक्तियों उर्दिंत यह दूं कि हम सभी की मे 
के प्रति होनी आहिये जो भारत के पति, माननीय ल्लम्तलिखित 
स्मरणीय, शा भ्े चार 
हि के नौति-निर्देशक द्लद्धान्त देश के शो के मुख्य भाधार हूँ 
तथा महास्वायवादी श्षे ठीक ही कहा है कि सा: जनिक शेई भत्य के 
नही है. जहा बलम्ब के व्यक्ति अपनी आकांक्षा कोस का प्रयास 
करता हैं । बेहत कक कल के लिए फक्ियि ह्दी चाहिए 
बर्षोंकि परम हे आराम से अली ह्ये जाने का ये बस्तुतः कई 
कल (आने वीं ) बिता कसी प्रकार की ॥ भी हिलाए हल जा चुके 
हैं भौर तर्ि ( है. कि जनत का विर्माणं 
करने के लिये “क्रुत्सित सा धरती! का उपयोग करने को विवश हो 3 दरअसल 
संगमरमर के * जानमवनो में दिये भाप: है, किन्‍्क उसे 
पूरा नहीं किया भ 
(99) उपपुकत ब्रतिदद्धता+ शीर्पेस्थ न्‍्यायार्ल क्के स्मायाधीरों मे 
शत मे व पंत: व्यापक दो से परे हैं 
जिनसे हम ज्यायधीशों को भी साय श्रदान करने हैक जागृत करने 
के लिये, बची चाहिए) गाँधी, ने: मे सामार्जिक कक क्रान्ति के परिः 
चक्ष में ने न्यायाधीश स्थायाधीश के क्थायाधीश न 
चारणा वदर्ण नही की क्के हिल मूल्यों बाया' 
घीश ही आमाजिक साय के अग्रदूत हो सकते हैं. 


संसद में स्थायाधीशों की प्रतिबर्दता हो कल्पना 

(90) मतबद्धवी+ प्रतिबद्धता सामार्जिक दर्शन, स्योर्यी' चीर्णों का दल विशेष 
(दशिप्ठ इाजनेतिर्क पबचारधारा मे ने हो, गेंद राष्ट्रीय सहमति लोकसभा क्न॑ (3, 
पृ4 व ६5 मई, 985 को उच्च क्यायालर्म क्यार्वाधीए 
(सदा शर्ते) संशोधन छिधेयक की बहन में प्रकट हुई। साथ द्दी 

दरिद्ि उलो्थित जोषित, ब्लोर, गरीब, उपेशित: चित भ्रति घविधाने 
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के नोति-निर्देशक सिद्धान्तों के प्रति जागहकता व सहानुभूति प्रवश्य होनी चाहिये, यह 
भी भावना सांसदों ने उजायर की, जो मेरी ध्रपनी मान्यता भी है । 

(97) सदव के पटल पर वहस का सर्वेसम्मतव वैचारिक दर्शन भारतीय 
जनता की भावना का प्रतिविम्ब है व उसे न्यायाधीश भी अपना मार्ग-दर्शन समझे तो 
ही "सामाजिक न्‍्यथ'' के चरण भ्रागे बढ सकते हैं । 

“ भगवती न्यायालय” के 2-7-85 को शुभार॑भ के पूर्व भूमिका में सदन 
में ध्वनित सांसदों के प्रतिबद्धता सस्वस्धरी मत को उद्धृत करता, विचार-्मंथन व 
भार्ग-दर्शन के लिये प्रावश्यक है, भतः उन्हें “ज्यों की ध्यों घर दीनी चदरिया” के 
ग्रनुरूष प्रस्तुत किया जा रहा है -० 

श्री एच. धार. भारहाज (राज्य मंत्री, विधि व्‌ न्‍्थाय):--हमें भ्रपनी भ्पायिक 
भणालोी पर गयंं है श्रौर स्पायाधीण इस व्यवस्था पर प्रसन्‍न हैं कि उन्हें लोकतन्नीय 
विचारों के भ्राधार पर कार्य करना होता है । हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 
हमारे न्यायालय जन-माघारण के हित में कार्य करें। हमें प्रधिवक्‍ताम्रों के संगठनों 
को भी कहना है कि वे केवल धनी वर्ग को सेवा न करके समाज के कमजोर वर्ग के 
हितों को भी ध्यान में रखें। हमे प्रक्रिया मे भी परिवर्तत करना होगा। ये काम 
न्यायाधीश को सौंता जायेगा । हमारी प्रक्रिया समाज के कमजोर वर्गों के हित में 

होनी चाहिए। 

थ्री विजय कुमार मादब:--हम जिस त्तरह का इसाफ चाहते हैं या जिस 
त्तरह के इन्साफ का हमारे सविधान ने प्रावधान किया है श्लौर श्राम जनता जो 
महसूस करतो है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसका पूरे हिन्दुस्तान मे 
प्रभाव है। 

प्रो, मधु दण्डबतेः--मंतबद्ध न्यायपालिका का नया सिद्धात चास्तव में बंधुआ 
न्यायपालिका का नया नामकरण है। हम इस सिद्धान्त का पूरी तरह विरोध करते 
हैं। इस प्रकार की न्याय-प्रणाली भ्रत्यन्त खतरनाक प्रणाली होगी | यदि हम वास्तव 
में सही सुधार लाना चाहते हैं तो हमे उपयुक्त मत त्यागना होगा । “*““स्यायाबीशों 
की सम्बन्ध किसी विशेष ग्रुप से नही होना चाहिये । किन्तु उन्हें भारत के संविधान 
के प्रति भवश्य निष्ठावान होना चाहिये । 

श्री इयाम लाल यादव:--एक न्यायाधीश को सविधान के निर्देशक सिद्धान्तों 
के प्रति श्रवश्य विष्ठावान होता चाहिये प्लौर उसे समाज , गरीय लोगो तथा पददरलित 
लोगो के प्रति निष्ठावान होना चाहिए जिनको जगह-जगह ठोकरें खानी पड़तो है । 

मुख्य उद्द श्य तो स्वतत्न न्यायपालिका है । यह एक सर्वधानिक उत्तरदायित्व 
है। इसे पूरा किया जाना चाहिए! कारगर तथा कुशल न्यायपालिका के लिये यह 
भ्रावश्यक है कि हम श्रप्नी न्‍्याय्कि व्यवस्था से सुधार करें ताकि मामलों के शीघ्र 
भौर उचित निपटारे हो सके 

श्री पो ध्ार- कुमारमंगलम्‌ः--हम एक स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहते हैं जो 
देश को ग्म्तरात्मा के प्रति निप्ठाचान हो । हम ऐसे न्यायाधीश नही चाहते जो उच्च 
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न्यायालयों में पदासीन हों शौर संविधान के प्रति झ्ास्था की शपय लेने के बाद 
संविधान के दर्शन के विरुद्ध हों। हमारे निर्देशक सिद्धांतों का कोई भ्रर्थ नही रहता 
येदि न्‍्यायाधीश संविधान के सिद्धांतों के प्रति झ्रास्था न रखते हों । खेद की बात है 
कि कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि मूल श्रथिकारों के प्रति ही प्रास्थ। रखी जा 

रही है। संविधान एक सजीव दस्तावेज है| हमें इसे समग्र रूप मे सामने रखना है । 

सरकार चापलूस व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर रही है। हम स्वतंत्र विचारों 

के व्यक्ति नियुक्त करने पक्ष में हैं। 

*' श्री शरद दिधे:--न्यायपालिका के लिये वचनवद्धता जरूरी है परन्तु यह 
बचनवद्धता देश के संविधान के प्रति होनी चाहिए । न्यायपालिका को देश में हो रही 
सामाजिक-आ्रार्थिक क्रान्ति के प्रति वचतवद्ध होना चाहिए । जहा तक जजों की नियुक्ति 
झौर रुथानांतरण का सम्बन्ध है, देश की एकता प्रौर प्रसण्डता के लिये यह सुकाया 
गेया था कि मुख्य न्यायाधीश दुसरे राज्य का होना चाहिए श्रौर उच्च न्यायालय के 
कम से कम एक तिहाई जज श्रन्य राज्यों के होने चाहिए। इसके लिये निश्चित 
भागेंदर्शी सिद्धान्त होने चाहिए, ताकि लोगों के मन मे यह गलत धारणा न पनपे कि 
सरकार ऐसे जजों का स्थानान्तरण करती है जो उसके लिये भ्रसुविधा पैदा करते हैं 
था कोई निर्णाय विशेष लेने के लिये न्यायाधीश का स्थानान्तरण किया जाता है | 

श्री भ्रमल दत्त :--यह दुर्भाग्य की बात है कि लोगों का न्यायपालिका से 
विश्वास उठता जा रहा है। हमें यह सुनिश्चित करता चाहिए कि न्यायपालिका 
वास्तव में स्वतंत्र हो श्रौर उसमें लोगों का विश्वास बना रहे । हमे न केवल न्याय- 
पालिका पर, बल्कि इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि लोगों को शीघ्र सस्ता 
न्याय मिले । ऐसी न्याय-व्यवस्था नही होनी चाहिए कि लोगों को न्याय श्राप्त करने 
के लिये बहुत लम्बे समय का इन्तजार करना पड़े | उच्च न्यायालयों भौर उच्चतम 
स्योप्रालय के जजों के चयन के बारे में स्पप्ट मार्गदर्शी विद्धान्त होने चाहिए प्रौर 
'उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालयों के न्‍्यायघीशों के 
स्थानान्तरण का प्रस्ताव भ्रच्छा है। इससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा किसी 
पर्टी विशेष का पक्ष लिए जाने की बात प्रमाप्त हो जायेगी । विधि श्रायोग ने भी 
ग्रह सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालयों के' एक-तिहाई जज किसी बाहर के राज्य 
के होते चाहिए ! लेकिन न्यायाधीशों के स्थानान्तरणा उन पर श्रनु चित दबाव डालने 
के लिये नही किये जाने चाहिए । न्यायाधीशों का स्थानान्त्रण सरकार की मर्जो पर 
बिल्कुल नही छोडा जाता चाहिए ! इसी प्रकार न्यायाधीशों की पदोन्नति वरिष्ठता के 
श्राधार पर की जानी चाहिए। सेश-निवृत्ति के पश्चात्‌ सरकार को सेवा-निवृत्त न्‍्याया' 
धीशों को किसी श्रायोग आदि में नियुक्त नहीं करना चाहिए । सेवा-निवृत्त जज को 
पेंशन भी उतनी राशि की 'मिलनी चाहिए, जितना कि उसे वेतन मिलता था। न्याया- 
धीशों को समाज दर्शव को ठीक से समझ लेना चाहिए, ताकि वे देश में सामाजिक 
धार करने में श्राडे न भ्राएं । *” हमारे देश के वेडे-बडे वकील लोगों को लूटते हैं । 
इस वकीलों का जो झसल कलर है, वह लोगों को पता होना चाहिए। '* 
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श्री ब्रजमोहन महंती :--उन्हें यह महो सोचना चाहिए कि वे संत्द से और 
जनमत से ऊपर है । उन्हें यह नही सोचना चाहिए कि थे विधानपालिका के चौथे 
अम्बर हैं । 
है (विज्ञय कुमार यादव : --जूडिशियल रिफॉम्म के बारे मे श्रभी जूडिशियरी 
के कमिटेड होने की वात कही, इस को तरह तरह से हमारे शासक दल के लोगों ने 
इटरप्रेट किया । भ्रासिर यह वात क्‍यों कही जातो है श्रगर एक कॉमन गाइडलाइस्स 
के प्रन्तगंत सभी हाईकोर्ट भौर सुप्रीम कोर्ट, जो एक है हमारे यहां, उसमें ट्रांसफर 
झौर पोष्टिंग या प्रमोशन श्रादि के जो नॉर्म्स है, उसी के मुताबिक प्रगर काम किया 
जाये झौर 'पिक एण्ड चूज' की बात न की जाये तो जाहिर है कि ऐसप्री बातें नहीं 
होंगी । गवर्नमेद ने जो हमारे देश में सोशल श्र इकनामिक रिफाम्स करने की बात 
कही है, तो जाहिर बात है कि उसके प्रति कमिटमेंट तो सबसे पहली बात है णो 
कंमिटमेंट होना चाहिए कास्टीट्यूशन के प्रति श्रव उसमें क्या होता है कि इटरकिडे- 
शन का बहुत वाइड स्कीप है । ५ 
भरी हृरभाई मेहता :--ये ठीक है कि व्यायाधीशों और स्यायापालिका को 
स्वतन्त्र होना चाहिए परन्तु उसका अर्थ यह नही है कि न्यायाघीश जनता की झाका- 
क्षाप्रो, का्यपालिका के सामाजिक कर्तव्यों श्रौर सविधान के मूल सिद्धाँवों की उपेक्षा 
करें। में समभता हूं कि स्थायपालिका गैर-लोकतान्त्रिक संस्था है बयोंकि इसका 
निर्वाचन नही होता श्रौर न ही वह्‌ लोगों भौर संसद के प्रति उत्तरदायी है। प्रतः 
न्याथापालिका के प्रधिकारों के विस्तार की कोई बात नहीं सुनी जानी चाहिए । 

प्रो. सेफुद्दीन सोज :--हसारे स्यायालयों मे काफी खराबियां श्रा गई हैं। प्रौर 
इसका कारण स्यायाधीश न होकर सरकार की गलत नीतिया है। इस सम्पस्ध में एक 
निश्चित्‌ कसौटी होनी चाहिए भर वरिष्ठतता उसी का एक शग होता चाहिए! 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में सरकार को दलगत भाव- 
भाष्रों से ऊंपर उठकर निर्णय लेने होगे । 

(98) भणवद्ो का दर्शन :-- मुख्य न्‍्यायाधिपति माननीय श्री प्रफुल्लचन्द्र मट- 
चर लाल की भगवती ने दिनांक [ 2.7.85 को शपथ लेने के तुरन्त पश्चात्‌ प्रक'शित 
साक्षात्कार में न्यायाधीशों की मतबद्धता व प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में निष्नावुमार 
मार्गदर्शन दिया हैः -- 

“क्यायाधीश में हृढ़ता होनी चाहिए, स्वतन्त्रता होनी चाहिए, कानून का उसे 
पूरा ज्ञान होना चाहिए भौर संवेधानिक मूल्यो में उसे श्रास्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण के साथ-साथ उसमें सामाजिक प्रतिबदता भी होनी चाहिये तथा कानून 
का झिल्‍्पी तथा स्वतन्त्र-चेता होता चाहिये । न्‍्यायाघोश को न तो सत्ताहूड पार्टी के 
प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए भौर न विपक्ष के प्रति भौर न ही सामाजिक ग्ाविक 
निहित स्वार्यों के प्रति, उसे तो संविधान गौर भारतीय जनता के हितों के प्रति प्रतिदध 

| होना धाहिए । 
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"न्यायिक स्वातंत्रुय का पर्थ यही है कि न्यायाधीश सत्ता के किसी केन्द्र से 
प्रभावित ने हो । क्या वह न्यायाधीश जो सत्ता के केन्द्रों से प्रभावित होता है स्वत्तेत्र 
कहुए जा सकता है ? बड़ें व्यावसायिक वर्ये के साथ व उद्योगपतियों के साथ पक्षयात 
करने बाला न्यायाधीश स्वतंत्र कहलाते का हकदार है ? यदि भारत का मुख्य नन्‍्याया- 
धीश पिद्धास्तों पर भ्रठल रहे तो मुझे इससे ठंदेह नहीं कि सरकार मुख्य न्यायाधीश 
की सलाह को मानेगी। मैं उम्मीद करूगा कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं होगी जिसे 
मुख्य स्थायाघीश अस्वीकृत कर दे /72 

99. दिनांक 42,7.85 को मेरे न्यायालय में एक वरिष्ठ एडवोकेट ने गंभीर 
आपत्ति की कि मैने यक्षकार के प्रश्‌पुरां नेत्रों को क्यों देखा । एक पक्षकार ने मुझे 
रोते बिलखते शिकायत की कि लगभग दो वर्ष से उसकी फाइल गायव है व लेबर 
फरमिश्तर तनख्वाह की जमा रकम यह कह कर नहीं दे रहा है कि यद्यपि हाईकोर्ट में 
उसके विरुद्ध प्रपोल 6 वर्ष पहले खारिज हो गई , परन्तु उसे पुनः सुनते का प्रार्थना 
पन्न विद्युत मण्डल के विचाराधीन है, यद्यपि उसमें कोई स्थगन भ्रादेश नही है + 

१00) यह एक भाशवयंजनक संयोग था कि ठीक उसी समय जब “सामा- 
ज़िक स्पाय' के मसीहा भगवती भारत के सुरुय न्‍्यायाधिपति की शपय दिल्‍ली मे से 
रहे थे, मेरे स्यायालय में यह प्रापत्ति उठाई जा रहो थी कि किसी दु:खी पक्षकार को 
रोने व पंसू बहाने का अधिकार नही है व न्यायालय को भ्रांसि बन्द कर लेवी चाहिये 
जहां भगवती से भागीरथ बन हर गांव, ढांणरी व चौपाल पर न्याय गंगा ले जाने की 
अपेक्षा भ्राज करोड़ों भारतीय कह रहे हैं वहा “'प्रांसुप्ं को धारा को कानूनी तलवार 
से रोकने” की बहस की जा रही है। एडवोकेट बन्धु ने इस भश्रू पारा को देख, मुक- 
दस को सुनने की भ्राज्ञा को “एकस्ट्रेलियल” कारणों पर बताया, मेरे मानस १२ प्रसाद 
की ध्मर रचना "आसू” चलचित्र की तरह सामने प्राई;-- 

“जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति-सी छाई 
दुदिन मे आसू घन कर वह प्राज बरसने प्राई” 

(0]) न्याय की देवी क्या अन्तरात्मा से भी धन्धी है ? मैंने संकल्त किया 
कि यहू अन्धापन दुर करना होगा व सविधान द्वारा घोषित “सामाजिक न्याय की 
शल्य चिकित्सा (०9०४५०४) से प्रन्धी न्याय देवी के नेश में ज्योति जयानी होगी, 
गह्ठी इस न्यायिक क्राति का नया भायाम होगा व प्रतिबद्धता संबेधानिक सामाजिक 


न्याय से होगी । रूढ़ीवादी कानून के प्रन्धेपन व सर्वह्वारा, शोषित, दलित, कामगार, 
किसान, उत्पीड़ित की साधन विहीौन त्रियशता व शोवण की प्रतिक्रांति के विरुद्ध 


संघर्ष तो न्यायाधीशों को सजगता से करना होगा । 
2वी सदी की भोर बदलते झायामों में, यह प्रायाम भी न्याय की तुला की सम 
रखने फो बल देगा व प्रतिषद्धवा, मतबद्धता-सामाजिक न्यायिक कऋँति से संपूर्ण करेगा। 


यही प्रतिबद्धवा, न्यायाधीशों को स्वतस्त्रह्ा के परिवेश में स्वेहारा को भी न्यायिक 
मन्दिर में प्रवेश फरा कर, “सामाजिक न्याय” प्रदान कर, हर प्राँसख से सायू पछिते 
की कह्वना साकार करेगी । हे 

3, [शजस्थात पत्िका, दिनांक 34 जुलाई, 85] 


लोकहित वाद 


गंगोत्नी सामाजिक न्याय गंगा की 


“'लोकहितों का लोकनायक 
]. लोकगीत, लोकनृत्य, लोककंथाए, लोकसंस्कृति, लोकनायक, लोक- 
सभा यह संब “लोक” श्रथवा जन साधारण, भाम जनता, के प्रतिनिधित्व के 
प्रतीक हैं। साधारण या पभाम जनता जनादंन या समाज का महत्त्व, विशेषाधिकार 
समाज की तुलना में है। “लोकहित” भी विशेष वर्य _के स्वार्थ के प्रतिकूल प्राम 
साधारण वर्ग का हित है । निहित स्वार्थ के प्रतिकूल संमस्त समाज या साधारण 
समूह वर्ग का हित स्वार्थ के विरुद्ध “परमार्थ” ही है । 


उत्पीड़ित दलित की ढाल 
2. विशिष्ठ व्यक्ति, वर्ग, जाति, समाज एक भ्रसताघारर स्वार्थोय वर्ग हैं जिनके 
हित हमेशा सर्वहारा, निर्धन तबके को दलित, त्रसित, उत्पीड़ित कर अपने स्वार्थ 
साधना है। भरत: लोकहित वाद का मौलिक व मूल प्रभिप्राय, विशिष्ठ स्वार्थ के 
हितो द्वारा गरीब के शोषण, दमन के हेतु न्याय के साम पर श्रन्याय के विरुद्ध 
वेगुल बजांकर, भव दलित, उत्पीड़ित, शोषित, कमजोर धाम जनता जो वास्तविक 
लोक” कहलाने की भ्रधिकारी है उसके हित, को साधना है--यहा लोकहित 
न्याय हेतु “लोकहित 'बाद” की भारतीय परिभाषा है जो न्याय की तुला की, 
प्रधी न्याय देवी की आंखें खोलकर, सामाजिक भावश्यकताझ्ो की झोर सजग व 
सक्रिय फरना चाहता है। 
भारतीयकरण 
3. लोकहित बाद अमेरिका व इगलैड की परिभाषा से प्रतिकूल भारतीय- 
फरेण द्वारा भारत की परिस्थितियों में, शोपित, दलित, त्रसित, उत्पीड़ित, गरीब, 
कमजोर विपिश्न, साधन विहीन, समाज'की “न्याय मंदिर” में भ्रधे न्याय देवताशों को 
जागृत करने की झ्राचाज, मेर नाद व भ्रलख णयगाने की प्रणाली व प्रकरण है । 
सर्वहारा का न्यायिक शान्दोलन 
4. यह ”उत्पीड़ित समाज का, शोपरा व न्याय के शस्त्रागार के विरुद्ध 
सामूहिक अहिसक न्यायिक प्ान्दोलन है, क्योंकि उनके प्रभाव में भारतीय परिवेश मे 
देमन, उत्पीड़न, भत्याचार, भतिक्रमण व मानवीय मूल्यों पर शासकीय व निहित 


464/न्यायाधीश को प्रतिबद्धता 


'द्यायिक स्वासंत्रय का श्वर्दे यही है कि न्यायाधीश सत्ता के किसी केन्द्र से 
प्रभावित न हो | क्या वह न्यायाधीश जो सत्ता के केन्द्रों से प्रभावित होता है स्वत्तेंत्र 
कहा जा सकता है ? बड़े व्यावसाधिक वर्ग के साथ व उद्योगपतियों के साथ पक्षपात' 
करने बाला न्यायाघोश स्वतंत्र कहलाने का हकदार है ? यदि भारत का मुख्य स्थाया- 
चघीश छिद्धान्तों पर भ्रटल रहे तो मुझे इसमें संदेह नहीं कि सरकार मुख्य न्यायाधीश 
की सलाह को मानेगी | मैं उम्मीद करू गा कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं होगी जिसे 


मुख्य स्थायाधीश भस्वरीकृत कर दे ।72 
99. दिनांक 2.7.85 को भेरे न्यायालय में एक वरिष्ठ एडवोकेट ने गंभीर 


आापति कीं कि मैंने पक्षकार के प्रश्न पुरां नेत्रों को क्यों देखा । एक पक्षकार ने सुक्े 
रोते बिलखते शिकायत की कि लगभग दो वर्ष से उसकी फाइल गरायव है 4 लेबर 
कमिश्नर तनख्वाह की जमा रकम यह कह कर नहीं दे रहा है कि यद्वि हाईकोर्ट में 
उसके विरुद्ध प्पील 6 वर्ष पहले खारिज हो गई, परन्तु उसे पुतः सुनते का प्रार्थना 
पत्र विद्युत मण्डल के विचाराधीन है, यद्यपि उसमें कोई स्थगन श्रादेश नहीं है ५ 
६४00) यह एक भाश्वयंजनक संगरोय था कि ठीक उसी समय जब “सामा- 
जिंक स्याय' के मसीहा भगवती भारत के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ दिल्ली में ले 
रहे थे) मेरे न्यायालय में यह प्रापत्ति उठाई जा रही थी कि किसी दुखी पक्षकार को 
रोने व श्रासू बहाने का अधिकार नही है व न्यायालय को आंखे बन्द कर लेनी चाहिये । 
जहाँ भगवती से भागी रथ बन हर गांव, ढाणी व चौपाल पर न्याय गंगा से जाने की 
अपेक्षा भ्राज करोड़ों भारतीय कह रहे हैं वहां ''भ्रामुप्ों की घारा को कानूती तलवार 
से रोकने" की बहुस की जा रही हैं। एडवोकेट बन्धु ने इस झश्र्‌ धारा को देख, मुक- 
दम को सुनने की श्राज्ञा को “एक्स्ट्रेनियस” कारणों पर बताया, सेरे मानस पर प्रसाद 
की ध्रमर रचना “पास” चलखचित्र की तरह सामने श्ाई;-- 
“जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक मे स्मृत्ति-सी छाई 
दुदिन में श्सू दव कर बहू स्‍ग्राज चरसने प्राई 
(0)) न्याय की देवी क्या भन्तरात्मा से भी भ्रन्धी है ? मैंने संकल्य किया 
कि यह अन्धापन दूर करना होया व सविधान द्वारा घोषित “मामाजिक न्याय” की 
शह्य चिकित्सा (०9७७४०५) से भ्रन्धी न्याय देवी के नेश्र में ज्योति जगानी होगी, 
यही इस न्यायिक क्राति का नया धायास होगा व प्रतिबद्धता संबेधानिक सामाजिक 
न्याय से होगी । छढीवादी कानन के भ्रन्धेपन व सर्वहारा, शोषित, दलित, कामगार, 
कितान, उत्पीड़ित की साधन दिह्दीन बिवशदा व शोपरा की प्रतिक्रांति के विष्द्ध 
संघर्ष तो न्‍्यायाधीशो को सजगयता से करना होगा ) 
2(वी सदी की भोर बदलते भायामों मे, यह भायाम भी न्याय की तुला को सम 
रखने को बल देगा व प्रतिबद्धता, मतवद्धता-्सामाजिक न्यायिक क्रांति से संपूर्ण करेया। 


यही प्रतिबद्धता, न्यायाधीशों की स्वतस्त्रता के परिवेश में सर्वहरा को भी व्यापिक 
सन्दिर में प्रवेश करा कर, “सामाजिक न्याय” प्रदान कर, हर प्रॉस से प्रामू पोंछते 


की कल्पतों साकार करेंगी | 
, [राजश्पान पत्िका, दिनांक व जुलाई, 85] 


लोकहित बाद 


गंगोत्री सामाजिक न्याय गंगा की 


“लोकहितों का लोकनायक 
. 'लोकगीत, लोकनृत्य, लोककथाए, लोकसंस्कृति, लोकनायक, लोक- 
सभा यह सब “लोक” श्रथवा जन साधारण, शाम जनता, के प्रतिमिधित्व के 
प्रतीक हैं । साघारण या भ्राम जनता जनादेन या समाज का महत्त्व, विशेषाधिकार 
समाज की तुलना मे है। “लोकहिंतः भी विशेष वर्ग के स्वार्थ के प्रतिकूल भ्राम 
साधारण वर्ग का हित है। निहित स्वार्थ के प्रतिकूल समस्त समाज या साधारण 
समूह वर्ग का हित स्वार्थ के विरद्ध “परमार्थ” ही है। 


उत्पीड़ित दलित की ढाल 
के 2. विशिष्ठ व्यक्ति, वर्ग, जाति, समाज एक झसाघारण स्वार्थोय वर्ग हैं जिनके 
हैत हमेशा सर्वहारा, निर्धन तबके को दलित, श्रसित, उत्पीड़ित कर अपने स्वार्थ 
साधना है। भ्रत: लोकहित वाद का मौलिक व मूल श्रभित्राय, विशिष्ठ स्वार्थ के 
हितों द्वारा गरीब के शोपण, दमन के हेतु न्याय के नाम पर प्रन्याय के विदद्ध 
विगुल बजाकर, भव दलित, उत्पीड़ित, शोपित, कमजोर झाम जनता जो वास्तविक 
“लोक” कहलाने की प्रधिकारी है उसके हित, को साधना है--यहां लोकहित 
न्याय हेतु “लोकहित 'वाद” की भारतीय परिभाषा है जो न्याय की तुला की, 
पी न्याय देवो की श्रांखे खोलकर, सामाजिक पावश्यकतामों की भोर सजग व 
सक्रिय करना चाहता है । 
भारतीयकरण 
3. लोकहित वाद झमेरिका व इगलैड की परिभाषा से प्रतिकूल भारतीय- 
करण द्वारा भारत की परिस्थितियों में, शोवित, दलित, भ्रप्तित, उत्पीड़ित, गरीब, 
कमजोर विपिश्न, साधन विहीन, समाज'की "न्याय मंदिर” मे भरे न्याय देवतापों को 
जागृत करने की झावाज, भेर नाद व भ्रसख भगाने की प्रणाली व प्रकरण है। 
सर्वहारा का न्यायिक श्रान्दोंलन 
4. यह “उत्पोड़ित समाज का,” शोपण व पक्‍न्याय के शस्त्रागार के विश्द 
सामूहिक प्रहिसक न्यायिक भान्दोलन है, क्योंकि उनके भभाव में भारतोय परिवेश में 
“दमन, उत्पीडृन, प्रत्याचार, भतिक्रमण व मानवीय मूह्यों पर शासकोय व निहित 


466/लोकहित वाद ] 


स्वार्थों के हमलों का प्रतिकार बचाव नहीं। भ्रान्दोलन की झावश्यकता व झ्ति- 
वार्यता इस कारण है कि न्यायिक क्षेत्र में भाज तक सत्ता, साधन व स्वार्थ का 
संगम, सर्वहारा, शोपित, साधारण नागरिक को न्याय-से वंचित रखता रहा है-- 
स्तम्भ लेखक “मंगल बिहारी” के मूल्यांकन के अनुसार ॥7 *- 

5. स्वतंत्रता की एक कसौटी होती है व्यक्ति व समाज के संबंध का स्वरूप- 
भ्रव भी सरकार को सम्बोधन करने का नाम प्रार्थना पन्र है। आज भी राज्यपाल 
महामहिम है; मंत्रिगण या विधायक माननीय हैं तथा प्रफसर सर या हजूर । 
न्यायाघीश “ मेरे स्वामी” हैं--झाम श्रादमी प्रार्थी या प्राज्ञाकारी है। मनुष्य की 
कदर या सुनवाई, समूह दलों या यूनियनों के माध्यम से होती है। अकेला व्यक्ति 


झ्रसहाय, नगण्प तथा उपेक्षणीय है। समूह की कदर शोर या श्रान्दोलन से होती 
है" बन तू 








“मेरे स्वामी” हारा विरोध 


6. निहित स्वार्थे वर्ग के प्रचंड विरोध को परलोक वासी बना, प्रव यह 
“लोकहित वाद” 'लौकिक' सफलता से भ्रालोकित होने के युग में, प्रय्यर, भगवती 
दर्शन के रूप में भारतीय न्याय पालिका की भप्रमावस्या में पूर्णिमा की तरह 
देदीप्यमान होने के युग में प्रवेश कर रहा है । 

हि 7, महत्वपूर्ण प्रश्व है-क्या यह सामाजिक न्याय गंगा की गंगोत्री बनते में 
सक्षम है ? यह प्रलेख इसी प्रश्न के उत्तर का चिन्तन, मनन, मंथन व दर्शन है 
जनहित के मुकदमों का इतिहास पिछले सात या श्राठ वर्षों का इतिहास 
है ।,इससे भारतीय जन समाज के वचित झौर पीड़ित वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने 
के लिए भारत की न्यायपालिका द्वारा किये गये सतत्‌ प्रयासों का पता चलता है। 
उपनिवेशवादी परिस्थिति के भ्रनुरूप जो विधिक संरचना खड़ी की गई थी भौर 
निर्वाध बाजार भर्व्यवस्था के चारों शोर जो विधि शास्त्र संरचित किया गया था, 
उसके कारण, स्वतंत्रता के प्रारम्मिक तीन दशकों तक, भारतीय भर्थ व्यवस्था, 
समाज के बहुसंस्यक निर्धनों भौर विशेष सुविधा से वंचित वर्ग की संवैधानिक 
महत्त्वकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भ्रधिक नही कर सकी | ज़ैसा एक भारतीय 
विद्वान ने कहा है , “इस श्रवधि के दौरान न्यायालय की भूमिका यथास्थिति के 
पक्षधर जैसी रही प्रतीत होती है । ” किन्तु पिछले 7 वर्षों के दौरान न्यायिक क्षेत्र 
में श्राई कर्मठता ने न्यायिक प्रक्रिया के , नवीन भायाम प्ननादृत किये हैं भौर भारत 
के लाखो न्याय के लिए तरसते, लोगों को नवीन झ्याशा प्रदान की है । 


॥. हम कितने श्राजाद हो गये हैं-राजस्थान पत्रिका -8-85 रविवार 
परिशिष्ट (!) 
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शोपण व श्रन्याय के विरुद्ध श्रावाज 
8. जनहित के मुकदमे उच्चतम न्यायालय झौर उच्च न्यायालयों के 
ज्यायाधीशों की विधिक और न्यायिक कार्यकलापो की उपज है। श्राज हम देखते 
हैं कि.तीसरे विश्व के देशों की तरह ही, भारत में, ऐसे श्रनेक व्यक्ति समूह है जिन्हें 
शोषण, भ्रन्याय भौर, यहां तक कि, हिंसा का शिकार बनाया जाता है श्रौर 
शोपण, संघर्ष भौर हिसा के इस वातावरण में न्यायाधीशों को सकाराध्मक 
भूमिका निभानी है और वे मात्र भरात्म नियंत्रण भर निष्क्रिय विवेचन के सिद्धान्त 
का सहारा लेकर बंठे नहीं रह सकते । सौभाग्यवश हमारे देश मे न्यायाधीशों 
को भ्रत्यधिक सक्षम न्‍्याग्रिक शक्ति, अर्थात्‌ न्‍्यायिक पुनविलोकन की शक्ति 
प्राप्त है श्रोर सामाजिक न्याय के हित को श्रग्नसर करने के लिए इस शक्ति का 
विवेकपूर्ण भौर सतत्‌ प्रयोग एक पवश्य-करणीय कर्म है। न्यायपालिका को शक्ति 
के दुश्घयोग को रोकने तथा उसका प्रतिकार करने तथा .शोपश झौर श्रन्याय को 
दूर करने के लिए महत्त्वपर्ण भूमिका निभानी है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक 
है कि प्रक्रियात्मक परिवर्तत किया जाए जिससे कि उस नयी भूमिका के द्वारा 
उत्पन्न चुनौती का सामना किया जा सके जिसे कि न्यायपालिका को पूरा 
करना है। 
लोकहित के नये श्रायाम 
- 9. कर्मठ न्यायाधीशों के द्वारा जो सृजनात्मक निर्वेचन किये गये हैं उनके 
माध्यम से उपचारो को इस सीमा तक जनतंत्रात्मक बना दिया गया है कि दस 
या पद्ठह वर्ष पूर्व तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उच्चतम 
न्यायालय द्वारा विकसित लोकहित के मुकदमों की नीति के कारण न्याय जन 
साधारण को सरलता से उपलब्ध हो गया है श्रौर उस विशाल जन समूह की उस 
न्यायिक प्रक्रिया तक सुगमता से पहुंच हो गयी है जो श्रब तक विधिक प्रणाली 
की परिधि से बाहर था । 
क्या भगवती, भागीरथ बन सकेंगे ? 

0. लोकहित बाद (पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन) न्यायिक क्रान्ति के क्षेत्र 
में “भगवती” के पर्यायवाची बन चुके है। मार्च सन्‌ 978 में न्यायमूर्ति प्रफुल्ल 
चन्द्र नटवरलाल भगवती ने बंघुप्ना मुक्ति मोर्चा की याचिका पर बन्धुप्नाभ्ों को मुक्त 
कराने भझौर उनकी दयनीय स्थिति को जांच झ्ायोग की ऐतिहासिक प्राज्ञा देकर 

सामाजिक न्याय" के क्षितिज को दैदीव्यमान व ज्योतिर्मेय. किया । पग्निवेध को 
शोपर के विरुद्ध ज्वाला प्रब सर्वोच्च न्यायालय में घघकते लगी। 2 जुलाई 
985 को राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्‍्यायाधिपति की शपथ ग्रहरा के साथ ही 
समाचार पन्नों की सुखियों मे उनके साक्षात्कार में छा “लोकहिंत वाद” प्रब 
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गहरी जड़ें जमा चुका है ।' संसार की कोई ताकत उसे उखाड़ नहीं सकती । 

महत्त्वपूर्ण यह है कि इसे देश भर के लोगों का समर्थन मिला है। गरीब लोगों 

की पहुंच तक न्याय को लाने का यह एक पादर्श तरीका है । “क्या यह भागीरय”” 

के रूप में “भगवती” की न्याय गंगा घर-घर तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प है ? 
सामाजिक क्वियाशोलता वादकरख--प्रो ० बस्शी 

]. यद्यपि उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित इस व्यूह रचना को लोकहित 
के मुकदमें कहा जाने लगा है किस्तु प्रो० उपेन्द्र बरुशी जो एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री 
हैं, इसे सामाजिक क्रियाशीलता वादकरण कहते हैं क्योंकि संयुक्त राज्य भमेरिका 
में लोकहित के मुकदमों ने एक प्रथ॑ ग्रहण कर लिया है भ्ौर यह एक विशेष प्रकार 
की स्थिति से संबंधित है जो कि विशेष प्रकार से भमेरिकी प्रकृति के हैं। भारत 
में जिस प्रकार के लोक हित मुकदमों का मॉडल विकसित हु है वह संयुक्त राज्य 
झमेरिका के लोक हित मुकदमों से भिन्न है। हमारा मॉडल गरीब तबकों भौर 
अन्य कमजोर वर्गों के लिए राजनतिक-्प्माथिक स्थिति में एक नया मोड़ तलाशने 
की औ्रोर उन्‍्मुख है ॥ 

2. यह भ्न्‍्य विखरे हुए भौर भल्पन्नत गरीबों की भाकांक्षाप्रों के भ्रनुरूप 
कार्ये करमे भौर शोपण भौर परिपीड़न से लोगो की रक्षा करने तथा उन वर्गों को नई 
सामाजिक भौर भाधिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के फायदे दिलाने मे कार्यपालिका की 
विफन्नताम्रों या निष्क्रियतापों की भ्ोर ध्यान इंगित किये जाने के लिए किया जाता 
है। साथ ही कार्यपालिका से यह प्रपेक्षा करने की इृध्टि से भी ऐसा किया जाता है कि 
वह गरीबों भौर साधनहीन लोगो के प्रति भ्पने संवैधानिक एवं विधिक दायित्वों का 
निर्वहन करें । मोटे तौर पर देश के सबसे उच्च न्यायालय के प्रयासों से लोक हित 
के भुकदपों की प्रभावी रूप से संकल्पना की जा सकी है भौर भ्रव यह्‌ संस्थात्मक 
रूप ग्रहण करने की दिशा में झागे बढ़ रही हैं। समाज के गरीब तबकों को 
संवैधानिक और विधिक प्रधिकार मुहैया कराने तथा उन्हें सामाजिक न्याय मिले 
इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इसे विधि के शस्त्रागार में एक प्रभावशाली 


हथियार के रूप में माना जाने लगा है । 
गरीब तबकों को मानवाधिकार का प्रयास 


]3, लोकहित के मुकदमों का सारा जोर स्थापित व्यवस्था श्रौर निहित 
स्वार्थों के विषद्ध है। यह बड़े गर्व और संतोप का विषय है कि भारत सरकार लोक- 
हित के मुकंदमो की व्यूह रचना को समर्थन दे रही है। भारत के न्यायालय, लोक- 
हिंत के विरुद्ध नौकरशाही के प्रतिरोध को इस बात पर बल देते हुए काफी हृद 
तक कम कर सके हैं कि लोक हित के मुकदमे विरोधी पक्षकारो के मध्य चलने 
वाले मुकदमो की प्रकृति के नहीं है श्रपितु यह एक प्रकार का चैलेन्ज है श्रौर 
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सरकार के समक्ष एक झवसर है कि वह इसके माध्यम से गरीब तबकों भौर 
समुदायों के झ्राघार भूत मानवाधिकार सुलम करा सके तथा उन्हें व्यापक न्याय 
दिला सके भौर यह उस उद्दं श्य की प्राप्ति की दिशा में एक समुचित प्रयास है । 
पीड़ पराई जाने रे 

4. प्रो. उपेन्द्र बख्शी के वाक्यांश से उद्धरण देना चाहूंगा कि “परिपीडन को 
गंभीरता से लेना”! । इस कारण से प्रो. उपेन्द्र वर्शी से सहमत होते हुए इस उद्यम 
को लोक हित के मुकदमों के वजाय “सामाजिक क्रियाशीलता वादकरण” कहना 
उचित होगा। संयुकत राज्य प्रमेरिका के लोकहिंत के मुकदमों के मुकाबले 
सामाजिक क्रियाशीलता वादकरण का क्षेत्र भ्रधिक व्यापक है। सारांश यह है कि 
सामाजिक क्रियाशीलता बादकरण का सारा ध्यान गरीबों के शोपण झौर उनके 
प्रधिकारों एवं हकों से निहित स्वार्थ वालों द्वारा उन्हें वंचित किये जाने तथा 
सरकार की ऐजेन्सियो और श्रन्य भ्रभिरक्षण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे दमन 
को प्रकाश मे लाने पर केन्द्रित है और यही इसका कार्यक्षेत्र है। 
; सा गेलेन्टर का मत 

5, एक लम्बे प्र्से तक न्यायालयों का उपयोग ऐसे लोगों द्वारा होता रहा है 
जो घनवान पौर सम्पन्न रहे हैं भौर मार्क गैलेन्टर के शब्दो में जो लोग मुकदमे वाजी 
के खेल के मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं जो कि बार बार इस व्यवस्था से लाभ उठाते 
रहे हैं गरीब लोगों को खर्चीले झाघार के फारण न्यायिक प्रणाली से वाहर कर 
दिया गया है भौर थे क्रियात्मक रूप से विछिक्षेत्र से बहिष्कृत हो गये हैं। गरीब 
प्रादमी के लिए न्यायालय के द्वार पर पहुंचना असंभव था क्योंकि जागरूकता, 
अपने प्रधिकारो के प्रति प्राग्रह भौर संवैधानिक भौर विधिक प्रसिकारों के प्रवत्तन 
के लिए जिस तंत्र की क्‍झ्रावश्यकता है वह उसके पास नही था। 

रा 'लोकस स्टेन्डी' में बदल 
मु 6, उच्चतम न्यायालय ने यह विचार किया कि सुने जाने के प्रध्िकार के 
पारम्परिक नियम को त्याथ दिया जाय झभौर यह उपबन्ध करके न्याय को सुलभ 
फैराया जाय कि जहां कही भी किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्ति को विधिक 
पनन्‍्याय या विधिक द्षति पहुंचायी जाती है भौर ऐसा व्यक्ति या वर्म के ब्यक्ति, 
गरीबी या प्रक्षमता या सामाजिक या पायिक सुविधा से ग्रस्तता के कारण, 
प्रनुतोप के लिये न्यायालय मे जाने में प्समर्थ हैं तो, सदुभावपूदंक कार्य करने 
वाला कोई प्राम भादमी या सामाजिक कार्य करने वाला ग्रुप, ऐसे व्यक्ति या 
वर्ग के व्यक्ति को किये गये किसी विधिक भन्याय या विधिक क्षति के लिये 
न्यायिक प्रतितोप के लिये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में एक प्रावेदन 
कर सदता है। 
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न्यायालय के द्वार यरीबों को खुले 

]7. झ्ब पहली बार न्यायालय के द्वार गरीबों भशौर, दलितों, श्रज्ञावी भौः 
अनपढो के लिये खोल दिये गये हैं, जिसका परिणाम यह हुभ्मा है कि उनके मामहे 
न्यायालय के समक्ष सामाजिक कार्यवाही के वादकरण की मार्फत भाने लगे हैं । 
निर्धन भौर भ्रक्षम पहली बार यह झनुभव करने ल़गे कि ऐसी भी कोई संस्था है, 
जिसके समक्ष वे शोपण धौर प्रन्याय के विरुद्ध प्रतितोप के लिये भा सकते हैं। 
वे सरकारी भ्रनाचार और प्रशासनिक विच्युति के विरुद्ध सुरक्षा मांग सकते हैं। 
भारतीय मानव समाज के वंचित भौर दुबंल वर्ग के, लिये उच्चतम «न्यायालय एक 
आशा की किरण बन गया है। इससे लोगों मे एक नई भास्था मिली भौर उसने 
विचाराधीन कैदियों, मुसीबत की मारी स्त्रियों, जेल, में बन्द किशोरो, मूमिहर 
किसानों, वंधुआ मजदूरो शझौर पनन्‍्य बहुत से असुविधाग्रस्त लोगो को न्यायिक 
इतिहास मे धमूतपूर्व रूप से न्याय देना झारम्भ किया। 

पत्र-रिट याचिका बना 

8, उच्चतम न्यायालय ने एक प्रणाली विकसित की है जिस्ते पत्रवाही 
अधिकारिता के रूप में जाता जाने लगा है, जिसमें किसी भ्रसुविधाग्रस्त व्यक्ति 
की झोर से एक पत्र लिखकर न्यायालय को झावेदन किया जा सकता है। ' 

स्वतः न्यायालय श्रन्वेषण साक्षो सामग्री 
: ]9. यह स्पष्ट है कि गरीब भौर भसुविधाग्रस्त सम्भवतं: भ्रपने मामले के 
समर्थन में न्‍्यायालय के समक्ष सामग्री प्रस्तुत नही कर सकता झौर इसी प्रकार 
जनभावना से जुडे ऐसे नागरिक या सामाजिक कार्यवाही ग्रुउ के लिये सहायता की 
भ्रावश्यकता है | प्ततः उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक विधि जांच श्रायोग नियुक्त 
करने की ब्यूह रचना चलायी । उच्चतम न्यायालय ने तत्वान्वेषण के लिये निष्कर्षो 
तथा सुकाबों के सिफारिशों को उंपवर्णित करते हुये श्रविलम्ब एक विस्तृत रिपोर्ट 
प्रस्तुत करने के लिये सक्रिय सांमाजिक कार्य-कर्त्ताओ, शिक्षकों, झनुसंन्‍्याताओं, 
पत्रकारों, सरकारी भ्रधिकारियों को, न्यायिक प्रधिकारियों को 'न्‍्यागलीय कमि- 
शनरो के रूप मे नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया । ऐसे शनेक मामले हुंएं हैं जिनमें 
उच्चतम न्यायालय ने यह प्रक्रिया भ्पनाई है। 
बंधुशा मुक्ति मोर्चा 

20, फरीदाबाद पत्थर खदानों मे बन्धुभा मजदूरो के विद्यमान होने से सम्ब- 

न्पित एक जि मामले मे? न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
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में कायंरत समाजशास्त्र के एक प्राध्यापक डा० पटवर्घेन को, पत्यर खदान 
कर्मकारों की दशाग्रों के सम्बन्ध में सामाजिक-विधिक प्रन्वेषण करने के लिए 
नियुक्त किया भौर उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट के भ्राधार पर उच्चतम न्यायालय 
नें बन्धुप्रा मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ एवं भ्न्य के सुविस्यात मामले में प्रनेक 
निर्देश दिये । 


नारी निकेतन! 


2], भागरा प्रोटिक्टिव होम के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने उन दशाझ्रों 
के सम्बन्ध मे, कि जिनमें लड़कियां उस प्रोटेक्टिव होम में रह रही थी, प्रोटेक्टिव 
होम जाने प्रौर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रागरा के जिला 
न्यायाधीश को कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया भौर उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट 
के परिणामस्वरूप न्यायालय ने समय-समय पर पझनेक निर्देश दिये जिनका 
परिणाम यह हुप्ला कि प्रोटेक्टिव होम में जीवनयापन की दशाझ्रों में सुधार प्राया । 


फानपुर चमार श्रधिकार प्रकरण? 

22, ]98] में, कानपुर के चमारों के पिछड़े समुदाय के द्वारा एक शिकायत 
की गयी, जो. कि प्रामीरा क्षेत्रों में मृत-पशुन्रों के शवों की खाल उतारने का 
ध्यवसाय परम्परा से करता चला रा रहा था, कि प्रपता व्यवसाय करने का 
उनका मौलिक श्रधिकांर मृत-पशुशों की खाल उतारने भौर खाल, सीगो भरौर 
हड्डियों का व्यापार करने के भ्रधिकारों की नीलामी उच्चतम बोली लगाने वाले 
व्यक्ति को करने की प्रणाली के जरिये, भ्रनुचित रूप से छीना जा रहा है। प्रपनी 
गरीबी, प्रनभिज्ञता और पिछड़े पन के कारण चमार लोग प्रपने केस के समर्थन 
में कोई भी सामग्री पेश करने में प्रसमर्थ थे । इसलिए उच्चतम म्यायालय ने एक 
साम्राजिक-विधिक कमीशन चमारो की शिकायत्त के सम्बन्ध में भन्वेपण करने भौर 
शिकायत के सही होने न होने से सम्बन्धित श्रांकड़े झौर सामग्री एकत्र करने के 
लिए नियुक्त किया जिसमें विधि का एक प्राष्यापकफ झौर एक पत्रकार थां। कमी- 
शन ने प्पने सामाजिक-विधिक प्न्वेषण की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की झौर 
सम्बन्धित प्रशासकों एवं विकास-वैज्ञानिकों के साथ व्यापक परामर्श करके, शवों 
के उपयोग की एक वेकल्पिक स्कीम भी भ्रस्तुत की, जो चमारों के भ्रधिकारों की 
रक्षा करेगी हे 
+०+-+----- 


डा उपेन्ध वरुशी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार : 983 “2) एस. सी. सी. 308 
ड 84 हीरालाल बनाम जिला परिषद्‌ कानपुर : 98। (4) एस. सी सी. 
पृष्ठ 


472/लोकहित बाद ॥| / 


मये उपाय : सामाजिक विधिक भअन्वेधणश 


23 जब सामाजिक-विधिक भत्वेषण की. रिपोर्ट स्यायालम को प्राप्त ही 
जाती है. वाकि रिपोर्ट मे बशित त्रच्यों या भकिड़ों के सम्बन्ध में, विवाद करने का 
इच्छुक कोई भी पक्षकार शपथ-पत्र फाइल करके ऐसा कर सके भौर तब न्यायालय, 
कमीश्वर की रिपोर्ट तथा फाइल किये गये शपथ-पद्रो पर विचार करेया भौर 
झार ऐड श्र्णी में उठाये गये विदाद्यकों का प्रधिनिर्णय करते की कार्यवाही 
करिया । उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नये उपाय खोज विकालने का प्रयास किया 
जिनसे समुदाय के चंचित वर्गों को भ्रपेक्षित मात्रा में न्याय मिलना सुनिश्चित हो 
जाये । 


पालना भ्रावश्यक 


24 सामाजिक हित के मुकबमों में न्‍्थायालय के भादेशों का प्रवत्तत कराने 
बाले शज्य तंव के भतफल होने के परिणामस्वरूप लाभ श्राप्त न करने वाले ऐसे 
समूह जिनकी शोर से सामाजिक हित के मुकदमें दायरे किये यये हैं, न कैवल 
प्रभावी न्याय से वंचित करेंगे बल्कि उन पर मनोबल गिराने बाला प्रभाव भी 
पड़ेगा ध्ौर लोग सामाजिक हितों के मुकदमों की माफंत न्यायालयों द्वारा स्पाम 
प्रदान किये जाने में विश्वास खो देंगे। सामाजिक हित के मुकदमों को इस रणनीति 
की सफलता या भसफलता इस बात पर निमेर करती है कि वह किस सीमा तक 

_ अमृदाय के सहज पीड़ित वर्गों को वास्तविक राहत उपलब्ध कराने में समर्थ है 
झौर यदि न्यायालय द्वारा सामाजिक हिंत के मुकदमों में पारित आदेश मात्र 
कांगजी दस्तावेज ही रह जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत यह रखनीति 
अपने समस्त भर्थों भौर प्रयोजनों मे वंचित हो जाएगी । हे 


मॉमिटियपरिंग एजेन्सी 


25. बम्धुआा मुक्ति सोचें का मामला सूचा। उस मामले में उर्वतम 
न्यायालय ने पत्थर सदानों में बन्धुमा मजदूरों का दता लगाने, उन्हें मुक्ति दिलाने 
भौर उनका पुनवत्ति करने के, न्यूनतम मजदूरी की संदाय सुतिश्चित करने के, श्रम 
विधियों के भनुपालन के, स्वास्थ्यप्रद पेयजल उपलब्ध कराने के शौर घूलि शोपरण 
यंत्र स्थापित करने के, विभिन्न विदेश देते हुए झादेश दिया । उच्चतम न्यायालय ते 
एक मॉनिटरिंग एजेस्सी स्थापित की जो उन निदेशों की क्रियान्विति को बराबर 
मॉमिटियर करेगी । विहार मे विचारण-पुर्ण के निरोध सम्बन्धी मामलों में उच्चतम 
स्यायालय ने निदेश दिया कि राज्य सरकार प्रति बे 3] अक्टूबर को रहे 
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विचाराधीन क॑दियों' की वाधिक जनगणना के श्रांकड़ तैयार करे भौर उच्च 
न्यायालय को भेजें तथा उच्च न्यायालय ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 
निर्देश दे जिनमें विचाराधीन कैदी घनुचित रूप से लम्बी कालावधियों तक निरुद्ध 
रहे हों । 
उच्चतम न्यायालय ने बिहार के प्रन्धकरण मामलों में? निर्देश दिया कि 
जिन विचाराधीन व्यक्तियों को भ्रन्धा कर दिया गया था उन्हें भन्धों के किसी 
संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाये भौर जीवन में उन्हें व्यवस्थापित 
करने के लिए प्रतिकर दिया जाये। ग 
क्वियान्विति व पालना न्यायालय करावे 
एशियाड मजदूर” के मामले मे उच्चतम न्यायालय ने सामाणिक सक्रिय- 
कार्यकर्ताप्रों की मॉनिटरिंग एजेन्सी स्थापित की। एक पत्रकार शीला बर्सें। द्वारा 
दायर किये गये एक श्रन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया कि 
महिलाग्रों के लिए एक झ्तग हवालात होनी चाहिये जिसकी प्रभारी एक महिला 
फास्टेविल होनी चाहिये । साथ ही प्रत्येक पुलिस हवालात में एक नोटिस भी 
लगा होना चाहिये जिसमें गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के मधिकारो के सम्बन्ध में 
भूचना हो। उच्चतम न्यायालय ने यह भी भादेश दिया कि पुलिस हवालातों की 
न्यायिक प्रधिकारी द्वारा समय-समय पर जाच की जानी चाहिये । उच्चतम 
न्यायालय मे एक दुसरे मामले में यह निर्देश भी दिया कि विनिदिष्ठ सामाजिक 
कार्यकारी ग्रुपों के परामर्श से श्रौर उनकी उपस्थिति मे पुनर्वास सहायता उपलब्ध 
कराई जानी चाहिये । ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय ने सकारा- 
त्मक कार्यवाही की जाकर उपचार किये जाने के निर्देश दिये हैं । 
भ्रग्निवेष फी निराशा 
26. परन्तु स्वामी प्रस्तिवेष ने वंघुप्ाझों के बीसियों लोकहित वाद 
भैड़कर सफलता के बाद भसफलता में निचोड़ निकालते हुए कहा “होता यही है कि 
कुछ नहीं होता । सरकार को प्पनी करतूत छिपाने के लिए भाइडिया मिल 
जाता है ।! 
. हुसेंन झारा खातून वर्गरह बनाम शह सचिव विहार राज्य 980 () एस. 
सी. सी 8, 9, 93, 05, 08. 
2. खन्नी बनाम बिहार राज्य: [98] ए.पाई भार, एस. सो. 928. 
3. पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ: 982 
ए. भाई. भार. एस. सी, 473. 


4. शोला वर्से बनाम महाराष्ट्र सरकार : 983 (2) एस.सो सी. 96 
(पुलिस चानो में महिला भपराषियों के साप झमानवोय स्यवद्दार) 
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निरथंक परेड : तोमर है 
27. आलोक तोमर ने “अदालतों में लोकहित नही सघता” की निराशाध्मक 
भभिव्यक्ति की । उनका कहना है “लेकित न्याय के इस अचूक समझे जाने वाले 
प्रयोग की नियति घारदार चल्लम के रेत मे घंस जाने जेसी निकली। सात साल 
बाद भ्रब मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालो के मन में लोकहित वाद के लिए 
उत्साह नही रह गया है। वे अपने भनुभवों के श्राधार पर जानते हैं कि यह सब 
द निरथंक परेड़ है। जनप्थ से जाने वाली पगडंडी जिस भ्रसाद में ले जाकर 
नहें छोडती है, वहां से सारे दरवाजे श्रधेरी कोठरियों में खुलते हैं ॥ कोठरिया 
दरवाजे भ्ौर कोठरियाँ । क्योकि कोर्ट से न्याय हो भी जाए तो उस पर झमल तो 
उसी सरकार श्रौर समाज को करना है जिसके खिलाफ फैसला हुम्ना है ।”! 
निर्णय कागजी-लोकहित नहीं सधता 
28. तोमर के विवेचन के भ्नुसार 26 जनवरी 98 तक विभिन्‍त सामा- 
जिक राजनेतिक झौर स्वयंसेवी सस्थापों ने लोकहित में 2835 मामले दायर किए 
थे । इनमें से 205 भकेले सर्वोच्च न्यायालय में थे शौर बाकी भ्रांश्र, केरल, मध्य 
प्रदेश श्रौर कर्नाटक उच्च न्यायालयों में थे । सर्वोच्च न्यायालय में तब से (डेढ 
साल) 0] मामले और दर्ज किए गए हैं श्रौर इनमें से 70% पहले के उच्च 
त्यायालयों के फैसलों की श्रपीलें है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में 7983 तक दर्जे 
मामलों में 75% ऐसे थे जो न्याय की प्रक्रिया मे ही ढ़ेर हो गए । कई दूसरी तीसरी 
पेशी में रह कर दिए गए भौर कुछ एक साल में भ्रकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। 
25 मामलों में फंसले हुए लेकिन सरकार की मकक्‍कारी की शिकायतें भ्रदालत को 
करनी पड़ी । इनमें एक फैसला एशियाड़ में काम करने भाए मजदूरों के बारे 
में था । लोकनिर्माण विभाग डी. डी. ए. और दिल्ली प्रशासन के उद्यान विभाग में 
800 मजदूरों को नियमित झौर मस्टर-रोल पर रखने की हिदायत छच्चतम 
स्यायालय ने फरवरी 982 में दी थी लेकिन कुल 350 लोगों को लिया गया 
भौर इनमे भी ज्यादातर को बाद मे दो-दो चार-चार करके चलता किया गया। 
झालोक तोमर की चेतावनो का उत्तर 
29, तोमर को सरकारी क्रियान्विति की शुन्यता, शिथिलता व झ्सकलता 
पर बेदना है, परन्तु यह तो जन जागरण, जागरूकता व जनशक्ति के दबाव पर 
मिर्मर करता है । न्यायपालिका तो कार्यपालिका का कार्य नही कर सकती, 
ठीक वैसे ही जैसे पत्रकार या लेखक, न्‍्यायाघीश बनकर 920 नहीं दे सकता, न 
मंत्री बनकर राज्य प्रशासन को भादेश, न भफसर वनकर कार्यान्विति | 
30, श्रसफल्रता के परिवेश, में सफ़लताभो को भी मैं उद्धव करना चाहूंगा 
ताकि न्याय की तुला पर दोनो को न्यायाघीश के नाते तोला जा सके । 


]. जनसत्ता दिनांक 77 जुलाई 985, सम्पादकीय पृष्ठ 4. 
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निषेधाज्ञा, गोंडावन शिकार-सफलता के कोतिस्तम्म-- 
श्ररव शहजादे की वापिसी 

3], लोकहित ही नहीं निर्जोब पक्षीहितदाद का झद्वितीय उदाहरण 
प्ररथ के शहजादों द्वारा दुलंभ पक्षी (गोडावन) शिक्षार पर राजस्थान उच्च 
न्यायालय द्वारा निपेघानशा से मिलता है। यह रिट याचिका जोधपुर के लोकहित 
बाद के रूप में की गई, जद जैसलमेर के रेगिस्तान में अरब के शहजादे शोकिया 
शिकार करने “बाज” पक्षियों को लेकर पेंद्रो डालर की प्रसंख्य मुद्रा विखरते हुए 
“गोडाबज” पक्षियों को चुन-चुन कर भार रहे ये ) न्‍्यायाघोश श्री सुरेश भग्रवाल 
ने धन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संवन्धों की चिन्ता न करते हुए मारत सरकार के 
प्रामब्रित मेहमान शहजादों को निपेधाज्ञा से “वबेरंग पोस्टकार्ड” की तरह खाली 
हाथ लौटा दिया व उनके “तस्तो ताज, गज व बाज” सब कटे पतंगों की तरह 
साड़ी देश मुह लटकाए लौटे (१ 

गंगाजली कांड 

32. भागलपुर जेल भ्रांख फोड़ो कांड में भन्ततोगत्वा---जेल व पुलिस प्रधि- 
फारियों को स्वयं जेल जाना पड़ा, क्या यह लोकहित वादों की सफलता का कीति- 
स्तम्भ नही है ? सुप्रीम कोर्ट मे यह याद क्‍या झाया-भारत में, निस्महाय घवस्था 
में केदियों पर जुल्म ढाने वाले हजारों सरकारी आतताईयो की साप सूघ गया 
पे भ्रत्याचार का दोर शियिल होकर बहरहाल रुक गया । 
हे जेलों में लम्बी सड़ान 

33. बिद्दार की जेलो में भकारए लंबे समय तक बिना निर्णय हुए सड़ने 
चाले हजारो कंदियों को, भारत में पहली बार रिहा किया गया-हुसैन झारा छातुन 
के लोकहित बादों की पुकार से। इनकी संख्या 0 हजार से अधिक थाई गई। 
जेल का हर कंदी अन्याय व भत्याचार को पशु की त्तहह सहन कर रहा थां--यह 
लोकहित बाद प्रकरण हो था कि वर्षों तक समाचार पत्नो मे विचाराधीन 
कंदियों को बिना फेसले सड़ाने के खिलाफ सुर्खियां छप्ती रही व भारत ही नहीं 
विश्व के मानव हित रक्षा प्रयोग व संस्थाओं का ध्यूत खींचा ) 

,, 34. क्या श्री तोमर इसे स्यायपालिका का इस दशक ही नहीं शताब्दी की 
“निर्धन, निर्यंल व निस्सहाय को लोकह्वित न्याय” की भसाघारण प्रद्वितीय उप 
सब्धि मानने से नकारेंये ? 

श्राज चाहिए देखने के लिए 
35. कालकोठरियों में नारकीय यातनामों में सड़ रहे, ग्रवित सुड़ार, बदल 
शाह, को किसने रिहा कराया 2” अम्बई के पुलिस थानों मे “टआजडानअिकार मे 
चेचित महिला विचाराधीन फंदियो” की पशुप्रों जंगे शोवत $ विददध किसने 
ह७घ++++-+>+त++ 


. तेजदान बनाम भारत सरकार, एस. बी. सियिस रिट न /979 जोधपुर 


री 


4/0०/लाकहुत बा।एइ ॥ 


झ्रावाज सुन कर उन्हें मानवीय सुविधाए' प्राप्त कराई! ? उत्तर--कैवल, “लोकहिंत 
चांद! है । 5 
भागलपुर बंदियों के अ्रंधे कांड ने नवजागरख किया 

36. भागलपुर जेल के बन्दियों की ब्रांखें फौड़ने का ऋ,र कांडः पग्रेज 
फिरंगियो के ब्लेक होल की ऐतिहासिक दुघंटना की तरह उभर कर सामने लाकर 
पुलिस के दर्जनों जघन्य झपराधियों को जेल व चालान करवाना, धौलपुर की 
कमला को तन वेचने व शरोर के व्यापार में दर-दर वैचकर वेश्याद्ृत्ति करके, 
भारतीय नारियों को सीता सावित्री से गिराकर चौराहे पर नीलाम करने के 
व्यभिचारी व्यापार का भण्डाफोड़, दिल्‍ल्लीव भ्ागरा के नारी निकेतन में भी 
भारतीय बालाभ्ों का “मौन शौपरा” विहार की जेलों में 0-0 बर्षे विना 
मुकवमें शुरू हुए हजारो कैदियों की रिहाई, बम्बई के कालवा देवी से लेकर नरी- 
मैन पाइनट व चौपाटी के फ़ुटपाथों पर लाखों छप्पर-विहीन गरीब, नर. कंकालों व 
दलित, त्रसित स्लमों में नारकीय जीवन व्यतीत करने वाले लाखों फ़ुटपायियों को 
निराश्चित न करने के ऐतिहासिक स्थगन श्रादेश वर्तेमान “नवजागरणा के ही 
कीर्ति स्तम्भ हैं ।” 

जनहित बाद प्रकरण की बाढ़ 

37. भारतीय न्याय क्षितिज पर लोक-कल्याणकारी रिद याचिकाओं ने 
गत-दशक में न्यायपालिका के गिरते हुए मूल्यों व भ्रनुपयोगिता को रोक कर उसका 
जीखोद्धार व पुनरूत्यात कर जन श्राकाक्षाओं के अनुरूप दिशा दी है। ए ग्लों 
सेक्शन फिरंग्रियों का न्याय व्यक्तिगत स्वार्थों के टकराव से दो व्यक्ति, परिवार या 
दलों तक सीमित था | भ्रब समाज, समूह, नगर, ग्राम, मोहल्ले के हित में कोई भी 
लोकहितिकारी या व्यक्ति संस्थान न्‍्याय-मंदिर मे प्रवेश कर सकता है । 

महिलाओं को पुलिस कोठरियो में यातनाऐं 

38, महिलाझों को बंबई के पुलिस थानों की कालकोठरियों में श्रमानत्रीय 
एवं ऋरतम दुव्यंवहार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने शीला वर्से> के पत्र पर समाज 
कल्याण विभाग निदेशक से परीक्षण करा, सुधार कर मानवीय व्यवहार के निर्देश 


दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध एशियाड के निर्माण कार्य में रत कामगारों को न्यूनतम 
मजदूरी श्रम कातूत के झनुसार देने के निर्देश देकर शोपण के विदद्ध सर्वोच्च न्यायालय 


, खन्नी बनाम बिहार सरकार ए. भाई. झार. 98] एस. सी.पू. 928 
2. कर कपुर, भ्ररुण भौर बनाम मध्य प्रदेश, राज., उत्तरप्रदेश, दिल्ली सरकार 
रिट नं. 2229, 298] जुलाई, 30, 98] को सु. को. में प्रस्तुत 982 
(एस. सी. पी. जरनल सेक्शन ॥) 

» शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र सरकार [4983(2) $.0,0. 96] 


॥ 
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ने ऐतिहासिक निर्णय! दिए हैं। भगवती ने इस निर्णय में लोक-हित प्रकरणों के 
क्षतिज का भ्रभूतपुर्वे विस्तार किया व नएं नए ग्रायाम प्रस्थापित कर कहा कि 
“निर्बंल कमजोर समाज के दलित, शोपित, उत्पीड़ित, पिछड़े श्रसहाय, विभिन्न वर्ग 
के हितों के लिए कोई भी व्यक्ति जहांगीर की घंटी बजा सकता है ।” 
श्रागरा नारी निकेतन 
39. प्रो. उपेन्द्र वरशीः को रिट याचिका मे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश 
के प्रागरा नारी निकेतन में तिरस्कृत महिलाप्नों को भ्रमानवीय एवं पशुतुल्प नार- 
कीय जीवन से मुक्त करा कर मानवीय सम्मान को प्रस्थापित किया । 
मजदूर हितकारी कानूनों को पालना 
40. सलाल हाइड़रो प्रोजेक्ट के कामगारों? को मजदूर हितकारी कानूनों 
के भ्नुकूल लाभ दिलाने का श्रेय पिपुल्स यूनियन की रिठ याचिका को है, जिसे 
सर्वच्चि न्यायालय ने जन हितकारी वाद मानकर जम्मू काश्मीर सरकार को निर्देश 
दिए । सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस 26 भ्रगस्त, 982 में प्रकाशित एक 
पत्र के भाष्यय से ही इन मजदूरों के शोपण व दुर्गंति का करुण कन्‍्दन 
सुना | 
सीफरी कुजुन कमेटी-रेल दुर्घटना रोक 
4], रेलवे सेवाप्नो मे दु्घटनाओ्ों को रोकने एवं उपाय करने के बाबत एक 
साधारण नागरिक ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका* प्रस्तुत की 
जिसके परिणामस्वरूप वायू, सीकरी व कुजुन कमेटी ने 970 के पश्चात्‌ की 
इंधंटनाम्रों की जांच रिपोर्टो की झोर रेल विभाग का ध्यान झकपित कर सर्वोच्च 
न्यायालय ने रेल कानून व नियम के भनुकूल यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाम्रों को 
देने के लिए प्रादेश दिये । 
श्रकाल राहत फार्य--न्यूनतम सजदूरी 
42. राजस्थान के तिलोनिया ग्राम के सामाजिक कायेंकर्ता श्री सनजीत 
राय की रिट याचिका» पर श्रकाल राहत कार्यों मे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 
देने की भ्राज्ञा सर्वोच्च म्यायालय ने दी । यह दुर्भाग्य है कि पाली में प्रायोजित 


पीपुर्स यूनियन, भारत सरकार, ए. प्राई. भार. 982 एस. सी. पृ. 473 
* डा उपेन्द्र वरुशी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 983 एस. सी. पृ. 308 
* कामगार सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाम जम्मू काश्मीर सरकार (2) एस.सी« 
सो. 8]-5984 (3) एस.सी.सी. पृष्ठ 538 
डा० पी नाला थोम्पाथेरा बनाम भारत सरकार 983 (4) ए.सी. पृ. 598 
संजीत राय बनाम राज. सरकार ए.आाई.प्रार. 983 एस.सी पृष्ठ 305 


प्र ला 


तेज के 
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के साथ बताया कि राज्य सरकार ने निर्देशों को पालना नहीं की है। पत्रों या 
समाचार पन्नों की कतरनों पर जहांगीर को घंदी की तरह भाकपित होने वानी 
जन-हितकारी प्रकरणों की अ्रय्यर-भगवती शैली को डा. एस. के भ्रग्रवात ने खतर- 
माक व हानिकारक बताया है क्योंकि इससे जनहित की मुकदमेबाजी बढेगी 
गुजरात के राज्यपाल वी. के. नेहरू ने चारी निकेतन व जेल में विचाराधीव कंदियों 
की दुर्देशा के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई दखल की झोर भत्संता 
करते हुए कहा है कि यह कार्य तो साधारण दण्ड स्वायिकों का है, इससे सर्वोच्द 
न्यायालय की प्रतिष्ठा गिरेगी ॥8 ; 
नेहुरू-अग्रवाल श्रालोचना श्राधारहीन हि 
43. मेरी मान्यता हैं कि सदियों की गुलामी से पीड़ित भारतीय समाज 
नागरिक अधिकारों के प्रति भाज भी पुरा जागरूक नहीं हुम्रा है व हमारी 
न्यायपालिका में देण्डनायक दण्ड प्रक्रिा की घारा 33 को रतलाम 
नगरपालिका के प्रकरण के भ्रपवाद को छोड़कर शायद ही सम्रक पाए हैं। 
जनहित के संदर्भ में दयनीय दंडनायक, से यह भ्रपेक्षा करता कि वहू खँजन 
मंडल, बाके लुहार,/ रामचन्द्र,5 हुसेन आरा," डा० उपेन्द्रनाथ बरशी” कमला 
प्रकरण पीपुल्स यूनियय कार डेमोक्रोटिक राइट्स,? गुलशन,?? सुनील 
बचा, फ्रांसीसी मूले,// फटिलाईजर कारपोरेशन, है पी, के, कोतीयावी,/ 





], के. एप्र, कुशी व्याख्यान, दिल्‍ली, इ'डियन एक्सप्रेस 5-3-85 । 

2. इंडियन एक्सप्रेस 37-3-85 | 

3, खंजन मंडल इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 8-9-83 रविवारीय पत्निका पृष्ठ 2; 

4, बांके सुहार इन्डियन एक्सप्रेस 3-9-82 पृष्ठ 4 

3. रामचन्द्र पिल्लइ वनाम केरल राज्य (964) |! के. एल, प्रार. पृष्ठ 225 

6, हुसेन भारा सातुन व भ्रन्य ववाम शहर सचिव बिहार राज्य 4980 (॥) 
एस.सी.सी. पृष्ठ 83, 9, 93, 05, 08, >, 

7. डा. उपेद्ध बह्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 7983 (2) एस.सी.सी. पृष्ठ 308 

8, भरुएण शौरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान (वें देहली, रिंठ मे 
2229/8/98! (4) एस.सी.सी. जरनल सँवशन पृष्ठ !;, 

9, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक टिक राईट्स व ध्रन्य बनाम भरत संघ व अन्य 
ए.धाई,झार, 6982 एस.सी.सी. पृष्ठ 4473 * 

0. गुलशन बनाम जिला परिषद्‌ कानपुर-98! (4) एस सी.सी. 202; 

]4. सुनील बना बनाम देहली प्रशान 'ए. भ्राई. झार, 980 एस सी पृ. 5 79; 

2. फ्रांसिस करौली मुल्लव बनाम प्रशासन, संघीय क्षेत्र देहुती ए. भाई: झार- 

” 498] एस. सी. पृष्ठ 746: 

3. फंटिलाईजर निगम कामगार यूनियन वाद 98] (2) एस.सी.प्रार. पृ० 52; 

4., श्रीमती पी. के. कातीयानी कोटायम बाद; जरनलल भॉफ धार कौंतिन सॉफ 
इंडिया खण्ड न॑ं० ;982 पृष्य 5885 हे 
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संजीतराव,! भागलपुर बन्दीः श्रांख फोड़ काड, झुग्गी कोपड़ियों, फुटपाथियों 
के ऐतिहासिक स्थगन निर्णय कर सकेंगे, भ्रव्यवहारिक ही नहीं बल्कि 
प्रसंभव के साथ-साथ प्रसंवंधानिक भी होगा, क्योकि जनहित में सामाजिक न्याय 
देने की सर्वोच्च न्यायालय की सीमा प्राकाश के विस्तृत क्षितिज व सागर की 
गहराई की तरह है, परन्तु दयनीय दंडवायक के पास झनु० 226,32,]4] के 
संवेधानिक भधिकारों का भ्रभाव तो है ही, साथ ही वह जिस सीढ़ी का निम्नतर 
खंडहर है उसको भ्रनेक दु.खद कठिनाईयाँ हैं । 
राज्यपाल नेहरू श्रांकड़ देखें 

44, संभवतया राज्यपाल महोदय को यह नहीं बताया गया कि बिहार 
की जेलों में हजारो कैदी, जुर्म होने वाली पूर्ण सजा को बिना मुजरिम साबित 
हुए मुगता चुके हैं जव॒कि वहा हजारों दण्डनायक विद्यमान हैं! यदि भगवती 
शैली में हुसत भारा के पांच निर्णय नहीं होते तो ये विचाराधीन कैदी जन्मजात 
वही मर जाते । यदि भागलपुर जेल वंदियों के आंख फे'ड़ो का ऋर कांड, कमला 
को वेश्यावृत्ति के लिए दर-दर बेचने जैसे हजारो कांड, दिल्‍ली, भ्रागरा, नारी निके- 
तन के यौन शोपण, बांका लुहार की 37 वर्ष बाद रिहाई, खंजन मंडल को कामूनी 
निःशुल्क सहायता, रूदल शाह, रामचन्द्र गिरीया के प्रसाधारण लंबे काराबास की 
रिहाई प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में नहीं श्राते, तो दंडनायकों के भ्रसहाय, निध्कि- 
पता, कत्तंव्यहीनता व संविधान के सितारे घारा 4] व 32 के प्रधिकारों के ग्रभाव 
में ये न्याय मंदिर प्रन्याय के अड्डे व कसाईखाने की तरह वदनाम हो जाते । 


45. डा» भ्रग्रवाल व राज्यपाल नेहरू शायद इससे भी प्रनभिज्ञ हैं कि 
पलोनिया के संजीत राय की रिट में भ्रकाल राहत कार्यों मे निम्नतम मजदूरी 
£ रुपए प्रतिदिन के देते की सर्वोच्चि न्‍्यायालय की प्राज्ञा को तथा एशियाड़ मे 
पारित ऐसी ग्नेक श्राज्ञाओ्रों को कार्यपालिका प्राज भी टालती रही है व मजदूरो 
का पूरा मुगतान नहीं हुआ है । फिर साधारण दंडनायक की पालना कराने की 
झमता सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कैसे हो सकती है ? 


46, जनहित प्रकरण से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की साख 

च प्रतिष्ठा इतनी झधिक बढ़ी है कि उसकी कल्पना भी करना सम्भव नही है। यह 

सत्य है कि कभी कभी प्रपवाद में इसका दुरुपयोग हो सकता है--परन्तु इससे इस 
शाएए++3तत5 


!. सजीत राय बनाम राजस्थान राज्य ए. झाई. आर. 983 एस सी पृष्ठ 305 
2. खतन्नी बनाम बिहार सरकार-ए- झाई. भार, 98 एस. सी. 928 
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शैली के महत्त्व व उपयोगिता को नकारा नही जा सकता, केवल उसके नियंत्रण की 
आवश्यकता है । 
मेहरू-तुलजापुरफर-प्रग्रवाल बदनाम देसाई ठवफर रेड्डी विचारधारा 

47. प्रो० भग्रवाल व राज्यपाल नेहरू की जनहित अकरणों में प्रम्थर वे 
भग्रवती-देसाई-ठवकर-रेड्डी युग की भालोचना को प्रादर सहित, प्रतिक्रान्ति की ही 
सज्ञा दी जा सकती है। यही तुलजापुरकर विचारधाराम भी है) परन्तु न्‍्यागिक 
क्षेत्र हो या भप्रन्य सामाजिक, राजनंतिक क्षेत्र सुधारको व क्रान्तिकारियों को हर युग 
में प्रतिक्रान्ति फा सामना करना ही होता है । 

48, बेंक राष्ट्रीयकरण,” प्रिवीपर्त समाष्ति,, जमींदारी समाप्ति, 
व मोटर वाहन एकाथिकार समाप्ति शाह-सिकरी न्यायालय ने इसी “प्रति- 
क्रास्ति” का प्रयास संवैधानिक मौलिक अधिकारों के नाम पर किया था, परस्तु 
जन-आाकाक्षाघों व जनादेश ने संवैधानिक संशोधनों की ऋड़ी लगा फर न्यायिक 
प्रतिक्रान्ति को धराशाही कर दिया | दुर्भाग्य यह है कि जब न्यायालय में भगवती 
विचारधारा क्रास्तिपूर्ण जन कल्याणकारी प्रकरणों को प्रोत्साहन दे रही है तो उसको 
प्रोत्साहन देने की जगह, राज्यपाल भी आलोचना में लगे हैं । 


; जहांगीर की घंटी बजी 
49, सामाजिक न्याय का यह स्वर्शिम प्रध्याय एक बार फिर विक्रमादित्य 


के न्यायिक सिहासन व जहांगीर के इन्साफ के घटे की याद को ताजा करता है। 
लगता है जैसे दिल्ली के सर्वोच्च न्यायाज़य ने जनहित की, फरियादी ' को परक्षकार 
पद्धति को तिलांजली दे व कानून व न्याय पद्धति क्री लालफीताशाही को ताक में 
रख, गरीब से गरीब दलित, उत्तीड़ित व छोटे भारतीय को तुरन्त भ्रविततम्म, सत्ता « 
सुतभ न्याय देने का बिगुल वजा दिया है। यह हमारी न्याय व्यवस्था द्वारा तेनररन 
की तरह हिमालय शिक्षर के एवरेस्ट की विजय है जो उल्लेखनीय व शाघनीय है . 
तथा हमें इस पर गौरव है । न्यायाधीशों के निर्णयो* में भी “ज़ोकस स्टेन्डी” का 
विकास काले बादलों में विद्य.त् प्रकाश के समान है । 





]. इनसाइट पु० 7 दिनांक ]7-2-83 

2. भार. सी. कपूर वनाम भारत संघ ए. भाई. भार. 970, एस. सी. पृ० 564 
प्रिवीपर्स समाध्ति ॥ 

3. माधवराज सिधिया दताम भारत संघ ए. भाई. धार. 97] एस, सी. पृ. 530 
जमीदारी समाप्ति । 

4. पश्चिमी बंगाल बनाम श्रीमती बेला बनर्जी व भन्प एआाई भार, 954 एससी. 

पृष्ठ 770 । ं 
5, मोत्तीलाज बनाम उ. प्र राज्य ए. भाई- झार. 95] एस, सी पुष्ठ 257 
6. 982 एुस- सी. पु. 49 एस, पी. मरुप्ता बनाम भारत घरकार । 
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प्रशासन व श्रन्याय के विरुद्ध न्यायपालिका की तलवार के नए झ्रायाम 
50, प्रशासनिक भाक्रमणों व भन्याय के विरुद्ध न्यायालय के द्वार भ्रब पूरे 


खुल चुके हैं क्योंकि “राज्य” की परिभाषा में भायोग व सरकारी कम्पनियाँ श्रादि भी 
-भा चुकी हैं।॥ रमन्‍ना रेड्डी बनाम इण्टरनेशनल एयरपोर्टंरं, मोतीलाल पदमपत व 
कस्तूरी लाल के निर्णयो३ ने नागरिकों की सुरक्षा के नए झ्ायाम स्थापित किए हैं । 
सरकारी तंत्र द्वारा मनमानी पक्षपात व झन्याय करने पर जहांगीर के घंटे बजाने 
फी भनुमति भव गरीब व दलित को मी दे दी गई है। ध्ब कमी कभी फुटपाथिये व 
भिम्ममंगे भी जंजीर श्लींचने लगे हैं, यद्यपि वह जंजीर खर्चे के प्रतुसार सोने की है 
” व न्याय महंगा है व विलम्बकारी है । 
37 बर्ष तक विचाराधीन : देसाई लुहार, जेल में पागल । 
5. राची जेल के लम्बरदार गोरिया को झाम्स एक्ट में श्रधिकतम सजा के 
2 वर्ष के प्रावधान पर भी जून 970 में विचाराघीन कैदी रखा गया व 979 में 
सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रसाधारण भश्रन्याय के भंडाफोड़ पर रिहा किया गया। 
परन्तु 2 सितम्बर 982 को न्‍्यायाघीश भगवती की ग्रदालत में विश्व में न्याय 
व्यवस्था पर कालिख लगाने बाला देसाई लुहार का हृदय कम्पायमान करने वाला 
प्रकरण प्रस्तुत हुआ । सन्‌ 945 में देसाई उर्फ बाँका को गिरफ्तार किया 
गया जो दरभंगा (बिहार) की जेल में तीन दशक तक रहने से पागल हो गया व 
पहले पुलिस की मारपीट से बहराग्रूगा हो गया। जमशेदपुर विधि सहायता 
समिति ने इस रोमाचकारी हृदय-विदारक करुण कहानी को दिल्ली दरबार के 
न्याय देवताप्नों की पूजा के पुष्पों के रूप में लोकहित वाद प्रस्तुत किया है, जिसमे 
भारत के न्यायिक हिरासतों के सारे काले इतिहासों को लज्जित किया व धिक्क्रारा 
है। प्रभी तक असली जुमें में देसाई के श्रपराधी होने का निर्णय भी नहीं हुआ, 
परन्तु “बांका” अपने यौवन को ही नहीं, जीवन को भी खो चुका है, वह पागलखाने 
में चिल्ला रहा है। 
भ्रन्वीक्षा वि हीप-तोन दशक का कारावास 
52, बिहार प्रांव की जेलों में अन्वीक्षा हेतु विचाराधीन कंदियों को 


मानसिक, शारीरिक, आधथिक व सामाजिक तृष्णा से किकतंव्यविमूढ, झ्रात्मचितित 
भराहत मन के लिए . माननीय मुख्य न्‍्यायाधिपति वाई. वी. चन्द्रचूड़, न्‍्यायाधिपति 
भगवती, एवं उनके सहयोगी, लोक से हटकर मात्र संकलित नियमो/उपनियमों 


एवं विधान की सीमा को लांघकर उन भभागो की दारुण, हृदयविदारक कारावास 
-+++-+ल्त्त5 

(. ए. प्राई, भार, 979 एस. सी. पृष्ठ 628 

2 ए. श्राँई, झार, 979 एस. सी. पृष्ठ 62] 

3. एस. सी. सी. 980 (4) पृष्ठ ॥ 
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के जीवन की गाथाझ्री व अधिकारियों के भन्‍्यायों से. प्रभिभृत होकर, हर्जाने के 
बिन्दु पर भी हवित श्रात्मा से सोचने लगे हैं। मानव अधिकारों, शांति एवं सदृ- 
भावनाओं के लिए संघर्षरत प्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को 
झ्रादि, यदि विहार की जेलों में विचाराधीन कैदियों की गाथाए सुनें ती प्रवश्य 
चौंक कर विस्मृत हो जाएंगे कि किस श्रकार यहां मानवता प्पना दम तोड़ रही 
है । यहां “हुसेन भारा” लोक हित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष; प्रस्तुत 
तथ्यों को उद्धृत करना सामयिक रहेगा जो बांका लुहार व ऐसे भ्रन्य उदाहरणों 
के झतिरिक्त है। की 
अपराध-विमुक्ति के बाद भी 4 वर्ष का कारावास | 

53, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने झादेश, द्वारा प्रेथम ; दृष्टया दोपारोपणा 
के भ्रभाव में श्रपराघ विमुक्ति के बाद भी 4 वर्ष कारावास की प्रवधि मुगत 
चुके व्यक्ति को बिहार सरकार द्वारा हर्जाना दिए जाने के,निर्देश पारित किए। 
यह श्रादेश न्‍्यायक्षेत्रों में उदाहरण बवकर दोहराया जावेगा। जून 968 में 
रूदल शाह को मावनीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दोप. मुक्त कर मुक्ति के 
भ्रादेश पारित किए गए थे, किन्तु लालफीताशाही, भ्रफलरशाही के जाल ने उसे 
34 वर्ष तक काराशह में बन्दी रखा । ३00 
। 54. मानतीय मुख्य न्‍्यायाधिपति चन्द्रचूड़ द्वारा पीठासीन खण्डपीठ से 
राज्य सरकार की कड़े शब्दों में निन्‍दा कर प्रताड़ित किया कि सरकार को 
भपने श्रधिकारियों की जिम्मेदारियों एवं शर्मवाक कुकृत्यों के प्रति दायित्व बोध 
हो भौर वह इसे स्वीकार करे | 

55. डझुदल शाह को 30,000/- रुपये पूर्ववती भुगतान 5,000/- रुमए के 
प्रतिरिक्त हर्जाना दिलवाने के निर्देश के साथ माननीय न्‍्यायाधिपति ने विचार व्यक्त 
किया कि यह राशि उसके व उसके परिवार की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त 
नहीं है या सामन्‍्जस्य नहीं रखती है। उसके परिवार ने रूदल शाह का जो 
साभ्निष्य खोया है उप्त लौटाया जाना सम्भव नही है।.._ 

56. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी कर बिहार उच्च न्यायालय का 
यह सौलिक दायित्व वतलाथा कि वह रूदल शाह जैसे भन्‍्म श्रभागे प्रतीड़ित 
विचाराधीन बन्दियों कौ सूचना प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदर्शित मार्ग 
निर्देशानुसार भविलम्ब भग्रसर हो । 2५ ३०६ 

57. सर्वोच्च न्यायालय ने प्पते आदेश में राज्य सरकार को अताडना व 
चेतावनी देकर झागाह किया कि बह इस प्रकार 4 वर्ष तक भ्रकारण बन्‍्दी 
बनाए जाने का प्राघार प्रकट करे । जेल श्रधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा पेश किए 
गए आ्राधारहीन स्पष्टीकरण को किसी भी माने में संतुष्टिजनक नहीं पाया । 


स्टेहपवड शर 4६ 
|| रूरहहड छाए ३६३ 


इयलरन झे इप्स्पा मर्द बे शिया रा, ८5 
इारहरन दे कपस्य झुस्द बे हिद्या इशा, घट भादई 
ूंदि उरइपोे हर के इशस्यय डिदाराोद इस्टियरे 
रू ॑इ उरइारर दुए के इररणर दर्द डॉन्यरों को 


यही स्पिदि हैं दो ल्लोझ्मात्िशोझ्न इ छोर सोददा 'शोघस्य शुभर' सो उप्ति सो 
चरिताये 


अन्दोक्षा छाल के 30 दर्ष का कछारादास 

59. दिउम्दर 99 हें एक झनन्‍्य लोझहित प्ररूरण में सर्शेच्र न्याया« 
सब ने मुक्ति झादेश पारित कर 3 झा, 49$2 से हरिशनयेज झल मे दिया एशोद 
बन्दी दालूजी गांव निदादी रामदन्द्र को दण्ड से मुक्त रकूर दिश। रिस्तु इन्ट 
को मात्र इस झाधार पर ह्वाराइह में रखा गया कि बह दन्दीस्वप्त मे विक्षिप्त 
भपराधी दन चुका था। राज्य सरकार ने उसे जीदन पर्दम्त 300/- ह. द्रदिघाह 
की राधि इस संदर्म में रवेंदर्तो समुद्धित क्षेपोषिरार के न्यायासपर द्वारा पारित 
प्रादेश की तिथि से भावी जोवन में प्रदान किया जाना सप्मं स्वीकार रिया, 
सर्वोच्च न्यायालय ने समस्त बकाया राशि का मुगतान यार सप्ताह भे किए घाने 
की कड़ी हिदायत के साथ सरकारी पेशकश स्वोकृत की । 

उपरोक्त उपलब्धियों से युवा सामाजिक कार्यकर्ता! व विधि घिम्तक विभोर 
सुगेतिया, एडवोकेट संतुष्ट नही । उनकी बेदना व संवेदनशीयता जेस की होउ- 
रियों में प्रस्वेषए हेतु सक्रिय है। उनका निचोड़ है कि-- 

- “परन्तु आज भी हमारो जेलो में एक रूदल नहीं है, बल्कि तासों रुषश, 
मौहम्मद मियां, बोका ठाकुर, काशीराम तथा सेडू भट्टायाये के रूप भे तपातों उस 
न्याय व्यवस्था के प्रतीक हैं। जिन्दगी के सफर में परो में निष्दुर ब्रेड्ियों पहने हुए 
वे न्याय के मंदिर से प्पता मुकदमा निर्शीत कराने फे लिए टकाटकी मांधे रा हैं 
जिनके नाम तक भी टोकन नम्बरों में बदल घुके हैं ।" 

चेतना शश्ति फू ठित 
60. “यद्यपि न्यायाधीश ने पीड़ित को क्षति-पूर्ति प्रदाग वरफे घपने सामा+ 
जिक न्याय का परिचय दिया, परन्तु उसके जीवन के साथ जो क्रूर मजाक किया 
गया है उसके लिए कौन जवाबदेह है ? कया दाति-पूर्ति बेः रूप मे दी गई भगराति 
रझूदलशाह के जीवन के लहलाहते सुनहरे तीस वर्ष पुनः सौदा सबती है जो उसे 
लौह सलाखो से मढ़ी सुरंग सी तंग भंघेरी कोठरी में दर्दवामा पीड़ा मे मंधएा। के 
बीच गुजारे हैं ? क्‍या ईश्वर की सर्वोत्तम ति तथा मनु गो संताग मी करभणा तपा 


पीड़ा को घन की तुला पर तोला जा सकता है ? कितनी बड़ी घारादी है कि रुपया 
जग मल 
7. विनोद सुरोलिया : भारतीय जेलें, भ्परापो की जगमी; रागरघाग पत्तिका 
सम्पादकाय पृष्ठ दिनाक 7-7-85 । 
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लुढ़कता है तो सम्पूर्ण राष्ट्र बुढ़क जाता है परन्तु इन्सान लुढ़के रहा है तो डिसी 
को फिक्र नही है! क्या मानव मूल्यों से प्रेम करने वाली हमारी चेतना शक्ति 
कुठित हो गई है ? 
कौदियों में वृद्धि 
6]. “जेलो में विचाराधीन कंदियों की संख्या लगातार वढ़ रही है । घोकड़ों 
की भाषा ऋर अवश्य है परन्तु सत्य है कि 960 के वाद विवाराधीन कंदियों की 
संख्या में पचास प्रतिशत बृद्धि हुई है, जबकि सिद्ध दोष भपराधियों की संबूया में 
सात प्रतिशत की इृद्धि हुई है। गृह राज्य मन्‍्त्री ने राज्य सभा मे कताया कि सन्‌ 
979 में विचाराधीन कंदियों की संस्या 76,88 थी जो 982 में बढकर 
93,3] हो गई । जेलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के भ्नुसार, सन्‌ 984 के प्रन्त तक 
बिहार में 23,300, दिल्ली में 8,585, उड़ीसा में 4,23, उत्तर प्रदेश में 2!,450, 
तमिलनाडू में 5,657, जम्मू-कश्मीर में 86 5, पचिए्टमी वंगाल में 9,275, मध्यप्रदेश 
में 0,800, महाराष्ट्र में 5335, राजस्थान में 2,994, पंजाब में 7,/75, हरियाणा 
में ],23, झ्रांध्रप्रदेश में 2.05 तथा नागालँण्ड में 205 विचाराघीन कैदी न्यायिक 
प्रक्रिया के नाम पर खामोशी के साथ झपने मौलिक श्रधिकारों का प्रतिक्रमण होता 
हुआ देख रहे थे । ये बढ़ते हुए भांकड़े विश्व को प्रहिसा तथा विश्व बन्धुत्व का 
संदेश देने वाली हमारी सांस्कृतिक गरिमा के खोखलेपन को उजागर करते हैं। 
हुसनप्लारा खातून बनाम विहार राज्य के प्रकरण में न्‍्यायाधिपति पी. एव. भगवती 
ने विचाराधीन कंदियो के प्रति श्रपनी घनीभूत पीड़ा को उड़ेलते हुए कहा किये 
विचाराघीन कंदी कारागृहों मे इसलिए बन्द नहीं हैं कि उन्हें सजा दो गई है, न 
यहा इस भय से बन्द हैं कि जमातन पर रिहा होते ही फरार हो जाएंगे, फिर 
अ्रपराघ की पुनरादृत्ति करेंगे तथा पुलिस उन्हे नहीं पकड़ पाएगी, बल्कि कारागुहों 
में सड़ने का कारण उनकी दरिद्रता है ।/” 
डूबने को चुल्लू पानी नहीं-00 कंदियों पर एक नल 
62. “झाज_जब सामाजिक मान्यताए' तथां मापदण्ड बदल रहें हैं परम्तु 

हमारी जेल व्यवस्था नब्बे वर्ष पुराने प्रिजत एक्ट 884 व प्रिजनर्स एक्ट 900 
पर टिकी हुईं हैं । ज्यादातर जेलें 00 वर्ष पुरानी हैं तथा जीणें-शीर्ण भ्वस्था मे 
पड़ी हुई हैं जहां गन्दगी का बोलबाला है व शौचालय, पीने का पानी, बिजली तथा 
सस्‍्नानागार आदि की भ्रच्छी व्यवस्था नहीं है । देश की श्राधुनिकतम अ्रेसीडेन्सी जेल 
में डेढ़ सौ बदियों पर एक नल तथा भलीपुर विशेष जेल मे 700 बंदियों पर एक 
नल है। भागलपुर जेल में सन्‌ 4979 से लेकर 980 तक कानून के रक्षक पुलिस 
करमियों द्वारा लम्बे नोक वाले तकुए की सहायता से इक्कीस बंदियों के तेत्ों मे 
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गंगाजल के नाम से ज्वलनशील तेजाब डालने की भ्रमानवीय व वीभत्स घटना भी 
सामने भाई है, जो मध्ययुगीन नृशंसता का परिचय देती है ।” 
जेलों में किशोरों का भ्रप्रोकृतिक मेथुन -- सिफलिस 

63, “जेलों में महिला कंदियों का यौन शोपरा तथा किशोर कैदियों के साथ 
प्रधाकृतिक मेथुन किया जाता है। किशोर प्रपराधियों के साथ तिहाड़ जेल मे 
किए जा रहे प्रप्राकृतिक मेंथुन की शिकायत जब उच्चतम न्यायालय में की गई तो 
मुख्य न्यायाधियति वाई. वी. चद्धचूड़ तथा न्यायाधिप्ति ईरादी के श्रादेश पर 
किशोर भ्रपराधियों की डाक्टर राममनोहर लोहिया भ्रस्पताल में डाक्टरी जांच 
कराई तो पर्द्रह किशोर वन्दी सिफलिस जैसे भयानक रोग से पीड़ित पाये गए । 
जेल मंनुप्रत के प्नुसार कैदियों को दी जाने बाली भोजन सामग्री में से भी जेल 
प्रशासन की ओर से तीस से चालीस प्रतिशत की कठौती की जाती है। भ्रमानुपिक 
यंत्रणा के बल पर कंदियों से प्रधिकारियों के घर पर बलात श्रम कराया जाता है । 
महाराष्ट्र की धूले जेल में बन्द कैदी भगवान मघुकर दत्तात्रेय ने जो पांच सो रुपए 
की भ्रपंदष्ड की राशि नहीं चुकाने पर चार साल की सजा मुगत रहा था, जेल मे 
प्रपने पर किए गए भ्रमानुपिक पभ्रत्याचार से बम्बई उच्च न्यायालय को पत्र 
लिखकर भ्रवगत कराय्रा जिस पर बअम्बई उच्च न्‍्यामालय ने उसके पत्र को 
याचिका मानकर बार कौंसिल को जांच करने का प्ादेश दिया । वार कौपिल से 
वरिष्ठ प्रधिवक्ता श्रीमती इन्दिरा जयपिह के नेतृत्व में जांच कराई तो रोंगठे खड़े 
करने वाले तथ्य सामने प्राए कि सिर्फ सब्जी में कौड़े निकलने की शिकायत जेल 
प्रधीक्षक को करने पर ही उसे कोठरी में बन्द कर दिया तथा मनुष्य का मल खाने 
तक को भी विवश किया गया ।/! 


लॉकहित बाद निरर्थक--आलोक तोमर का मत, 
64. तोमर के अनुसार एक्शन ग्रुप फॉर लीगल राइट्स एण्ड सिविल राइट्स 


विदेन्द्रम ने हाईकोर्ट में किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए कई याचिकाए' पेश की 
जो निरथेक रही व 979 से 982 तक के प्रयासों का फल “शुत्य” मिकला। 
विहार मिल संध ने मजदूरों की भनुवन्ध शर्तों को बेहतर कराने हेतु हाईकोर्ट 
में 4 जनवरी 980 को प्रार्थना पत्र दिया पर 6 चुलाई 985 तक सुनवाई ही 
प्रारम्भ नही हुई। बंगाल के फार्म लेबर के विरुद्ध जलपाई गरुडी कृषक सेवा मदिर 
ने 983 भरें मामला दायर किया 00 मजदूरों ने गवाही देने की पेशकश की, पर 
मार्च 985 में मामला “गवाही नहीं होने के कारण” निरस्त कर दिया गया। 
फानूनी सैल ने सहायता देने से यह कहकर इन्कार किया की पात्रता व्यक्ति की है, 
सेस्थाप्रों की नही । मध्यप्रदेश के व्याख्याताओों ने जुताई 982 में जबलपुर 
खण्ड पीठ के चक्कर लगाए, पर निराशा हाथ लगी ! 
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65. बिहार, मध्यप्रदेश व उड़ीसा के बंधक मजदूरों के लिए उच्चत्तम 
न्यायालय के पुनर्वातत का कैसे सरकार ने स्थायीकरण किया इसका नग्न चित्र 
हमारी न्याय पद्धति में कह्यवत है कि “जीतने वाला हारता है व हारने वाला मृत 
प्रायः हो जाता है” परन्तु ला क्लाईव के समय से भव तक हम उससे ही 
झालिंगन कर रहे हैं। है । कक 

अ्रंघेरे में उजाला न्‍ 

66. उपरोक्त वेदना व निराशा में भी लोकहित प्रकरण ही प्र घेरे मे 
उजाला कर सकता है। उदाहरण के लिये नाग्रपुर के नागरिक समिति की लोक- 
हित याचिका पर 2-0-84 को जस्टिस मसूदकर ने महाराष्ट्र विद्युत, बोर्ड को 
24 धढटे में आरेनज मार्केट की सड़कों पर विद्यूत्त लगाने का भादेश दिया व उसकी 
पालना के लिए नौकरशाही व पुलिस को बाध्य किया। इसी प्रकार नागरिक 
सुविधाओों के श्रभाव को दूर करने हेतु मसूदकर ने नागरिक जांच समिति से जाच 
करा, नगर परिषद्‌ के विरुद्ध उसके विरोध को नकार कर, रिपोर्ट प्रकाशित कराई। 
मसूदकर भ्रन्य लोकहिंत प्रकरण, में विचार कर रहे हैं कि नागपुर टेलीवीजन केन्द्र, 
नागपुर के कार्यक्रमों को पूर्ण न्यायपूर्ण भ्रनुपात में दर्शाता है या नहीं । 

बम्बई का एफ. ए. सी. लोकहित प्रकरण में 

67. बम्बई न्यायालय भ्राजकल गृह निर्माण कर्ताम्रों द्वारा खुली जमीव 
एफ ए. सी. नियम की भवहेलना पेर दर्जनों लोकहित रिठ याचिकाश्रों पर विचार 
कर जनहित में निषेघाहा जारीकर, नए प्रायाम स्थापित कर रहा है। 

“मनुष्य-मार” खड्डे बन्द पर 

68. जयपुर में विश्वविद्यालय समिति की प्रोर से प्रो. एस. भार. मंसाली 
ने-नगर में सैकड़ों, “मनुष्य-मार” सड़कों पर गड्ढों में दुर्घटनाओं को रोकने की 
लोकहित रिट याचिका पेश की तो उत्तर देने के पहले ही क्रियान्विति प्रोरम्भ हो 
गई व छड़्डे बन्द करता नगर परिषद्‌ ने रातोरात प्रारम्भ कर दिया । 

मेहता की सक्रियता 

69: यदि अनुसूचित जाति व झनुसूचित जनजाति को सामाजिक न्याय के लिए 
दिए गए ' खेत खलियान व सस्ते मकानों पर अन्ततोगत्वा सबल सरमाएदार, कुलक 
कब्जा कर गरीबों का शोपण कर खरीद लेता है, तो इसको न्यायिक्त क्रान्ति कौसे 
रोक सकेगी--क्योकि निर्णय की पालना तो शअ्रन्तवोगत्वा खेत खलियान पर ही 
होगी--न्याय मन्दिर में नहीं--लोकहिंत में न्‍्यायालय ने तो निर्णय दे दिया कि 
सवर्णो द्वारा अनुसूचित व जनजाति के राजीनामा कोर्ट की डिक्री मे वेध किए ग्रये 

विक्रय भी झवैध समझे जावेंगे, जैसा कि वालू बताम घिरदा में मैने निर्णय दिया। 
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परन्तु वह हजारों बेचाव को प्रवंध कराने के लिए भी लोकहित मुकदमे कानूनी 
सहायता समितियों को करने पड़े जैसा कि पाली व बाली (राजस्थान) में, विधि 
- सहायता समिति के प्रध्यक्ष न्‍्यायमूत्ति दिवकर लाल मेहता, की सक्रियता जागरूकता, 
व निधंग के लिये संवेदनशीलता से संभव हुप्ना है । 
प्रशासनिक रोड़ स्वाभाविक 


70. यह तो बिरन्‍्तन चिरस्थायों सत्य है कि शासक वर्ग चाहे किसी भी 
दल का किसी भी राष्ट्र में हो न्यायपालिका” को कानून की जेल में कंदी रखने 
के प्रतिरिक्त, उसका सरकारी स्वेच्छाचारिता में दखल का स्वागत नहीं करता । 
नेता भी नौकरशाही, प्रफलरघाही य लालफीताशाही की जेल में “बन्दी रहते 
हैं” ययात्यिति से परिवर्तन की भोर म्याय गंगा को भी प्रलयंकारी बाढ़ समभते 
हैं। इंग्लैंड में "कोझ' की बरखास्तगी व प्रमेरिका के "'हिटिच इन टाइम सेव्स 
नाइन” की कहावत जोन रूजवेल्ट कौ पैकिंग कोर्ट की घमकी के बाद न्‍्याया- 
पालिका पर कालिख साबित हुई। ये न्यायाधीशों की दुविधा के उदाहरण हैं। 
यदि ल्ञोकहित वादों के निर्णयों की पालना में सरकारी प्रसहयोग है, तो कोई 
विस्मय नहों-परन्तु इससे लोकहित वादों की निरथंकता नहीं बल्कि साथंकता 
ही साबित होती है । 

फाल फोठरियों के दरवाजे तोड़ने होंगे 

7. प्रस्ततोगत्वा ये निर्णय जन जागृति, जनशक्ति को प्रेरणा प्रदान 
करते हैं--तिलोनिया ग्राम (प्रजममेर) के लोकहित वाद में जब भगवती ने भ्रकाल 
राहत काये के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की भाज्ञा दी, तो संभवतया सरकार 
मे पूरी पालना नही की परन्तु वातावरण मे जो जागृति पंदा हुई उससे भ्रकाल 
राहत मजदूरी की दरों को बढाने का मिर्णय लेना ही पड़ा। यदि पात़ना नहीं 
की गई तो यह लोकट्ठित बाद लामे वाले व्यक्तियों की तिर्दलता है कि वह 
प्रवमानना"! का वाद क्यो न लाये. पत्रकारों ने “न्यूनतम सज़दूरी” का पन्नो में 
जेहाद क्यों न छेड़ा ? विधायकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे विधान सभा, 
लोकसभा में ग्रुजारित कर -पालना क्‍यों न कराई .? सरकारी श्रफसरशाही को 
बाध्य क्यों न किया गया ? यही “"ऐशियाड के निर्णय” के बारे में कहा जा 
सकता है 

पत्रकार व विधायक लोकहित बाद में भागीदार बनें 

72. जागरूक पत्रकार, विधायक, श्रभिभाषक, सामाजिक कार्यकर्ता को 
उन काल कोठरियों के दरवाजे तोड़ने होंगे जहां ये “ग्रादेश” बंद होकर पालना 
सेवंचित रहते हैं। ,. ..., 


हा 
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सामाजिक स्वीकृति का श्रभाव 


73, समाज को भी उन्हें सकारात्मक इृष्टि से भपनाना होगा। कमला की 
वेश्याइत्ति व चर्म व्यापार को सुप्रीम कोर्ट के दुत्कार देने के बाद “कमला” को 
यदि समाज न अपनाये, तिरस्कृत करे, परिवार भी घृणा करे तो “कमला” को 
प्रात्महत्या से कौन रोक सकता है ? “खंजन मंडल”'को मुफ्त कानूनी सहायता वी 
सुप्रीम कोर्ट की प्राज्ञा होने पर, यदि भूस्वामियों द्वारा जमीन हथियादे . के लिए 
कत्ल कर दिया जाता है, तो यह हमारे शोपक समाज की नंगी शोपण ध्यवस्था की 
दुस्साहस है । "अा 5 

न्याय गंगा मे प्रदूषण रोके 

74. लोकहित बाद न्यायिक क्रान्ति ला सकता है परन्तु “सामाजिक 
क्रान्ति” व 'अ्शासतिक क्रान्ति” का दायित्व तो समाज के कर्णधारों, समाज सुधारको 
व पक्षकारों, राजनेतामों व शिक्षाशास्त्रियों पर है। यदि भगवती, भागीरय बब 
न्याय गंगा चौराहे व चौपाल व घर-घर पर ला भी सके तो उसमें निर्मल मेन से स्तात 
कर न्यायिक समता प्राप्त करने की सक्षमता तो समाज में गंगा में डुबकी लगाते 
वाले पात्रों की होने पर ही सफलता मिलेगी प्रन्यथा गंगा का प्रदूषण; न्याय गंगा 
में भी कौन रोक सकेगा ? # हक पं 

'भ्रं घी न्‍्यांय देवी--श्रांखें खोले 

75. मेरी मान्यता है कि यह लोकहित बाद प्रकरण की “विफलता याविं 
निरथंकता नही है । हां इतना प्रवश्य है कि. दरवाजे ,भ्घेरी कोठरियों मे न जुर्च 
ब'अंधी न्याय देवी भब भांखें खोलकर, कोठरियों के दरवाजे को तोड़कर बंधन पुर्फ 
ब बन्धुप्ता मुक्त सामाजिक न्याय के बदलते प्रायाम प्रस्थावित करे, इस हेतु पार 
दार बल्लम को रेत में न घंसने दें, व शोषण पर सीधा प्रहार कर, श्न्याय व 
अन्याय प्रणाली को न्यायिक ऋ्रान्ति,से रक्त रंजित कर दे ताकि खून से सनी रेत 
से पक्की चट्टान का निर्माण हो सके । इस हेतु लोकहित प्रकरणों में प्रधिक उत्साह 
व गति लाने की भावश्यकता है । - रे 

««.. फागम्बर की चेतावनी 

46, सोमर के समकालीन इंडियन एक्सप्रेस के ,स्तम्भ लेखक व चिन्तक 
वयुधा फागस्बर ने भी “लोकहित” वाद निर्णयों के पश्चात्‌ सामाजिक नकारा“ 

त्मकता व अस्वीकृति से कुछ मौलिक प्रश्तववाचक चिन्ह उठाए है; जिन्हे भी भुठलावा 


नहीं जा सकता। + प 
» खंजन मंडल व केसला भ्रकररतत , + 


प्र. यह लोकहित वाद की सफलता पर भी असफलता के काले बादल को 


[ छोहाहिद दास ब९ड७ 








78. दिहार छे दिघिक् पत्रहुर फागम्दर ने 5 ये के रहडिर एरं भपेहतर 


दुः्द विधि युद्ध का परोक्षया छिदा, डिसे मंडत्र ने लड़ा क्पोंक्ति उदे इनिस 
भून्दामी दे उसको भूमि एवं नरिदास से निक्मतस दिएा दा एवं उपने झन्त मे उप्दइुम 
न्यायालय झे यह निर्देश प्राप्त इरने में रूफदता प्राप्त को कि उसे भूमि दापस देने 
की दयाय मुक्त विधिक सहायता दी याये । भूमिहोद एड देधर होने के दाई मइय 
को भ्रघा किया यया, भयभीव किया गया, गिरफार छिदा एवं भन्‍्ठ मे मार रिया 
गया । यह कीमत उसे इसलिए चुकानो पड़ी कि उसने झपनोी झंगुस्ों भूरति कुसरू 
के दिझद्ध उठाई एवं मुफ्त विधिक सहायता हेतु वह यादिझा के लिए स्पयायाशय पे 
गया जिम्का उसने करी प्रयोग नहीं किया । फ्रागम्बर के प्रनुसार जो समस्या 
मंडल की दुर्देशा से स्पष्ट हुई दह यह है कि लोक झेतनायुक्त पक्नील पपने पक्षशारों 
को संरक्षण एवं शक्ति से सस्तार मे न्याय तो प्राप्त करते हूँ लेझित ये पठको उसी 
दलित संसार में वापस भेज देते हैं जिससे ये झाते हैं । 
लेखक का प्रश्न है कि प्रयर संजन मंडल का यह भाप रहा सो उसकी 
दुईंशा कैसी होगी जिनके मामले संपोगवश रिपोर्ट के भाधार पर पके जाते है एव 
/'तोकहित मुकदमे” के रूप मे उच्चतम न्यायालय मे जाए जाते हैं । 
कमला हत्या चौराहे पर चर्म व्यापार में नोलास 
79. “कमला” लापता हो चुकी है सम्भवतः मार दी गई गरेकि सोझहित 

'मुकदमों में उसके मामले का राष्ट्रीय शीर्षक में भाने के बाद उसकी लगातार उप- 
स्थिति सरवागर को बहुत ही कष्टदायक थी । लोकहित मुकदमे मे उच्चतम स्थाया- 
लय के प्रादेश के बाद “चारी निकेतन लड़कियाँ” लासबत्ती द्षीत्रों “कोठायासियो” 
के पास वेश्याबृत्ति के लिए जाने को विवश की गई । पहाड़िया एके, जिस्हे प्राठ 
व से लम्बे समय तक विचाराधीन रहने के बाद जेल से छोड़ा गया, पुिश फे 
बदले के भय के कारण भी फागम्बर से कभी नहीं मिले । इस प्रृष्ठ भूमि में भरी 
फामम्थर ने निम्नलिखित सारोश निकाला :-- 

.,..._“लोकहित मुकदमे के प्रत्येक प्रयोग से यह भये निकलता है कि रांजन मंडल 
ने गतती की कि उसने हमारी न्याय प्रणाली पर विश्यास किया। उसे इस प्रति 
बायंता के समक्ष नत मस्तक हो जाना चाहिए था। काम से याम उसके प्रपेवत के 
पाद एवं अपने बचे हुए दिनों को इन्सान की तरह न जीकर कीड़े की धरह जीता। 
खजन मंडल मर चुका है, लेकिन भगर हम इस भवरार को सोकदित मुकदमे की 
परिसोमाधों एवं बल के बारे मे प्रयोग फरें तो उसके जीयन एवं गृह्यु ते उप अंत 


490/लोकहित वाद ] 


व्यक्ति की उपयुक्त प्रशंसा करने के बाद कुछ मीख पाएगें।” विधि चिस्तक फागस्वर 
की दु सद श्रनुभूति, शायद “ प्रसाद” के “प्रांसू” से ही प्रभिव्यक्त की जा सकती हैं । 
“जो धनीभूत पीडा थी, मस्तिक में स्मृत सी छाई । 
दुदिन में झांसू बन कर, वह झाज बरसने आई ॥/ 

80 इन्ही प्रकरणों से द्रवीभूत होकर संवेददशोलता की बाढ़ में, मैंने 
अपनी नणी रचना “म्थाय 77772 की ब्रहि दी फल्लेम्स, 
एण्ड फायर) का मूक समपंण अद्ता! हल मप्र गपता, २29 को न कर, 
परम्परायत्त लीक से हटकर, यों किया-- मय लक 

समवित है-+.._/ हिला . 
एक न्यायाधीश द्वारा... फिंटा३०: >> ७६ 
कमला, खंजन मंडल, उंमिन्ना क..... दी: 
लाखों भनजाने झ्न्याय 'की बलि-वेदी परे 
चढ़े शहीदों को”--- 

मेरी प्रथम पुस्तक “लॉ मोरेलिंदी एण्ड पॉलिटिक्स” का भी समर्पण इन्ही 
भ्रांसुप्रों फो पोछ्ने के लिए भनहोनी शैली में यो किया हैं-- 

“समपपित है-- 
+-एक सम्पन्न (हेव) द्वारा विपिन्न (हेत॒वॉट) को” 

8., इसे नहीं भुठलाया जा सकता कि न्यायालयों की तिजोरियों में बन्द 
भ्राज भी लाखो उत्पीडित नर कंकाल, भ्रसहाय, न्याय पाने को छटपटा रहे हैं। 
मैं भ्राशान्वित हू “प्राज नहीं तो कल” भ्यायिक क्रान्ति जिध्षका एक अल्प स्तम्भ 
"लोकहित वाद” भी है उसे न्याय दिलाने का प्रयास करेगा । सफलता या असफ- 
लता का मूल्यांकन भाने वाली पीढ़ी पर छोड़ना विवेक॒पूर्ण होगा । 

झ्रसफलता, सफलता की जननी 

82. उपरोक्त कटु सत्य हमारी न्यायिक पद्धति में भामूलचूल परिवर्तन के 
लिए प्रेरित करते हैं। लोकहित प्रकरण के प्रयासों की किचित झसफलता से हम 
हतोत्साहित होकर भ्रात्महत्या न करें क्योकि परिवर्तन व क्रास्ति की प्रारम्भिक प्रसफ- 
चत्ताऐ' उनके दृरगामी सफलताप्रों की झाधघारशिला होती हैं 4 किसी दाशंनिक ने 
ठीक कहा है “प्रसफलताऐ' प्रन्ततोगत्वा उनको ही घराशाही कर मृत्युन्तोक में 
पहुंचा कर, सफलताओं की जननी होती है । 

भगवती शिक्षा लें 
83. फिर भी श्री तोमर व फागम्वर का विश्लेषण तथ्यात्मक व ग्रुणात्मक 
ध्ट से महत्त्वपूर्ण व लोकहित वांदों के मसीहाग्रो की भ्रांखें खोलने व चौंकाने के लिए 
इलाधनीय है । 
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. पक्षकार पद्धति को तिलांजली दे, विना व्यक्तिगत क्षति या हिंद के भी कोई 
व्यक्ति या संस्था, प्रन्य के लिये दायरे कर सकती है | 

2. नियमानुसार रिट, कोर्ट फीस, स्टाम्पव याचिक्रा न भी हो ठो पत्र पर भी 
सुनवाई हो सकती है । 


3. उपलब्ध रेकार्ड की सीमा के बाहर जांच टोली भेज कर तथ्य व साक्ष्य एक 
त्रित की जा सकती है । 


4. राहित देने में न्यायालय की कानूनी परिधि को लांघकर न्याय करने के लिये 
कीई भी प्राज्ञा दी जा सकती है । कानूनी तकनीक इसमें बाधक नही है । 

89. श्री बरूशी का भग्रलेख “लोकहित वाद म्पाय प्रणाली के नये क्षतिज 
स्पष्ट करता है कि निराशा होने की कोई भ्रावश्यकता नहीं है । भतः अब हमें पौनों 
क्षतिज पर लोकहित वाद को गति देनी है, फिर काली कोठरिया खुल जावेंगी वे 
न्याय गंगा, चौपाल, ढ़ासी, घर-घर व हर दुःखी के झांसू पोंछने, फल-कल छल-छत 
करती बह निकलेगी ॥7 

भगवत फो प्रशासन को श्रन्तिमत चेतावनी 
90, भगवती ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि“उच्चतम ग्यायालय ने सामा” 
जिक हित के मुकदमों मे भवमानना की भ्रधिकारिता का भ्ब तक प्रयोग नहीं किया 
है, किन्तु यदि सामाजिक हित के मुकदमे में पारित किशी विशिष्द झादेश को 
क्रियान्विति नही होती प्रौर सामाजिक हित के मुकदमों को दायर करने वाले व्यक्ति 
या सामाजिक कार्य करने वाले समुह का यह दायित्व होना चाहिये कि वह ऐमें 
प्ननुपालन की झोर स्यायालय का घ्यान भाकपित करे-उच्चतम व उच्च न्यायालय 
को उपयुक्त मामलों मे इस भ्रधिकारिता का प्रयोग करना पड़ेगा भौर उच्चतर 

न्यायालय को ऐसा करने में कोई हिंचक नहीं होगी ।” हु 


पालना होगी 
9]. आगशान्वित होने का कारए यह भी है कि अब उच्चतम न्यायालय 


ने सामाजिक हिंत के मुकदमों में उसके द्वारा किये गए पभादेशी के क्रियान्वयन को 
सुनिश्चित करने के श्रयोजनार्थ भानीटर भ्रभिकरणों की नियुक्ति भी प्रारम्भ कर 
दी है। यह भी स्यायिक शक्तियों का नवीन भ्रयोग है। उच्चतम न्यायालय नें 
शीला बसे के मामले में महिलाभों हेतु पुलिस हिरासत के संबंध में विभिन्न निदेश 
दिये भौर यह निदेश दिमा कि एक महिला न्यायिक भ्धिकारी पुलिस हवालातों 
का समय-समय पर निरीक्षए करे भौर उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करे कि 
उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन हो रहा है या नहीं। फरीदाबाद पत्थर 
खदान फर्मेकारों से संबंधित यंधुप्रा मुक्ति मोर्चा के मामले में भी उच्चतम न्यायालय 
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ने 2[ निदेश दिये थे जिनका वर्णन ऊपर कर चुका हूं भौर इम निदेशों के 
क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से उच्चतम न्यायालय ने लगभग 
दो या तीन मांस के पश्यात्‌ श्री लक्ष्मीघर मिश्रा, संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय 
को फरीदाबाद पत्थर खदानों का निरीक्षण करने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने 
हेतु नियुक्त किया कि न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशों का क्रियान्वयन किया गया 
है या नहीं भौर इस संबंध मे उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को 
कहा । श्री लक्ष्मीधर मिश्रा ने उसको सौपे गये दायित्व का मानीटर प्रभिकरण 
कै रूप में पालस किया झौर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो उच्चतम न्यायालय के 
विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय मे नीरजा चौधरी के मामले में भौर मध्य 
प्रदेश राज्य से प्राने वाले एक प्रन्य मामले में भी निदेश दिया कि संवधित क्षेत्र 
के भीतर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकारी समूहों के प्रतिनिधियों को बंधित श्रम 
पद्धति (उत्सादन) प्धिनियम, 976 के भ्रधोन गठित सतकंता समिति के सदस्यों के 
रूप में माना जाए भौर जब कभी सामाजिक कार्यकर्ता समूह के अ्रतिनिधि द्वारा 
चंधित भ्रम का कोई मामला जिला प्रशासन की जानकारी में लाथा जाए तो जिला 
प्रशासन के लिए यह भावद्धकर होगा किवहे सामाजिक कार्यकर्ता समूह के प्रति- 
निधि जो सतकंता समिति का सदस्य है, की उपस्थिति में जांच प्रारभ करे भौर 

संबंधित साम्राजिक कार्यकर्ता समूह के प्रतिनिधि के परामण्े से भोर उसकी 
उपस्थिति में नियुक्त वंधित श्रमिकों का पुनर्वास किया जाना चाहिये । इसी नीति 
का एपियाड कंसट्रकशन बक्से के मामले में भी पालन किया गया था जिममें 
उच्चतम न्यायालय ने विषय वस्तु से संवधित विधि का वर्णन करते हुए तीन 
स्रामाजिक कार्यकर्तापों को निरीक्षक के रूप मे यह सुनिश्चित करने द्वेतु नियुक्त 
फर दिया कि राज्य प्रशासन द्वारा श्रम विधिधों का पावन किया जा रहा है। 
पेह नयी नीति प्रारंभिक भ्रवस्था में है किन्तु इसका भविष्य उज्जवल है वयोकि 
ईैस नीति को प्रपनाकर न्यायालय यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि 
उसके द्वारा पारित प्रादेश का पालन किया जा रहा है या नहीं । 

भगवतो न्यायालय की झगिनि परीक्षा 
92. भगवती न्यायालय से “मागोरप” व “लोकहित वाद” से “सोक 

कल्याए" की प्रपेक्षा उतनी ही दुष्कर है जितनी राजनंतिक क्षतिज पर “गरीबी 
हेठाप्रो”, 'पपछ्ठहों को पहले”, “भन्त्योदय”, “मूदान”, “सर्वोदिय प्रशासन गांवों बी 
भोर”, या पामिक होत्र मे ”प्रणुयत, घपरिग्रह परहिसा', "प्रनेपान्त” या दार्शनिष 
शैत्र में “वासुदेव कुटुम्यकम्‌*, “विश्व मंत्री” व “सह भस्तित्व”' है। परन्तु दुप्शर एव- 
रैस्ट को भी भन्ततोगस्वा दिसेरी व तेनसिंह ने विजयी दिया, सागर में परतास से ध्तेश 
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बॉक्स को नी प्राप्त कर व क्षतिज में चाँद तारों को विजयी श्री प्राप्त करने वाला 
भी मानव ही है। भगवती के उत्तराधिकारी भी युग की प्रावश्यकताप्ों के प्रनुश् 
श्रधिक गतिशील होगे व न्यायाधीशों में सैकड़ो भगवती-अय्यर बनेंगे ! 


झतः लोकहित वाद भी, भूकम्प व बाढ को पारकर सफल होगे ही, यदि 
20वी सदी में नही तो 2]वी सदी में। ग्राइए हम नींव के पत्थर बन उसमे 
विस्मृत हो जावें व नीव को अपने सामाजिक न्याय के दर्शन के पुन से सीचकर 
समाधि भ्रस्त हो जावें, यह गुनगुनाते हुए :-- ः 
“मैं गुजर जाऊगा तो क्या, राहत तो रह जावेगी, 
काम भा जावेगी सड़क, जितनी भी बन पावेगी ।” 


लोक अदालत 


“लोकहित वाद प्रकरण” का मूल्यांकन, सामाजिक न्याय के “लोक 
सायक! के रूप में, गत भ्रध्याय में किया गया है। परन्तु लोकहित वाद, उच्चतम 
न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में “जुगनू की चमक” ही है, वयोकि 70 करोड़ 
की जनता का भारत में उपरोबत न्यायालयों में .07% भी प्रवेश नहीं हो 


सकता । 
भारत का हर पांचवाँ परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष में श्रघीनस्थ म्यायालयों या 


भर न्यायिक प्राघिकरणों का पक्षकार है। न्यायालयों में ही लगभग 2 करोड़ बाद 
विचाराधीन हैं। साथ ही हर वर्ष उच्चतम न्यायालय में 98 683 उच्च न्यायालयों 
में 507783 व ब्रधीनस्थ न्यायालयों में 95 लाख वाद दायर होते हैं व इतने ही 
राजस्व, वित्त, थ्रम, सहकारी, कस्टम, एक्साईज, वाहन व प्रन्य न्यायाधिकरणों 
व भ्रधिकारियों के यहां संस्थान होते हैं-- व दो दशक या तीन दशक तक इनमे से 
50% लंबित रहते है--वित्त भार, खर्च के कारण कई पक्षकार दम तोड़ देते हैं । 
कई प्रक्रियाप्तों से मृत हो जाते हैं- व लाखों “न्यायिक कोमा” बेहोशी में तड़पते 
रहते हैं। इनसे भी प्रधिक वे निर्धन निरक्षर उत्पीड़ित हैं, जो इन न्याय-मंदिरों की 
सोने की जंजीर को स्पर्श भी नहीं कर सकते व मूक पशु की तरह प्रन्याय के 
शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो मानव, दुघ॑टनाग्रस्त मानव को खून से लथपत होने 
पर भी हाथ नही लगाता, वह ग्रमहाय को सहायता पहुचाना प्रतिप्ठा के विरुद्ध 
समभता है प्र॒तः लोक प्रदालत ऐसे मूक पशु तुल्य भोपषित दलित वर्म को, प्रवेश 
देकर न्याय देने का प्रयास करता है । 

“लोक भदालत” प्राचीन, “पंच परमेश्वर” व ग्राम न्याय पचायत प्रथवा 
जाति पंचायत का ही वर्तमान युग में मर्वाचीत पुतजेन्म है। इसकी प्रेरणा के 
स्रोत भी कृष्णा भ्रम्पर व पी० एन० भगवती रहे हैं + इसमे जीवन-सचार किया है- 
गुजरात के प्रयोग ने जो “ठक्कर न्यायालय” में गतिमान हुप्रा- तमिलनाई, 
उत्तरप्रदेश, भ्रान्ध्रा प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक में भव यह “शिगु” युवावस्था 
में प्रवेश कर रहा हैं- प्रधिकतर प्रदेशों मे यह गर्म में “हिल बॉन” है। पूरे 
भारत के परिवेश में श्भी यह “टीविंग पीरियड” में ही कहना उपयुक्त होगा, 
सबलता कहना पतिशयोक्ति नहीं अल्कि चाटुकारिता (साइकोफेन्सी) होगी- जो 

न्यायिक निर्भोकता व स्वतंत्रता को प्रभिव्यक्ति की हत्या होगो । 

“लोक पदालत” का “कानूनी रोग वाहन”” (लीगल एमस्ब्युतेन्स) भी गुझरास 
में प्रचलित नाम है। कही "विल्तिक” व “कैम्प” मी बहते हैं 
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2 ब्रक्टूवर, 984 को पोरबन्दर लोक अदालत मे मुख्य न्यायाधीश पोटी 
के निमत्रण पर पहुंचे पक्षकार, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रभिभाषक, न्यायाघीषों के 
लगभग 000 के समूह को श्री पोटी संबोधित कर रहे थे। गांधी दिवस व गांधी की 
जन्मभूमि पर गाँधी का स्वप्न “देश के नागरिक अपने विवादों को झपनी ही 
अदालतों में स्वयं हल करें जब लोक भ्रदानतें सफल न हों तभी सरकारी 'ग्रदालतों 


में जायें *” साकार करने का किचित प्रयास हुआ तो मैंने राष्ट्रकवि मेधिलीशरण 
गुप्त की वाणी गुजारित कौ-- 


“देवाला करती दीवानी, मरे फौजदारी की नानी हा 
थोडड मे निर्वाह यहां है. भा --ग्राम्य जीवन भी क्‍या है ?”*॥: 
करतल ध्यति से गुजराती पक्षकारों ने प्रसस्तता प्रदर्शित की । 
फिर प्रारम्भ हुधा 32 लोक प्रदालतो का प्रभियान - ग्रुजराती मे पदटे 
लगे थे हर भदालत पर जिनका भ्र्थ था विषय उदाहरणतया 'ग्रहस्थ विवाद - 
पत्ति पत्नी”, “मकान मालिक -- किराएदार”, श्रम विवाद लेने देन, “दंडसंहिता 
-फौजदारी ” राजस्व भूमि” । हर भ्दालत में तीत या पाँच न्यायाधीश बेठे थे जो 
स्थायाधीश कार्यरत नहीं होकर सामाजिक हो कार्यकर्ता थे व जिले के बाहर के 
एडवोकेट थे भौर सामने वेठे थे पक्षकार व उनके परिवार या सित्र । 


इस भ्रभिनव प्रयोग मे 550 बादों मे से 288 में-पक्षकार उपस्थित हुए 
तथा 38 मे समभौते व निर्णय सफल हुए । |] 


हे लोक भदालत पोरबन्दर की सफलता की रपट एच..पी. हाथी न्यायाघीश 
पोरवन्दर ने लिपिबद्ध की, जिसके मुस्याश निम्नानुसार हैं:-- 


हु 2-0-84 को पोरबन्दर व पास के क्षेत्र की जनता ने न्याय करने के 
नए क्षत्तिज का लोक-प्रदातत में दर्शन किया-- 
खचाखच भरे पंडाल में न्यायाधीश तलाटी की अ्रध्यक्षता में मुख्य न्याया- 

घीश पेटी के भापण को जनता ने सुना, जिसमे लोक भप्रदालत की परिकल्पना व 
प्रभिनव प्रयोग की महत्ता पर भ्रकाश डाला गया धा--जिसमें सस्ता, सुलभ, शीघ्र, 
सच्चा, श्रच्छा न्याय घर बंठे मिल सके । 

० इस समारोह की विशेष उपलब्धि, न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा के प्रागमन 
व' सारगर्भित भाषण से हुई, जिसमें हिन्दी व सस्कृत काव्य-पाठ ने जवता का मत 
मोह लिया व श्रोता मंत्रमुग्ध होकर भावव्रिभोर हो गए-उन्होंने गुजरात के इस 
प्रभिनव सफल प्रयोग को भारत के भरन्‍्य प्रदेशों के लिए झ्ादर्श बताया व कहा कि 
जैसे भारत की स्वतंत्रता 'कें लिए ग्रुजरात ने गांधी को दिया वँसे ही सोमाजिक 
स्याय के क्षेत्र में लोक झदालत को। लोक : झदालतें न्यायिक क्षेत्र मे, निर्धन को 
सस्ता, ल्वरित न्‍्याम में मार्गदर्शन करेंगी, जो श्ताघनीय है । है 8 

- » न्यायाधीश तलाटी ने वर्तमान परिश्रेक्य मे लोक झदालतों की उपयोगिता 


पर जोर दिया । 
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फिर लोक भ्रदालतें प्रारम्भ हुई! । 60 सामाजिक कार्यकर्त्ता जिनमें 0 
भहिलाऐ थी उन्होंने लोक न्यायाधीशों का काये किया-शभ्रनेक एडवोकेटों ने सहयोग 
दिया-रोठेरी क्लब, जे. सी. लॉईन्स वलब, चेम्बर भी इस न्यायगंभा को वेग व गति 
देते में भागे भायें । 

38 मुकेदमें सफल समभौतों में निर्णीत हुए । 

एक नया कौतिमान श्र।मको को एक बड़े उद्योग द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर 
समभोता था-जिसको गुजरात हाईकोर्ट ने लोक श्रदालत को भेजा था। पिता-मात्ता 
फिर मिल सके व 2 वर्ष की मंजू व 6 वर्ष का सुरेश उनकी गोद में पुलकित हो 
उठे। राजकोट के एक बिछुड़े, निराशा गृहस्थ को फिर से नया जीवन पति-पत्नी 
के मिलाप से मिला, जिसे नए युग जीवन का भ्रशीर्वाद मुख्य न्‍्यायाधिप्ति पोटी ने 
दिया | प्रहमदाबाद की एडवोकेट मिस. कुबरा वेन करीमवाला ने एक भ्रन्य बिछुड़े 
पति पत्नी में प्रेम कराने व,फिर से घर भेजकर दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते मे 
प्रमूल्य योग दिया व श्रन्त में इस युगल जोड़ी का राजीनामा, श्री हाथी न्यायाधीश 
में निर्णय में परिशित किया । 

उपरोक्त रपट गुजरात के प्रयोग की % भांकी है क्योकि तिम्न प्रांकड़ो से 
पता लगेगा कि 82 से 84 तक वहां लोक झ्दालत प्भियान लगातार ग्राम ग्राम में 
किया जा रहा है व उनके सम्मुख 836 विचारार्थ मुकदमों में से 0754 में 
राजीनामे के निर्णय-लोक अदालतों मे हो सके है । समव है कि यह विचाराधीन 
मुकदमों का % से भी कम हो परन्तु सही दिशा में सही कदम सही समय पर लेने का 
साहस भी तो श्लाघनीय है । 

लोक श्रदालत गुजरात 





क्रमांक स्थान दिनांक मुकदमे राजीनामा सलाह दी 
विचारार्थ से निर्णीत गई 
2 3 4 5 6 
3, यूना 44-3-82 
कुल योगेर+ 507. 22 97 
2. वीरभगाम । 30-5-82 68 47 है| 
3. खेबब्रामा -6-82 69 43 48 
4. नवसरी | 26-6-82. ]94 8 ् 
$. वीरमगाम 0-7-82 28 48 . $४.4 
6. घोकल 24-7-82 26 ]40 40 
4 देहगामः 4-8-82 53 84 के 
3. अहमदायाद मैद्रोपोलिटन. 28-7-82 208 72 ी 


मजिस्ट्रेट 
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] 2 3 4 5 6 
9, इदार 5-9-82 09 75 25 
]0, कलोल -9-82 395 80 न 
. सूरत 7,8-9-82 493 388 + 
]2, नगराज 25-9-82 ]38 64. 47 
3. सिद्धपुरा 9-0-82 340 69.._ 75 
4, पाटन 23-0-82 35] 63 ]05 
5, श्रहमदाबाद सिटी 30-0-82 ]87 92 गा 
सिविल कोर्ट ह 
6, बारडोली 7--82 6]] 277 205 
47, वाधवान 7-4-82 486 8 58 
8, पालीतना 7--82 33 94 22 
9. गांधीनगर 279 ]57 33 
20. लिमड़ी 27--82 ]44 03 चल 
2, भ्रकलेश्वर 5-2-82 208 . 303 8 
22. गोघारा -2-82 203 ]42 ल्‍+ 
23, गोण्डल ]-2-82 87 52 4 
24. दीसा 4]-]2-82 ]64 84 -0 
25. खम्बालिया 4- 2-82 378 ॥9] 47 
26. डबोई . 4- 2-82 298. 204 20 
27, बलसार 2-] 2-82 255 क5 6 
28, भुज 25-]2-82 ]74 03 5 
29. जूनागढ़ 235-42-82 246 62 , ्र 
30, नाड़ियाद 8--83 ]06 66 हा 
34. मुन्द्रो 8-.83 4 25 डे 
32, गण्डेवी 22--83 44]... 224 + 
33. माण्डवी 23--83 464 300 न 
34. जम्बूसर 6-2-837 237... ॥8 > 
35, खेरलू 32-2-83 94 38 2 
36. नाथी 32-2-83 25॥ 99 व2 
26-2-83 246 98 चल 


37. कपाडवंज 
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! 2 3 4 5 6 
38. बड़ोदरा 26-2-83 प78 467 ] 
39, दान्ता 20-2-83 73 व 9 
40, घनाधपरा 6-3-83 222 ]40 3 
4, माण्डवी कच्छ 26-3-83 87 33 8 
42, वायरा 9-4-83 26] 52 | 
43, हलोल ]-5-83 228 39 3 
44, पारदड़ी 4-5-83 86 6 बह 
45. मैंझूच ]7-7-83 54 88 ६| 
46. पाडरा 7-7-83 328 267 न 
47, सेड़ा 24-8-83 974 438 48 
48. अहमदाबाद स्माल कैसेज 7-8-83 56 79 4 
49. मेहसाना 28-8-83 [7 47 ] 
50. भ्रो्रपढ़ 25-9-83 362 242 न 
5], राजविपाला 9-0-83 307 83] 0[ 
52. सूरत 8,9-0-93 227 79 च 
53. मेंसन 26-9-83 220 72 हि 
$4. बन्सड़ा 28..84 37 85 न 
55. जुनागढ़ 28,29--84 75 3 - 
56 नाड़ियाद 6-2-84 303 209 - 
57, डेडिया पाढ़ा ]-2-84 209 [43 उ4 
58. डेशाढ 9-2-84 ]47 65 2 
59, जुतागढ़ ,9-2-84 प्र 4 न 
60, वेभासरा 25-2-84 273... 254 ! 
6], वीराबज 4-3-84 36 75 - 
62, राजकोट 24-3-84 68 50 न 
63. थारमपुर ]4-4-84 3व3..._79 0 
64. मनावदर ]4-4-84 कं 254 ५ 
65, मोरवी 5-8-84 46 6 £2॥ 
66, यूना 8-9-84 , 364 28 43 


[ लोक ग्रदालत/50] 


जो शमन योग्य भर्थात्‌ कम्पाउन्डेबिल थे । दण्ड प्रक्रिया संहिता के ऐसे वादों का 
चयन किया गया, जिनमें दोनों पक्ष फंसला कर शान्ति ब्यवस्था में योगदान दे सकते 
थे। दीवानी वादों में विशेष रूप से वैवाहिक वादों को प्राथमिकता दी गई। इसके 
साथ ही भूमि श्रधिग्रहण, नगरपालिका अपील, मोटर दुर्घटना क्षतिपू्ति भ्रादि 
विवाद भी शामिल किए किए । इस प्रकार कुल 2400 वाद लोक श्रदालत के 
सम्मुख रखे गए ॥ 

कुल मुकदमों से सम्बन्धित दस हजार पक्षकारों को नोटिस भेजे गए, जिसके 
लिए पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग का सहारा लिया गया। केवल दीवानी 
मामलों में पक्षकारों को डाक द्वारा सूचना भिजवाई गई, जो कि लोक प्रदालत 
की तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व भेजी गई । कुछ वादों में यह सूचना चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारियों के माध्यम से भेजी गई । लोक अभ्रदालत के लिए पंच मंडलों का 
चयन जनप्रतिनिधियों से किया गया । पंच मंडल में किसी भी न्‍्धायिक अधिकारी 
को शामिल नही किया । कुल श्रायोजित 3] लोक श्रदालतों में से प्रत्येक के लिए 
8 सदस्यीय पंच मंडल (मैम्वर भॉफ ज्यूरी) की नियुक्ति की गई, जिसके लिए बार 
संघों, रोटरी तथा लायन्स क्लबों, भारतीय विकास परियद, रोटरी क्लब की इनर 
व्हीलों की महिला सदस्यों के प्रतिरिक्त श्रन्य समाज सेवक तथा समाज-सेविकाओं 
का सहयोग लिया गया । एक रिजर्व पंच मंडल भी बनाया गया था, जिसमें 00 
सदस्य रखे गए थे । इस रिजवं पंच मंडल के प्रतिनिधि प्रावश्यकता पडने पर किसी 
भी लोक प्रदालत में भेजे जा सकते थे । पंच मंडल के गठन में इस बात का विशेष 
ध्यान रखा गया था कि मुकदमों की प्रकृति को देखते हुए लोक भ्रदालतों में उपयुक्त 
पंचों का ही चयन किया जाए, ताकि मुकदमों को तय करने में कोई तकनीकी व्यव- 
घान उपस्थित हो तो उससे सही परामश मिल सके ! 

लोक ग्रदालतों के विषय में कुछ लोगों को भ्रभी तक सन्देह बना हुप्रा है कि 
वे भ्रपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकतीं । ऐसा चिन्तन करने वालों की इस घारणा 
का सण्डन 23 सितम्बर, 984 को मेरठ में लगी लोक झदालत के कमरा नम्बर 
] में ही हो जाता है, जहां 964 से चल रहे तत्कालीन मेरठ जनपद स्थित हिडन 
हवाई झड्डे से सम्बन्धित उस विवाद को सुलकाया गया, जिसमे तत्कालीन मेरठ 
(प्रव गाजियाबाद) जनपद के प्राठ गांवों--पसौढ़ा, नेवला, सिकन्दपुर, मोपुरा, 
निस्तोली, मुकरंमपुर, भ्रसालतपुर भौर भ्रफजलपुर के किस्तान उलभे हुए थे । हिडन 
हवाई प्रड्डा बताने के लिए इन गांवों के किसानों की जमीनें श्रधिगृहीत की गई' थी, 
इसके लिए जो क्षतिपूर्ति तय की गई थी, वह उन ग्रामौरों को स्वीकार्य नहीं थी । 
96 में ग्रामीणों ने इस सिलसिले मे मेरठ में प्रथम पतिरिक्त जिला जज के यहां 
अपील की थी, इस तरह इस विवाद को लेकर 300 बाद श्रभी तक विचाराघीन थे 


500/लोक भदालत ] 
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67. जगाड़िया 6-9-84 336 230 47- 
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उत्तर प्रदेश-लोक भ्रदालत 


ग्रुजरात से प्रेरणा लेकर मेरठ में, 23 सितम्वर, 984 को लोक प्रदालतों 
का आयोजन किया गया ! कुल आयोजित 3 लोक श्रदालतों में श्राठ सदस्यीय पंच- 
मण्डल रखा गया। 2400 मुकदमों में लगभग 600 पक्षकार उपस्थित हुए 
जिनमे 35 मुकदमे लोक भ्रदालतों द्वारा निर्शीत कर एक नया कौोतिमान 
स्थापित किया गया! 

इसके लिए श्री भव्य निधि, भ्रधिवक्ता गुजरात में जाकर श्रतुभव प्राप्त करके 
आए । वेद श्रग्रवाल ने इस लोक-प्रदालत का विशद्‌ विवरण प्रस्तुत किया जिसके 
मुख्याश निम्नलिखित हैः--- 

. लोक श्रदालत एक ऐसा उपक्रम है, जो मामलों का कम [समय में 
निपदारा कर ग्रामीण तथा शहरी जनता की दिक्कतों को दुर कर सकता है- 
मेरठ में हुए लोक झ्रदालत शिविर ने यह साबित कर भी दिया है.। सत्ता झौर 
शीघ्र न्याय प्रजाताबन्रिक व्यवस्था पर विश्वास बढाता हैं, किन्तु भ्रभी तक इसका 
बिल्कुल उलटा ही हो रहा था, जिसके कारण प्रजातंत्र के प्रति भ्राम प्रादमी का 
विश्वास घटने लगा था। मेरठ के लोक भ्रदालत शिविर ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि लोक श्रदालतें भाम श्रादमी के विश्वास को फिर से न्याय व्यवस्था के साथ 
जीोड सकती हैं । 

लोक श्रदालत में वादकारियों को किस प्रकार बुलाया जाए यह एक बड़ी 
समस्या थी । इसके लिए ऐक सूचना पत्र जारी किया गया, जिससे विशेष तौर पर 
यह कहा गया कि यदि श्राप आपसी समभौते द्वारा अपने मुकदमे तय करना चाहते हैं 
तो भ्राप व्यक्तिगत रूप से लोक भ्रदालत शिविर में श्राएं और अपना वक्ष प्रस्तुत 
करें ताकि संधि के साथ मुकदमा तय किया जा सके । इसी तरह लोक प्रदालत मे 
ऐसे मुकदमे रखे गए, जिनमें आपसी भाधार पर फंसला हो सके । सुकदमे छोटने का 
कार्य सदस्य सचिव को सौंपा गया, जिन्होंने प्रत्येक अदालत के पीठासीन श्रधिकारी 
की ऐसे मुकदमे लोक भ्रदालत के सामने पेश करने के लिए कहा, जो झांसी सम- 
भौते के श्राधार पर तय हो सकते थे ॥ फौजदारो के मामलो में ऐसे वाद छींठे गए 


[ लोक गअ्रदालत/50! 


जो शमन योग्य भ्र्थात्‌ कम्पाउन्डेबिल थे । दण्ड प्रक्रिया संहिता के ऐसे वादों का 
चयन किया गया, जिनमें दोनों पक्ष फैसला कर शान्ति ब्यवस्था में योगदान दे सकते 
थे। दीवानी वादों में विशेष रूप से वैवाहिक वादों को प्राथमिकता दी गई। इसके 
साथ ही भूमि प्रधिग्रहए, नगरपालिका श्रपील, मोटर दुघंठना क्षतिपूत्ति श्रादि 
विवाद भी शामिल्र किए किए । इस प्रकार कुल 2400 बाद लोक प्रदालत के 
सम्मुख रखे गए । 

कुल मुकदमों से सम्बन्धित दस हजार पक्षकारों को नोटिस भेजे गए, जिसके 
लिए पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग का सहारा लिया गया। केवल दीवानी 
मामलों मे पक्षकारों को डाक द्वारा सूचना भिजवाई गई, जो कि लोक भ्रदालत 
की तिथि से कम से कम पन्‍्द्रह दिन पूर्व भेजी गई । कुछ वादों में यह सूचना चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारियों के माध्यम से भेजी गई। लोक भ्रदालत के लिए पंच मडलों का 
चयन जनप्रतिनिधियों से किया गया । पंच मंडल में किसी भी स्थायिक भ्रधिकारी 
को शामिल नहीं किया । कुल श्रायोजित 3] लोक भश्रदालतों में से प्रत्येक के लिए 
8 सदस्यीय पंच मंडल (मैम्बर भॉफ ज्यूरी) की नियुक्ति की गई, जिसके लिए बार 
संघों, रोटरी तथा लायन्स कलबों, भारतीय विकांस परिषद, रोटरी क्लब की इनर 
व्हीलो की महिला सदस्यों के अतिरिक्त श्रन्य समाज सेवक तथा समाज-सेविकाओं 
का सहयोग लिया गया । एक रिजवं पंच मंडल भी बनाया गया था, जिसमे 00 
सदस्प रखे गए थे । इस रिंजव पंच मंडल के प्रतिनिधि आ्रावश्यकता पडते पर किसी 
भी लोक झदालत में भेजे जा सकते थे । पंच मंडल के गठन में इस बात का विशेष 
ध्यान रखा गया था कि मुकदमों की प्रकृति को देखते हुए लोक भदालतों में उपयुक्त 
पंचों का ही चयन किया जाए, ताकि मुकदमों को तय करने में कोई तकनीकी व्यव- 
धान उपस्थित हो तो उससे सही परामर्श मिल सके । 

लोक अदालतों के विषय में कुछ लोगों को प्रभी तक सन्देह बना हुप्ता है कि 
वे भ्पना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकतीं । ऐसा चिन्तन करने वालों की इस धारणा 
का ्वण्डन 23 सितम्बर, 984 को मेरठ में लगी लोक भदालत के कमरा नम्बर 
) में ही हो जाता है, जहां !964 से चल रहे तत्कालीन मेरठ जनपद स्थित हिंडत 
हवाई परड्डे से सम्बन्धित उस विवाद को सुलझाया गया, जिसमे तत्कालीन मेरठ 
(प्रव गाजियाबाद) जनपद के भाठ गांवों--पसौढ़ा, नेवला, सिकन्दपुर, मोपुरा, 
निस्तोली, मुकरंभपुर, भसालतपुर भौर भफजलपुर के किसान उलओे हुए थे । हिंडन 
हवाई प्रड्डा बनाने के लिए इन गांवों के किसानो की जमीमें भ्धिगृहीत की गई थी, 
इसके लिए जो क्षतिपति तय की गई थी, बह उन प्रामीणों को स्वीकार्य नहीं थी । 
967 भे ग्रामीणों ने इस सिलसिले में मेरठ मे प्रथम पतिरिक्त जिला जज के महां 
प्रपीत्ष को थी, इस तरह इस विवाद को लेकर 300 बाद भी तक विचाराधीन ये 


502/लीक भदालत ] 


जिन्हें लोक पदालत में भेजा गया, जहा 67 मुकदमों का निपंढारा कर क्षतिपूर्ति 
फी पूरी राशि पर 6 प्रतिशत वापिक की दर से ब्याज दिए जाने के प्रादेश सरकार 
को दिए गए । 6 वर्ष बाद तय हुए इस विवाद से सम्बन्धित किसानों को कोई 
70 लाख रुपया श्रब सरकार द्वारा दिया जायगा । ४ 


लोक प्रदालत ने दोनों पक्षों को समझा बुकाकर वह फैसला कर दिया जो 
वैधानिक भ्रदालत में शायद ही हो पाता । लोक प्रदालत ने फैसला दिया कि दयावती 
की दोनो पुत्रिया मदनलाल के साथ रहेगी भौर गोद का पुत्र दयावती की देखरेख 
में परवरिण पाएगा । विधिवेत्ताओ्ों का कहना है कि वेंधानिक झदातत में यह 
तलाक नही हो सकता था झौर दोनो वर्षों तक मुकदमे लड़कर भपने यौवन के दित 
बरवाद कर चुके होते । 


उत्तर प्रदेश की प्रथम लोक चदालत शिविर का शुभारम्भ इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति महेश नारायण शुक्ल ने करते हुए कहा कि न्‍्याय को 
सस्ता भौर सुलभ बनाने के लिए यह झ्ावश्यक है क्रि उभय पक्षों में समभौता करा 
कर मुकदमों की सझ्पा में कमी वी जाये । उनके ग्रनुप्तार लोक झदाततें इस सिल- 
सिले में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इस अवसर पर सर्वोच्च न्‍्याप्रालय के 
न्यायमूर्ति एम पी ठककर ने कहा कि लोक भझदालत एक ,नया प्रयोग है। इसके 
माध्यम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, जिनमें बेर की भावया दूर 
हो । बैर से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इसके लिए मित्रता की भावना 
,आ्रावश्यक होती है। झाज की भ्रदालतें कानून की प्रात्मा- तक -महीं पहुंचती हैं। 
भदालतों में समय भौर धन की वरबादी होती है। अधिकांश मामलों में अ्र्ध तत्य 
जीतता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार उजड़ जाते हैं । हमे भारत में न्याय को 
विद्दासन से उतार कर जमीन १२ लाना है। लोक अदाजतें इस दिया में एक सफर 
प्रयास हैं.। विभिन्न प्रयोगों के पश्चात यह स्वीकृत किया जाने लगा है कि लोक 
भदालतें गरीब व रूष्यम वर्ग के धापसी झगड़े निपटाने के लिए पंचायत्त ठीवरबड , 
भूमिका भ्रदा कर सकती हैं।_- ५ केक औ- हद | 

खास तौर से गुजरात, कर्नाटक व एकाघ प्रयास राजस्थान मे कोटा जिसे 
में छुटपुट तरीके से किया गया है । भव वक्‍त झा गया है जब इन लोक प्रदालतों 
को एक भ्मली जामा पहनाकर भपनी भूमिका भदा करने के लिए पुरजोर तरीके से 
मैंदान में उतारा जाये, चारो भोर से ' यही पध्रावाज प्राती है कि गरीब व पिछड़े 
बर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाये व उनके मुकदमे चाहे वे विशेष 
न्यायालयों द्वारा या पारिवारिक न्यायालयों द्वारा या भौर किसी व्यवस्था से शीत 
निपटाए जायें । हु “2,800 5 धर 
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लोक घंदालतें चत न्‍्यायायय की तरह अलग-प्रलय इलाकों में कार्य करें। 
उन लोक झदालतों का वातावरण ठीक वैसा ही हो जैसा कि पुराने जमाने में पचा- 
पत्तो का हुआ करता था । ये झदालतें किसी खास प्रक्रिया से बधी हुई न हो व 
उनके द्वारा दिया गया निर्णय जो दोनों पक्षो की रजामंरी से होगा, कानूनी झदालतों 
द्वारा मान्य होना चाहिए। 

ये लोक श्रदालतें जो छुट्टी के रोज श्र॒लग-अ्लग गांवों में जाकर बैठक करें 
प्रोर पक्षकारों को अ्रपने सामने बुलाकर उनको पूरा सुनकर वहीं उनसे विचार-विमर्श 
कर निर्णय लेवें शौर उस निर्णय को झ्राम-जनता के सामने सुनाया जावे । 

मोटर वाहन दुघंदना मुआ्रावजा-लोक श्रदालत में 
जूबच 985 मे बम्बई में न्‍्यायाधिपति घर्माधिकारी ने मोटर वाहन दुधेटनाप्रों 

की क्षति व मुप्नावजा के वादो का अदालत का प्रयोग किया । भगवती स्वय प्रेरणा 
दैने भ्राये-निमंत्रणा पर मैं भी श्रनुभव लेने पहुंचा-जनरल इ'स्पोरैन्स कम्पी के 
शीर्प भधिकारी श्री गोयल ने नीति घोषित की' कि श्रव सारे देश में 
६० 50,000/- तक की क्षति पूति समभौते से कर दी जावेगी । पालना श्रांशिक 
पहीं समभौते द्वारा कई तिर्णय करा लोक अदालत को सफल घोषित किया 
गया। 

स्वश्पाहार में श्री गोपल से मैंने जिशासा व श्रनुभव मिश्चित प्रश्न किया 
कि कया देश में सब जगह इस्योरेन्स कम्पन्ियां यह स्वागत योग्य “सामाजिक 
न्याय” के भ्रनुकूल श्राज्ञायें प्रसारित कर न्यायालयों मे रुपये 50,000/- तक के 
समभोौते करने के लिये अपने प्रभिभाषकों को सूचित करेगा। भगवती के सम्मुख उत्तर 
“प्रवश्य होगा” में था। परन्तु जुलाई मे मेरे न्यायालय मे इस्पोरेन्स कम्पनी के 
भप्मिभाषक श्रीवास्तव, भागंव व लोढा जब बहस करने लगे, तो मैंने श्री गोयल 
की घोपणा का ध्यान दिलाया । उत्तर था कि "हम जहाँ थे वहीं हैं--कोई प्रादेश 
पम्बई से नहों शाया। झाप “ज्यूडिशियल नोटिस” ले लें तो हमारी समस्या हल 
हो जावेगी ।"” 

भतः जब तक सामाजिक स्याय के प्रतिवद्धित न्‍्यायाधिकारी वे झशिशशए< 
इस भोर क्रियान्विति नही करेगें, “लोक प्रदालतरशण 
प्रनुझूप बनकर रह जावेगी । दुर्घटना से पीड़ित, क्षा 
जितना "लोक अदालत” प्रयोग के पहले था | प्रगति 


भविष्य अंधकारसय 
झत: उपरोवत विश्लेषण से निष्कर्ष यही यु 
भारत के परिवेश में भ्रभी “सामाजिक क्रान्ति” के » रहा, 


पह जन्म से पहले मृत न हो जावे मैं इससे चिन्तित # हल में । 
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अपने काम में “लोकहित बाद” की तरह इसकी जड़े जमा सके, तौ भी यह नया 
श्रायाम सफलता की भाधारशिला-घ्ाने वाले समय के लिये हो सकेगा | 


गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिलनाडु भ्रपवाद स्वरूप ही हैं 
व वहां पर भी अनुभव यह है कि “सामाजिक न्याय” के नये भ्रायाम से प्रतिव्धित 
मुख्य न्‍्यायाधिपति के कार्यकाल मे गति बढ़कर प्रगति होती है व इसके विपरौत 
लकौर से न हठने की प्रतिबद्धता के काल में दुगंति होती है--ज्वलन्त उदाहरण 
गुजरात स्वयं है । ४ 


यदि लोक भदालत हेतु “प्रधिनियम” केन्द्र से बनाकर, हमारी न्याय पद्धति 
में श्रपनाया जावे तब तो “लकोर पीटते वाले” भी “लोक प्रदालत” में बेठने मे 
प्रसन्नचित्त रहेंगे । ऐसे न्यायिक क्रान्ति के विधेयक से “लोक श्रदालत”' कार्यक्रम को 
वैधानिक गति मिलेगी व लॉर्ड क्लाईव व मैकाले के “मेरे स्वामी” (मी लॉड) 
संस्कृति का “क्रिया कर्म” होकर न्यायाधीश ' मेरे सेवक” बन सकेंगे । फाइव स्टार 
संस्कृति, बरगद पेड़ तले, चौपाल पर, लोक भ्रदालती न्याय में परिशणित हो 
सकेगी । अधिक भाशान्वित होना, यूटोपियन होगा फिर भी निराशवाद के स्थान 
पर प्राशावाद ही “सामाजिक न्याय” के लिये हमें प्रेरित करेगा । 


५ 


मे 
न्था५ 
निपटाए 
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कानूनी सहायता फेन्द्र-ट्टो खालो बेचें 
.$. जवाब मिलेया कि कानूनी सहायता सैल है। लेकिन इस सैल का 
मतलब दरपंसल साली टूटी बैचो, चरमराते पंखों झौर कुर्मी वर कोट टांग कर ठाले 
बैठे वकौलों के प्रजावा कुछ नही है । ज्यादातर कुशल और विशेषज्ञ वकीलों को 
फोकट के मामले लेने मे कोई दिलचस्पी नहीं है। वे झगर समाज-सेवा के दुलंभ, 
दिफावटो मूड में इसे ले भी लेते हैं ठो जूनियर्स पर इसका भार डाल देते हैं। श्राप 
भगर विश्वास करें तो उच्चतम भर 9 उच्च न्यायालयों (दो खंडपीठ सहित) में 
4980 से 85 के बीच एक लाप दस हजार मामलों में मुपत कामूनी सलाह दो गई 
भोर 88 हजार मामलों में सहायता लेने वाला हार गया । यह केन्द्रीय ला इन्हदो- 
टूयूट के जरिए विधि प्रायोग तक पहुचे भांकड हैं प्ौर इन्हें कभी विधिवत प्रका- 
शित्त किए जाने की सभावना नहीं है । 
दया व भीख 
9. कानूनी सहायता के ये भ्रडडे भ्रसल में परामर्श केन्द्र हैं जहां श्रापको 
ज्यादातर यही पता चलेगा कि फलों वकील पब्रापकी तरह के मामले का एक्सपर्ट 
हैं, भाप वहा चले जाइए। यह भी कहा जाएंगा--हपा की मुद्रा मे--जबकि कानूनी 
सहायता राज्य का नागरिक पर अहसान नही है। प्रनुच्छेद 39-(ए) के तहत “राज्य 
का यह दायित्व है कि किसी भी प्रादमी से स्थाय का अधिकार इस कारण ते छिन 
जाए कि बद्द गरीब या पिछड़े वर्ग का है ।” इसी तरह “वागरिक धौर राजनीतिक 
प्रषिकारों की प्रन्तर्राष्द्रीय संहिता” की धारा 74-(3) है--'किसी भी आदमी को 
खुद को या सहायता देने के लिए योग्य किसी व्यक्ति की उपस्थति मे भ्रपने खिलाफ 
मामले में कार्रवाई कराने का भ्रधिकार है श्रौर यह पवक्रा करना सरकार का काम 
है कि सहायता लगातार मिल रही है या नहीं ?” 
! श्रग्यर भगवती सम्तिति 
0. विधि प्रापोग ने मुफ्त कानूनी सहायता की संभावनाझो श्ौर 
क्षमताम्रो के प्रध्ययन के लिए कई समितिया बनाई थी। इनमें न्यायमूर्ति श्र्यर 
भौर भगवती की अध्यक्षता मे बनाई गई समितिया खास है। इनको सिफारिशों 
पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई जिससे निम्न वर्गों को मुफ्त कानूनी 
सहायता के योग्य पाया--() भौगोलिक रूप से पिछड़े, (2) ग्रामीण, (3) कृषि 
मजदूर, (4) ब्रोद्योगिक मजदूर, (5) महिलाएं, (6) वच्चे, (7) हरिजन, 
(8) भ्रल्पसेख्यक धौर (9) कैदी 
।[. यह वर्गीकरण राजनीतिक लगता है और हर एक नागरिक को 
चचाव के समान अवसर देने के सिद्धान्त से भी स्यायपालिका को विचलित करता 
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गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की दिशा में भी बहुत काम नहीं हो 
पाया है ॥7? 


सस्ते न्याय की खोज 

6. झ्राज का न्याय बड़ा महंगा है या इसे महंगा बना दिया गया है । 
ग्राम झ्रादमी की न्‍्यायालय को पेढी तक पहुंच एक टेढी खीर है। न्याय के नाम 
पर वह पग-पग पर छला जाता है। न्याय उसके लिए एक “मृग तृष्णा” है। यही 
कारण है कि न्याय के प्रति आम झ्रादमी की ग्रास्था गिरती जा रही है। गिरती 
हुई श्रास्था को पुनः कायम करने के लिए न्याय को चौपाल पर पहुचाने की प्रबल 
झावश्यकता है। इसमे निर्घन को स्याय न केवल सस्ते में उपलब्ध होगा, श्रपितु 
समाज के सबल तबके के शोपण से भी उसकी रक्षा होगी। यदि हमारा संकल्प 
रढ हो तो यह एक कल्पना मात्र नहीं होगी । सूर्य को प्रृष्वी पर लाने वाला झौर 
प्रन्तरिक्ष मे विचरण करने वाला मानव क्‍या नहीं कर सकता ? चौपाल पर 
न्याय को पहुंचाना तो उसके बांये हाथ का सेल है, यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो । 


] सितम्बर, 985 को उपरोक्त भावना को साकार करने हेतु दिल्‍ली मे 
सस्ता सुलभ न्याय घूमते फिरते न्यायालय व लोक भ्रदालतों हेतु गतिशील कार्यक्रम 
स्वीकृत किया गया । 


प्रधान मंत्री द्वारा स्वीकृति के परिवेश में हमे भात्मनिरीक्षण करना होगा | 


तोमर की निराशा 
7. झालोक तोमर ने “निःशुल्क कानूनी सहायता” पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी 
करते हुए लिखा हैः-- 


“आप अगर गरीब है प्नौर जैसे तैसे कुछ पेसा जमा करके दिल्ली या उन 
कुछ न्यायालयों मे पहुचे हैं तो हजारो रुपये ग्रापके, केवल याचिका की कई प्रतियां 
टाइप कराने और वकीलों की जेव भरने मे जाएंगे । इसके वाद श्रापको जो झ्गली 
तारीख मिलेगी, इसके लिए वकील साहव को वयाना दीजिए शोर अदालत के एक 
वलक को (झ्राप जानते है कि कंसे) पटाइए कि उस दिन मामले पर झापकी गैर- 
हाजरी लगवाकर अभ्रगली कोई तारीख न डलवा दे | श्राप धर्मशाला में रहिए और 
किसी दोस्त के पतें पर डाक मंगाइए । पि 
. न्यायालयों के न्‍्यायाधिपतियो, मुख्य मंत्रियों और राज्य के विधि मत्रियों का 

सम्मेलबच 3] श्रगस्त व सितम्बर, 4985 
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कानूनो सहायता केन्द्र-टूटी खाली बेंचें 
8. जवाब मिलेगा कि कानूनी सहायता सैल है। लेकिन इस सेल का 
मतलव दरप्रसल याली टूटी देचों, चरमराते पंखों भौर कुर्सी पर कोट टांग कर ठाले 
बंठे वकीलों के प्रलावा कुछ नही है । ज्यादातर कुशल प्लौर विशेषज्ञ वकीलों को 
फोकट के मामले लेने मे कोई दिलचस्पी नही है । वे प्रगर समाज-सैवा के दुलेभ, 
दिखावटी मूड में इसे ले भी लेते हैं ठो जूनियर्स पर इसका भार डाल देते हैं। भ्राप 
झगर विश्वास करें तो उच्चतम भोर 9 उच्च न्यायालयों (दो खंडपीठ सहित) में 
980 से 85 के बीच एक लाख दस हजार मामलो में मुपत्त कानूनी तलाह दी गई 
प्ोर 88 हजार मामलो में सहायता लेने वाला हार गया । यह केन्द्रीय ला इन्स्दी- 
ट्यूट के जरिए विधि प्लायोग तक पहुंचे पांकड़ है प्रौर इन्हें कभी विधिवत प्रका- 
पित्त किए जाने की सभावना नहीं है । 
दया व भीख 
9. कानूनी सहायता के ये भ्रड्डे भ्सल में परामर्श केन्द्र हैं जहा प्रापको 
ज्यादातर यही पता चलेगा कि फलां वकील श्रापकी तरह के मामले का एक्सपर्ट 
है, प्राप वहा चले जाइए। यह भी कहां जाएगा--पा की मुद्रा मे--जबकि कानूनी 
सहायता राज्य का नागरिक पर प्रहसान नही है। भ्रनुच्छे३ 39-(ए) के तहत “राज्य 
का यह दायित्व है कि किसी भी आदमी से स्याय का भ्रधिकार इस कारण न छिन 
जाए कि बह गरीब या पिछड़े वर्ग का है ।” इसी तरह “नागरिक घोर राजनीतिक 
प्रधिकारों की प्रन्तर्राष्ट्रीय संहिता” की घारा 4-(3) है---/किसी भी झादमी को 
छुद की या सहायता देने के लिए योग्य किसी व्यक्ति की उपास्थति में श्रपने खिलाफ 
मामले में कारंवाई कराने का अधिकार है श्रोर यह पक्‍क्रा करना सरकार का काम 
है कि सहायता लगातार मिल रही है या नही ?” 
' श्रय्यर भगवतो समिति 
]0. विधि भ्रायोय ने मुफ्त कानूनी सहायता की सभावनाओों और 
क्षमताओं के अध्ययन के लिए कई समितियां बनाई थी। इनमे न्यायमूति अग्यर 
भोौर भगवती की प्रध्यक्षता मे बनाई गई समितियां खास है। इनकी सिफारिशों 
पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई जिसने निम्न वर्गों को मुफ्त कानूनी 
सहायता के योग्य पाया--()) भौगोलिक रूप से पिछड़े, (2) ग्रामीण, (3) कृषि 
मजदूर, (4) श्रौद्योगिक मजदूर, (5) महिलाएं, (6) बच्चे, (7) हरिजन, 
(8) अल्पसख्यक स्‍्लौर (9) कंदी । 
]. यह वर्गीकरण राजनीतिक लगता है और हर एक नागरिक को 
बचाघ के समान अवसर देने के सिद्धान्त से भी स्थायपालिका को विचलित करता 
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है। खास तौर पर, लोकहित बाद में तो इसका कोई मतलब इसलिए भरी नहीं | 
नयोकि सारी भुएत कानूनी सहायता समितियाँ सरकारी व्यवस्था के तहुद चलती 
हैं। उनसे वकीलों का मेहनताना जो भी मिलता है सरकार ही देती है । ऐसे भे, 
सरकार की पोल खोलने वाले मामलों में वे कितने उत्साह से मदद करेंगी, यह 
समझा जा सकता है ? 
संत्याएं श्रायोग-निष्क्रिय 
६2. जनता सरकार के दौरान बनाई गई उच्चतम स्यामोलम की कानूनी 
सहायता समिति रस्यायमूतति डी. ए. देसाई की भ्रध्यक्षता मे) 98। में बेंठ गई। 
इसके प्रलावा सहयोग नहीं मिला--कारण था पैसा । इसके झलावा भाल इंडिया 
गिलड ग्राफ ला ग्रेजुएट्स, दी लीगल एड एण्ड एडवाइस ब्यूरो, बार एसोसिएशन 
की उप समिति और एक्स स्विसमैन लोगल एड कमेटी के दफ्तर तो हैं पर उनका 
काम कोई नहीं है ६ 
3. जुलाई, 982 में कानूनी सहायता योजनाम्रो की श्रत्देषणण समिति 
ने पब्लिक लिटिग्रेशन-लोकहितवाद के लिए. धागे श्रामे बाली संस्थामों, संगठनों 
या लोगी के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के ध्रलावा, 60 हजार रुपये तक की मदद 
का प्रस्ताव पारित किया । समित्ति के ,अध्यक्ष श्री भगवती थे। इस सहायता का 
लाभ बम्बई में “बाल” के लोगों को सगठित करके 48 मामले प्रदालत में ले जाने 
बाली युवा संस्था को मिला था | लेकित दस्म हजार रुपये देने के बाद सरकार का 
रुख मादक बदल गय। 4 कलकता की एक संस्था जन कल्याण सघ तो बोस 
हजार रुपये जेने के बाद गायब ही हो गई । 
सरकारी सहायता नगष्य 
१4. विधि मत्राक्षम द्वारा 4982 में बनाई गई पब्लिक लिदिगेशनत भाव 
जनेशन कमेटी से इस काम के लिए अलय से एक ढांचा पड़ा करने भोर उस्ते मुफ्त 
कानूनी सहायता के साथ जीड़ते की सलाह दी थी। लेकिन झलम से जो ढाचा 
बनाया गया वह सामाजिक हितों श्रौर संवेदनामों के प्रति एकदम नि्विकार है । 
उससे किसी सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती। 60 हुजार रुपएं तक की 
हायता दे सकते की सीमा के बावजूद झाज तक किसी भी संस्था को !5 हजार 
रुपये से ज्यादा की मदद वही दो गई । )5 हजार रुपये पाने वाली संस्था विहार 
की पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट हैं लेकिन उसे पंसा देते समय खालिस महाजनी प्रंदाज 
में कानूनी दाव पेचो और कागजातों के 4550/- र० काद लिए गए थे । 
दुरदर्शन-तिर्धत की समस्याएं 
६5. 26 अगस्त 4985 की रात्रि को दूरदर्शन पर भारतीय स्थान 
पालिका के प्रभाव अभियोगी की समीक्षा की गईं (भगवती, चन्दरचूड़, घोहरावजी, 
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डा० पिघवी, पालकावाला व भन्‍्य विधि विशेषज्ञों ने “विलम्ब/ के प्रति चिन्ता 
प्रकट की । भांकड़े मुख्य वादों के दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट में 4.5 लाख, हाईको्टों 
में 0 लाख व प्रधोनस्थ न्यायानयों में 95 लाख वाद हैं--जिनमें प्रधिकतर 3 वर्ष 
से प्रधिक पुराने हैं--हजारों 20 वर्ष पुराने है । 

6. परन्तु विदेश से भाए प्रवासी भौरतीय पक्षकार श्री शर्मा के विचार 
उजायर किए गए, जिसने भारतीय प्रमिभाषकों के लिए ग्रत्यन्त पृरात्मक व 
पमपमानजनक सर्वेतवाम “ठग” (चीट) तक का दुरुपयोग किया । मेरा सिर शर्म से 
भुक गया व भ्रात्मवेदना से कुठित हुआ । 

7. श्री शर्मा मकान मालिक, भपने फ्लंट को खाली कराने में भ्रसफल 
रहे, भरत: प्रतिक्रिया व भारतीय न्यायब्यवस्था के प्रति प्रतिशोष से उनके विचार 
उग्र व ग्रसंतुलित धे--उन्होने प्रपना मकान भरवेधानिक माध्यम से, जिसे वह 
दूरदर्शन पर व्यक्त करने का साहस ने कर सके, खाली करा लिया--क्योकि न्‍्याया- 
लय कई वर्ष तक खाली न करा सका । 

निर्धन किरायेदार न्याय से वंचित 

8, मेरे मानस में यह प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम को देखकर हुई कि हम 
विल्मम्ब व मकान मालिक की चिन्ता से जितने बिंतित हैं, क्या निर्धन विपन्न 
दीनहीत, को न्याय न मिलने से भी उतने चिरतित हो सकेंगे ? कितना ग्रच्छा होता 
कि दूरदर्शन न्याय की तुला वराबर रखने हेतु उस “किराएदार” की व्यथा का 
पता लगाता, जिसे मकान से बिना न्यायालय की डिक्री के निकाला गया है । 
पया हम छप्परहीन किराएंदारों के प्रति यही सवेदनशीलता रखते है ? क्या 
यही “सामाजिक न्याय” है कि उसे न्यायालय की डिक्री के प्रभाव मे, ब्रापत्ति- 
जनक तरीकों से सड़क पर फंक दिया जावे व दूरदर्शव उसे परोक्ष रूप मे भी 
प्रनुचित न करे, व प्रदर्शित क्र ध्रन्याय को प्रोत्साहन दे ? 

न्याय नीलामी पर 

9, श्री मृदुल के अनुसार विधि सहायता का कार्यक्रम इस यथार्थ की स्वीकृति 
है। वह इस विवशता को रेखाकित करता है कि भाज न्याय तीलामी पर है। 
जिसकी बोली ऊंची है वह न्याय को खरीद लेता है। न्याय इस व्यवस्था की 
पाय-दुकान पर सजायी हुई जिन्स है--जिसको सामथ्य है वह उस ऊचे दामों पर 
हथिया लेता है । 

20, जिस समाज व्यवस्था में हम रह रहे हैं उसमें निहित स्वार्थों की 
जबरदस्त टकराहट है | इस टकराहट में एक ओर बह है जो निर्ंल है, श्रसमर्थ है 
प्रौर दूसरी शोर वह है जो सबल है, समर्थ है। जो सवल व समथ्थ है उसके पास : 
आधुनिकतम शस्त्र हैँ प्रौर संगठित सेना । इस कठिन संघर्ष में समाज विवश होकर 
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स्थीकार कर रहा है कि जो दुर्वल है, भम्तहाय है वह तो ऐशवा रहेगा ही । सामा- 
जिक व्यवस्था में प्रामूल-चुल परिवर्तन कर ऐसी स्थिति ला सकने की उसकी 
क्षमता नही है कि निहित स्वा्थों की इस टकराहूट को समाप्त कर वह विसंगति- 
बिहीन समाज स्थापित कर सके । 


विकलांग पर दया-मूदुल हि 
2. ऐसी परिस्थितियों मे वह जो प्रसहाय है व निर्बेल है उप्तको ढाढस 
देने के लिए कि वह उसको इस स्थिति से उबार नहीं सकेगा इसलिए विकलाग 
पर दया कर उसे जीवित रस सकने के लिए लिए कुछ प्रयास करेगा । लगता है, 
विधि सहायता का कार्यक्रम विकलाम पर दया दृष्टि करने का प्रयास है। पर 
यह कार्यक्रम का एक स्वरूप है । 


सामाजिक भ्रावश्यकता-इन्दिरा गांधी 
22. प्रधानमत्री श्रीप्ती इन्दिरा ग्रांघी ने सर्व प्रथम इस विपय मे 
गंभीरता को समझा । उन्होंने भपने उद्गार इण्डियन कौसिल प्रॉफ लीगल एंड 
एण्ड एडवाइस, नई दिल्‍ली के उद्घाटन समारोह में इस प्रकार व्यक्त किये-हमारे 
देश मे महू एक सामाजिक प्रावश्यकता है। इसे दान के रूप में नही देक्षता है 
बल्कि इसे हमारे कानून व्यवस्था का प्र॑ंग मानना चाहिए | गरीबी के विरुद्ध युद्ध 
का यह भी एक भाग है ।/ 
मानवीय श्रधिकार 
23. प्राकृतिक विधि शाला की ख्ुखला में ही सन्‌ 23 मे मैगना 
कार्टा द्वारा यह घोपणा की गई कि किसी भी व्यक्ति को हम अधिकारों एवं न्‍्याव 
से वचित नही रखेंगे श्लोर किसी भी व्यक्ति को हम न्याय और अ्रधिकार नहीं 
बेचेगे और न ही न्याय व अधिकार प्रदान करने में देरी की जायेगी। इस प्रकार 
की घोषणाए विभिन्न राष्ट्रों ने प्रधिकार पत्र प्रादि के रूप में की जिसमें सभी के 
लए समान न्याय का दर्शन प्रत्यक्ष था। परन्तु इस दिशा में ठोस कदम केवल 
संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा मानवीय अ्रधिकारो के संरक्षण को विशेष महत्त्व दिये जाने 
के बाद ही उठाए गये। 0 दिसम्बर, 948 की सयुक्त राष्ट्र तुू८घ की साधारण 
से ते मानवीय प्रधिकारों की सार्वभोमिक घोषणा की जिसकी भूमिका में यह 
कहा गया कि “मानव परिवार की स्वाभाविक प्रतिष्ठा एवं समान श्रौर नैसगरिक 
भ्रधिकारो की मान्यता विश्व में शाति, स्वाघीनता एवं न्याय की नीव है।” इस 
घोपरा की धारा । प्रतिपादित करती है कि “सभी मानव मुक्त एवं समान प्रतिष्ठा 
और अधिकारी के साथ जन्म लेते हैं एवं घारा 8 के भ्नुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
अ्रपने-अपने देश में न्यायालयों भ्रथवा प्राधिकारणो से न्याय प्राप्त करने का 
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प्रधिकार प्राप्त हैं, यदि उसके भूलमूत म्रधिकारों का हनन होता है जो कि उसे 
प्रपते संविधान द्वारा श्रथवा कानून द्वारा प्रदान किए गये हैं।” चू'कि उपरोक्त 
घोपणा के कानूनी स्वरूप पर कुछ विधिवेत्ता सन्देह व्यक्त कर सकते हैं इसलिए 
इस सावंभौमिक ईघोपरणा को विधिक रूप प्रदान करने के लिये श्राथिक, सामा- 
जिक एवं साँस्कृतिक अधिकारों तथा नागरिक एवं राजदैतिक भ्रधिकारों पर दो 
प्रतिक्रियाएं सन्‌ !966 मे प्रस्तुत की गई' । 30 राष्ट्रो द्वारा प्रनुसमर्थन के वाद 
इन प्रसंविदाओ्ों को सन्‌ 4976 में कानूनी रूप प्रदान क्रिया गया । भारत ने इन 
प्रसविदान्ों का भ्रनुसमर्थन 979 में किया। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के 
सुप्रसिद्ध सिद्धान्त “पैक्टासन्ड सर्वेन्डा” के झनुसार भारत इन प्रसविदाग्रो का 
उल्लंघन नहीं करने को बाध्य है अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के भ्रनुसार इन 
प्रसविदाम्रों को सन्धि के रूप में कानूनन वल मिलता है। 


[4वीं रिपोर्ट-विधि आ्रायोग 

24. विधि झायोग ने “न्यायिक प्रशासन में सुधार” पर ग्रपनी चोौदहवी 
रिपोर्ट में इस विपय पर बहुत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की है कि जब तक एक गरीब 
व्यक्ति को न्यायालय शुल्क, भ्रधिवक्ता शुल्क एवं मुकदमें में लगे श्रस्य खर्च उपलब्ध 
कराने की व्यवस्था न की जायेगी, सही दृष्टि मे न्याय प्राप्ति करने की समानता 
मात्र दिखाया रहेगी और उसे न्याय प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध नही 
होगे। श्रत: बेधिक सहायता का विषय केवल इतना सीमित नही है कि न्यायिक 
प्रधिकारी एवं प्रभिभापको की कुछ समितियां बना दी जाए' वरन्‌ इस की गहराई 
व्यावहारिक कानून की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है भोर विधि के इस क्षेत्र का यह एक 
ग्राधार भूत प्रश्न है। इसका समाधान प्नौर क्रियान्वित करने के तरीकों पर हम 
प्पने इस विवेचन को नही ले जाना चाहते हैं। परन्तु इस कानूनी बिन्दु को यहा 
प्रकित करना भी प्रावश्यक समभते हैं कि वेधिक सहायता द्वारा हम गरीबों के 
प्रति कोई दया का कायें नहीं कर रहे है क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक का नैसग्रिक, 
सामाजिक एवं मानवीय प्रधिकार और समाज का सर्वेधानिक कर्तव्य है जो साथ 
ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में सन्धि के कारण प्रनिवायंता है । 

25. साधारणतया लोग यह कहते हैं कि हमारे देश में कानून का 
सरक्षण केवल घनी लोगों को ही प्राप्त है, गरीबों को नहीं । निश्चित ही, इस 
स्थिति को बदलना है। इस वात को घ्यान में रखते हुए हमे समान न्याय एवं 
निःशुल्क विधि सहायता के प्राद्श को क्रियान्वित करना है जिससे कोई गरीब 
नागरिक भो न्याय पाने से वचित न रह पाये । इस दिशा में परिस्थिति के भनुसार 
पहले भी काफी कार्य दिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा गठित विधिक 
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सदायता कायत्वियत समिति ने इस दिशा में काफ़ी उपयोगी कार्म किया है भौर 
प्रभी कर रही है । 
अ्र्थानाव 

26. भारत सरकार फ़िर भी प्रयलशील रही । सन्‌ 4960 में निर्षन 
को देधिक सहायता देने का प्रःरूप राज्यों को भेजा गया परन्तु राज्यों ने पर्याभाव 
की ढाल को नही छोडा भौर केरद्र के चीन झाकमण के फउस्वरूप प्रर्योभाव के 
देलदल में फसने से उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में ठोस कदम नहीं उठाये जा सके । 

27, श्रप्रेजी ताहित्यकार गोल्डस्मिय ने फहा या ““'कानूव ग्ीवों को ऐीडित 
करता है तथा सक्षम व वेभवकारों लोग फानून पर शासत करते हैँ” उसका यह 
कथन प्राज भी महत्व रखता है। ऐसी ही एक चीती कहावत है कि "कानून की 
शररा में जाना एक बिल्ली को पाने के तिये गाय को सोने के सदृश्य है/ झौर यह 
कहावत कई मायनों मे सही चरिताये भी होती है, उत साधनद्वीन लोगों के लिये जो 
कानूती वादों में फंस गये हैं । ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिससे यह प्रमाणित 
हो कि गरीद एवं सापनहीत लोग बेगुनाह होते हुए भी मान्र इसलिये कि वे किसी 
विधिवेता का उचित सहयोग लेने में सक्षम नहीं हो सके मानसिक पीड़ा को प्राप्त 
हुए प्रधवा फासी पर चढ़ा दिए गए। ऐसे मामलों में व इसके मित्तते जुलते प्रस्य 
मामलो में गरीयों को चाहे वे विधि प्रायोग की भ्रम्यर्थना करें प्रथा नही विधिक 
सहायता दिया जाना उचित एवं प्रावश्यक है । 

राजीव की व्यया 

28. गरीबों को मुफ्त कानूवी सहायता दिये जाने के मुद्दे को प्रधानमंत्री 
ने स्वीकार किया कि इस दिशा में विशेष कुछ नहीं हो पाया है। उन्होने प्राशा 
प्रकद की कि गरीबी को मुफ्त कातुवी सलाह दिये जाने के क्षेत्र में काफी कुछ हो 
सकता है। 

न्यायाधीशों का सार्यदर्शन 

29. हरियाणा राज्य बनाम भोमती दर्शंचा देवी (! 3)--साज्य परिवहन 
बस द्वारा कुचले जाने पर मृतक की विधवा और पुत्री का प्रतिक्र का दावा था। 
राज्य सरकार हारा वादियों के स्यायादय फीस न दिए जाने पर भाषति की गई 
कि दीवाती प्रक्रिया संहिता के आदेक्ष 33 के भ्रकियन विययक्र उपवध झ्धिकरण 
के क्षमक्ष कार्यवाही मे लागू रद्ठी हीते तथा पच्च स्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 
राज्य ने अपील हेतु विशेष इजाजत आप्त करने के लिए उच्चतम स्यायालय में 
याचिका प्रस्तुत की । स्यायाधिपति वी० झ्ार० इथ्णु अव्यर व झो० चितम्पा रेड्डी 
ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि-- _ 


[ नि्धेनों को न्‍्याय/53 


“म्यायालय तक पहुंच के न्याय शास्त्र का विस्तार सामाजिक न्याय के 
गभिस्त भ्रग के रूप में करना चाहिए झौर न्यायालय फीस उदग्रहण की संवेधानिक 
व्यवस्था की जांच राष्ट्र के संविधान मे प्रघानता के साथ व्यक्त मानव अधिकारों 
के एक मसले के रूप में करनी चाहिए । यदि राज्य ही प्नुच्छेद 4 व 39-क में 
निहित इस प्राघारभूत सिद्धान्त का मजाक उड़ायेगा तो , स्थिति कया होगी ? 
न्यायालय को न्याय के मन्दिर मे प्रवेश करने की कीमत लेने के विरुद्ध सन्देह का 
लाभ देना चाहिए जब तक कि न्यायात्रय द्वारा पुरी तरह पुनर्वेलोकन न किया 
जाय। सरकार की प्रत्येक शाखा का यह लोक क्॒तंव्य है कि वह “विधि सम्मत 
शासन” का पालन करे व गरीव की सहायता विधान को कार्यान्वित करने के 
लिए नियम बना कर सविधान के लिए समान न्याय के ध्राज्ञापक उपबन्ध से, जो 
कि संविधान के अनुच्छेद !4 में व्यक्त किया यया है भ्रोर अनुच्छेद 39-क में जिस 
पर जोर दिया गया है, वेखबर हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय के प्ननुसार 
कार्य करने और दावे की उदारतापूर्वक तथ करने के वजाय संतप्त वादियों से 
भ्यायालय फीस मांगने की युक्ति प्रपताकर न्याय निर्णय से भी बचकर भगडालू 
भुकदमेबाज की तरह विवाद खड़ा किया है ।/”7 

नोति निदेशक सिद्धान्त 39-क 

30, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में “अनुच्छेद 39-क! 
पमान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देश देता है । “अमुच्छेव 39-क 
के प्रनुसार ' राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे 
कि न्याय समान झवसर के भ्राधार पर सुलभ हो प्रौर वह, विशिष्टतया यह सुनि- 
श्वित करने के लिए कि झ्राथिक या किसी भ्न्‍्य निर्योग्यवा के कारण कोई नागरिक 
न्याय प्राप्त करने के प्रवसर से वंचित न रह जाए उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा 
या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा |” 

3]. निर्धन को न्याय प्रदान करने हेतु निःशुल्क विधि स्रहायता का 
प्रावधान भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों की प्नु.-39 “ए” में 
42वें संशोधन के द्वारा किया गया है। निःशुल्क विधि सहायता विश्व के 
न्यायिक व विधि जगत्‌ में नया प्रयोग नहीं है भ्रपितु विश्व के सम्य राष्ट्रों में जहा 
पर विधि का राज्य है व नागरिको को न्याय व्यवस्था देने के सवेघानिक या विधि 
पुर्वेक सिद्धान्त स्वीकार किये गये हैं वहा ऐसे प्रावधान बिरकाल से हैं । भारत के 
सर्वेधानिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इस ओर वीन दशक तक तो केवल दण्ड 
कि +त--+-++नतत 

, (979) | उच्चटम निर्णय पत्रिका, पृष्ठ 020-2] 
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प्रक्रिया में उन प्रपराघों में जिनमें प्राजीवन कारावास य। मृत्यु दण्ड हो सकता है, 
विधाराधीन भपराधी की राजकीय व्यय से प्रभिमापक् द्वारा कानुती सहायता देने 
का प्रावधान ही प्रमुख रहा है, जो भारत में निःशुल्क कानून की विरासत के रूप 
में विद्यमान है। यदाकदा समाज कल्पाणु विभाग द्वारा प्रनुमूचित जाति, जन 
जाति अभ्यवा पिछड़ी जाति हेतु कही कद्ठी पर धनिभाषक नियुक्त करने की वित्तीय 
व्यवस्था की गई परन्तु वह श्रधिकतर प्रपने उद्दे श्य में सफल नहीं हो सक्के क्योकि 
प्रभिभाषफ को केवल शुल्क देकर ही समस्या का समाधान समझ लिया गया । 


भगवती समिति के भगवत्ती मुख्य न्यायाधिपति ५ 
32. केन्द्रीय स्तर पर नि:शुल्क कानूनी सहायता देने हेतु भगवती समिति 
का निर्माण इस क्षेत्र मे प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयास रहा । प्रव गत लगभग एक दशक 
से इस क्षेत्र में सक्रिय प्रयास किये जा रहे, है जिम्क् केन्द्रीय प्रेरक व क्रियान्वित 
करने के साथ धर्म युद्ध करने वाले उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाधिपति श्री भगवती 
सौभाग्य से प्रवः उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति 2 जुलाई, 983 मे 
प्रासीन है । 
सामाजिक न्याय उद्वोधन 
33, यदि उनके दर्शन पर चिन्तव किया जाय तो उनका मत है कि यही 
सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण विधि व न्याय के क्षेत्र में कार्य योजना भयवा प्रान्दोलन है 
जिससे संविधान में घोषित उद्बोधन सामाजिक न्याय” को प्राप्त करने के लिये 
कदम बढ़ाये जा सकते हैं । यह कार्यक्रम भारत के भाथिक व सामाजिक परिप्यि” 
तियों के परिवेश में होने चाहिये व विश्व के प्रम्य राष्ट्रों का केवल प्रधा भनु* 
सरण करने से उसे सफलता नही मिल सकती है। हम यह न भूलें कि हमारे यहा 
पर 38 वर्षी के राजमंतिक व सामाजिक वझाथिक विविध मोजनाप्नों के सफल 
होने के उपरान्त भी समाज के निर्घत, विपिन्त व गरीबों की संख्या सम्पन्न, 
साधनयुक्त व झाथिक रूप से सशक्त समाज से बहुत भ्रधिक है। लगभग झ्ाधी जन- 
संख्या गरीबी की रेखा के नीचे भाज भी दो जुन रोटी व॑ छप्पर विहीन प्रावास 
व पुष्ट भोजन के श्रभाव में विब्रिघ वीमारियों से ग्रसित भर्घ नग्न कंकालो की 
तरह जीवन व्यतीत कर रही है, अ्रधिकाश जन सख्या भाज भी स्रात लाख से 
अ्रधिक ग्रामो मे रहती है। शोपएण का सामाजिक अभिशाप उन्हें त्रस्त, उत्पीडित 
दलित व लगातार सतावा रहता है । 
निर्घनता-प्रभिशाप 
34. समस्त राजकीय योजनाए' चाहे वह झ्ावास के लिए छप्पर देने की 
हो श्थवा काश्त के लिये कृषि भूमि झावंटत 'करने की दो भ्थवा आरक्षण के दारा 
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सरकारी स्तर पर नौकरिया देकर व शिक्षा में प्राथमिकता देकर उदका उत्थान 
करने की हो, भ्रततोगत्वा पूर्ण खूप से सफल नहीं हो सकती हैं | दरिद्रता व निर्घनता, 
गरीबी का अभिशाप शोपक वर्ग को उनके शोषण के लिये प्रनुचित प्रवसर देता 
है। विधि व न्याय की तुला, साधन सम्पन्त येन केन प्रकारेश अपनी झ्ौर झुका 
लेने में सफल हो जाते हैं । कानूनी मिरक्षरता व विधि साधन के झभाव में दरिद्र, 
निर्धेन स्थाय नही पा सकता व झन्‍्याय का शिकार होता है । उसके लिये तो न्याय 
मन्दिर भ्रधिकृतर शोपक वर्ग द्वारा शोपण करने का प्रस्यायपूर्ण कलाईलाने का 
कार्य कर गुगरता है । निःशुल्क कानूनी सहायता के कार्यक्रम उपरोक्त प्रभाव, दुर्भाव, 
प्रन्याय, प्रत्याचार को समाप्त करने हेतु विधि पूर्ण क्रान्ति के रूप में न्यायिक क्षेत्र 
में श्राज गतिमान होने के कंगार पर है। 
कानूनी साक्षरता 
35, परम्परागत कानूनी व्यवस्था में न्याय मिलने के लिये यह प्रावश्यक 
हे कि पहले तो निर्धन लोग कानूनी साक्षरता, अपने प्रधिकारों के लिये जाग- 
रूकता व उन्हें प्राप्त करमे के लिये साधन व मानसिक रूप से जागरूक हो। 
दुर्भाग्य से प्रधिकतर निर्धन वर्ग साधन विहीन है व निरक्षर है व कई साघन सम्पन्न 
बग में कानूनी साक्षरता का श्रभाव है | घ्तः उन सब घन्याय पीड़ित पक्षकारों को 
न्यायालय में लाकर न्याय प्राप्त करने हेतु निर्धेन को कानूनी सहायता की योजना 
झावश्यक ही नही प्रतिवाय है। 
निःशुल्क सहायता समिति चौको 
36. इसी सन्दर्म में प्रश्व यह है कि इसका स्वरूप वया हो ? यदि तहसील 

व ताल्लुका व कस्बों तक गरीबों को कानूनी सहायता के कार्यालय खोलें तो भी 
दूरदराज ढाणी और छोटे गावों में रहने वाले प्रशिक्षित, निर्घन, शोपित वर्ग 
इससे भछूता रह जायगा क्योकि वह ताहलुका या तहसील में प्राकर उन कार्यालयों 
का स्वरूप समभने में प्रसमर्थ रहेगा। झाधिक दृष्टि से व भ्रधिकारों की पन्नानता 
को इष्टि से यह भ्रसमर्थता उसके लिये भभिशाप बनेगी । सदियों से शोपित, दलित 

होने से उन्हें ताल्‍्लुका कार्यालयो में जाने की हिम्मत व साहस ही नही होगा क्योकि 
उनके सामने सशक्त, सरमायेदार या भू-स्वामी या शासक वर्ग है जो कि उन पर 

प्रस्याय व प्रत्याचार कर रहा है वह मनोवेज्ञानिक दृष्टि से भी उन्हें कानूनी सहा- 

यठा प्राप्त करने में बाघा उत्पन्न करेगा । म्ंधिकतर प्रभिभाषक या वो उच्च श्षे्ी 

के समाज से प्रात्ते हैं भ्रषवा हमारे यहा तो जैसा भाधिक सामाजिक वातावरण हद 

उसमे प्रभिभाषक बनना ही प्पने प्राप में साधारण गरीब व्यक्ति से प्रलगपत्म 

य्कत्तित्य का निर्माण होना है। भतः गरीब व्यक्ति भन्याय ऊे प्रतिशोध में न्याय 

प्राप्त करने के लिए उनके पास जाने की हिम्मत ही न व कर सझता । धत वर्तमान 
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(2) वह सिर्घत वर्ग समग्र रहते विधिक सहायता ले सकेगा जिससे भविष्य 
के मुकदमेवाजी व कानूवी पेचीदग्रियां उसे गृसित नही करेंगी । 

(3) वह वर्ग इस ज्ञान से शक्तिशाली वन जायगा व उसमे ऊर्जा जागृत 
होगी क्योकि ज्ञान व शिक्षा सबसे बड़ी ऊर्जा व शक्ति है । 

(4) यह उनको बह हथियार प्रदान करना है जिससे क्रि वह पब्रन्याय वे 
भ्त्याचार के विरुद्ध सघर्प कर सके व आत्मविश्वास से रह सके व संघर्ष करने के 
लिए सक्षम हो सकें । ि 

39, प्रश्न यह उठता है कि विधि कानूनी सहायता के तहत यह्‌ साक्षरता 
प्रभियान कानून के किस रूप में हो। इसका हल देनिक कार्य में थाने वाले उन 
कानूनों का ज्ञान कराने से है जो उनके रोज की सामाजिक, राजनैतिक, भ्रायथिक 
कार्य-प्रणाली में उन्हें सक्षम बना सके, यह वह्‌ कानून है जिससे कि उतका शोपण, 
दुर्भाग्य, भन्पाय दुर हो सके । 

40, हम यह न भूलें कि हमारा राष्ट्र सामाजिक न्याय के प्रति प्रति- 
बद्धित है। नीति निर्देशक सिद्धान्तो मे सामाजिक कामयाबी का कानून बनाने 
लिए विधायिका को निर्देश दिये गये है। 

शोपण समाप्त हो 

4, इस निर्देश के अनुसार शोपरा को समाप्त करमे, तिर्घेन, निर्वेल 
भ्रशक्त, विकलांग व पीडित व्यक्ति को कानूनी सहायता से सशक्त बताने का प्रयास 
भी है। राष्ट्र की प्रोर से समाज कल्याण विभाग व प्न्य ऐसी सल्थाएं बनाई गई 
हैं जो इस हेतु उन्हे सामाजिक न्याय दिला सकें। इसके ग्रतिरिक्त निजी क्षेत्रों मे भी 
कई ऐसी संस्थाएं हैं। वह सव इस बात का प्रयास्त करें कि निर्घत छो न्याय के 
लिए सहायता कौन किस रूप में दे सकता है, इसका प्रच'र व प्रसार किया जाय 
ताकि जिसको इसकी भ्रावश्यकता है उसको पूरा ज्ञान हो सके । यदि यह न हुझा 
तो जैसा कियव तक हमारे प्रधिकतर समाज कल्थाएकारी कानून केवेल कांगजी 
शेर की त्तरह प्रलमारियों मे मृप्तप्रायः वन्‍द रह जायेंगे | हमने कानुन तो बनाये हैं 
जिससे कि सामाजिक चेतना व निर्घन को सब क्षेत्रों में न्याय प्राप्त हो सके व 
उनका शोपण न हो परन्तु झ्ावश्यकता इस वात की है कि हम इस बात पर पूरी 
तरह विचार करें कि उनकी क्रियान्विति कंसे सफल हो सकती है। इस वात का 
भी प्रयास करें कि समाज में एक तरफ प्रवुद्ध एवं साधन, भ्रवन्न व दूधरी तरफ 

धनहीन व शोपषित वर्ग को दुःखी, त्रसित, उत्तीड़ित व ग्रसित लोगों को हर सम्भव 
उंग से समानता के स्तर पर लाया जाय । 
कानून-सशवत का एकाधिकार 

42. निहित स्वार्थ ने इस समाज कल्याणकारी दीनहीन के सुखक्ारी 

कानून के एकाधिकार का शोपस्प किया है व इसका कारण हमारी प्रशासनिक 
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मानसिकता व मनोवल की कमी है व उद्दे श्य प्राप्ति के लिए संघर्ष का प्रभाव है। 
राजनंतिक मनोबल व प्रतिबद्धता इस भौर प्रधिक सशक्त हो, यह भी भ्रावश्यक है। 
कानून बनामे में जो पेचीदगिया रख दी जाती हैं, उसे भी समाप्त करे, उनके सरली- 
करण करने की भ्रावश्यकता है । ध्न्यथा हमारे समाज कल्याणकारी कानूव केवल 
नाम बनकर रह जाते है व इससे प्राम मरीब जनता में भौर अभ्रधिक निराशा होती 
है क्योकि उनकी झाशाश्रों भोर श्ाकाक्षाप्रों पर तुपारापात हो जाता है व उनसे 
किये हुए समस्त वादे पूरे नहीं होते । यदि कानूनी साक्षरता का. प्भियान गति 
लेकर पूर्ण रूप से चलाया जाय तो उपरोक्त प्रभाव को समाप्त कर सफलता की 
और कदम बढ़ाये जा सकते हैं । 


कानूनी साक्षरता श्रभियान गतिशोल हो 


43. इस हेतु प्रादेशिक भाषाश्रो में व राष्ट्रीय भाषा में कानूनी साक्षरता 
अभियान चलाने के लिए साहित्य का प्रकाशन करना चाहिये । इसके सामाजिक 
कार्यकारी कानून कौन कौन से है, उनमे क्या प्रावधान हैं, कहा उन्हें प्राप्त किया जा 
सकता है, कौन उन्हें सहायता देगा किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, यह सब बाते 
पूर्ण हो । उदाहरण के तोर पर श्रमिक व उसके हित कानून, इसी प्रकार से महिला 
कल्याणकारी कानून या इसी रूप मे भ्न्य कानून जैसे मोटर दुर्घटना मुम्रावजा प्रादि 
प्रकाशित होने चाहियें। राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड ने समाज के कमजोर वर्ग 
को समर्पित करते हुए “झाम झादमी भ्रौर पुलिस”, “दहेज निपेघ एवं मातृत्व लाभ 
विधि” “काश्तकार के अधिकार एवं कर्तव्य”, “भूस्वामी और किरायेदार के भ्रधि- 
कार भर कत्तंव्य”, “भरण पोपण सम्बन्धी विधि” "इन्साफ”, “हड़ताल भौर 
तालाबन्दी”, “महिलाएं झौर विधि”, “न्याय मिले निर्धन को”, “भ्रपिकार झाम 
आदमी के,” “प्रदालत भ्राम ध्ादमी की, “ मुफ्त कानूनी सहायता-एक ,जानकारी”/, 
“दु्घंटना श्रौर मुझावजा” श्रादि पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसी प्रकार गुजरात राज्य 
कानूनी सहायता एवं सलाह बोडे ने भी निम्न प्रकाशन कानूनी साक्षरता प्रभियान 
हेतु किये हैं :-- 

“सर्वने समान न्याय”, “मोटर वाहन प्रकस्माता पझ्रगे वझातर केम 
भेलवशो”, “गुजरातनी विन सरकारी माध्यमिक शालानो कर्मंचारिश्रो”, “कामदार 
अ्रधिकारों प्रने कामदार फायदाझो”, “भारतीय प्रणालिका श्नने पू. महात्माजी ना 
श्रादेश ने भनुरूप””, “ग्रेच्युटिनो कायदो झने कामदारोवा ते अन्वये ना हकक्‍्कों+ 
०अ्रस्प्रश्यानो प्रधिकारों नू कायदा द्वारा रक्षण”, “नाग्रिकोना घर पकड़ प्नगे 
अधिकारो”', “स्त्री श्रने कायदो”, “ग्राम देवदार राहुत घाराना फायदा के विरीते , 


मेलवशों ।/ 
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प्रकाशन गांव ढाणो चौपाल पर पहुंचे 

44. इसी प्रकार के प्रयास कर्नाटक, तमिलनाडू, दिल्ली, उत्तरप्रदेश झ्रादि 
में किये जा रहे हैँ। परन्तु इस प्रकाशन का लाभ भव तक गरीबी की रेखा के नीचे 
गांव, दाणी में त्रसित, उत्पीडित काश्तकार, मजदूर या वड़ो शहर की भोपड- 
पद्टियों में या फुटपाय के ऊपर रातें वसर करने वालो को कितना मिल सका है 
यह एक प्रश्ववाचक चिन्ह है। मेरी प्रपनी मान्यता है कि प्रारम्भ प्रच्छा है, उद्देश्य 
बहुत पवित्र व पावन है परन्तु यह प्रकाशन भी प्रव तक केवल वितरण की इृष्ठि से 
नाम मात्र का रहा है व गांव ढाछी, चौताल, फुटपाथ, झोतड़ पढ्टी, झुग्गी 
भोपडी के पास पास भी नहीं पहुंचा है। इस हेतु इसके वर्तमान संचार के साधन 
(मीडिया) रेडियो, टेलीवीजन, समाचार पत्न पर लगातार प्रचार व प्रसार करना 
प्रावश्यक है । हर ग्राम पंचायत के द्वारा हर जिला प्रशासन उन्हें प्रकाशित कर 
निःशुल्क वितरण करे व गांव की चौपाल पर व भोंपड़ पढ्टी या भुग्गी फ्ोपड़ियों 
एवं हताईयों पर व. उनके वीच उनकी मोहल्ला पंचायत में इस प्रकार विधिक 
सहायक ग्राम सेवक की तरह जाकर के विस्तार से विवेचना करें, तब ही उनको 
कामूनी साक्षरता का कुछ लाभ मिल सकेगा। 

चलचित्रों का उपयोग हो 

45. इस कार्यक्रम में () क्षेत्रीय भाषा मे विधिक सहायता की चर्चा व 
भाषण के कार्यक्रम रखे जाने चाहियें, (2) चलचित्रों द्वारा गाव गांव में इसकी 
फ्ल्मि दिखाई जानी चाहिये, (3) सामाजिक कार्यकर्ता जो ग्रामो मे व गरीब बस्तियों 
में कार्य करते हैं उनको पहले इस सम्बन्ध में सुसंसक्ृत किया जाना चाहिये ताकि वह 
फिर श्रपने क्षेत्रों मे जाकर के कानूनी साक्षरता प्रभियान चला सक्के। इस हेतु 
प्रशिक्षण केन्द्र भी प्रस्तावित किये जाने चाहियें जिनके द्वारा सामाजिक कार्यकर्त्ता 
प्रशिक्षित हो सके । 

46, जहा गरीब के कानूनी भ्रधिकारों पर कुठाराधात होता है वहा 
अशासनिक इकाइयों को प्रयवा गेर प्रशासनिक सस्थाप्रो को न्यायालय मे वाद प्रस्तुत 
करते चाहियें जो कि प्रव लोकस स्टेन्डी के बारे मे सुप्रीम कोर्ट के एस पी. गुप्ता के 
निर्णय के पश्चात्‌ हर व्यक्ति के द्वारा करना संभव है । 

प्रशासनिक जानकारी का अधिकार 

47. विधिक कानूनी सहायता समिति को यह प्रधिकार दिया जाना 
चाहिये कि वह जिले के भूमि अधिकारी से सम्बन्धित राजकीय पत्रावलियों को देख 
सके, अधिकारियों प्ले पूछताछ कर सकें, भ्रौर फिर किस प्रकार श्रन्याय हो रहा है 
'उसको उजागर कर सके व यह पता लगा सकें कि भूमिहीन किसान को दी गई 
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कितनी भूमि श्राज उनके उपयोग में भा रही है अथवा उस पर भूपति फिर से डडे 
के बल पर कठ्जा करके उसे वेदखल कर चुके हैं इसी प्रकार कितने छप्पर विहीन 
व्यक्तियो को दिये गये भूखण्ड या आवासीय मकान उनके पास .रहे भ्रथवा गरीबी 
के प्रभिशाप में संतप्त इन परिवारों को शोपित वर्ग ने चमकती मुद्रा फेंककर चन्द 
पैसो मे खरीद लिया है व उन्हें फिर से वेघरवार कर सड़क छाप फुटपाधिये बना 
दिया है। 
ष 48. इन कानूनी सहायता केन्द्रो का यह भी कत्तंव्य होगा कि वे पता 
लगायें कि ग्रामों में निधंनता के अभिशाप से जिन गरीबों ने कर्जा लिया है उनका 
कितना शोषण हो रहा है श्रौर कही कर्जा देने वाले ब्याज के नाम पर उत 
व्यक्तियों को प्रथिक दशा को पूर्णखूप से क्षत-विक्षत तो नही कर रही है। यदि ऐसा 
है तो फिर न्यायालय में जो कानून कर्जा मुक्ति के लिये बनाये गये हैं उनके तहत 
कार्यवाही की जा सकती है। 
विश्वविद्यालय केन्द्र 
49, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विधि के विद्यार्थियों के द्वारा भी 
कानूनी साक्षरता योजना के तहत सक्रिय कार्य किया जा सकता है यदि उन्हें पहले 
इस हेतु पूर्ण प्रशिक्षण दे दिया जाय। इस हेतु विद्याथियों के अशिक्षण केद्ध व 
सेमीनार व चर्चा के स्थान नियुक्त किये जायें और फिर उन्हे ग्रामों मे व प्रशिक्षित 
वर्ग में भेजा जाय । यह कार्य छूट्टियो मे श्रधिक सक्रियता से किया जा सकता है। 
50. यहा निःशुल्क कानूवी सहायता कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों की 
भमिका के बारे में विशेष प्रकाश डाला जा रहा है। विश्वविद्यालय ज्ञान के मन्दिर 
हैं तथा वे विधि की शिक्षा देकर प्रभ्िभाषक व देश में सुतागरिकों का निर्माण करते 
हैं। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा एक 
राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कारण वार कौसिल झाफ इण्डिया ने (जो हाल ही में 
पंचवर्षीय एल-एल.बी. डिग्री कोर्स प्रावधित किया है उसमे अन्तिम वर्ष में छः माह 
तक प्रे विटकल ट्रेनिंग की व्यवस्था है जिसमे धन्य प्रकार की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 
साथ कानूनी सहायता में काफी समय का उपयोग किया जा सकता है। कुछ सीमा 
तक त्रिवर्षीय एलएल.बी. डिग्री कोर्स के प्नन्तिम वर्ष के छात्र भी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभा सकते हैं। कानूनी सहायता कार्यक्रम को कोर्ट के बाहर ब कोर्ट के भीतर 
चार स्तर पर घलाया जा सकता है जिसमें विश्वविद्यालय प्रपने विधि व समाज- 
शास्त्र संकायो के जरिये उपयोगी भूमिका निभा सकते हैँ । ये स्वर निम्न प्रकार है- 
() जन साधारण में सामान्य विधि चेतना जागृत करना । 
(2) विश्व विद्यालय विधि संकाय में पारा-लीगल क्लीनिवस स्थापित करना। 
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(3) विधि प्राध्यापकों द्वारा कोर्ट में कानूनी सहायता के मामलों में पैरवी 
करना । 

(4) विश्व विद्यालयों के समाजशास्त्र विभाग द्वारा कानूनी सहायता के 
मामलों का विभिन्न क्षेत्रों विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना व विधि 
विभागों व संकायों के द्वारा कानूनी सहायता कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 
इसके तरीकों में शोध करना । 

भव निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रत्येक स्तर पर विश्वविद्यालयों द्वारा 
किये जाने वाले कार्यो का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। 

सर्वेक्षण व शोध 


5]. माननीय जस्टिस पी० एन० भगवती के श्रनुसार निःशुल्क कानूनी 
सहायता कार्यक्रम जरूरतमन्द गरीब के द्वार तक पहुंचना चाहिये, तभी हमें इस 
कार्यक्रम भें सफलता मिल सकती है ! यह कार्ये तभी सम्भव है जब कि इस प्रकार 
के जरूरतमन्द लोगों का सर्वेक्षण किया जाय । यह कार्य विश्वविद्यालय के समाज- 
शास्त्र विभाग के प्राष्यापकगणों की देखरेख मे स्नातकोत्तर स्तर के छात्र कर 
सकते हैं प्रौर इस क्षेत्र में ध्रपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। श्रावश्यकता है 
कैवल सर्वेक्षण दवेतु क्षेत्र बाँदने की झ्लौर इस कार्य को उनके पाठ्यक्रम का 
प्राश्रएयक अंग बनाते को । 

शोध कार्य 

52. जहा तक कानूनी सहायता-कार्यक्रम योजनाम्रों व उनके तरीकों मे 
सुधार का प्रश्त है, इस सम्बन्ध मे विधि संकाय के प्राध्यापको व छात्रों के शोध 
कार्य उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 

53. इस प्रकार हम देखते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहाण्ता क्षेत्र मे विश्व- 
विद्यालय अपने विभिन्‍न सकायों व विभागों के सहयोग से इस सामाजिक न्याय के 
कार्यक्रम को प्रभावी व सफल बनाने में प्रपनी महती भूमिका निभा सकते है जिसके 
लिए उनको भागे भाना चाहिए। 


विधिक सहायता ग्राम चौकी 
54. विधिक सहायता केन्द्र की पूर्ण रूप से देखभाल राजकीय स्तर पर 
जो प्रदेश के संचालन के लिए समिति की नियुक्ति की गई है वह कर रही है, परन्तु 
हर स्तर के ऊपर यानि कम से कम जिला व वाल्‍्लुका स्तर पर जिला समितियों 
का निर्माण किया जाकर तहसील स्तर पर उन्हें लाया जाय। यही कार्य फिर 
विधिक सहायता चौकी स्थापित करके ग्राम-प्राम में किया जा सकता है 
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55. न्याय्रिक अधिकारियों को इस हेतु सक्रिय किया जाय क्योंकि वे 
न्यायिक प्रक्रिया में सबल व सक्षम हैं, व उनके झनुभव व प्रशिक्षण से 'निर्धन 
को विधिक सहायता! का श्रभियान चलाने में बहुत सहायता मिल सकती है, जिससे 
गैर सरकारी सस्थाप्नों व सरकारी समितियों के दीच वे कड़ी का काम भी कर 
सकें । जिला न्यायाधीश जिला स्तर के ऊपर व मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ताल्लुकाया 
तहसीब स्तर के ऊपर इस प्रभियान में सक्रिय हों, यह श्रावश्यक है , 


अभिभाषकगण का सहयोग 


56. अभ्िभापकशश की सहायता व सक्तिय गतिविधियों के बिना कोई 
भी निःशुल्क कानूनी सहायता का कार्यक्रम सकल नहीं हो सकता। यह वर्ण ही 
वास्तव में सब अधिक इस हेतु प्रशिक्षित व सक्षम है । ग्रत: हर प्भिभाषक संघ 
के भ्रध्यक्ष इन समितियों मे अपने पद के कारण चयनित किये जाने चाहिये। 
इसका प्रथे यह नहीं होगा कि यह कार्ये केवल अ्रभिभाषकों पर सौंप दिया जाय, 
बयोकि झततोगत्वा राजकीय कोप से जो रकम मिलेगी उसके द्वारा यह कार्यक्रम 
होगे भर राज्य कोप के घन का वितरण व उपयोग समिति के द्वारा ही किया 
जाना चाहिये। यह भी न भूलें कि ताल्‍्लुका झोर' तहसील स्तर के ऊपर 
प्रभिभाषकों का मिलना भी संभव नहीं होता । प्रतः न्यायिक भ्रधिकारी, 
अ्रभिभाषफ, सरकारी भ्रधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, विधिक सह्दायक-इन सबके 
सहयोग से ही कार्य सफल हो सकता है । जब तक इसमे जनता-जनादेन व सामाजिक 
कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भागी नहीं बनेंगे त़व तक फेवल यह कार्येक्रम प्रभि* 
भाषकों के चौंचिले मा न्यायिक भ्रधिकारियों के चौचले के रूप में ही रह जायेगा ! 
विधिक कानूनों सहायता का आंदोलन जन प्रास्दोलन के रूप में सफल तब ही होग। जब 
ग्राम-ग्राम के निवासी इसे अ्रपना कार्यक्रम समभझेंगे व इसमें सक्रिय हो करके भाग लेगे। 
इस कार्यम को बनाते समय भी सामाजिक कार्यकर्तापरी से सम्बन्ध स्थापित करें 
एवं सभी स्तर का घमितियों में गरीब वर्ग का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।' 


4957 घिधि मन्धी सम्मेलन प्रस्ताव--निरयेक 


57. सन्‌ 957 के सितम्बर माह (9 सितम्बर, 957) को विधि 
मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक अधिवक्ता से 6 प्रकरणों 
पे सहायता ली जावे परन्तु राज्यों ने कोई ध्यान नहीं दिया भपितु भपने कर्तव्यों 
का पालन करने के उद्देश्य को तुच्छ एवं महत््वदीव विषय कहकर भौर 
अर्पानाव कहकर टाल दिया, जिसको विधि प्रायोग (लॉ कमीशन) के द्वारा 
प्रस्वीकार तो कर दिया गया परन्तु कोई ठोस कदम भी नहीं उठाएं गये, जितके 
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सम्बन्ध की पंक्तियां भगवती झ्रायोग में इस प्रकार दी गयी हैं :-- 

“विधि भायोग ने 958 में प्रकाशित न्याय प्रशासन के सुघार के प्रति- 
वेदन में एक परिच्छेद विधिक सहायता संबंधित देते हुए इस हेतु किये गये प्रयासों 
का उस समय तक का निष्कर्ष निम्न प्रकार निकाला :-- 

दुर्भाग्य से ग्रब तक विधिक सहायता को बहुत कम महत्त्व दिया गया है । 
भायोग की दृष्टि में निर्धन गरीब को विधिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया 
की साधारण समस्या नही परन्तु यह पावश्यक महत्त्व का प्रश्त है। 

झ्रायोग का यह स्पष्द मत है कि विधिक सहायता का इष्टिकोण स्वीकृत 
किये जाने योग्य है। परन्तु भायोग ने भ्रपनी श्रोर से कोई नया प्रस्ताव प्रस्तावित न 
कर भगवती श्रायोग की सिफारिशों को साधारण संशोधन के पश्चात्‌ स्वीकार 
करने के लिए सिफारिश की ।/! 

प्रतिबद्धता आवश्यक 

58. सफलता तव ही मिलेगी जब इस कार्यक्रम के कर्णघार निर्धन को मुफ्त 
कानूनी सहायता देने के सिद्धान्त से प्रतिबद्धित हो व यह्‌ प्रतिबद्धता उनकी स्ामा- 
जिक, मानसिक, मनोवँज्ञानिक व जीवन दर्शन के फलस्वरूप हो ॥ यदि केवल ऊपरी 
विचारों से प्रतिबद्धता हुई तो भततोगत्वा बह इस कार्यक्रम की जड़ें खोद कर उसे 
समाप्त करने में सहायक होगे । यहा यह कहना उचित होगा कि इसे राजनीति से 
दूर रखा जाय ताकि किसी विशिष्ट दल के प्रचार का यह साधन न बन सके । 

59. यह भी आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारियों को इस हेतु प्रशिक्षित 
किया जाय अन्यथा वह भी श्रज्ञान में ही कार्य करेंगे 

60. वैसे भ्रधिकारी चाहे न्यायिक हो चाहे प्रशासनिक उनमें सामाजिक 
न्याय के प्रति प्रतिबदता होनी चाहिये। उन्हें इस बात को हर समय समभना 
चाहिये कि समाज-कल्पाणकारी कानून की क्रियान्विति राष्ट्र उत्थान, सामाजिक 
उत्थान व न्यायिक उत्थान व गरीब व कमजोर वर्ग के उत्थान व सबसे पिछड़े 
को पहिले लाने की योजना के लिये प्राघार वल है । यदि उनकी सामाजिक इष्टि 

इससे मेल नहीं खाती तो फ़िर उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा खकती। ग्रे 

प्रावश्यकता इस बात की है कि झ्ावश्यक रूप से इस बात की पालना में अ्रतिबद्धित 

व्यक्ति को ही लिया जाय जो इसे घर्युद्ध सम ककर सामाजिक न्याय के लिये भ्पना 
जीवन दे । न 
क्रियान्विति महत्त्वपूर्ण 

6]. विधि वर्कशाप, विधि विलनिक, विधि सेमीनार, विधिक सहायता 

के रिफ्रेशर कोर्स यह सब उसकी प्रावश्यकता है । लेकिन उनमे सक्रिय चर्चा होकर 

के क्रियान्विति हेतु कार्यक्रम बनने चाहिये। केवल भाषण होकर उस्ते समाप्त नही किया 
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जाना चार्दिये । हर प्रदेश जन इस हेतु जो गरीब को कानूनी सहायता की सचिव 


स्‍तर की समिति बनी है पढे उनका कीर्येक्रम है कि वह झमिभाषकी को, सामाजिक 
५ पर ५५ 


कार्यकर्ताओं को ईत हेतु प्रशिक्षण * ॥ दो लोक भरदालती क्के 
प्रशिक्षण के लिये जब तक गुजराव जे जाकर लोक [लत के कार्य को किसी ग्रार्म 
मं कम से दो तीन बार कोई न देखेगा तो हपना ही उस 
(लगे दूभर रहेगी १ यदि उपरोक्त कार्यक्रम हर प्रदेश में उतकी प्रादेशिक आपात 
नके विद्यमात रीति रिवाज, लोक गायापों निर्ण का अनुकूल 
(क्या जाये ते 3द्धान्तिक दृष्टि से पे सकता है। ई' पे हमारी गे रीबी की देखी 
के नीचे सिस आरतीयो को सामाजिक देकर उठा उन्हे सममाकर 


सामाजिक न्यायिक के प्षितिज 
62. यदि हमारे राष्ट्र का हुए नागरिक भंधवा प्रधिकतर जता अपने 
कानूनी अधिकारों के भ्र्ति आागरूक संघर्ष मै &ूं तो निर्शिचि्त 
रूप से सामाजि स्याय देश के (तेज पर शीत ह्वीउ श्लायेगा । * 
सामार्जिक परिवर्तेन आयेगा, कद शासन वे स्ये ॥ की प्रतिष्ठा 
व भारत के दें व्यक्ति कर! गोधी के पु को शीघ्र पूर्ण 
ने हेतु प्रेरणा मिले 
द्ीवादी आाग्यवादी खतरना 

63. भारत में असीमित लर्घेनता कई आताब्दियों की शोपण, हजारों व 
की मानसिक ग्रुला दी, रुढ़ीवाद मे आश्यवादी नपुसकता हा पर देशियों 
द्वारा अपने शे व शोपण की झक्ष्ण्ण खने हेतु, भी जनता झधिकार 
से हमेशा अप अज्ञात में रखा गया । स्वतन्त्रता घर्ष के पश्चात नई चेतना 
जागृत होने के पश्चात भी र टू का बह: बहुम जी भाग्यवादी, डझढ़ीवादी, 
पोगापणी। विश्वास से ५ संविधान में वें स्वराज्य उत्वान 


ग्रसित हैं 
ह्रंठु कया नये भायाम, नये क्षितिज ब्रतिस्थापिंत किये हैं, ईसा आज भी उन्हें शत 


रीति ** सद्धास्त--सविं 

64... संविधान लनर्माताओो नें उपरोक्त अज्ञात मे आग्यवादी इ/लद झर्भि 
शाप से सेंते जनता + प्लाथिक समानता व सामाजिक, राजनैतिक 
स्वतन्त्रत धकारमुक्त उ्ने जीवन ति्मित हो सके, घोष णार्म 
अतिरिक्त नीति-निर्देश मं भनुच्छेद ह 25 39 झ्लादि की नि 
क्या हैं । अनुच्छेद उद्धान्तों को महत्त्व लगे कहा गया कि 
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“इस भाग में अन्तर्विष्ठ उपवन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनशील नही 
होगे किन्तु फिर भी इनमें ग्रधिकथित तत्त्व देश के शासन भें मूलभुत हैं श्र विधि 
बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा ।// 

65. पग्नुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय को विशेष महत्त्व देकर अ्समान- 
ताधों को कम करने के निर्देश दिये गये, जो इस प्रकार है :-- 
है ४ (]) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमे सामाजिक, झआधथिक और 

राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जोवत की सभी संस्थाओं को अनुप्राशित करे, भरसक 
प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की भभिदृद्धि का प्रयास 
करेगा । 

(2) राज्य, विशिष्टतयां ग्राय की समानताझ्रों को कम करने का प्रयास 
करेगा, केवल व्यक्तियों के बीच वल्कि विभिन्‍न क्षेत्रों मे रहने वाले और विभिन्न 
व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समुहों के वीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाश्नों श्रौर अ्वसरो 
की प्रसमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा ।” 

निःशुल्क विधिक सहायता--39 क 

66. नीति तत्त्वों में संविधान के अनुच्छेद 39 मे सम्पदा के स्वामित्व व 
नियभण सामूहिक हित मे करने के निर्देश देने के पश्चात्‌ समान कार्य व पुरुष स्त्री 
की समान जीविका व स्वास्थ्य श्रौर शक्ति के उपयोग की सुनिश्चितता अ्रतिस्थापित 
करने की भावना के निर्देश के पश्चात्‌ समान न्याय झौर निःशुल्क विधिक सहायता 
के प्रनुच्छेद 39 (क) के प्रावधान निम्नलिखित हैं +-- 

“राज्य यह सुनिश्दित करेगा कि विधि व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि 
याय समान अवसर के भ्राधार पर सुलभ हो और वह विशिष्टतया, यह सुनिश्चित 
करने के लिये कि ग्राथिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय 
प्राप्त करने से चचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी प्रन्य 
रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा ॥” 

,. निर्वेलन्याय से वंचित न हो 

67. प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इन प्रावधानों के अनुरूप निःशुल्क 
कानूनी सहायता का अभियान अपने उद्देश्य मे सफल हो सकेगा। सर्वे प्रथम हमे 
यह जानता होगा कि इस योजना व झभियान का उद्दे श्य प्राथमिक रूप से यह है कि 
प्राथिक साधनों के प्रभाव में कोई भी भारत का नागरिक न्यायात्य में प्याय पाने 
से वचित न रहे । साधन सम्पन्न, शक्तिशाली शोपक पक्षकार के पक्ष में न्याय की 

ऐँवा में जो प्रप्रत्याशित, अलिखित,  प्रभाषित व परोक्ष में कड़ी बंधी रहती है, 
जिससे तुला वार-वार ,उस ओर शुकने के लिये प्रयास करती है इस भुझाव को 
सम्राप्त करने व तुला को बराबर करने, के लिये यह योजना है ताकि निंल व 
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कमजोर वर्ग भी न्यायालय में समान रूप से झपना पक्ष प्रभावी ढंग से रख सके व 
न्याय प्राप्त कर सके । इस उद्देश्य हेतु इस योजना में निर्धन व्यक्ति को राजकीय 
पयता से झभिभाषक व कुछ सीमित रूप में दावे का खर्चा देने का आ्रवधान 
किया गया है । 
राजस्थान विधिक सहायता नियम 

68. देश के विभिन्न प्रदेशों मे विधिक सहायता पाने वाले पक्ष की 
परिभाषाएं पृथक-पृषक हैं परन्तु सबसे समानता यह है कि वह निर्धन व्यक्ति होता 
चाहिये या कमजोर वर्ग का हो । उदाहरण॒तया राजस्थान की परिभाषा घारा 2/ख 
में निम्न प्रकार हैः- 

“पात्र व्यक्ति” से वह व्यक्ति प्भिप्रेत है जो भारत का नागरिक हो भौर 
जिसकी पाय सभी स्रोतों से नकद या वस्तु के रूप में या दोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 
6000/- रुपये से श्रधिक नही होः---परन्तु 

“() जहां ऐसा व्यक्ति धनुसूचित जातिया पनुसूचित जन जाति का 

सदस्य हो; 

(2) जहा पत्नी विवाह-विपयक वाद में एक पक्षकार हो या भरण पोपरस 
की कार्रवाई में वादी या प्रावेदक हो था जहा कोई स्त्री उसके व्यपहरण, भपहररा, 
या बलाल्कार से भ्रन्तवेलित किसी भ्रपराधिक मामले में परिवादी हो; 

(3) जहां वधु दहेज प्रतिपेध भ्रधिनियम 96] (96] का केन्द्रीय प्रधि- 
नियम 28) के प्रघीन उद्भूत किसी मामले में परिवादी हो या जहा ,विवाहित या 
वलाकशुदा स्त्री मेहर की रकम वसूल करने के वाद में वादी हो 

(4) जहा 6 वर्ष से प्रनधिक की झायु का बालक किसी अ्पराधिक मामले 
मे अभियुक्त हो; या 

(5) जहा ऐसा व्यक्ति जन जाति उपयोजना क्षेत्र काया राजस्थान के 
माडा क्षेत्रों की जनजातीय वस्तियां जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित हो- 
का या कोटा जिले की शाहबाद धश्लौर किशनगंज तहसीलो का गरीब जनजातीय या 
वास्तविक जनजातीय निवासी हो, वहा पात्र व्यक्ति होने के लिये उपयुक्‍्त वारधिक 
आय की अ्रधिकतम सीमा लागू नही होगी। 

69. इसी प्रकार पूर्व भ्नुभव के भनुकूल इन निबल निर्धनपक्षकारों की 
वक्कील की सेवा देने के लिये वकील की फीस के लिये प्रावधान घारा 5 मे किये 
गये है, जो निम्न प्रकार हैं :-- 

वकील की फीस 
*(]) उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति और अन्य विधिक सहायता 


समितिया विधिक सहायता के पान्न व्यक्ति के लिये प्रथमत: किसी वकील की सेवाएं, 
उसे किसी फीस का मुगतान किये बिता, उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगी। 





हुये हे हौर ए९ सेण्डो धारेश इस 
प्रादीद ने विधिक्न दिझारों सो दिये हे, शिरुें पुर, जेस, स्थपरेर शिघप ७एर 
चन्मिलित है ॥ 
2. मोटर दाहन दुंदना रो हो से से+उराइरणुतश २४ धपरत, ।४४७ 
को दमित्रताडु के स्लायोग ने रिम्नलिखित शिक्षप्ति जारो शो ७ 
'मरेटर दहन दुर्घेटन। के शिरूर प्रश्िरुदर पिपंतः ब्यप्ति होडे है, (डिपरु 
घोपण किया जाता है। मुपायणा घोर हुआगे के भाषपों भे पचाभो 
हा एक सुनियोजित पडयन्त घजता है जो इतर मुधानने का फापर १6 
सेने देता | हज्जाने के याद में उतुत पिशम्भ होता है 4 जी ५ भ्याव 
मधघिकतर नही मिलता ॥ राज्य सररार पे सरकारी भाभोष॑+ इन्पपो रे०। 
ऋम्पनी, भ्पील साधारएणतप्ाा बिना सोदे सभभे एव है, (|0+ जैपज 
उच्च न्यायालय ये उच्चतम स्मायातम थे कई मार उत्तु भताइपा दी है। 
वसूली को का्येघाही बहुत विपतस्यकारी होती है, बभोक पाता ।0 "ई" के 
घनुसार केवल प्रमाणपत्र ज़ैयर के रेवेग्यु बपूत्ती को प्रणाती ध्रपतानी पड़ती 
है। प्रायोग इन सबझो समाप्त करके पियभों में बदल करबाता घाहुता 
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है जिससे कि मोटर वाहन दुर्घटना प्रधिकरण स्वयं वसुस्ी की कार्यवाही 
कर सके जैसे कि दीवानी प्रदालत करती हूँ । 
“कम से कम साच वर्ष उच्च न्यायालय तक मुश्मायजा, निर्धारण में 
लग जाते है भ्ौर वसूली का समय तो भति विलम्बपूर्ण होता है, जिससे कि 
कई गरीब व्यक्तियों को एक पाई भी प्राप्त नही होती । निःशुल्क सहायता 
भायोग इसके लिये लगातार सक्रिया रहा व प्रमिभापकों को इस कार्य में 
पूर्ण सहयोग देना चाहिये । 
“इस हेतु अभिभाषकों को जो नि: शुल्क विधि सहायता प्रायोग से 
नियुक्त किये जाते हैं उन्हें इसे केवल एक वाद फी पैरवी न समभकर एक 
ऐसा पवित्न कार्य समझना चाहिये जिसमे वकालत की पैरवी के श्व॒लावा 
प्रनुसंधान व सूचना एकत्र करना व शहादत के दस्तावेज प्राप्त करना भी 
शामिल है, जिसका खर्चा झायोग देगा। ब्याज व खर्चे के लिये प्रधिकरण 
पर फंसले के समय दवाव डाला जाना चाहिये । वसूली ' की प्रक्रिया तेज 
की जानी चाहिये। इसी प्रकार प्रन्य विशप्ति जारी कर मोटर वाहन 
दुघंटनाप्रों मे प्रथम मूचना रिपोर्ट की मकल अधिकरख के पास भेजने वे 
दुर्घटनाप्ो में पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार, ,को देने की निःशुल्क 
व्यवस्था की गई है | तमिलनाडु में हर वर्ष हजारों दुघंटनाग्रस्त व्यक्ति 
या उनके परिवार इस भायोग के माध्यम से हर्जा, मुआवजा पाते हैं, जो 
निःशुल्क कानूनी सहायता का श्रद्धितीय उदाहरण है 
73. उपरोक्त उदाहरण एक प्रदेश का हैँ व प्रन्य प्रदेशों मे कही इसकी 
अग्रुवाई व कहीं इसका अनुसररस्य किया जा रहा हूँ । 
नये भ्रायाम॒ व विस्तार, ५ ॒ 

य4/ नि शुल्क कानूनी सहायता के दो स्वरूप हैं । एक जो परम्परागत है 
जो अ्भिभाषक 'की नियुक्ति करके पक्षकार को न्यायालय, में पैरवी करने की 
सहायता दी जाती है| इसमे समितिया व बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, 
सामाजिक संस्थाएँ, सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेते हैं। दूसरा स्वरूप यह भी है 
कि हमें कानून के सरलीकरण के लिये व निर्धत को उसका लाभ मिल सके इसके 
सुझाव दिये जावें। इस हेतु वाद के प्रारम्भ होने के, पहले कानून के द्वारा झापसी 
समभौते का प्रयास ' करने का प्रावधान होना चाहिये ।,महिलाशो व बालकों को 
विशेष तौर से ' भ्र्थाय के विरोध में संरक्षण प्राप्त कराने के लिये व शोपण समाप्त 
करने के लिये जो कानून बने हुए हैं उनकी क्रियान्विति की जानो चाहिये । मूमिद्दीन 
काश्तकार जिनको बेदखल.कर दिया गया है -उन्हें पेत, खलिहयन का कब्जा वॉपिंस 
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दिलाया जाना चाहिये, रेवेन्यु रेकारे में उनके हित में इन्द्राज किया जाना चाहिये | 
प्रावंटन होने के बाद उन्हें कब्जा मिल सके इसका भी पूरा उत्तरदायित्त्व विधिक 
सहायता समितियों को लेना चाहिये। वंघुप्ा मजदूरों के मुक्ति प्राप्त करने का 
कार्य प्राथमिकता से होना चाहिये । साधारण कमंचारी, काइतकार या मजदूर को 
प्रभावशाली शासक वर्ग या मालिक के विरुद्ध अपने अधिकारो के संघ में सहायता 
दी जाती चाहिये । जब तक हमारे न्यायालयों को इन निर्घन पक्षकारों को उनके ऊपर 
किये गये अन्याय से पीड़ित जरूम व घावों पर मलहम पट्‌टी कर इलाज करने के 
विकित्सा के कार्य करने का धर्मयुद्ध छेड़ने की प्रेरणा न मिलेगी तव तक न्याय की 
देवी श्रपने ग्रन्धेपन से संभवतया उन घावों पर नमक छिड़क दे तो कोई विस्मय 
नही | प्रतः न्‍्याय-देवी की ब्रांखों की पट्टी खोलकर विधि सहायता समितियों को 
सामाजिक झ्राधिक उद्धार के विधेयक व नियमो की पालना कराने व न्यायालय से 
विधि का लाभ निर्घन व उत्पीड़ित वर्ग को दिलाने के भागीरध प्रयत्न करने 
चाहिये । 
है भूलाभाई देसाई-नेहरू 
१75. ग्रभिभाषक वर्ग साधारणतया सम्पन्त व प्रभावशाली व्यक्तियों को 

प्राथिक लाभ के कारण अ्रपनी सहायता देते रहे हैं। यद्यपि प्रपवाद के रूप में 
निःशुल्क सह्वायता भी यदाकदा दी गई है। भाज के परिवेश मे प्रभिभाषक वर्ग को 
इसे व्यवसाय व व्यवहार त समझकर दीनदुःखी दरिद्रनारायश की सेवा का अवसर 
भी समभना चाहिये। यह भनेक विधि वेत्ताम्रों, राजनेताम्ों व विधि शास्त्रियो का मत 
है कि स्वाधीनता के संग्राम में भूलाभाई देसाई, चितरजन दास, देशबन्धु गुप्ता, 
मोतीलाल नेहरू, के. एम. मुंशी, केलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू ब महात्मा 
गांधी ने प्रभिमापक वर्ग से श्राकर जो सेवा का महायज्ञ किया था व उनकी त्याग 

तपस्या से प्रभिभाषक बगें का नाम उज्ज्वल व घवल हुमा था उसे हम प्रव 

प्रतिस्थापित नहीं कर सकते | निःशुल्क विधिक सहायता एक ऐसा श्रायाम है, 

घान्दोलन है, जिसके द्वारा अभिभाषक संघ दीनहीन की सेवा के साथ सामाजिक 

न्याय को प्रतिस्थापित कर सकता है। हम यह ने भूलें कि नियम 93 (बी) बार 

कौमन्सिल एक्ट में यह हर छभिभाषक का कर्तव्य है कि वह भपने वकालत का 

व्यवसाय करते समय यह ध्यान रखे कि यदि कोई पक्षकार फीस न दे सकता हो 

व उप्का बाद प्रमाशिक हो व उसे प्ननिभाषक की प्रावश्यकता हो तो शसे दीन 

दुखी व्यक्ति, असित, उत्पीड़ित, प्रभावग्रसित पक्षकार को निःशुल्क कानूनी सद्ययता 

प्रदान करना झ्भिभाषक का समाज के श्रति उच्चतम कर्तव्य है। 

विघक सहायता को समितियाँ सक्रिय हों 
76. प्रनुच्छेद 39 (ए) के द्वारा सविधान मे राज्य सरकार द्वारा विधिक 
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सहायता के लिये ग्राथिक व्यवस्था करने का प्रावधान है। झ्रावश्यकता इस बात की 
है कि हमारी समितियां यह जानकारी करें कि कितने मूमिहीन किसास भूमि झ्ावंटन 
के पश्चात्‌ भी ग्राज वेदखल हैं, छप्पर मिलने के बाद भी कितने फ़ुटपाथ पर 
श्रावासीय छप्परो पर भ्रतिक्रमण होने के कारण पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं । हमारी विधिक सहायता समितियों ने क्या उन्हें पुर्स्थापित करने के लिये 
पूर्ण प्रयास किया है 
पुर्वे बाद समझौता 
77. इस सम्बन्ध में कई प्रदेशों मे लोक भ्रदालव व लोकहित वाद के दो 
नये स्तम्भ गतिमान हैं, जिनका विवरण पिछले दो परिच्छेदों में किया गया है और 
जो निःशुल्क कानूनी सहायता के प्र हैं। कई प्रदेशों में जितमें गुजराध भी 
शामिल है निःशुल्क कानूनी सहायता समितियों के द्वारा वाद चालू होने के पहले 
न्यायालय में भी समझौता करवाने के लिये प्रणाली भ्रपनाई जा रही है । पंच 
निर्णय उन पंचो के द्वारा जो सामाजिक कायेकर्ता हो करने हेतु भी जागृति हुई है । 
गतिमान 
78. सब मिलाकर “भगवती न्यायालय” प्रव इस झोर भ्रधिक गतिमान 
होगा, इसकी अपेक्षा है व भविष्य में इससे प्रेरणा लेकर प्रयास किया जाए, यह 
7ज के युग की श्रावश्यकता है । 
“विधिक सहायता' : श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रनुभव 
79. प्रन्तर्राष्ट्रीय भ्नुभव इस बात का प्रमाण है कि प्रमेरिका जैसे 
राष्ट्र में जहा कई दशकों से एक झ्ायोग के द्वारा प्रधाह भ्राथिक साधन के साथ 
निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, वहां भी श्रुव तक 7 प्रतिशत से ग्रधि क निर्धन 
सहायता प्राप्त नही कर सके हैं। उनमें यह भी चर्चा रही कि प्नभिभाषक ऐसे सिर्घन 
पक्षकार के व्यवहार से सतुष्ट नही हैं क्योकि वह झधिक समय लेते हैं झौर ऐसे 
पक्षकार प्रभिभाषक से संतुष्ट नही है क्योंकि वह नि.शुल्क काये में इतनी दिलचस्पी 
नही लेते जितनी कि वे घनाढ्य पक्षकारों के वादों में लेते हैँ । इग्लेण्ड व अन्य 
राष्ट्रो के अनुभव भी इससे वहुत अधिक भिन्न नही हैं । झतः इन विसंगतियों 
ब दुःखद स्थिति मे, जिसमें अ्रभिमापक साधारणतया श्रथ्थ की प्राप्ति के लिये पृ 
सक्रिय हैं उनसे विधिक सहायता की वहुत भ्रधिक अपेक्षा “निःशुल्क” करना संभव 


नही है । 
श्रास्ट्र लिया, विधि सुधार झ्रायोग के प्रतिवेदन के अनुसार 


80. नए सामाजिक प्रधिकारों के, साथ ही न्याय तक प्रभावी पहु चने के 
अधिकार का भी उद्भव हुआना है। , वस्तुतः इन नए अधिकारों में इसका सर्वाधिक 
महत्त्व है, क्योकि स्पष्टतः पारस्परिक एवं नए सामाजिक झधिकारों का उपभोग इस 
बात पर आधारित है कि उसके प्रभावी संरक्षण के लिए तन्‍्त्र की व्यवस्था होती 
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है। इस प्रकार न्याय तक प्रभावी पहुंच होने को व्यवस्था जिसका तात्पर्य विधिक 
प्रधिकार को प्रत्यभूत करना है, सबसे भ्रधिक भाषारमूत प्रपेक्षा, प्र्थात्‌ 
सर्वाधिक भाधारमूव मातव परधिकार के रूप में देखी जा सकती है। संविधान में 
नया धनुच्छेद 39-क जोड्कर राज्य को निदेशित किया गया कि वह सामाजिक 
न्याय की स्थापना हेतु गरीब व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे । यह 
बहुत ही प्रसन्नता का विपय है कि हमारी न्यायपालिका ने इस विपय के महत्त्व को 
प्रपने मिर्णयों में बहुत प्रभावी तरीके से उभारा है। उच्चतम न्यायालय के निदृत्तमात 
न्यायाधिपति थ्रो वी.पभार.कृष्ण भयूयर,मूतपूर्वे मुख्य न्यायाधिपत्ति वाई.वी.चन्द्रचूडन्या, 
वर्तमान मुख्य न्‍्यायाधिपति पी. एन. भगवती, स्यायाधिपति प्रो. चिनप्पा रेड्डी, 
न्यायाधिपति उ'टवालिया व स्व, न्यायाधिपति मुर्तेजाफबल भली ने भ्रपने निर्णयों द्वारा 
सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि में यरीव व पिछड़े वर्यों को वास्तविक स्याय प्रदान 
करने तथा उन्हें धनिधायंता विधिक सहायता प्रदान करमे की बात कही है । सबि- 
धान के घनुच्छेद ॥4, 2। व 39-क का काफी विस्तृत विवेचन किया गया है । 
पुलिस चौकी की तरह विधिफ चौफियाँ 

8. सफलता तब ही मिल सकती है जबकि केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारें 
प्पने स्तर पर पूर्ण धर्य व्यवस्था करके पुलिस स्टेशन को चौकी की तरह विधिक 
निःशुल्क सहायता केन्द्र प्रस्थापित करें व वहां पर सरकारी खर्चे से ही अभिभाषक व 
सहायता का पूर्ण प्रवन्ध किया जाय । सभवतया यह पुरा कार्य क्रम जिसमे कि पुलिस 
चौको या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या पंचायत सेवक की तरह निःशुल्क न्यायिक सहा- 
यक चोकिया व सेवक नियुक्त किये जा! सके एक लम्बा सफर है, जिसे यदि पूर्ण गति, 
मतसिक प्रतिबद्धता व राजनैतिक झनिवायेता व सामाजिक न्याय की पालना हेतु 
प्रावश्यकता को प्रनुभव करके गतिमात की जाय तो इकक्‍्कीसवीं सदी में शायद सफ- 
लता के कगार पर पहुंच सके। 

सामाजिक न्याय में विधिक सहायता श्रनिवार्य 

82. भारतीय सविधान की प्रस्तावना में “सामाजिक, ध्राधिक और राज- 
नैतिक स्याय” जैसे उच्च झ्रादर्शों की प्रतिस्थापना की गई है। संविधान का अनुच्छेद 
4 "विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण” की गारन्डी देता है । 
कतिपय श्रपवादों को छोड़कर धर्म, जाति, वन्श, लिंग एवं जन्मस्थान के श्राधार 
पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई 
है। यह सुखद व्यवस्था श्राम प्रादमी को राहत देने वाली भी है, लेकिन झब तक 
कितगों को राहत मिली है, यह विचारणीय बिन्दु है। 

निर्धदों का उद्धार 
83. इन दिनों “निर्धंनों को मुफ्त कानूनी सहायता” का झान्दोलब बड़ा 
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सक्रिय है। “चौपाल पर न्याय” “पेढी पर पहुच” भादि की चर्चा बड़े जोरों पर है। 
यह सब इस वात्त का संकेत है कि समाज का एक बहुत वड़ा तबका, , जिसे निधन 
वर्ग कहा जा सकता है, ग्रव तक न्याय से वंचित रहा है! ,ग्राखिर क्यों ? हमारी 
व्यवस्था में या तो कही न कहीं कोई कमी रह गयी है, या समाज का सबल वर्ग 
ग्रपनी स्वार्थ सिद्धि के पीछे निर्बल का शोषण कर रहा है। इस सामाजिक एवं 
ज्वलंत श्रश्त पर हमारे विद्वान न्यायाधीशों, मंत्रीगणों व समाज ,सुधारकों, प्रादि का 
ध्यान गया है | 
आवश्यकता : जन साधारण को विधिक ज्ञान की 

84. भ्रधिकार एवं उपचारों से भरा पड़ा है--हमारा विधान एवं सवि- 
घान । हर प्रधिकार के लिए उपचार उपलब्ध है। इतना सब कुछ होते हुए भी 
प्ाम ग्रादमी कुण्ठित एवं व्यधित है। बह न्याय से भ्रपने आ्रापको कोसों दूर मानता 
है | क्यों ? क्‍या प्रध्रिकारों एवं उपचारों के प्रति उनमें भेदभाव किया गया है ? 
नही । वस्तुतः वे इन प्रधिकारों व उपचारों से ही अश्रनभिन्न हैं। इसी भ्रनिभिज्ञता 
एव भ्रज्ञानता के कारण व्ययित व्यक्ति प्रन्याय, शोपण एवं प्रत्याचार का कड़वा 
घू ठ पीकर रह जाता है एवं कभी-2 वह अनजाने मे प्रपराघ कर बैठता है। 

अपील: समाज सेवो संस्थाओं से * 

85. भारत मे रोटरी, रोटरेक्ट्स, लायन्स, लियो, रेडक्रास श्रादि की स्थापना 
पश्चिमी देशो को भो मात दे रही है । श्रस्पतालो का निर्माण एवं प्याऊ की स्थापना, 
बाढ़ एवं भ्रकाल में राहत झ्रादि सब कुछ किया है, इन संस्थाप्नों ने । लेकिन प्राश्चर्य 
है कि निर्धन को न्याय दिलाने में यह प्रव तक क्‍यों मौन रही हैं ? न तो इनके पास 
घन का भ्रभाव है और न ही साधनो की कमी है । प्रतीत यह होता है कि इनको 
प्रेरित नहीं क्रियां है, श्रव तक किसी ने । 

,.. :.. आह्वान + श्रभिभाषक वर्ग को 

86. अ्रभिभाषक वर्ग न्याय प्रशासन को एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। शीक्ष, 
सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान कराने में वह एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता 
है ।, यह कहना एक कंटु सत्य है कि न्याय में विलम्ब निर्धन के लिए एक भारी 
समस्या है भौर इसके लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार है न्यायपालिका व श्राज का 
,अभिभाषक वे, , ,... - , 

चेतावनी : न्यायिक श्रधिकारों को 

87. न्याय मे विलम्ब एवं निर्धन, को न्याय से वंचित रखने का एक मात्र 
दोप झभिभाषक वर्ग को देना एकपक्षीय ,बात होगी । न्यायिक श्रधिकारी भी कुछ 
हद तक इसके जिम्मेदार हैं। न्याय के प्रति गिरदी हुई आम झादमी की झास्था के 
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लिए ग्राज न्यायिक प्रधिकारी का नाम भी लिया जाता है। न्यायिक अधिकारों 
का कर्तव्य सिफफ यही नहीं है कि वह तत्वरता से काम करे, बल्कि यह भी है कि 
वह निष्ठा, निष्पक्षता एवं ईमानदारी से कार्य करे । 

“यदि मात्रा मे गिरावट भ्राती है तो कोई क्षति नहीं होती है, यदि गुण- 
वत्ता में कमी गझ्ाती है तो कुछ क्षति होती है, लेकित यदि हमारी स्वतन्त्रता, 
निष्पक्षता एवं ईमानदारी में गिरावट आती है तो ऐसा लगता है कि मानो हमने 
सब स्रो दिया है ।” 

43वों शताब्दी में शुभारम्भ 

88. ब्रिटेन में तेरहवीं शताब्दी मे गरीव को अभिभाषक योजना का 

प्रादुर्भाव हुम्ना, जो राजकीय सहायता से संवधित नद्दीं थी । 949 में वहा (विधिक 

हायता एवं परामर्श विधेयक” पारित किया गया जिससे कि निर्घधन को न्याय देने 
के कार्य मे पूर्ण रूपेणा प्रगति हो सके । वहां पर लार्ड चान्सलर के साब्निध्य मे 
इस योजना हेतु प्राथिक सहायता राजकीय कोप से, विरोधी पक्षकार से वसूल 
होने पर व जिस पक्षकार को सहायता देते उसको भी भागीदार बनाकर दी जाती 
थी। भ्रव वहां पर विधिक सहायता अ्रधिनियम 974 के द्वारा इन सब का 
सम्मिथण कर ढृहत्‌ प्रावधान किया गया है । 

“कोर्मा पोपरिस!! 

89. इगलंण्ड के विधिक सहायता के विस्तृत भ्रध्ययत मे हम पार्येगे कि 
'ऐैनरी-शात ने 494 में एक कानून बनाया जिसका शीप॑क था “निर्घन को 
मुकदमों में सहायता व शीघ्र न्याय प्राप्ति हेतु श्रधिनियम” | इसे बाद मे “फोर्मा 
प्रोपरिस” यानि झसहाय झरकिचन को सहायता का ताम दिया गया। इसमे उस 
पक्षकार को फीस वकील की व॑ कोर्ट की नही देनी पड़ती थी। परन्तु यह केवल 
आरम्भ था। इसका विस्तृत स्वरूप 949 में विधिक सद्दायता एवं परामर्श प्रधि- 
नियम के द्वारा किया गया जिसे 974 में अन्य' प्रधिनियमों द्वारा परिपक्व किया 
गया । अ्रब लगभग 400 व्यक्ति इस विधिक सहायता काये मे नियुक्त हैं, इसके 
: अतिरिक्त लगभग सोलीसीटस का पाचवा हिस्सा व बैरिस्टर्स का बहुमत इसमे 
सम्मिलित है । पोलक को पुस्तक' इगलंण्ड विधि पद्धति 974 के अनुसार लगभग 
भ्राधे दीवानी गम्भीर वादों में विधिक सद्दायता प्रदान की जाती है। अ्रतः इ गल॑ण्ड 
इस सम्बन्ध में अग्रणी है । 

अमेरिका में विधिक सहायता श्रायोग 

90. परन्तु अमेरिका की स्थिति इसके ठीक विपरीत हैं। यह राष्ट्र 
विभिन्‍न काले शोर गोरो का सम्मिश्रण है, जहां इ'गर्ल॑ण्ड, प्रायरलैण्ड, जन, फ्रोच, 

इटेलियन, स्केण्डीनेवियन, पोलेए्ड, सोवियत रूस का कुछ भाग व अफ्रीका तक के 
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निवासी ध्लाकर वसे है। इस कारण वहां का कानून व विधिक सहायता भी कई 
स्थितियों से गुजरी है। वहां दाश्डिक प्रक्रिया में मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान 
संवेधानिक कारणो से पृथक्‌ किया गया, तत्पश्चात संवैधानिक परिवर्तन के कारण 
इसे बढ़ाया गया व दाण्डिक न्यायिक भ्रधिनियम 964 बनाया गया । इसी प्रकार 
964 में श्राथिक समान श्रवसर अधिनियम (ईकक्‍्वल इकोनोमिक प्रपोरच्युनिटी एक्ट) 
में श्रकिचन को सहायता का प्रावधान किया गया | भव तक केवल दानप्रिय संस्थाप्रों 
द्वारा सहायता दी जाती थी, 64 के भ्रधिनियम से सरकारी सहायता भी दी जाने 
लगी जिससे पूर्ण रूपेण नियुक्त एडवोकेट सरकार के द्वारा रसे गये, जो गरीब को 
सह्दायता देते थे। ऐसे एडवोकेट गरीब को सहायता केवल मुकदमों में ही नही, बल्कि 
उनकी गरीबी की समस्याप्रो को मिटाने मे, उदाहरणत: किराये के मकान, प्राप्त 
कराने मे, नौकरी प्राप्त कराने में, भी देते रहे । 974 भें तीन वर्ष के विधायिका 
संघर्ष के पश्चात्‌ प्रमेरिका ने विधिक सहायता के लिए स्वायत्त झ्रायोग सरकारी 
धार सहायता से प्रतिस्थापित किया। भ्रमेरिका मे यह सहायता गरीब को केवल 
मुकदमों मे नही बल्कि उसकी निर्धनता को भी समाप्त कर निर्घमता के प्रभिशाप से 
पंदा हुई सब समस्याभरों को हल करने के लिए है । * 

9. पझमेरिका के 'हारर्ड ला रिव्यु” मे प्रकाशित एक समीक्षा में बताया 
गया है कि एरलो प्रमेरिकन विधिक सहायता का प्रारम्भ मंग्नाकार्टा के ऐतिहासिक 
घोपणाप्रों व सकलप के बाद हुमा. जिसमे घोषित किया गया- “किसी भी व्यक्ति 
को न्याय न तो बेचा जायग्रा, न वह न्याय से वचित रसा जायगा, न न्याय देने के 
/भ्रष्िकार मे विलम्ब किया जायगा ।/: इसे सारमूव 495 मे हेनरी-श] में किया । 
* न्‍्यायविष्ट कारडोजो इसके उद्दे श्य के बारे में कहते हैं कि "संभवतया हम न्याय 
निर्धन व भसहाय को देने की जब वात करते हैं तो वह दान पुण्य के रूप मे की जाती 
है।2 समीक्षक के झनुसार यह केवल सुन्दर स्वप्न दिखाने के समान है वयोकि 
लाखो गरीव भ्रमेरिकावासी इस संकल्प को केवल थोथा, खाली व सारहीन पाते है। 

केवल 45% गरोब लाभान्वित 

92. वहां के विधिक सेवा प्रायोग के सर्वेक्षण के बनुत्तार वे 4% 
से भ्रधिक निर्धन लोगों को सहायता देने में प्रसमर्थ रहे हैँ। पभायोग से तिरस्कृत, 
व्यक्तियों को बहुत कम सहायता अन्य क्षेत्रों मे मित सकती है क्योंकि दीवाती 
मुकदमों में इसका प्रावधान नगण्य हैं ।१ झभिभाषकों के नेतिक दायित्य सम्बन्धित 

अधिनियम केवल कागजो पर हैं क्योकि भपनी व्यक्तिगत वकालत करने घाले वकील 
इस नैतिकता के नाम के लिए काम्‌ करने में भसमर्थ, हैं। प्रमेरिकन प्रयोग में यह 
भी पाया गया कि एक समीक्षक के भनुसार मुफ्त कानूनी सहायता लेने वाला 
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पक्षकार प्रभिभाषक का पांचगुना प्रधिक समय लेता है क्योंकि वह निरक्षर होता है, 
प्रनुमवह्दीन होता है । उसे कामूनी पद्धति में विश्वास महीं होता व॑ वकील व 
पक्षकार के बीच बहुत प्रधिक झ्राधिक, सामाजिक स्तर का प्रन्तर होता है। वोस्टन 
नगर मे किये गये सर्वेक्षण के भनुसार प्राधे से कम गरोबों की समस्याएं कानूनी 
सहायता की परिधि में भ्राती हैं! व जो सहायता दी जाती है वह भी प्रपूर्ण व प्रकिचन 
होती है । प्रतः उपरोक्त प्रध्ययतत से पता लगता है कि प्रमेरिकन प्रयोग लगभग 
प्रसफल रद्दा है एवं वहां निर्धन व गरीब कानूनी सहायता से प्राधिक साधनों के 
सरकारी प्रभाव न होते पर भी वंचित हैं । 

93, परमेरिका में विधिक सहायता, राजकीय तंत्र से प्रलग-यलग स्वतन्त्र 
है। वहां दीवानी मामलों में निःशुल्क सहायता निर्धंन को दी जाती है, जिसमे विशेष 
तौर से प्रभिभाषक, इसके विशेषज्ञ होते हैं। पारिदारिक कानून, मकान मालिक 
किरायेदार के सम्बन्ध सामाजिक सरक्षण योजनाएं व उपभोक्ता के हिंत के कानन 
में विशेष नि:शुल्क सहायता दी जाती है । 

94. पमेरिका में प्रथम चरण में जमंनी से भ्ाये हुए नागरिकों मे शोपण 
के विरुद्ध समितिया बनाई । दूसरे चरण में चाल्से ल्युगियस की प्रध्यक्षता में विधिक 
निःशुल्क सभा का गठन किया गया । सौभाग्य से वह प्न्ततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के 
मुख्य न्यायाधिपति बने व उन्होंने इसे मतिमान बनाया। यह भगवती के मुख्य 
न्यायाधिपत्ति बनने के समकक्ष प्रवसर था । 

95. तौसरे चरण में राष्ट्रपति जोहन्सन द्वारा जब गरीबी हठाने के लिए 
965 में घम्म युद्ध छेड़ा गया तव विभिन्न राज्यों को निशुल्क कानूनी सहायता 
हेतु प्राथिक व प्रन्य साधनों से युक्त किया गया । 

96. अन्तिम चरण में पश्रब यह एक स्वतन्त्र स्वायत्तपूर्ण श्रायोग के 
द्वारा नियोजित है। यद्यपि इसके लिए भी भ्ाथिक सहायता राजकीय स्तर पर दी 
जाती है । 

अमेरिकी श्रसफलता से शिक्षा 

97: इस प्रकार श्रमेरिका में प्रचण्ड विधि व विपुल आधथिक साधनों के 
उपरान्त भी निर्धन को विधिक सहायता प्रभियान वहाँ के बहुचचित सर्वेक्षणों के 
परमुसार लगभग नग्रण्य व शून्य रहा है। पामर व एरोन्सम ने भ्रपने सर्वेक्षण निष्कर्ष 
में लिखा है कि झक्ेले लोन्‍्स ऐंजिल्स में वहां की विधिक सहायता सस्थाएँ 
जिन निर्घन ध्यक्तिवो को विधिक सहायता की श्ावश्यकता है उनमें से केवल 


0% को सेवाएँ करने के लिए सक्षम हैं। परन्तु जे-हैन्डलर, ई-होलियसवर्थ व 
फोन -त-त+त>ऋ डे 
, आर स्प्रेनयर वर्ग : एक्शन प्लान फार लीगल सविसेज--28 (977) 
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एच. एडलान्गर ने झग्ने अध्ययन से बताया कि प्रभिभाषकगण जो इस क्षेत्र में 
भ्रग्रसर हैं केवल अपने वकालत के समय में से 6.4 % समय विधिक सहायता हेतु देते 
हैंब उसमें से भी /3 हिस्सा उनके मित्र व रिश्तेदारों को निःशुल्क कानूनी 
सहायता में व्यतीत हो जाता है। वहां पर “विधिक सहायता निर्घनों को प्रभियान 
की असफलता निश्चित” व “निजी क्षेत्रों के वकीलों द्वारा फोस न लेने या कम फीस 
लेने से विधिक सहायता की दुर्देशा,” शीेक पुस्तकें इस वात को प्रदर्शित करती हैं कि 
विधिक सहायता एक दिखावा मात्र है। 


वकीलो का दायित्त्व : नेतिक बनाम कानूनी 


98. वकीलों के नेतिक दायित्त्व व व्यावसायिक नैतिकता पर प्रकाशित 
एक रपट में 975 में कहा गया कि यद्यपि जब न्यायालय निर्घंत पक्षकारों की 
पेरवी करने के लिए वकीलो को कहें तो उन्हें प्रकारण मना नहीं करना चाहिए, 
परन्तु न्यायालयों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वकीलो का दायित्त्व उन 
पक्षकारों के प्रति पहिले है जिनसे वे फीस लेकर काम करने का वायदा कर चुके 
हैं। 98] में एक सर्वेक्षण के भनुसतार विधिक सहायता वाले एडवोकेट बहुत 
प्रधिक बोके से दबे हैं क्योकि उन्हें प्रायोग एक समय में !20 से 50 तक 
मुकदमो की पैरवी करने के लिए बाध्य करता है। अमेरिका मे इस कारण प्रत्यम्त 
निराशाजनक यातावरश है क्योकि जहा तक कानून का प्रश्त है गरीबों को कानूनी 
सहायता देने के लिए केवल वकीलो का नैतिक दाथित्त्व लिखा गया है जो एक 
विधि लेखक के भ्रनुसार केवल थोथा श्रादर्श है। प्रधिकतर न्यायालयों ने दीवानी 
मुकदमो में विर्धन को विधिक सहायता प्राप्त करते के प्रधिकार को नकारा है । 
केवल कुछ न्‍्यायालयो ने इस बात को सीमित भ्रधिकार माना है 2 


979 को वापिक रिपोर्ट 


99. वहा, के, विधिक सहायता सेवा प्रायोग की वापिक रिपोर्ट 979 
के भनुसार साधारणतया आयोग द्वारा सहायता न देने पर झमरीकन नागरिकों को 
प्रन्य कोई विधिक सहायता का साधन नही है । 


. हन्ट बनाम हैकिट 36 कलिफॉर्दिया पभपील 3 भाग पृष्ठ 34 सोड बनाम 
सोड 399 मिक पृष्ठ 367 

2. फ्लोरिस बनाम प्लोरिस 598, द्वितीय भाग > वियका 2820 बाकि 
में बच्चो के सरक्षण बाबत पायना वनाम सुपिरियन कोर्ट 7 कंलिफॉर्निया 
3 भाग पृष्ठ 908 (976 कुंदी का न्याय पाने का अधिकार) । 
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गिद्धों से बदतर 

00. भोपाल गैस काँड के मृतकों के परिवारों का भमेरिकी वकीलों द्वारा 
शोपण व घोखाघड़ी ने सिद्ध किया है कि ये “गिद्ध” पक्षी हैं, जो दीन होन, दुःखी 
परिवारों को मृतक की लाशों से मुप्तावजे रूपी रक्त मांस मज्जा पर “निःशुल्क 
कानूनी सहायता” का ढोंगी नकाव लगाकर, भू ठे मानवीय सवेदना के मुश्षौटे लगा- 
कर मंढरा रहे हैं। उनमें कब्बो व गिद्धों जेंसी भी लज्जा नही है क्योकि वे कम 
से कम जीवित परिवारों पर यह कुत्सित शोपण चौचो का हमला तो नही करते । 

85% पक्षफार बंचित 

20!. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जहां पूरे प्रमेरिका के मिर्धंन 
परक्षकार, जो वहां के कानून के प्रनुसार नि:शुल्क कानूनी सहायता पाने के प्रधिकारी 
हैं, में से 85% इससे बचित रह जाते हैं । जो 5% भाग्यशाली होते हैं उनको भी 
प्रभिभाषक प्पने प्रमूल्य समय में से केवल 6.4% समय देकर व इस समय में से 
भी उन पक्षकारों में से जो रिश्तेदार यथा मित्र होते हूँ उनको एक तिहाई भाग का 
समय देकर वास्तविक कानूनी सहायता से वचित कर देते हैं । 

; प्रतिबद्धता श्रावश्यक 

02., यदि विश्व के सबसे प्राधिक सम्पन्न वेभवशाली व विज्ञान तथा 
इसेक्ट्रोनिसस की होड़ में प्रथम या द्वितीय जाने-माने राष्ट्र में विधिक सहायता 
की यह दुगगंति है तो सहज में ही मेरा यह निष्कर्पे सत्य के कगार पर है कि निर्धन 
को विधिक सहायता राजकीय स्तर पर केवल वित्तीय साधन उपलब्ध कराते से 
सम्भव नहीं । इसके लिए राजनंतिक, सामाजिक, नेतिक मनोबल, मानस व मानसिक 
प्रतिबद्धता चाहिए । 

“पालक्रीवाला, मदर टेरेसा नहों” 

403. दुर्भाग्य से पालकीवाला, सौराबजी व नरीमेन जेसे प्रभिभाषकों से 
यह श्रपेक्षा करना कि वे “मदर-टेरेसा” की बरह दुःखी, गरीब, तृसित, उत्पी- 
ड्न्तति मूमिहीम किसान, श्राकाश के नौचे सड़क पर सोने वाले फुटपाधियों, कोपड़- 
पट्टी मे रहने नाले नर कंकालों या कामगारो की सेवा निःशुल्क कानूनी सहायता 

करेंगे, एक विकलाग को माउण्ठ एवरेस्ट पर चढ़ाने की कल्पना के वराबर है । 
कॉल गर्ल नहीं नींव के पत्थर 

04, भ्रतः भारत मे निर्धन को न्याय की कल्पना भ्रगर सरकार को करनी 
है तो प्रभी केवल स्थायी नीव भरते का कार्य ही सम्पश्न किया जा सकता है वर्श्ते 
कि हम केवल सेमिनार व समारोह मे सुन्दर शिल्पी भरोखे बनकर, प्रय्यर की 
व्यग्यात्मक भाषा मे “कॉल गर्ल मीट” की तरह भ्ाकपंणा तक सीमित न रहें । 
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रूस सें सरकारों धकोल 


!05. उपरोक्त भ्रमेरिका, इगलैण्ड के विश्लेपरप के पश्चात्‌ यदि हम 
सोवियत रूस की ओर ध्यान दें, वहां पर न्यायिक पद्धति लेहिन की वर्ग विहीन 
समाज रचना पर आधारित है। इस कारण पश्चिमी दुनिया की विधिक सहायता 
की बहा पर प्रावश्यक्रता नहीं । वहां हर व्यक्ति सरकारी खर्चे पर सरकारी वकील 
प्राप्त कर सकता है, क्योकि सारे न्याय व विधि के क्षेत्र का सरकारीकरण है। 


406. सोवियत रूस में विलक्षण प्रयोग इस हेतु है क्योकि वहा पर 
भ्रभियोगी व श्रभियुक्त पक्ष दोनों को सरकारी तौर से ही नियत्रित किया जाता है । 
मालिक के विरुद्ध अभियोग ट्रेड यूनियन चलाती है ॥ उपभोक्ता मुल्य 'समितिया 
नियंत्रण, खाद्यान्न मे मिलावट श्रादि के अभियोग चलाती हैं व कई सार्वजनिक 
संस्थाएं भ्भियोग को प्रस्तुत करने श्रथवा भ्रभियुक्त को बचाव करने में सक्रिय हैं, 
जहां पर श्राम जनता सम्बधित होती है । 

श्रास्ट्रेलिया 

407. श्रास्ट्रेलिया मे राजकीय आधार पर उनके नियंत्रण में ही निःशुल्क 

कानूनी सहायता देने का प्रयोग हो रहा है। | 

,. 08. भारत में दण्ड प्रक्रिया संहिता 973 के संशोधित प्रधिनियम में घारा 
304 प्रभियुक्त को निःशुल्क प्रभिभाषक देने के हेतु निमित की गई है। इसके लिये 
नियम उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से सलाह कर बनाये जाते हैं। इसी 
प्रकार दीवानी मामलों में गरीब व्यक्ति बिना कोर्ट फीस दिये प्रपने आपको आधिक 
रूप से असहाय, साधनहीन सावित करने पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, जिसके 
लिये दीवानी प्रक्रिया सहिता में प्रादेश-33 में प्रावधान किये गये हैं । 

409. हमारे यहां प्रपराघ से संतप्त परिवार को सहायता देने का प्राव- 
घान श्रव तक नही है, यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता में मुझावजा देने का सरीमिति 
प्रावधान घारा 357 में श्रव किया यया है। हर 

0. मह्‌धि कृष्णा पयूयर मे भ्रपने एक निर्णय मे कत्ल होने पर प्रयवा 
प्रस्य प्रकार से सतप्त, भपराध से शसित परिवार को राजकीय कोप से क्षति पूर्ति 
करने का प्रावधान बनाने के लिये पश्रपना मत दिया है'। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया 
पर एक दिल्‍ली में हुए सम्मेलन मे ला्ड डेनिग के इस सन्देश को महत्त्वता दी “जहाँ 
तक अपराध से संतप्त परिवार का प्रश्न है ब्रिदेव मे. प्रावधान है कि गम्भीर 
अपराध उदाहरणतथा कत्ल में ७ च्पीति, | ॥$ ब्राथिक सद्ायता 


देगी ।॥/ | 
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 ]]. रोमन विचारधारा के प्नुसार न्याय की देवी का आसन इतना 
निर्भीक, निष्पक्ष होता है जिस्ते कि कोई प्राकपंरा हिला नहीं सकता। किसी 
प्रकार के भय, प्राक्रोश अथवा लोभ में वह भ्रपने तुला को हिलने नही देती । 
वह किसी के पक्षपात॒ करने या दुर्भावना से निर्णय करते से दुर रहने के 
लिये भपनी आंखें बन्द करके यह नही देखती कि पक्षकार कौन है व हाथ में 
तलवार लिये उद्घोष करती है कि समस्त प्रातवाइयों व श्रपराधियों के विरुद्ध 
समानता, सकल्प दे निष्पक्षता के साथ इसका उपयोग किया जायग्रा 


4]2, दुर्भाग्य से इस भ्रधेपत का इस युग मे सदुपयोग न होकर साधन- 
सम्पन्त, शासक, मालिक, शासनकर्ता, प्रभावशाली व्यक्ति व पक्षकारो के द्वारा इसका 
दुष्पयोग किया जा रहा है। प्रावश्यकवा है कि प्रव इस हेतु नि्घंत, त्रस्त, 
उत्तीड़ित, शोपित, विपिन्न, शक्तिहीन पक्षकार को भी स्याय मिले । लेकित इस हेतु 
जहा एक प्रोर निःशुल्क कानुनी सहायता से उसे समकक्ष व प्रभावी बनाने का प्रयोग 
पल रहा है वही दूसरी ओर इस प्रयोग की वाँछित सफलता की सभावता के 
कारण न्याय देवी की कल्पना में क्रान्तिकारी बदलाव भारतीय न्याय्रिक क्षित्िज 
पर इंष्टि गीचर हो रहा है। जबकि यह्‌ मांग की जा रही है कि न्याय देवी प्रांख 
खोलकर सम्पन्न व विपिन्न, सशक्त व निशक्त, साधनयुक्त व साधनहीन, शोपक व 
शोषित, पूजीपति व सर्वहारा, भूस्वामी व भूमिहीन, मालिक थ कामगर के बीच 
जो विपमता, भ्रभाव व प्रसंतुलन है उसको श्रपननी इष्टि मे रखकर तुला का प्रयोग 
करे । विधिक कानूनी सहायता का यह भी एक प्रमुख स्तम्भ है कि झधी न्याय देवी 
की भालें इस भ्ोर खुलकर प्राकपित हो। 


बकालत का राष्ट्रीयकररप 


3. किसी युग मे प्रभिभाषक बं के राष्ट्रीयकरए की माग, निधन को 
"याय देने हेतु की गई थी परन्तु श्राज वह लुप्त हो चुकी है व श्रव व्यक्तिगत क्षेत्र 
में ही प्रभिभाषक प्रथर्जिंन के लिये वकालत करते हैं ! 
| ग्रुजरात सर्वेश्रेष्ठ 
।]4, भारत के परिवेश में यदि हम कुछ भश्रदेशों के विधिक सहायता 
कार्यक्रमों का मूल्याकन करें तो पायेगे कि ग्रुजरात इसमे सर्वश्रेष्ठ रहा है। यहां 
5 नवम्बर, 972 को यह योजना प्रारम्भ हुई, जो छः ताल्‍लुको मे थी व प्रव 


रे राज्य मे है। वापिक पाच हजार की झ्राय से कम हर व्यक्ति को सरकारी खर्चे 
पर विधिक सहायता देने का प्रावघान है। जिले व ताल्लुका समितियां बनी हुई हैं, 
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जिनके अ्रध्यक्ष न्यायिक श्रधिकारी होते हैं व राजकीय विधिक सहायता समिति के 
अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति होते है। वहां प्रारम्भ में सरकारी 
अनुदान केवल 7,000/- रु. सन्‌ 72-73 मे किया गया, परस्तु श्रव वह राधि 
असीमित है । ॥॒ ह 
राजस्थान हा 

4]5. राजस्थान में विधिक-सहोयता कार्यक्रम 97 6में प्रारम्भ हुप्ता, 
नियम 976 में बने व भ्रब 984 में नये नियम वन चुके है, जिनका विवरण ऊपर 
किया जा चुका है। राजस्थान प्रान्त मे विधिक सह्यायता हेत्‌ प्रनुदान में सरकार की 
प्रोर से कमी नहीं रही परन्तु जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके प्रनुसार उनका उपयोग 
पूर्ण रूपेय केवल दो वर्ष से होता प्रारम्भ हुआ है। आ्रांकड़ों निम्नलिखित हैः-- 


3 तनततततीनी नी ननघननी-नननीनीनननन-+न-न-+-ननननन>नननन3न 


व झावंटित विधिक सहायता प्रशासनिक । ऊल व्यय 
रकम व्यय व्यय 

976-77 5 लाख , प्र 20,000.00. 20,000.00 
977-78 5 लाख -... 50,000.00, . 50,000.00 
978-79 5 लाख ज- 44.00.... 44.00 
979-80.. 5 लाख बने 3,67.70 , , 3,67.70 
980-8 66 हजार 4,953,79. 2,500.50... 7,454.29 
98-82 .4 लाख 2,005.30.. 6,353.955.. 8,359.25 
982-83 2लाख. -- 8,396.50 .4,869.40.. 23,265.60 


983-84 .50 लाख 36,6.50. 9,379,20.. 45,990.70 
984-85 5 लाख... 2,3,363.90 30,27,83 . 2,6,49 73 


746 चततेमान में न्‍्यायाधिपति श्री दिककर लाल मेहता व भूतपूर्व मुख्य 
मत्री श्री शिवचरण माथुर, वर्तमान मुख्य मत्री श्री हरीदेव जोशी व विधि मंत्री की 
इस कार्यक्रम में पूर्ण प्रतिवद्धता-व लगन के कारण जो ,कार्य छोटे स्वरूप में 
न्‍्यायाधिपति श्री पुरुषोत्तम दास कुदाल ने 75-76 भे प्रारम्भ किया था उसे श्रव 
पूर्ण गति मिल चुकी है व गुजरात. के पदचिन्हों पर इसे मतिशील बनाने का प्रयास 
किया जा रहा है। वर्ष 84-85 में ,00 व्यक्तियों को विधिक सहायता दी गईं व 
97 साक्षरता शिविर भ्रायोजित किये गये । १५० #क का 
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-... फर्नाठक 

7., कनठिक में 977 में प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ वहां के उस 
प्मय के न्‍्यायाधिपत्ति श्री वेकटारमेया ने इसका नेतृत्व संभाला। बैंगलोर में 
छः केन्द्र व 24 केन्द्र प्रन्य स्थानों पर खोले गये, जिनमें से दो बैंगलोर के केन्द्र 
केवल महिलाधों व बालकों को कानूनी समस्याओं में पूरी सहायता देते है। पहले 
पहल कननाटिक सरकार ने 0 लाख रुपये सहायतार्थ दिये व सफल होने पर 40 
लाख रुपये श्र देने का प्राश्वासन दिया । यह आंकड़े कर्माठक विधिक सहायता 
समिति की रिपोर्ट, 978 से प्राप्त होते हैं । 


तामिलनाडु 

8, तामिलनाडु में एक स्वतन्त्र भ्रायोग प्रवकाश प्राप्त न्यायाधिपति 
पी० रामकृष्णन की प्रध्यक्षता में स्थापित किया गया है। इसके द्वारा गरीबों को 
जिनमे सभी कमजोर वर्ग विशेष तौर से महिलाएं, प्रनुमूचित जांति व जन जाति 
शामित्र है को विधिक सहायता दी जाती, है व वकील उपलब्ध कराये जाते 
हैं । कई समस्याम्रो का सुधार प्रशासनिक स्तर पर इस प्रायोग के द्वारा 
कराया जाता है। मोटर वाहन दुघंटनामों मे यह भ्रायोग भी भारत में सबसे सक्रिय 
रहा है वयोकि,हर वर्ष हजारो दुघंटनाम्नों से ग्रसित व पीड़ित परिवारों की पैरवी 
कर मुप्नावजा दिलाने में इस आयोग ने नया कीतिस्तम्भ प्रस्थापित किया है। प्रायोग 
के प्रयासों से ही तामिलनाड वाहन नियमों में परिवर्तत कर पुलिस द्वारा दुर्घटना 
की प्रथम सूचना की नकल व इन्श्योरेन्स पालिसी, वाहन के मालिक, ड्राइवर भ्रादि 
के सब विवरण बहा एक ओोर दुघंटना क्षति पूर्ति न्‍्यायाघिकरण को भेजने का 
प्रावधान है वहा संत्रप्त परिवार को भी यह सब विवरसख निःशुल्क उपलब्ध कराये 
जाने का प्रावधान किया गया है | प्रतः प्रव तमिलनाडु इसमें प्रग्मणी है । 


]9 इस उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि भारत के विभिन्न 
पदेशों मे जिनमें से कुछ का सक्षिप्त विवरण दिया गया है विधिक सहायता के 
कार्यक्रम गति ले रहे हैं, यद्यपि यह केवल श्रांशिक सफलता कही जा सकती है । 

का प्रधान मन्‍्त्री, द्वारा प्रोत्साहन 

420. प्रसन्नता व सम्तोप का विषय यह है कि ! व 2 सितम्बर को 
दिल्‍ली मे प्रधान मन्‍्त्री द्वारा इस कार्यक्रम की प्रसफलता के प्रति व्यकतत की गई 
चिन्ता से यह संभावना है कि अब इसे गतिमान बनाया जायगा | इस सम्बन्ध में 
पलतीफिरती लोक :भदालतों को “हर''प्रदेश मे स्थापित करने हेतु केन्द्र द्वारा 
विधेयक पारित करने का निर्णय सामयिक कदम है। 
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सरकार लोक अदालत में भागीदार बने । 


५९ | + 

2. यह चिन्ता का वियय है ,कि भ्रव तक-ग्रुजरात में भी जैसा कि 
मैने पोरवन्दर लोक भदालत मे जाज़कारी प्राप्त की सरकारो पक्ष समभौते के लिये 
उपस्थित नही होते व लोक भ्रदालत का परोक्ष मे बहिष्कार करते हैं। यह दुर्भाग्य- 
पूर्ण स्थिति है। गुजरात मे इस समस्या - को जब तक सरकारी स्तर पर हल नहीं 
किया जायगा लोक भदालत में गरीब को कानूनी सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी। 
यह तो सर्वविदित है कि भारत के न्यायालयों में जितने मुकदमे हैं उतमे उच्च न्याया- 
लय व उच्चतम न्यायालय में लगभग भाथे से भधिक मुकदमों मे सरकार एक प्रोर 
पक्षकार है व अ्रघीनस्थ न्यायालयों में भी लंगभय एक चौथाई मुकदमों में सरकार 
अत्यक्ष या परोक्ष मे या सरकारी निगम श्रथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पती 
पक्षकार है। श्रतः लोक श्रदालत की सफलता इस पर निर्मेर रहेगी कि सरकार 
पक्षकार के रूप में भी उनमे उपस्थित होकर समभौतें में'शामिल हो, मुकदमे के 
निपटाने का प्रयास मुकदमा होने के पहले व वाद में करे, भ्रन्यथा सब मिलाकर 
यह प्रयोग दिखावा भ्रधिक व वास्तविक न्याय देने वाला कम होकर रह जायगा। 


लोकहितवाद श्रादेश क्वियान्विति : सम्मेलन मौन ' 


422. लोकहितवाद के निर्णय की क्रियान्विति के- सम्बन्ध में दुर्भास 
से इस सम्मेलन मे विचार नही किया ग़या इस कारण सामाजिक न्याय का एक 
महत्त्वपूर्ण,पक्ष तिर॒स्क्ृत रह गया । मर्यादाओं से जकड़े हुए बेडियों में कारावासीय 
मुख्य न्‍्यायाधिपतिगण सम्मेलन में मूक दर्शक के भांति उपस्थित रहे। न्याय 
पालिका के प्रभाव प्रभियोगो की बात को प्रकट करना संभव नही हो सका'। बह 
उचित भी है कि न्यायपालिका अश्रपनी मर्यादाभों मे रहे परन्तु सामाजिक न्याव 
के क्षितिज उभरने के पश्चात्‌ भ्रव यह' तो निश्चित है कि सरकारी क्रियास्विति 
के बिना चाहे निर्णय एशियाड के मजदूरों की छटनी या वेतन सम्बन्धी हो अथवा 
राजस्थान के भ्रकाल राहत कार्य के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का प्रश्त हो 
यथा कमला प्रकरण मे राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली मे नारी शोपरय व चर्म व्यापार 
को रोकने का प्रश्न हो भ्रथवा नारी निकेतनों के भ्रमानवीय झावास को सुधारने की 
समस्या हो या बधुम्रा - मजदूरों की मुक्ति का प्रश्न हो अथवा नायरिक सुविधाएँ 
प्राप्त करने का' रतलाम का वाद हो, इनमें सबसे बड़ा भ्रश्न है कि निर्णय की 
क्रियान्विति सरकार -द्वारा -की जाय ।, संभवतः यह प्रश्न भ्ाने वाले सम्मेलन में 
पभयथवा भ्रन्‍्य शांतिपूर्ण विधिक अतिवेदनों में भ्रभिभाषक, संघों द्वारा या प्रस्य 
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सामाजिक न्यायिक क्षेत्र में प्ग्रसर संस्थाप्रों द्वारा हल कराया जा सकेगा, क्योकि 
इस सम्मेलन में यह स्पष्ट हो गया कि प्रधान मंत्री, विधि मंत्री व हर सरकारी 
तंत्र साधारणतया न्याय व्यवस्या में गतिशीलता लाने व निधन को न्याय प्राप्त 
करने हेतु समस्त प्रयास करने के लिये कृत संकल्प है | 


चेतावनी 


23. "निर्घम को न्याय” के उपरोक्त विवेचन के श्रत में केवल यह 
चेतावनी देना उचित होगा कि मैग्ना कार्टा, स्टेट प्राफ लिवर्टी व विश्व के समस्त 
सविधानों में निर्धन को सेवा संकल्प को दोहराने के पश्चात्‌ भी सदियों से निर्घन, 
श्रगक्त, दलिद, श्रसित, उत्पीड़ित व शोषित रहे है । मनुस्मृति व सृष्ि के प्रारम्भ में 
निध॑नों को न्याय के उद्वोधन के पश्चात्‌ भी सब मिला कर विश्व में “मत्स न्याय 
का ताइव नृत्य येनकेन प्रकारेण शक्तिशाली द्वारा शक्तिहीन को, साधन सम्पन्त 
द्वारा साधनहीन को, पू'जीपति मालिक द्वारा सर्वहारा व कर्मचारियों को शोपण 
करने की परम्परा में ही रहा है। न्याय व्यवस्था पर मनु का यह विचार कि “कानून 
निवंस को भी सवल व शक्तिशाली के समकक्ष वनाकर न्याय प्राप्त कर सकता है! 
कैवल प्रादर्श के रूप में रहा है, पालना के रूप में नही । 


भगवती न्यायालय सक्रिय हो 


24, श्राज भी राष्ट्र में जैसा कि प्रन्य पश्चिमी राष्ट्रों में मी विद्यमान है, 
नारी का शोपण, दहेज व योन के लिये किया जाता है । श्रादिवासी व फुटपाथ पर 

वाले, कंपड़पद्टी व ऋुगी क्रॉंपड़ियो के निवासी संवेधानिक घोपराप्रो व 
ऊैनूनी सहायता केन्द्र के प्रारामदेय जलसों, जश्नों के पश्चात्‌ भी मारकीय पशुतृल्य 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शासन की व्यवस्था में म्राज भी कामगारों के लाभ के 
प्रधिकतर कानून उद्योगपत्तियों के स्वर्ण मुद्रा से नियन्त्रित, राजनीतिज्ञ व कार्ये- 
परातिका को तिजोरियों मे बन्द हैं व कमजोर का शोषण उसी गति से हो रहा है । 
वेधिक सहायता समितिया साक्षरता अभियान से भ्रब तक उनको यह बताने में भी 
प्रतमर्थ रही हैं कि वह प्रपने अ्रधिकार के लिये सधर्य कर सकते हैं। देश की 
प्रधिकाश जनसंख्या आ्राज भी संवैधानिक उद्घोषणा की समानता व न्यायिक 
“पतन्त्रता से वचित है व विधिक सहायता समितिया उनका अर्थे भी उनको समभाने 
में प्समथे रही हैं। अतः झाने वाले भविष्य में क्रियान्विति के क्षेत्र में विधिक 
पहायता की सुधार योजनाए' भगवती न्यायालय से प्रेरित हो सफलीभूव हो, इसकी 
प्रा प्रवश्य है । 


544/निर्धेन को न्याय ] 
नींव के पत्थर ,,, | 
25. न्यायिक क्षेत्र के समस्त चितकों; ग्रभ्चिभाषकों, विधिवेत्ताश्रो, न्यायिक 
अ्रधिकारियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धन को न्याय दिलाने हेतु राजकीय 
समितियों श्रथवा निगम व सावंजनिक संस्थाप्नों में सक्रिय कार्य करने का यह उचित 
समय व वातावरण है ॥ यदि कार्य पूरां न भी हो सके परन्तु उसकी श्रेष्ठ प्राधार- 
शिला व नींव इस पीढी ने रखने में सफलता प्राप्त की तो भावी, पीढ़ियां , उस पर 
नि्धेन, निरवेल, निःशक्त व असहाय हर ब्यक्ति के भासू पोछु कर नव जीवन, समान 
ब्राथिक व सामाजिक न्याय की दिशा में प्रतिस्थापित करने मे श्रवश्य ही सफल 
होगी । न्‍ घर 
26. लोक भ्दालत, लोकहितवाद, व निःशुल्क कानूनी सहायता की त्रिवेणी 
का सफल संगम यदि भगवती न्यायालय करवाने में भ्ांशिक सफलता भी प्राप्त कर 
सके, तो न्यायिक इतिहास में वह भागीरथ बन सकेंगे । 


न्यायपालिका की आर्थिक स्वायत्ता 
च 


न्यायिक स्वतन्त्रता 


4. भारतीय न्यायपालिका को प्राधिक स्वायत्ता प्रथवा प्रात्म निर्मरता की 
प्रावश्यद्ता को विधि वेत्ताप्रों दे स्थायाधिपतियों मे विभिन्न परिवेश व प्रसंग में 
प्रमुभव किया है। दिल्‍ली में हाल में हुए दो दिवसीय मुझुय न्‍्यायाघीणश, मुख्य मंत्री 
व विधि मत्रियों के सम्मेलन में जहां सस्ता व सुलभ न्याय देने हेतु व न्याय प्रक्रिया 
में प्रगति व शीघ्रता लाने, गतिमान बनाने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण 
निर्णय लिये गये, परन्तु वहां प्राथिक स्वायत्ता के प्रश्श को किसी भी पक्ष ते नहीं 
रखा। इस निर्णय में लोक प्रदालत तथा चलती फिरती अ्रदालत की स्थापना 
फरना, लाखों प्रनिशित पढे दशकों पुराने मुझदमों का निपटारा व न्यायाधीशों की 
नियुक्ति करना, राष्ट्रीय विधि सेवा कानून को बनाकर निःशुल्क सहायता उपलब्ध 
कराने का विस्तार करना, न्यायाधीशों फी संख्या बढ़ाना, न्यायाधीशों के रिक्त पदो 
के रिक्त होने के पहले नियुक्ति करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना, न्यायिक मेवा 
प्रधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये केन्द्र, संस्थान भथवा प्रकादमी की स्थापना 
करना, प्रधीनस्प न्यायिक सेवाप्तों में चयन की प्रक्रिया में उच्च न्यायालय के 
नायाधीशों को सम्मिलित करना, पझाधुनिक वेशानिक सुधारों के उपयोग हेतु 
फेम्प्यूटर पद्धति प्रादि को उपयोग में लाना व न्यायापीशों की सेवा शर्तों पर 
पुनविचार कर उन्हें भ्रधिक सुधिधाजनक बनाने का निर्णय भारतीय न्यायिक जग्रत 
में धत्यन्त महत्त्वपूर्ण है! प्रधान मंत्री व केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा इस हेठु प्राथ- 
मिकता देना व घिता व्यक्त करने से यह भ्रपेक्षा की जा सकती है कि हमारी न्याय 
पालिका मे प्रभावशाली उपयोगी परिवतेन भगवती न्यायालय काल में प्रारम्भ हो 
जायेंगे। 

वित्तीय श्रधिकारों का श्रभाव 
2. मुख्य न्यायाविपति श्री भगवती ने इसमे अग्रणी मार्गदर्शन किया है 
व लोक प्रदालत, लोक द्वित वाद, निःशुल्क विधिक सहायता क क्षेत्र मे वे चिरकाल 
रैक स्पयिक जगत में झ्वाति प्राप्त कर' सकेंगे, ऐसी अपेक्षा है। परन्तु झाथिक 
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५ केक अ 2 पव कर 

स्वतन्त्रता के अ्रभाव में इन निर्णयों की  क्रिधारि स्पद है। वर्तमान में 
भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधिपतियों को अपने 

स्तर पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी बढ़ाने का निर्णय लेते का अधिकार नहीं 

है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, उनके कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सख्या में बृद्ध 

करना प्रथवा न्यायालय में साधन उपलब्ध करना, इस हैतु उच्च न्यायात्रय के 

प्रधिकारी प्रदेशों के सचिवालय में वर्षों सीख मागने की कोली लिये याचक की तरह 


हीन अवस्था मे भटकते रहते हैं। 
न्यायालयों को दयनोय स्थिति 
3, श्रधीनस्थ न्यायालयों में ही नही बल्कि उच्च न्यायालयों में भी जब तक | 


संबंधित सरकारी कार्यालय की हरी भण्डी नही मिलती तव तक उच्च न्यायालय के 
लिये निर्णय लिखने के कागज, पैन्सिल, टंकण मशीन भी स्वतन्त्र रूप से खरीदने के 
अधिकारी नही हैं । निरीक्षण में मैंने जयपुर के श्रघीनस्थ न्यायालयों में रसीद बुक 
के प्रभाव में जुमाने की रकम जमा करने की दुविधा, सम्मन व वारन्ट के फार्म व 
मिलने के कारण खाली कागजो पर छापे लगाकर प्रपराघी को बुलाने की दयनीय 
स्थिति, सांगानेरी गेट न्‍्यायालयो में गार्ड रूम न होने के कारण पुलिस कास्टेबिल को 
सजा देने पर बुलाने मे पाच छः घटे का इंतजार व अलमारियां व फाइल कवर के 
अभाव मे फर्श पर मुकदमों के कागजों को पडे रखने की दुःखदायी स्थिति देखी है। 
यही नहीं, कई न्यायालयों में तो पक्षकार को कागज लेकर प्रस्तुत करमे पर बयान 
लेने व निर्णय की प्रतिलिपि देने या भ्रन्य कार्य करने की. दुविधाजनक स्थिति भी 
सामने आई । सरकारी प्रावास के प्रभाव में एक ही छत के नीचे अ्रभिभाषक के 
मकान में एक शोर न्यायालय व॑ पास के कमरे में भ्रभिभाषक का कार्यालय द्ोने के 
भ्रापत्तिजनक मिश्रण भी पाये गये । दूटी गिरने वाली छत के नीचे लगातार गिरते 
हुए चूने व पानी के नौचे न्‍्यायाघीश सिकुड़कर कार्य करते देखे गये । पिश्ते 
अध्यायों में मैंने इन दुर्देशाझ्ों का विस्तृत वर्णन किया है व बताया है कि किस प्रकार 
बनी पार्क के न्यायालयों मे लयभग चालीस से अधिक न्यायाधीश कार्ये करते हैं वे 
.हर समय उन्हें चैम्वर के ब्रभाव में अभिभाषकों की भीड़न्भाड़ मे खुले में देवल 
लगाकर कार्य करना पड़ता है| पक्षकारो मे महिलाओं के लिये भी जेठ की कड़ी 
धूप में व सावन भादों की भूसलाधार बरसात में सर छिपाने के लिये कोई पक्षकार 
शेंड या कमरा नहीं है न शोचासय है। पश्राथिक दुगगंति की पराक्राष्ठा, उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों को उचित शीक्षल्रिपिक की संख्या के प्रभाव में लंबे समय 
नक प्रतोक्षा करने व निर्णय लिखाने में प्रसमयंता में भी श्रकट होती है। 
मुख्य मंत्रियों पर निर्भरता मुख्य स्यायाधिपत्तियों की 
4. राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों के न्‍्यायिक जगत में विभिन्न समस्याएं है पर” 
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सव मिलाकर यह स्पष्ट है कि भ्राज के मुख्य स्यायाधिपति झ्राथिक इष्टि से झोला 
फंलाकर भीख मांगने के लिये प्रशासन के सम्मुख बाध्य कर दिये जाते हैं, जिससे यह 
प्रावश्यक हो जाता है कि वह अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री, वित्त मन्नी, राज्यपाल से 
धनिष्ठ सम्बन्ध रखें ताकि श्राथिक कठिनाइयां न हों, यह सब दुर्गति यदि मुख्य 
न्यायाधिपति स्तर पर होती है तो छोटे ग्रामो में बडे हुए दयनीय मुन्सिफ की दुःख- 
पूर्ण दुरदेशा की कल्पना करने से सिहरत पैदा होती है व लगता है कि न्यायिक 
स्वतन्त्रता भ्राज नही तो कन्न निश्चित ही खतरनाक चौराहे पर भरा जायेगी । 
प्रधान मंत्री की घोषरणा 

5. सोभाग्य से जंसा कि प्रधान मंत्री ने कहा भारतीय न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता पर हूम सबको गे है व श्रव तक इन सब झ्राथिक दुविधाम्रों, विपदाझ्ों, 
देयनीय कठिनाइयों के उपराम्त भी हमने भपनी स्वतन्त्रता को भ्रक्षुण्प रखने के 
पूर्ण प्रयास किये है । श्रावश्यकता इस वात की है कि यदि हमें घिरकाल चिरस्थाई 
स्वतन्त्रता के रूप में प्रस्थापित करना है तो श्राथिक दृष्टि से न्यायप्रात्रिका को 
स्वतन्त्रता प्रदान की जाय । 

आशिक स्वायत्ता का विवेचन 

6, आधिक स्वतन्त्रता का विशद विश्लेषण तो यहा करना संभव नहीं 
केवल संकेत के रूप मे यह बताया जाना भावश्यक है कि केन्द्रीय स्तर पर राजकीय 
कोप में प्रति वर्ष प्रावडन की धनराशि वहां के मुख्य स्थायाधिपति व न्यायपालिका 
को प्रदान कर दी जाय, जिसके विस्तृत खर्च करने की योजना व क्रियान्विति स्वयं 
मुख्य स्यायाधिपति अपने स्तर पर न्यायिक विभाग के द्वारा करे व राज्य प्रशासन 
का इसमे कोई दखल या प्रकुश न हो । इतना अवश्य है कि यदि राज्य प्रशासन 
चाहे तो मुख्य न्‍्यायाधिपति को आश्राथिक मामलों में सलाह देने के लिये प्रथवा 
पहायता के लिये वित्त विभाग के एक विशिष्ट श्रधिकारी को न्यायपालिका में मुख्य 
शायाधिपति के पास उनकी सेवा में रख सके, जो उन्हें वित्तीय विश्वेप वितरण व 
विस्तृत योजनाऐ' बनाने में सहायता दे । 

न्यायाधिपृतियों की वित्तोय भ्रावश्यकताओं में काट्छांड नहीं 

7. वित्तीय झाधिक स्वतन्त्रता के लिये यह भी प्रावश्यक है कि जिस प्रकार 
जावान में साधारणतया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजा गया वित्तीय प्रावश्यकता का 
भनुभाव राजकीय ग्रावटन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है व उसमे काट्छाट नही 
की जाती, वैसे ही भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति को इस बारे में स्वतन्धता दी जाय 
कि वहू समस्त राज्यो के मुख्य न्‍्यायाधिपतियों से विचारविमर्श कर हर वर्य प्रखित्र 
भारतीय स्तर के ऊपर केन्द्रीय सरकार से व प्रदेशों के स्तर पर प्रदेश सरकार से 
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वित्तीय अनुदान या आवटत के लिये सिफारिश करे, जिसे न्यायपालिका का 
प्रधिकार समभकर स्वीकार कर लिया जाय ! 
वित्तोय परतन्त्रता-स्वतन्त्र न्‍्यायपालिका का अ्रभिशाप 

8. आराथिक वित्तीय स्वतन्त्रता व स्वायत्ता न्यायिक स्वतन्त्रता के लिये 
महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ है। इसकी सँद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य न्यायाधिपतियों व 
मुख्य मंत्रियों द्वारा भविष्य मे की जानी चाहिये । जब तक यह सैद्धाग्तिक स्वीकृति 
नही होती न्यायिक जगत में वित्तीय सहायता स्वीकृत पनुदान के लिये न्याय- 
पालिका के अ्रधिकारी सचिवालय के साघारण से साधारण वित्त विभाग के 
श्रधिकारियों के पास दया कृपा की भोख मांगते रहेंगे व मुख्य न्यायाधिपति हर बार 
मुख्य मन्नी की शोर सहानुभूति प्राप्त करने के लिये या राज्यपाल से सिफारिश 
करवाने के लिये परतन्त्र रहेगे, जो परोक्ष में न्यायिक स्वतन्त्रता पर सबसे वड़ा 
आघात होगा । 

कस्पयुटर का अभाव 

9. यह तो सर्व विदित है कि भ्राज भी जबकि राजनंतिक दलोके 
कार्यालयों मे कम्प्यूटर से चुनावी प्रत्याशियों का चयन करने के साघन उपलब्ध 
करा दिये गये हैं, बेकों व सरकारी कार्यालयों मे कम्प्यूटर युग पूर्ण रूप से प्रवेश 
कर चुका है, वहां संविधान मे घारा १4 के द्वारा सबसे सर्वोच्च गोरवास्वित 
स्तर प्राप्त करने वाली न्यायपालिका इस श्रोर अपनी योजना तैयार कर राजकीय 
भ्रार्थिक वित्तोय स्त्रीकृति के सदेहास्पद माहोल में मन्यर गति से चितन कर रही है। 
इटली जैसे छोटे राष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रोनिक सेन्टर प्ररबो रुपयों के खर्चे 
से प्रतिस्थापित कर दिया गया व विश्व के श्रन्य राष्ट्रो में कम्प्यूटर न्‍्यायतरालिकी 
में पूर्ण रुप से प्रवेश कर चुके हैं परन्तु हम श्रभी तक वित्तीय झभाव में व स्वायत्ता 
के मकारने के कारण इस और झधिक गतिमान नही हो सके । 

प्रधान मंत्री व विधि मंत्री का संकल्प शुभ 

40 यह हर्ष का विपय है कि इस भोर इस सम्मेलन मे ) सितम्बर, 98 
को न्यायिक सुधार के कुछ निर्णय लिये गये परन्तु चूकि उनका वित्तीय बोक प्रदेश : 
सरकारो पर होगा श्रतः उनके क्रियान्विति की हरी भंडी नहीं दिखाई जा सकी, 
अब यह विभिन्‍न प्रदेशों में वित्त विभाग के द्वारा मधन की भ्रक्रिया मे परखे जायेंगे। 
चूकि प्रघानमन्त्री व वित्त मत्री इस हेतु कृत संकल्प हैं भतः यह प्राशा की जा 
सकती है कि वित्तीय कठिनाइयो को दूर किया: जायेगा परन्तु न्यायिक सस्या की 
स्वतन्त्रता के लिये यह भावश्यक है कि यह एक विशिष्ट प्रधान मन्‍्त्री या वित्त मंत्री 
का न्यायिक जगत के प्रति * सम्मास ग्रथवा भ्रपमान की मंशा पर नही रखा जाय 
बल्कि संवेधानिक तौर पर इसे स्वायत्ता प्रदान कर दी जाय ॥ 
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स्वायत्ता स्थायी स्वतन्त्रता का आधार 


, राष्ट्र के जीवन में मुख्य न्यायाधिपति के, प्रधान मंत्री के, वित्त मंत्री 
के, विधि मंत्री के बदल व झ्ञाना जानता स्वाभाविक है। अतः यदि जिन गतिशील 
विचारों से प्रभावित होकर वर्तमान प्रधान मंत्री ने ्यायपालिका की व न्याय प्रणाली 
में कायाकल्प करने का संकल्प उद्घोधित किया है, यदि उसे हमेशा के लिये 
चिरस्थाई बनाना है तो यह झ्रावश्यक है कि ग्राथिक स्वायत्ता हेतु भी महत्त्वपूर्ण 
बितन किया जाकर निर्णय लिया जाय । ४ 

रेल-बजट 

42, एक पहलू झाथिक स्वायत्ता को समभने के लिये हम रेल विभाग के 
बजट पर भी विचार कर सकते हैं, जो प्रलग से रखा जाता है व जिसके लिये रेल 
विभाग, रेलवे बोर्ड भ्रादि उत्तरदायी होते हैं । हर प्रदेश मे व केन्द्र में न्यायिक बजट 
शेष वजट में सम्मिलित न कर अलग से मुख्य न्‍्यायाधिपति की श्रोर से श्राने पर 
पारित किया जाय व फिर उसे श्रपनी योज॑ना के झनुसार क्रियान्वित व उपयोग में 
लाने के लिये मुख्य न्यायाधिपतियों को या मुख्य न्यायाधिपतियों की एक समिति को 
जिसमें विधि मंत्रालय व वित्त प्त्नालय के सदस्य भी हो, सौप दिया जाता चाहिये। 
उपरोक्त विचारों के मंथन व बिन्तन यदि प्रारम्भ हो सकें तो यह न्यायिक स्वतन्त्रता 
की भीव को अभ्रधिक सुदढ़ व गहरी करने में सहायक होगा । 

आन्भ्रप्रदेश के मुख्य मंत्रो के विचार 

. 3. इसी परिवेश मे एक हास्यात्मक उदाहरण भी देना सामयिक होगा। 
जब प्राप्रप्रदेश में लगभग 5-6 वर्ष पहले एक मुख्य मत्री ने न्यायिक भ्रधिकारियो 
की भौपचारिक सभा में कहा कि यदि प्राप राजकीय पक्ष में निर्णय देंगे तो राष्ट्र 
आपकी समुचित श्रावास व्यवस्था कर सकेगा। हो सकता है कि यह हास्य में या 
व्यग्य मे कहा गया हो परन्तु यह प्रसंग एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक स्वतन्त्रता का 
संवंधानिक प्रश्न उपस्थित करता है जिसे गम्भीरता से लेना चाहिये । 

मुख्य न्‍्यायाधिपति-झावासहीन 

4., न्यायिक जगत की मर्यादाझ्रों के कारण व उपरोक्त सकेत विधि 

विशेषज्ञों के विचाराध मैंने प्रस्तुत किये हैं । मेरी प्रपनी मान्यता है कि न्यायाधीश 
था न्‍्यायाधिपति उचित श्रावास, उचित वाहन, उचित स्टेशनरी, उचित करमंघ।रियों 
व कार्यालय की व्यवस्था, उचित टंकर व शीघ्र लिविक सुविधाश्रों के भभाव मे 
यदि पूरे कार्य नहीं कर सके ग्रथवा हीनता का भनुभव करते हैं तो यह र च्द्रीय 
स्तर पर चिता का विषय है। यह संतोष का विषय है कि इस सम्मेलन में प्रायास 
यवस्था पर विशेष तौर से नियोजन करने के संकेत दिये गये हैं । 
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सभी प्रदेशों में एक जसी सुविधाएं श्रावश्यक 
5, राष्ट्रीय स्तर पर भ्रारथिक सहायता के साथ प्रादेशिक स्तर पर 
न्यायाधीशों को सुविधाश्रो की समानता भी भ्रावश्यक है। वर्तमान में कई प्रदेशों मे 
जैसे तमिलनाडु मे हर न्यायिक भ्रधिकारी को राजकीय झ्रावास व राजकीय न्यायालय 
भवन व उच्च स्तर के न्यायाधीशों को वाहन सुविधाएं श्रादि उपलब्ध हैं परन्तु 
अन्य कई अदेशो मे इनका पृर्णतया भ्रभाव है। यह सुकाव कि प्रखिल भारतीय स्तर 
पर न्यायिक सेवा का तिर्माण कर दिया जाय व उनकी सुविधाएं व वेतन श्ू खलाभक्‍़ो 
को केन्द्रीय निर्णय के प्रनुसार लागू किया जाय, इसी परिवेश में स्वागत मोग्य है । 
परन्तु उसके चयन प्रक्रिया व उस सेवा के नियोजन व न्यायाधीशों पर देखरेख व 
स्थानान्तरण का उत्तरदायित्व न्यायपालिका का ही होना चाहिये प्रन्यधा वह 
कार्यपालिका का एक भाग वनकर न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिये सकट 
उपस्थिति कर सकते हैं । 
झाथिक स्वतन्त्रता के साथ इसी परिप्रेक्ष्य मे न्यायिक स्वतन्त्रता पक्षुण्य 
रखने का प्रयास भी महत्त्वपूर्ण हूप से कारयर साबित हो सके इसका प्रयास किया 
जाना चाहिये । ५८ है 
स्टुअरटे-युग 
]6. न्यायिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में इगर्लण्ड मे स्टुभर्ट कॉल में वहा 
के स्टुपर्ट राजाओो व ससद के वीच शीत युद्ध का भ्रन्‍्त 70। में अधिनियम से 
समभीता होकर हुप्ना, वहां न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनका काल राजा के प्रसन्नता 
पर नही वल्कि उनके श्रच्छे आ्रावरण पर निम्मर रहेगा, इसका प्रावधान क्रिया । 
इसके लिये संसद के जेम्स द्वित्तोय व चाल्से प्रथम को पदच्युत करना पड़ा । 
सम्राट बनाम मुख्य न्यायाधीश 
]7. सर एडवर्ड कोक मुख्य न्‍्यायाधिपति ने न्यायाधीश की स्वतन्त्रता के 
लिये विश्व में नये इतिहास का निर्माण किया जब उन्होने इगलेण्ड के महाराजा से 
परिपूर्ण न्यायिक युद्ध कर भपनी स्वतन्त्रता को गरिरवी रखने से व पराधीन होने से 
इन्कार कर भ्रपना बलिदान कर दिया। 
जेम्स प्रथम-हिमपात के ठंडे प्रातःकाल में 
]8. व3 नवम्बर 608 को वेस्टमिनिस्टर हाँल में ब्रिटिथ सम्राट जेम्स 
प्रथम भपने प्रधिकार न्यायपालिका के ऊपर योपने के लिये उतावला हो रहा था। 
एडवबर्ड कोक व वहद्दां की ससदू उसकी प्रमुसत्ता को बार-बार चुनौती देते थे, जब- 
जब वह भपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर नागरिकों को जेल में भेजने का व जब्ती 
करने का प्रादेश देने का दुस्साहुंस करता था । राजा ने भ्पनी सत्ता की मदमस्ती 
में कोक को पन्न लिसा व कहा “चू कि न्‍्यायाघीश मेरे नियुक्त प्रतिनिधि हैं, मैं उनको 
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सुधुर्द किया गया कोई.भी मुकदमा उनके यहां से वापिस लेकर उनके प्रधिकार क्षेत्र 
में से हटाकर मेरे महाराजा को महत्ता के भ्रधिकार में निर्शीत कर सकता हू ।! 
कोक़ ने प्रपने उत्तर में जो कुछ लिखा वह न्यायिक जगत में प्रजर, प्रमर व चिरस्थाई 
हो गया, जिसे न्यायिक स्वतन्त्रता मे विश्वास करमे वाले हमेशा स्वर्ण भक्षरों से 
लिजेंगे | वहू उत्तर निम्नलिखित है :-- 

“समस्त न्यायाधीशों की स्वीकृति से मै उपरोक्त ग्राज्ञा के उत्तर मे 
स्पष्ट करना चाहूंगा. कि राजा अपने श्रघिकार में किसी वाद या मुकदमे 
का निर्णय नहीं कर सकता । यह निर्णय केवल इ गलैण्ड के कानुन व प्रथा 
(कस्टम) जो इंगलेण्ड में प्रचलित हैं के अनुसार केवल न्यायाधीश द्वारा 
न्यायालय में ही किया जा सकता है।” 
ग्रहंकार से उद्देलित हो जेम्स ने श्रपने राजकीय लहजे में फिर आरादेश 

भेजा :- 
ष “मेरा यह मत है कि कानूत केवल तर्कों पर भ्राधारित होता है और 
न्यायाधीश यदि उस तकंयुक्त कानून को समझ सकते हैं तो वह महाराजा 
के द्वारा समभने मे व निर्णय करते में कोई दुविधा नहीं ।” 


कोक का ऐतिहासिक उत्तर 
9, मुझय न्यायाधिपत्ति कोक ने प्रत्युत्तर मे गपने एतिहासिक पत्र में जो 
हर युग में हर भ्रभिभाषक व न्यायाधीश के लिये प्रे रणा का स्रोत है ओर जो गुगो- 
युगों तक झ्ाने वाली पीढियों को उत्साहित व प्रेरित करेगा, यह लिखा -- 

“यह सत्य है कि भ्राप जैसे महामहिम महाराजा को ईश्वर ने समभने 
की बुद्धि प्रदान की है परन्तु आप महामहिम महाराजा इ गलेण्ड के उन 
कानूनों को व उस विधि को जिससे कि हर ब्रिटिश मागरिक के जीवन, भरख* 
पोषण, उत्तराधिकार, वारिज्य के पेचीदे मुकदमे व उनके भाग्य का निर्णय 
किया जाता है; समभमे की वुद्धिमत्ता नहीं रखते क्योकि यह कानूत वे 
बुद्धिमत्ता बहुत विधि भ्रध्ययन व अनुभव से झा सकती है, केचल साधाररा 
सहज ताकिक वुद्धि से नहीं। अतः इस श्रकार की प्रवुद्धता व कानूनी 
प्रनुभव प्राप्त करने मे केवल न्यायाधीश ही समर्थ हैं व इसमर्लण्ड के 
तायरिकों को न्यायिक व्यवस्था के भाग्य का विर्णय झाप प्पनी सहज बुद्धि 
से करने मे सक्षम नहीं” । 

जेम्स उत्तेजित हो उठा मौर उसने लिखा: - 

"इसका प्रर्थ यह है कि ब्रिटेव के महामहिस महाराजा कामूस के 
पराघीन हैं भौर यदि श्राप ऐसा कहते हैं तो यह राज्यद्रोह् होगा ।/ 
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अब कोक मुख्य न्यायाधिपतति की स्वतन्त्रता, निर्भीकता व निष्पक्षता की 
चरम सीमा पर परीक्षा की घड़ी भाई । राजाज्ञा व जेम्स द्वारा कोक को देशद्रोही 
घोषित करने के पश्चात्‌ उसके उत्तर में कोक ने जवाब लिखा:-- 
“यह तो ब्रिटेन में कानूनी स्वतन्त्रता की व्यवस्था है कि राजा 
महाराज्य किसी भी व्यक्ति के पराधीन तो नहीं होते, लेकिन वह ईश्वर व 
कानून दोनो के श्रधीन ही कार्य कर सकते हैं ।77 
जेम्स की भ्रवज्ञा 
20. जेम्स प्रथम उद्व लित, उत्तेजित व पागल हो उठा था व उसने यह 
अपेक्षा नहीं की थी कि उसके राज्य में भी कोई उसके महा पद व प्रधिकार को 
चुनौती दे सकेगा। श्रत. 66 मे उसमे राजकीय झराज्ञा एटोर्नी जनरल सर प्रेन्सिस 
बेकन के माध्यम से भेजो व कोक व उसके न्यायाधीश साथियों को कहा कि “वह एक 
विशिष्ट मुकदमे में कोई कार्यवाही न करें क्योकि उसमे ब्रिटेन के राजा के 
विशेषाधिकार के ऊपर निर्णय करना है।” न्यायाघीशो ने उत्तर भेजा' कि ' यह ग्राज्ा 
कानून के झनुकूल नही है भ्रतः हमारी शपथ के अनुसार हम इसकी पालना नही कर 
सकते ।” 
पु कोक की निर्भोकता 
2. सत्ता के नशे में पागल राजा ने प्राक्रोश में आ्राकर समस्त न्‍्यायाघीशों 
। को.प्रपने दरबार मे उपस्थित होने का फरमान जारी किया । अन्य सब न्यायाधीश 
साध्टांग दंडवत्‌ करने घुटने टेक कर जेम्स के सम्मुख प्रस्तुत हुए व प्रतिज्ञा की कि 
राजा की प्राज्ञा के अनुसार ही वे कार्य करेंगे, परन्तु मुख्य न्यायाधिपति कोक 
अकेले श्रपनी स्वतन्त्रता, निर्भीकता व निष्पक्षतरा को किसी भी रूप मे समर्पण करने 
हेतु तैयार नही हुए व उन्होने उत्तर भेजा:ः-- 
“जब कभी कोई वाद या मुकदमा प्रस्तुत होता है वे उसमें वही निर्णय करेंगे 
जो एक सम्मानित स्वतन्त्र न्यायाधीश को करना चाहिये ।” 
कोक पदच्युत हि 
22, अपनी स्वतन्त्रता, निर्भीकता के कारण कोक को महान बलिदान 
देना पड़ा व राजा ने उन्हें 4676 में पदच्छुत कर दियो व उसके पश्चात्‌ कहा 
जाता है कि कुछ समय के लिये इगलेण्ड के न्यायाधीश सआट के केवल भौँध्‌ बतकर 
रह गये । 
23. भारत के कुछ विधि वेत्ताप्रों ने सुप्रीम कोर्ट मे चार न्यायाधीशों की 
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वरिष्ठता को नकारने को, कोक के इतिहास को दुहराना कहा है, परन्तु यह कितना 
सत्य है--यह पाने वाली पीढ़ी के निर्णय पर ही निर्मेर करेगा । 


24. चाह्स प्रथम ने न्यायाधीशों का कार्यकाल जो उनके भ्रच्छे भाचरण 
पर निर्भर था उसे फिर राजा की क्ंपा पर बदल दिया । प्रसिद्ध इतिहासकार हैनरी 
हैलम ने इस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणी को :-- 

“प्रव स्पायाधीश निष्पक्ष व झपने स्वयं के मस्तिष्क से निर्णय देने वाले नहीं' 
रहे। जो भ्रप्टाचारी व्यक्ति प्रपने भविष्य में पदोन्नति की महत्त्वाकांक्षा मे प्रयवा 
पदच्युत होने के डर से प्रयवा न्यायाधीश के पद पर की सत्ता से प्रलोभित थे, वही 
स्यायाधीघ के रूप में कार्य करमे लगे ।”! 

चार्ल्स प्रथम--/ए पेड बच श्राफ जज” 

25. चाल्स प्रथम के विरूद्ध प्रततोगत्वा मुकदमा चलाकर उसे पदच्चुत 
किया गया व जैम्स द्वितीय मे प्रपने समय में हैदियस कार्पस एक्ट व प्रन्य कानून को 
पूलघूसरित कर समाप्त कर दिया व प्रपने स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले 
न्यायाधीशों की नियुक्त कर स्वतन्प्र व निष्पक्ष स्यायाधीशों को पदच्चुत कर दिया 
जिसे होल्डसंवर्थ ने प्रांग्ल भाषा में “ए पंक्‍्ड बैच प्राफ जजेजु” की संज्ञा दी । 


स्वशिम क्रान्ति 


26.. इस स्थिति का प्रन्त सन्‌ 70। में जैसा कि प्रारम्भ में इंग्रित 
किया गया है, एक स्वर्शिम क्रांति के द्वारा हुआ व न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता को 
एक्ट प्राफ सैटलमेंट' के द्वारा पुनः प्रतिस्थापित किया गया । 

अभमिल दीवान का मत 
27, जानेमाने प्रसिद्ध विधि-वेत्ता भ्रनिल दीवान ने प्रपने लेख में उप- 
रोक्त प्रनुभव से भारतीय न्यायपालिका को चेतावनी दी है व कहा है कि “कोई भी 
न्यायपालिका यदि कार्यपालिका या राजकीय कृपा या भविष्य पर निर्मर रहेगी तो 
स्वतन्त्रता से कार्य नहीं कर सकेगी ।” भ्रतः श्री दीवान के मत में इस बात का पूर्ण 
विधि व विधान किया जाना चाहिये कि राजकीय प्रशासन किसी भी रूप में न्याय- 
पालिका के काय॑ में हस्तक्षेप न कर सके, उन्हें प्राघात न पहुंचा सके, न्यायाघोशों 
को हीन व लज्जित न कर सके व उन्हें प्रपते स्थान से स्थानान्तरित कर देश* 
निकाला या निष्कासन न कर सके । अनिल दीवान की यह चेतावनी प्रन्य कई 
विधिवेत्ताप्रों के द्वारा भी समय-समय पर दोहराई गई व शभ्रव 985 में भी 


उतनी ही सामयिक है । भविष्य के इतिहासकार व विधिवेत्ता यह निर्णय करेंगे कि 
2023२ ०३७०-५००-»-न-+>.>.>व. 
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राजीव, सेन, भारद्वाज व भगवती, झनिल दीवान की उपरोक्त प्रग्निपरीक्षा में 
कितने खरे उतरते हैं ॥ हे 


28. मुख्य न्यायाधीशों के स्थानान्तर ने भारतीय न्यायपालिका में नये 
प्रयोग का प्रारम्भ 980 से हुमा है। राजनेताम्रों व सत्ता को झ्रारोपित करने के 
पहले हमे स्थायपालिका के भ्ान्तरिक कलह, पडयन्त्र जातीय, वर्ग, घामिक पक्षपात, 
बिद्वे प, भाई भतीजावाद व व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभों के कारण चटुकारिता- या 
स्वतन्त्रता का समर्पण की भांशिक स्वीकृति करने का साहस करना होगा | यदि 
झापसी फूट व संघ ने मुगल, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया तो वही 
दुर्भाग्यपूर्ण जयचन्द मरिजा फिर हम स्वयं बनाकर; हमारी न्यायिक स्वतन्त्रता, 
भरत के मुख्य स्थायाधिपति की वरीयता, सर्वोपरिता व न्यायिक नियुक्तियों में 
सर्वभौमिकता को समाप्त करने; राजकीय सत्ता को झामन्त्रित कर, “सत्ताशरण 
गच्छामिः:” होने को भ्रधीर हो रहे है । प्रतः सत्ता व प्रशासन को दोप न देकर हमें 
भ्रात्म निरीक्षण कर प्रात्म बल व मनोवल उच्च स्तर पर बढ़ाने का प्रयास करना 
चाहिये ) चंर्नचूड व भगवता ने झपने साक्षात्कारों में स्वीकारा है कि स्थायपालिका 
को खतरा भन्दर से ही है । 


29. अ्रमेरिका के प्रसंग में यदि हम ध्यान दें तो भलेफ्जैण्डर हेमिल्टनने स्व- 
तंन्रता को महत्त्व दिया है ह। कहा है कि स्वतन्त्रता को प्रक्षुण्प रखने. के लिए न्‍्यायाघीश 
के कार्यक़राल प्रस्थिरता में न होकर के स्थिरता मे पूर्णल्पेण पूर्ण जीवन काल तक 


होना चाहिये, ताकि वह निर्भीक व निष्पक्ष व बिना भय के स्वतस्त्र निर्णय देकर 
अपने कतेब्य का पालन कर सके ।* 57४००. 


न्यू डोल कानून घराशायो 


५ । 30, श्रमेरिका मे !937 तक सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति रूजवैल्ट द्वारा 
सामाजिक प्राथिक सुधारों से सम्बन्धित कई झधिनियमो व कानूनों 
घराशायी कर दिया ! यहां तक कि न्यू डोल कानून भी प्रसवंधानिक घोषित कर 
दिया गया । परन्तु वारेन न्यायालय में न्यायाधीशों ने कुछ सामाजिक पाधिक 
कानूनों की समीक्षा व वैधानिकता के निर्णयों मे झपने ऊपर प्नकुश लगाये। 
0... , राजनैतिक नियुवित पर स्व॒तन्त्र न्याय 

3]. घरुकि भमेरिका -मे ्यायाघीशों की .नियुक्ति से चुनाव पद्धति 
सम्बन्धित है क्योकि अन्ततोगत्वा सीनेट कि की प्रनुमति देती हूँ भ्रतः राष्ट्रपति 
द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियों में उसके नीतियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों 
को प्राथमिकता दी जाती है! फिर भी' प्रमेरिकी इतिद्दास में नियुक्ति के पश्चात्‌ 
न्यायाधीशों ते स्वतस्त्रता का परिचय टिएए ॥ यद्यपि दुभ स्वतन्त्रता को 
गुलामी प्रया,को हटाने का कामून,/ ने बनाया,*, हुदाने का 
कानून जिसे रूजवेल्ट ने बनाया; १ तट में लिया 
गया। हैं है ' 


३2४ जु 


...--5 दि 
]. प्रलेक्जेण्डर हेमिल्ट” * 77 फ७-- 


[ न्यायपालिका की प्राथिक स्वायत्तता/555 


लिफकन के कानून रद्द 
32. लिकन द्वारा गठित सैनिक झ्लायोग को लिकन के द्वारा मियुक्त 
व्यायाधीशों ने भ्रवेधानिक घोषित कर दिया । उपरोक्त स्थिति मे राष्ट्र पति ट्र,मेन 
ने जस्टिस टोम कलाई व राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने कई न्यायाधीशों की नियुक्तियों को 
रह कर दिया। 
रूजवेल्ट का स्थायपालिका पर हमला 
हे 33. रूजवेल्ट द्वारा निर्मित सेन्द्रीद्रस्ट बोरदरन सिक्योरिटीज केस! जब 
जस्टिस होम्स ने प्रवेघानिक घोषित किया तब रूजवैल्ट की प्रतिक्रिया निम्म- 
लिधित थी :--- 
“यदि मैं एक केले (887979) में से भी न्यायाधीशों का निर्माण 
करता हूं तो वहू प्रधिक उत्तम रीढ़ की हड्डी बन सकता ।” 
होम्स फी निर्भाकता 
34. जे. होम्स ने उपरोक्त व्यंग्य व प्रताडना का उत्तर निम्न दिया "प्राप 
न्याय नहीं चाहते, प्पितु भ्रपने द्वित में पक्षपात॒ चाहते हैं । मैं जब पपने कर्तव्य 
की पालना करता हूं उस समय मुझे इस बात को किचित भी चिस्ता नहीं है कि 
महामहिमर राष्ट्रपति रूजवैल्ट की क्या इच्छा है ।” क 
्््ि ट्र,मेन निराश 
35, राष्ट्रपति ट्र,मेन ने यह स्वीकार किया कि न्यायालय मे उनसे प्रति- 
बद्धित, न्यायाधीश नियुक्त करना सम्भव नहीं है परन्तु रूजवेल्ट ने यह करके दिखा 
दिया व उस समय के. 9 न्यायाधीश भरम्ततोगत्वा रूजवँल्ट के सम्मुख प्रतिबद्धित 
डीने के लिए नत-मस्तक हो गये, जिसके लिए इतिहासकारों ने लिखा है किए 
स्टिच इन टाइम सेब्स नाइन है “ए छिटिच इन टाइम सेवृड दी नाइत” यह प्रमेरिकन 
न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता का झ्ध:पतन या जो जे. होम्स के ऊँचे भादणों के 
विपरीत प्रन्‍्य न्यायाधीशों ले किया 
आरक्षण न्यायाधीशों का 
36. श्रमेरिक़ा में दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में 
जाति को भी प्राथमिकता दी जाती है जैसा कि कुछ स्थान रोमन कंथोलिक सीट, 
मौग्रो खीढ, यहूरी (ज्यूस़ोस) सीट के प्रारक्षण के नाम से श्रस्तिद्ध हैं, यद्यपि यह 
व्यवस्था सम्भवतया प्रल्यसंस्यक झयवा दलित वर्ग की दृष्टि से रखी गई है। 
2330+)+७++-क+««_««-क»»»»-+ 
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अधिकांश न्यायाधीश निष्पक्ष व निर्भक 


37. उपरोक्त विवेचन से यह निष्क्प सहज में ही निकाला जा सकता है 
कि ग्रमेरिकन न्यायिक इतिहास में ट्र,मेन, लिकन, रूजबैल्ट के समय में प्रधिकतर 
न्यायाघीशों ने निर्भीकता व स्वतन्त्रता का परिचय दिया है परन्तु भपवाद के 
रूप में यदा-कदा पदच्युत होने से भयभीत होकर राष्ट्रपति के समक्ष-समर्पण भी 
किया है । है 

फृष्ण भअभ्रय्यर का मत. 

. 38. कृष्ण प्रय्यर ने इसके विपरोत प्रसिद्ध लेखक डूले के इस मत पे 
सहमति व्यक्त की है कि प्रमेरिका की न्यायपालिका चुनाव के पश्चात्‌ चुनाव के 
नतीजों के अनुसार विजेता का राजनैतिक भण्डा लेकर, उनकी कानूनी सेना बनकर 
उसे फहराती है । 3 अल र० 
बाटरगरेट काँड में निक्‍्सन के विरुद्ध निर्णय 

39. निक्‍सन के वाटरग्रेट कांड मे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण 
पदच्युत होना सम्भवतया उपरोक्त कथन की सत्यता को-प्रमाशित नहीं करवा 
क्योकि अधिकतर न्यायाधीश निक्‍सन द्वारा नियुक्त ,किये गये,थे फ़िर भी उन्होंने 
निक्‍सन के विरुद्ध निर्णय दिया । - , शक 

40. मेरे बिचार से * उपरोक्त उदाहरण व कुछ प्रस्ंयों का विवरण पूरे 
न्यायिक इतिहास की समीक्षा के लिए परिपूर्ण,नही है परन्तु सकेत मात्र है जो 
न्यायपालिका के लिए विचारणीय्‌ व चिन्तन यीग्य है। इस स्वतन्त्रता के उदाहरण 
की भारत में पालना की जाय, जंसी कि झ्धिकतर की ' जाती है तो न्याय्रिक 
स्वतन्त्रता भरक्षुण्य रह सकेगी । हे 

4, ,यदा-कंदा न्यायाधीशों द्वारा समपंण के प्रसंगो को मानवीय निर्बलता 
के रूप में समक्त कर अस्वीकार कर दिया जाय ताकि न्यायाधीशों की बौद्धिक व 
मानसिक निर्भीकता व निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, सबलता से प्रस्थावित हो सके व न्याय 
का संरक्षण समस्त ठागरिकों को व राज्य को समान, रूप से मिल सके। 

सन्‌ 828 में स्यायाधोशों की स्वतन्त्रता... 

42. भारत के परिवेश में ब्रिटिश राज्य” सरकार में 828 में वम्बई 
हाईकोर्ट मे चीफ जस्टिस सर एडवर्ड वेस्ट व उनके दो साथी सर पीटर ग्रान्द वे 
न्यायाधीश चैम्बर्स' के हैबियस कार्पस के आदेश द्वारा' दो व्यक्ति मूरो रघुनाथ व 
बापू गणेश को प्रस्तुत किया दाना था, जिन्हें बम्बई के वाहर जिले मे रखा गया 
था । बम्बई के उस समय के गवर्नर ने इस ओज्ञा'का पालन नहीं किया। कई बार 
भ्राज्ञा प्रसारित की गई लेकिन गवर्नर भ्पनी जिह पर भूडिग रहे । प्रेश्त उपस्थित 
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हुआ कि वरीयता, श्रोष्ठता व प्रमुखता कौत से महामहिम को मिले-राज्यपाल या 
मुख्य न्यायाधिपति को ? 

43." इस शीतयुद्ध के बीच में जीफ जस्टिस रिटायर्ड हो चुके थे व जस्टिस 
पैम्बसं की मृत्यु हो चुकी थी व केवल जस्टिस ग्रान्ड भव इस बेच मे बचे थे। 
उन्होने एक भप्रे ल 829 को इतिहास का निर्माण कर के घोषणा की कि विम्बई 
हाईकोर्ट मृत हो चुका है, वह हमेशा वंद रहेगा जब तक कि ब्रिटिश राज्य की झोर 
पे यह भ्राश्वासन न झा जाय कि उसकी प्राज्ञाप्रों की पालना होगी ।/ स्यायालय को 
बन्द करके ताला लगा दिया गया । प्रीवी कौस्सिल में जब यह प्रश्न प्राया तो उन्होंने 
पर पीटर ग्रान्ट के निर्भीकता व स्वतन्त्रता की अ्रशंसा को व कहा कि प्रशासन को 
पह प्रधिकार नही है कि वह न्यायाधीश के निर्णय की बुद्धिकत्ता पर विचार कर 
पके यद्यपि बस्बई हाईकोर्ट के प्रधिकारक्षेत्र के बाहर यह प्राज्ञा दी,गई थी ।! 

है." मोरिंस ग्वायर का ऐतिहासिक निर्णय 

44. सर मोरिस ग्वायर ने फेडरल कोर्टे में भारतीय सुरक्षा नियम की 
पारा 26 को प्रवंघानिक घोषित करते हुए कहा :-- 

“यह तो सत्य है कि हमे न्यायाधीश के नाते जो राज्य कार्य प्रच्छी 
नियत्‌ से किये जाते हैं उनकी भ्रालोचना नहीं करनी चाहिये | विशेषकर 
जब राज्य सुरक्षा खतरे में हो व राज्य का प्रस्तित्व सन्देहास्पद वन जाय। परन्तु इस 
प्राघार पर हम प्रशासन द्वारा किये गये उन कार्यों को जो उनके संबंधानिक 
प्रधिकार क्षेत्र से बाहर हैं वंघानिक घोषित नही कर सकते, चाहे हमारे उस निर्णय 
का दूरगामी परिणाम राज्य सत्ता को उस झधिकार से वंचित करना भी क्‍यों न हो 
जिध्ते वह संकटकाल मे राज़्य को बचाने के लिए काम में ले रहे हो ।” 
त्िदटि 45, इसो प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय जस्टिस मोरिस ग्वायर ने 

थे साम्राज्य,की नींव को हिलाते हुये व सिहरन पैदा करते हुये महात्मा गांधी 
कद के महाराजा के बीच उत्तरदायित्व शासन सम्बन्धी जो संधि हुई, उसको 
की 88 करते हुये दिया | इतिहासकारों व विधिवेत्ताशों का कहना है कि इस 
के से जो महात्मा गांधी के पक्ष में था, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली हो 
एवं यह निर्णय उस समय दिया गया जब प्नग्रेजी सत्ता का भस्तित्व भी भयंकर 
भतरे मे चा। 2 + 
| 7 7 , -“ पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
46.' उपरोक्त भाषना से प्रेरित होकर न्यायपालिका की स्वतन्त्रता क्के 


पका है 
 कैनेप । (प्रि. कौ) 2 इ. भार: 222 
ए5% 5 
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प्गुरा पर्थित जयाहरसात् नेदृरू ने सदंपरानिद्ध उियाद में संविधान सशा : 


का था :-+ 
“यह महत्यपूर्ण है रि म्यायाधीन फेक्स प्रधम संतों ढ़ा ही? 


दोना घाहिते रघ्छि यह राष्ट्र में जाना माता प्रपम थोएी का उभर! 
डिश्विप्ट ऐसा ध्यक्ति होता चाहिरे जो घरारश्य झता पड़ने पर राम्द प्रयावर 
डे दिरुउा भो पड़ा हो राह 4 प्रयना निर्भर देते ध्मय रहे से बड़े प्रभार 
शाती शायन है विरूद भी स्यठाजजा प्रदर्शित कर घड़े ४! 
घोफ-जस्टिस कानिया 
47, उद्दी ड्ारण पा डि पीझन्‍्यर्टित ढानिया ने सुरोम ढोर्ड के +३३/ 
पीग डी निपुक्ति के गम्बन्प में राय स्यक्त इरते मुए 28 जनपरी, 950 ढो दिलों 


मे छहा :०+ 
“हमारे धरिदान में सुप्रोम डोर्द का विर्माओ मौलिह प्रषिइातेर 


डेनठा को वक0स्तता डो घरभुग्र रखने ऊे लिए डिपा शा रहा है। ।ने रे 
सर्दधानिक प्रपिड्रार व उर्तेम्य दिये दबे है, डिनओे द्रारा मुरीमकोर हे 
ऊपर रिपारिशडा बे ढाईबालिडा का होई प्रधिफसएा वे रेल नहीं हो १४। 
बडि प६ बबोवठ कर लिया आह है अब हि दव॑र शनतबीदर ममाई #। 
व दी दपारा राष्ट्र दयति कर सेवा ।" उस्होंवे मद ब्यत हिंदा है 
दापापीस हो वियुतित ये 6 दित मी दावे विड पुष्टिडोए दा पर) 8 


इतम5 प्राघार नहीं शेख जा । 
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काम में दखल करने की है । क्योंकि हमें संविधान से यह दायित्व दिये गये हैं कि 
हम मौलिक प्रधिकारों के ऊपर किये गये समस्त आ्राघातों के विरुद्ध ढाल बनकर रहे 
व नागरिकों को संरक्षण प्रदान करें प्रतः उस भावना से व कर्तव्य से हमारा निर्णय 
प्रेरित होता है ।॥77 
' नेहरू की भावना 

50. मैने उपरोक्त विवेचन व विस्तृत ऐतिहासिक परिवेश का विश्लेषण 
केवल इस हेतु किया है कि हमारी न्यायिक स्वतन्त्रता जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने संवैधानिक सभा में घोषित किया था भ्रक्षुण्य रहे। इस हेतु कार्यपालिका। विधा" 

पिका व न्यायपालिका सबको सतत रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिये । 

एफ. नरोमेन द्वारा आलोचना 
5, प्रसिद्ध विधिवेत्ता एफ. नरीमैन ने दिल्‍ली के दो दिवसीय सम्मेलन 
का स्वागत करते हुए इसे भारतीय न्याय भ्रशासन के लिए ऐतिहासिक शुभारम्भ 
की था दी है। परन्तु न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता, निर्भीकता व निष्पक्षत्रा के 
संदर्भ मे उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि यद्यपि प्रधान भत्री ने भारतीय 
न्यायाषीशों की प्रशंसा की है परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महत्त्वपूर्ण भवसर 
पर बुच्च मुल्य मंत्रियों ने भारतीय न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा करने का 
पिन किया । उन्होंने प्राप्न प्रदेश के मुख्य मंत्री का विशेष तौर से उल्लेख किया 
के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भर्त्सेना की | नरीमेन के शब्दों में यह प्रापत्ति- 
वे भ्रपमानजनक है क्योकि जब सरकार एक पक्षकार के नाते न्यायालय में 
हे है तो यह्‌ उसे शोभा नही देता कि बह स्यायाधीशों की श्रालोचना करे। 
रोके रहे के पयछ बहुत 'बड़ी राजकीय रकम को न्यायालयों की भाज्ञा के द्वारा 
हा शोरगुल को भी प्रनावश्यक व गलत परिवेश मे समझा गया क्योकि 
परत रो ब से अधिक उन सरकारी विभागों का दीप है जो समय पर जवाब 
करे हे करते व स्थयन श्रादेश ,को रद कराने के लिए कोई मयासत नही 
वादो को है सरकारी विभागों व उनके प्लभिभाषकों का कर्तव्य है कि ये भी 
को शीघ्र निपठाने के लिए प्रयास करे, जिन्हें मधिकवर टाल दिया जाता है ।* 
-.... राजकोय विभागों की लापरवाही 
न श्श नरीमैन के उपरोक्त, विचार भारत के प्रधिकाश न्‍्यायाधीघों के 
प्रनुकूल, हैं), चाहे यह कदु सत्य ही है परन्तु वस्तु-स्थिति यह दै कि 
': 952' एस. सा, भार. पृष्ठ 597 (605) 


42. शा ८ 
पे एक्सप्रेस दिनांक 5-9-85-'ज्युडीशियल रिफार्मे सैस्स रिक्रिमोनेशना 
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पगरुवा पण्डित जवाहरलाल नेहक ने संवेधानिक्ष विवाद में संविधान सभा में 
कहा था :-- 

यह महत्त्वपूर्ण है कि न्यायाधीश केवल . प्रथम श्रेणी का ही नहीं 

द्वोना चाहिने बल्कि वह राष्ट्र में जाता माना प्रथम श्रेणी का उच्चतम 

विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो भावश्यकता पड़ने पर राज्य प्रशासन 

के विरुद्ध भो खड़ा हो सके व भपना निर्णय देते समय बड़े से बड़े प्रभाव- 

शाली शासम के विरूद्ध भी स्वतन्त्रता प्रदशित कर सके ॥77 

चीफ-जस्टिस कानिया ' 

47. यही कारण था कि चीफ-जस्टिस कानिया ने सुप्रीम कोर्टे के न्‍्याया- 
घीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में राय व्यक्त करते हुए 28 जनवरी, !950 को दिल्‍ली 
में कहा :-- 
हे “हमारे सविधान में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण. मौलिक प्धिकारों व 

जनता की रवतन्वता को भ्रक्षुण्प रखने के लिए किया जा रहा है! हमें वे 

संवेधानिक भधिकार व कतंव्य दिये गये हैं, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 
ऊपर विधायिका व कार्यपालिका का कोई भतिक्रमण व दखल नहीं हो सके। 
यदि यह स्वीकृत कर लिया जाता है जैसा कि हर जनतत्रीय समाज में है 
तब ही हमारा राष्ट्र प्रगति कर सक्रेगा ।” उन्होने मत व्यक्त किया कि 
!्यायाधीश की नियुक्ति मे किचित भी राजमंतिक दृष्टिकोण या पक्षपात या 
दलगत प्राघार नही रखा जाय। 
दलगत राजनीति से दूर 

48. श्री छानिया ने झभिभाषकगरों कौ कहा कि झाष कानून के नाम 
पर यदि किसी नागरिक की स्वतन्त्रता या उसके भ्रधिकार पर प्राधात किया जायगा 
तो उसके लिए ढाल बतकर रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के दायित्व के बारे मे-उन्होने कहा 
कि वह दलगत राजनीति, राजनेतिक प्रशासन व दल से दूर रहेगा। उसे इस बात 
पे किचित भी प्रभावित न होवा चाहिये कवि राज्य सरकार भे केब कोई बदल 


कद याततंजलो शास्त्री 
- 49. न्यायाधीश पावतंजली शास्त्री ने मद्रास राज्य बनाम वी. जी. राव? 
के निर्णय में उपरोक्त विचारों को दोहराते हुए फिद कहा :--- 
“हुमारे स्यायलयों को बहुत कठिन दौर से महृत्त्वपुर्ण निर्णय करते 
समय गुजरना पढ़ता है परन्तु यह न समझा जाय कि हमारी इच्छा व्धामिका क्के 


. ए. भाई. झार, 943 (प्रि. को ) पृष्ठ 4 ५ है है 
2. सर्वधानिक सभा डिबेट खण्ड शा! पृष्ठ 247 
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काम में दखल करने की है। क्योंकि हमें संविधान से यह दायित्व दिये गये है कि 
हम मौलिक भ्रधिकारों के ऊपर किये गये समस्त श्राघातों के विरुद्ध ढाल बनकर रहे 
व नागरिकों को संरक्षण प्रदान करें झतः उस भावना से व कतंव्य से हमारा निर्णय 
प्रेरित होता है।/!! 
नेहरू को भावना 

50. मेने उपरोक्त विवेचन व विस्तृत ऐतिहासिक परिवेश का विश्लेषण 
केवल इस हेतु किया है कि हमारी न्यायिक स्वतन्त्रता जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने संवंधानिक सभा में घोषित किया था श्रक्षुण्य रहे । इस हेतु कार्यपालिका, विधा- 
यिका व न्‍्योयपालिका सबको सतत रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिये । 

एफ. नरोमेन हारा आलोचना 

5. प्रसिद्ध विधिवेत्ा एफ. नरीमेन ने दिल्ली के दो दिवस्तीय सम्मेलन 
का स्वागत करते हुए इसे भारतीय न्याय प्रशासन के लिए ऐतिहासिक शुभारम्भ 
की संज्ञा दी है। परन्तु न्‍्यामाधीशों की स्वतन्त्रता, निर्भीकता व निष्पक्षता के 
संदर्भ में उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि यद्यपि प्रधान मत्री वे भारतीय 
न्यायाधीशों की प्रशंसा की है परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महत्त्वपूर्ण भवसर 
पर कुछ मुरुय सत्रियों ने भारतीय न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा करने का 
दुस्साहुस किया। उन्होने प्राध्रन प्रदेश के मुख्य मत्री का विशेष तौर से उल्लेख किया 
जिन्‍्होने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भत्सेना की । नरीमेन के शब्दों में यह प्रापत्ति- 
जनक व प्रपपानजनक है क्योकि जब सरकार एक पक्षकार के नाते न्यायालय में 
हार जाती है तो यह उसे शोभा नहीं देता कि वह न्यायाधीशों की प्रालोचना करे। 
नरीमैन के झनुसार बहुत “बड़ी राजकीय रकम को न्यायालयों की झाज्ञा के द्वारा 
रोके रहने के शोरगुल को भी झ्नावश्यक व गलत परिवेश में समझा गया क्योकि 
इसमे न्यायालय से प्रधिक उन सरकारी विभागों का दोप है जो समय पर जवाब 
प्रस्तुत नहीं करते व स्थगन ग्रादेश , को रह कराने के लिए कोई प्रयास नही 
करते | यह सरकारी विभागों व उनके- झभिभाषकों का कर्तव्य है कि वे भी 
वादों को शीघ्र निपठाने के लिए प्रयास करें, जिन्हें प्रधिकृतर टाल दिया जाता है 2 

* राजकोय विशभ्ायों को लापरवाही 

32. नरीमेन के उपरोक्त, विचार भारत के प्रधिकांश न्यायाधीशों के 
प्रनुभव के पघनुकूल; हैं। चाहे यहू कु सत्य ही है परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि 
धिकलान्ाकात्र उठ हु 
. 7952 एस. सी. पार, पृष्ठ 397 (605) 
2. इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 5-9-85-ज्युडीश्वियल रिफाम्म सैन्स रिक्रिमोनेशना 
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प्रधिकाश मूमि सुधार सीलिग की रिट यातिकाप्रों में राजकीय विभागों के द्वारा 
पाच-पाच वर्ष तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता, स्थगन प्रादेशों में सवल तरीकों 
से विरोध नही किया जाता व साधारणतया ऐसी परित्यितियां न्यायालयों मे 
सरकार की उचित पंरवी के भभाव में प्रस्तुत की जातो हैं कि प्रार्यी का पक्ष ह्दी 
सबल रूप से एकतरफा सामने भ्राता है। 

53. बुद्धाराम व प्न्य की रिट याचिका के निर्णय में राजकीय उपेक्षा: 
प्रसावधानी, कर्तव्यहीनता व भूमि सुघार कानूनों के मुकदमो में भी पैरवी ने करने 
की प्रोर सरकार का ध्यान भाकपित करते हुए मैने निम्न टिप्पणी की ध््ल 

“राज्याधिकारियो द्वारा भूमि सुधार कानून के प्रति उदासीनता, निर्लेर्ज 
उपेक्षा व लापरवाही व कतंव्यहीनता के परिणामस्वरूप इस रिट चापिका में 
3 वर्ष के बाद भी उत्तर प्रस्तुत नही किया गया है । राजकोय भरधिवक्ता ने ईमाव- 
दारी से यह दुःखद स्वीकृति को कि, जब संबंधित प्रधिकारी उन्हें सदृयोग नहीं 
देते, पत्रावली व सूचनाएं नहीं लाते व उनकी याचनाप्रों व प्रार्थनाप्रों पर भी 
“गूगे व बहरे” हो जाते हैं, तो वे उत्तर प्रस्तुत करने में भसमय्यथ व पप्तद्वाय 
हैं। हम न्यायाधीशों को साधारणखतया उपसोक्त प्रशासनिक निर्बलताप्रों व प्रास्त- 
रिक प्रन्तविरोधों से विलिप्त रहता चाहिये--परन्तु उत्तर के प्रभाव से व प्रधिकार 
देनेवाली विज्ञप्तियो तक प्रस्तुत न करने से निर्णय देने में कठिनाई व' दुविधा होती 
है, जो चिन्ता का विपय है) ह 

54. “श्री प्रशोक माथुर भ्रतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी उपरोक्त प्रसह्ययता 
व भ्रसमर्थता प्रकट की क्योकि प्रशासनिक भधिकारियों ने कई बार सूचित करने 
पर भी उत्तर प्रस्तुत का मसौदा नहीं बनवाया, “न तहसीलदार को प्रविकार 
देने वाली (सीलिग कानून) की विज्ञप्ति बताई । 8 0 

35. “98। में स्थगन भ्रादेश, उत्तर के समय मांगने पर दिया हुमा 
था परल्तु भ्ब तक (9-4-84) उसका न उत्तर दिया गया न राज्य की भोर से 
राजकीय प्रधिवक्ता को पैरवी के लिये सरकार से सूचित किया गया । 

56. “मूमि सुधार कानून की क्रियान्विती की रिटों मे जहां प्रन्ततोगत्वा 
सीलिय से प्रधिक जब्त भूमिहीन किसानों को भावटित होती है, सरकारी उपेक्षा 
भयंकर लापरवाही तीन साल तक उत्तर प्रस्तुत न करने की व, स्थगन प्रादेश के 
पश्चात्‌ भी राजकीय अधिवक्ताप्रो को प्लाकर उत्तर तक दिलवाने का प्रयात्त ने 
करने की, बताता है कि राजकीय प्रशासन में कहीं कोई योजनाबद्ध उपेक्षा इत, 
भूमि सुधार सीलिग कानूनों को क्रियान्वित व स्यायालयो मे उत्तर प्रस्तुत न कर 

प्रसफल करने की है। हु 


+ रे 


[ न्यायपालिका की आ्राथिक स्वायत्तता/56] 


57. “यह न्यायालय का काये नही है कि वह इस उपेक्षा व लापरवाही को 
समाप्त करने के लिये क्या करे ? परन्तु यह प्रशासन का कतेव्य है कि वह न्यायालय 
को उत्तर प्रस्तुत कर उचित सहयोग दे। जब तक कि प्रशासन इस निष्कर्ष पर ले 
पहुंचे कि उनके पास रिद याचिका के तथ्यों व तर्कों का कोई उत्तर है ही नहीं। 


$8. “यद्यपि यह रिट याचिका अन्य कारणों से खारिज की जाती है, 

परन्तु क्योकि सरकार ने उत्तर प्रस्तुत न कर व पत्रावली व विज्ञप्ति न प्रस्तुत कर 

जघन्य अ्रसावधानी का प्रदर्शन किया है ग्रतः वह खर्चा पाने का प्रधिकारी 
नही है । 

59. “निर्णय की प्रतिलिपि, राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जावे 
ताकि वे भविष्य में श्रावश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करे 77 

60. एफ एस. नरीमन का प्रनमुभव भ्रधिकतर सुधरीम कोर्ट के महृत्त्व- 
पूर्ण वादों का है परन्तु मुन्सिफ से लेकर हाईकोर्ट तक लगभग यही स्थिति है कि 
सरकारी पक्ष प्रधिकतर उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण भ्रथवा सबल व सशक्त 
पैरवी के प्रभाव में न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नही होते । राजकीय विभाग श्रपनी 
विभागीय कायाकल्प करने व तत्परता से परवी करने की योजना बनाने के स्थान 
पर सीधा सरल तरीका न्यायालय के दायित्व को बताकर ठालने का करते हैं । 

6, उपरोक्त टिप्पणी एक निर्णय मे एक न्याय्राधिपति की नहीं, भपितु 
सेकड़ों प्रकाशित व हजारो प्रप्रकाशित निर्णयो में भ्रतेक वरिष्ठ न्‍्यायाधिपतियों द्वारा 
समय-समय पर की गई, परन्तु दुर्भाग्य से प्रन्य श्रावश्यक कार्यों के समयाभाव 
भथवा न्यायपालिका के प्रति कहीं-कही उदासीनता के कारण, प्रशासन द्वारा उन्हें 
पढ़ने का भी कष्ट नहीं किया जाता । युवा भ्रघान मंत्री यदि कर्प्यूटर प्रणाली मे एक 
विभाग इन टिप्पणियों के सकलन, भ्रष्ययन व क्रियान्विति का बना सकें, तो संभव- 
तथा “गतिमान सुधार” प्रशासनिक दायित्व में हो सकेगा व उन्हे भनुत्तरदायित्व 
सूचनाए' न्यायपालिका के विरुद्ध देना प्रशासन के लिए दुष्कर हो जाएगा । 

62. दो दिवसीय सम्मेलन में स्यायपालिका की प्रशंसा के साथ-साथ वित्त 
वसूलो में स्थायिक निर्णयों कप विलम्ब का कारण, प्रासंगिक व सामग्रिक प्रवश्य है, 
परन्तु भ्रद्ध सत्य, उपरोक्त कारणों से है. यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए । 

. राजीव स्वतन्त्र न्यायपालिका के हामी 
63. परन्तु, यह संतोप का विषय है कि दो दिवसीय सम्मेलन में प्रधान 


मंत्री ने उद्घोषित किया कि उन्हें इस वात का गयवें है कि भारत की न्यायपालिका 
++कऋ ख8डक क  ऊफ5छए अ अन्‍-- 
4, बुद्धाराम बनाम राजस्थान सरकार ए. भाई. भार. 985 राजस्थान 04 


562/न्यायपालिका की भ्राथिक स्वायत्तता ] 


स्वतन्त्र है। इसी सन्दर्भ मे भारत के समस्त विधिवेत्ता, न्यायिक जगत के पुजारी 
ब झभिभाषक यह भपेक्षा करेंगे कि इस घोषणा के प्रतुकूत राजकीय स्तर पर समस्त 
कार्यकलापों में चाहे वह न्यायाधीश की सेवाशतों का प्रश्न हो श्रयवा नियुक्तियों व 
हथानान्तरण का प्रथवा उनके झधिकार व निर्णय के दारे में विचार व्यक्त करने का, 
इस भावना को क्रियान्वित किया जावे । भावी निर्णय, प्रशासन व स्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता रखने व रहने को घोषणा की भ्रस्निपरीक्षा होगी व निर्यायक होगे प्रावे 
बाले इतिहासकार । 

64, इस स्वतन्त्रता को साकार करने के लिये भी वित्तीय प्राथिक स्वायत्तता 
देना भावश्यक है व व्यायपालिका जब वित्तीय भार्थिक स्वायत्तता पा लेगी तब पूर्ण 
स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निर्भीकता व भावरयुक्त, समानता से कार्य करने में सक्षम 
होगी । 

65. न्यायिक क्रान्ति के उभरते बदलतें भायाम में “प्राथिक स्वायत्तता व 
स्वतन्त्रता” प्राप्त करने का प्रभियाव न्यायिक जगत में प्रारम्म होकर, हम उसे पूर्ण 
गतिमान बनायें यही प्रपेक्षा है । 

66. “भगवती न्यायालय” के न्यायिक क्षितिज में दैदीप्यमान नक्षत्र के 
प्रकाश से, न्यायिक स्वतस्त्रता व झ्राधिक स्वायत्तता की गौरवमय प्राप्ति यदि ही 
सके तो, यह हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी न्यायिक उपलब्धि होगी | 2 वी सदी के 
नये श्रायामीं की स्वशिम मूमिका में “निर्धभ को न्याय” की तब ही' प्राप्ति हो 
सकेगी । 


“न्याय पंचायत' क्या न्याय गंगा ला म॒केगी ? 


। भगवतो युग में देसाई श्रायोग की प्रथम उपलब्धि 
54 

भारतीय विधि प्रायोग के भ्रध्यक्ष न्यायमूर्ति थ्री डी० ए० देसाई ने जदिल 
जड़ व कुन्ठायुक्त विलंबकारी भारतीय न्याय प्रणाली मे क्रांतिकारी परिवर्तन का 
प्रारंभ न्‍्याम परचायत” व्यवस्था के सुझाव से किया है। राष्ट्र व्यापी चिन्तन, 
विचार-विमर्श व सुझाव के लिये उन्होंने हम सबको प्रामंत्रित किया है ताकि न्याय 
पंचायत के संवध में प्रधिकृत योजना के प्रारूप को, प्रधिनियम के द्वारा विधिवत 
लागू किया जा सके । यह प्राह्वान सराहनीय न्यायिक क्रान्ति का बिगुल है । 


न्याय पचायत, पंचायत का ही एक प्रभिन्न अंग के रूप में प्रचलित है । 
स्वतन्त्रता के साथ ही पंचायत राज्य की परिकल्पना को साकार स्वरूप दिया गया 
है। इसी संदर्म में विभिन्न प्रदेशों मे जहां प्रशासनिक विवाद पंचायत, पंचायत 
समिति व जिला परिपद्‌ को सोंपे गयेवहां न्यायिक विवाद न्यः्य पचायत के प्रधि- 
कार क्षेत्र में रखे गये राजस्थान पंचायत प्रधिनियमों मे धारा 27 बी से 52 तक 
इसी हेतु निभित की गई ॥ समकालीन पचायत प्रधिनियमों मे 947 मे उत्तर 
प्रदेश में घारा 42, 947 में ही बिहार में घारा 49, 948 में उडीसा में धारा 
58, प्रास्ताम में घारा 74, व प्रन्य प्रदेशों में 950 के पश्चात्‌ बम्बई में धारा 
53, गुजरात में धारा 22, हिमाचल प्रदेश मे धारा 48, क्केरल में घारा 48 
व उनके प्रागे विभिन्न घाराप्रों में न्याय पंचायतो के गठन के प्रावधान प्रस्तावित 
किये गये | लगभग समस्त भारत में दीवानी मुकदमों के 200) दे. से 000) ६. 
तक के मूल्य के विवाद व फौजदारी भुकदमों में छोटे प्रपराध न्याय पंचायतों द्वारा 
निशित करवाने का प्रयास ' किया गया | राजस्थान में कोई अपील नही रखी गई 
व मियाद व साक्षी नियम व एडवोकेट्स के प्रस्तुत होने पर साधारणतया प्रति- 
बंधित किये गये ताकि शीघ्र सस्ता, सुलभ, सारमभूत न्याय ग्रामवासियों को उपलब्ध 
हो सके | केवल निगरानी मु ध्िफ मजिस्ट्रेट के यहा रखी गई । 

अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार के प्रयोग किये यये जो झब तक दीनद्वीन, जीर्ण- 
शीर्णे, निष्क्रोय व प्रप्रभावी अवस्था में प्रचलित हैं या मृत हो चुके हैं । 


ग/562 ४ न्याय पंचायत क्या न्याय यूंगा ला सकेगी ? | 


राजस्थान में प्रारंभ में न्‍्याय पंचायत कम से कम पांच ग्राम पंचायतों के 
क्षेत्र के लिये उनके पंचों द्वारा चुने हुये न्याय पंचों से निमित होती थी व जिम 
क्षेत्र का पंच चुनकर आता था उसे वहां के विवादों को सुनने से वजित किया जाता: 
था [ दुर्भाग्य से यह प्रयोग वहां पंच परमेश्वर ' द्वारा प्राचीन पद्धति “न्याय चौपाल 
पर” घर वेठे गंगा लाकर, करते का सकल न हो सका। राजस्थान में 
श्री गिरघारीलाल व्यास की प्रध्यक्षतरा में उच्च स्तरीय समिति द्वारा जो पंचायत 
संस्थान का पूरा लेखा जोखा का विश्लेपणा कराया गया तो समिति ने इस संबंध 
में जो मत व्यक्त किया, वह न्याय पंचायत के भसफ़लता का परिचायक है । 
श्री व्यास समिति का न्याय पंचायतों के कार्य के मूल्याकन का निचोड निम्न” 
लिखित हैः-- हि 
“फ्याय पंचायत का कार्य संतोपजवक नही रह्दा | समिति के दौरे में, 
विभिन्न स्थानों पर व -प्रशाावली के समस्त उत्तरों में (न्याय पंचायत 
सभापतियों, को छोडकर) यह सर्वे सम्मत मांग रद्दी कि न्याय पंचायत 
समाप्त करता श्रे यष्कर है । कितना दुखान्त है कि न्यायपालिका व कार्य- 
पालिका का विभाजन पंचायत के स्तर पर उपयोगी व सफल न हो सका। 
राजस्थान की न्याय पंचायतें आज जन विश्वास के भमावग्रस्त होकर, 
: वित्त, पूर्ण अधिकार व कमंचारियों के अमाव में सड़ रही है। समिति ने 
पूर्ण विचार कर यह निष्कर्पं निकाला है कि जब न्याय पंचायत न तो जन 
विश्वास प्राप्त कर सकी है न सफल कार्य कर सकी है तो भ्रव समय आ 
गया है, जब मरे घोड़े को चाबुक मारकर धसीटने से कोई लाभ नही रहा । 
हम जानते हैं कि न्याय पंचायतों की समाप्ति का हमारा सुझाव प्रतियामी 
कहा जावेगा परन्तु वास्तविकता व कठुसत्य से प्रांखें मू दकर हम कब तके 
चलेंगे ।”! पे 
(पद 4.43 पृष्ठ 44 ४ श्री ग्रिरघारीलाल व्यास समिति प्रतिवेदन राजस्थान , 
सन्‌ 973) हूँ 
मद्दाराष्ट्र राज्य की, पंचायत राज़ के कार्यकलरापो का लेखा- जोखा वे 
विश्लेपण करने वाली समिति मे “न्याय पंचायत” की उपादेयता व उपयोगिता का 
विवेचन कर कद्दा 5. |. हे 230 दी ॥. 7 »+ » 
“हमें प्रसन्नता। है, यह एक सुखद प्रसंग रद्दा कि इन संस्थोप्रों ने अब तक 
जोरदार महत्त्वपूर्ण कार्य करता ध्रारंम् नही. किया जिससे समंकर नुकसाव होने से 
बच गया | भव इन संस्याप्रों के भी, समय भा गया है, कार्यक्रम को वापिस लेने की 


[_ 'स्थाय पंचायत' वया न्याय गंगा ला सकेगी ? ३: 562॥॥॥ 


घोषणा फर दी जावे व न्याय पंचायत की परिकल्पना व विचार को तर्क कर दिया 
जावे व इन संस्‍््पाओं को पूर्णतया समाप्त कर दी जावे ।” 

(पद 4.44 पृष्ठ 44-45 : श्री गिरघारी लाल व्यास समिति प्रतिवेदन 
राजस्थान सन्‌ 73) 

राजस्थान व महाराष्ट्र का उपरोक्त मूल्याकन स्पष्टतया इसका सकेत था 
कि न्याय के क्षेत्र मे पंचायती राज्य संस्थान का न्याय पंचायत गठन यदि पूर्णतया 
प्रसफल न रद्दा तो मी वाछित फल नहीं दे सका व पभनुपयोगी ही सिद्ध हुआ । 
स्मरण रहे कि राजस्थान, पंचायती राज में मारत में प्रथम भगुप्ना व सर्वत्तिम 
रहा है व पढ़ित जवाहरलाल नेहरु ने इसकी ज्योति नागोर में प्रज्वलित की । 

व्यास समिति ने इस प्रसफलता से क्षुब्ध होकर यह सुझाव दिया कि हर 
ग्राम पंचायत में एक न्याय उप समिति 5 सदस्यों की बना दी जावे जिनमें से 4 
ग्राप्त पंचायत द्वारा चुने जावें व एक सरपंच भष्यक्ष के रूप में रहेगा | चुने हुये 
न्याय उप समिति के सदस्यों में से कम से कम एक महिला व एक प्रनुसूचित 
जाति व जन जाति का सदस्थ हो। इन चार सदस्यो में से 2 सदस्य हर 2 वर्ष 
के वाद दुवारा चुने जायेंगे । 

पंचायत राज्य के कार्यकलापों की मौमान्सा पहिले भनन्‍्य समितियों जिनमें 
प्रशोक मेहता समिति, सद्दीक मली समिति प्रौर बलवन्त" राय समिति प्रमुख थी, 
द्वारा भी समय समय पर की गई। परन्तु जहां तक “न्याय पंचायत” का प्रश्न है, 
राजस्थान व महाराष्ट्र के भनुमव ही उपलब्ध हो सके जो निराशामय अन्धकार 
फी ओर संकेत करते हैं । 

* व्यास समिति के प्रतिवेदन के पश्चात्‌ 975 में राजस्थान में न्याय पंचायत 
नाम लोपित कर दिया गया व संशोधन द्वारा हर पंचायत में न्यायिक उप-समिति 
का प्रावधान किया गया । कहना न होगा कि यद्यपि विधायिका द्वारा यह प्रयोग 
प्रगतिशील था; परन्तु जन विष्ववास के प्रमाव में वह ग्राम स्तर पर जाति या 
दलगत स्वार्थों के प्रभावी द्ोने से. चुने. हुये पंच स्यायिक प्रक्रिया में कोई कीतिमान 
प्रस्यापित न कर सके व न्याय पंचायत व न्याय उप समिति के कार्य व नतीजों में 
कोई बदल नहीं झाया । पंचायत चुनाव गुठबाजीः ने “न्याय गंगा” व (परमेश्वर 
को मृद कर दिया । स्यायिक उप समितियां मृत हैं । 

बहुंधा पक्षकार अपना बाद न्यायालयों में ही निशित करवाना हितकर 
समभते रहे ताकि जाति व दलयत राजनीति से परे रहकर विशुद्ध न्याय प्राप्त 
कर सके | पंचायत अधिनियम में यह ब्रवधान है कि न्याय पंचायत व अब न्यायिक 


0/562 : ६ न्याय पंचायत क्या न्याय गंगा ला सकेगी ? ] 


उप समिति के निर्माण के पश्चात्‌ भी. साधारण न्यायालयों के प्रधिकार क्षेत्र 
लोपित नह्ठी होते व पक्षकार दोनों मे से उसका वाद कहां निशित किया जाए इसका 
चयन स्वयं कर सकता है । यहा यह भी संकेत करना उचित होगा, कि हर ,प्रदेश में 
दीवानी ज्लेन देन के प्रकरणों में कर्जा निवारण अधिनियम के तहत कर्जा निवारण 
न्यायालय के भ्रधिकार मुंस्िफ या सिविल जज को विशेष तौर से दिये गये हैं। 
अतः यह प्रक्रिया भी वही प्रधिक कारगर हो सकी । हर 
भ्रव यह नवीन प्रयोग न्याय पंचायत के रूप में विधि प्रायोग द्वारा करने 
का सुझाव उपरोक्त पृष्ठ भूमि में व अनुभव के प्राधार पर चचित व निशित होना 
चादिये । इस संदर्म में श्री देसाई का सुझाव कि मु|सिफ या प्िविल जज न्याय 
पंचायत के सभापति बने व कुछ प्रतिनिधि नामजद भी हों व इसके भतिरिक्त चुने 
हुये प्रतिनिधि इसमें सम्मलित हों, भत्यन्त मद्दृत्त्वपृर्ण है। इससे भी प्रधिक महत्त्वपूर्ण 
सुकाव यह है कि न्याय पंचायत उच्च न्यायालयों के संविधान में प्रदत्त परिच्छेद 
235 के श्रधिकार क्षेत्र मे हो । यह दोनों सुाव नयी -/न्याय पंचायत” की 
कल्पना की रीढ़ की सुदृढ़ हड्डी बर्मेगे--तव ही सफलता की भाशा किरण उजागर 
होगी । 986 में यह स्याय पंचायतें निभित्त दो सकेगी... ' 502 
श्री देसाई की परिकल्पना के भनुसार इनमें खेतीहर मजदूर व साधारंस 
कृपक भी सदस्य हों, भावनात्मक झूप से प्रशंघनीय व सराहनीय है। इसी प्रकार 
इसके प्रधिकार क्षेत्र में समस्त जमीन जायदाद सम्पत्ति के उत्तराधिकार के मुकदमो/ 
पारिवारिक झगड़े, शादी, तल्‍लाक, बच्चों के संरक्षण प्रादि के विवाद भी सम्मिलित 
करने का सुझाव है । विस्तृत प्रारूप' के भरमाव में इस पर भविक चिन्तन! करना 
प्रनाधिक्ृत चेप्टा होगी । परन्तु कुछ पहलुमों पर हमें गम्भीरता: ते विचार: प्रारम्भ 
कर देवा चाहिये ताकि उन पर सेमीनार व. प्रश्नावलो के उत्तरों व,लेखों, प्र॒जलेखों में, 
गम्भीर चर्चा व चिन्तव हो सके । 5 .,,* ४- *».। *, ऐे 
श्री देसाई ने इग्लेड व भ्रमेरिका,के जस्टिस भाफ ,पीस व.:रूस .के पीपल्स 
कोर्टस से प्रेरणा ली है जो उनके भ्रगतिशील विस्तृत ,इष्टिकोण की परिचायक है।, , 
यह तो मानकर चला जा सकता है कि श्री देसाई के - सुझाव भारत मे, प्ब: 
तक न्याय पचायत के प्रयोगों के निष्कर्ष व फल जो विभिन्न ; प्रतिवेदनों ,मे, ,प्रथवा: 
विधान सभा या लोक सभा.मे चर्वित हुये. हैं; या तो भ्रध्ययत्त के लिये उपलब्ध हो. 
चुके हैं प्रथवा प्रव उपलब्ध करा दिये;जावेंगे ।..इस भ्रध्ययन से निश्चित्रितः ही भर, तक 
के प्रयोगों से भधिक पभ्राशावादी बनना युटोपियन ही होगा । 
, एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक मुन्सिफू,या सिविल जज के साथ न्याय पंचायत 
का निर्माण-करना लगभग हमारा: वर्तमान वित्तीय साधनों छे प्रसम्भव है व्‌ मुकदमों 
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हो पंच्या हे देखते 






ञ्क्द्स्च्ज्द व 
लडइेडेडड आईस्णछ हु 8 झड़ च्डझ डर 


था न्याझ्ेऊ इन्ड रापऊ के अधिक्यर छोड में सरशरणा झुक रअउरज हे 


कक 
किन्न केंव नें बडी 70-5 दा इदके उच्झय अब प्ले झड़ है 


बरतेझाव घापपिक्त झापतों के घराइ हे झास्ण इत न्पप्यदईों ने ने जो स्ययाेडोरे के 














दा उप उच्छा है घेर 
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हें हित दुईदि ले जुदु नुदिझ रपझ रूपहे हें उछ्ले सा 
रखने के दिये घालमारो भो नहीं, जुरुना उप रूरादे हे रिप्े रचरेश के रच 
व वासन्ड जारी करने के ठिदे को छे हुदे ऋ् रू धझार खथबड़ा रहा 
ऐसी दयनोय परिस्यितति में क्या उन हर पंदा्रव स्वर रर एरू मु छिझ हो एि 
न्याय पंचायत हे लिये कर उहुये, यह इस्त उड्दे इप्ब इदारे उम्मुद् है॥ अारत 
भर में यदि ऐसा किया जादे तो वर्वेनान सु छिछ दा दस्ड नःर8 दा सिदित उड को 
जो संह्या है उसका लगभग 0 घुठा ढड़ाना होशा जो घतम्भर हो झा या 
सकता है । 

यदि राजस्थान के प्रांडड़े छिद्ले डादें तो हमारे एटो रदंसाद मे 
है। पंचायत सम्रितियों को उंच्या 236 है द पंचाउतों रो संस्था 7272 
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यहां यह भी सक्केत करना उचित होया हि प्राम पंघारत मे जारूर यहाँ के 
मुकदमो का तिर्णय वहीं करता भी चौपाल रो कल्पना को साझयर रूर सस्ता एँ 
व विलंब व खर्च को भी समाप्त कर सकता है। परन्तु इसके लिये भो दितोष साधन 
भैचुर मात्रा में चाहिये प्रस्यथा यह कल्पना वर्तेमान शित्तोध भभाद में साकार मही 
डो घकती । उदाहरण. के लिये पारिवारिक न्यायालयों का निर्माण प्रत्यन्त प्रगति- 
शील कदम है, इसी प्रकार भनुसूचित जाति व जन जाति के लिये शिशेष 
न्यायालय भो निर्वेल वर्ग के सहायता हेतु बनाये गये। परन्तु विध्ीय साधन 
के धरभाव में पूरे राजस्थान में केवल एक “प्रारिवारिक स्यायालय"” बने सका है थे 
कुछ एक भनुसूचित जाति व जन जाति के न्यायालय निर्मित हुए है, जिनसे धब 
मिल्वकर भविष्य में संझ्या बढ़ने पर लाभ हो सकेगा, परन्तु पर्यसान में पश्रुपरों के 
आने जाने मे प्रधिक देरी, खर्चो व विलंद हो रह है। यह सदी है कि हुए प्रय 
शील कार्य मे प्रारम्भ मे कठिनाइयां पाती है भतः हमे मी घाणा करता पाहिये 
कि भविष्य में न्यायालय प्रधिक, संख्या मे बनकर सस्ता, सुसभ ग्याय दे सरूगे । 

जहां तक न्याय पचायतों में प्त्य निर्वाचित पुने हुए एडायों बनामजर 
व्यक्तितयों के लाने दा प्रावधान करने का थो देसाई का सुझाव है, बह न्‍दाय मोग्व 
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है । सावधानी यही रखनी होगी कि जो व्यक्ति तामजद किये जाते हैं व जाति 
ग्रामीण राजन तक तनाव से या स्थानीय गुटवंत्दी से दूर हों व उन्हें नामजद कर 
का झधिकार कोई निष्पक्ष अ्क्रिया से हो । ह ४० 

सबच्ते महत्त्वपूर्ण प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि इन न्याय पंचायत 
में प्रशिमापकों को जाने की भ्रनुमति मिलेया नहीं। समवतया इस सम्बन्ध मे 
थी देसाई प्रव तक पूर्ण विचार नहीं कर सक्े हैं, परन्तु यदि पेचीदे कानूनी मुशदमो 
को न्याय पचाउत्त निर्शीत करेगी तो निश्चित ही' उसमे कानूनी सहायता की प्रावः 
श्यकता होगी । भरत: इस सम्बन्ध मे भी विस्तृत चर्चा व चिन्तन की प्रावश्य- 
कता है । है के 

लोक प्रदालत व न्याय पंचायत में मूल भ्रन्तर यह है कि लोक प्रदालत मे 
केवल समभौते ही कराये जाते हैं, निर्णय नही लिये जाते हैं। लोक प्रदालत प्रब 
तक केवल किसी झधिनियम या नियम के तहत कार्य नहीं करती, बल्कि विधिक 
सहायता में एक स्वरूप बनकर पक्षकारों को शीघ्र, सस्ता न्याय दिलाने में बिना सर" 
कारी दखल के कार्य करती है। लोक भदालत का अनुमव भत्यन्त उत्साहवर्धक है 
परन्तु यह भी सत्य है कि राजस्थान में 975-76 की कोटा में सांकेतिक “लोक 
प्दालत्त” प्रम्पर-मगवत्ति ने प्रारम्म की, 983 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति 
बनने पर मैंने विधिक सहायता समिति के समापति श्री दिनकर लाल मेद्ठता के 
सहयोग से लोक दालत की वृहत योजना नवम्बर में प्रारम्म कौ जो प्रव दिपम्बर 
में वर्ण गतिमाने हो चुकी है, व बासवाड़ा, भजमेर, पाली (देवली) जयपुर, 
जोधपुर में सफल रूप से प्रारम्म हो चुडो है, व 986 में यह प्रधिक गतिमान होगी । 
समस्त न्यायाधिप्ति व न्याय भरधिकारी भब इसमें कार्यरत हो गये हैं-जो भगवती 
न्यायालय की प्रेरणा की देन दै। गुंजरात में 0 हजार मुकदमें ही, समभौते से 
निपटाये जा सके व राजस्थान में विछले दो माह में लगभग 7 हजार मुकदमे निपदाये 
जा सके हैं। प्रधिकतर श्रदेशों में भव तक लोक भ्रदालत का काये नेग्रण्य सा है व 
भारत में प्रधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों को सख्या एक करोड़ 50 
लाख से प्रधिक है। हाई कोर्ट में लगभग 3 लाख 'मुकदमे है' सुप्रीम कोर्टे मे 
,50,000 पते प्रधिक मुकदमे, विचाराधीन हैं। प्रतः' स्वायिक विरणय कराने की 
पद्धति व समभीते कराने की पद्धति में जो भन्तर है, उस भोर हमें. ध्यान देकर 
गभीरता से विचार करना होगा। यही भ्रतर लोक प्दांलव व न्याय पंचायत में 
होगा । दोनों का प्रधिकार क्षेत्र व कायं प्रणाली कानून से स्पष्ट करनी होगी। 

न्यायिक पंचायतों के निर्णय के श्रधिकार क्षेत्र में क्या क्‍या _ मुकदमे पा 
सकेंगे यह विस्तृत विचार का विपय होगा : क्या वहां पर भारतीय साद्ष्यु श्रधिनियम 
व मियाद का कातुन वे भ्न्‍्य कानून लागू होगे ? क्या दीवानी व जाब्ता फौजदारी 
की प्रक्रिया अपनाई जावेगी प्रयदा इस सम्बन्ध में नई प्रक्रिया बनेगी ? 


पु 
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यदि साक्षी भधिनियम, जाब्ता फौजदारी व जाब्ता दीवानी व मयाद का 
कानून लागू किया जाता है तो शीघ्न, सस्ता, सुलभ न्याय की प्राथशा समवतया सफल 
न हो सकेगी । प्रतः न्याय पंचायत निर्माण हेतु हमे इन प्रक्रियाओं मे भी भामुल चूल 
परियर्तत करना होगा व प्रक्रिया व प्रणाली सरल व सीधी बनानी होगी | देसाई 
क्या वैकल्पिक प्रक्रिया बना सकेंगे यही उनके क्रांतिकारी दर्शन की कसोटी है। 
मेरे विचार में इन पहलुमों के ऊपर विधि आयोग के विस्तृत प्रारूप पर 
राष्ट्रीय विवाद व चिन्तन का प्रारम्भ करता चाहिये। इस व्यापक बहस में जब 
तक सब पहेलुप्नों पर विचार नहीं होगा तब तक श्री देसाई के क्रांतिकारी परिवर्तन 
की सही भूमिका नहीं बन सकेगी । 
राष्ट्र में वतेमान में जब भगवती युग का प्रारम्भ हो चुका है व विधि 
भायोग में श्री देसाई जैसे प्रगतिशील क्रांतिकारी विचारो वाले जाने माने प्रन्त- 
* राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निदेशक व प्रध्यक्ष हैं तो हमें बहुत बड़ी आशा है। हमारा 
कर्तव्य है कि हम सब इसमें सम्मिलित होकर इन भाशामों के ग्रनुकूल भारतीय 
न्यायिक प्रक्रिया में परिवर्तन लाने में सद्वायता दें ताकि जन विश्वास वना रहे व 
उस्ता, शीघ्र, सुलभ, सारभूत न्याय सर्वे साधारण को प्राप्त हो सके । 
इस घबितन मंथन व नव प्रयोग में महपि कृष्णा प्रय्यर, जो न्यायिक फ्राति 
व सबंहारा को सस्ता, सरल, त्वरित, सुलभ, शीघ्र न्याय दिलाने के मसीहा हैं, का 
उपयोग भी, भगवती व सेन को करना चाहिये। प्रग्यर का मौलिक “सामाजिक 
न्याय” का दर्शन क्रेवल भारत ही नहीं विश्व के लिए वरदान है, व यदि राजीव 
भगवत्ति, देसाई, उनका पूर्ण लाभ समाज के लिए न ले सके तो यह विडम्बना ही 
कही जावेगी, जिसके लिए इतिहासकार व भावी पीढ़ी हमें कभी भी न बकरोगी । 
कितना दुःखद सत्य है कि हम शोपणा युक्त समाज के कर्णाघार, “कृष्णा भ्रय्यर” के 
जीवन दर्शन, प्रनुभव, ज्ञान, घितन का पूर्ण शोपए, समाज हित मे न कर उन्हे 
“'कोचीन” में चलते फिरते व्याख्याता के रूप मे छोड़ दिया है ! 
न्याय पंचायत की कल्पना साकार हो, इस हेतु जो भधिनियम या प्रारूप 
केन्द्रीय स्तर पर बनेगा उसमें निम्न प्रश्नों के बारे मे गंभीर वितन व मन्यन का 
प्रावधान रखना चाहिगरे:--' 

. क्या भारतीय साक्षी ' प्रधिनियम पूर्ण रूप से श्रथवा सूक्ष्म रूप में वहा लागू 
किया जावेगा प्रथवा प्रौद्योगिक विवाद भ्रधिकरण के प्रनुरूप आशिक रूप से 
लागू किया जावेगा ? मेरें विचार से माशिक ही उचित होगा । 

2. क्या दीवानी श्रक्रिया स्रधिनियम व फ़ौजदारी प्रक्रिया प्रधिनियम इत न्याय 

पंचायतों में लागू होये भथवा इसकी प्रक्रिया के लिये भ्रलग से नियम बताये 
जाकर उन्हें लागू किया जावेगा ? मेरे विचार से इन्हे लागू न किया जावे । 


+ 
डे 
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3. क्या अभिभापक एडवोकेट इन त्याय पंचायतों में परवी कर सकेगा भ्रयवा वया 
उनका प्रायमन सीमित होगा प्रथवा पूर्ण निषेव होगा ? - मेरी मान्यता 
आशिक है। + हर हर 

4. वया मयाद प्रधिनियम वर्तमान स्वरूप में न्याय पंचायत में लागू होगा ?, 

5. क्या इसकी भ्रपील प्रथवा निगरानी डिस्ट्रिव्ट जज या उच्च न्यायातय में 
होगी ? मेरे विचार से केवल एक धपील होनी चाहिये । - _, 

6 क्या न्‍्यासिक पंचायत को सब प्रकार के मुकदमे सुनने का [्वूरा प्रधिकार होगा 
अथवा उनका प्रधिकार क्षेत्र बतमान मुन्सिफ के भनुकूल होगा ? . 

7. बया इस न्याय वंचायतों में जो सार्वजनिक कार्यकर्ता नियुक्त किये जावेंगे वे 
ऐसेसर भ्थवा ज्यूरी का कार्य करेंगे भ्यवा न्यायाधीश के समकक्ष झधिकत 
होगे ? केवल एसेसर का कार्य ही करें तो मेरे विचार से उचित द्ोगा ! 

8, बया स्याय पचायत निर्माण के बाद न्याय पंचायत के प्रधिकार क्षेत्र के मुकदमों 
की सुतने का श्रधिकार, केवल न्याय पचायत को ही द्वोगा, झयवा प्रन्य दीवानी 
पदालतों में उत मुकदमों की सुनवाई पर प्रतिवन्ध होगा ? मेरे विचार में 
प्रतिबन्ध हो । पर 

9, क्या न्याय पंचायत पूर्ण रूप से हाई कोर्ट के तहत काये करेगी व उनकी नियुक्ति 
ब पलुघासन समस्त हाई कोर्ट की देखरेख में होगा ? मेरे विचार से हाईकीर्ट 
ही दी । ।* 

« 0, क्या स्याय पंचायतों में रेवेन्यू के मुकदमे जो अभी प्रशासनिक दण्डनायक था 


के उप जिलाघीश द्वारा सुने जाते हैं, उनसे लेकर, न्याय पंचायत द्वारा ही 


जायेंगे व राजस्व के भावी मुकदमे भी सब न्याय पंचायत में ही होगे। मेरे 
विचार से सब रेवेन्यू मुकंदमें भी यहदी हो । अप का ले 


* * उपरोक्त अश्नों के उत्तर में न्यायिक प्रक्रिया व प्रशाली मे परामूल चूत 
परिवर्तन की भ्राधारशिला बनी है व विस्तृत विवेचन से यह पता लगेगा कि वहें 
कोम पभ्रसाधोंरण है जिसकी क्रियान्विति के लिये भागीरय प्रयत्न करने होगे। 


उपरोक्त प्रश्नों व उसके भ्रपेक्षित उत्तरों से यह स्पष्ट है, कि स्याय पंचायत 
द्वारा सुन्दर, सस्ता, सरल व शीघ्र न्याय देने के लिये “भगवती झय्यर व देसाई” को 
त्रिमूत्ि के सग्रम की प्रावश्यकता है । भाशा है कि न्यायिक क्रान्ति का यह सूत्रपात 
986, में प्रारम्भ हो जायेगा, हमारी न्याय व्यवस्था मे. प्रगतिशील बदलवाकर 
अन्याय को समाप्त कराने में व सामाजिक न्याय, शीघ्र, सस्ता व सरल, चौपाल पर 
प्राप्त कराने में सहायक होगा । यदि यह भगवती युग में, ग्रंगोत्री बन प्रारम्म हो, 
सका तो, निश्चित ही भगवती, भागीरय बन न्याय गंगा, धर बैठे नहीं तो कम हे 
कम गाव गाव मे ला सकेंगे, क्योकि देखाई का विधि' भायोग में 'चयन व चिंतन 
दोनो मूलतया “भगवती” की देन है, यह पघ्र,व' सत्य स्वीकार किया ' जाना ह्दी 
साथ्थक्र है । में बहुत आशावित हूं, यद्यपि कार्य कठिन व दुलंभ है । 


| 


+ 


परिशिष्ट-एक 


भारत के मुख्य स्यायाधीश भगवती का भाषख 


. प्रधानमंत्री जी, विधि मत्री जी, गृह मंत्री जी, वित्तमंत्री जी विधि एवं 
न्याय राज्य मंत्री जी एवं सम्मेलन में भाग लेने वाले विशिष्ट सज्जनों । 


हम जिस भवसर पर मिल रहे हैं वह ऐतिहासिक हैं क्योकि प्रथम बार मुख्य 
न्यायाबीशो, सुख्य मल्नरियों व विधि मंत्रियों का, राज्यों में न्‍्याययालिका द्वारा अनुभूत 
समस्याप्रों पर विचारविमर्श करते एवं उनका स्थायी व प्रभावी निदान ढू ढ़ने हेतु 
सयुक्त सम्मेलन बुलाया गया है। जैसाकि सर्वविदित है राज्यों में न्यायपालिका 
भाधिक व प्रन्य विवशताप्रों से ग्रसित है। हम एक प्रभावी एवं कार्यकुशल स्याय- 
अशधाधन की व्यवस्था केवल उसी स्थिति में स्थापित कर सकते हैं जब राज्य सरकारें 
श्रावश्यक साधन व सुविधाएं प्रदात कर न्यायपालिका को पूर्ण सहयोग दे । कई 
बार यह बात ध्यान में नहीं रक्ली जाती कि सीमित शक्तियों वाली प्रजातान्विक 
प्रकार की व्यवस्था में न्यायपालिका का कितना महत्त्व है और राज्य द्वारा भ्पनी 
न्यायपालिका के माध्यम से जीवन के प्रजातान्त्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए 
त्वरित व सस्ता न्याय दिलाया जावा कितना ग्रावश्यक है। हम प्राज एक ऐसे समय 
से गुजर रहें है जिसमें मान्यताश्ों में भारी परिवर्तेन भ्रा रहा है। इस परिवतेन मे 
प्रसख्य लोगो के दिलों में ग्राशाएं जगायी है । लोग जो झब तक प्रक्षम, झनज्ञानी 
निर्वत, भ्रसंगठित निर्धन व निःसहाय थे, उनमे एक नई जीवनदायिनी चेतवा पैदा 
हुई है प्रौर बढ़ती हुई प्राशाओं की क्रांति का जन्म हुमा है । 

2. हम प्रगति व स्वतन्त्रता के नये युग के द्वार पर हैं क्योकि श्राज लोग 
स्वतंत्रता की मांग ऐसी उत्कट भावना से कर रहे हैं जैसी पूर्व सदियों मे कभी नहीं 
की । जब हम स्वतत्त्रता की बात करते है तो हमारा भ्राशय न तो राजनैतिक 
मताधिकार मात्र से ही है प्रौर न ही मात्र नागरिक ओर राजनैतिक श्रधिकारों से 
है बरन्‌ इसका तात्पये प्रभाव व भाश्नितता से मुक्ति, दुर्गेति व निर्धलता से उभार, 
अशान व निरक्षरता के छुटकादे हे है । यही वह स्वतन्वता है जिसकी लाखों लोग 
देश में प्राज भाग कर रहे हैं । हमारे संविधान में प्रवस्थित प्रस्तावना व राज्य के 
नीति निदेशक तत्व उस नए सामाजिक व श्राथिक व्यवस्था के उभार के प्रतीक हैं 
जिसमे समस्त व्यक्तियों को वाघ्तविक स्वतन्त्रता की अनुभूति होगी। प्रस्तावना व 
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नीति निर्देशक तत्वों मे निहित संतेबानिक लक्ष्य यह मांग करता है कि हमारे 
विधिक प्रधिकरारों को नवीत रूप दिया जाय झौर न्याय को संस्थाम्रों को इस प्रकार 
पुनदिष्ट किया जाय कि हमारे देश की जनता के प्रधिकृतम भाग के लिए न्याय 
सुनिश्चित हो ! इस लक्ष्य का ग्राद्धान न्याय की ऐसी नवीन मान्यताए' हैं, जो 
झनम्यतः समुदाय के निर्धन, प्रल्प साधन व भय वबित मानव वर्ग की प्राप्लाप्रों व 
प्रत्याशाम्रों को सतुष्ट कर सकेगी । न्यायपालिका को राष्ट्र के सामाजिक व झापिक 
पुनर्निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, भतः यह भावश्य+ है कि न्याय 
प्रशासन की व्यवस्था को घारावद्ध करने का हर प्रयास किया जाय वाकि यह लोगो 
को न्याय दिलाने के लिए एक प्रभावी माध्यम बन सके । 


3. मुझे ज्ञात है कि कुछ राज्यो में न्याय व्यवस्था को सुरद बनाते पर कोई 
घ्यान नही दिया जाता तथा न्याय प्रशासन को निम्न प्राथमिकता दी जाती है णो 
दुर्भाग्यपूर्ण है। न्याय प्रशासन को एक ऐसा विकास कार्य नहीं समझा जाता जिम 
पर सामाजिक व्यय का प्लोचित्य हो । कई लोग यह नहीं समभते कि न्याय प्रशासत 
समस्त विकास का प्राघार है, श्रौर जब तक हम झपने न्याय प्रशासत को सुधार कर 
न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम नही बतायेगे, राष्ट्र द्वारा किया गया विकास का 
प्रत्येक प्रयास गम्भीर रूप से वाधित होगा क्योंकि लोग उसमे योगदान नही देंगे । हमने 
26 जनवरी 950 को भारत के लोगों क्रो एक नयी सामाजिक व श्राथिक व्यवस्था 
लाने का वचन दिया है जिसमें सभो को प्राथिक सामाजिक व राजर्नतिक न्याय तथा 
स्तर व ध्रवसर की समानता प्राप्त होगी, श्रौर चू कि हम विधि के शासन के मधीत 
प्रजातांत्रिक हैं, यह परिवर्तन हमारे द्वारा विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही लाना 
होगा । लेकिन विधि इस ग्रपेक्षित परिवर्तन को लाने में तव तक सक्षम नही होगी 
जब तक उसका उचित क्रियान्वयन न हो प्ौर देश के लाखों भद्धं-तर्त व भ्रृक्षों को 
दिए गए भ्रधिकार व लाम उनके लिए वास्तविक नही वन जाते । यह स्थिति केवल 
प्रभावी व कुशल न्याय प्रशासन की व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। 
जिसमे सबकी, शक्ति, स्थिति व धन का विचार किये बिना न्याय तक पहुच सुगम 
होगी भोर उन्हें त्वरित व सत्ता न्याय सुलभ किया जायगा। देश के लोग 
झौर विशेषतः वचित व निर्बल वर्ग, यदि यह भावना रखता है कि उनकी न्याय की 
मांग के प्रति न्याय व्यवस्था कठोर व्‌ उदासीन है और त्वरित न्याय देने मे श्रक्षम 
है; या उनकी स्वयं की निर्धेनता, झसमर्थता या स्वामाजिक व श्राधिक भहितकर स्थिति 
के कारण न्याय तक उनकी पहुंच सुगम नही है, यो एक दिन बे व्यवस्था के वन्तुवृत्त 
को चीर डालता चाहेगे क्योकि अन्याय की भावना से वढ़कर कोई भन्य बात मानव 
हृदय को सतत्‌ पीड़ा पहुंचाने वाली नही हो सकती । प्रतः राष्ट्र के भविष्य के लिए 
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पह शुप्र शक्ुत है कि मुल्य न्‍्यायडेज- रुझुर राभे से लिए रोशे इद सभास्यण पर 
हैं बहां राज्यों की कार्यपालिझय एई स्यस्यएदिशार एक उप उन समस्याप्रों पर 
विचार-विमर्श करेंगी जिनसे न्यरप्ररइिझय इडिड हैं उघा उन परिजनों प सुधारों के 
बारे में भी सहमति हो पक्केदो सिडिदरूट उद्ेस्ट सदर तरू पहुंच को सुगम एवं 
विलम्ब को निराकरण कर म्रपेरू म्स्स्स्य हे स्उर को उन्नत किया जादेगा। 

4. कई समस्याएं हैं दिन रर हुरन्उ वात दि जाना परायश्यर है, हम उन्ही 
पर विचार करेंगे। मेरे भाषण में दे डर उरुस्यापों को उजागर फछूगा जिनको मे 
मूलभूत महत्त्व की मानता हें । सरेर्शन ठो पह पारश्यक हे कि बेकल्पिक जियवाद 
निस्तारण संयत्र विकसित कर न्यादादरों को कार्यभार के कुछ प्रशसे मुक्त रिया 
जाय। न्यायालयों में पाने दाझ्ले रुई मामले ऐसे है जिनका निस्तारण प्रपिर 
प्रभावी तौर पर किसी प्रस्य शिशाइ निस्तारण सपत्र द्वारा क्रिया जा सकता है। 
न्यायालयों के लिए यह संभय नहीं है झि समस्त प्रकार के मामलों का निस्तारण 
फरें, प्रधमत: जनसंझुया वि, लोगों में मपने भधिरारों के प्रति बढती जागएकूता, 
प्रौद्योगिक विकास तथा नागरिक के घोरन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने बाते 
प्रनगितत विधियों के सृजन के कारण मुरुसमेयायी की मात्रा में भारी रद हुए थे 
प्रौर न्यायालयों के लिए इस बढ़ी हुई मात्रा को काबू पाना सभय नहीं है। दितीमत), 
कुछ विष्िष्ड प्रकार के मामले ऐसे होते हूँ जिनमें, कुछ मात्रा में विशिष्द दशता 
प्रवष्य चाहिए झौर ऐसे मामले फेयल विशिष्ट प्रधिनिर्णयत्र प्रभिकरण द्राएा दी 
ठीक से निपटाए जा सकते है। मैं एस सम्बन्ध में प्रापके वियाराव ये उजीक। (थे 
ऊुथ मिम्न सुझाव प्रस्तुत करना घाएूंगा। 

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में घसित स्मायालय स्थापित किए जा एके है। कई 
समीषवर्ती गावों को एक इकाई मामफर उनके केसर स्पान पर थे जित आाबालिप 
माह में एक बार जाए' घोर छोटे दाये जो यद्वां उसप्न हो गये हों ४4 वि॥४। 
इन चलित न्यायालयों में एफ प्रशिक्षित स्पायिक भपिकारी (व थो प्रदुधवी श्वाता, 
जो याद के बयोबृद्ध व्यक्तियों भ्रथवा गण-मान्य चागरिकों में ते जिज ही शूती [॥ती 
न्यायाधीश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से बनाई गई दो डीत धहहि।। जजित 
न्यायालयों के समक्ष न तो वकीलों को पेघ होने दिया जाम परी! ये दी ॥ उवाविलिय 
ड्िसो प्रक्रिया सद्दिता से वाधित हो । चतित स्थायालर्यों का [ढ़ डेढ़ विवादों में 
समभौता कराना द्वोवा चाहिए प्रोर केवल समझीता गजब जट्न्‍भाज की वरटिव््ट 
मे ही इनको मिछेनि क्रिया जाना बातिए। परतित झखावादवीं ही व्वाडड! है 
पेम्बन्ध में विस्तृत झपरेसा मैंते गुडरात सरहार की वि4६ ददायवा बह हरे दा 
पस्तुत प्रतिवेदद में तथा भारत सरकाेकों हाष्ट्रव राव विबाठ बट 4 के 
ब्रतिवेदन में प्रस्तावित की है । यद परत विश्शाव बाला वा आफ खाल | 








566/परिशिष्ट ॥ १ 


भौर न्यायालयों के उस कार्यभार के कुछ का प्रश भ्रपवर्तेन करेगा जिससे प्राण 
प्रधीनस्थ न्यायालय दे हुए हैँ । 


(ख) लोक प्रदालतों की संस्था काफी लोकप्रिय हो चुकी है प्रौर दैश में 
प्रपनी जड़ों पकड़ रही है । यह एक विचार था जौ मैंने भपने गुजरात मुख्य न्याया- 
धीश कार्यालय में दिया भौर प्राज इसे देश के कई भागो में विस्तृत रूप से स्वीकार 
कर लिया गया है। लोक पदालतें विवादों के स्वैच्छूक समभझोते के माध्यम के 
पतिरिक्त कुछ नही हैं। लोक प्रदालतें गुजरात में कार्यशील हैं जिन्हें करीव !2 से 
]5. वकीलों, सेवा निवृत्त स्यायाघीशों व सक्रिय समाज सेवियों के दल की सेवाएं 
प्राप्त हैं। वकीलों, सेवा-निवृत्ति न्यायाधीशों वसक्रिय समाजसेवियों का यह दल 
कम से कम 5 दिन में एक वार विभिन्न तालुकों व तहसीलों के केर्ध स्थानों पर 
जाता है; मामलों की प्रकृति के प्रनुसार 4-5 सोक प्रदालतों में बट जाता है भौर 
न्यायालयों में लम्बित विवादों का समझौता कराने का प्रयास करता है। लोक 
झदालत के कार्य-स्‍्थल पर विवादों का भ्रभिलेख उपलब्ध करा दिया जाता है पौर 
किए गए समभौतो को प्रभिलिखित कर दिया जाता है प्रौर सम्बन्धित न्यायाधीश 
उसी समय प्रथवा प्रगले दिन समभोौते के प्रनुसार डिक्री या प्रादेश पारित कर देता 
हैं। लोक भदालतें कितनी सफल हैं, इस उदाहरण से जाना जा सकता है कि 
गुजरात राज्य में विगत 8 महीनों में प्रयीनस्थ न्‍्यायात्यों मे लम्बित 0,000 से 
प्रधिक मामले इनके द्वारा निपठाए गए हैं। लोक भ्रदालतों की संस्था को एक बैधा- 
निक प्राघार प्रदान करना स्‍्ावश्यक है । जब इस विपय पर चर्चा होगी तब मैं इस 
पर भोर विस्तार से बात कहूगा । 


(ग) प्रपोलीय भ्रम प्रधिकरण : प्रभी प्रौद्योगिक प्रधिकरण प्रथवा न्‍्याया- 
लय के- प्रधिनिर्णय के विदुद्ध प्रपील का कोई प्रावधान नहीं है । प्तः द्वारने वाले 
पक्ष के पास संविधान के पनुच्छेद 36 के प्रन्तर्गंत सर्वोच्च न्यायालय या श्रनुत्खेद 
226 के भ्रन्तगंत उच्च न्यायालय में जाने के भ्रतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, इसी 
कारण से ढेर सारे श्रम सम्बन्धी मामले उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च स्थायालय की 
पत्नावलियों मे चीख रहे हैं। यह मूलभूत सिद्धान्त है कि प्रत्येक वादकारी को प्रतील 
का कमर से कम एक अवसर अवश्य प्राप्त होना चाहिये | श्रतः मैं प्रस्वावित करता 
हूं कि भारत सरकार एक ऐसा श्रम प्रपीलीम पभ्धिकरछ स्थापित करे जिसकी 
क्षेत्रीम पीठ द्वो व भ्रावश्यकता होने पर भौर भ्मणाशील पीठ बनाने का झधिकार हो। 
यदि सही व्यक्तियो की नियुक्ति का उचित व संतोपजनक श्रावधान करते हुए पपी- 
लीय श्रम अधिकरण स्थापित कर दिया जावे तो सर्वोच्च न्‍्यायात्रय में जाने वाले 
श्रम से सम्बन्धित विशेष अनुमति से भ्रपील के आ्रार्थनान्‍पत्रों की संख्या में भारी 
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कमी होगी तथा ग्रभी जो कार्य उच्च स्यायालय में जाता है वह पूर्णतया से समाप्त हो 
जायगा। इन भ्रधिकरणों में सही व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निःसंदेह भारी साव- 
धानी बरतनी होगी । 
(घ) प्रशासनिक प्रधिकरसण : हम थोड़े ही दिनों मे केन्द्र सरकार के कर्मे- 
चारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रधिनिर्णयन हेतु देश में प्रशासकीय श्रधिकरण 
: स्थापित करने जा रहे हैं। यह एक बहुत भ्रच्छा कदम है जो न्यायालयों के कार्य- 
भार को भारी मात्रा में बटाने मे सहायक होगा । किस्तु यह नितान्त आवश्यक होगा 
कि प्रशासकीय अधिकारों मे सही व्यक्ति हो व उनका चयन योग्य नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा हो । 


(ड) राज्य सरकारों को भी अपने व राज्य पब्लिक सैक्टर निगमो के कर्म- 
चारियों की सेवा सम्बन्धी मामलो पर झ्धिकारिता वाले सेवा भ्रधिकरण स्थापित 
करने चाहिये । राज्य प्तेवा ग्रधिकरणों के सदस्यों के चयन में भी वही निष्पक्ष 
नियुक्ति प्राधिकरण का यन्त्र-विन्यास अपनाना होगा क्योंकि यह ग्रावश्यक है कि 
उचित नियुक्तियां गुणों के श्राधार पर ही हो न कि किसी प्रन्य प्राघार पर, प्रन्यथा 
प्रधिकरण की उचित न्याय प्रदान करने की क्षमता से लोगो का विश्वास उठ 
जायगा। 


(च) क्योकि एक प्रपील का अधिकार तो प्रत्येक वादका री को होना ही चाहिए, 
राज्य सेवा अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध प्रवीलो की सुनवाई के लिए श्ररीलीय 
सेवा अधिकरण भी होने चाहिये । किसी सेवा वादकारी को राज्य सेवा अ्रधिकरण 
के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में भगाने 
की प्रपेक्षा उसे भारत सरकार द्वारा स्थापित सेवा अपीलीय भ्रधिकरण मे द्दी 
जिसमे नियुक्ति संयत्र प्रशासकीय प्रधिकरण के ही समान हो, भपील का भधिकार 
देना श्रेष्ठ होगा । 

(छ) प्रायकर भ्रपीलीय अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध विधि के प्रश्त पर 
प्रपील की सुनवाई के लिए एक केन्द्रीय कर न्यायालय स्थापित करना भी प्राव- 

। पं कि केन्द्रीय कर न्यायालय के न्यायाधीश कर विधि के विशेषज्ञ होगे श्रतः न 
कैवस निर्षयों मे एकरूपता होगी वरन्‌ मामलो का निस्तारण भी शीघ्र होया। 
यद्यपि केन्द्रीय कर स्थायालय के निर्णयों के विरुद्ध भी विश्येप प्रनुमति से प्रपीत 
सर्वोच्च न्यायालय मे को जा सकेगी पर ऐसी भपीलों की संख्या नयण्य होगी थूकि 
केन्द्रीय कर न्यायालय एक विशिष्टि प्राप्त न्यायालय होगा । इससे हर न्यायालयों 
का कार्यभार कम होगा व उच्चतम न्यायालय में जाने वाली पपीतत की सख्या 
भी घटेगी। 
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(ज) पारिवारिक न्यायालय प्धिनियम पहले ही पारित किया जा चुका है 
परन्तु भ्भी उसे लागू नहीं किया गया है । यह प्रावश्यक है कि इसे शीघ्र लागु 
करने के लिए द्रावश्यक कृदम उठाएं जाए । एक बार यह हो जाने पर वैवाहिक 
एवं प्न्य पारिवारिक विवाद दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से हटकर इन 
विशिष्ट पारिवारिक न्यायालयों मे चले जायेंगे 

(क) जब तक पारिवारिक न्यायालय विधि लागू नहीं की जाती राज्य 
सरकारों द्वारा वंवाहिक व पारिवारिक विवादों के समभौतों के लिए कम से कम 
मुख्य-मुख्य नगरों पे वेवाहिक परामश्श-केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये। भ्रभी 
वम्बई के सिटी सिविल न्यायालय में एक प्रभावी वेवाहिक परामशं-केन्द्र कार्यरत 
है जिसको न्यायालय द्वारा वंवाहिक व पारिवारिक विवादों से सम्बन्धित मामले 
समभौतों के लिए भेजे जाते हैं। प्रनुभव यह रहा है कि इनमें से 40 से 50 प्रति- 
शत मामले निपट जाते हैं । 

(ञ7) जुमनि से दंडनीय छोटे प्रपराघों के लिए अरवतनिक मजिस्ट्रेंटो का तत्व 
भी स्थापित करना चाहिए । 

3. क्योकि न्यायिक तन्त्र को न्यायाधीश हो चलाते हैं, यह कहना प्रतिशयोक्ति 
नहीं होगा कि न्याय का स्तर उन चलाने वालो से श्रेष्ठ नहीं हो सकता । इसी 
कारण से भ्रमेरिका के महान्‌ न्यायाधीश कार्डोजो ने कहा है--“निष्कर्पत: न्याया- 
धीश के व्यक्तित्व के झतिरिक्त न्याय की कोई भन्य गारण्टी नहीं है।” परत: विधिक 
न्याय न्‍्यायाघीश के न्याय के भतिरिक्त झौर कुछ नही होता । विधिक न्याय « 
के तन्त्र की प्रभावी, सफल व उद्दे श्यपूर्ण कार्यशीलता में न्यायाधीश की स्थिति 
धुरीय होती है । प्रतः यह मितान्त आवश्यक है कि हम न्याय प्रशासन में सर्वोत्तम 
प्रतिभा को आकपित करे । हमको इस समस्या पर विचार प्धीनस्थ न्यायपालिका 
के सदस्यों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संदर्भ में करना है । 

6. जहां तक प्रधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों का प्रश्त है, उनके वेतनमान 
प्रत्यन्त निम्न स्तर पर हैं भौर इसलिए वे प्रच्छी प्रतिभा को प्राकवित करने मे 
झसफल रहते हैं । जिला एवं तालुका स्तर पर भी वकौलों की पामदनी प्रधीतस्थ 
न्यायाधीशों से इतनी प्रधिक है कि उनके लिए न्‍्यायाघीश का पद जो प्रत्येक तीन वर्ष 
बाद स्थातान्तरुणीय है, कोई प्रलोभन नहीं रखता। भरत: यह प्रावश्यक हैं कि प्घीनस्थ 
न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाय ताकि इनमे अच्छी प्रतिभाए' झा सर्क 
और प्रधीरस्थ न्यायपालिका के स्तर पर भी तम्त्र को कुशलता सुघर सके। हमे 
अधीनस्थ न्यायपालिका को सुइ्ढ़ करने का हर संभव प्रयास करना है क्योंकि न्यायिक 

पिरामिड का वद्द ग्राधार है । मैंने इस सम्बन्ध में / भपने साथी मुख्य न्यायाधीशों 
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के साथ विचार किया है पौर इस पर हमारा मर्ैक्य है कि प्रवीनस्थ न्याय्राधीयों 
व जिला म्यायाधीशों के वेतनमान में भारी सुधार की प्रावश्यकृत। है । उन्हें केस्द्रीय 
सिधिल सेवा श्रेणी प्रथम के ही पनुरूप महंदाई भत्ता प्रतिरिक्त मंहगाई भत्ता य्‌ 
पन्‍्य भत्ते मिलने चाहिए । मैं भ्रधीनस्थ न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार वेतन 
व भत्तो में दृद्धि पर भेरे प्रस्तावों को, जब हम इस्र प्रश्न को विचारण हेतु लेंगे, तब 
सामने रखू गा । 

7. में भ्रधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके के सम्बन्ध में भी 
दो शब्द कहना चाहूंगा हमारा सबका यह मत है कि प्रधीनस्थ न्यायाघीशो का 
चयन व नियुक्ति लोक सेवा भायोग के वजाय उच्च न्यायालयों द्वारा होनी चाहिए। 
इस विषय पर भी हमे विचार करना होगा । 

8. यही बात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति पर लागू होती है । 
उच्च न्यायालय बार की कमाई इतनी विपम रूप से ऊ'ची है कि बार के प्च्छे 
सदस्यों को बरतमान वेतन स्तर पर न्यायाघीश पद स्वीकार करने हेतु भ्राकपित 
करना प्रसम्भव सा है। बार के प्रधिकांश योग्य सदस्य प्रासानी से उच्च न्यायालय 
के न्याधाघीश के वेतन से दुगुनी तिगुनी राशि कमा लेते हैँ ॥ इस लिए श्रपने साथी 
मुख्य न्यायाधीशों की पूर्ण सहमति से मैंने उच्च न्यायालय के न्यायाघीशों के वेतन 
सेवा शर्तों में प्रामूल सुधार सुझाएं हैं। इस सम्मेलन मे भाग ले रहे सभी सदस्यो 
को इस सम्बन्ध में की गईं सिफारिशों का विवरण में वितरित कर चुका हूं । 

9, उच्च न्यायालय के न्‍्यायाघीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे एक बात स्‍श्ौर 
है जिस पर गहन विचार की झावश्यकता है । ऐसे कई मामले हैं जिनमें उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाघीश द्वारा की गई नियुक्ति की सिफारिशों को राज्य 
सरकार के स्तर पर ही रोक लिया जाता है भौर कभी-कभी राज्य सरकार द्वारा 
पुष्टि पर भी केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विलम्बित कर दिया जाता है। परिणाम 
यह होता है कि उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीशो के रिक्त स्थानों को भरने के लिए 
नियुक्तियों में बेहद विलम्ब हो जाता है। कुछ उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को 
महीतो से व कुछेक में वर्ष दो वर्ष से नहीं भरा गया है जिसका परिण्याम बकाया 
मामलों की संझुया में भ्रधिकतर दृद्धि है। प्रतः यह भावश्यक है कि परामर्श प्रक्रिया 
के सम्पूर्ण होने की कोई समयावधि निश्चित की जावे। 

0. न्यायिक विलम्ब के निराकरण के लिए यह निंतान्च भावश्यक है कि 
न्यायाधीश उचित व ययेष्ट रूप से प्रशिक्षित, निष्पक्ष, विचारशोल तथा प्रपनी 
विशिष्ट एवं महत्त्ववूर्ण भूमिका के बारे मे जागरूक हों । हम चाहे कितना भी भच्छा 
तन्त्र दृढ़ निकाले वह तब तक सफल नहीं हो सझता जब तक उसको क्रियान्वित 

करने वाला मानव योग्य व दक्ष न हो । इस लिए यह प्रावश्यक है कि हम पषीनस्य 
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न्यायाणयों के न्‍्यायाधीशो को यथेष्ठ प्रशिक्षण दें। झभी तक दुर्भाग्य से, एक 
था दो राज्यों को छोड़कर, किसी राज्य में न्यायाधीशों के' प्रशिक्षण का प्रावधान 
लही है| मेरा विचार है कि न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोई ऐसी 
सस्था या झ्रकादमी होनी चाहिए जो उन्हें नियुक्ति पूर्व व सेवाकाल के दौरान गहन 
प्रशिक्षण दे। प्रधीनस्थ न्यायाधीशों को पुनश्चर्या व पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम 
से निरन्तर शिक्षा प्राप्त होती रहनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय विधि 
संस्थान के सयोजन में एक संस्था या भ्रकादमी प्रारम्भ में कसी एक स्थान पर व 
कालान्तर में क्षेत्रीय शासाप्रों सहित स्थापित की जानी चाहिए जो सर्वोच्च 
न्यायालय के निदेश व नियन्त्रण में हो ॥ 

], कुशल न्यायिक प्रशासन हेतु मैं यह भी झ्ावश्यक समभता हूं कि हमारे 
प्रवन्ध व प्रशासन मे आधुनिक तकनीक लागू की जावे । उच्चतम न्यायालय शीघ्र 
ही टेलेक्स रखने लगेगा भौर मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 
पास भी टेलेक्स हो ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश व निर्देश तुरन्त 
उच्च न्यायालयों को सूचित किए जा सके। राज्य सरकार को चाहिए कि वह 
प्रत्येक जिला न्यायालय को भी टेलेक्स प्रदान कराए ताकि उच्च न्‍्यायालय व॑ जिला 
न्यायालयों के बीच संचार सुविधा हो सके । प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास जिसमें 
न्यायाघीशों की संख्या 20 से प्रधिक हो-चार, व जिसमें न्‍्यायाघोशों की संख्या 20 
से कम हो-कम से कम दो, शब्द संशोधक (वई प्रोफेसर) - होने चाहिए । उच्च 
न्यायालयों व जिला न्यायालयों में आ्राधुनिकतम फोटोकोपीदईंग मशीन भी होनी 
चाहिए। यह भी वाछुनीय है कि उच्च न्यायालयों में मामलों के वर्गीकरण, विवादों 
के प्रावक प्रबन्ध नियन्त्रण व निर्णय विधि के कम्प्यूटरीक्रणा के लिए कम्प्यूटर 
तकनीक भी लागू की जानी चाहिए । 

2, हम देखते हैं कि झ्ाज उच्च न्यायालयों में बड़ी मात्रा मे मुकदमें सरकार 
व लोक भधिकारियो के विरुद्ध रिट याचिकाम्रों के हैं। यह वांछनीय होगा कि प्रत्येक 
राज्य सरकार 4 भ्रघवा 5 वरिष्ठ, निष्पक्ष वकीलों का एक विवादकक्ष स्थापित 
करे झौर ज्योंही वादकारी का नोटिस या उच्च न्यायालय से रिट याचिका पर दिया 
गया नोटिस या रूल सरकार को प्राप्त हो, मामले को तुरन्त कक्ष के किसी वकीत 
के पास यह सलाह प्राप्त करने के लिए भेजा जाय कि मामला लड़ने योग्य है भयवां 
नही यदि मामले मे उच्च द्वित निहित हो प्यवा उसकी प्रकृति संवेन्दनशील ही तो 
सलाह, कक्ष के दो वकीलो से लो जा सकती है। कुछेक मामले ऐसे द्वोते हैं जिनमें 
राज्य सरकार प्रयवा उसके भ्रधिकारियों द्वारा पारित प्रादेशों में कोई वेघानिक 
सामी होती है, उनमे कोई कारण नही होना चाहिए कि वादकारक को याचिका 
दायर करने के लिए वाध्य किया जावे या दायर की गई याथिका को लड़ा जावे । 
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यदि कक्ष के वकील की सलाह यह हो कि मामला लड़े जाने योग्य नहीं है तो 
चुनौतीग्रस्त प्रादेश को वापिस लिया जा सकता है और राज्य सरकार ऐसी 
कार्यवाही कर सकती है जो विधि द्वारा स्वीकृत हो। इससे उच्च न्यायालयों मे 
भाने वाली रिट याथिकाप्रों की संख्या में भारी कटौती होगी । यही बात भारत 
सरकार पर भी लागू हो सकती है । 


3. न्याय प्रशासन को घाराबद्ध करने के प्रश्न पर विचारए करते समय मैं इस 
बात पर जोर देना चाहूंगा कि न्याय तक पहुच” एक सुदृढ़ व कुशल न्याय प्रशासन 
के तंत्र के प्रावश्यक तत्वों में से एक है। वास्तव में यह मानव के समस्त मूल 
भ्रधिकारों में सबसे प्रधिक मौलिक है | विधि को न केवल न्‍्य,य की वात करनी 
चाहिए बरन्‌ न्याय देना भी चाहिए, और इसलिए न्यायिक पद्धति को लोगों की- 
विशेष कर वचित वर्ग की-सुगम पहुंच में लाया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता 
है जब हमारे प्रास सुदृढ़ व प्रगतिशील विधिक सहायता कार्यक्रम हो । हम एक 
क्रियाशील विधिक सहायता कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं जिसके दो पहलू होगे, एक 
तो विवाद-निदिप्ट व दूसरा नीति-प्रधान । नीति प्रधान विधिक सहायता कार्यक्रम 
में पांच मुख्य नीतियां होंगी, प्र्थात्‌ विधिक जागृति पैदा करना, विधिक सहायता 
कैम्प व लोक प्रदालतें लगवाना; चुने हुए विश्वविद्यालयों व विधि महाविद्यालयों में 
विधि सहायता केद्ों की स्थापना करना, सामाजिक-कार्ये समूहों व स्वैच्छिक संस्था प्रो 
कप गठन झ्रौर वेधिक-परिधि के परे सामाजिक क्रियाशील व्यक्तियों के समूह को 
प्रशिक्षित करना भ्रौर प्न्तिम है, लोकहित की वादकारिता । कुछ राज्यों मे विधिक 
सहायता कार्यक्रम ने अच्छी प्रगति की है, जबकि कुछ अन्य में ऐसा नहीं हुआ है, 
लेकिन मुझे विश्वास है कि उन राज्यो मे भी यह कार्यक्रम तेजी से प्रगति करेगा। 
शीघ्र ही हम एक राष्ट्रीय विधिक सेवा श्रधिनियम बनायेंगे जिसके अन्तगेंत एक 
विधिक भ्राधार पर विधिक सहायता कार्यक्रम स्थापित किया जायगा । मैं मानवीय 
प्रधान सन्नी जी को यह भी सुझाव दू गा कि न्‍्यायालयो को लोगो के भ्रौर नजदीक 
लाया जाय । न्यायालय लोगों के लिए हैं न कि लोग न्यायालयों के लिए। उदाहरण 
के लिए---उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र को लीजिए, जिसमें पांच राज्य व दो केद्ध शासित 
प्रदेश सम्मिलित है, पर उन सब के लिए ग्रोहाठो मे केवल एक उच्च न्यायालय 
है जिसकी प्न्य चार राज्यों मे पीठ तक भी नहीं हैं ॥ कल्पना कीजिए कि नाग्रालैंड 
या मिजोरम के वादकारी के लिए किसी प्रावश्यक प्रार्थनापत्र अथवा सुनवाई हेतु 
गोहाटी तक जाना क्रितना कठिन या असंभव प्राय: होगा | विशेषकर लम्बी दुरियों 
कठिन मार्गों व व्वरित एवं सुगम यातायात के साधनों के प्रभाव को देखते हुए हम 
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इन पांची में से प्रत्येक राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय क्‍यों नहीं बता सकते ? 
अध्ान मंत्री जो मैं यह प्रस्ताव प्रापके विचारण हेतु रखना चाहूंगा। 


!4. न्यायालयों की एक ग्ौर भी समस्या यह है कि उनके प्रास भवन, न्यायिक 
प्रधिकारियों के लिए ग्रावास व अन्य सुविधापों का प्रभाव है। मैंसे कई स्थानों पर 
स्थायालय भवनों को जीर्णशीर्ण प्रवस्था में देखा है, न्‍्यायश्लय कक्ष 872९४ से 
बड़े नहीं हैं, कहीं कहीं तो न्यायाधीश के लिए शोचालय की भी व्यवस्था नहीं है। 
बादकारियों के लिए प्रतीक्षा कह्ष नहीं हैं। न्यायाधीश के लिए और भन्य कोई 
सुविधाएं नहीं हैं। उसके पात्त निर्णय लिखाने को शीक्षलिपिक भी नहीं है। यदि 
हम स्यायाधीश को गहन प्रशिक्षण दे भी दें तो यह समझ में नहीं भाता, वह इस 
वातावरण में कैसे कुशलतापूर्वक कार्य कर सकेगा । न्यायिक प्रधिकारियों के लिए 
यपध्ेष्ट संख्या में प्रावासीय परिसर भी उपलब्ध नहीं हैं। मेंरे ज्ञान में ऐसे मामले 
भो हैं जिनमें स्थानास्तरण पर न्यायिक अधिकारियों को सावरसीय सुविश दूउने के 
लिए वकीलों पर झौर कभो-कभी तो वादकारों पर भी निर्मर रहता पड़ता है, पौर 
वारीव-करीब हर मामले में प्रपने बेतत का लयभग 30 से 40% भाग उप किराये 
के रूप में देवा पड़ता है यह बहुत गम्भीर समस्या है, पर दुर्भाग्य परे इस पर फोई 
लोग ध्यान नही देते हैं । मैरे ज्ञान में ऐसे म/मले भी हैं कि यदि उप-प्ण्ड प्रधिकारी 
के लिए न्यायालय खोलना हो तो न्थायालय भव्नन के लिए तुरत्त उचित व्यवस्था 
कर दी जाती है, लेकिन न्यायिक भधिकारी के मामले में इस प्रकार की कोई उ्िं 
ग्ता नही दिखाई जाती । बजट से प्रावेटव श्रावधान होते हुए भी प्रशासकीय 
स्वीकृति के प्रभाव में भ्रनुदान व्यपगत हो जाते हैं। मैं इन तथ्यों का उल्लेख सामना 
कराने की भावता से नही वरन्‌ इस सम्मेलन में भांग ले रहे विशिष्ट संदत्त्यों का 
ध्यान प्राकर्षित करने की दृष्टि से कर रहा हूं ताकि स्थिति सुघारी जा सके । मेरी 
यह उत्कठ अभितापा है कि राष्ट्र के जीवन में न्यायशात्रिका प्रन्‍्ता सही स्थान 
प्रहरा करे भोर संविधान द्वारा निर्धारित भूमिका का निर्वहन करे । 


5. मुझे भाशा एवं विश्वास है कि यह संयुक्त सम्मेलव--जों पपते अकार का 
एक ही है--न्पायपात्िका द्वारा मनुभूत समस्याप्रो के केवल विवेचन व विचारस 
में ही समाप्त नही होगा, वरन राज्य धरकारीं व मुख्य न्याग्राघीशों द्वारा की जाने 
दाली ठोस कार्यवाही में वरिखित होगा । जहां तक मुस्य न्यायाधीशों का अस्त है, 
मैं भापको यह विश्वास दिला सकता हूं कि स्थायिक प्रशासत की कार्येशोलवा मरे 
सुधार का हर प्रयात किया जा रहां है व किया जावेगा। लेकिन जेसा मैंने'प्रभी 
पहले कहा ऐसा करना हमारे लिए तब तक संभव तहीं होगा जब तक राज्य सरकारें 


[ परिष्िष्दनहर 


पसाम्नेक्नन्न प्रपेक्षित महस्व प्रदान नहीं करती हैं, व स्याय प्रदाद ने 
प्ो एज़ा सम्तू्ं सहयोग नहीं देती हैं। हम भाधा करते हैंडि झव 
फज्ेस हे इसू् होने पर एक नये युग का प्रारम्भ होगा। 
॥+ घने बापण का समापन यह कहते हुए करूँ, कि परागस्वर 
कस रोम डो ईंटों का पाया, संगमरमर का छोड़ा, सेडित हम सब 
छा छान्‍्त हो सकेगा यदि हमारे बारे में यह कहा जी सके हि हमे 
38088 घोड़ा; इसे बन्द पुस्तक पाया; रा गा 
. मप्र वी पाया, निर्घन के उत्तराधिकार के रूप में घोई0 पा 
. 'निप्नेदरे तहवार पाया ईमानदारी की छड़ व विर्दोषिता की ढाल घोर 


को यह गई 


न “५55 


परिशिष्ट-दो . 
राजस्थान विधिक सहायता नियम, 984 


4, संक्षिप्त नाम, प्रसार झौर प्रारम्भ:--() इन नियमों का नाम राज- 
स्थात विधिक सहायता नियम, !984 है । 

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा । 

(3) ये, राज-पत्र में इनके प्रकाशत की तारीख से प्रशृत्त होगे। 

2. पॉरिभाषाएं:--जव तक विपय या संदमे से भनन्‍्यथा प्रपेक्षित न हो, इन 
नियमों भे,-- 

(क) “आ्रावेदन” से विधिक सहायता की मन्‍्जूरी के लिए प्रावेदन प्रभिप्रत 
है प्रौर शब्द “प्रावेदक” से ऐसी सहायता की मंजूदी के लिए आ्रावेदन करने वाला 
व्यक्ति अ्भिष्रेत होगा; 

(ख) “पात्र व्यक्ति" से वह व्यक्ति प्रभिप्रेत है जो भारत का नागरिक हो 
ओऔर जिसकी भाय सभी स्रोतों से नगद या वस्तु के रूप मे या दोनों को मिलाकर 
प्रति वर्ष 6000/- रुपये से श्रधिक नहीं हो-- 

परन्तु,-- 

() जहा ऐसा व्यक्ति झनुमुचित जाति या प्रनुसूचित जनजाति की 
सदस्य हो; 

(7) जहां पत्नी विवाह-विषयक वाद में एक पक्षकार हो या भरणपोपण 
की कार्यवाही मे वादी या भ्रावेदक हो या जहां कोई स्त्री उसके व्यपहरण, प्रपहटण, 
या बलात्कार से भ्रन्तवेलित किसी भ्रपराधिक मामले मे परिवादी हो; 

(70) जद्दां वधु दहेज प्रतिपेष अधिनियम, 796] (96] का केन्द्रीय 
प्रधिनियम 28) के अझ्रधीन उद्भूत किसी मामले में परिवादी हो या जहां विवाद्विति सा 
तलाकशुदा स्त्री मेहर की रकम वसूल करने के वाद में वादी हो, 

(४) जहां 6 वर्ष से अनधिक को ग्रायु का बालक किसी प्रपराधिक मास 
में प्रभियुक्त हो; या 

(५) जहा ऐसा व्यक्ति जनजाति उपयोजना क्षेत्र का या राजस्थान के मार्डी 
क्षेत्रों की जनजातीय बस्तियां जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित हों-की 
या कोटा जिले की शाहवाद और किशनयज तहसीलों का गरीब जनजातीय मी 
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वास्तविक जनजातीय नियासी हो,“ पहां पात्र स्यक्ति होने के विए उपयुक्त रापिझई 
प्राय की प्रधिकतम सीमा लागु नहीं होगो । 

(ग) “उच्च न्यायालय से राजस्पान उच्च न्यायालय घरमिरेत है; 

(प) “उच्च न्यायालय विषिझ सहायता समिति” मे नियम $ हे प्रभोन 
बोड़ें द्वारा गठित समिति प्रभिप्रेत है; 

(८) “विपिक सद्दायता” से क्रिसो शिकायत था हानि के विधि-प्रनुवार 
प्रत्ितोप के लिये तपा उससे प्रानुप॑शिक मामलों के लिए ऐसो सद्धायया पोर 
सादाध्य प्रमिप्रेत है जिसमें परामन्ग, सलाद, सुनहू, स्थायालय फ्रोस, स्टास्प छुत्ह, 
प्रादेशिका फीस, प्रतिलिपि भौर निरीक्षण प्रभार तपा विधेषण ही राइ तेपा साध्य 
उपलब्ध मराने में होने थाले ब्यय सहित साक्षी झयय, रमिग्तर डो पॉग, 
वड़ील का प्रारिथ्रमिक, पेपरबुरू तेथार करने झा एर्पा पा कार्डशाटियों डो 
सस्पित करने था उनका प्रतियाद या संघालन करने के सम्दूय हा स्यप, घोर हो६ 
प्रन्य प्यप जिसे समिति मामले की विश्वेष परिस्पितियों बरी प्ट मे रखढे हुए 
सरीहृधि झुएना ठोक तया उित समझे, सम्मिलित है; 

| (ए) 'पवधिक सहायता समिति से नियम 7 के प्रपोन पड पढिशि 
प्रिय है; 

(छ) "विधिक सद्ायता ब्यूरो” मे नियम 9 के प्रधोत एडठ सुर 
प्रभिरेत है; 

(ज) “परा-गिपिक विउनिर” से विधिक थारझकाा उतम्भ इरज, मुऊइव 
के पूर्व प्रौर मुझसे के गाइ के सर्देधरों को सपावन करते, लोड सरदार डा 
बदन करने घोर ऐसे ही मामतों के लिए रोणस्पाल डिदिह महाइशा डाई £ 
दाउंरारों पध्यक्ष द्वारा यद्धित विपनिर प्रभिग्रे है; 

(के) "कारयवाद्ी” में ऐेसो स्पायिझ दा. परशनयाशिश डाउंगाही एड 
है शिगय २६ पाप व्यवित, रिसी सिरिते, दाष्यिझ रा शायर गयाबाबर बे ॥ा 
दिययी एम धरम, पोधोगिक्‌ गेस या बाजूनी घप्िझण में, टियये दिन धरा 
बे बराक लिए था रियो शिहारद या हालि # उियोद ढे हित हजडर ग्रुत 
विद शिव के प्रनुनार विपिद् डारंगाटी शो रा तह ये है, पणइउए ६५ 

#१ 'मशोद स्नमशावि ये ऐसा रोड सतकि एडियेत है सो इहगाएए 
घोर पपु हक दा मौमानद हारइ था हद घराइ॒र है, 

(६) "रारसर बोदे मे राजम्दान सुन्पवाड एाडि४स्ण, 4629 % 
$ ह घरो३ दइ१ घजाद बोई एड ९ है; 

(ह। "वाशाद दोई बिक हद्राबदा दा थे 
कड7३ (३०३ तड़ाइप१ दोई दाग < कि रदिति ४5 है. 
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(४) “भनुसूची” से इत नियमों से संलग्न कोई भनुसूची प्रभिप्रेत है; 

(ढ) “राज्य” से राजस्थान राज्य पभिप्रेत है; 

(ण) “राज्य सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार झमिप्रेत है । 

3. सलाहुकार बोर्ड, उसका गठन भोर फृत्य;--(0) राज्य सरकार राज्य 
के लिए एक सलाहुकार थोर्ड का गठन करेगी जो सलाइकार बोर्ड कहलायेगा । 

(2) सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होगे, प्र्यात्‌:-- 

(क) भ्रध्यक्ष, जो राज्य का मुल्यमंत्री होगा; 

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाधीध्त माननीय न्यायमूर्ति 
श्री पी. एन. भगवती; 

(ग) मुस्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यावालय; 

(घ) राज्य का विधि मत्री; 

(७) राजस्थात विधिक सहायता बोर्ड का कार्यकारी पस्‍्रभ्यक्ष । 

(3) उप नियम () के झघीव गठित सलाहकार बोर्ड राजस्थान विधिक 
सहायता बोर्ड को विधिक सहायता संबंधी सभी मामले में सलाह देगा भोर राज्य 
में विधिक सद्ायता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च निकाय होगा । 

4, राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड का गठन, ऊसके कृत्य ह्ौर शक्तियां: 
(।) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचता द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए 
राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड (जिसे इन नियमों में इसके बाद बोर्ड कहा गया है) 
स्थापित करेगी । 

(2) वोडे में निम्नलिखित सदस्य होगै, भवत्:-- 

(क) भ्रष्यक्ष, जो राज्य का मुख्य मंत्री या, राष्ट्रपति शासन के दोरात, 
राज्यपाब का नामनिर्देशिती, होगा; 

(ख) सह-भ्रध्यक्ष, जो राज्य का दिध्चि मंत्रौ या, राष्ट्रपति शासन के दौरान, 
राज्यपाल का नामनिदेंशिती होगा; 

(ग) कार्यकारी प्रध्यक्ष, जो उच्च व्थायालय का ऐसा भासीन स्यायाधीश 
होगा जिसे उस न्यायाघीश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्देशित किया जाये; 

(पर) राज्य का भद्दाधिवक्ता; 

(४) लोकसभा का एक ऐसा सदस्य जिसे लोकसभा प्रध्यक्ष द्वारा नाम 


निर्देशित किया जाये; 
!.(च) राजस्थान विधान सभा के तीन थे प्रनधिक ऐसे सदस्य, जो विधान 


समा भ्यक्ष द्वारा तासनिर्वेशित किये जायें; 
(छ) राजस्थान बार काऊं सिल का भश्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्देशित 


बार काठ सिन्न का कोई सदस्य; 
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(ज) उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर का एक ऐसा सदस्प, 
जो उसके प्ध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाये; 

(के) उच्च न्यायालय थार एसोसिएशन, जयपुर का एक ऐसा रादस्य, णो 
उसके भ्रष्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाये; 

(म) राजस्व बोर्ड बार एसोसिएशन, प्रजमेर का एवा ऐरा सदस्य, णो 
उसके प्रध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाये; 

(८) जिला वार एसोसिएशनों के, बोर्ड के कार्यकारी प्रष्यक्ष द्वारा, बाग 
निर्देशित दो भ्रधिवक्‍ता; 

(5) समान कल्यारा बोर्ड का प्रध्यक्ष-पदेन; 

(ड) वोड्ड के कार्यकारी ग्रध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित दो तामाणिक कार्य कर्सा; 

(ढ) सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार-पदेन; 

(ण) श्रम आयुक्त, राजस्थान सरकार-पदेन; 

(त) प्रायुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, राजस्थान रारकार-पदव; 

(थे) सचिव, सामुदायिक विकास श्रौर पंचायत, राजरयास यरकाई-यदव॥ 

(द) निदेशक, समाज कल्याए विभाग, राजस्यान सरकार-444; 

(थ) पंजीयक, सरकारी सोसाइटीज, राजस्थात सरकार-अ4द4; प्रीट 

(न) सचिव, विधि एवं न्‍्याव विभाग, राजद्थान ग्रदार-42 ४२4 ८44 # 
हुप में-पदेन । 

_ (3) उप-नियम (2) के प्रथीत बोर्द का नामदिदेद्धित 2४7 <८॥6 44 <। 

प्रवंधि के लिए पद घारण करेगा । 

(4) बोर्ड का वामनिदेशित सदस्य द्वीले ४ ६२५4८ 6 32%, 4/८ 

(5) विद्ववचित्त हो जाये; 






६.० 2, ४७७ 
#॥ टी, विदा 2842 की 


578/परिश्िष्ठनग |] 


ग्रध्यक्ष द्वारा ऐसा त्याम-पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर ऐसे सदस्य द्वारा झव। 
पद रिक्त कर दिया गया समझा जायेगा । 
(7) सदस्य के पद की श्राकस्मिक रिक्ति को ऐसे ने नामनिर्देशन के लिए 
सशक्त व्यक्ति द्वारा नया नामनिर्देशन करके यथाशीघ्र भर दिया जायेगा । 
(8) इन नियमों के प्रधीन बोर्ड द्वारा किये गये कोई भी कायें पर कार्ये- 
वाहियां केवल मात्र निम्नलिखित कारण से थ्रविधिमान्य नहीं हो जायेगी :--- 
(क) बोडे में कोई भी रिक्ति या उसके गठन में कोई भी च्रटि; 
(ख) उसके सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई भी 
न्रुटि या प्रतियमितृता; 
(गे) ऐसे कार्य या कार्यवाहियों में कोइ भी चुटि वा प्तियमितृतर जो मामले 
के गुणावगरुण्ों को प्रभावित न करे । ; 
(9) बोडे:-- 
(क) उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति भौर प्रन्य विधिक सहायता 
समितियों के सभी क्रियाकलापों का पर्येवेक्षण भौर नियंत्रण करेगा; 
(ख्र) राज्य में के पात्र व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता संबंधी विस्तृत 
नीति प्रधिकधित करेगा; 
(ग) विधिक सहायता निधि झोर वित्त की व्यवस्था, संग्रहण, परिरक्षण 
प्रवंध भ्रौर उपयोग करेगा; 
(घ) उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति और प्रत्य विधिक सहायता 
समितियों को निधियाँ भरावंटित करेगा; झौर 
(ड) राज्य में विधिक सहायता के मामलों में पर्यवेक्षीय निकाय के रूप 
में कार्य करेगा । 
(0) बोर्ड के सदस्य सचिव “को किसी भ्रनुसूचित बैक में खाता खोले 
और उसका संचालन करने की शक्ति होगी । 
5. उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति का गठन, श्रवृधि हार कृत्य 
(2) राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड एक समिति (जिसे ,इस नियम में इसके 
पश्चात्‌ समिति कहा गया है) का ग्रठन करेगा, जिसे उच्च न्यायालय विधिक 
सहायता समिति कहा जायेगा। , 
(2) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होगे:-- 
(क) अध्यक्ष--जों राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड का कार्यकारी प्रध्यक्ष 
होगा; 


(स्व) राजस्थान का महाधिवक्ता; - 
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(ग) राजस्थान बार काउसिल के ग्रध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित उसका एक 
सदस्य; 

(घ) राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर का प्रध्यक्ष 
था उसका नामनिर्देशिती; 

(ड) राजस्थान उच्च न्यायालय वार एसोसियेशन जयपुर का ग्रध्यक्ष या 
उसका नामनिर्देशिती; 

(च) राजस्थान विधिक सहायता बोडे के कार्यकारी श्रध्यक्ष द्वारा नाम- 
निर्देशित चार से भ्रनधिक भ्रधिवक्‍ता; 

(छ) भ्रध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले विधिक सहायता से 
सम्बन्धित कार्य मे रुचि रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनसे से श्रधिमानतः 
एक समाज के कमजोर वर्ग से होगा; 

(ज) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का, उसके कुलपति द्वारा 
नामनिर्देशित एक प्रतिनिधि; श्रौर 

(भर) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का, उसके कुलपति द्वारा नाम- 
निर्देशित एक प्रतिनिधि । 

(3) इस नियम के उपनियम (2) में किसी बात के द्वोते हुए भी, समिति दो से 
प्रनधिक किन्‍्ही व्यक्तियों को समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप मे सहयोजित 
करने की हकदार होगी । 

(4) समिति के सदस्यों की नियुक्ति उसके भ्रध्यक्ष द्वारा की जायेगी । 

(5) समिति का मुख्यालय उच्च न्यायालय के स्थान पर होगा । समिति ऐसे 
स्थात पर भी बेठक प्रौर कार्य कर सकती है जो उसके प्रध्यक्ष द्वारा समय-समय पर 
निश्चित किया जाये । 

(6) नामनिर्देशित सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन 
वर्ष का होगा । तथापि, राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड को, प्रभिलिखित किये जाने 
वाले कारणों से समिति को स्तीन वर्ष की पझ्दधि से पूर्व विघटित करने की शक्ति 


गी। 
हे (7) अ्रध्यक्ष समिति के सचिव या सचिवों को नियुक्त करेया । सचिव या 
सचिवों को उतना पारिश्रमिक या मानदेय दिया जायेगा जो समिति द्वारा नियत 
किया जाये । 
(8) समिति पात्र व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में लम्बित, सस्यित या 
संस्थित की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करेगी। 
(9) समिति को, नियम 6 झौर 7 के झधीत राज्य भर में गठित विधिक 
दर होल समितियों के पर्यवेक्षण झौर नियंत्रण की भोर उन्हें निर्देश देने को भक्ति 
होगी । 
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(0) समिति स्वैच्छिक ग्रभिदाय भर दान प्राप्त करने भौर जैसी वह उप' 
युक्त समभे बेंसी विधि की भी हकदार होगी । 

(77) समिति का प्रध्यक्ष किसी भी अनुसूचित वेक में बैंक खाता खोलने 
झोर उसे संचालित करने के लिये सशक्त होगा । 

(72) समिति का श्रध्यक्ष, राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड या राज्य सर- 
कार द्वारा उसके नियंत्रण में रखी गई या स्वेच्छिक अ्रभिदाय या दान द्वारा प्राप्त 
निधियों में से या समिति द्वारा बनायी गई निधि में से विधिक सहायता प्रदान करते 
के लिए, व्यय करने के लिए सशक्त होगा । 

6. राजस्थ बोर्ड विधिक सहायता समिति का गठन, श्रथधि भौर झ्ृत्प:-- 
() राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड एक समिति गठित करेगा (जिसे इस नियम में 
इसके पश्चातु समिति कहा गया है) जो टाजस्व बोर्ड विधिक सहायता समिति 
कहलायेगी । 

(2) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होगे-- 

(क) भ्रध्यक्ष, जो राजस्व बोर्ड का ऐसा झासोन सदस्य होगा, जिसे राजस्व 
बोर्ड के भ्रध्यक्ष से परामर्श करके राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड के कार्यकारी 
भ्रष्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया जाये; 

(ख) समिति के भध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित दो प्रधिवक्‍ता जो राजस्व बोर्ड 
में बस्तुत प्रेविटस करते हो 

(ग) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले, गरीबों की विधिक 
सहायता सम्बन्धी कार्य में रूवि रखने वाले, दो सामाजिक कार्यकर्ता जिनमे ऐे 
अधिमान्तः एक समाज के कमजोर बर्ग से होगा । 

(3) इस तियम के उपवियम (2) में किसी बात के होते हुए भी समिति 
दो से श्रनधिक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप 

में सहयोजित करने की हकदार होगी 

(४) नामनिर्देशित सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियु्तित की तारीस हे 
तोन वर्ष का होगा | तथापि, राजस्थान - विधिक सहायता बोर्ड को झ्मिलिलित 

किए गए कारणों से समिति को तोन वर्ष की अश्रवधि से पूर्व विधटित करने की 
शक्ति होगी । 

(5) श्रध्यक्ष समिति के सचिव या स्रचिवों को तियुक्त करेगा। सचिव वी 
कर को उतना पारिथ्रमिक या मानदेय दिया जायेगा जितना समिति निर्भर 
करे | ५8% >*क 
ह (6) समिति, यात्र व्यक्तियों को राजस्व बोड में लम्बित, सस्पित या संल्यित 
की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों के संबंध में विधिक सह्ययता प्रदान करेगी । 
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(7) समिति स्वैच्छिक प्रभिदाय झौर दाम प्राप्त करने और जैसी बह 
उपयुक्त समझे वैसी निधि बनाने को भी हकदार होगी । 

(8) समिति का पध्यक्ष किसी भी भनुसूचित बैक मे वैक खाता खोलने श्लौर 
उसे संचालित करने के लिए सशक्त होगा । 

(9) समिति का श्रध्यक्ष, राजस्थान विधिक सहायता थोड़े द्वारा उसके 
नियंत्रण में रखी गयी या स्वैच्छिकत प्रभिदाय या दान द्वारा प्राप्त निधि मे से या 
सम्रिति द्वारा बनायी गयी निधि में से विधिक सहायता प्रदान करने के लिए, व्यय 
करने के लिए सशक्त होगा ) 

प 7. विधिक सहायता समित्ति फा गठन झौर धवधि:--() उच्च स्यायालय 
विधिक सहायता समिति पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 
जिला, उप-जिला या तहसील मुख्यालयों पर ग्रावश्यकतानुसार एक या एक से 
प्रधिक विधिक सहायता समितियां गठित कर सकेगी । ऐसी प्रत्येक समिति उस 
स्थान पर कार्य करेगी जहा उसका मुख्यालय स्थित हो । श्रम, श्रोद्योगिक तथा सेवा 
प्रधिकरणों भौर प्रन्य प्रधिकरणों के लिए, जहां जैसी श्रावश्णकता हो पृथक्‌- 
अयकू समितियां गठित की जा सकेंगी। समिति की प्रधिकारिता वह होगी जो 
उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति द्वारा विनिदिष्ट की जाये | 

(2) जिला मुख्यालयों पर गठित समिति में निम्नलिखित होगे :-- 

(क) जिला एवं सत्न न्यायाधीश, उसके पश्रध्यक्ष के रूप मे, 

(पर) प्रपर जिला विकास प्रधिकारी या उप जिला विकास अ्रधिकारी; 

(ग) जिला समाज कल्यारा अ्धिका री; 

(घ) जिला प्रमुख; 

(ड) जिला वार एसोसियेशन का अ्रष्यक्ष 

(च) समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित, जिला मुख्यालय की बार 
एसोसियेशन के चार से झनधिक सदस्य ; 

(छ) समिति के प्रध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित दो सामाजिक कार्यकर्ता भौर 

(ज) समिति के श्रध्यक्ष द्वारा सहयोजित तीन सदस्य-श्रनुम्यूचित जातियो, 
प्रनुभुचित जनजातियों और महिल्ाश्रों, प्रप्येक मे से एक; तथापि, ऐसी जातियों, 
जनजातियों या महिलाओं में से कोई सदस्य सहयोजित नहीं किया जायेगा यदि 
समिति में पहले से ही इन प्रवर्गों मे से प्रत्येक का कोई सदस्य हो । 

(3) जिला मुल्यालयों पर गठित समितियों से भिन्न समस्त समितियों मे 
निम्नलिखित होगे-- 

(क) अ्रध्यक्ष, जो सामान्यतः उप खण्ड या यथास्थिति, तहसील मुख्यालय 
पर परदस्थापित वरिष्ठतम म्यायिक अधिकारी होगा; 
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(ख) उत पंचायत समिति का खण्ड विकास भ्रधिकारी जिसको अधिकारिता 
में समिति गठित की जा रही है 

(ग) समिति के भध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित, बार के दो स्थानीय, सदस्य; 

(घ) भ्रष्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित ऐसे दो सामाजिक कार्यकर्ता जो विधिक 
सहायता सम्बन्धी कार्य मे रूचि रखते हों और उस स्थान पर ऐसा कार्य कर रहे 
हीं जहां पर उक्त प्रमिति गठित की गई है । 

(4) श्रधिकरण के लिए गठित समिति में तिम्नलिखित होगे :-- 

(क) संबंद्ध भ्रधिकरण का प्रध्यक्ष-समिति के भ्रध्यक्ष के रूप मे 

(ख) समिति के भध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित, श्रधिकरण मे वस्तुत: प्रैविटस 
कर रहे दो भ्रधिवक्‍ता 

(ग) समिति के भध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित, प्रधिकरण में विधिक सह्दायता 
सम्बन्धी कांये मे रुचि रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता । 

(5) इस नियम के उपनियम (2), उपनियम (3) यो उपनियम (4) में किसी 
बात के द्वोते हुए भी, समिति दो से भ्रमधिक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को समित्ति के 
सदस्य या सदस्यों के रूप मे सहयोजित करने की हकदार होगी । 

(6) पमिति के नाम निर्देशित सदस्यों की कार्ये भवधि उनकी नियुक्ति की 
तारीख से तीन वर्ष की होगी । तथापि, उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति 
को, भ्भिलिखित किये जाने वाले कारणों से, तीव वर्ष की उक्त कालावधिकी 
समाष्ति के पूर्व समिति को विघटित करने या उसके सदस्य को हटाने भोर उ्े 
पुनगंठित करने या तीन वर्ष की उक्त कालावधि के पूर्व उस रिक्ति के स्थान पर नई 
नियुक्ति करने की शक्ति होगी । 

(7) न्यायिक भ्रधिकारी या सम्बन्धित प्रधिकरण के श्रध्यक्ष का स्थाना* 
न्तरण या पदरिक्त होने के मामले में, उसका तत्समय पदोत्तरवर्ती समिति का 
प्रध्यक्ष होगा भौर उसकी नियुवित के नये ध्ादेश की कोई झ्रावश्यकता नही होगी। 

(8) समिति भ्रपनी अधिकारिता में स्थिर किसी-भी न्यायालय या श्रषिं- 
करण में लम्बित, संस्थित या सस्थित की जाने वाली कार्यवाहियों से सम्बन्धित 
प्रावेदनो को ग्रहस करेगी । परन्तु, भ्रधिकरणों की सम्बन्धित समितियां केवल 
भ्रधिकरणों के समक्ष लम्बित, संस्थित भौर संस्थित की जाने वाली कार्यबाहियों कें 

सम्बन्ध में भ्रावेदन ग्रहण करेगी । 

(9) समिति का प्रध्यक्ष झपने स्यायालय या, यथास्थिति, भ्रधिकरण के 

मन्नालयिक कर्मचारियों में से एक सचिव नियुक्त कर सकेगा। उक्त सचिव 
उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति द्वारा नियत्त दरो पर परारिक्रमिक दिया 
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(0) जिला मुख्यालयों पर गठित और प्रधिकरणों के लिए गठित 
समितियों को छोड़कर सभी विधिक सहायता समितियां, जिला मुख्यालयों पर गठित 
समिति के अधीन कार्य करेंगी । 

(।) राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड का कार्यकारी श्रध्यक्ष किसी 
न्यायिक अधिकारी को जिला मुख्यालयों पर गठित समिति का सचिव नियुक्त कर 
सकेगा । 

(2) उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति के सामान्य नियंत्रण के 
प्रधीन रहते हुए उप-खण्ड श्रौर तहसील मुख्यालयों की विधिक सहायता समितियों 
को निधि का आवंटन जिला मुख्यालयों की विधिक सहायता समिति द्वारा किया 
जायेगा । 

8, जनजाति क्षेत्रों में विधिक सहायता समितिपां:--() झ्रायुकत, जनजाति 
क्षेत्र विकास, राजस्थान सरकार, जनजातिउपयोजना क्षेत्रों या राजस्थान में 'माडा' 
क्षेत्रों की जनजाति बस्तियो जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस रूप मे घोषित किया 
गया है, भ्रौर कोठा जिले की शाहवाद भ्रौर किशनगंज तहसीलों, में विधिक सहायता 
समितियों के गठन में सहयोग और समन्वय करेगा । हे 

(2) ग्रायुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, जनजाति क्षेत्रों प्रौर बस्तियो मे गठित 
विधिक सहायता समितियों के लिए निधियों की व्यवस्था देखेगा । 

(३3) प्रायुकत, जनजाति क्षेत्र विकास, को जनजाति क्षेत्रों क्‍्रौर वस्तियो मे 
गठित विधिक सहायता समिति में दो सदस्य नामनिर्देशित करने की शक्ित होगी । 
इस प्रकार तामनिर्देशित सदस्यों की कार्यावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन 
तर्ष की होगी । प्रायुक्त को किसी भी नामनिर्देशन को किसी भी समय जंसा बह 
ठीक समझे रदुद करने की शक्ति होगी । 

(4) जनजाति क्षेत्रों और वस्तियो मे गठित समितियां, श्रायुक्त जनजाति 
क्षेत्र विकास से विधिक सहायता के प्रयोजन के लिए पर्याप्त प्राप्त निधि के सम्बन्ध 
में एक पृथक लेखा रखेगी और ऐसे धन को जनजाति क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों और दस्तियो 

में भ्रारस्भ की गई योजनाश्रों के प्रयोजन के लिए झौर उसके प्रमुसार पूर्णतः 
उपयोग में लाया जप्येगा । 

(5) जनजाति क्षेत्रो में कार्य कर रही समितियां प्रायुक्त, जनजाति क्षेत्र 
विकास से प्राप्त निधियों के सम्बन्ध में प्राय भौर व्यय के वापिक लेखे प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के भ्रन्त मे उपयुक्त झायुक्त को प्रस्तुत करेगी । इस प्रकार प्राप्त निधियो 
रे के में एक उपयोग. प्रमाण-पत्र भी वापिक लेखों के साथ प्रस्तुत किया 

गयेगा । 
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(6) प्रायुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, क्षेत्रों में कार्य कर रही समितियों को 
ऐसी निधियों के उपयोग के वियय में मार्गदर्शन करा सकेया जो कि उसप्के द्वारा 


समितियों को उपलब्ध करायी जायें । 

(7) समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण बोड के पास संघटक 
योजना या विधिक सहायता योजना के अधीन प्रनुमुचित जाति भौर पनुसू चित जन- 
जातियों के लाभार्थ उपलब्ध निधिया विधिक सहायता योजनाओं में उपयोग के लिए 
जनजाति क्षेत्रों या बस्तियों में कार्य कर रही समितियों को उपलब्ध करायी जायेंगी। 


सम्बन्ध में समित्ति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वापिक लेखा और , उपयोग प्रमाण- 
पत्र की प्रतिलिपिया निदेशक, समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत की जायेगी । 

9. विधि सहायता ब्यूरो, उसका गठन पोर छृत्य: -() उच्च न्यायालय 
विधिक सहायता समिति, किसी विधिक सहायता समिति द्वारा विनिददिष्ट या उस्ते 
निरदिप्ठ विधिक सहायता देने के लिए, विधिक सहायता ब्यूरो को गठन कर सकेगी। 

(2) ब्यूरो में ऐसे दो अधिवक्ता, जो किसी विधिक सहायता समित्ति के 
सदस्य न हों, झौर सम्बन्धित जिले या स्थान के तीन विश्यात भौर जिम्मेदार ताग- 
रिक होगे । ब्यूरो का भ्रध्यक्ष, उसके सदस्यों मे से, उच्च न्यायालय विधिक समिति 
के भ्रध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेया।.' | 

(3) ब्यूरो उसे उच्च न्यायालय, विधिक सहायता समिति या उच्च न्‍्याया* 
लय विधिक सहायता समिति की सार्फत किसी विधिक सहायता समिति द्वारा यथा 
“विभिदिष्ट या निर्दिष्ट विधिक सहायता प्रदान करेगा । 

40, विधिक सहायता के लिये भावेदन:--(!) पात्र व्यक्ति द्वारा विधिक 
पहायता मन्‍्जुरी का ध्रत्येक प्रावेदद, यथासाध्य सम्बन्धित. समिति या न्यायालय मां 
प्रधिकरण को लिखित झप से अस्तुत किया जायेग्रा भौर उसमें, यथासाध्य, इन 
नियमों से संलग्न भनुयूची 'कः में विनिदिष्ट विशिष्ट्यां होगी तथा उसके साथ एक 
जिम्मेदार व्यक्ति का यह प्रमाणित करते हुए कि प्रावेदक इन नियमों के अधीत 
विधिक सहायता के लिये हकदार व्यक्ति है, प्रमाण-पत्र भी लगाया जायेगा । है 

स्पष्दीकरण--(३) वियम 2 के खण्ड (ख) के पाचवें परन्तुक से ली 
वास्तविक निवासी या गरीब जनजातीय व्यक्ति के सम्बन्ध मे यधानिदिष्ट प््रिब्यक्ति 
“जिम्मेदार व्यक्ति” प्ले, सरपंच, मुख्य अध्यापक, विकास प्रधिकारी, तहसीलदार, 
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“संसद सदस्य, राजस्थान विधान सभा का सदस्य, जिलाप्रमुख प्रौर उस पंचायत 
समिति का जिसमें कि ऐसा जनजातीय व्यक्ति साधारणतया निवास करता है या 
लाभ के लिये कार्य करता है प्रधान प्रमिप्रेत है; भौर 

” (गा) श्रन्य पात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में, अभिव्यक्ति “जिम्मेदार व्यक्ति” से 
उस क्षेत्र का जिसके भीतर ऐसा पात्र व्यक्ति साधारणतया निवास करता है या लाभ 
के लिए कार्य करता है, खण्ड विकास प्रधिकारी, तहसीलदार, संसद सदस्य, राज- 
स्थान विधान सभा सदस्य, ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान, 
जिला परिपद्‌ का जिला प्रमुख, नगर निगम, लगर परिषद्‌ या नगरपालिका का 
प्रध्यक्ष या प्रशासक या स्कूल का मुख्य अध्यापक प्रभिप्रेत है। 

(2) विधिक सहायता चाहने वाले किसी व्यक्ति को उपनियम () में निर्दिष्ट 
प्रावेदन-पत्र सम्बद्ध विधिक सहायता समिति द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराये जायेंगे । 

(3) जहा विधिक सहायता की मन्जूरी के लिये प्रावेदन न्यायालय या प्रधि- 
'करण को दिया जाये, न्‍्यायालय का पीठासीन प्रधिकारी या यथास्थिति प्रधिकरण, 
का भ्रध्यक्ष सम्बद्ध विधिक सहायता समिति के भध्यक्ष को झ्रावेदन भ्ग्रेषित करेगा । 

(4) जहां सम्बद्ध विधिक सहायता समिति का यह समाधान हो जाये कि 
प्रावेदक, पर्याप्त कारणों से विधिक सहायता की मस्जूरी के लिये उपनियम (१) द्वारा 
प्रपेक्षित किसी उत्तरदायी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में प्समर्थ है तो वह 
उक्त प्रमाण-पत्र के स्थान पर भावेदक से इस भ्राशय का धोपणा-पन्न प्राप्त कर 
सकेगी कि वहू विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति है । विधिक सहायता 
* की मन्जूरी के लिये व्यक्ति की पात्रता के सम्बन्ध समिति में का निर्णय प्रन्तिम होगा ॥ 

4, विधिक सहायता की मन्‍्जूरो के लिए शर्ते:--() सभी पात्र ब्यक्तियों 
को इन नियमों के उपबन्धों के भ्रध्यघीन विधिक सहायता मन्जूरी की जायेगी । 

(2) विधिक सहायता वहां मन्‍्जूर नही की जायेगी जहा विधिक सहायता 
चाहने वाला व्यक्ति-- 

(क) किन्ही ऐसे प्रन्य व्यक्तियों के साथ कार्यवाहियों में सयुक्ततः या सम्ब- 
र्पित हो जिनके हित उसी के जैसे हैं मोर ऐसे व्यक्ति का या ऐसे व्यक्तियों में से 
किसी करा समुचित प्रतिनिधित्व कार्यवाहियों में हो रहा है, 

(सर) कार्यवाहियों मे एक मौपचारिक पक्षकार हो या कार्यवाहियों के परि« 
णाम से तात्विक रूप से सम्बन्धित न हो या किसी भी सम्यक्‌ प्रतिनिषित्व के भभाव 
के कारण उसके हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना न हो; या 

(ग) किसी झाथिक प्पराध या खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रधिनियम के 
प्रघीन के अपराध या अ्रप्टाचार; भस्पृष्यता, स्त्रियों भौर वालको के प्रति कर्ता से 
सम्बन्धित किसी मामले में प्भियुक्त हो या दहेज चाहने के प्रपराध में भग्तगस्त हो 
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(3) समिति किसी भ्यक्ति को उस त्थिति में विधिक सहायता , मन्जूर - नहीं 
भी कर सकेगी जहा अ्रन्तविलित मामले की प्रकृति और सामाजिक टितों को इध्टिगत 
रखते हुए यह ऐसा करना उपयुक्त समके । 

42, झ्रावेदक की परीक्षा भौर झ्रावेदन का नामंजूर किया जाना:--() 
नियम 0 के ग्रधीन विधिक सहायता का श्रावेदन प्राप्त हो जाने पर, समिति भपता 
यह समाधान करने के पश्चात्‌ कि प्रावेदन उसे सम्यक्‌ रूप से अ्रस्तुत किया गया है 
झौर उचित प्रारूप में है, यदि वह ठीक समझे तो प्रावेदक की परीक्षा उसके दावे के 
ग्रुणासयुए झौर उसके तिवासस्पान औौर प्राय के सम्बन्ध में कर सकेगी: , 

(क) परन्तु आवेदक के दावे के गुणागुणों की परीक्षा, यदि प्रावश्यकता 
हो, न्यायिक अधिकारी से भिन्न समिति के सदत्यों द्वारा ही की जायेगी; 

(स्र) समिति का अध्यक्ष, भ्रत्यावश्यकता की स्थिति मे, ऐसा भ्रावेदत भनु« 
ज्ञात कर सकेगा भर भनुमोदन के लिए उसे समिति के समक्ष रख सकेगा । 

(2) समिति, ऐसी जांच करने के पश्चात्‌ जिसे वह ठोक समझे भावेदन को 
नामंजूर कर देगी यदि उसका समाधान हो जाये कि-- 

(क) झावेदक ने तात्विक विशिष्टियों के सम्बन्ध में जानवूक। कर मिथ्या 
कथम किया है या मिथ्या सुचना प्रस्तुत की है, या 

(खत) प्रावेदक ने सम्बन्धित कार्यवाहियों के विषय में कोई ऐसा, करार कर 
लिया है जिसके अधीन उक्त पिपय-वस्तु में किसी भ्रन्‍्य व्यक्ति ने हित प्राप्त कर 
लिया हो; या 

(ये) दाग्डिक प्रभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही में, 
कार्मचाहियों को सस्यित करने या, मथास्थिति, उनका प्रतिवाद «करने का प्रथम 
इृष्टया कोई मामला नही है, या 

(घ) प्रावेदन तुच्छ या तंग करने वाला है भ्रथवा मामले की सभी परि- 
स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भ्रावेदक को विधिक सहायता मन्जूर करता भनन्‍्यथा 
युक्तिपुक्त नहीं है ! ; 

3. प्रक्रिया-पदि निमम 2 के श्रघोन प्रावेदन नामजूर नहीं कर विया 
गया है:--(!) यदि प्रावेदन को तिमम !2 के भ्रधीन नामंजूर नहीं किया ग्रगा है 
तो समिति ऐसी जाच करने के पश्चात्त्‌ जेंघी वह उचित समझे, विधिक सहायता के 
भ्रावेदन फो या तो मजूर कर सकेगी या नामंजूर कर सकेगी भौर ऐसा निर्णय 
पझन्तिम होगा । 

(2) जहां समिति झावेदत को मंजूर कर ले वहां सचिव प्रथवा प्रध्यक्ष द्वारा 
प्राधिकृत समिति का सदस्य या उक्त सचिव या ,सदस्य की भनुपस्यिति में समिति का 
अध्यक्ष, भावेदक को, सम्बन्धित कार्मव्राहियों के सम्बन्ध में विधिक संद्ायता के 
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लिए हकदार बनाने वाला एक पात्रता प्रत्राण-पत्र जारी करेगा। प्रमाण पत्र मे 
प्रावेदकक को विधिक सहायता की मंजूरी से सम्बन्धित सभी विशिष्टियां होंगी तथा 
प्रमाख-पत्र इन नियमों से संलग्न धनुसूची ख मे विनिदिष्ट प्ररूप में दिया जायेगा । 

(3) समिति, प्रावेदन पर विचार करते समय पक्षकारों में सुलह सममौता 
फरवाने को प्रयास करने का भार, बार या सामाजिक कार्यकर्ताओों मे मे नियुक्त 
सदस्यों को सौंप सकेगी । 

(4) समिति, यदि उचित समझे तो मामले को विधिक तहापता ब्यूरो को 
निर्देशित कर सकेगी । 

व4. वकीलों का समनुदेशित किया जाना:--(!) नियम 43 के ग्रघीन 
विधिक सहायता के लिए पात्नता प्रमाण-पत्र दिये जाने के पश्चात्‌ समिति, प्रावेदक 
द्वारा उपदर्शित प्रधिमान को इष्टि में रखते हुए मामले को यथाशीघ्र ऐसे उपयुक्त, 
वकील को समनुदेशित कर देगी, जो प्रपती सेवाए' देने के लिए रजामन्द ह्दोः 

परन्तु किसी वकील को उसकी इब्छा्रों के विर्द्ध समनुदेशित नहीं किया 
जायेगा । 

(2) समिति उस व्यवित के भ्ावेदन पर जिसको विधिक सहायता मंजूर की 
गई है या समनुदेशित वकील के भावेदन पर, उन कार्यवाहियों के दौरात किसी भी 
समय मामले से उस वकील का धलग होना भ्रनुज्ञात कर सकेगी प्लौर उस व्यक्ति 
गए पूर्व में समनुदेशित वकील के स्थात पर उसी प्रकार कोई पन्‍्य वकील रखा 
सकेगी । 


(3) उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति प्रत्येक जिले के लिए ऐसे 
वकीलों का पैनल तैमार करेगी भौर रखेगी जो भ्रपनी सेवाए' देने के लिए रजामन्द 
हों भौर विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्षित को किसी वकील को समतुदेशन, 
यथासंभव वकीलों के उबत पैनल में से किया जायेगा। उच्च न्यायालय विधिक 
सहायता समिति प्रत्येक जिले में ऐसे निबन्धनों भौर शर्तों पर जैसी वह उचित समभे, 
विधिक सहायता के लिए एक पूर्णकालिक पैनल वकील नियुक्त कर सकेगी । 

5. बक्कील की फीस:--() उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति 
भौर भ्रन्‍्य विधिक सहायता समितिया विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति के लिए 
प्रयमतः किसी वकील की सेवाए', उसे किसी फीस का भुगतान किये बिया, उपलब्ध 
करवाने का प्रयास करेगी । 

(2) यदि किसी वकील की सेवाए' फीस मुगतान के बिना श्राप्त हर की जा 
सके तो संबद्ध समिति उस वकील को, जिसे भपनी सेवाएं देने के लिए प्तिनिषुकत 
किया गया है, निम्नलिखित दरों पर फीस का मुगतान कर सकेगी:--- 

(क) तहसीलदार न्‍्यायालय--00 रुपये प्रति मामला; 
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(ख) मुप्तिफ एवं न्यायिक मर्जिस्ट्रे टन उपखग्ड परप्रिकारियों: के स्थाया- 
लय 200 रुपये प्रति मामला; 75... ना २0४ 

(ग) न्यायालय, जिले मर्जिस्ट्र ट/कल॒क्टूए/प्रीर मजिस्ट्रे 6/मुख्य 
न्यायिक मजिस्ट्रेठ/भ्रपर मुस्य न्यायिक  मजिस्ट्रेड/राजस्व अपीलीय प्राधिकरण-- 
300 रुपये प्रति मामला; हे 

(घ) न्यायालय, जिला एवं सेशन न्यायाघीश/ग्रपर जिला एवं सेशन न्‍्याया* 
घीश---400 रुपये प्रति भामला; 

(3) उच्च न्यायालय---500 रुपये प्रति मामला 4 £ 

(3) यदि सम्बद्ध विधिक सहायता समिति की यह राय हो कि किसी विशिष्ट 
मामले की जटिलता को देखते हुए वकील को उप-नियम (2) में विहित दर से झधिक 

फ्रोंस दी जानी चाहिए तो वह उक्त दरो से प्रधिक ऐसी फीस का मुबतान करने का 
श्रादेश कर सकेगी जिसे वह उचित समभे 

परन्तु उप खण्ड या तहसील मुख्यालय पर गठित विधिक सहायता समिति 
द्वारा उच्चतर फीस के भुगतानों का ऐसा कोई प्रादेश तब तक नहीं दिया जायेगा - 
जब तक उसमे जिला मुस्यालय पर गठित विधिक सहायता समित्ति से पूर्व भ्रतुमोदन 
प्राप्त न कर लिया हो । 

(4) समनुदेशित वकील को उसकी फीस के 50% का भुगतान प्रग्रिम रूप 
से किया जागेगा भौर शेप का मुगतान मामले में ग्रम्तिम तौर पर निर्णय, आदेश या 
यथास्थिति, विनिश्चय होने के पश्चात्‌ किया जायेगा ॥ 

(5) भपनी सेवाएं देने के लिए प्रतिनियुक्‍त्त वकील संबद्ध स्यायाज्य या 
भ्रधिकरण द्वारा मामले का अन्तिम विनिश्चय हो जाने के बाद प्रन्तिम प्रादेश यां 
निर्णेय की प्रतिलिपि के साय अपनी फोस भर खर्चों का प्न्तिम बिल, न्यायालय 
के पीठासीन सधिकारी या प्रधिकरण के प्रध्यक्ष से सम्यक्‌ रूप से प्रभाणित करवा" 
कर समिति कै प्रध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा ! 

(6) संबद्ध विधिक सहायता समिति का श्रध्यक्ष समिति को प्रावदित विधि 
में से इत नियमों के प्रघीत वकील की फीस़ का भुगतान करने का प्राधिकारी होगा। 

46. विधिक सहायता प्रमाए-पत्र के प्रभाव:--() तियम 23 के प्रधीत 
प्रदतत विधिक सहायता पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्तकरत्ता को विधिक सहायता का हँक- 
दार बनायेगा । ब्ड्ट 

(2) जो श्राप्तकर्ता राशि का उपयोग उस अ्योजन , के लिए नहीं! करता 
जिप्ते लिए वह दी गई है, वह उसे .छौटाने का दायी होगा । द * 

(3) उन सभी मामलों में जहा विधिक सहायता घन के रूप, “में मजूर की, 
गई हो, समिति के प्रष््यक्ष द्वारा पात्र व्यक्त से-इस प्रभाव का एक लिखित वचनवध 
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प्राप्त किया जायेगा कि वह व्यक्ति सफल हो जाने पर तथा अपने विरोधी से 

खर्चों को वसूल कर लेने पर विधिक सहायता के श्रधौन प्राप्त समस्त धन की. प्रति- 

पूर्ति करेया श्रौर पात्र व्यक्ति समिति की ऐसी प्रतिपूर्ति ग्रपने विरोधी से वसूल की 

गई रकम की सीमा तक ही करेगा । समिति का अध्यक्ष ऐसी रकम को प्राप्त करने, 

के लिए प्राधिकृत होगा झ्लौर समिति द्वारा बनायी गई निधि में उत्ते :जमाः 
करवायेगा | « * 

(4) समिति या उसके प्रध्यक्ष द्वारा दान या निधियों के प्रावटन के रूप में 

या पात्र व्यक्ति से उपयुक्त रूप में वसूल की गई सभी रकमों को समिति द्वारा 

संधारित लेखे में जमा करवायेगा ! 

7, लेखाप्लों का रखा जाना:--() प्रत्येक समिति, इन नियमों के प्रधीन 
की विधिक सहायता से सम्बन्धित श्राय प्रौर व्यय के सम्बन्ध में एक पृथक लेखा - 
रखेगी था रखवायेगी । 

(2) लेखा वित्तीय वर्ष के प्रतुसार रखा जायेगा झौर प्रत्येक समिति प्रति 
वर्ष 30 भ्रप्नेल्न तक राजस्थान विधिक सहायता वोर्ड के पास वापिक लेखे प्रस्तुत 
करेगी । 

(3) बोडं द्वारा रखे गये लेखामों की संपरीक्षा राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ 
नियुक्त चार्ट लेखाकारों द्वारा की जायेगी । 

(4) उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति झौर प्रन्य सभी समितियों 
द्वारा रसे गये लेखाश्नों को संपरीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा की 
जायेगी । 

(5) भरायुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, जनजाति क्षेत्रों मे गठित विधिक 
सहायता समितियों के लेखाडों 'की संपरीक्षा शोर निरीक्षण पश्रपने कार्यालय की 
प्रान्तरिक जांच पार्दी से करायेगा । . 

(6) प्रत्येक समिति प्राप्त हुई या वसूल की गई धवराशि को जमा कराने 
के प्रयोजन के लिए किसी प्रनुसूचित बैंक में एक खाता खोल सकेगी। उक्त बैक 
खाते का संचालन समिति के प्रध्यक्ष द्वारा किया जायेगा 

8. विधिक सहायता का रबृद किया जाना:--(2) समिति स्वप्रेरणा से 
या उन,जिम्मेदार व्यक्तियों के, जिन्होंने नियम 3 के अधीन प्रमाण-पत्र दिया है 
या सम्बन्धित कार्यदाहियों में विरोधी पक्षकार के श्रावेदन करने पर भावेदक को 
कम से कम पूरे सात दिनों का लिखित नोटिस देने के पश्चात्‌ भ्ौर उसे सुनवाई 
का अवसर देने, के पश्चात्‌ उक्त व्यक्ति को , दिया गया उक्त प्रमास-पत्र रदृद कर 
सकेगी-- 
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(क) यदि उक्त व्यक्ति सम्बन्धित कार्मवाहियों के दौरान तंग करने था 
झनुनित झाचरण का दोपी पाया जाये; या 

(छल) यदि यह प्रतीत हो कि पात्रता प्रमाण-पत्र की तारोख के बाद उसको 
झाय इतनी हो गई है कि उसे भव विधिक सहायता मिलना जा़ी नहीं रहना 
चाहिए: या 

(ग) यदि उसने इन नियमों के भधीन उसको समनुदेशित किये गये वकील से 
भिन्न कोई वकील नियुक्त कर लिया है; या 

(घ) यदि समिति का किसी भन्‍्य पर्याप्त कारण से यह विचार हो कि उत्त 
व्यक्ति को ऐसी विधिक सहायता का जारी रखना उचित नहीं होगा । 

(2) उप-नियम () के भ्रधीन विधिक सहायता समिति का विनिश्चथ, 
उच्च न्यायात्रथ विधिक सहायता समिति को अपील किये जाने के « प्रध्यधीन रहते 
हुए, प्रन्तिम होगा । 

9. बन्दियों को सुदिधाए:--() भरभिरक्षा में रखे गये वन्दियों झोर 
विचाराधीन व्यक्तियों को, यदि वे विधिक सहायता शध्राप्त करने का भाशय रखते हो 
तो, उन्हें इसके लिए भावेदन करने भोर उसे भ्राप्त करने के लिए उन्हें सभी सुवि- 
धाए' दी जायेंगी । | 

(2) प्रभिरक्षा में रखे गये प्रतिनिधिविहोव विचारणाधीन बन्दी को इस 
तथ्य पर विचार-किये बिना कि वह पात्र व्यक्ति है या नहीं, ऐसा.वकील प्मनुदेशित 
किया जा सकेगा जो पपनी सेवाएं देने का इच्छुक हो॥ /- - 

20. झावेदन किसे सम्बोधित किया जायेगा: « इन नियमों के प्रयोजनों 
के लिए समिति की अस्तुत किया जाने वाला प्रत्येक झवेदन या प्रन्य संसूचना 
समिति के भ्रध्यक्ष या सचिव को सम्बीधित की जायेगी ! 

2. विधिक:--() जहां किसी मामले में विधिक सहायता समिति को 
यह अतीत हो कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो पात्र नहीं है, उसकी विश्वेष परिस्थितियों 
को देखते हुए विधिक सहायता मंजूर की जानी चाहिए तो, समिति उस व्यक्ति को 
झपने विवेकामुसार विधिक सहायता मंजूर कर सकेगी । 

(2) जहां विधिक सहायता समिति या उसके अध्यक्ष को यह प्रतीत हो कि 
इन नियमों में किसी विषय के संबंध मे कोई उपवंध नहीं किया गया है या प्रपर्याप्त 
उपबंध किया गया है श्रोर उसके परिस्यामस्वरूप किसी मामले ,में इत नियमों को: 
या- उनके किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई या सन्देह उत्पन्न 
होता है, तो समिति या, बथास्थिति, प्रध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सहामता 
समिति को निर्देश करेगा । 
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(3) किंधों जनजाति क्षेत्र में गठित विधिक सहायता समिति का प्रष्यक्ष, 
विधिक सहायता संबंधी मामले में उत्पन्न किसी कठिनाई या संदेह के विपय में 
भायुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास को निर्देश कर सकेगा । 

(4) उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति या, यथास्थिति, श्रायुक्त, 
जनजाति क्षेत्र विकास ऐसे किसी निर्देश के प्राप्त होते पर उस कार्यवाही के सम्बन्ध 
में, उसके तथ्यों प्ौर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पभ्रनुदेश श्रौर निदेश जारी 
करेगा भौर विधिक सहायता समिति उक्त निदेशों के प्रनुसार कार्य करेगी । 

(5) राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड, सलाहकार बोर्ड के सामान्य मार्ग 
दर्शन में कार्य करेगा तथा सलाहकार बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये 
प्रमुदेशों का पालन करेगा। 

(6) कार्यकारी प्रध्यक्ष सलाहकार बोर्ड से समय समय पर प्राप्त भनुदेशों 
प्ौर मार्गेदशंस के प्रनुसार पेंया विधिक क्लितिकों का गठन कर सकेगा और उक्त 
ब्लिनिको को निधियां प्रदान कर सकेगा । 

22, निरसन धोर व्यावृत्तियां:--राजस्थान' विधिक सहायता तियम, 
98 प्रौर गरीब जनजातियों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदात करने के नियमों 
को, एतद्द्वारा, विखण्डित किया जाता है: 

परन्तु उक्त नियमो का विखण्डन हो जाने पर भी उनके झ्रधोन किया गया 
कोई कार्य या की गई कोई कारंवाई इन नियमों के भ्रधीन किया गया या की गई 
घमभी छायेगी। 


॥. ६ 7 225 


अनसची को -. 


[देखिए नियम 20 ()] 
विधिक सहायता की मंजूरी के प्रावेदन में विनिदिष्ट की जामे वाली विशिष्टियां 
). प्रावेदक का नाम, विवरण भ्रौर पता भा 
2. आझ्रावेदक के पिता/पति का नाम का, 
3, प्रावेदक का व्यवसाय ह॒ 
4... निवांस का स्थान और उसकी श्रवधि 
5, आवेदक की वापिक भाय हि पट 
6. भ्रावेदक की स्थावर सम्पत्ति का ब्यौरा, 
7, न्‍्यायालय/प्रधिकरण/भन्‍्य प्राधिकरण का नाम,. जिसमे मामला संस्थित 
किया जाना है या लम्बित है ड़ 80 
विरोधकर्ता का नाम झौर पता ध् 
9. ऐस्ते दस्तावेजों, जिन पर पपने मामले के समर्थव में झ्रावेदक का निर्भर 


रहने का प्रस्ताव है, की प्रतिलिपियों सहित घावेदक के मामले का संक्षिप्त 
कथन । $ 

]0. वकील, जिससे सम्पर्क किया गया, यदि कोई हो, का नाम प्रौर उसत वकील 
का नाम जिसकी सेवाए' भ्ावेदक प्राप्त करना चाहता है । 

7... क्‍या उसी विषयवस्तु के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किसी व्यागंवय/ 
प्रधिकरणा/प्रन्य प्राधिकरण मे संस्थित की गई है, और यदि हां, तो क्या 
परिणाम रहा ? 62 

]2. क्‍या पहले कभी किसी विधिक सहायता के लिए झावेदन किया गया, डे 
प्राप्त किया गया या नामंजूर किया गया ? यदि हा, तो उन कार्मवाह्दियों 
और उममे प्राप्त विधिक सद्वायता के विवरण दें । 

स्थान 

तारीख प्रावेदक के हस्ताक्षर 

सत्यापन 


विधिक सहायता समिति"/ हिटलर 


अनुसूची “खा 


[देखिए नियम 3 (2)] 
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विधिक सहायता का प्रमारा-पत्र 
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उन कार्यवाहियों में, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, विधिक सहायता का 
हकदार है ;--' 


4. 


2 
3. 
4 


न्यायातय/प्रधिकररणा/प्रन्य प्राधिकरण का नाम 
कार्यवाहियों की संख्या श्रौर विवरण 
विरोधकर्ता का नाम घौर पता 

भन्‍्य सुसंगत विशिष्टियां 


स्थान ; 


बारीख प्रध्यक्ष/स.च्ित- 


* विधिक सहायता समिति 


परिशिष्द-तीन 


विश्व के भ्रन्य राष्ट्रों में विधिक सहायता की प्रस्यालियां 
इंगलेड 

वर्तमान में इंगलंड में प्रचलित विघिक सहायता प्रणाली, लीगल 
एड एण्ड एडवाइस एक्ट, 949 पर भाषारित है । प्रत्येक न्यायालय में उन वकीलों 
की सुचि रखी जाती है, जो प्पनी स्वेच्छा से नि:शुल्क रूप में सेवाए' देना चाहते 
हैं। प्रार्थी को उस सुचि मे से किसी वकील को प्रपने वादों के लिए नियुक्त करना 
होता है । राज्य के कोप में से विधिक 'सहायंत्ा सेवा के लिए घन दिया जाता है भौर 
उसे विधि समिति नियंत्रित करती है । एक भ्रौसत वकील को-उस.कोप में से मिलने 
बाला थन वकील को काफी भाकपित करता है, इसलिए करीब-करीब सभी 
वकील विधिक सहायता कार्यक्रम में भाग लेते हैं। साधारण मुकदमों में मिलने 
वाले घन से नब्बे प्रतिशत राशि इस कार्ये हेंतु मिल जाती हैं।” विशेष प्रधिकरणों 
में चलने वाली कार्यवाहियों में साधारणतया ऐसी राशि प्राप्त नहीं होती। जो 
गरीब इन कार्यक्रमों में सम्मिलित वकील से निःशुल्क सलाह लेना चाहता है उसे 
निःसन्देद घलाह आप्त होती है। परन्तु कुछ मामलो में गरीब को सहायता देने से 
बना कर दिया जाता है जैसे विवाह मंग, या भ्रपमान या प्रतिष्ठा की हानि के लिए 
क्षतिपूर्ति के दावे। सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति को प्रपने प्राय के श्रोत विधिक 
सहायता कार्यालयों में बताने होते हैँ भोर विधिक सहायता समित्ति द्वारा उस्ते इस 
योग्य मान लिया जाने पर किसी भी वकील द्वारा उसे तत्काल, झपनता मुवविकिल 
स्वीकार कर लिया जाता है | विधिक सहायता समिति द्वारा उसे तब तक गरीब 
माना जाता रहेया जब तक कि सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय उसके विपरीत रिपोर्ट 
न दे दे । ब्रिटिश पद्धति भी भालोचना से मुक्त नही है । जो वादी मुकदमे का कुछ 
खर्चा दे सकते हैं उन्हें भपने सामथ्यं के भनुसार कुछ भ शदान देने, की भराज्ञा दी 
जाती है । विधिक सहायता स्रमिति के ऐसे निर्णयों की उस समय प्रपिक प्रालोचना 
होती है जब मभ्यम श्रेणी के लोगों को मिलने वाली सहायता में भेंदभाव किया 
जाता है। एक रिपोर्ट के झनुसार ब्रिटिश हो लयो में चलने वाले वादों में से 
प्राथे, विधिक सहायता से ही चल रहे हैं | 

संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 

भ्रमेरिका में, क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 964, झंघीय जांच न्यायालयों पर 

लागू होता है। इंम् प्रभितियम के भनुसार स्यायिक कार्यवाही के हर स्तर पर 


६. स्टेन फोर्ड लॉ रिव्यू--न्तीगल एड : माडने पीमछू एण्ड वेरियेशन्ड-लेखक मोरो 
केपेनेटि, बाल्पूम 4, 972 पृष्ठ 376 
स्नि 


[ परिशिष्टनग/595 


वित्तीय रूप से अ्रत्ममर्थ व्यक्ति के लिए वकील की नियुक्ति की जा सकती है। 
विधिक सहायता एजेंसी या बार एसोसिएशन द्वारा तैयार सूचियों में से वकील को 
नियुक्ति की जाती है। इन वकीलों को भपनी सेवाओं के बदले में उतना ही धन 
मिलता है जितना कि सरकारी वकील की मिलता है। जिन छोदे या बड़े मुकदमों 
में काफी पेचीदमियां होती हैं, उन्हें राज्य के विधिक सहायता वकील लेते हैं। भप- 
राघ के मामले में निजी वकील को विधिक सहायता के रूप में दस डालर प्रति घंटा 
स्थायालय के बाहर किए गए कार्य पर, तथा पद्दरह डालर न्यायालय के भीतर किए 
गए कार्यो पर मिलता है| परन्तु हर स्थिति में छोटे अपराध के मामलों में कुल 
फीस तीन सो डालर तथा बढ़े प्रपराध के मामले में कुल फीस पाच सो डालर से 
अधिक नहीं मिल सकती । प्रमेग्िकित मापदंड से ऐसी फीस कम स्तर की मानी 
णाती है। भतः कई बार यह शिकायते सुनने को मिलती हैं कि नए तथा प्रनुभवहीन 
वकील की. नियुक्ति गरीब भपराधियों के लिए की जाती है। 
सिविल मामलों में इकोनॉमिक प्रॉपरच्यूनिटी एक्ट, !964 के ग्रन्तगंत 
राष्ट्रीय विध्विक सेवा कार्यक्रम के लिए घन प्रदान किया जाता हूँ । पूरे संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका में, “पड़ौस के विधिक कार्यालय” (र०४89०ए07007 ,4७ 07068) 
स्थापित किए गए हैं, जहां वेतनभोगी वकील विधिक सलाह एवं सहायता देते हैं। 
प्रतः विधिक सहायता के लिए मुकदमों का भार ऐसे वेतनभोगी वकीलों पर बढ़ता 
जा रहा है । दूसरे शब्दों मे निजी वकीलों की सेवाप्रों का लाभ, सिवित्र मामलों में 
विधिक सहायता हेतु बहुत कम मिलता है । 
फ्राँस 
फ्रांस में विधिक सहायता चाहने वाले लोगों के लिए वकील नियुक्त करने 
का काम बार एसोसिएशन का है, जो इसे एक प्रनावश्यक भार मातकर ऐसे वकीलों 
की नियुक्ति करता है जो नए या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले होते हैं। यह सहा- 
यता मुकदमों के लिए दी जाती है, जबकि विधिक सलाह प्रत्येक वकील प्रपनी 
इच्चा होने पर निःशुल्क रूप में देता है। जिन प्रधिकरणों में वकील का उपस्थित 
होना प्रावश्यक नही है.वहां विधिक सहायता नही दी जाती । फ्रांस में श्रार्थी के 
सर्वेश्रथम भ्रपते शहर के मेयर या सम्बन्धित मंत्री को विधिक सहायता के लिए 
प्राथेना पत्र देना, पड़ता है, मेयर स्वयं उसकी जांच नहीं करता प्रोर इसी 
कारण से बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति ही इस व्यवस्था का लाभ उठाते हैं जो परीब 
नहीं हैं। सिविल मामले में गरीब को भी केवल तभी सहायता दी जाती है जबकि 
पह यह सिद्ध करदे कि उसका बाद ठोस भाधार पर सत्य है । उसे श्रपने दावे के 
प्रवल रूप से जीतने की संभावना सिद्ध करनी होती है। उत्के बाद में, उतका 
प्रार्थना पत्र लौयल एड ब्यूरो को भेजा जाता है जो दूसरे पक्ष को भी सुनकर के 
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दाबे के जीतने की प्रवल संभाववा झौर उसकी गरीबी को देखकर ही विधिक सहा- 
यता तय करते हैं। एक रिपोर्ट के भनुसार, इन सब बाधाओं के कारण फ्रांस में 
केवल छः: प्रतिशत विवादों मे ही विधिक सहायता का लाभ गरीब लोगों ने उठाया 
है । फास में इस प्रक्रिया को एक नया रूप देने की काफी मांग उठाई गई है । 
इटली 
इटली में प्रत्येक न्यायालय के लिए श्रलय से एक विधिक सहायता कमीशन 
बनाया जाता है। यह कमीशन कोर्ट का श्रग नहीं होता है। वादी के प्रार्थना पर 
तिर्णय करते समय प्रत्तिवादी को भी बुलाया जाता है, झौर दोनों में समभौता 
कराने का प्रयत्त कराया जाता है। भगर प्रतिवादी समझौता करने से मना कर 
देता है तो कमीशन द्वारा, वादी की कमजोर आझथिक स्थिति के घिद्ध होने पर उसके 
लिए वकील नियुक्त किया जाता है । 97 के पहले वादी के वकील का खर्चा 
प्रतिवादी से लिया जाता था, परन्तु भव नए संशोधित कानून के झनुसार निजी 
वकील इस कार्यक्रम में भाग लेकर गरीब की विधिक सहायता कर सकते हैं तथा 
ऐसे वकील को राज्य द्वारा सामान्य फीस का मुगतान किया जाता है। श्रव वादी 
को भ्रपना स्वयं का वकील नियुक्त करने का भ्रधिकार दे दिया गया है। कमीशव 
केवल उन्हीं मामलों मे वकोल नियुक्त करने का भ्रघिकार स्वीकार करता है जहां 
कि वादी का दावा पूर्ण रूप से भ्राधारहीन हो ॥ इटली मे ऐसी कोई व्यवस्था नही 
है कि भगर कोई गरीब दावा करना चाहे तो उसे मुफ्त में कानूनी सलाह वकील 
हारा दी जा सके । जो व्यक्ति झायकर देते हैँ वे विधिक सहायता के हकदार 
नहीं हैं । 
जमंनी 
पश्चिम जरमनी में विधिक सहायता के लिए वकील को नियुक्त करने का 
कार्मे सम्बन्धित न्यायाधीशों पर छोड़ दिया गया है । जो बहुत छोटी राशि के दावे 
होते हैं उनमे विधिक सहायता हेतु बहुत बिर्ले मामलों में वकील नियुक्त किया 
जाता है भौर प्रधिकतर नए वकीलो को ही विधिक मामलों में नियुक्त किया जाता 
है। कुछ शहरो को छोड़कर विधिक सलाह देने का कार्य, निजी व्यक्ति नहीं करते 
हैं। जर्मनी मे सबसे पहले गरीब प्ादमी को न्यायालय मे यह सिद्ध करना पड़ता है 
कि वह गरीब हैं तथा विधिक सहायता पाने का प्रघिकारी है । उत्ते यह भी धिद्व 
करना पड़ता है कि उसके जीतने की प्रबल संभावना है। विधिक सहायता दे दिए 
जाने के पश्चात्‌ भी भ्गर दावे के दौरान न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचता है कि 
बह कानूनी सहायता प्राप्त करने का पात्र नहीं है तो दावे के वीच में ही उसको 
सहायता बन्द कर दी जाती है। एक रिपोर्ट के भ्नुसार पश्चिम जमेंनी मे कुल' 
सिविल मामलों के छठे हिस्से ठक विधिक सहायता साधारशतः,दी गई है । « 


परिशिष्ठ-चार 


' विधो मंत्री श्री अशोक सेन द्वारा न्यायिक सुधार 
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या को 

कम करने के लिए विगत वर्षों मे निम्नलिखित कदम उठाये गये :--? 
, उच्च न्यायालय मे द्वितीय अपील में एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध 


लैटवं पेटेन्ड श्रपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 976 में 
संशोधन किया गया (धारा 00 श्र द्वारा) 

2, विधि, झ्ाायोग की सिफारिशों के ग्राधार पर दंड प्रक्रिया संहिता को 
973 में प्रधिनियमित किया गया | 

3. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) श्रधिनियम, 956 में 
पंशोधन कर 3]-] 2-77 से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों की संख्या 3 से 7 बढ़ाई गई । 

4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संझूया मार्चे, 977 में 
35 से बढ़ाकर जनवरी 985 को 424 की गईं । 

*. उच्चतय न्यायालय नियमों में संशोधन कर रजिस्ट्रार एवं चेम्वर्स में 
न्यायाधीशों में प्रधिक शक्तियां निहित की गई ताकि न्यायालय का समय छोटे 
विविध प्रकरणों मे वरबाद न हो । 

6. उच्चतम न्यायालय मे भी निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-- 

(क) कुछ मामलो को प्राथमिकता दी जाती है । 

(सर) विविघ, मामले प्रतिदिन नियत किये जाते हैं । 

(ग) समान प्रश्नों वाली. रिट याचिकाएं 50 से 00 की संखझूया में सामुद्दिक 

रूप में सुनने के लिए सूचिबद्ध की जाती हैं । 

(घ) प्न्य मामलों, जिनमे समान प्रश्न प्रन्तवंलित हो, को भी समय-समय 
पर परिलक्षित कर,एक साथ रखा जाता है प्रौर उनको सामूहिक रूप में 
शीघ्र निशित करने की कोशिश की जाती है । 

. लोकसभा तारांकित प्रश्न क्रमाक 40 (दिनांक 22--85 के लिए) के भाग (व): 


हि उतर लम्बित प्रकरणों की संख्या को कम करने हेतु समय-समय पर उठाये 
गये कदम । हे 


जता 
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(खो इमाम“ बज 2 में पुमरीक्षित किया गया, जिमममें 
छसके अपने रूवय॑ के-यर्यवेक्षे्ी मे मभिलेशों को छापने का प्रावधान है। 
घूकि इसमें भी समय लग रहा था. इसलिए न्यायालय ने पिछले कुछ 
स्रमय से जहा कहीं सम्भव हो प्रभिलेश्ों को निर्मित किये बिना पक्ष- 
कारों द्वारा प्रति शपथ-पत्र एवं उत्तर के शपथन-पत्र प्रस्तुत करने के 
पररचातू भ्रपील करने की विशेष इजाजत ,दी व पेपर-बुक, पर ही सुववाई 
करन! शुरू कर दिया है । हु 

उपयुक्त के झलावा कुछ उच्च न्यायालयों ने प्रकरणों को भप्रच्छे ढंगसे 
मिपटाबे के लिए निम्तलिखित कदम उठाये है ३-- 

(क) भनेक उच्च न्यायालयों द्वारा प्रकरण जिनमें समान प्रश्व प्रन्तवेलित 
हों को एक वर्ग का रूप दिया जाता है! « 

(सर) प्रकरण निकट की वापसी तारीख देकर सुने जाते हैं। * 

(ग) पभिलेखों को छपवाने से प्रभिमुक्ति दी जाती है । , 

(घ) कुछ भषिनियमों के प्रन्त्गेंत मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। 

8, सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं उच्च न्‍्यायातयों के मुख्य न्‍्याया* 
धीशों को पत्र लिखे हैं, जिनमें पांच वर्षों से प्रधिक पुराने - सिविल प्रकरण हैं प्रौर 
संविधान के भनुच्छेद 224 के भन्तगंत भवकाशकालीन न्यायाधीशों की नियुक्ति 
करने पर विचार करने को कहा गया है । 

9, विधि भायोग की 79वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का परीक्षण 
किया गया है। खू'कि धधिकांश सिफारिशों पर प्रमल राज्य सरकारों एवं उच्च 
न्यायालयों को करना है, ये, केन्द्रीय सरकार के इष्ठिकोश के साथ उन्हें भेजी गई हैं 
और उतसे भ्राधश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है.॥ 

0, सरकार ने देश में. स्थायिक . प्रशासत पद्धति. का पुनविलोकन करने 
कै लिए विधि भायोग (0वां विधि पभायोग) की नियुक्ति की है । विधि प्रायोग को 
निर्देश की शर्तों में निम्नलिखित शर्तें' सम्मिलित. हैं --- ५ 

(क) यह्द सुनिश्चित करने के इबव्टिकोए से कि स्यायिक प्शासत पद्धति 
समय की उचित मांगों के प्रति.भौर विशेष रूप से निम्न उद्दे श्यों को प्राप्त करने के 
लिए अनुक्रियक है, इस पर पुनविन्ोकत किया जाय २-- 

() निर्णय पूर्ण झप थे उचित हो, के मूल सिद्धान्त को प्रभावित नहीं 
करते हुए विलम्ब को समाप्त कर, सम्बित मामलों को शीघ्र निर्णाति 
कर एवं व्यय को कम करके सस्ता भौर शीघ्र न्याय दिलाने के छह श्य 
को प्राप्त किया जाय । न हि 


[ परिशिष्ट-न५/599 


() प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाय एवं विलम्ब की युक्तियों को 
समाप्त किया जाय ताकि यह स्वयं में उद्देश्य नहीं बन जावे, वरत्‌ 
न्याय प्राप्ति का साधन घने : 

(7) न्याय प्रशासन से सम्बन्धित सभी के स्तर को ऊपर उठाया जाये । 

(ख) केन्द्रीय भ्धिनियमों पर पुनविचार किया जावे, उन्हे सरल बनाया जावे 
प्रौर उनमे व्याप्त प्रसंगतियों, प्रस्पप्टता एवं पक्षपातत्ा को दुर किया जावे । 

(ग) सरकार को उपायों को प्िफारिश्न की जावे जितके द्वारा वह उन 
कनूनो, प्रधिनियमों भ्ौर उनके भागों को जो प्रप्रचलित श्रौर अरनुपयोगी हो गये हैं, 
को निरस्त कर कानूनी पुस्तकों को प्रग्रतन बनावे । 

4, सरकार ने उच्च न्‍्मायालयों मे बकाया मुकदमों की प्रमस्या पर विचार 
करने घोर उपाय सुझाने के लिए 3 मरूप न्यायाघीशीं की समिति बनाई है । 


परिशिष्ट-पांच 


99वों रिपोर्ट विधि श्रायोग उच्चतर न्यायालयों में लिखित बहस 
सिफारिशों का संक्षेप ' 

हम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को संक्षेप में नीचे दे रहे हैं :- 

() मौखिक तकं के लिए कठोर या गणित के अनुसार समय की सीमा 
के लिए सिफारिश नही की जा रही है । मौखिक तक के लिए न्यूनतम समय पव- 
घारित करने का कोई पक्का नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता, किन्तु स्यायालय 
के लिए दोनो पक्षों की भोर से हाजिर होने वाले काउन्सिल से मौखिक तक में लगने 
वाले उचित रूप से भपेक्षित समय के झनुमान के बारे में मांग करना भौर उनसे 
उतना ही समय लेने के लिए प्नुरोध करना सम्भव होगा । ऐसा ही रास्ता प्रप- 
नाने के साथ-साथ मामले का समुचित--फ़राइल किए जाते से संवधित नियमों के 
उपवन्धों का पालने करने के लिए न्यायालय द्वारा जोर दिए जाने से न्याय की कोई 
गंभीर हानि हुए बिता मामलों के निपटारे की सख्या में सुधार करने में बहुत सफलता 
मिलेगी । इस तरह यह विपय, न्यायाधीश की सदृभावना पर छोड़ दिया जा सकता 
है जो काउन्सिल से परामर्श करके मामले री प्रकृति शोर तके किए जाने 
वाले विवादों को घ्यान में रखते हुए पहले ही समय निश्चित कर सकता है। 
समय निश्चित करने में न्यायाधीश इस तथ्य को भी ध्यान में रखा सर्केता 
है कि जब लिखित तक भली भांति तंयार किए गए हों तव पधिकांश मामलों 
में मौखिक तक में वहुत समय न लिया जावे । यह सुझाव देना कि इस समय की 
सीमा साधारशठ्या भ्राघा घंटा हो, भनुचित होगा, किन्तु मुख्य उद्देश्य मौखिक 
तक को उचित सीमा के भ्रन्दर रखने का होना चाहिए । विधि के किसी प्राहूपिक 
संशोघन की परिकल्पना नही की जा रही है किन्तु यह सिफारिश की जा रही है कि 
उच्चतम स्योयालय भौर उच्च न्यायालयों मे ऐसी ही पद्धति बनाई जानी चाहिये 
और उसका भ्रनुसरण किया जाना चाहिए ॥? 

(2) विधि-लिपिक (ला कल्क) उपलब्ध कराने की पद्धति का पूरी तरह 
परीक्षण किया जाना चाहिएं। इसका प्रारम्भ उच्चतम न्यायालय के उत्तर न्‍्याया* 
घीशों को विधि-लिपिक उपलब्ध करा कर किया जा सकता है जो उनको रखना 


. पिछला पैरा 2.9 


[ परिशिष्ट-५/604 


चाहें। विधि-लिपिक न्यायाधीशों के साथ लगाए जाने चाहिए और उन्हें केवल 
न्यायालय के साथ नहीं लगाना चाहिए । 

उच्चतम न्यायात्रयों को ऐसे विपयों, जैसे कि विधि लिपिकों की क्‍या 
प्रहंताए' हों ? उतका उचित पारिश्रमिक कितना हो ? वे कितने समय के लिए नियुक्त 
किए जाए"? शौर प्रशासनिक प्रकृति के भ्रन्य संबंधित विपय की व्यवस्था करने की 
जिम्मेदारी सौप देनी चाहिए ।7 

विधि लिपिकों की संस्था जटिल मामलों में उच्च न्यायालयों के लिए भी 
उपयोगी हो सकती है । 

(3) कम से कमर वतमान समय के लिए सभी मामलों में लिखित तर्क 
फाइल किए जाने की शिवाय भपेक्षा को लागू करने की सिफारिश नहीं की जा 
रही है। किन्तु यदि “मामले का कथन” फाइल किए जाने की युक्ति को समुचित 
रूप से क्रियान्वित किया जाए तो समय की दृष्टि से मौखिक तक में कमी करने या 
मौखिक तक को समुचित दिशा प्रदान करने झौर प्रत्यक्ष सुसंगति के मुख्य विवादकों 
पर घ्यान प्राक्ृष्ट करने में बहुत सफलता मिलनी चाहिए जिसमें स्वतः समय बच 
जाएगा। गत: यह सिफारिश है कि भ्रपील के कथन को काउन्सिल द्वारा समुचित 
रूप से तैयार किए जाने झौर न्यायालय में फाइल किए जाने पर जोर दिया जाना 
चाहिए। यदि काउन्सिल प्रावश्यक समझे तो उन्हें लिखित पक्षसार (ब्रीफ) 
फाइल करने की श्रनुमति दी जा सकती है श्रौर यह स्वाभाविक बात है कि लिखित 
तक मामले/प्रपील के कथन से श्रधिक विस्तृत होगे । 

लिखित पक्षसार फ़ाइल किए जाने का समय प्रवश्य ही उतना ही लम्बा 
दोना चाहिए जितना उचित हो प्रन्यथा न्‍्यायाघीशों को पक्षसार पढ़ने में बहुत समय 
लग जायेगा ।2 

यह सिफारिश निम्नलिखित न्यायालयों में लागू किए जाने के लिए है :-- 

(क) उच्चतम न्यायालय; झौर 

(ख) उच्च न्यायालयों में ऐसी प्रथम पपीलों/मृत्युदण्ड के मामलों प्लौर 

झन्य जटिल मामलों के वादे में जो उच्च न्यायालयों के समस्ष प्रस्तुत 
किए जाए । त्तिषि 

(4) संदेधानिक प्रश्न वाले मामलों के बारे में ऐसे पक्षसार, जिनमें लिसित 
हुप से तथ्य संवधो सामग्री हो, फाइल करने की पद्धति को बढावा बा ) 
पमरीका मे जिस पक्षसार (ब्रीफ) को “क्रैस्डीस ब्रीफ” कहते हैं वह संवंधानिक न्याय 
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निर्णयन के लिए बहुत उपयोगी है ! ऐसे पक्षसार में संवैधानिक न्याय निर्णयन के 
लिए सुप्ंगत तथ्य होने चाहिए (पक्षकारों की भोर से फाइल किए गए शपथ-पत्रो 
के प्रतिरिक्त) शोर जब कभी समुचित हो तब पक्षसार में ऐसे उद्धरण भी द्ोने चाहिए 
जो समितियों या आायोगों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से लिए गए हों । यह पंदति 
उच्चतम न्यायालय भौर उच्च न्यामालयों में भी भपनायी जां सकती है ।! 


(5) संबंधानिक मामलों में, जब कभी संभव हो, तथ्पों का ऐसा कंयन 
फाइल किया जाना चाहिए जिनके बारे मे दोनों पक्षकारों की सहमति हो, जिससे कि 
सुतवाई के समय में कमी की जा सके । यह पद्धति उच्चत्तम न्यायालय भौर #चव 
न्यायालयों में भी श्रपताई जा सकती है ।? 


(6) उच्चतम न्यायालय में न्‍्यांयाधीशों का प्रापस में सम्मेलन करने के 
लिए, जहां तक संभव हो, ग्रलय से एक दिन निश्चित कर दिया जाए । उच्च 
न्यायालयों मे पूर्ण न्‍्यायपीठ द्वारा सुनवाई किए जाने वाले मामलो के बारे में यह 
पद्धति उच्च न्यायालयों में भी प्रपवाई जा सकती है ।३ 


(7) उच्चतम न्यायालय में किसी मामले या भपील के (जिसके प्रन्तगंत 
ऐसा मामला/प्रपील भी है जिसमें संवेघानिक विषयों से संवंधित प्रश्व उठाएं गए हों) 
ग्रहण किए जाने के प्रक्रम (स्टेज) पर न्यायालय मौखिक सुनवाई करना छोड़ सकता है 
(प्र्थात रही कर सकता है) किन्तु तव जव कि वह ऐसी सुनवाई की विशेष मामलों मे 

न्याय के हित में प्रावश्यक नही समझता हो । इसके लिए वर्तेमान प्रणाली के स्थान 
पर एक ऐसा उचित तंत्र (मशीनरी) स्थापित करना अपेक्षित होगा (जैसे प्रहा-समिति 
(एडमिशन कमेटी) या समितियां) जो यह विनिश्वय करे कि क्या उस मामले/अ्रपीत 
को मौखिक तर्क की सुनवाई किए बिना ग्रहण या नामंजूर किया जाना बाहिए ?* 


विधि लिपिक (लॉ क्लक) 


2-2 :--उपयुक्‍त सिफारिश पर भल्री भांति तैयार किए गए लिखित 
तके अस्तुत किए जाने के विस्तार के साथ जुड़ा हुधा विधि लिपिकों की नियुक्ति 
करने का प्रश्न भी है जिसके प्रति हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं। ममरीका में सम्पूर्ण 
रूप में यह पद्धति सफल मानी गई है ( डर 

श्िनीी +न स ससइत सीयण- ः हि 
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प्रत्येक सं स्था के भालोचक होते हैं झ्ौर भ्रमरीका मे भी यह विशिष्ट संस्था 
प्रालोचना से वच नहीं पाई है । फिर भी इस विपय पर जो कुछ लिखी गई सामग्री 
विद्यमान है उसके संबंध में हमारी यह धारणा बनी है कि इस संस्था ने प्रपनी 
उपयोगिता सिद्ध कर दी है । हमारा यह विचार है कि भारत में इस पद्धति का 
पूरा श्लौर उचित परीक्षण नही किया गया है। इसका ऐसा निरीक्षण किया जाना 
चाहिए । इसकी शूरूप्रात उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों के लिए विधि 
लिपिको की व्यवस्था करके की जा सकती है जो ऐसे विधि-लिपिकों को रखना चाहें । 
विधि-लिपिक विशिष्ट न्यायाधीशों के साथ लगाए जाने चाहिये झौर केवल न्यायालय 
के साथ नही लगाए जाने चाहिए। प्रत्येक न्यायाधीश के काम करने का श्रपना ढंग 
होता है, प्रति-सामग्री दूढने का भपना तरीका होता है भौर पूव॑ंतर मामलों को 
पढ़ने की रीति के लिए भ्रपती पसन्द होती है। इन सभी तत्वों की, जो प्रात्मपरक 
होते हैं, उपेक्षा न्यायाधीशों को भनुसंधान की सहायता उपलब्ध कराने मे 
नहीं होनी चाहिए ॥ हम विस्तार में यह बताने की श्रावश्यकता नही समझते 
हैं कि प्रादर्श विधि-लिपिकों की भ्रहंताए' क्या होती चाहिए ? उनका उचित 
पारिभ्रमिक क्या होना चाहिए ? झौर उन्हें कितने समय के लिए नियुक्त किया जाना 
चाहिए ? प्रादि प्रादि। ये सब बातें झौर प्रशासनिक प्रकृति की भ्रन्य सम्बन्धित 
बातें उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित किए जामे के लिए छोड़ देना भ्रच्छा होगा ॥7 
,.. यह कहने की प्रावश्यकता नही है. कि जटिल मामलो मे विधि लिपिको की 
संख्या उच्च न्यायालयों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 
लिखित पक्षसार के बारे में निष्कर्ष 
3-3:--हमने उक्त विपय के सभी पहलुप्नों पर विचार करने के पश्चात्‌ 
यह निष्कर्ष निकाला है कि चू'कि यह संभावना विद्यमान है कि ऐसे लिखित पक्ष- 
सार की जिसमे विस्तार से तक किए गए हों, भ्रपेक्षा करते से उसका प्रयोजन ही 
निष्फल हो जाएगा क्योकि ऐसा करने में प्रनेक कठिनाइयाँ और हानियां हैं 
इसलिए भ्रभी वह अ्रक्रम (स्टेज) नहीं श्राया है कि ऐसे पक्षसार प्रस्तुत करने पर 
जोर दिया जाए। हमें यह बात ध्यान में प्वश्य रखनी चाहिए कि इस विचार 
का कड़ा विरोध रहा है जैसा कि श्री एस. एम. सीरवई द्वारा व्यक्त किये गये 
विचारों से यह प्रकट होगा कि लिखित तर्क की पद्धति प्रारम्भ करने के लिए 
प्रावश्यक भ्रपेक्षा करने से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्‍्त हो सकती हैं । पहली 
बात तो यह है कि भले ही भपीलार्थी के तकों का नोट तैयार करना स्‍पासान हो 
लेकिन मौखिक सुनवाई के दौरान तक परिवतन, विशेषित या विस्तृत हो जावे हैं 
घाहे वे कुछ मामलों में न्‍्यायपीठ (बैच) द्वारा पूछे गए भ्रश्तो के परिणामस्वरूप था 
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दुसरे पक्ष को भोर से की गईं भापत्तियों के परिणामस्वरूप ऐसे हो जाए।? 
दूसरी बात यह है कि श्री सीरवई के मतानुसार न्यायाधीशों को ऐसे नोट, भैसे ही 
वे दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए साधारणतया समय नहीं रहता जिससे कि लिखित 
तक को पहले प्रस्तुत किए जाने का उद्देश्य निप्फल हो जाता है ।* तीसरी बढ 
जैसा कि श्री सीरवई ने जोर देकर कहा है कि लिखित तके का पूर्ण था पर्याप्त 
रूप से अवलम्बन लिए जाने में (जेसा कि प्रमरीका में है) यह परिकल्पना की जाती 
है कि न्यायाधीशों से सुनवाई करने के लिए एक पखबारे तक एक स्ष्ाह में केवल 
चार दिन न्यायालय मे वेंठना चाहिए (जैसा कि ममरीका में है जहां प्ाग्रामी दुसरे 
पखवारे में न्यायाधीश न्यायालय में बेठते ही नही) ॥? चोथी बात, जंसे कि श्री सीर- 
बई ने बताया है, यह है कि प्रमरीका में लिखित पक्ष पार बड़े-बड़े विधि नियमों द्वारा 
फाइल किए जाते हैं जिनके प्रात्त भनुप्तेघात की प्रपार सुविधाएं हैं जिनके प्रस्तर्मंत 
कम्प्यूटरों द्वारा तैयार की गई सामग्री की सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध हैँ। भारत 
में एसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती ॥६ 
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परिशिष्ठ-छ: 


गुजरात्त राज्य विधिक सहायता एवं सलाहुकार मण्डल द्वारा संघालित 
“लोक-प्रदातत” घोजना का प्रारूप 


(7) उद्दे श्य 

इस संस्था का उद्देश्य मेल-मिलाप कराने वाले व्यक्तियों के दल की 
सहायता से जो फि विशेष रूप से इस कार्य में दक्ष होते हैं, झापसी विश्वास, सर्वे 
मान्य चेतवा तथा मानवीय सद्‌ प्रयाक्ष के सिद्धान्त को श्राघार मानते हुए पक्षकारों 
के मध्य कानूनी विवादों को हल कराना है । 

इसका लक्ष्य उत वियादों का फैसला करता है जो कि (0) ब्रभी तक 
न्यायातय तक नहीं पहुंचे हों (वाद पूर्व मामले) एवं 6) जो स्थायालय मे पढें च चुके 
ही परन्तु निर्शीत नहीं किये जा सके हो (लम्बित मामले) 

(2) दल फो संरचना 

प्रत्येक लोक भदालत के लिए भलग दल द्वोता है। सेवा-निवृत्त स्यायिक 
मविकारी, सेवाभावी अप्रधिवक्‍ता, शिक्षा शास्त्री एवं गेर राजनैतिक सामाजिक 
कार्यकर्ता जो कि पक्षकारों के मध्य उपयुक्त पय-प्रदर्शेन एवं सदध्रयास द्वारा तालमेल 
बिठाने की भावना रहने वाले हो, इसके सदस्य होते हैं। इस दल मैं जहा तक 
संभव हो एक महिला पभ्रधिवक्‍ता तथा एक महिला सामाजिक कार्यकर्ती की शामिल 
किया जाता है । * 

भह दल एक विश्वेष वाहुत द्वारा जो कि विशेष तोर से लोक झदालत हैतु 
अदान किया गग्मा हो, विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता है ! 

मह दल इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सुक्ष्य उद्देश्य व्यावहारिक 
बतचीत द्वारा विवादों को निपटाने का है। भ्रतः इस दल से यह अपेक्षा की जाती 
हे के यह दल भागड़ों को प्रापसी सहमोग द्वारा निपटाने पर अधिक ध्यार्त देगा न 
है भ्रधिक से अ्रधिक वादो को निपटाने में / किसी भी हालत में किसी पक्षकार को 
"हैं भहसू् नही होना चाहिए कि विवाद को मिपदाने के लिए उस पर किसी प्रकार 
के दबाव डाला गया है। भ्रथवा विवश विया गया है! यहें पक्षकारों को खुनासा 
ऊँ है कि विवादों को आपसी सहयोग झौर तमक से विपटामा जायेगा और मह 
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कि यह दल मात्र इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है ताकि पाप पक्षकार लोग आ्रापसी 
सहयोग का वातावरण बनावें श्रोर मित्रवत्‌ किसी समझौते पर पहुच सके । 
(3) स्थान का चुनाव 
लोक झदालत की जहां तवः व्यावहारिक दो एक माह में दो बार बैठक होती 
है | यह बैठक श्रान्त के विभिन्न-भागों में गैरकायंकारी शनिवारों एवं रविवारों को 
होती है । भ्रान्त के विभिन्न भागों में ते तालुका मुख्यालय को प्राथमिकता दी 
जाती है। कई बार लोक प्दालत जिला मुख्यालय प्रथवा नगरो में भी गठित की 
जाती है । 
लोक भ्रदालत की बैठक के लिए स्थान एवं तिथि भ्रध्यक्ष जिला विधिक 
“सहायता समिति एवं भ्ध्यक्ष तालुका विधिक सहायता समिति की राय लेकर एक 
माह पूर्व निघरिण की जाती है । प्रावश्यकता पड़मे पर दोनो प्रध्यक्ष स्थानीय बार 
के सदस्यो से भी सलाह लेते हैं तथा उस्त स्थान पर लोक भदालत गठित करने की 
सभावनाओो का पता लगाते हैं। उपयुक्त दोनों प्रध्यक्ष कभी कभी स्वप्रेरणा से भी 
लोक भदालतो की बंठक बुलाते हैं । 
(4), संयोजक 
जैसे ही लोक अदालत के वैठक की तिथि एवं स्थान का निर्धारण हो जाता 
है, अध्यक्ष जिला विधिक सहायता समिति स्थानीय बार से एक पयवा प्रधिक 
सेवाभावी भ्रधिवक्‍ता को लोक भ्दालत के लिए संयोज़क नियुक्त करता है। अध्यक्ष 
जिला विधिक समिति भौर भध्यक्ष तालुका विधिक सहायता समिति के संपूर्ण 
देखरेख के प्रधोन संयोजक प्रारभिक प्रवस्था से ही लोक अ्रदालत के लिये जिम्मेदारी 
सौंप दी जाती है। संयोजक लोक भदालत की बंठक के स्थान का प्रबन्ध करता है, 
प्रचार करता है, प्रावेदन मांगता एवं श्राप्त करता है, विषय वस्तु की सूची तंयार 
करता है, गेर राजनैतिक सामाजिक संस्थाप्रों से सम्बन्ध स्थापित करता है ताकि 
लौक झदालत के समक्ष भपने-पपने मामलों को सुलझाने के लिए भ्रये हुए.पक्षकारों 
के लिए भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था की जा सके। संयोजक लोक प्दालत, की कार्य 
बाही समाप्त होने तक प्रभारी रहता है! 
/ (5) पूर्व तैयारियां 
(क) स्थान निर्धारण :--संयोजक किसी विद्यालय, महाविद्यालय पथवा 
कोई भी सावंजनिक स्थान जो कि स्थानीय स्यायालय परिसर के पास हो को लोक 
ग्रदानत के लिए प्राप्त करता है। इस कार्य के लिए न्‍्यायालम परिसर का उपयोग 


नही किया जाता है । है डे ४! हर 

(छा) प्रधार :--प्रधिक से भ्धिक व्यक्तियों को झापसी सहमति से मामः 
को निपटने के लिए लोक भ्रदालत में उपस्थित होते हेतु विस्तृत प्रचार किया जाता 
है । प्रचार के लिए काम में लिये जाने वाले कुछ तरीके भ्रग्न लिखित हैं :- 
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* (7) संवाददाता सम्मेलन बुलाना :--लोक श्रदालत की विचारघारा, तौर- 
तरीके झौर विस्तृत जानकारी सम्बन्धी टिप्पणी संवाद समितियों को देना भौर उनसे 
निवेदन करना क्रि इसका विस्तृत प्रचार किया जाय ताकि ग्राम राय जागत हो सके 
पभौर:प्रधिक से प्रधिक लोक अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकें । 

« (2) पश्राकाशवाणी एवं दूरदर्शन अधिकारियों से प्रचार के सम्बन्ध में संपर्को 
करना भौर यदि सम्भव हो सके तो छविगशहों में प्रचार करना । 

। (3) समय समय पर संवाद टिप्पणी जारी करना । 

(4) लोक श्रदालत के निर्धारित स्थान के निवासियों एवं प्रासपास के 
ग्रामीणों में पर्चे बांदना । 

(5) लोक श्रदालत की योजना के प्रचार, प्रसार एवं इसकी सफलता के 
लिए, तालुका झौर पंचायत स्तर के राजस्व म्धिकारियों, समाज कल्याण विभाग 
के प्रधिकारियों तथा पंचामत के सरपंचों से सम्पर्क करना । 

(6) सरपंचों से निवेदन करना कि वे ग्रामीणों की इस संवध में सभा 
बुलावें । ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताश्रों जो ग्रामवासियों से नजदीक सम्पर्क मे हो सम 
उनके लिए माननीय हों को निवेदन करना कि वे ग्रामवास्तियों की ब्रेठक को 
संबोधित करें ताकि श्रधिक से अभ्रधिक ग्रामवासी झपनी समस्याप्रों, विवादों एवं 
न्यायालय में लब्षित वादों को भापसी सहमति से निपटा सकें । 

(7) लोक श्रदालत की विचारघारा संबंधित पढ्ढे व विज्ञापन-पत्र उस 
गाँव/कस्बे में जहां लोक भ्रदालत की वेठक निश्चित हुई हो तथा उसके भासपास के 
गांवों में सावंजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करना । 

(ग) झावेदन प्राप्त करना एवं कार्यसूचि बनाना:--() प्राथना-पत्र के 
प्रारूप बहुत पहले से ही मुद्रित प्रथवा साइक्लोस्ट/ाइल करवा लिये जाते है ताकि 
वे उन्हें भर कर निर्धारित प्रवधि में संयोजक को दे देवें 4 

(2) इस प्रकार का प्रवंध किया जाता है कि भरे हुए प्रार्थवा-पत्र लोक 
प्रदालत की बेंठक के दस दिन पूर्व संयोजक की प्राप्त हो जायें । यदि पक्षकार लोक 
प्रदालत द्वारा कोई ऐसा मामला सुलकाना चाहता है जो कि प्रभी तक न्‍्यायाल7 
में नही पहुंचा है तो संयोजक उस पक्षकार से एक निर्धारित प्रपत्र भरवाता है जिसमे 
पक्षकार को संक्षेप्र में विवाद की प्रकृति तथा विरोधी पक्षकार का नाम प्रोर पूरा 
पता देना होता है। संयोजक पक्षकारों से संवंधिव दस्तावेजों को नकलें भी प्राण 
करते हैं तथा पक्षकारों को हिदायत दी जाती है कि निपटारे के समय वे मूख दस्ठा- 
वेज तंयार रखें । 4 

(3) यदि विवाद न्यायात्नय में लंबित होते हैं वो संयोजक पक्षक्रार्या प्रथवा 
उनके अधिवक्तभों से दावे, उत्तरदावे तथा दस्तावेजों की नकल श्राप्त कर न्ेते हैं 
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जो कि बियाद के समापान के लिए प्रावश्यक धमझे जाते हैं। पश्षझ़ारों डो प्रागाद 
फर दिमा जाता है कवि वियाद विषदाे डे समय मूल दस्तावेज तंपार रखें । 

(4) यदि मूल दस्तावेज स्यायात्य में प्रस्तुत डिये जा थुऊे हैं घोद संयोजक 
यह प्रायन्‍्यक समझे कि प्रकरण के निर्धारए में इनकी महवों प्रावश्यरुठा है तो वह 
अध्यक्ष,,जिसा विधिक सहायता समिति हरी प्रमुमति थे संबंधित स्थायासम से उक्त 
दस्तावेज फरो जीरोग्स प्रति प्राप्त करने देतु घायेदत करते हूँ तपा इस संबंध में 
जगने बाला न्यापासलप गुल्फ़ जिसा पिधिष सक्षयता समिति यदूत करती हे । इस 
संबंध में प्रध्यक्ष, जिता विधिक सहायता समिति सौ रुपये तम् पर्षा करने द्वेतु 
सक्षम द्वोता है परन्तु यदि प्रधिरु सर्पे शी संमावना हो तो मण्डल के सदद भष्यक्ष छे 
इसको प्रनुमति प्राप्त फर नेता है। 

(5) प्र्मेझ विवाद के लिए प्रलग से मयविदा तंयार स्पा जाता हैं तपा उस 
विवाद के सम्बन्ध में प्राप्त दस्तावेज उसमें संत्तम्त कर दिये जाते हैं । 

(6) मदि ब्रिवाद के दोनों ही पध्चछार लोक प्रदालत के समक्ष प्रस्तुत द्ोना 
चाहते हैं तो संपोजफ उन्हें निर्यारित तिथि पर उपस्यित होने को कह देते हैँ । पद 
एक ही पशञ्चकार प्रावेदन करता है तो स्योजड़ दूसरे पश्ष छो पत्र सिछता हैं मोर 
निवेदन फरता है कि यह लोक प्रदालत फे समक्ष प्यना पश्ष प्रस्तुत करने के लिये 
प्रावश्यक दस्‍््तायेज सद्वित प्रमुझ-प्रमुक दिनांझू को उपस्यित होवे। ऐछे पत्र में 
विवाद अस्तुतकर्ता का नाम, प्रवा तया वियाद का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । 

(7) इन सबके पश्चात संयोजक वियादों क्री श्रे छियाँ निर्धारित करता है 
जैसे कि कौनसे वियाद व्यापालय में विचाराथीन है प्रौर कोन से नहीं । जक्षे तक 
स्पायालय में विधारायीन विवादों का धंबंध है, बंरोरफ उनकी श्लम से एक सूवि 
तैयार करता है तथा उसे संबंधित स्पायातय को भिजवा देता है। भम्पद, जिता 
विधिक सहायता समिति, जिला स्यायापीश की दैसियत से मण्डल सहृपध्यक्ष द्वारा 
मुख्य न्‍्यायाधिपति सी दैध्िियत से, जारी निर्देशों के प्रघोन संबंधित स्थामातलम का 
मल पभभिलेफ लोक प्रदालत द्वारा नहीं मंगराया जाता है, सिवाय विशिष्ट परि- 
स्थितियों के, जिनका कि धागे हवाला दिया जायेगा । संयोजक वियादों को विपय" 
बार भी व्यवत्यित करेगा जैसे कि व्यावहारिक, दोडिक, वंवाहिक, क्रम धंबधी, 
राजस्व संबंधी इत्यादि । 

(8) लोक झदालत प्रलग-भलग इकाइयों में विभक्त कर दी जाती है । एक 
ही विपय वस्तु संबंधी विवाद एक इकाई को सौंप दिये जाते हैं ॥ एक इकाई सलाई 
देने के लिए सुरक्षित रख ली जाती है जो कि प्रावश्यकता होने पर मार्गदर्शन भषवा 
सलाह प्रदान करती है । प्रत्येक इकाई को करोब 20 मामले सापे जाते हैं मौर 
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भावश्यकता पड़ने पर एक ही विपय वस्तु संबंधी विज्ादो के लिए एक प्ले ज्यादा 
इकाइयों का गठन किया जाता है। 

(9) प्रत्येक इकाई के लिए भलग से वाद सूचि तंथार की जाती है ओर 
उसकी एक प्रति प्रत्येक प्रदालत को प्रदान की जाती है जिसके साथ विधाद का 
संक्षिप्त विवरण जो उस भ्दालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, संलग्त किया 
जाता है। वाद सूचि की एक प्रति लोक भ्रदालत के सूचना पट्ट पर भी लगाई 
जाती है । 

(घ) लोक झदालत की विभिन्‍न इकाईयो जैसे कि व्यावहारिक, दाडिक, 
वंवाहिक, राजस्व, श्रम संबंधी, सहायता इत्यादि के नामों को दर्शाने वाले पटूद 
तंयार किये जाते हैं। भौर टागे जाते हैं भौर लोक श्रदालत परिप्तर में की-वर्डूस 
पथवा वाच-वर्ड्स लिखे गये पट्ट भी लगाये जाते हैं । 

(डे) जहां ग्रावश्यकता हो राज्य परिवहन प्रधिकारियों से भा सम्पर्क साधा 
जाता है ताकि वे ग्रमवासियो को लोक झदालत तक लाने प्रोर ले जाने की व्यवस्था 
कर सके । 

(6) मंत्रालयिक कारये के लिए न्यायिक विभाग के सेवानिवृत्त 
सदस्यों को सेवायें प्राप्त करना 

(!) मसबविदा तथा अन्य प्राथमिक कार्यो के लिये संयोजक श्रावश्यकता 
पड़ने पर स्थानीय न्यायिक विभाग के सेवानिद्धत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को 
सहायता प्राप्त करते हैं। कई-कई बार इनकी अनुयलब्धता के कारण कनिष्ठ 
अधिवक्ताओं प्रथवा विधि विद्यार्थियों की भी सहायता ली जाती है । जब सेवा-निद्ृत्त 
कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त की जाती है तब उन्हे अध्यक्ष, जिला विधिक सहायता 
समित्ति जितना उचित सुमभती है उतना मुआवजा प्रदान करती है परन्तु यह राधि 
प्रति व्यक्ति वीस रपये से अधिक नहीं होती है । कनिष्ठ अ्रधिवक्‍ता प्रो प्रयवा विधि 
विद्याथियों की सेवाप्रों के बदले उन्हें प्रशंसा-पत्र प्रदान किये जाते हैं । 

(2) मंत्रनालयरिक कार्यों के लिये लोक श्रदालत की सहायतार्थ नियुक्त किये 
जाने वाले कर्मेचारियो की सेवायें प्राप्त करते समय संयोजक इस बात का पूरा ध्यान 
रखता है कि सेवा-निदृत्त कर्मचारी झ्यवा कनिष्ठ श्रधिवक्ता अ्रथवा विधि विद्यार्थी 
जहां तक संभव हो उसी क्षेत्र के होने चाहिए तथा वे इस योजना को सफल बनाने 
की कामना रखते हो । ये लोग समस्वय का काये करते हैं तथा विवादों की पुकार 
लगाते हैं भर लोक पझ्दालत की कार्यवाही के मभिलेख को सभाल कर रखते हैं। 
जब सेवा-निद्धत्त कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त की जाती हैं तब उन्हे प्रध्यक्ष, जिला 
विधिक सहायता समिति जितना उचित समझत्री है उतना मुप्रावजा प्रदान करती है 
परन्तु यह राशि प्रति व्यक्ति बीस रुपये से प्रधिक नही होती । कनिष्ड ग्रधिवक्ताप्रो 


भयवा विधि-विद्याधियो की निर्वेतन सेवापो के बदले उन्हें भ्रथसा-पत्र अदास किये 
जाते हैं । ड 
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(3) इसी भाति विवादों गौर पक्षकारों के नामो की पुकार लगाने एवं भन्य 
विविध कार्यो के लिए संयोजक स्थानीय सेवा-निमृत्त भ्रमौन प्रथवा चतुर्थ थंणी 
कर्मचारियों की सेवायें भी श्राप्त करते हैं भोर इस कार्य के बदले भ्रध्यक्ष, जिला 
विधिक सहायता समिति द्वारा उन्हें कुछ राशि प्रदान की जाती है जो भ्रति व्यक्ति 
दस्त रुपये से प्रधिक नहीं होती है । 

(7) लोक अदालत को कार्य विधि 

(3) लोक अदालत की विभिन्न इकाइयो यथा व्यावद्वारिक, दांडिक, वेदाहिक, 
राजस्व, श्रम, सलाह इत्यादि के नामों को पट्ट पर दर्शाया जाकर लोक भ्दालत 
परिसर में लगाया जाता है। इसी प्रकार सांकेतिक शब्द लिखे पट्ट भी टांगरे जाते हूँ! 

(2) लोक भ्रदालत की बेठक से एक घण्टे पूर्व तक लोक झदालत का साम, 
इकाई संख्या भौर उस प्रदालत द्वारा सुलकाये जाने वाले विवादों की विषय-वस्तु 
को जानकारी देते वाले सूचना पट्ट टांगे जाते हैं । 

(3) लोक भप्रदालत परिसर के प्रवेश स्थान पर सूचना कक्ष रुपापित किये 
जाते हैं जहां से पक्षकारों को निदिष्ठ किया जाता है कि वे प्रपने विवादों के सुलभाने 
के लिए भ्रमुक इकाई में जावें जद्दां कि उनका विवाद विचाराधीन है । 

(4) प्रत्येक दल में कम से कम तीन तथा भ्रधिक से भ्रधिक पांच सदस्य 
होते हैं । प्रत्येक दल में एक प्रधिवक्ता, एक शिक्षा-शास्त्री श्र एक सामाजिक कार्य- 
कर्ता का होना निह्ायत प्रावश्यक समझा जाता है। 

(5) लोक झदालत प्रायः प्रपना कार्य 9.30 प्रातः से शुरू करती है भौर 
दोपहर बजे मध्यान्तर के दाद पूर्ण कार्य होने त्तक भपना कार्य जारी रखती है । 

(6) जनता के सदस्यो की उपस्थिति में एक एक करके विपय बुलाये जाते हैं 
एवं अनुरंजकी द्वारा श्रत्येक विषय पर संबंधित पारियों से दाद विवाद किया जाता 
है। अनुरजक उनको घैर्यता से सुनते हुये समस्या की तह तक पहुंचते हैं मोर पार्टियों 
को श्रपने विवाद को व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा तय करने के लिये प्रेरित करते हैं व 
इस हेतु एक या एक से प्रधिक न्‍्यायोवित विकल्प सुभाते हैं । लोक प्रदासत में मुक्त 
एवं स्पष्ट विचार-विमर्श होता है । 

(7) लोक प्रदालत भ्राम जनता के लिये खुली होती है । 

(8) बोर्ड के सहू श्रध्यक्ष की पूर्व अनुमति के सिवाय कोई झ्रौपचारिक 
उद्धाटन की कार्यवाही नहीं को जाती। जनता को कारयेबाही में प्रभावी रूप से 
सम्मिलित करने के लिग्रे लोक श्रदालत शुरू करने से पहले सिर्फ विधि एवं कार्य 
करने शे ढग के बारे मे भावश्यक सूचना दी जाती है। 

(9) लोक ग्रदालत के काये करने मे किसी न्यायिक भ्धिकारी की आव5 
श्यकता नही होती है । सिर्फ जिले के जिला-न्यायाधीश गपनी पदेद-अध्यक्ष की हैसियत 
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से, जिला, न्यायिक विधिक सहायता समिति एवं तालुका न्यायालय के मुख्य 
न्यायिक प्रधिकारी श्पनी पदेन प्रध्यक्ष तालुका विधिक सहायता समिति की हैसिसत 
से लोक प्रदालत की कार्यवाही में सम्मिलित होते हैं एवं प्रारम्भिक संगठन कार्य की 
देखभाल करते हैँ एवं लोक प्रदालत के प्रबंध एवं स्निग्धता से कार्य करने का 
निरीक्षण करते हैं । 


(0) लोक प्रदालत के समक्ष न्यायालय में विचाराधीन वाद के भूल 
रिफार्ड नही लाये जाते हैं। किसी विषय मे मिश्चय करते हुए प्रनुरजक अगर 
दस्तावेज की जेरोक्स प्रतिलिपि होते हुये भी महसूस करते हों कि मूल दस्तावेज के 
प्रवलोकन के बिना समाधान सम्भव नहीं है तब भ्रनुरजक उस सम्बन्ध मे अध्यक्ष 
जिला विधिक सहायता समिति एवं भ्रध्यक्ष कि जिस से प्रार्थवा करते है एव 
प्रध्यक्ष यदि यह महसूस करे कि जिला विधिक सहायता समिति प्रपनी जिला 
न्यायाधीश की हैसियत में मूल दस्तावेज को देखना समस्या के समाधान के लिये जरूरी 
है, तो वह सम्बंधित केस पत्रावली को मंगवा लेते है तथा उसे प्रतुरजको को दिखाकर 
वापिस भेज देते है | प्ननुभव को देखते हुए ऐसे केस कम ही होते हैं । 


(!) जब लोक प्रदालत किसी मामले को निपटा देतो है या निर्णीति 
करती है तब ऐसे समभोते को लिख लिया जाता है और दोनो पक्षकारों द्वारा 
हस्ताक्षर हो जाते हैं। भ्गर समझौता ऐसे विवाद से सम्बन्धित हो जो कि ग्रभी 
तक न्यायालय में नहीं गया है तब ऐसे लिखित समभौते को फाइल मे रख लिया 
जाता है भथवा लिखावट को पक्षकारों के बीच बदल दिया जाता है। पक्षकारों को 
उसी के प्रनुसार कार्य करने की सलाह दी जाती है । भ्रयर प्रनुरजकों को यह महसूस 
होता है कि किसी तरह की विधिक प्रमारिकता की आवश्यकता है तब पक्षकारो को 
उच्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं एवं उचित समझे जाने पर ऐसे मामले 
सम्बन्धित विधिक सहायता समिति को सुपु्द कर दिये जाते हैं । 


(2) न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में भगर समभौता हो जाता 
है श्लौर पक्षकार समभौते को लिखकर हस्ताक्षर कर देते हैं तब पक्षकारों को 
सम्बन्धित न्यायालय में विधि के अ्रनुसार समभौता पेश करने के लिये ले जाया 
जाता है। प्रगर लोक अ्रदालद की दूरी न्यायालय से अधिक हो तब संयोजक प्रध्यक्ष 
जिला विधिक सहायता समिति के निर्देश पर उनको ले जाने के लिए किसी वाहन 
का प्रवन्ध करता है । 

(3) अगर विवाद सिर्फ सलाह एवं उचित मार्गदर्शन हेतु रखे गये हैं तय 
उचित सलाह एवं मार्ग निर्देश दिये जाते हैं भौर यदि प्रावश्यक हो ठथा विधिक 
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सहायता की योजना के तहत प्रनुशेय हो जो विषय विवीर्द सस्वग्धित ध् क 8 सहायता 
को भेज दिया जाता है । कि यज्ओ 5 का 

(4) बोडे के सह-्प्रध्यक्ष द्वारा मुख्य त्यायाधीश की हैप्तियत से जरूरी 
निर्देशों के भ्रधीन प्रध्यक्ष, जिला विधिक सहायता समिति जिला न्यायाधीश की 
हैसियत से सम्बन्धित न्यायालयों के न्यायाधीश या मजिस्टेंटों से प्राथंवा करता है 
कि वे स्वयं को न्यायातय के परिसर में लोक श्रदालत के लगने के दित उपस्थित 
रखें चाहे न्यायालयों का उस रोज कार्य दिवस न हो एवं वे उस रोज भपने सम्मूृख 
पेश होने वाल्ले समभौतों को प्राप्त कर सभी प्रोषचारिकताएँ पूरी करने के 
पश्चात्‌ विधि के धनुसार समभौते को लिखबद्ध कर पक्षकारों को जाने की प्राशा 
देंगे । प्रत्तिम भादेश भगले कार्य दिवस को पारित किया जाता है । 

(45) उन मामलों में जिनमे समभौता पूर्ण हो गया है परन्तु कुछ पक्षकार 
जिनके हस्ताक्षर जरूरी हैं, लोक प्रदालत में उपस्यित नही हो तो पक्षकारों को 
प्रगले कार्य-दिवस पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिये निर्देश दिया जाता है, 
प्रौर सभी झ्लोपचारिकताए पूरी कर समझौते को न्यायालय के समक्ष पेश करने 
हेतु कहा जाता है | शिविर का संयोजक ऐसे मामलों में समभौतों के न्यायालयों में 
होने तक प्रभावी बना रहता है । 

(8) सांडियिको श्रांकड़े 

संयोजकों को प्रारूप किये जाते हैं जहां वे प्रत्येक लोक म्दालव के समक्ष 
रखे गये सभी विवादों की विषयवार ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोनों पक्षकार 
उपस्थित हुये हों भौर लोक ग्रदालत द्वारा विवादों पर विचार किया गया हो, ऐसे 
विवादों की संख्या जिनमें समभौते हुए हैं एवं निर्णय हो गया हो व ऐसे विवादों की 
संख्या जिनमे उचित सलाह दी गईं हो लिखते है । एक स्थाई रजिस्टर इस सम्बत्ध 
में बोर्ड द्वारा रखा जाता है । 

(9) कार्य का अनुमान 

6) समभौते के पश्चात्‌, न्यायालय के विचाराधीन विवाव के सम्बन्ध में, 
श्रष्यक्ष तालूका विधिक सहायता समिति से एक मह्दीने मे सूचित करने को कहा 
जाता है कि क्या कोई डिग्री या झादेश समझौते के प्रनुरुष पारित हुमा है, भीर 
मगर नहीं तो इसके कारण प्रभिलिखित किये जाये प्रौर धाया कोई भी पक्षकार 
निपदारे से किर गया है । पु के 

(0) विवाद ते ्‌ूवें विषयों के सम्बन्ध में, तालुका विधिक सहायता समिति 
का प्रध्यक्ष, संयोजक के माध्यम से यह जानने का अ्यत्व करता है कि झाया कीई 
पक्षकार पीछे तो वही हट गया है। भगर उसकी यह जानकारी में भावा हे कि 
कोई पक्षकार पीछे हट गया है तो वह संयोजक की सहायता से बोर्ड को धूचित 
करते हुए कार्य का अनुगमन करता है । उचित विवादों में बोर्ड नी उचित कार्यवाही 
करता है 
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(0) खाद्य पैकेट का बंटवारा 

() शिविर के ख्े हेतु किसी दान या सहायता को प्राप्त या संग्रहित नहों 
किया जाता है । 

() संयोजक कुछ गैर राजनैतिक, सामाजिक संगठनों जैसे रोटरी क्लब, 
लायस्स लव, जेस्ीज, या ऐसे दूसरे सामाजिक संगठनों से सम्बन्ध स्थापित करता 
है कि क्या वे लोक अदालत में एकत्रित होने वाले व्यक्तियो को खाने के पैकेट स्वेच्छा 
से मुफ्त वॉटने का प्रवन्ध करेंगे। प्रगर कोई ऐसा संगठन इच्छा से ऐसा करने को 
तैयार होदा है. तब उस संगठन से निवेदन किया जाता है क्रि वह इस सम्बन्ध में 
प्रपना स्वतन्त्र प्रबन्ध करे । ऐसे संगठन को इस काये में सभी सुविधाएं उपलब्ध 
फराई जाती हैं । अनुमव॒दर्शावा है कि उक्त संगठन ऐसे कार्ये के लिये आसानी से 
सहमत हो जाते ईं ! 


परिशिष्ट-सात 


दो विवसोय विधि सम्मेलन के प्रस्ताव 

राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों, मुख्य मंत्रियों, विधि मंत्रियों एवं भारत के 
मुण्य न्यायाधीश तथा केर्द्रीय विधि मंत्री एवं केद्रीय विधि राज्य मंत्री के दिनांक 
34 प्रगस्‍्त एवं प्रथम सितम्बर 985 को नई दिल्‍ली में हुए सम्मेलन में प्नुमोदित 
प्रस्ताव । 

सम्मेलन में सर्मसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि सभी न्यायालयों 
में लम्वित बकाया को तेज गति से समाप्त किया जाना चाहिए तथा केन्द्र सरकार, 
सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकारों व उच्च न्यायालयों द्वारा इस उद्दे श्य की प्राप्ति 
के लिए सभी प्रयास करने चाहिए । 

इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले कदमों के वारे में सम्मेलन का मतैक्य निम्न 
प्रकार हैं:-- 

4. नागरिकों की उनके अधिकारों के बारे मे जागरूकता, नये प्रधिकार व 
कर्तव्यों को सृज्ञित करने वाली अनगिनत विधियों की प्धिनियमिति, देश में 
भ्रोद्योगिक विकास एवं बढ़ते हुए व्यापार व वारिज्य, तथा नागरिकों के जीवन के 
सभी पहलुप्रों को प्रभावित करने वाली विधायी व प्रशासकीय सामाजिक व प्राधिक 
कार्यवाही के प्रादुर्भाव के कारण बादकारिता की गई गुणा बृद्धि जिसकी भविष्य 
में भौर बढ़ते की सम्भाववा है, के तथ्य को इष्टियत रखते हुए यह आवश्यक है कि 
निम्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य की, न्यायालयों की भौर माँग- 
जो बढ़ती हुई वादका रिता की प्रावश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो-का निर्धारण 
किया जावे:>- 

() कुल लम्बित पत्रावलियां तथा विगत तोन वर्ष का औौसत संस्थान व 


निस्तारण, 
(गे) न्यायिक अ्धिक्रम के सभी स्तरों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 


नियत निश्चारण मानदण्ड, गौर * 
(४४) समयावधि जिसमे विभिन्न श्रोण्टियों के मामले निस्तारित किये जाने 


चाहिए, के बारे में स्वीकार्य मानदण्ड । रे 
2. पैरा । के निर्धारण के भनुधार न्यायालयों की संल्या तथा न्यायाघोशो 


की संख्या मे दृद्धि करती चाहिए | ४ 
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3. प्रधीनस्थ न्यायिक सेवाग्रों के सभी स्तरों पर न्यायिक अधिकारियों के 
पदो की रिक्तियां म्विलम्ब भरी जावेंगी प्रौर रिक्त स्थान होने से तीन माह से 
प्रधिक विलम्ब नहीं होगा । 

4. जब कभी भी राज्य के लोक सेवा ग्रायोग से, प्रधीनस्थ स्यायिक सेवाग्रों 
में नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए कहा जावे, तो मुल्य न्यायाघीश 
द्वारा मनोनीत एक उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को विशेषज्ञ के तौर पर 
प्रामंत्रित किया जावेगा पौर उसके द्वारा दी गई सलाह साधारणतया मान्य होगी । 

5, स्यायिक प्रधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक संस्थान 
या प्रकादमी स्थापित की जानी चाहिए जिसके झ्रध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश 
होगे। इस संस्थान या प्रकादमी की क्रियाशीलता एक ऐसे शासी-निकाय के पर्य- 
वेक्षण के प्रधीन होनी चाहिए जिसका गठन भारत के मुख्य न्‍्यायाघीश के परामर्श 
से किया जावेगा । भारत के मुख्य स्थायाधीश शासी-निकाय के भी अ्रध्यक्ष होगे। 
शासी-निकाय यह तय करेगा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए क्या प्रमुक 
जा पर व किन स्थानों पर इस संस्थान या प्रकादमी की शाख्ाएँ स्थापित की 
जावें ? 

6. उच्च न्यायालयों में रिक्तिया प्रविलम्ब भरी जावें, और रिक्त स्थान 


होने से पूर्व ही विहित प्रक्रिया व परामर्श की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिएं। 


7. मामलों के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु दिवानी व दण्ड 
है। इन मामलों के 


प्रक्रिया संहिताओ्रों के प्रावधानों के संशोधन की भी झ्रावश्यक्ता 
बारे मे भारत सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले न्यायिक सुधार प्रायोग को 
सलाह देने के प्रयोजन से, भारत के मुख्य न्यायाधीश व केख्रीय विधि मंत्री, मुख्य 
न्यायाधीशों व मुख्य मत्रियों में से एक कार्यरत समुदाय का गठन करेगे । 

8. न्यायालयों के कार्यभार के कुछ श्रश का प्रपवर्तत करने व मामलों-जों 
ऐसे विवाद समाधान संयश्न के विनिर्णयन में दिये जा सकते हैं-के शीक विल्ता 
को सुनिश्चित करने हेतु एक वैकल्पिक विवाद समाधान सयत्र स्थापित कर झाव- 
श्यक है। यह विवाद समाधान संयंत्र पग्न्‍्य बालों के साथ निम्त प्रकार गठित ही 
सकता है :--. 

(क) उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी राज्यो के अतिरिक्त व उन्हे छोड़कर जिनमें पं मुख्य 
रुप से कवीली जन सख्या है, और जहां विवादों के विनिर्णयन के लिए ग्रात परिपदो 
पे कदीली परिषदों जैसे प्रथागत संयंत्र है, और जहां पूर्व स्थित संस्पाप्रो को उलाड़ 
फैकना बांछनीय नही है वरन सुरक्षित व सुद्द बनाता हैं-ई बरी है हे 
आम जन संझया की झ्रावश्यकताओों की पूर्ति के लिए चल स्थायालय स्थापित किये 

(8 
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(ख) चल न्यायालयों का एक परियोजवा-प्राझ्य जो इस संयुक्त सम्मेल 
में भाग लेने वालों को पहले ही वितरित कर दिया गया है और जो उनके द्वार 
सिद्धान्त: स्वीकार कर लिया गया है, चल न्यायालय स्थापित करने के लिए संस 
द्वारा पारित किये जाने वाले उपयुक्त विधान का प्राधार होगा । 


(ग) परियोजना-प्रारूप के बारे में राज्य सरकारों को प्रपने विचार: 
टिप्पणियां प्राज से एक माह के भीतर भारत के मुख्य न्यायाधीश व केन्रीय विधि 
मंत्री को प्रस्तुत करनी होगी झौर ऐसे विचारों व टिप्पशियो पर विचार करने वे 
बाद भागामी सयुक्त सम्मेलन मे उपयुक्त विघान के बारे मे सहमति की जावेगी । 


9. गुजरात राज्य विधिक सहायता वोर्ड की परियोजना के भ्रनुरूप ज॑ 
विधि मत्रालय के कार्यक्रम विवरण के भनुबद्ध 2 के रूप में वितरित की गई द्दै 
उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यो जिनकी भिन्न परिस्थितियाँ है, को छोड़कर, लोक प्रदालत 
की संस्था सभी राज्यो में स्थापित करनी चाहिए | इस ससस्‍्था को सांविधिक प्राधार 
पर रखना होगा झौर सामान्य मतैब्य यह है कि इसको, संसद द्वारा पारित किये 
जाते वाली राष्ट्रीय विधिक सेवा विधि मे सम्मिलित करना चाहिएं। मामले जो 
न्‍्यायालयीं में लम्बित हैं, भी समभौते द्वेतु लोक भ्रदालत को भेजे जा सकते हैं, इससे 
सम्बन्धित राज्य तथा राजकीय क्षेत्र निगमो के कर्मचारियों के सेवा मामलों के लिए 
प्रपीलीय पीठों के साथ एक राज्य सेवा श्रधिकरण की स्थापना वछिनीय है। राज्य 
सरकार को भी इस बारे मे शासकीय भ्रधिकरए अधिनियम के प्रावधानों के परम 
सार झावश्यक कंदम उठाने हूँ । 

0. मोटर वाहन भधिनियम के प्रन्त्गंत तथा भन्‍्य छोटे प्रपराधों, जिनमे 
काराबास दण्ड या 000/- रुपये से प्रधिक जुर्माना नही है, के निस्तारण के लिए 
राज्य सरकारों को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 3 व 8 के श्रधीन उच्च 
न्यायालय के परामर्श से विष्विष्ट मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करवी चाहिए। ., 

]. बार के भग्रणी सदस्यों को, उच्च न्यायालयों एवं जिला न्यायालयों 
के प्रतिरिक्त न्यायाधीशों के तौर पर भस्थाई तौर पर कार्य करने के लिए भामत्रित 
किया जा सकता है--यह भ्वधि जंसे भी झ्रावश्यक समझती जावे दो दर्प से प्रधिक 
नहीं दह्वो । है 

!2, देश में विभिन्न स्तरों पर यथा सम्मव मानक प्रतिमान या न्यायालय 
भवनों का प्रतिमान होना चाहिए। प्रतिमान निर्धारित करने के लिए रूपात्मकवायें 
आगामी संयुक्त सम्मेलन में रखी जावेंगी ! प्रत्येक राज्य में न्‍्यायातय भवनों व 
न्यायिक अधिका रियो के झ्ावासीय भवनों की भावश्यकता का वि्धारिण राज्य सर- 
कारें करेंगी मौर इस बारे में सममावधि से प्राबद्ध कार्य-योजना निर्धारित करेगी। 


[ परिशिष्द-07॥67 


इस कार्य योजना में केन्द्र सरकार के योगदान की प्रकृति के बारे में विचार बिमशं 
प्लागाभी संयुक्त सम्मेलन में करेंग्रे 

3, इस पर सहमति हो गई है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को देलेक्स 
सुविधा दी जानो चाहिए। राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे प्रत्येक जिला न्या- 
वालय को गआवर्ती कार्यक्रम से अनुसार देलेक्स सुविधा प्रदान करे। प्रत्येक उच्च 
न्यायालय को व जिला न्यायालय को भी आवर्ती कार्यक्रम के प्रनुतार प्राधुनिक 
इल्लेबट्रोनिक व विद्युती उपकरण, जंसे फोटो स्टेट यत्न, प्रदान करमे चाहिए । जहां 
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 20 से अधिक हो 3, तथा जहां 20 से 
कम हो 2, शब्द संशोधक (वर्ड प्रोप्तेसर) प्रदान किये जावेंगे। 

4. सम्मेलन का मतेक्‍्य था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा 
शर्तों, वेतन ब भत्तो मे भारी सुधार की झरावश्यकता है और मुख्य न्यायाधीशों के 
सम्मेलन में प्रस्तावित रूपरेखा जिस पर संयुक्त सम्मेलन में विचार विमर्श किया 
गया, के प्रनुसार केन्द्र सरकार व जम्मू काश्मीर सरकार को भ्रावश्यक कानून बनाने 
होगे। 

5. सम्मेलन का यह भी मत था [कि अ्रधीनस्थ न्यायपालिका के सभी 
स्तरों पर वेतन तथा भत्तों, सेवा शर्तों, कार्यकालावधि व सेवा-निश्ृत्ति के बाद धावा- 

-सीय सुविधा्रों, स्टाफ कार व यातायात के प्रन्य साधनों मे भारी सुधार की प्रा" 
श्यकता है। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार-विमर्श 
किया गया, सम्बंधित राज्य सरकारें उन पर विचार करेंगी और इस कप में 
उनके द्वारा लिए गये निर्णय प्रागामी सम्मेलन से पूर्व केन्द्रीय सरकार को सूचित 
किये जावेंगे । 

यह सम्मेलन सर्वेसम्मत्ति से पारित करता है कि यथा सीत्र 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रधिनियम पारित किया जाना चाहिए ताकि साधारण, दरिद्र 


नि ग ८ कक 
पे वंचित लोगों को दी जाने वाली विधिक सहायता यथाथथ वन सके कि 
१7. ऊपर चशित मतंक्‍्य सम्मेलन में सर्वंसम्मति से अपनाया गे 
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942 के भारत छोड़ो ग्रान्दोलन के सैनानी, सामाजिक | 
एव राजनैतिक कार्यकर्ता, जाने माने एडवोकेट, प्रग्रिमपक्ति | 
के विधायक, वर्तमान में न्‍्यायाधिपति श्रीगुमान मल लोढा, ॥ 
“सामाजिक न्याय” के घमंयुद्ध के सेनानी है । 

95[] से 978 तक 27 वर्ष के अभिभाषक के 
अनुभव से श्री लोढ़ा राष्ट्रीय स्तर के अभिभापषकों की 
पक्ति में झये । 972 से 4977 तक विधायक के रूप 
में राजस्थान विधान सभा के सभापति रहे, याचिका 
समिति के अध्यक्ष रहे, व 976 मे दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय 
कॉमनवेल्थ कांफ्रेंस में राजस्थान विधान सभा का, 
प्रतिनिधित्व व विरोधी दल का नेतृत्व किया । 

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन के 
977-78 मे प्रध्यक्ष रहे व वार कौपिल मे चुने गये । 

हिन्दी व प्रग्रेजी भाषा के प्रभावी वक्ता व लेखक के 
रूप मे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री लोढा ने कई पुस्तके लिखी 
जिनमे, “लॉ मोरेलिटी व पोलिटिव्स”'ज्युडिसियरी पयुम्स 
फ्लेम्स एण्ड फायर” व भारतीय न्यायपालिका पग्रावश्यकता 
है, सम्पूर्ण कायाकल्प की” राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी 
है व लाई डेनिग, मुख्य न्यायाधिपतति भगवती, चन्द्रचूडू 
वे कृष्णा अय्यर, ए, के. सेन ने विशेष प्रशंसा की है । 

978 से न्‍्यायाधिपति के रूप मे राष्ट्रीय स्तर पर 
श्री लोढ़ा के निर्णय-सामाजिक न्याय के नये क्षतिज 
विस्तृत कर रहे है, जहा उत्पीड़ित पक्षकार व दलित त्रसित 
असहाय वर्ग को न्याय घर वेंठे देने का प्रयोग कर रहे है । 
चौपाल पर न्याय, लोक झ्रदालत, लोक हितवाद व निर्घधन 
को न्याय के नये स्वप्न सोपान सजोये है । न्यायपालिका 
को कम्प्यूटर युग में प्रवेश करा 2वी सदी की भूमिका 
मे श्री लोढा का महत्वपूर्ण योगदान है, जो यूरोप, । 
अमेरिका, जापान, भ्रमण से उन्हे मिला । । 

नवम्वर 985 में कार्यवाहक मुख्य न्‍्यायाधिपति * 
के रूप में न्यायिक क्रातिकारी सुधारों से श्री लोढा ने 
न्यायपांलिका' में जनता के डगमगाते विध्वास को स्थिर «, 
कर दिया है व राजस्थान न्याय-पालिका को नई दिल्ला व 
गति दे, प्रगति की है । 
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